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नामानुसार अनुक्रमणिका 


जनवरी-फरवरी-माचं, ।984 (]]) 


वर्ण न्यायपीठ निर्णय : 
आयकर आयुक्त बिहार, पटना बनाम आत्मा राम 


बुधिया (The Commissioner cf Incomertax 
Bihar, Patna Vs. Atma Ram #udhia) 


कुलभूषण कुमार एण्ड कं० (मेससँ) बनाम पंजाब 
राज्य और एक अन्य (M/s. Kulbushan 
Kumar and Co. Vs. State of Punjab 
and another) 


गुरभजन सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और 
एक अन्य (Gurbhajan Singh ,and others 
Vs. The State of Punjab a idbothcr) 


न्नवल सिह बनाम प्रशासक, नगरपालिका चर्खी दादरी 

और अन्य (Nawal Singh Vs. The 

Administrator, Municipal Committee, 
Charkhi Dadri and others) 


प्रीतम कोर बनाम सुरजीत सिह (Pritam Kaur 
Vs. Surjit Singh) 


अन्य निर्णय : 


| र 
अजीमुद्दीन मियां और अन्य बनाम:मदीना खातून ओर, 


'अन्य (Azimuddin Mian and others Vs. 


Madine Khatoon and others) 


आर० आर० चौहान भौर अन्य «ताम गुजरात राज्य 
और अन्य (R. R. Chauhan and others 
. Vs. The State of Gujarat and others) 


प्र 


पटना-58 


पंजाब हरियाणा-] 


पंजाब-हरियाणा-55 


~ पंजाब-हुरियाणा-।2 


पंजाब-हरियाणा-3 


पटनाः93 


गुजरात-45 
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काथियानी ओर अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 
(Karthiayani and others Vs. Union of 
India and others) 


कुन्हाबडुल्ला बनाम भारत संघ आर अन्य 
(Kunhabdulla Vs. Union of India 
and others) 


कुलदीप कुमार (श्री) बनाम श्रीमती चन्द्र कांता 
(Shri Kuldip Kumar Vs. Smt. Chander 
Kanta) 


केतन शिव कुमार त्रिवेदी बनाम गुजरात हायर 
सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड, गांधीनगर (Kan 
Shiv Kumar Trivedi Vs. Gujarat 
Higher Secondary Education Board, 
Gandhinagar) 


कोशी बनाम के० एस० ई० बोर्ड (०४ /5. £. 
, S.E. Board) 


चंपक वशराम बनाम धंसी पोला और अन्य 
(Champak Vashram Vs. Dharamsi 
Pola and others) 


चानन सिंह बनाम प्रीतम कौर और एक अन्य 
(Chanan Singh Vs. Pritam Kaur and 
another) 


जगदीश लाल “मल्होत्रा बनाम राज्य (Jagdish Lal 
Malhotra Vs. the State) 


जानकी देवी बनाम धर्मनाथ प्रसाद और अन्य 


(Janki Devi Vs Dharamnath Prasad 
and others) 


केरल-]0 


केरल-56. 


दिल्ली-]0: 


गुजरात-2 !ः 


केरल-]' 
- गुजरात-28; 


पंजाब-हरियाणा-78. 


दिलली-0: 


पटना-] 5- 
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टहल सिंह और एक अन्य बनाम जसवनत. सिंह और 
अन्य (Tehil Singh and another Vs. 
Jaswant Singh and others) 


नन्द लाल केडिया बनाम जसवन्त सिह और एक अन्य 
(Nanda -Lal Kedia. Vs. Jaswant Singh 
and another) 


पराग साइकिया और एक अव्य बनाम बिशु राम बोरा 
और अन्य (Parag Saikia and another V5. 
Bishu Ram Boara and others) पु 


फुलझड़ी देवी (श्रीमती) और अव्य बनाम मुसम्मात 
जानकी देवी और अन्य (Smt. Phuljhari 
Devi and others Vs..Mostt. Janki Devi 
and others) 


फ्रक एंथनी पब्लिक स्कूल, लाजपत नगर, 4, नई 
दिल्ली बनाम श्रीमती अमर कौर (Frank 
Anthony Public. School, Lajpat Nagar- 
IV, New Delhi Vs. Smt. Amar 
Kaur) 


बुधु दुशांद और अन्य बनाम मंगनी देवी उर्फ आशा देवी 
3 (Budhu Dushad and others Ys. 
- Mangni Devi alias Asha Devi) 


बेनसन एनाक . सैमुअल, अहमदाबाद इत्यादि बनाम 


गुजरात राज्य और अन्य (Benson _ Enock 
Semual, Ahamedabad and etc. ४8. 
State of Gujarat and others) 


. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम श्रीमती इकबाल 

“ कौर और अन्य (Life Insurance 
Corporation of India Vs. Smt. Iqbal 
Kaur and others) ® 


पंजाब-हरियाणा-47 
गोहाटी-36 


गोहाटी- 


पटना-9% 


दिल्ली-47 


_ पटनचा- t 


गुजरात-59 


“ जम्मू-कश्मीर-] 
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मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र और एक अन्य बनास सी० 
ललथनपारा और अन्य(The Union Territory 
of Mizoram and another Vs. C. 
Lalthanpara and others) गोहाटी-24 


मूलजी भाई अजरम भाई और एक अन्य बनाम 
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं० लि० और अन्य 
(Moolji Bhai Ajaram Bhai and 
another Vs. United India Insurance 
Co. Ltd. and others). गुजरात-] 


मेहसाना जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और 
अन्य बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी ओर 
अन्य (Mehsana Distt. Central Cor 
operative Bank Ltd. and others Vs. 
The Registrar, Co-operative Societies 
and others) गुजरात-9 


मोहम्मद हसन और अन्य बनाम मोहम्मद अब्बास 
और अन्य (Md. Hasan and others Vs. . 
Md. Abbas and others) 
पटना-72 


मोहिन्दर सिंह जामवाल बनाम जम्मू विश्वविद्यालय 
और अन्य (Mohinder Singh Jamwal 
Vs. University of Jammu and others) जम्मू-कश्मी र-3 [ 


योगेश्वर प्रसाद और अन्य बनाम सूरज नारायण 
प्रसाद (Yogeshwar Prasad and others 
Vs. Suraj Narain Prasad) पटना-।09 


` राजलक्ष्मी मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत 
- संघ, वित्त मन्त्रालय और अन्य (५९ २ 
SER Lakshmi Mills Ltd. and others Vs. The 
कर Union of India, Ministry of Finance 
; 2 ‘and others) े केरल-45 
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(४) 
राजेश कुमार ठाकुर बनाम संघ लोक सेवा आयोग 
और एक अन्य (Rajesh Kumar Vs. The 
Union Public Service Commission and 
another) 


राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम मित्रसेन और अन्य 
[State (Delhi Administration) VWs. 
Mittar Sain and others] 


राम अवतार शर्मा बताम जगदीश राम और अन्य 
(Ram Avatar Sharma Vs. Jagdish 
Ram and others) 


राम प्रसाद बनाम राज्यं (Ram Parsad V5 
- State) 


रामेश्‍वर सिंह बनाम हरी नारायण सिंह और अस्य 
(Rameshwar Singh Vs. Hari Narain 
Singh and others) 


रूपक लिमिटेड बनाम बिहार, पटना के कम्पनी- 
रजिस्ट्रार और अन्य (Rupak Limited Vs. 
The Registrar of Companise, Bihar, 
Patna and others) 


रूफरायट प्रा लि० बनाम भारत संघ ओर अन्य 
(Roofrite Pvt. Ltd. Vs. Union of 
India and others) 


लाल चन्द बनाम आयुवत, अम्बाला खण्ड, अम्बाला 
,और मन्य (।.4| Chand -Vs. The 
Commissioner, Ambala Division, 
Ambala and others) 


बासुदेव राय और अन्य बनाम अल्तान राय ओर अन्य 
(Basudev Rai and others V5. Altan 
Rai and others) 


पटना- 38: 
दिल्‍ली-7 


पटना-।03 


दिल्ली-97 


पटता- 28: 


पटना-।23 


दिल्ली-63 


पंजाब-हरियाणा-9 5 


पटना-79 
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सरजुग प्रसाद (श्री) बनास बिहार राज्य ओर अन्य 
(Sri Sarjug Prasad Vs. The State, of 
Bihar and others): 


सरदार बद्री नारायण सिंह और एक अन्य बनाम 
छोटानागपुर. बैंकिग एसोसिएशन (527427 
“Badri Narain Singh and another. 


Vs. Chotanagpur Banking 
Association) 


'सरदारा सिंह बनाम हरियाणा राज्य (Sardara 
Singh Vs. The State of Haryana) 


सुन्दरदेव, कांस्टेबल बनाम आर० एस० गुप्त, 

` पुलिस उपायुक्त और एक अन्य (9७०५९7 
Dey, Constable Vs. R. $. Gupta, 
Deputy Commissionerf and 
another) 


पटना-49 


पटना-33 


` पंजाब-हरियाणा-88 


दिल्ली- 
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विषयानुसार अनुक्रमणिका 
जनवरी-फरवरी-माचं, 984 (7) 


असम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स टू एइब्यूतल रूल्स, :960 

__नियम 5 और 6--अनुयोजन खारिज करने की अधिकरण को 
शक्ति--डाक सेवा के माध्यम से सूचना तामील न की जा सकने पर अधिकरण 
-का यह कत्तव्य है कि वह आदेशिका तामीलकर्ता ढारा सूचना तामील करवाता-- 
ऐसी स्थिति में अधिकरण को अनुयोजन संक्षिप्तः खारिज करने की अधिकारिता 
नहीं है । खारिजी का आक्षेपित आदेश अविधिमान्य है । 


गोहाटी-36 ` 
आयकर अधिनियम, 96 


--धारा 67()(ख)--उक्त धारा 67(!) (ख) में यह उपबन्धित है कि 
किसी भागीदार को दिया गया कोई वेतन ब्याज, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक 
भागीदार को प्रभाजित लाभ है--परन्तु जहां पर भागीदार द्वारा कोई पारिश्रसिक 
अजित किया जाता है जो कुटुम्ब की आस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव तहा डालता 
है तब इस प्रकार कर्ता द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक हिन्दू बिक 
कुटुम्ब की आय के रूप में निर्धारणीय नहीं होता जब तक कि इसका सीधा 
सम्बन्ध परिवार द्वारा लगाई गई रकम से त हो । 


पठना-5 8 
औद्योगिक विवाद अधिनियम, ।947 


--धारा 2(ध)--उक्त धारा 2(ध) में प्रयुक्त “शरीरिक कास' को 
केवल हाथ द्वारा किए काम तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है, उसके 
अन्तर्गत सभी प्रकार के शारीरिक कार्य आते हैं, जो यंत्रवत्‌ पुनरावर्ती होते हैं 
और जो अपी प्रभावकारिता के लिए मुख्यतः शारीरिक श्रम पर निर्भर करते 
` हैं, किसी' काम की प्रकृति निर्धारित करते समय, शारीरिक . काम, जो अन्यं 
अकार के अर्थात्‌ ऐसे कार्यो का आनुषंगिक या सहायक है, जो बौद्धिक, 
'कल्पनात्मक, सृजनात्मक क्षमताओं की अपेक्षा करते हैं, अवधारक नहीं होगा । 
इस प्रश्‍न को अवधारित करने के लिए कि क्या अध्यापक ओद्योगिक विवाद 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Es 
के ६१ ४ ३९ 
= र 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( viii ) 


अधिनियम की धारा 2 (ध) के अधीन कर्मकार है, उसके काम को इन्ही 
सिद्धान्तों की पृष्ठभुमि में देखा जाना है। इस प्रकार देखने पर यह्‌ स्पष्टः 
है कि अध्यापक का काम हाथका काम नहीं है और इसलिए अध्यापक कर्मकार 
नहीं है। 

केरल-]0' 

“धारा 25-ख (2) सपठित धारा 25-च--किसी ऐसे कर्मकार की 

सेवा, जिसने अपने नियोजन की 240 दिन की अविच्छिन्न सेवा पुरी कर लीः 
हो, मात्र इस कारण समाप्त नहीं की जा सकती कि उसकी नियुक्ति मौसमी 
(सामयिक) थी जब तक कि उस तारीख का विनिदिष्ट रूप से उल्लेख न किया 
गया हो जिसको उसकी सेवा समाप्त की जानी है-यदि ऐसे कर्मकार की सेवा' 
समाप्त की जाती है तो वह उक्त धारा के अधीन एक मास की सूचना या 
उसके बदले में एक मास का सम्बलम्‌ पाने का हकदार है। › 

पटना-49' 
कम्पनी अधिनियम, 7956 | 


धारा 00(]) ओर धारा 55--कम्पतनी द्वारा कुछ व्यक्तियों 
से 2,50,000 रुपये की राशि प्राप्त किया जाना और उसके लिए कोई शेयर 
जारी न किया जाना--कम्पनी द्वारा शेयर रजिस्टर में परिशुद्धि के लिए आवेदन ` 
फाइल किया जाना और उसका विद्वान कम्पनी न्यायाधीश द्वारा नामंजूर किया 
. जाना--कोई पक्षकार विधि की स्वीकृति से आबद्ध न होकर तथ्यों की स्वीकृति 
से आबद्ध होगा । 
पटना-]23. 


गुजरात कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ।962 


धारा 88 (982 के अधिनियम सं० 23 द्वारा यथासंशोधित) 

तथा धारा 89--सहकारी बैक के प्रबन्धक से बँक के कार्यकलाप के सम्बन्ध में 
कतिपय जानकारी मांगने की शक्ति किसी सोसाइटी की लेखाबहियों का 
निरीक्षण करने की शक्ति के अन्तर्गत आती है अर्थात्‌ जानकारी मांगने के लिए 
आदेश एवं पत्र जारी करने के लिए सोसाइटी की लेखाबहियों का निरीक्षण 

„ उसकी एक पुरोभाव्य शर्त है--अतः लेखाबहियों के निरीक्षण से अलग रहकर 
जानकारी मांगने के लिए दिया गया आदेश अवैध ओर अधिकारातीत होने के 
आधार पर अपास्त किया जा सकेगा । ; 


गुजरात-9 


~ 
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--धारा ।60 (।982 के अधिनियम सं० 23 द्वारा यथासंशोधित)-7 
रजिस्ट्रार द्वारा निदेशक के पद भरने के लिए निर्वाचन में खड़े होने वाले 
उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में संवीक्षा किए 
जाने के समय उपस्थित रहने के लिए किसी प्रक्षक को प्रतिनियुक्ति का 
निदेश धारा 760 के उपबंधों से पूरी तरह असम्बद्ध है--अतः ऐसा आदेश 
अक्कृत और शून्य है तथा अभिखण्डित किया जा सकेगा । 


गुजरात-9' 


गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 
977 तथा आठवां संशोधन, ।978 


--सपठित गुजरात पंचायत अधिनियम, ।963, धारा 206— 
पंचायत सेवाओं को पुनर्गठित करके पिटीशनरों को विभिन्न काडरों/ग्रूपों में 
विकल्प के आधार पर आबंटित किया जाना--विधात्नमंडल को नियमावली 
विरचित करके राज्य सेवाओं को 'पुनर्गंठित करने की प्रशासनिक शक्ति है 
और उक्त नियमावली में कोई मनमानापन नहीं है--अतः उक्त नियमावली 
राज्य विधानमण्डल की शक्तियों के अधीन होने के कारण विधिमास्यः 
अध्िनियमितियां हैं । 


गुज रात-4 5: 


--सपठित गुजरात पंचायत अधिनियम, ।963, धारा 206 
पंचायत सेवाओं को पुनगंठित करके पिटीशनरों को विभिन्‍न काडरों/गूपों में 
विकल्प के आधार पर आबंटित किया जाना--उक्त नियमावली से पिटीशनरों' 
की सेवा की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि प्रोन्तति के भावी. 
अवसर सेवा की शर्तें नहीं हैं-अतः यह नियमावली अधिनियम को धारा 206: 
के प्रतिकूल नहीं है। - 

गुजरात-4 5` 
घातक दुर्घटना अधिनियम, ।855 


धारा ]-क--मृतक्क के माता-पिता द्वारा प्रतिकर के लिए वाद 
लाया जाना--मृतक के माता-पिता प्रतिकर के हकदार हैँ । 
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धारा ।-क--मृतक के आश्रितों को प्रतिकर की रकम का निर्धारण 
>ऊऐसे मामले में वाषिक आश्रिता को उपयुक्त गुणक द्वारा गुणा किया जाना 


होता है । 
पंजाब-हरियाणा-47 
जम्मू-कश्मीर कोर्ट फीस ऐट, सम्वत्‌ 977 


. धारा 709) (सी) सपठित जम्मू-कश्मीर स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, 
सम्वत्‌ ]977, धारा 42 तथा विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 963 
धारा 34 और न्यायालय फीस अधिनियम, 7870, धारा 7(४)(ग)-- 
जीवन बीमा निगम के विरुद्ध बीमा धन की वसूली हेतु वाद-_वादी को 


जीवन बीमा निगम के विरुद्ध इस घोषणा के लिए नहीं कि वह बीमाकृत 


'व्यक्ति की मृत्यु पर बीमा धन पाने का हकदार है वरन्‌ बीमा धन की वसूली 
के लिए वाद फाइल करना चाहिए--जहां घोषणात्मक अनुतोष और आज्ञापक 
व्यादेश के अनुतोष को परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं बल्कि एक दूसरे से 
स्जतन्तर माना गया है वहां आज्ञापक व्यादेश का अनुतोष बीमा धन की वसूली 
के अनुतोष का स्थानापन्न नहीं माना जायेगा-_अतः बीमा धन को वसूली के | 
लिए वाद पर मुल्यानुसार न्यायालय फीस का संदाय करना आवश्यक होगा । 


जम्मू-कश्मी र- l 
जम्मू-करमीर लिमिटेशन ऐक्ट, सम्वत्‌ 995 


. धारा 70,9 तथा अनुच्छेद 57 और ।45 सपठित जम्मू-कश्मीर 
द्रस्ट्स एकट, सम्वत्‌ 977 धारा 6--जीवन बीमा निगम के विरुद्ध बीमा 
धन की वसूली हेतु वाद--बीमाक्ृत व्यक्तियों में से किसी एक की मृत्यु. हो 
पक उत्तरजीवी बीमाङृत व्यक्ति द्वारा बीमा धन की वसूली के लिए वाद उस 
द क की मृत्यु के तीन वर्ष के अन्दर फाइल किया जाना चाहिए 
si वी बीमाक्ृत व्यक्ति की मृत्यु भी उक्त तीन वर्षं की अवधि के 
भ र जाती है भी उसके वारिस उसी तीन वर्ष की अवधि के 

5 फाइल करने के लिए बाध्य हैं--ऐसे मामलों में वादियों की 


र अवयस्कता भी अप्रासंगिक होगी-अतः तीन वर्ष के पश्चात्‌ फाइल किया गया 
-वाद स्पष्टतः कालवर्जित है । 


जम्मू-कश्मीर-] 
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'जम्स-कइमोर सिविल प्रोसीजर कोड, सम्वत्‌ 977 


_ धारा 20 और 2। सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 908, 


> 
धारा 20 और 2]--जीवन बीमा निगम के विरुद्ध बीमा धन की वसूली हें 


उस न्या में लाय” 
चाद--वाद लाने का स्थान--बीमा धन के लिए वाद उस न्यायालय में 


रो प्री व्यक्ति 
जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर बीमाछत 


की मृत्यु होती है । 


जम्मू- कश्मीर- 


'जम्मू-कइ्मीर स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, सम्वत्‌, ।977 


_ धारा 42 सपठित जम्मू-कश्मीर कोर्ट फीस ऐक्ट, सम्वत्‌ ।977: 


धारा 7(¡४)(सी) तथा विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम, ।963, धारा 34 


बीसा 
और न्यायालय फीस अधिनियम, ।870, धारा 7(४)(ग)- जीवन र र 
निगम के विरुद्ध बीमा धन की वसूली हेतु वाद--वादी को जीवन बीमा निगम 


'के विरुद्ध इस घोषणा के लिए नहीं कि वह बीमाझत व्यक्ति की मृत्यु पर बीमा 


धन पाने का हकदार है वरन्‌ बीमा धन की वसूली के लिए वाद फाइल 
चाहिए--जहां घोषणात्मक अनुतोष और आज्ञापक व्यादेश के अ 
परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं बलिक एक दूसरे से स्वतन्त्र माना है 
वहां आज्ञापक व्यादेश का अनुतोष बीमा धन की वसूली र अनुतोष का 
स्थानापन्न नहीं माना जाएगा--अतः बीमा धन की वसूली के लिए वाद पर 
मूल्यानुसार न्यायालय फीस का संदाय करना आवश्यक होगा । 


जम्मू-कश्मीर-| 
दण्ड संहिता, 860 


धारा ।09--सपठित धारा 409--दुष्प्र रण के लिए दोषसिद्धि--- 


'ग्रदि अभियुक्त को दुष्प्रेरण गठित करने वाले तथ्यों की जानकारी थी और यद्यपि 


आरोप यदि अभिपत्र केवल मुख्य अपराध के लिए ही था तथा दुष्प्रेरण के लिए 
पथकआरोप पत्र बनाने में हुए लोप के कारण अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ा था तो ऐसी दशा में उसे ुष्प्रेरक के लिए सिद्धदोष किया जा सकता 
है, भले ही मुख्य अपराध का आरोप असफल हो गया हो । 


पंजाब-हस्याणा-88 ~ 
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धारा 302 और धारा 304 का भाग [--अभियुक्त का क्षणिकः 
आवेश में कसौले से एक ही वार किया जाना--अभियुक्त को इस बात का ज्ञान 
होना कि वह ऐसी क्षति कारित कर रहा था जिससे मृत्यु कारित हो सकती है 
किन्तु उसका घातक क्षति कारित करने का कोई आशय न होना--यदि 
अभियुक्त द्वारा मारने के आशय के बिना एक ही वार किया गया हो अथवा 
ऐसी क्षति कारित करने के आशय के बिना वार किया गया हो जिससे मृतक 
के मरने की सम्भावना हो तो ऐसे मामले को भारतीय दण्ड संहिता, ।860 की 
धारा 302 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे और निष्पक्ष रूप से वह धारा 304 के . 
भाग ]] को परिधि के अन्तर्गत आएगा । 

द: दिल्ली-97 

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 

शारा 725 सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, ]955, धारा 25--. 
मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा ] 25 के अधीन पिटीशन में भरण-पोषण' 
मंजूर किया जाना--पिटीशनर (पति) द्वारा मजिस्ट्रेट के भरण-पोषण के आदेश" 
पर यह आक्षेप वेध नहीं है कि सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश के वावजूद 
बह (मजिस्ट्रेट) संहिता के अधीन भरण-पोषण का आदेश नहीं कर सकता है-- 
ये दोनों अधिकारिताएं एक दुसरे से स्वतन्त्र हैं अत: सक्षम सिविल न्यायालय का. 
भरण-पोषण का आदेश संहिता की धारा | 25 के अधीन पिटीशन के लिए. 
कोई वर्जन नहीं है । 

दिल्ली-]]0 

शारा 45-.इस धारा के अधीन आदेश पारित करने में मजिस्ट्रेट 
का प्रयोजन भूमि के कब्जे के प्रति किसी पक्षकार का हक या अधिकारः 
विनिश्चित करना न होकर हक या अधिकार के प्रश्‍न को विधि - के सम्यक्‌ 
अनुक्रमः में विनिश्चित किए जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से सुरक्षित रखना है-- 


'शांति-भंग की आशंका उसको अधिकारिता का आधार होती है और उस उद्देश्य 


से वह उन अधिकारों के निरपेक्ष एक अस्थायी आदेश पारित करता है जिनके 
सम्बन्ध में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाएगा और विधि द्वारा उपबंधित 
रीति से निपटारा किया जाएगा-तथाकथित आदेश का पर्यवसान सिविल 
न्यायालय द्वारा ऐसे हक या अधिकार के सम्बन्ध में डिक्री पारित होते ही होः 
ह कार मजिस्ट्रेट कां आदेश पुलिस का आदेश मात्र होता है और 
जहे हक सम्बन्धी किसी रशन को विनिश्चित नहीं करता । 
पटना-] 

378--उक्त धारा 378 के अधीन दोषभुक्ति के विरुद्ध 
अपील में यदि साक्ष्य के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार संभव हों और विचारण 
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न्यायालय ने अभियुक्त के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया हो और उसे दोषमुक्त 
कर दिया हो तो अपील न्यायालय दोषमुक्ति को मात्र इस आधार पर नहीं 
बदलेगा कि वह साक्ष्य के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण अपनाना चाहता है, 
दिल्ली-7] 
धारा 482 सपठित धारा 397 और 399--अन्तर्निहित] 
अधिकारिता--जहां उच्च न्यायालय किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं कर 
सकता वहां यह धारा 482 के अधीन मामले की परीक्षा कर सकता है । 
` दिल्ली-]]0 
“दिल्‍ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 958 


धारा 25-ख--उक्त धारा 25-ख के अधीन कानून ने नियंत्रक द्वारा 
जारी किए जाने वाले समनों की तामील के दोनों ही ढंगों को एक-सा महत्व 
“दिया है ।. समय की गणना द्वितीय तामील से की जानी चाहिए, जो कालक्रम 
'की [दृष्टि से बाद में होती है । ल 
'नैसगिक न्याय फा सिद्धांत , 

--दूसरे पक्ष को भी सुनो--यदि किसी मामले में अपराधी व्यक्ति के 
“विरुद्ध शास्तिक आदेश सिविल परिणाम होते हैं, और ऐसा आदेश कुछ दस्तावेजों 
के आधार पर पारित किया जाता है तो अपराधी व्यक्ति दस्तावेजों को जांच 
करने और उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए हकदार है और उसे सुनवाई का 
अवसर भी दिया जाना चाहिए--इन शर्तों में से किसी भी शतं के अतिक्रमण 
से दूसरे पक्ष को भी सुनो सिद्धांत का अतिक्रमण होता है--दण्डस्वरूप दिया 
गया आदेश अवैक है । 


पटना-।38 

--धारा 5(2) सपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ।950, धारा 
2] तथा संविधान, 950--अनुच्छद 245, 246 तथा राज्यसूची को प्रविष्टि 
-सं० 5--पंचायतों के निर्वाचन--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन विधान 
सभा के निर्वाचनों के लिए रखी गई निर्वाचक नामावलियों को राज्य अपनी 
पंचायतों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से अपना सकता 
है--अतः धारा 5(2) के उपंबंध विधानमण्डल द्वारा अपने विधायी कृत्यो के 


अभ्यर्पण या परित्याग की कोटि में नहीं आते और न वह अत्यधिक प्रत्यायोजन 
क्के दौर से ग्रस्त है॥ 


'पंजाब प्राम पंचायत्स एक्ट, ।952 
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पंजाब टाउन इम्प्रवमेण्ट एक्ट, 922 
--धारा 42 और 44-क--उक्त धारा 44-क में अधिनियम की धारा 42 
के अधीन अधिसूचना की तारीख से स्कीम के पूरा किए जाने के लिए अनम्यतः 
पांच वर्ष की अवधि का उपबंध किया गया है, जब तक कि उसके परन्तुक 
के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसका सम्यक्‌ रूप से विस्तार नहीं कर दिया 
जाता है। तथापि, स्कीम का वह भाग जो पांच वर्ष की अवधि से पूर्वं अन्तिमः 
रूप से निष्पादित कर दिया गया है, परित्यक्त नहीं माना जाएगा । 
पंजाब-हरियाणा- 2 


पंजाब म्युनिसिपल जनरल रूल्स (जो पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 977 की: 
धारा 240 के अधीन बनाए गए हैं) 

नियम । और 3 सपठित हरियाणा म्युनिसिपल ऐक्ट, ]973, 
धारा 40, 46 और 279--कर्मचारी को सेवा से हटाना-कर्मचारी पर 
भनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदार होने का आरोप स्पष्टतः कलंकात्मक है— 
कर्मचारी को 'सेवा से हटाना” (रिमूवल . फ्राम सविस) उसकी "पदच्युति' 
(डिसमिसल) के समान है--नगरपालिक समिति अधिनियम के अधीन बनाएः 
गए नियमों के अनुसार ही अपने कर्मचारियों की पदच्युति का आदेश कर 
सकती है और नियमों के अतिक्रमण में या उसके अननुपालन में पारित किया 
गया पदच्युति का कोई भी आदेश विधिमान्य न होगा । 
पंजाब-हरियाणा-95. 
परिसीमा अधिनियम, 963 

-अनुष्छेद 54--उक्त “अनुच्छेद 54 के अनुसार यदि संविदा के 
पालन के लिए नियत तारीख हो तो ऐसी तारीख से 3 वर्ष के भीतर या यदि 
ऐसी कोई तारीख नियत न हो, तब वादी पालन से इन्कार करने की सूचना 


मिलने से तीन वर्ष के भीतर वाद फाइल कर सकता है। 
पटना-।28 


अनुच्छेद 64 सपठित बिहार लैंड रिफाम्स एक्ट, 950. की 
धारा 6--बादी और प्रतिबादियों द्वारा भूमि का संयुक्त रूप से नीलाम में 
गा जाना--वादी और प्रतिबादियों का भूमि पर संयुक्त कब्जा होता-- 
= अपने अंश के लिए विभाजन की भांग किया जाना--भूमि पर 
क sa खास कढ्जा होना और उनके द्वारा प्रतिकूल कब्जे का दावा 
र रे यह अभिवाक्‌ किया जाना कि प्रतिबादियों के प्रतिकूल कब्जे 
र पर भूमि में बादी का हक भिर्वापित्त हो गया था---बादी द्वारा 


* 
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सहअंशधारी होने के रूप में यह्‌ अभिवाकू किया जाना किएक सहअंशधारी का कब्जा 
दूसरे सहअंशधारी का भी कब्जा होता है--निचले अपील न्यायालय द्वारा वादी' 
औरं प्रतिवादियों को सहअंशधारी के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना--यदि वादी 
और प्रतिवादी किसी भूमि के सहअंशधारी हैं और उनमें से उस भूमि पर एक 
सहअंशधारी का कब्जा हो तो एक सहअंशधारी का कब्जा दूसरे सहअंशधारी 
का भी कब्जा समझा जाएगा और इस वात के बावजूद भी कि वादगत भूमियां 
प्रतिवादियों के कब्जे में थीं तो भी प्रतिवादी चूंकि केवल सहअंशधारी हैं और 
प्रतिवादियों का कब्जा वादी का भी कब्जा होगा । 
पटना-।09 
पुर्वोदाहरण ह 
न्यायिक पूर्वोदाह्रणों, विशेष खूप से पूर्णन्यायपीठ के पूर्ववर्ती 
विनिश्चय आवद्धकर होते हैं--ऐसे विनिश्चय पर ऐसे किसी नए तकं के 
आधार पर, जो पूर्ववर्ती विनिश्चय दिए जाते समय उठाया नहीं गया था या 
उस पर विचार नहीं किया गया था, पुनविचार नहीं किया जा सकता । 
पंजाब-हरियाणा-3 
प्रशासनिक विधि र 
- जदि कर्मचारी चयन आयोग. ने भर्ती के संबंध में अधिकथित विधि 
का अनुसरण नहीं किया है तो इसके कारण संबंधित कमचारी (अभ्यर्थी) को 
नुकसान नहीं उठाने दिया जाएगा । 
हि । दिल्‍ली-] 
बिहार लेंड रिफाम्से एक्ट, 950 
--धारा 6 सपठित बिहार एण्ड उड़ीसा जनरल क्लाजिज ऐक्ट की 
धारा 75(2)~—उक्त धारा 6 में प्रयुक्त “मध्यवती” शब्द यद्यपि एकवचनः 
में है किन्तु इसमें स्पष्टतः बहुवचन सम्मिलित होगा । 
पटंना-09 - 
--धारा 6(2), 6(2) तथा 35--अधिनियम को धारा 35 में ऐसी 
कोई भी बात नहीं है जो सिविल न्यायालय को हक की घोषणा और कब्जे के 
परिणामी अनुतोष के प्रश्‍नों का विनिश्चय करने के लिए अपनी अधिकारिता 
का प्रयोग करने से रोकती हो--धारा 35 विभिन्न प्रकार के वादों के संबंध 
में व्यवह॒त होती है-धारा 6(!) में भी वादी के हक और कब्जे के अधिकार 
के विवाद्यक को विनिश्चित करने क्री सिविल न्यायालय की शक्ति के प्रति कोई 
निषेध नहीं है ओर न ही धारा 6(2) के बारे में आनुमानिक रूप से यह कहा 
जा सकता है कि सिविल न्यायालय की पूर्ण शक्ति का निषेध करती है। . ' . 
$ क पटना-]. 
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'बिहार लड रिफाम्सं (फिक्सेशन आफ सीलिग एरिया एण्ड एक्वोजीशन आफ 
सरप्लस लेंड) ऐक्ट, ।967 


धारा ]6 सपठित भारतीय 'रजिस्ट्रीकरण की धारा | 8--किसी 

दस्तावेज का अन्तरण और उसका भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के 

उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण धारा ]6 के विभिन्न उपबंधों तथा अधिक विशेष 

. रूप से धारा 6(3)(;) के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ अधिनियम की 

धारा 6 का एक अविभाज्य अंग है--संगत अर्थान्वयन का नियम--किसी 

कानून के उपबंधों का अर्थान्वयन संगत रूप से किया जाना चाहिए ताकि 

'विधानमण्डल का सही आशय अभिनिश्चित किया जा सके न्यायालय को 

ऐसा निवंचन करने से बचना चाहिए जो कानून के दो उपबंधों में विरोध उत्पन्न 
करता हो । 


पटना-79 


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 949 (949 का अधिनियम सं० 20) 
धारा 45ण(]) सपठित परिसीमा अधिनियम, ]963 धारा 3-- 
यदि किसी बँककारी कम्पनी ने निष्पादन पिटीशन फाइल करने से पूर्व 
परिसमापन के लिए आवेदन फाइल कर दिया है तो परिसीमा विषयक अवधि 
की संगणना करने में उस अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा जो 
परिसमापन के लिए पिटीशन फाइल करने की पश्चातूवर्ती अवधि हो । 
पटना-33 


माध्यस्यम्‌ अधिनियम, 940 


धारा 5--नियुक्त किए गए मध्यस्थ के प्राधिकार को इस आधार 
ˆ पर प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन देना कि ऐसी परिस्थिति मौजूद है 
जिससे कि मध्यस्थ के पक्षपातपू्ण होने की सम्भावना है--अगर ऐसी 
परिस्थिति की जानकारी वाद के किसी प्रक्रम पर भी होती है तो न्यायालय 


नियुक्त मध्यस्थ के प्राधिकार को प्रतिसंहरण करने की इजाजत देने में 
सक्षम है । 


केरल-] 
भाध्यस्थम्‌ करार 


सरकारी संविदा-सरकार नुकसानी के लिए अपने दावे का 
समायोजन अन्य संविदा से,संबंधित पक्षकार की धनराशि में से नहीं कर सकती 
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«उत्ते संविदा से उद्भूत होने वाले” पद से यह अभिप्रेतं है कि विवादग्रस्त 
विवय का. विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ संविदा की शर्तों का अवलम्ब लेता 
आवश्यक है तो मामला माध्यस्थम्‌ खण्ड के अन्तर्गत आता है । 


दिल्ली-63 
मोटर यान अधिनियम, 939 


_ धारा ।।0-ख--प्रतिकरं अधिनिर्णीत किया जाता--प्रतिकर को 
रकम वापस प्राप्त करने के लिए आत्रेदन--प्रतिकर की रकम का दुविनित्रोजन 
__उच्च न्प्रायालय द्वारा अधिकरण को इस सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का 
बतलाया जाना जिससे कि प्रतिकर की रकम का दुविनिधोजन न हो सके । 

गुजरात-। 


रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 


धारा 35(2)--इस धारा में ऐसा कोई नियम अधिकथित नहीं है 
कि किसी दस्तावेज के निष्पादक की मृत्यु हो जाने की दशा में रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह मृत निष्पादक द्वारा निष्पादित किसी 
सम्पत्ति के व्ययन सम्बन्धी किसी दस्तावेज के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के 
नोटिस की तामील करे । 


~ 


पटना- 5 
-रेल सेवा (आचरण) नियम, ६966 


नियम 3(]) और ।9(! )--कम चारी द्वारा समाचार-पत्र के 
सम्पादक को पत्र लिखना तथा ऐसे पत्र का सरकारी मंजूरी प्राप्त किए बिना 
प्रकाशित किया जाता--यदि पत्र लेखक कौन था, यह साबित नहीं होता है 
. और पत्र में गलत कथन होना साबित नहीं होता है तो कर्मचारी का सेवा से 
हटाए जाने का आदेश अवैध है और अभिखण्डित किए जाने योग्य है । 
| केरल-56 
लुसाई हिल्स आटोनामस डिस्ट्रिक्ट (एडसिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस) रूल्स, ।953 
__नियम 23(।)(बी)--उक्त नियमों के अधीन गठित जिला 
परिषद्‌ (काउर्सिल) व्यायालय की अधिकारिता--जिला काउन्सिल न्यायालय 
प्रकृत व्यक्तियों के बीच जो अनुसूचित जनजाति के हों, मामले का. विचारण कर 
सकते हैं--जिला काउन्सिल न्यायालय ऐसे मामलों का विचारण नहींकर 
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\ 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGatigotri Initiative - 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( xviii ) 


सकता जिनमें से एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का न हो--राज्य प्रकृत 
व्यक्ति नहीं है-जिला काउन्सिल न्यायालय को राज्य के विरुद्ध अनुयोजन का 
विचारण करने को अधिकारिता नहीं है । 

गोहाटी-24 


संविदा अधिनियम, 872 


धारा 37 सपठित साक्ष्य अधिनियम, ।872 की धारा ]0] और 
402--प्रतिवादी सं० | के पिता द्वारा कुछ भूमि के विक्रय हेतु अग्निम धन 
प्राप्त करके वादी के पक्ष में करार-विलेख निष्पादित किया जाना--प्रतिवादी 
'सं० !`के पिता की मृत्यु हो जाना--वादी के बार-बार कहने पर करार विलेख 
के अनुसरण में मृतक और प्रतिवादियों की ओर से विक्रय-विलेख का निष्पादित 
न किया जाना और मृतक की मृत्यु से कुछ समय पूर्व प्रतिवादी सं० 3 के एक्ष 


` में उक्त भूमि के बारे में विक्रय-विलेख निष्पादित किया जाना--प्रतिवादी 


सं० 3 द्वारा वादी के पक्ष में किसी पूर्व संविदा की सूचना/जानकारी के बिना 
मुल्य के लिए सद्भावी क्ता का अभिवाक्‌ किया जाना--यद्यपि सुस्थापित 
विधि यह है कि यह साबित करने का भार विरोध करने वाले प्रतिवादी पर 
था कि वह पूर्व संविदा की सुचेना के बिना मूल्य के लिए सद्भावी क्ता था 
फिर 'भी प्रतिवादियों द्वारा वादी की पूर्व संविदा की जानकारी न होने के 
a में इनकार करने की दृष्टि से उसे साबित करने का भार वादी पर होगा । 


'संवि पटना-28 
धान, 950 


त pr ]3 भाग 3 (साधारण) सपठित पंजाब ग्राम पंचायत्स 

अपुनरीक्षित वा. नह... “विकार एक मुल अधिकार नहीं है--अतः 
चक नामावलियों दे ही 

या शूनय नहीं है। के आधार पर कराया गया निर्वाचन अवैध 


पंजाब-हरियाणा-5 5 


हक po !6--विधि के समक्ष समता--अनुसूचित जाति 
पक्ष में आरक्षण न होने पर कर्मचारी चयन आयोग 


द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में 
नहीं किया जा सकता | द [परण यी करूप में ठे से बंचित 
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अनुच्छेद 30(।) सपठित मुम्बई प्राइमरी एजूकेशन रूल्स, I949 
रूल ]06(2) अनुसूची (च) के खण्ड | (2), 5; ।3, ।5, 24, 27 और 30' 
(गुजरात अमैण्डमेंट रूल्स, ।978 दवारा यरथा-संशोधित)--उक्त अनुच्छेद 
30() के अधीन अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा भाषा या धर्म के आधार पर अपनी 
रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करना तथा उनका प्रशासन करने के 
अधिकार का आत्यंतिक होता--चूँकि राज्य सरकार द्वारा विरचित उक्त 
नियम अल्पसंख्यक वर्ग के उक्त अधिकार को छीनता है तथा उसे कम करता ह 
अतः ये नियम संविधान के उक्त अनुच्छेद 30() के अतिक्रमणकारी होने के 
कारण अवैध और शून्य हैं । 
गुजरात-59 


अनुच्छेद ।4--पक्षकारों की सम्मति मांत्र से न्यायालय द्वारा 
प्रतिपादित विधि के सिद्धान्त निराकृत नहीं होंगे, जब तक कि उसे उच्चतम 


~ 


न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है। पक्षकारों या उनके काउन्सेलों द्वारा 
विधि की किसी .रियायत से विद्यमान नजीर का आधार प्रभावित नहीं होगा 
क्योंकि निर्णय का आधार उसका तर्क ओर युक्तिसंगतता होता है, न कि मात्र 
उसका निष्कर्ष । निर्णय का परिणाम सम्मति या समझोते द्वारा भिन्‍त हो सकता 
है किन्तु उसकी युक्तिसंगतता और तर्के वरिष्ठ न्यायालय के विपरीत निर्णायकः 
निष्कर्ष द्वारा ही निराकृत किया जा सकता है । 

पृंजाब-हरियाणा-। 


--अनुच्छेद 226--उच्च स्यायालय की अधिकारिता--पिटीशनर का 
उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बाहर नियोजित होना--जिस अधिकारी. 
के अधीन पिटीशनर कार्य कर.रहा था तथा जिसः अधिकारी ने आक्षेपित आदेश 
पारित किया था, वे सब उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बाहर थे किस्लु 
जब पिटीशनर` को आक्षेपित आदेश तामील किया गया उस समय पिटीशनर 
उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास कर रहा था--रिट पिटीशनः 
चलने योग्य है । | के 

केरल-56 

` अनुच्छेद 226-रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति 

_ परीक्षा में नकल करने का आरोप--परीक्षा समिति द्वारा नकल करने 
वाले छात्र को व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर पर उस परीक्षक और भवनत 


>~ 
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प्रबन्धक (बिल्डिंग कण्डक्टर) की रिपोर्ट, जिसका जांच समिति द्वारा अवलम्ब 
लिया गया है, न दिखाए जाने से नैसगिक न्याय के सिद्धांतों का 
अतिक्रमण होता है--अतः ऐसे छात्र के विरुद्ध पारित आक्षेपित आदेश अकृत 
और शून्य है। 


गुजरात-2] 


अनुच्छेद 226--रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति 

“परीक्षा भवन में किसी अन्य छात्र की उत्तरपुस्तिका से प्रश्नों के उत्तरों की 

ह करने के अवचार के आधार पर जारी किए गए हेतुक दशित करने के 

ह में उस छात्र के नाम का उल्लेख न किए जाने मात्र से नोटिस दषित 
नह होगा-अतः इस आधार पर छात्र स | 

र मुचित अनुतोष प्राप्त करने के लिए 

हकदार नहीं होगा । ट 


९ गुजरात-2] 


“अनुच्छेद 226--विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में विद्यार्थी द्वारा अनुचित 
साधनों के अपनाए जाने वाले मामले को यदि विश्वविद्यालय की उच्च शैक्षणिक 
निकाय ने प्रक्रिया विषयक नियमों और नैसगिक न्याय के सिद्धांतों का यथावत 
रा ि करते हुए सम्यक्‌ विचार-विमर्श के पश्चात्‌ विनिश्चित किया है तो 
ऐसे विनिश्चय में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 


जम्मू-कश्मी र-3 [ 


जाग और ह 7 उच्च न्यायालय की अधीक्षण और 
नात ठ ला ्रशार्सानक अधिकारियों से बना अधिकरण उच्च 
मो दे ह्‌ ता है और वह अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण 
OR ता ₹-अन्याय से परेशान किसी व्यक्ति द्वारा समावेदन 

च्च न्यायालय मामले को वापस करने का मार्ग अपनाए बिना 


` अंतिम | रों 
म अनुतोष मंजूर कर सकता है ताकि पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय किया जा 


vo की BT लिए अनुतोष उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जा सकता 
डत तकनीकों ओर संकीणं प्रक्रियात्मक आधारों पर देने 
इनकार नहीं किया जाना चाहिए । a 


ट गोहाटी-] 
` अनुच्छेद 299 सरकारी संविदा यदि उसकी निविदा की जाती है 
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और भारत के राष्ट्र पति द्वारा सम्यक्तः प्राधिक्रत व्यक्ति द्वारा उसे स्वीकार 
किया जाता है तो इसे पूरा किया जा सकता है । 
दिल्‍ली-63 


सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 882 


--धारा 23-चूंकि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, पंजाब राज्य में 

] अप्रैल, ]955 से लागू कर दिया गया था, अतः उक्त राज्य में उक्त धारा ।23 

के अनुसार स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा 
सकता है, अन्यथा नहीं । 

पंजाव-हरियाणा-78 


साक्ष्य अधिनियम, 872 


--धारा 32, सपठित भारतीय दंड संहिता, :.860, धारा 302-- 
मृत्युकालिक कथन के संबंध में सुस्थिर विधि यह है कि ऐसे कथनों पर विचार 
सतकंतापुर्वक किया जाना चाहिए और ऐसे कथन को स्वीकार करने से पूर्व 
उसकी परीक्षा व्यौरेवार तथा सांगोपांग रूप में की जानी चाहिए-विधि का 
ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है जो मृत्युकालिक कथन को संपुष्टि के अभाव में 
अपर्वाजित करता हो कितु अभियोजन का यह्‌ कत्तव्य है कि वह संपूर्ण कथन को 
न्यायालय के समक्ष उसी रूप में रखे जिस रूप में वह किया गया था और 
उसकी शब्दावली या उसके तात्पर्यं को किसी भी रूप में विकृत न करे-- 
न्यायालयों से यह अपेक्षित है कि वे इस बात को भी ध्यान में रखे कि अन्वेषण 
अधिकारी इस बात के लिए प्रोत्साहित न किए जाएं कि वे ऐसे मृत्युकालिक 
कथनों को स्वयं अभिलिखित करें और यदि यह न्यायालय को प्रतीत होता है 
कि अन्वेषण अधिकारी के पास पर्याप्त समय और साधन था कि वह मृत्युः 
कालिक कथन अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुला सके तो उस दशा 
में अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन पर विचार नहीं 
किया जाना चाहिए । 

दिल्‍ली- 0 
सिविल प्रक्रिया संहिता, ।908 


--धारा 24(2)(क)--जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील का 
फाइल किया जाना--जिंला न्यायाधीश द्वारा स्वप्रेरणा से अपील'को अधीनस्थ 
न्यायाधीश के न्यायालय को अन्तरित किया जाना ओर पक्षकारों या उनके 
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वकीलों को ऐसे अन्तरण के बारे में कोई सूचना (नोटिस) जारी न किया जाना-.- 


यदि जिला न्यायाधीश द्वारा स्वप्रेरणा से अपील का अधीनस्थ न्यायाधीश को 


अन्तरण करते हुए न तो पक्षकारों को या उनके वकीलों को कोई सूचना जारी 


नहीं को जाती है तो वादी के .पक्ष में निचले न्यायालय द्वारा पारित छिक्री में 
हस्तक्षेप किया जा सकता है। , 


पटना-93- 


~ आदेश ], नियम 0--प्रक्रिया न्याय की सेविका है, न कि स्वामिनी । 


रक्रियात्मक अनियमितता या गलती से न्याय का सारभूत हित ध्वंस नहीं होने: 


दिया जा सकता है, जब तक कि यह्‌ दशित नहीं कर दिया जाता कि इस 
अनियमितता के कारण अन्य पक्षकार अपरिहाये रूप से प्रतिकूल स्थिति में पड़ 


गया है | यदि विचारण न्यायालय में संस्थित वाद की बाबत व्यक्ति अपने 


तथाकथित वादमित्र की मार्फत इस गलत धारणा के अधीन वाद फाइल करता 
है कि अभिकथित वादी अवयस्क बना हुआ है, तो न्यायालय निश्चय ही वादी 


के उस गलत नाम या गलत वर्णन के शुद्ध किए जाने के लिए अनुज्ञा दे सकता 


है। 
| गुजरात-28 


आदेश 6, नियम [7--यदि किसी वादपत्र के वादहेलुक में कोई. 


त्रुटि हो तो उसे ठीक करने के लिए संशोधन अनुज्ञात किया जा सकता है 


किन्तु यदि वादपत्र में कोई वादहेतुक नहीं है तो नए वाद हेतुक को लाने के 
लिए संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 


पटना-]03 


~ आदेश 2] नियम 58 सपठित परिसीमा अधिनियम, 963 धारा 3 
परिसीमा विषयक प्रश्न का उक्त आदेश 2], नियम. 58 के अधीन अन्वेषण 
के बिस्तार से परे होने के कारण दावे का अन्वेषण करने वाला न्यायालय उक्तः 
नियम 58 के अधीन दावे का अन्वेषण करते समय निष्पादन आवेदन को 


खारिज करने के लिए परिसीमा अधिनियम की उक्त धारा 3 का आश्रय नहीं 
ले सकता । 


पटना-3 3 


“आदेश 32, नियम 3--उक्त आदेश 32, रियम 3 के उपबंध: 
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-आज्ञापक हैं और यदि अवयस्क प्रत्यथियों का किसी कार्यवाही में उचित रूप से 
प्रतिनिधित्व न किया गया हो तो अवयस्क के विरुद्ध दिया गया निर्णय यां 
“पारित किया गया आदेश अधिकारितारहित, अकृत और शुच्य होगा । 


पटना-93 


--भादेश 32, नियम 3 (4) के अधीन जारी किया गया आदेश तभी 
“विधिमान्य होगा जब किसी संरक्षक की नियुक्ति के पूवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
अवयस्क के नियुक्त संरक्षक, माता या पिता या नैसगिक संरक्षक या उनके न 
-होने पर उस व्यक्ति को, जिसकी देख-रेख में अवयस्क रह रहा है, को इसकी 
“सूचना दी गई हो ओर उसके द्वारा फाइल किए गए आक्षेप, यदि कोई हैं, पर 
-भली-भांति विचार कर लिया गया है। अगर इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं 
-किया जाता है तो इस प्रकार की गई संरक्षक की नियुक्ति अविधिमान्य होगी । . 
पटना-72 

-सीमा शुल्क अधिनियम, 962 


धारा 25 सपठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, ।975, धारा 3 
और प्रथम अनुसूची का -अध्याय 56--विस्कोष स्टेपल फाइबर व विस्कोष 
:टाव पर भारत में आयात किए जाने पर छूट दिया जाना--पिटीशनर अधि- 
सूचना में वणित विस्तार तक उस छूट के लिए हकदार है जो छूट सीमा शुल्क 
टरिफ अधिनियम, 975 की प्रथम अनुसूची में वणित हैं--पिटीशनर ।975 
के अधिनियम की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय करने के 


“लिए या वित्त अधिनियम के उपबंध के अधीन सहायक शुल्क का संदाय करने 
नके लिए दायी हैं । 


केरल-45 
:हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, 973 


धारा 40, 46 और्‌,279 सपठित पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 
9]] की धारा 240 के अधीन बनाये गए पंजाब म्युनिसिपल जनरल रूल्स, 
“नियम ] और 3--कमचारी को सेवा से हटाया जाना--कर्मचारी परं अनु- 
शासनहीनता और गैर जिम्मेदार होने का आरोप स्पष्टतः कलंकात्सक है-- 
-कर्मचारी को “सेवा से हटाना' (रिमूवल फ़ाम संविस) उसकी 'पदच्युति'' 
(डिसमिसल) के, समान है- नगरपालिक समिति अधिनियम के अधीन बनाए गए 
_ :त्ियमों के अनुसार ही अपने कर्मचारियों को पदच्युत का आदेश कर सकती हैं 
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( xxiv ) 
और नियमों के अतिक्रमण में या उसके अननुपालन में पारित किया गया 
पदच्युति का कोई भी आदेश विधिमान्य न होगा । 
र पंजाब-हरियाणा-95 
हिन्दू विधि 
धालीवाल जाट सिंखों में प्रचलित प्रथा--उक्त प्रथा के अनुसार 
किसी विधवा को विरासत में अपने मृतक पति से प्राप्त सम्पदा उसके द्वारा 
मृत पति के भाई से करेवा प्रथा के अनुसार विवाह की दशा में ही समपहूत 
हो जाती है। 
पंजाब-हरियाणा-78 
--मिताक्षरा--अविभवत हिन्दू कुटुम्ब की सम्पत्ति के बारे में यह्‌ 
उपधारणा को जाती है कि कुट्म्ब के सभी सदस्यों की प्रास्थिति संयुक्त है--- 
अगर परिस्थितियों से अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकलता है तो यही स्थिति बनी 
रहती है--मिताक्षरा विधि से नियन्त्रित कुटुम्ब का कोई भी सदस्य अपने पृथक 
होने की इच्छा के सम्बन्ध में सुस्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में दूसरे सहदायिकों 
को सूचना देकर विभाजन करने के पश्चात्‌ अपने हिस्से का अलग से भोग 
कर सकता. है । है 


पटना-]9 
हिन्दू विवाह अधिनियम, i955 


धारा 25 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 , धारा 25— 
सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन 
पत्नी को भरण-पोषण मंजूर किया जाना--उक्त भरण-पोषण के आदेश के 
बावजूद मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 25 के अधीन पिटीशन में भरण- 
पोषण मंजूर किया जाना--विटीशनर (पति) द्वारा मजिस्ट्रेट के भरण-पोषण के 
आदेश पर यह आक्षेप वैध नहीं है कि सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश के 
| हावर वह | (साजस्तरट) सहिता के अधीन भरण पोषण का आदेश नहीं कर 
सकता है--ये दोनों अधिकारिताएं एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं अतः सक्षम सिविल 
न्यायालय का भरण-पोषण का आदेश संहिता की धारा ।25 के अधीन पिटीशन 
कै लिए कोई वर्जन नहीं है । 


दिल्ली-।0 


हू 
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(Kosky Vs. K. S. E. Board) 
तारीख 8 जुलाई, 983 


[च्या० के० के० नरेन्द्रन | 


साध्यस्थस्‌ अधिनियम, |940--धारा 5--नियुद्त किए गए मध्यस्थ के 
प्राधिकार को इस आधार पर प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन देना कि ऐसी 
परिस्थिति मौजूद हे जिससे कि सश्यस्थ के पक्षपातपूर्ण होने की सम्भावना है-- 
अगर. एसी परिस्थिति की जानकारी बाद फे किसी प्रक्रम पर भी होती है तो 
न्यायालय नियुक्त मध्यस्थ के प्राधिकार को प्रतिसंहरण करने की इजाज़त देने 
में सक्षम है। 

पिटीशनर प्रत्यर्थी-केरल. राज्य विद्युत बोर्ड का एक ठेकेदार था । चंकि 
उसके दावों का निपटारा नहीं किया गया था इसलिए उसने संविदा के माध्यस्थम 
खण्ड का अवलम्ब लेते हुए त्रिवेन्द्रम के उप-न्यायालय से मध्यस्थ की नियुक्ति 
करने की. प्रार्थना को । न्यायालय ने दिनांक 22 जुलाई, 980 वाले अपने 
आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर दिया। उपर्यक्त 
आदेश के पश्चात्‌ पिटीशनर को यह पता चला कि प्रत्यथी: बोर्ड ने दिनांक 
2] अंप्रैल, 979 को अपने मुख्य अभियन्ता को / एक पत्र लिखा जिसमें उसने 
मध्यस्थ द्वारा निपटाए जाने वाले अधिकतर विवाद्यकों को पिटीशनर के विरुद्ध 
विनिश्चित किया था । न्यायालय को भी मध्यस्थ की नियुक्ति के समय इस तथ्य 
से अवगत नहीं कराया गया था। इसलिए पिटीशनर नियुक्त मध्यस्थ के 
प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने के लिए तथा दूसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने के 
लिए माध्यस्थम्‌ अधिनियम, 940 की धारा 5 और 8 के अधीन न्यायालय में 
आए हैं। न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा पिटीशनर की इस प्रार्थना को 
यह अभिनिर्धारित करते हुए नामंजूर कर दिया कि पिटीशनर को चाहिए था 
कि वह्‌ मध्यस्थ की नियुक्ति के समय यह आक्षेप उठाता । इस सिविल पुनरीक्षण 
.में नियुक्त मध्यस्थ की प्राधिकारिता को माध्यस्थम्‌ अधिनियम की धारा 5 के 
अधीन प्रतिसंहृत करने के लिए इजाज़त देने की न्यायालय की शक्ति और परिधि 
पर विचार करने का प्रश्‍न उद्भूत हुआ है । प्रश्न यह है कि इजाज़त केवल तब 
दी जाएगी जब मध्यस्थ का पूर्वाग्रह सिद्ध हो जाता है या किसी ऐसी परिस्थिति 
का होना, जिससे मध्यस्थ के पूर्वाग्रही होने की सम्भावना है सिद्ध हो जाता है । 
अभिनिर्धारित- पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किया गया । 
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यह सही है कि संविदा के किसी भी पक्षकार को किसी भी युक्ति से 
संविदा भंग करने की आज्ञा आसानी से नहीं दी जा सकती। परन्तु इसके साथ 
ही माध्यस्थम्‌ के लिए की गई संविदा परम्‌ विशवास पर आधारित संविदा है । 


` दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऐसी संविदा में सम्पूर्ण ओर पक्की स्पष्टवादिता 


या निष्कपटता और ईमानदारी होनी चाहिए । जरा से छिपाव और प्रबंचना 
से संविदा दूषित हो जाएगी। वास्तव में मध्यस्थ को पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए । 


यह पर्याप्त है कि यह युक्तियुक्त लक्षण हो कि वह पूर्वाग्रही हो जाएगा और वह , 


मामले का विनिश्चय उचित रूप से नहीं कर पाएगा और जो पक्षकार संविदा 
करता है, उसे ऐसी आशंका युक्तियुकंत रूप से होती है।यह इसलिए है कि 
माध्यस्थम्‌ कार्येवाहियों को विधिमान्यता के लिए यह आवश्यक है कि बह पूर्ण रूप 
से एकरूप और पक्षपातरहित होनी चाहिए जैसा कि अन्य न्यायिक और अद्ध 
न्यायिक कार्यवाहियों में होता है इसलिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी 
जानकारी पक्षकार को संविदा करते समय या न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की 
नियुक्ति के समय नहीं थी तो धारा 5 के अधीन उसमें हस्तक्षेप किया जाना 
चाहिए । यह न्यायहानि को निवारित करना है। इस मामले में प्रत्यर्थी-बोडं 
मध्यस्थः को निर्देशित कुछ मुद्दे पिटीशनर के विरुद्ध पहले ही विनिश्चित कर 
चुका था । पिटीशनर को इस बात का पता केवल न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को 
मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के पश्चात्‌ लगा । न्यायालय को भी इसकी जानकारी 
नहीं थी । साधारण अनुक्रम में प्रत्यर्थी को , चाहिए था कि वह इस बात को 
न्यायालय की जानकारी में लाता। ऐसा नहीं किया गया। चूंकि माध्यस्थम में 
अन्तवेलित कुछ विवाद्यकों पर प्रत्यर्थी ने पहले ही निर्णय ले लिया था इसलिए यह 


' अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि पिटीशनर युक्तियुक्त रूप से इस बात | 


की आशंका नहीं कर सकता कि प्रत्यर्थी-बोडं पक्षपातपूर्ण होगा । विद्वान्‌ 
उप-न्यायाधीश ने मामले के कानूनी पहल पर ध्यान दिए बिना साधारण रूप 
से,पिटीशनर पर यह दोष. लगाते हुए इजाजत देने से मना कर दिया कि उसने 
प्रत्यर्थी को मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के आदेश के समय आक्षेप क्यों नहीं किया 
था । प्रत्यर्थी यह कंसे कह सकता है कि उसके द्वारा मामले में पहले से लिए गए 
विनिश्चयों की जानकारी पिटीशनर को थी.। इजाजत ट्रेने से मना करके निचला 
न्यायालय उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है। 
(पैरा 3) 
! | पैरा 

[!956] ए० आई० भार० ।956 एस० सी० ।036: मैससे 4 

अमरचन्द बनाम अम्बिका जूट मिल्स (M/S. Amar- 

chand Vs. Ambica Jute Mills); 
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[।952] ए० आई० आर० 7952 कलकत्ता 294 : भुवालका 4 
ब्रदसँ बनाम फतेह चन्द (Bhuwalka Brothers V5. 
Fateh Chand) 


का अबलस्ब लिया गया । 


[:973] 93 ए० सी० 24] : ब्रिस्टल कारपोरेशन बनाम 4 
जान एअर्ड एण्ड कम्पनी (Bristol Corporation. 
Vs. John Aird and Company); 


[:894] (894) 2 क्यू० बी० 667.: एकसेले बनाम मसे 4 
डाक्स एण्ड हारबर बोर्ड (Eckersley /5. Mersey 
Docks & Harbour Board); 

[:858] (858) | ग्रिफ 258 : कॅम्प बनाम रोज (Kemp 4 
Vs. Rose) 

* निदिष्ड किए गए। 
सिविल पुनरीक्षण अधिकारिता : 98] का सिविल पुनरीक्षण पिटीशन 
सं० 2]]]. 


त्रिवेन्द्रम के उप-न्यायालय द्वारा माध्यस्थम्‌ अधिनियम की धारा 5 के 


अधीन 22 जुलाई, ।980 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण । 


पिटीशनर की ओर से सर्वश्री पी० ए० सिरस और जान कोशी: 


प्रत्यर्थो की ओर से De श्री सी० जनार्धन कुरुप 


न्या० के० के० नरेऱ्द्रन 

इस सिविल पुनरीक्षण में नियुक्त मध्यस्थ को प्राधिकारिता को माध्यस्थम्‌ 
अधिनियम की धारा 5 के अंधीन प्रतिसंहृत करने के लिए इजाज़त देने की 
न्यायालय को शक्ति और परिधि पर विचार करने का प्रश्‍न उद्भूत हुआ है । 
प्रश्न यह है कि इजाज़त केवल तुब दी जाएगी जब मध्यस्थ का, पूर्वाग्रह सिद्ध हो 
जाता है या किसी' ऐसी परिस्थिति का होता, जिससे मध्यस्थ के पूर्वाग्रही होने की 
सम्भावना है, ही पर्याप्त है । 


2. पिटीशनर प्रत्यर्थी-केरल राज्य विद्य॒त बोड का एक ठेकेदार था । चकि 


उसके दावों का निपटारा नहीं किया गया था इसलिए उसने संविदा के साध्यस्थम्‌ 
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खण्ड का अवलम्ब लेते हुए त्रिवेन््रम के उपःन्यायालय से मध्यस्थ को नियुक्ति 
करने की प्रार्थना की । न्यायालय ने दिनांक 22 जुलाई, ।9 80 वाले अपने आदेश 
द्वारा प्रत्यथी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर दिया । उपयुक्त आदेश के पश्चात्‌ 
पिटीशनर को यह पता चला कि प्रत्यर्थी बोडे ने दिनांक 2] अप्रल, ]579 को 
अपने मुख्य अभियन्ता को एक पत्र लिखा जिसमें उसने मध्यस्थ द्वारा निपटाए 
जाने वाले अधिकतर विवाद्यकों को प्रिटीशनर के विरुद्ध विनिश्चित किया था । 
न्यायालय को भी मध्यस्थ की नियुक्ति के समय इस तथ्य से अवगत नहीं कराया: 
गया था | इसलिए पिटीशनर तियुक्त मध्यस्थ के प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने के 
लिए तथा दूसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए माध्यस्थम्‌ अधिनियम, ]940 
की धारा 5 और 8 के अधीन न्यायालय में आएं हैं । न्यायालय ने 
आक्षेपित आदेश द्वारा पिटीशनर की इस प्रार्थना को यह भभिनिर्धारित करते हुए 
नामंजूर कर दिया कि पिटीशनर को चाहिए था कि वह मध्यस्थ की नियुक्ति केः 
समय यह आक्षेप उठाता। 

3. माध्यस्थम्‌ अधिनियम, 7940 की धारा 5 इस प्रकार है :-- 


४5, नियुक्त किए गए मध्यस्थ या अधिनिर्णायक के प्राधिकार' 


कोडी ब के० एस० ई० बोर्ड (न्या० नरेनद्रन) | 


का न्यायालय की इजाजत के सिवाय अध्रतिसंहरणीय होना : जब तक, 


कि माध्यस्थम्‌ करार में प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त न हो, नियुक्त किए 
गए मध्यस्थ या अधिनिर्णायक का प्राधिकार न्यायालय की इजाज़त से. 
प्रतिसंहृत किए जाने के सिवाय प्रतिसंहरणीय नहीं होगा ।” 

यह सही है कि संविदा के किसी भी पक्षकार को क़िंसी भी युक्ति से संविदा भंग 


करने की आज्ञा आसानी से नहीं दी जा सकती । परन्तु इसके साथ ही माध्यस्थम्‌ | 


के लिए की गई संविदा परम्‌ विशवास पर आधारित संविदा है। दूसरे शब्दों में 
कहा जाए कि ऐसी संविदा में सम्पूर्ण और पक्षकी स्पण्टवादिता या निष्कपटतीं 


ओर ईमानदारी. होनी चाहिए । जरा से छिपाव और प्रवंचना से संविदा दूषित हो 

जाएगी । वास्तव में मध्यस्थ को पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए । यह पर्याप्त है कि | 
यह युक्तियुक्तं लक्षण हो कि वह पूर्वाग्रही हो जाएगा और वह मामले का | 
विनिश्चय-उचित रूप से नहीं कर पाएगा और जो पक्षकार संविदा करता है उसे | 
ऐसी आशंका युक्तियुक्त रूप से होती है। यह इसलिए है कि माध्यस्थम | 
कार्यवाहियों की विधिमान्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह पूर्ण रूप से एकरूप | 
ओर पक्षपातरहित होनी चांहिए जैसा कि अन्य न्यायिक और अर्धन्यायिक | 
कार्यवाहियों में होता है इसलिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी जानकारी 


मक्षकार को संविदा करते समय या न्यायालय द्वारा मध्यस्थ ही नियुक्ति के समी 


नहीं थी, तो धारा 5 के अधीन उसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए । यह न्यायहाि 
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को निवारित करना है । इस मामले में प्रत्यर्थी बोर्ड मध्यस्थ को निर्देशित कुछ 
मुद्दे पिटीशनर के विरुद्ध पहले ही विनिश्चित कर चुका था । पिटीशनर' को इस 
वात का पता केवल न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के 
पश्चात्‌ लगा । न्यायालय को भी इसकी जानकारी नहीं थी | साधारण अनूक्रम 
में प्रत्यर्थी को चाहिए था कि वह इस बात को न्यायालय की जानकारी में लाता । 
ऐसा नहीं किया गया । चूंकि माध्यस्थम्‌ में अन्तर्वलित कुछ विवाद्यंकों पर प्रत्यर्थी 
ने पहले ही निर्णय ले लिया था इसलिए यह अभितिर्धारित नहीं किया जा सकता 
कि. पिटीशनर युक्तियुक्त रूप से इस बात की आशंका नहीं कर सकता कि प्रत्यर्थी- 
रीडं पक्षपातपूर्णं होगा। विद्वान्‌ उप-न्यायाधीश ने मामले के काननी पहल पर 
ध्यान दिए बिना साधारण. रूप से पिटीशनर पर यह दोष लगाते हुए इजाज़त देने 
से मना कर दिया कि उसने प्रत्यर्थी - के मध्यस्थ नियक्त किए जाने के आदेश के 
समय आक्षेप क्यों नहीं किया था। प्रत्यर्थी यह केसे कहं सकता है कि उसके द्वारा 
मामले में पहले से लिए गए विनिश्चयों की जानकारी पिटीशनर को थी | इजाजत 
देने से मना करके निचला न्यायालय उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में 
असफल रहा है । 


4. मंसस अमरचन्द बनाम अम्बिका जूट मिल्स! वाले मामले में यह 
अभिनिर्धारित किया गया था ; 


“यह्‌ सही है कि धारा 5 के अधीन दिए गए आवेदन में यह 
वताना आवश्यक नहीं है कि मध्यस्थ वास्तव में पक्षपाती है और यह 
बताना ही पर्याप्त है कि ऐसी आशंका का यक्तियक्त आधार हैकि 
मध्यस्थ पक्षपाती हो जाएगा । परन्तु यूक्तियक्तं आधार उस न्यायालय के 
समाधानप्रद रूप में होना चाहिए जिसके सम्मुख नियुक्त मध्यस्थ के 
प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने के लिए आवेदन दिया जाता ठे 
(पेरा 2) Mor 


उपर्युक्त मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था :-- 


“मध्यस्थ के प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने की इजाजत देने के 
विवेकाधिकार का प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय को चांहिए कि वह इस 

` वात का समाधान कर ले कि. ऐसी इजाज़त देने से मना करने से पर्याप्त 
न्यायहानि होगी-। प्रतिसंहरण की शक्ति का प्रयोग करने की बात का 

` अवधारण करते समय न्यायालय को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि 
माध्यस्थम्‌ विवादों को निपठाने का विशिष्ट तरीका है । पक्षकार कानन 
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के विलम्ब से बचने के लिए जानते हैं या उन्हें जानना चाहिए कि 
माध्यस्थम्‌ को विवाद निदिष्ट करने से उन्हें मध्यस्थ को स्वीकार करना 
पड़ता है और तथ्य और कानून की दृष्टि से उसका -निर्णय अन्तिम होता 
है। बहुत से मामलों में पक्षकार माध्यस्थम्‌ को इन्हीं कारणों से अंधिंमान 


देते हैं। अपने विवेकाधिकार का सावधानीपूर्वक और कभी-कभी ही, 


प्रयोग करते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि न्यायालय इन परिस्थितियों 


को ध्यान में रखेगा और विचार करेगा कि पक्षकारों को उनके द्वारा चुने ' 


गए किसी अधिकरण से छुटकारा केवल इसलिए न दे दिया जाए क्योंकि 
वे डरते हैं कि मध्यस्थ .का निर्णय उनके विरुद्ध न चला जाए।” 
(पैरा 73) 


भुवालका ब्रदसे बनाम फतेह चन्द! वाले मामले में माध्यस्थम्‌ अधिनियम कीं 
धारा 5 के अधीन फाइल किए गए पिटीशन में यह अभिकथन किया गया था कि 
बंगाल चेम्बर आफ कामस के लगभग सभी सदस्य, जिनसे मध्यस्थ बनने के लिए 
कहा जाएगा, किसी न किसी संगम के सदस्य हैं और चैम्बर द्वारा जारी किए 
गए परिपत्र में मामले पर उल्लिखित विशिष्ट दृष्टिकोण के प्रति समपित हैं और 
इसलिए चेम्बर के विवाद में मध्यस्थ बनने के प्राधिकार के प्रतिसंहरण की इजाजत 
“दी जाए । इजाजत देते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया. :--- 


“मैं दो सीमाएं, जिंनके अधीन विवेकाधिकार का प्रयोग किया 
जाना चाहिए, बताने का साहस कर रहा हूं, प्रथम, न्यायालय को चाहिए 
कि वह्‌ पक्षकारों को अपने समझौते से आसानी से छुटकारा न दे। इससे 
यह पता चलेगा कि न्यायालय संविदा को कितना पवित्र समझता है, और 
दूसरे यह कि न्यायालय को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि 
अगर वह इजाज़त देने से इनकार करता है तो पर्याप्त न्यायहानि होगी। 
हे का के भीतर विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए ।” 
(पेरा ] 


भुवालका ब्रदर्स वाले मामले सें! न्या० बनर्जी ने ब्रिस्टल कारपो रेशन बनाम जान 
एअड एण्ड कम्पनी? वाले मामले के प्रति निर्देश किया है। उसमें लाड एटकिनसन 
ने यह मत व्यक्त किया था :-- 


f ठेके :- Ee पु Eh 
. "यद्यपि ठेकेदार संविदा से आबद्ध है, लेकिन फिर भी उसे यह 
मांग करने का अधिकार है कि अभियन्ता द्वारा बनाए गए दृष्टिकोणों के 
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होते हुए भी उस भद्र पुरुष के तर्को को सुनना होगा और उसे सौंपे गए 
मामले का अवधारण एक ईमानदार व्यक्ति की भांति इतने उचित ढंग 
से करना होगा जितना वह कर सकता है। और अगर वास्तव में यह 
सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसा कोई युक्तियुवत लक्षण है कि वह 
इतना पूर्वाग्रही हो जाएगा किं वह उन मामला मे उचित रूप से निर्णय 
नहीं करेगा तब ठेकेदार को अपने समझौते से हटने की और विवाद का 
विचारण देश के किसी साधारण अधिकरण से करवाने को इजाज़त है 
परन्तु मेरे विचार से उसे इससे भी अधिक अधिकार है । अगर, उसका 
` कोई कसुर नहीं है, अभियंता अपने आपको उस स्थिति में ले आया है कि 
यह उसके लिए उपयुक्त या मर्यादित या उचित नहीं है कि वह किसी 
एक या अधिक विवादों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करे | ठेकेदार को 
न्यायालय में अपील करने का अधिकार है और न्यायालय को आवेदन के 
उत्तर में यह कहने का हक है कि माध्यस्थम्‌ अधिनियम की धारा 4 
द्वारा उसमें निहित विवेकाधिकार का प्रयोग करे ।” 


उपर्युक्त मामले में न्या० बनर्जी ने एक्सले बनाम मसे डाक्स एण्ड हारबर बोडे! 
वाले मामले के प्रति भी निर्देश किया है। उस मामले में लाड एत० आर० इशर 
ने यह मत व्यक्त किया है: 


“इस मामले में वादी की ओर से यह कहा गया था कि न्यायालय 
द्वारा यह कहे जाने का पर्याप्त कारण हू कि विवादों की कारंबाइयों को. 
बोर्ड के अभियंता को निदिष्ट न किया जाए क्योंकि वह पूर्वाग्रही हो 
सकता है । अगर न्यायालय का यह मत हो कि इस संभावना का कोई 
आधार नहीं है कि वह पूर्वाग्रही हो जाएगा तो केवल यह्‌ कहना कि वह 
पूर्वाग्रही हो सकता है, पर्याप्त कारण नहीं है । जब वादियों द्वारा स्थापित 
की जाने वाली प्रतिपादना को परीक्षा की गई तो यह पता चला कि 
विवादों को अभियंता को निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि 
उस पर पूर्वाग्रही होने का शक किया जा सकता है चाहे वास्तव में वह 
पुर्वाग्रही न भी हो। यह न्यायाधीशों, न केवल वरिष्ठ न्यायालयों के 
बल्कि सभी न्यायाधीशों पर लाग्‌ होने वाले सिद्धान्त को लाग करने की 
चेष्टा है कि केवल यही नहीं कि वे पूर्वाग्रही ,न हों परन्तु यह कि अगर 
यह प्रदर्शित कर दिया: जाता है कि वे पूर्वाग्रही नहीं होंगे तो भी उन्हे 

उस मामले में न्यायाधीश के ,रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जहां प्र्‌ 


- 3 (894) 2 क्यू बी० 667. 
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8 क्रोशी ब० के० एस० ई० बोड (न्या० नरेन्द्रन) 


परिस्थितियां ऐसी हैँ कि आवश्यक रूप से न केवल विवेकी लोग परन्तु 
बहुत से लोग उन पर पुर्वाग्रही होने का संदेह करेंगे ।” 
भुवालका ब्रदर्स वाले मामले” में न्या० बनर्जी ने निम्नलिखित विधि अधिकथिक 


“अगर किसी मध्यस्थ का कोई ऐसा हित है जो उसके विनिश्चय 
पर निर्भर करता है तों वह इसके लिए निरहं हो जाएगा अगर उसकी 
नियुक्ति के समय कोई भी पक्षकार ऐसे तथ्य से अनभिज्ञ है और हित 


तथ्य को पूरी तरह से जानते हुए भी पक्षकार किसी ऐसे मध्यस्थ का 
` चयन करते हैं जो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है या उसे ऐसे कतंव्यों का निर्वहन 
करना होता है जिसके कारण वह निष्पक्ष बना नहीं रह जाएगा तो 
I न्यायालय उन्हें उस सीदे से, जिसके लिए वह सहमत हुए थे, छुटकारा 
| नहीं देगा । अगर संविदा का कोई पक्षकार विनिश्चय में हितवद्ध किसी 
अधिकरण की अधिकारिता को स्वीकार कर लेता है तो जब तक न्यायालय 
का यह समाधान हो जाता है कि उसे इस समझौते के, जो वह कर रहा 
है, निबन्धनों की जानकारी थी या जानकारी होनी चाहिए. थी, इस 


कितना ही अदूरदर्शी क्यों न मानता हो।” _ 


न्या० बनर्जी ने अपने निर्णय में कैम्प बनाम रोज्ञ2 वाले मामले के प्रति निर्देश 
किया है। उसमें एक निर्माणकर्ता ने एक संविदा द्वारा अपने आपको इस बात के 
लिए आबद्ध कर लिया कि वह श्री. लैम्ब, वास्तुविद के विनिश्चय और प्रमाणपत्र 
के आधार पर कार्य के लिए संदत्त की गई रकम को स्वीकार कंर लेगा । उसे 
इस वात की जानकारी नहीं थी कि वास्तुविद ने क्रोधी पक्षकार को इस बात 
का आश्वासन दे दिया था कि भवन का मूल्य विहित रकम से भ्रधिक नहीं होता 
चाहिए यद्यपि उसने ऐसी गारंटी देने से इनकार कर दिया था | सर जान स्ट्अर्ट 
वी० सी० ने अपने निणंय में यह अभिनिर्धारित किया: ' | र 

“लिखित संविदा के अनुसार वादी ने इस पूर्ण विश्वास के. साथ 
, . किउसका विनिश्चय एक न्निष्पक्ष व्यवित का विनिश्चय होगा, अपने 


आपको श्री लैम्ब के विनिश्चय के साथ पूर्ण रूप से आबद्ध कर लिया 
था। 


` * ५० ग्राई० श्रार० 952 कलकत्ता 294. 
2 (858) | ग्रिफ 258. 
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प्रत्येक न्यायिक कार्यवाहियों में पूर्णरूपेण एकरूपता और निष्पक्ष 
मस्तिष्क का होना आवश्यक है। 

इसलिए, एक या दोनों व्यक्तियों को, जो अपने आपको किसी 
और के विनिश्चय से आवद्ध कर लेते हैं, बाद में यह पता चलता है कि 
ऐसी परिस्थिति थी कि जिस व्यक्ति को विनिश्चय का काम सौंपा गया 
है, वह पूर्वाग्रही बन जाएगा । ऐसी परिस्थिति इस न्यायालयं के हस्तक्षेप 
को न्यायोचित बता देगी । 

क्या ऐसी परिस्थिति मध्यस्थ के मस्तिष्क में है या नहीं तो 
अधिकतर वह साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती । प्रत्येक व्यक्ति, 
शायद मध्यस्थ स्वयं भी, उसके बारे में अनभिज्ञ होगा । यही पर्याप्त हैं 
कि ऐसी परिस्थिति मौजूद थी' `" 


यह कल्पना कीजिए कि श्री लैम्ब ने यह गारंटी दी थी। उसने 
अपने आपको एक संविदा द्वारा इस वात के लिए आबद्ध कर लिया था 
कि 2500 पौंड से अधिक के खर्चे उसके द्वारा संदत्त किए जाने चाहिए। 
क्या सफलतापूर्वक यह दलील देना संभव होगा कि जो वादी संविदा 
करता है वह मध्यस्थ के हित से अनभिज्ञ था ओर, वह संविदा के उन 
निबन्धनों से आबद्ध होगां जो व्यापक रूप से. श्री लैम्ब को सभी प्रश्नों 
` चर विनिश्चय देने के पारिश्रमिक को छोड़ कर होगा | यद्यपि एक 
आश्वासन गारंटी से काफी कम प्रभाव वाला है और वास्तव सें श्री 
लैम्ब के निर्णय को पक्षपातपूर्णं नहीं बनाया किर भी यह विचार किया 
गया कि उसका ऐसा. प्रभाव पड़ेगा । श्री लम्ब पर भ्रष्टाचार का आरोप 
लगाए बिना यह कहा जा सकता है कि यही पर्याप्त है कि ऐसी 
परिस्थिति है, जिसके वारे में वादी अनभिज्ञ था और जो उसके निणेय 
को पक्षपातपूर्ण बता सकती है । वास्तुविद और अभियंता के रूप सें श्री 
लैम्ब की शक्ति, जिसके निर्णय पर लगभग सभी मात्रा और कीमत को. 
बाबत बातें भी हैं, छोड़ दी गई थीं, जैसाकि इसी प्रकार की बहुत सी 
बातों में होता है, जो लगभग आबद्धकर नहीं होती हैं अगर ऐसा छोटा- 
सा धंब्बा या परिस्थिति है जो उसके निर्णय को अनुचित रूप से पक्षपात- 
पूर्णं बना देगा । इसलिए उसका निर्णय संविदा के पक्षकारों पर पूर्ण रूप , 
से आबद्धकर नहीं होगा । इसलिए वादी श्री लैम्ब के विनिश्चय को इस 
न्यायालय द्वारा पुनरीक्षित करवाने के हकदार हैं ।' ; 


5. परिणामतः आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है । पिटीशनर को 
माध्यस्थम्‌ अधिनियम, ।940 की धारा 5 के अधीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त 
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किए गए प्रत्यर्थी-बोड के प्राधिकार कौ प्रतिसंहृत करने की इजाजत दी जाती 
है । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिसंहरण' के पश्चात्‌ पिटीशनर माध्यस्थम्‌ 
अधिनियम, 940 के उपबंधों के अउुलार एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए 
न्यायालय को कह सकता है। सिविल पुनरीक्षण पिटीशन स्वीकार क्रिया जाता' 
है । खर्चे नहीं दिए जाएंगे । , 

पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किया गया । 
खन्ना/मि० | - 


नि० प० 7984 : केरल-0 
काथियानी और अन्य वनाम भारत संघ और अन्य 


(Karthiayani & others Vs, Union of India & others) 
तारीख 3 अगस्त, 983 


[मु० न्या० पी० सुब्रह्मण्यन्‌ पोती और न्या० वी० शिवरामन्‌ नायर] 


ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 धारा 2(ध)--उक्त धारा 2(ध) ` 


में प्रयुक्त शारीरिक काम' को केवल हाथ हारा किए काम तक ही सीमित नहीं 
रखा जा सकता है, उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के शासेरिक कार्य आते हुँ, जो 
गवत्‌ और पुनरावर्ती होते हे और जो अपनो प्रभावकारिता के लिए 
एतः शारीरिक श्रम पर निर्भर करते हैं। किसी काम की प्रकृति निर्धारित 


- करते समय, शारीरिक काम, जो अन्य प्रकार के अर्थात्‌ ऐसे कार्यों का आनुषंगिक 


या सहायक है, जो बौद्धिक, पसपनात्मक, सूजनात्मक क्षमताओं की अपेक्षा करते 
हैं, अवधारक नहीं होगा। इल प्रश्‍न को अवधारित करने के लिए कि क्‍या 
अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ध) के अधीन कर्मकार है, 
उसके कान को इन्ही सिद्धान्तो की पृष्ठभूमि भें देखा जाना है। इस प्रकार 
देखने पर यह्‌ स्पष्ट है कि अध्यापक का कास हाथ का काम नहीं है और इसलिए 


उच्च न्यायालय में स्तुत इन तीनों अपीलों में विनिश्चयार्थं जो प्रन 
उद्भूत हुआ है वह यह है कि क्या अध्यापक ओद्योगिक विवाद अधिनियम की 
धारा 2(ध) में यथा परिभाषित कर्मकार है। अपीलाथियों ने यहे दलील दी है 
अध्यापन शारीरिक काम है, कदाचित्‌ उंशल शारीरिक काम और “इस प्रकार 

i 
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अध्यापक, जो शिक्षा में, जो एके उद्योग है, कुशल शारीरिक काम करने के लिए; 
नियोजित किए जाते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ध) में या 
परिभाषित कर्मकार हैं । प्रत्यथियों ने इस प्रतिपादना का खण्डन किया है आर 
उन्होंने यह्‌ निवेदन किया है कि अध्यापन, कुशल या अकुशल, किसी भो प्रकार 
का शारीरिक काम नहीं है और न वह लिपिकीयं या तकनीकी या पयरवेक्ा काम 
ही है और इसलिए अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम की अवधारणा के 
बाहर हैं । , 

अभिनिर्धारित --अपीलें खारिज की गई । 


“मैनुअल वकं” का सीमिततम शब्दकोषीय अर्थ नहीं अपनाना चाहिए, 
बल्कि ऐका व्यापकतर अर्थ अपनाना चाहिए, जिसके अन्तर्गत शारीरिक बल को 
अन्तर्वलित करने वाला सभी प्रकार का कार्य आता है और जो बुद्धि के प्रयोग 
'की अपेक्षा वैयक्तिक मांस-पेशीय श्रम पर अधिक निर्भर रहता हैं । उस संदर्भ 
में, जिसमें उक्त पद ओद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ध) में प्रयुक्त 
किया गया है, प्रकटत: लिपिकीय, पर्यवेक्षी और तकनीकी उप-व्यवसायों से भेद 
दशित करने के लिए, यह अभिनिर्धास्ति करना उचित होगा कि “मैनुअल 
वर्क” पद को व्यापकतर अर्थ दिया जाना चाहिएं, अर्थात्‌ शारीरिक श्रम का कोई 
भी रूप, जो मुख्यतः बौद्धिक, पसिवर्तनात्मक, कल्पनात्मक या सृजनात्मक 
क्षमताओं को अन्तर्वलित करने बाले श्रम से भिन्न वैयक्तिक मांस-पेशीय 
(शारीरिक) श्रम पर अधिक निर्भर करता है। यदि सीमित अर्थ स्वीकार किया 
जाता है, तो चौकीदार, जो ऐसा कार्य करता है, जो यंत्रवत्‌ और पुनरावर्ती है 
(बार-बार उसी प्रकार किया जांता है) तथा जो ऐसी प्रक्रिया हैं, जिसमें केवल 
शारीरिक. श्रम अन्तर्वलित है किन्छु जो. पैदल चलकर (घूम फिर कर) करना 
` होता है,या सिर पर बोझा उठाने वाला मजदूर, जो अपन्ते हाथों की अपेक्षा अपने 
सिर और कंधों का अधिक प्रयोग करता है, हाथ का काम करने वाला नहीं 
माना जाएगा । पुनश्च, कोई कलाकार, जिसे चित्र बनाने के लिए सूजन्तात्मक 
और काल्पनिक शक्ति का प्रयोग कस्ता होता है, फिर भी हाथ का काम करने 
वाला कर्ंकार होगा क्योंकि वह अपने हाथ से कार्य करता है । इसी प्रकार 
शल्य चिकित्सक, जिसका काम हाथ का है और जिसमें काफी श्रम करना होता 
है, कर्मकार हो सकता है भले ही वह आपरेशध करने में अपनी बुद्धि, विशेषज्ञता: 
और संचित कुशलता का प्रयोग कर रहा हो; जो पूर्णतः गैर-शारीरिक प्रकृति 
की होती है। (पैरा 0). ८ 


औद्योगिक विवादअधिनियम, 947 की धारा 2 (च) में प्रयुक्तं “शारीरिक 
काम' को केवल हाथ द्वारा किए काम तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है; 
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उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के शारीरिक कार्य आते हैं, जो यंत्रवत्‌ और पुनरावर्ती 
होते हैं और जो अपनी प्रभावकारिता के लिए मुख्यतः शारीरिक श्रम पर निर्भर 
करते हैं । इसके अतिरिक्त, किसी .काम की प्रकृति निर्धारित करते समय, 
शारीरिक काम, जो अन्य प्रकार के अर्थात्‌ ऐसे कार्यो का आनुषंगिक या सहायक 
हैं: जो बौद्धिक, कल्पनात्मक, सृजनात्मक क्षमताओं की अपेक्षा करते हैं, अवधारक 
नहीं होगा । इस प्रश्‍न को अवधारित करने के लिए कि क्या वह ओद्योगिक 
विवाद अधिनियम की धारा 2(ध) के अधीन कर्मकार है, अध्यापक के काम को 


' इन्हीं सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में देखा जाना है । (पेरा 4) 


विनिश्चित मामलों से उद्भूत होने वाले सिद्धान्तों के प्रति निर्देश से, 
अध्यापकों के कार्य का पुनविलोकन करने के पश्चात्‌ इस कथन से सहमति व्यक्त 
को जाती है कि अध्यापकों का काम शारीरिक काम नहीं है, सीमित अर्थ में ही नहीं 
जिसमें कि उक्त पद अपीलाधीन विनिश्चयों में समझा गया था, बल्कि मख्यतः 
शारीरिक श्रम अन्तर्वलित करने वाले कार्य को समाविष्ट करने के व्यापक अर्थ 
में भी है। निस्संदेह शारीरिक श्रम की मात्रा में, जो अध्यापन कार्य में अन्तर्वलित 


है, अन्तर हो सकता है, जिस प्रकार कि शिक्षा के बिभिन्न प्रक्रमों पर, अर्थात्‌ ` 


प्री-प्राइमरी या किण्डरगार्टेन, एलीमेंटरी था प्राइमरी स्कल, सेकेण्डरी स्कले, 
कालेजिएट, पोस्टग्रेड्यूएट और रिसर्च (अनुसन्धान) के विभिन्‍न स्तरों पर बौद्धिक 
a र भाता में इस प्रकार का अन्तर होता है। तथापि, यह अभिनिर्धारित 
“है कया जा सकता है कि शिक्षा के किसी भी प्रक्रम पर अध्यापन का काम 
उक्त पद के बृहत्तर अर्थ में भी प्रधानत: और मुख्यतः शारीरिक श्रम का काम 


है। (पेरा 24) 


ee र नका भौतिक (शारीरिक) भाग, कदाचित्‌, दृश्य निरूपणों से युक्त 
एश, लिखित कार्य का संशोधन, उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का रखा 


उत्पाद शिष्य को संप्र 
संशोधन में"  संप्रेषित किया जाता है। इसी प्रकार छात्रों के लिखित कार्य के 


कलाप मुख्यतः शारीरिक है ; 
प्रकट रुप मात है ' ड भोतिक (शारीरिक) भाग मुख्य क्रियाकलाप का 
/ 7 प्रकृति में बौद्धिक है शारीरिक या हाथ का श्रम ज्ञान 


श्रदान करने की प्रक्रि 
; या का सहायक 2 
का क्रियाकलाप है । यह अश्निनिः और आनुषंगिक मात्र है, जो मुख्यतः बुद्ध 


कार्य किसी विशेष अध्यापक 
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| रिक 
अन्तर्वलित करने वाली प्रक्रिया की a Dr र 
ER स र so El यापकी तथा संस्थागत शिक्षा के 
शिक्षा के क्षेत्र को र हे न वाले नए दृष्टिकोण ने उसे लगभग ! 
3 स नेहो रूपाव्तरित कर दिया है। हमारी अध्यापन-विरादरी का 
Ea करे दी ट्रेड यूनियन लाइन पर संगठित किया गया है। जसा कि 
er आ se र वाटर सप्लाई वाले मामले में किए गए विनिश्चय 
कर व्यक्त किया है, इन सब बातों से यह उपदर्शित होता है कि शिक्षा; 
के यो हे प॒ में माना जाए । कदाचित्‌ इन बातों का यह सहज निष्कष होगा 
ठ र उद्योग है, नियोजित व्यक्ति कर्मकार माने जाने क \ र 
ऐसा केवल उसी स्थिति में हो सकता है जव कातूनी क Be 
अनुज्ञात करे । यह अभिनिर्धारित करना कि अ र र क 
की धारा 2(ध) में यथापरिभाषित कमकार र र्‌ a  प 
शारीरिक काम करने के लिए नियोजित व्यक्ति , बहुत र आ हा 
जाएगा । कानूनी परिभाषा के प्रति निदश से और अपीलाधिया दर बम 
किए गए इस निवेदन के, विशेष संदर्भ में कि अध्यापन का कास कुश प 
शारीरिक कांम है, अध्यापकों के काम की प्रकृति पर र स हे 
केवल यंही अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि मपी लाधीन र्ण ह र 
उसमें यह अभितिर्धारित किया गया है कि अध्यापकों का a र 
नहीं है, सही है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता Se र i he 
काम्‌ लोगों को शिक्षित करना है। इस स्थल पर एम्न्रीज क सः रा 
डिक्शनरी' में “एजूकेशन” पद की इस परिभाषा का स्मरण उ स र र 
जो बुद्धिमात व्यक्तियों को उनकी समझ का अभाव. भ क | हे 
व्यक्तियों से उतकी समझ के अभाव को छिपाती है । किसी र ह 
` अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता ह कि शिक्षा का कार्य प्रकृति मुख्यतः 
शारीरिक है; न तो बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रकट किए जाने के अर्थे में ओर न मुखे 
व्यक्तियों से छिपाने के अर्थ में । (वैरा 27) 


पेरा 


[I97]] [97] ॥ उम° नि० प०277=।970 (3) एस० 6 .. 


सी० सी० 378-5ए० आई० आर० ।970 एस० सी० 

922 : बर्मा शैल आयल स्टोरेज बनाम बर्मा शैल | 
प्रबन्धतंत्र (Burmah Shell Oil Storage Vs. 
Burmah Shell Management); 
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{2938] 
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(966) 3 आल इंग्लैण्ड रिपोर्ट्स 539 : जे० एण्ड 
एफ० स्टोन लाइटिंग एण्ड रेडियो बनाम हेगार्थ (]. & 
FF. Stone Lighting & Radio Vs. Haygarth); 

963-ाT एल० एल० जे० 335--ए० आई० आर० 
963 एस० सी० 7873 : दिल्ली विश्वविद्यालय वाला 
मामला (Delhi University case); 

(938) | आल ई० आर० 20 : मैसेक वाले मामले, 
तिरेली वाले मामले (Re Maschek, Re Tyrrelli); 
(934) 2 के० बी० 265 : नेशनल हैल्थ इंश्योरेंस - 
ऐक्ट वाले मामले और> प्रोफैशनल प्लेयर्स आफ 
एसोसिएशन फूटबाल वाले मामले (In Re National 
Health Insurance Act; In Re Professional 
Players of Association Football); 
(933) 48 एल. टी० 406 ८ मैकमेनस घाला 
मामला (Re Mc Manus); 2: 

(922) 2 ए० सी० 339: जा उएस बनाम ओनसं 
आफ स्टीम टग एलेक्जेण्डिया (Ja ues Vs. Owners 
of Steam Tug Alexandria); 

(93) [08 एल० टी० 894 : नेशनल : इंश्यो रंस 
ऐक्ट वाले मामले, लिथोग्राफिक धार्टिस्ट्स वाले मामले 


: और एनग्रेवसं वाले मामले {Re National Insurance 


Act; Re Lithographic Artists, Re Engravers) 
का अवलम्ब लिया गया । 


975 (2) एल० एल० जे० ।89 : मार्शल ब्रेगेंजा 
बनाम समन्त (Marshal Braganza 77. Smant); 
!975 (48) एफ० जे० आर० 344 : काउन टाकोज, 
मद्रास बनाम एम० पी० सेलुराजन्‌ (Crown TaIkies, 
“Madras Vs. M.P. Sethurajan); 

966- एल० एल० जे० 7 77 : विष्णु शुगर मिल्स 


बनाम निहार राज्य (४27४ Sugar Mills Vs. 
Stato of Bibar); 
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[957] :957 (!) एल० एल० जे० 422 : बी० भाई० सी० 
लि० (न्यू एगर्टन वूलन मिल्स ब्रांच) बनाम राम बहादुर 
जमादार [8. I. C. Ltd. (New Egertion Woollen 
Mills Branch) Vs. Ram Bahadur Jamadar]; 


{955] 955 (2) एल० एल० जे० 633 : विनय नाथ 
नारायण सिन्हा बनास विहार जर्नल्स लि० (Vinaya 


Nath Narain Sinha Vs. The Bihar Journals 
Ltd.); 


[955] 2955 (।) एल० एल० जे० ।67 : नैलीमार्ला जूट 
मिल्स कं० लि० बनाम स्टाफ यूनियन, नैलीमार्ला जूट 


मिल्स (Nellimarla Jute Mills Company Ltd. 
Vs. Staff Union, Nellimarla Jute Mills); 


{955] 955 (2) एल० एल० जे०] : लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स 
लि० बनास उत्तर प्रदेश राज्य (Takshmi Devi 
Sugar Mills Ltd. Vs. State of U. P.); 


{955] 2955 (2) एल० एल० जे० 448 : एडवर्टाइजिग 
कारपोरेशन आफ इण्डिया बनाम बरेन्द्र चन्द्र नाग 
(Advertising Corporation ‘of India Vs. 

_ Barendra Chandra Nag) 


' से सहमति व्यक्त की गई । 
[:960] ए० आई० आर० 960 एस० सी० 675 : त्ागपुर 
तगर निगम बनास उसके कर्मकर (Corporation of 
City of Nagpur Vs. Its Workmen) 
को उलट दिया गया । 
` {982] 982 के० एल० टी० 829: उमैयास्माल बनाम 


केरल राज्य ~(Umayammal Vs. State of 
Kerala) 


[982] :982 के० एल़० टी० 327 : वेंकटरामन्‌ बनाम श्रम 
न्यायालय (Venkataraman Vs. Labour Court); 


[98.] 7987 के० एल० टी० 660 : मुथय्यन बनास मेनेजर, 
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कडलूर एस्टेट (Muthayyan Vs. Manager, : 
Kadalur Estate); 


:[980] 7980 (56) एफ० जे० आर० 483: एम० डी० ` l9 
सिगमणि बनास श्रम न्यायालय (M. D. Sigrnani 
Vs. Labour Court); 

[.979] [:979] । उम° नि० प० 053=ए० आई० . ` 5 
आर० 978 एस०सी० 548 : बंगलोर वाटर सप्लाई 
वाला मामला (Bangalore Water Supply case); 

[972] 7972 (74) बाम्बे लॉ रिपोर्ट्स 24: कोकिल I9 
बनाम .जी० एम०` एस० सी० रेलवे (£0 7/5. 
GM. S. C. Railway); 


[969] 2969 (2) एल० एल० जे० 670 : आनन्द बाजार 5 
पत्रिका बनाम कर्मकार (Ananda Bazar Patrika 
Vis. Its Workmen); 


[967] ए० आई० आर० 7967 एस० सी० 678: मे एण्ड हु. 


बेकर (इण्डिया) लि० बनाम कर्मकार [ay & Bakker 
(India) Ltd. Vs. Their Workmen]; 
[:964] ए० आई० आर० 964 एस० सी० 7522 : साउथ 5 
` इण्डियन वैके बनाम ए० आर० चाको (South Indian 
Bank Vs, A. R. Chacko); 
[7964] (964) 25 एफ० जे० आर० 93=ए० आई० आर० + ; 20 
!964 एस० सी० 737 : जे० के० काटन स्पी्मिग 'एण्ड 
वीविग मित्स कं० लि० बनाम ट्रिव्युनल आफ इण्डिया 


ICE हर Cotton 898. & Wvyg. Mills Co. Ltd. 
. Vs. Tribunal of India) 


निदिष्ट किए गए । 
थारम्भिक (रिट अपीली) अधिकारिता : ]982 की रिट अपील सं० 587, 40 
और 4]]. 


979 के आरम्भिक पिटीशन सं मं फ्रए EE क 
- विरुद्ध रिट अपील । | ° 3696 में किए गए । ष 
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पिटौशनरों की ओर से 92 सर्वश्री के० रामकुमार, बी० सतीशचन्द्रनू, 
एस० परमेश्वरन्‌ और आर० नित्यानन्दन्‌ 


प्रत्यथियों की ओर सें "` स्ंश्री एम० सी० चेरियान, सारम्मा 
चेरियान, टी० ए० राजन्‌, सी० पी० 
रवीन्द्र नाथ, एम० रामचन्द्रन्‌, के० ए० 
नायर, ई० आर० वेकेटेशवरन्‌ और 
सरकारी प्लीडर 


न्यायालय का निर्णय न्या० शिवरामन्‌ नायर ने दिया । 
न्या० नायर : 


इन तीनों अपीलों में विनिश्चयार्थं जो प्रश्‍न उद्भूत हुआ है वह यह है कि 

कया अध्यापक ओद्योगिक विवाद अधिनियम को धारा 2(ध) में यथा परिभाषित 
` कर्मकार है । न्या० खालिद ने, 979 के आरम्भिक पिटीशन सं० 3696 में 
980 के अपने निर्णय में, जो अब 982 के० एल० टी० 327 में प्रकाशित 
किया जी चका है, यह अभिनिर्धारित किया कि अध्यापक, शारीरिक (हाथ का) 
काम करने के लिए नियोजित व्यक्ति न होने के कारण, कर्मकार नहीं है । उक्त 
निर्णय ही ]982 की रिट अपील सं० 4]0 और 4]] की विषय-वस्तु है। ` 
न्या० यू० एल० भट्ट ने ।98] के आरम्भिक पिटीशन सं० 6966 में अपने : 
निर्णय में 98 के० एल० टी० 560 और ]982 के० एल० टी० 327 में 
प्रकाशित न्‍्या० खालिद के एक. पूर्वतर निर्णय का अनुसरण किया और यहुं 
अभिनिर्धारित किया कि रेल प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रतिस्थानी अध्यापक 
औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन संरक्षण के लिए हकदार कर्मकार नहीं 
थे । वह निर्णय ]982 की रिट अपील सं० 587 की विषय-वस्तुं है । 


2, औद्योगिक विवाद अधिनियम को धारा 2(ध) में कमंकार को इस 
प्रकार परिभाषित किया गया 


_ “2(ध) 'कर्मकार' से कोई ऐसा व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत शिक्षु 
आता है) अभिप्रेत है, जो कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक, 
पायवेक्षणिक, तकनीकी या लिपिकीय काम, भाड़े या इनाम के लिए करने | 

` के लिए किसी उद्योग में नियोजित है, चाहे नियोजन -के निबन्धन 
'अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और किसी ओद्योगिक विवाद के संबंध में 


- , इस: अधिनियम के अधीन को किसी कार्यवाही के.प्रयोजन के लिए इसके ` 


अन्तर्गत कोई ऐसा कमंकार आता है, जो उस विवाद के संसंग में या 
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उसके परिणामस्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिया गया है या जिसकी 
छंटनी कर दी गई है, अथवा जिसकी पदच्युति, उन्मोचन या छंटनी 
किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा 
व्यवित नहीं आता है, जो-- 
(५) सेना अधिनियम, 950 या वायुसेना अधिनियम, 
7950 या नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट ]934 के अध्यधीन हो; 
अथवा 
() पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या 
अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; अथवा 
(¡#) मुख्यतः प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में 
नियोजित हो; अथवा 
(४) पार्यवेक्षणिक हैसियत में . नियोजित होते हुए पांच 
सौ रुपए प्रतिमास से अधिक मजदूरी लेता हो अथवा या तो पद 
से संलग्न कतंव्यों-की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के 
कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकृति 
के हैं।” 

3. अतः उक्त परिभाषा में कर्मकार को इस प्रकार परिभाषित किया गया 
है कि उससे किसी उद्योग में हाथ के, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य में 
रत व्यक्ति अभिप्रेत हैं। हाथ का कार्य कुशल या अकुशल हो सकता है। अतः 
कुल मिलाकर ऐसे लोगों के पांच प्रवगे हैं, जो कर्मकार की परिभाषा के अन्तर्गत 
आते हैं । वे हैँं-() ऐसे व्यक्ति, जो हाथ का कुशल काम करते हैं; (2) ऐसे 
व्यक्ति, जो हाथ का अकुशल काम करते हैं; (3) ऐसे व्यक्ति, जो पर्यवेक्षी काम 
करते हैं; (4) ऐसे व्यवित, जो तकनीकी काम करते हैं; और (5) ऐसे व्यक्ति, 
जो लिपिकीय काम करते हैं। उक्त परिभाषा की अवधारणा के अन्तर्गत आने 
वाले व्यक्तियों की व्यापकता से चार प्रवर्गो के व्यक्ति अपर्वाजत किए गए हैं । 
वे हैँ-(7) ऐसे व्यक्ति जो सेना अधिनियम, ।950 या वायु सेना अधिनियम, 
950 या जल सेना (अनुशासन) अधिनियम, 934 [नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट 
. :934] के अधीन हैं; (2) ऐसे व्यक्ति जो पुलिस सेवा में नियोजित हैं या कारागार | 
- के अधिकारी या अन्य कमंचारी के रूप में नियोजित हैं; (3) ऐसे व्यवित, जो | 
मुख्यतः प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हैं; और (4) ऐसे व्यबित, 
जरो प्रयंवेक्षी हैसियत में नियोजित होने के कारण, प्रतिमास 500 रुपये से अधिक 
रेतन (मजदूरी) लेते हैं या संबंधित पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति द्वारा या 
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अपने में निहित शक्ति के कारण, मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकृति के कृत्य करते हैं। 


4. अपीला थियों ने यह दलील दी है कि अध्यापन हाथ का काम है, कदाचित्‌ 
हाथ का कुशल काम है और इस प्रकार अध्यापक, जो शिक्षा में, जो एक उद्योग 
है, हाथ का कुशल काम करने के लिए नियोजित किए जाते हैं, औद्योगिक विवाद 
अधिनियम की धारा 2(ध) में यथा परिभाषित. कर्मेकार हैं । प्र त्यथयों ने इस 
प्रतिपादना का खण्डन किया है और उन्होंने यह निवेदन किया है कि अध्यापन 
कुशल या अकुशल, किसी भी प्रकार का हाथ का काम नहीं है और न वह 
लिपिकीय या तकनीकी या पयवेक्षी काम ही है और इसलिए अध्यापक औद्योगिक 
विवाद अधिनियम की अवधारणा के बाहर हैं । 


5. बंगलौर वाटर सप्लाई वाले मामले! और उमेयाम्माल बनाम केरल 
राज्य? वाले मामले में किए गए विनिश्चय को देखते हुए, अब यह सामान्य आधार 
है कि शिक्षा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ध) में यथा परिभाषित 
'उद्योग' है और यदि अध्यापक अधिनियम की धारा 2(ध) की अध्यपेक्षाओं की 
पूति करते हैं, तो वे कर्मकार होंगे । इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं 
उठाया गया है कि नियोजित व्यक्ति के काम की प्रबल प्रकृति ही इस प्रश्‍न को 
अवधारित करेगी कि क्या वह कोई हाथ का या पयेवेक्षी या तकनीकी या 
लिपिकीय काम करने के लिए नियोजित किया गया है। ऐसा साउथ इण्डियन 
बेंक बनाम ए० आर० चाको$, मे एण्ड बेकर (इण्डिया) लि० बनाम कर्मकार, 
आनन्द बाजार पत्रिका बनाम कर्मकार”, और बर्सा शल आयल स्टोरेज बनाम 
बर्मा जेल प्रबऱ्धतंत्र वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों को देखते 
हुए है । अपीलाथियों के काउन्सेल ने यह निवेदन भी किया है कि अध्यापन का 
कार्य पर्यवेक्षी या तकनीकी या लिपिकीय नहीं हो सकता है; और हमें केवल इस 
` प्रश्न पर विचार करते की आवश्यकता है कि क्या वह हाथ का कुशल काम है 
या अकुशल । 


6. एक दलील, जो ऊपर से युक्तियुक्त दिखाई देती थी, यह दी गई कि 
'शिक्षा' को बंगलौर वाटर सप्लाई वाले मामले! में उच्चतम न्यायालय द्वारा 


3 [¡979] ! उम° नि० प° 053=ए प्राई० भार० ।978 एस० सी० 548 
2 982 के० एल० टी० 829 
- ए० ग्राई० आर० 964 एस० सी० 522. 
¦ ए० आई० झार० 967 एस० सी० 678. 
5 969 (2) एल० एल० जे० 670. 
° [97]  उम°. नि० प° 277=ए० आई० आर० 970 एस० सी० 922 


छ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


20 काथियानी ब० भारत संघ (म्या० नायर). 


उद्योग माना गया है, अतः ऐसे अध्यापक, जो उसमें नियोजित किए जाते ह 
कर्मकार माने जाने चाहिए। इस दलील का आधार यह धारणा है कि अधिनियम 
की धारा 2(ध) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत सभी प्रकार के कर्मचारी आते. 
हैं अर्थात्‌ वह परिभाषा निश्शेषकारी है और किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों 
. के एकमात्र प्रवर्ग, जो उक्त परिभाषा की परिधि से बाहर हैं, परिभाषा द्वारा 
विनिदिष्ट रूप से अपर्वाजत व्यक्तियों के चार वर्ग हैं। यदि यहे निवेदन सही 
होता, तो कमंकारों को हाथ का काम करने के लिए नियोज़ित कर्मकार या 
पर्यवेक्षी या तकनीको या लिपिकीय काम करने के लिए नियोजित .कर्मकारों के 
रूप में प्रवर्गीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी | उक्त परिभाषा में केवल 
अपवजित व्यक्तियों के चार वर्गो को छोड़ कर, उद्योग में नियोजित सभी 
व्यक्तियों के उल्लेख को आवश्यकता थी । उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी यही 
निवेदन किया गया किन्तु वह बर्मा शेल आयल स्टोरेज बनाम बर्मा शैल प्रबस्धतंत्रा' 
वाले मामले में किए गए विनिश्चय में भ्रामक निवेदन के रूप में अस्वीकार कर 
दिया गया । उक्त विनिश्चय से उद्धृत निम्नलिखित मताभिव्यकित ऊपर से 
आकर्षक दिखाई देने वाले इस तक के पुर्ण उत्तर के रूप में कार्य करेगी £. 

“यदि, चार अपवादो में वणित कर्मचारियों को छोड़कर, उद्योगः 
का प्रत्येक कर्मचारी कमंकार होता, तो परिभाषा में इन चार वर्गीकरणों 
के उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं थी और कर्मकार को ऐसे मामलों 
को छोड़कर, जिनमें वह किसी एक अपवाद के अन्तर्गत आता था,. 
उद्योग में नियोजित व्यक्ति के रूप में परिभाषित क्रिया जा सकता था। 
स्पष्टतः कार्य के चार ्रकारों का विनिर्देश यह अधिकथित . करने केः 
लिए आशयित है कि कर्मचारी केवल उसी स्थिति में कमंकार होगा यदि 
म oe में.से किसी एक प्रकार का काम करने के लिए 

य़ा जाः सकते हैं 

ऐसा काम न करने र ५ न 
ह ; र [र शब्द की परिधि से बाहर 

” ऑर उसके लिए अपवादों का अवलम्ब नहीं लेना पड़ेगा। एक 
उदाहरण, जो बहुत ही स्पष्ट प्रतीत होता है, किसी उद्योग में बिक्री: 
बढ़ाने के लिए नियोजित व्यक्ति. का उदाहरण होगा। उससे' कोई: 
कागजी (लिखा पढ़ी) काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है: गैर 

न उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि उसके गई ० ह 
जानकारी हो । वह किन्ही अन्य कर्मचारियों ॐ के ८ का 

थ कमंचारियों के काम.का अधीक्षण नहीं 

? [97] | उम्र० नि० प० 277-- । 

4970 एस० सी० 922,- ; 


/970 (3) एस० सी०/सी० 3785-5ए० आई 'श्रार” ` 
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करता है और न वह हाथ का कोई कुशल या अकुशल काम ही करता 
है। फिर भी वह कर्मचारी होगा,न कि कर्मकार, क्योंकि वह कार्य, 
जिसके लिए वह नियोजित. किया गया है, परिभाषा में वणित चार 
प्रकारों के अन्तर्गत नहीं आता है, न कि इस कारण कि वह अपवादों 
में सें किसी अपवाद के अधीन परिभाषा से बाहर माना जाएगा ।” 


7. 982 की रिट अपील सं० 587 में एक और मुद्दे पर जोर दिया 
गया, अर्थात्‌ यह कि अध्यापक का काम “कुशल और हाथ का काम” है। इस 
प्रयास में यह सुझाव दिया गया प्रतीत होता है कि “कुशल या अकुशल काम” 
के दो भिन्न और स्वतंत्र प्रवगे हैं, जिनका हाथ के या लिपिकीय या पर्यवेक्षी या 
तकनीकी काम से कोई संबंध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति को और 
अधिक आश्वस्त कर दिया है, जो अन्यथा भी इस परिभाषा से स्पष्ट है कि 
“कुशल या अकुशल'' केवल “हाथ कें काम” को ही विशेषित करता है और वह 
काम के भिन्न भौर स्वतंत्र प्रवर्गों को विनिदिष्ट करने के लिए आशयित नहीं है, 
जिसे करने के लिए कर्मकार को नियोजित किया जाए । बर्मा शैल आयल स्टोरेज 
बनाम बर्मा झेल प्रबन्धतंत्र! वाले मार्मले में उच्चतम न्यायालय में यह मत व्यक्त 
किया :— 


“इस परिभाषा के अधीन कर्मकार होने के लिए उद्योग में के 
किसी कर्मचारी के लिए यह स्पष्ट है कि वह कुशल या अकुशल हाथ | 
का काम, पर्यवेक्षी काम, तकनीकी काम या लिपिकीय काम करने के लिए 
नियोजित किथा जाना चाहिए | यदि कमचारी द्वारा किया गया काम 
इस प्रकार का नहीं है तो वह कर्मकार नहीं होगा ।” 


अतः अब जिस प्रशन पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या अध्यापक का 
काम कुशल या अकुशल हाथ का काम है। इस प्रशन के उत्तर पर ही यह 
विनिश्चय निर्भर करता है कि क्या अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम की 
धारा 2(2) के अधीन. कमकार है। ; 
8. न्या० खालिद ने मुथय्यन बनाम मेतेजर,-कडल्र एस्टेट वाले मामले 
-में अपने विनिश्चय मे यह,अभिनिर्धारित किया था कि “हाथ का काम” से हाथ 
द्वारा किया गया काम अभिप्रेत है और यह कि उस अर्थं में इस प्रश्न का कि 
` क्या बागान के प्रबन्धतंत्र द्वारा नियोजित अध्यापक कर्मकार होगा या नहीं, 
औद्योगिक अधिकरण द्वारा साक्ष्य के आधार पर विनिश्चय किया जाना था। 


2 [{97|] | उम० नि० प° 277=ए० आई० आर० ।970 एस० सी० 922 
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982 की रिट अपील सं० 40 में वेंकटरामन्‌ बनाम श्रम न्यायालयः वाले 

मामले में अपीलाधीन निर्णय में न्या० खालिद ने अपने इस पूर्वतर विनिश्चय का 

अनुसरण किया कि अध्यापक “हाथ से किए गए काम” के अर्थ में हाथ का काम 

(मैनुअल वर्क) नहीं करता है, अतः वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन 
कर्मकार नहीं है, क्योंकि :--- 

“अध्यापक का काम उसके भारसाधन के अधीन रहने वाले 

प्रतिपाल्यों के बौद्धिक विकास के इस विशिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत आता हे 

. और मेरे निर्णय के अनुसार उसके काम की हाथ के काम से बराबरी नहीं 

की जा सकती है, यद्यपि कभी-कभी वह कुशल काम हो सकता है। 

अतः मुझे यह अभिनिर्धारित. करने में कोई हिचिकिचाहट नहीं है कि 

अध्यापक का काम हाथ का काम नहीं है ।” 


उसके पश्चात्‌ उन्होंने इस प्रश्‍न पर विचार किया कि क्या अध्यापकः का काम 
लिपिकीय काम या तकनीकी काम या पर्यवेक्षी काम था । न्या० भट्ट ने ]987 
के आरम्भिक पिटीशन सं० 6966 में अपने निर्णय में न्या० खालिद के उपर्युक्त 
दोनों विनिशचयों का अनुसरण किया । हमारे समक्ष इन अपीलों में अपीलाथियों 


के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अब एकमात्र प्रश्‍न, : 


जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, यह है कि क्या अध्यापक कुशल 
या भकुशल हाथ का काम करता है । वस्तुतः, एकमात्र विनिदिष्ट आधार ]982. 
की रिट अपील सं० 587 में लिया गया है, जिसमें आधार सं० 2 में यह दलील 
दी गई है कि विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश दरारा इस आशय के उल्लेख का लोप हुआ 


थाकि व्यापक कुशल और हाथ का काम कर रहे हैं, जो पर्याप्त रूप से 'कर्मकार' 
के प्रवर्ग में आएगा । 


2. 979 के भारम्भिक पिटीशन सं० 369 6 और 7980 के आरम्भिक 
पिटीशन स 697 में दिए गए सामान्य निर्णय में और मृथय्यन बनामं मेनेजर” 
क एस्टेट: वाले मामले में अपने पूवंतन निर्णय में नया» खालिद ने “मैनुअल 
वक पर्द के इस शब्दकोषीय अर्थ का अवलम्ब लिया है कि उससे हाथ द्वारा किया 
ड काम अभिप्रेत है और यह निप्कषं- निकालने के पश्चात्‌ कि अध्यापक का 
है 2 जज मे मुख्यतः हाथ का काम नहीं है, उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया 

। अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ध) में यथा 
परिभाषित केमकार नहीं है। अपीलाथियों के काउन्सेल ने इन निष्कर्षो को 


कायम न रखे जाने योग्य कह कर चुनोती दी है और यह्‌ निवेदन किया है कि 


2 982 के० एल9 टी० 327, 
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उस संदर्भ में, जिसमें “हाथ का काम” औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 
2(घ) में प्रयुक्त किया गया है, उसे व्यापक और उदार अर्थ दिया जाना चाहिए, 
जिससे उसके अन्तर्गत शारीरिक श्रम को अन्तर्वलित करने वाला सभी प्रकार का 
काम आ सके | यह निवेदन भी किया गया है.कि अध्यापन का काम बौद्धिक श्रम 
की तुलना में शारीरिक श्रम के गुरुतर या मुख्य तत्व को अन्तर्वेलित करने के 
अर्थ में हाथ का काम है। 

70. “मैनुअल” शब्द के विभिन्‍न शब्दकोषीय अर्थे हैं :--निस्संदेह, उनमें 
से एक मर्थ है “हाथ द्वारा कृत, या किया गया या प्रयुक्त”, जो व्या० खालिद 
द्वारा मुथय्यन बनास मैनेजर, कडलूर एस्टेट? वाले मामले में अपने निर्णय में अपनाया 
गया हूँ । आक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस पद को विभिन्त रूपों में इस प्रकार 
परिभाषित किया गया है कि उससे “हाथ से संबंधित या किया गया ', “अब विशेष 
रूप से (शारीरिक) श्रम का” अभिप्रेत है । उक्त पद से संबंधित ओर स्ट्राउण्डकृत 
जुडीशियल डिक्शनरी (चतुर्थं सस्करण) में निदिष्ट न्यायिक विनिश्चयों सें | 
विभिन्‍न अर्थ अपनाए गए हैं, जैसे “ऐसा कार्य जिसमें बौद्धिक श्रम की अपेक्षा 

` शारीरिक श्रम अधिक अन्तर्वेलित है”, “मांसपेशियों पर तनाव अन्तर्वलित करने 
वाला काम” और “ऐसा काम जिससे मनुष्य की मांस-पेशियों और स्तायुओं. 
की परीक्षा होती है” आदि। जॉन बी० साण्डसंकृत ' “वड स एण्ड फ्रेजेज” “लीगली 
डिफाइंड” (द्वितीय संस्करण) में ऐसे विनिशचयों की सूची दी गई है, जिनमें 
उन अर्थान्वयनों की अपेक्षा, घन या फावड़ा चलाने वाले या भारी वजन उठाने 
वाले अवयवों के स्तायुओं और मांस-ेशियों के प्रयोग. के प्रति निर्देश किया 
गया है, “हाथ द्वारा किया गया श्रम यह सीमित अर्थान्वयन किया गया है । 
ब्लैककृत ला डिक्शनरी (चतुर्थ संस्करण) में “मैनुअल लेबर” को इस प्रकार 
परिभाषित किया गया है कि उससे “हाथ से किया गया काम”, “ओजारों, 
मशीनरी या उपस्कर की सहायता से या.उसके बिना, हाथ द्वारा या शारीरिक 
बल केप्रयोग .द्वारा किया गया श्रम, जो अपनी प्रभावकारिता के लिए “कुशलता, 
बुद्धि या निपुणता” को अपेक्षा मुख्यतः वेयक्तिक मांस-पेशियों के श्रम पर अधिक 
निर्भर रहता है।” हम यह महसूस करते हैं कि हमें “ “मेनुअल वर्क का सीमिततम 
शंब्दकोषीय अर्थ नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि ऐसा व्यापकतर अर्थ अपनाना | 
चाहिए, जिसके अन्तगंत शारीरिक बल को अन्तरवंलित करने वाला सभी प्रकार 
का कार्य आता है और जो बुद्धि के प्रयोग की अपेक्षा वैयक्तिक मांस-पेशीय श्रम 
पर अधिक निर्भर रहता है ।” उस संदर्भ में, जिसमें उक्त पद औद्योगिक विवाद . 

अधिनियम की धारा 2(ध) में प्रयुक्त किया गया है, प्रकटतः लिपिकीय, पर्यवेक्षी | 
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और तकनीकी उप-व्यवसायों से भेद दशित करने के लिए, हम यह अभिनिर्धारित 
करना उचित समझते हैं कि “मैनुअल वर्क” पद कों व्यापकतर अर्थं दिया जाना 
चाहिए, अर्थात्‌ शारीरिक श्रम का कोई भी रूप, जो मुख्यतः बौद्धिक, 
परिवतेनात्मक, कल्पनात्मक या सृजनात्मक क्षमताओं को अन्तर्वलित करने वाले 
श्रम से भिन्न वैयक्तिक मांस-पेशीय (शारीरिक) श्रम पर अधिक निर्भर करता 
है । यदि सीमित अर्थ स्वीकार किया जाता है, तो चौकीदार, जो ऐसा कार्य 
करता है, जो यंत्रवत्‌ और पुनरावर्ती है (बार-बार उसी प्रकार किया जाता है) 
तथा जो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल शारीरिक श्रम अन्तर्वलित है किन्तु जो 
पैदल चलकर (घूम फिर कर) करना होता है, या सिर पर बोझा उठाने वाला 
मजदूर, जो अपने हाथों की अपेक्षा अपने सिर और कंधों का अधिक प्रयोग 


करता है, हाथ का काम करने वाला नहीं माना जाएगा । पुनश्च, कोई कलाकार्‌, 


जिसे चित्र बनाने के लिए सृजनात्मक और काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करना : 
| होता है, फिर भी हाथ का काम करने वाला कर्मकार होगा क्योंकि वह अपने हाथ 
| से कार्य करता है। इसी प्रकार शल्य चिकित्सक, जिसका काम हाथ का है भौर 


जिसमें काफी श्रम करना होता है, कर्मकार हो सकता है भले ही वह आपरेशन 


| करने में अपनी बुद्धि, विशेषज्ञता और 'संचित झुशलता का प्रयोग कर रहा हो, जो 


पूर्णतः गैर-शारीरिक प्रकृति की होती है। 


!]. अधिकांश न्यायिक विनिश्चयों में भी उक्त पद के व्यापक अर्थ को 
प्रोत्साहन दिया गया. है । उनमें इस प्रश्न को अवधारित करने के लिए कार्य के 
मुख्य स्वरूप को कसौटी भी लागु की गई है कि संबंधित व्यक्ति का काम हाथ 
का है या अन्यथा । 


2. सेकमेनस वाले मामले! में न्या० रोशे ने यह अभिनिर्धारित किया कि 
वाजीगर और विदृषक शारीरिक श्रम करने वाला व्यवित नहीं है, यद्यपि उसके 
प्रदर्शन में काफी शारीरिक श्रम अन्तवंलित होता है । उबत मामले में यह मत 
व्यक्त किया गया :--- Fe PA 

“कसौटी यह है कि वया हाथ से किया जाने वाला कामु संबंधित 
काम हद है या क्या कोई अन्य शक्ति या गुण उस काम कां सारभूत 
तत्व है । 2 ः 


नेशनल हैल्य इंश्योरेंस ऐक्ट बाले मामले और प्रोफेशनल प्लेयर्स आफ एसो- 


.. सिएशन फुटबाल वाले मामले? में उक्त विद्वान्‌ त्यायाक्षौश ने यह अभिनिर्धारित 
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किया कि व्यावसायिक फुटबाल-खिलाड़ी -शारीरिक श्रम नहीं करता है। इस 
सम्बन्ध में यह मत व्यक्त. किया गया :- 


“यहां व्यावसायिक क्रिकेउ-खिलाड़ी के समान ही व्यावसायिक 
फुटबाल-खिलाड़ी सारभूत रूप, से ऐसा व्यक्ति है, जो खेल. में अपना 
अजित या वंशगत कुशलता का प्रदर्शन करता है, जिसे निरन्तर अनुदेश, 
अध्ययन और अभ्यास द्वारा पुष्ट और विकसित किया जाता है । 


असेक वाल मामले, तिरेली वाले मामले! में, गाडंनर की अपील में न्या० ब्रानसन 
ने इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में मैनुअल और नान्‌-मैनुअल (शारीरिक और गेर- 
शारीरिक) श्रम के घीच अन्तर का अनुमोदन किया कि “क्या सम्बन्धित कार्ये में 
हस्त-कौशल से भिन्त वैज्ञानिक जानकारी मुख्यतः उपयोग में लाई गई थी ।” 
जा उएस बनाम भोस आफ स्टीम टग एलेक्जेण्डियाट वाले मामले में यह 
अभिनिर्धारित किया गया कि स्टीम टग का मास्टर (वाष्प कर्णे-नौका का प्रधान) 
जिसे आनुषंगिक रूप से शारीरिक श्रम अन्तर्वलित करने वाले अनेक कार्यं भी ` ` 
करने होते हैं, शारीरिक श्रम (मैनुअल लेबर) करने वाला व्यक्ति नहीं है । इस 
सम्बन्ध में लाड समर ने यह मत व्यक्त किया :--- 


“दूसरी ओर, “शारीरिक श्रम से भिन्न रूप में सेवा (सर्विस) ऐसे 

. व्यक्ति के मामले में ठीक बैठती है, जिसकी सेवा में, कभी शारीरिक | 
श्रम के साथ और कभी उसके बिना, मानसिक गुणों का प्रयोग प्रधानतः 

अन्तर्वेलित है ।” 


= 


उक्त विनिश्चय में लाड परमुर ने यह मत व्यक्त किया :-- 


“अपीलार्थी के काउन्सेल ने यह तर्क.दिया कि दावेदार ऐसे सभी 
` मामलों में घ्रतिकर के लिए हकदार था, जिसमें नियोजन.के अन्तर्गत 
ऐसा कार्य आता था, जो परिमाण में नगण्य नहीं था और ज़ो शारीरिक 
श्रम के रूप में था, तथा जो नियोजन का आवश्यक ही नहीं, बल्कि उसका 
अभिनत भाग था। यदि यह अर्थान्वयन सही है, तो अपीलगर्थी अपील में 
सफल रहेगा किन्तु मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है और इसको अपनाने 
का अर्थ ऐसे अनेक. नियोजनों को सम्मिलित करना होगा जो शारीरिक 
श्रम के रूप में नियोंजन किसी प्रकारं भी नहीं हैं|” 


नेशनल-इंश्योरेंस ऐक्ट वाले मामले, लिथोग्राफिक आटिस्ट्स वाले मामले और 


! (:938) । आल ई० आर० 20. . 
2 (92),2 ए० सी० 339. 
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एनग्रेव्स वाले मामले! में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिस प्रकार चित्रकार 
मूल चित्र बनाता है या शिलामुद्रक ( लिथोग्राफर), जो विशेष रूप से तैयार की 
गई सतहों पर डिजाइन बनाता है या उत्कीर्णक, जो हाफटोन ( बिन्दु चित्र) प्लेटों 
को ठीक करता है और उनमें सुधार करता हैं, मस्तिष्क और बुद्धि के श्रम में 
नियोजित है, न कि शारीरिक श्रम में । इस सम्बन्ध में न्या० वारिगटन ने यह 
अभिनिर्धारित किया :--- 


“अतः, प्रस्तुत मामले में, कर्मचारी (शिलामुद्रक) कों एक विशिष्ट 
सतह पर विशिष्ट रीति में कार्य करना होता है, जिसका अन्ततः चित्र के 
निर्माण में प्रयोग किया जाना होता है । ऐसा करते समय, वह 
अनिवार्यतः अपने हाथों का प्रयोग करता है किन्तु वह प्रयोग, जिसमें 
वह अपने हाथों को लगाता है, श्रम नहीं है, क्योंकि उसमें उसके हाथ या 
उसकी भुजा की मांसपेशियों का सश्रम प्रयोग अन्तर्वलित नहीं है ॥ 
वास्तविक श्रम, जो अन्तवेलित है, मस्तिष्क और बुद्धि का श्रम है। शिला- 
मुद्रक कलाकार भी उसी प्रकार शारीरिक श्रम में रत नहीं कहा जा 
सकता है, जिस प्रकार शाही (राजकीय) कलाकार जो कोई चित्र या 
प्राकृतिक दृश्य चित्रित करता है, शारीरिक श्रम में रत नहीं कहा जा 
सकता है ।” हि * 

और . 

“उत्कीर्णक का मामला हाफटोन प्लेटों को ठीक करने और उनका' 
सुधार करने में रत व्यक्तियों का मामला है । उक्त मामला तो और भीः 
अधिक स्पष्ट है। उसमें कमंचारी को केवल मुद्रक का औजार और 
अनुमोदन के रूप में प्रस्तुत, या . किसी चित्र या किसी अन्य वस्तु के 
उत्कीर्ण द्वारा पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए अन्तिम रूप से प्रस्तुत प्लेट में 


कुछ शुद्धियां ही करनी होती हैं। मैं समझता हुं कि इस मामले में भी . 


उत्कोर्णक शारीरिक श्रम नहीं करता ह|” 


इस विनिश्चय के प्रति निर्देश करते हुए लाड मोरिस आफ बार्थ-वाई-गैस्ट ने | 


जे० एण्ड एफ० स्टोन लाइटिंग एण्ड रेडियो बनाम हेगार्थर वाले मामले में बहुमत 
दवारा पुष्ट अपनी राय में यह मत व्यक्त किया :--- 


“उक्त मामला ऐसे मामलों के . उदाहरण को 'उपदर्शित करने में 
सहायक है, जिसमें वास्तविक अर्थ में यह माना जाएगा कि शारीरिक 


- 


? (93) 208 एल० टी० 894. 
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श्रम सर्जनात्मक शक्ति जैसी किसी प्रबलतर चीज के लिए आनुषंगिक 
मात्र है। रचियता या लेखक का सर्जनशील मन अपने हाथ के कार्यकलाप 
को उपयोग में ला सकता है, जो उसके मस्तिष्क या उसकी कल्पना या 
उसकी बुद्धि के श्रम के लिए सहायक मात्र है । 


उपर्यक्त मामले में ला अपजान ने अपने सहमति-निर्णय में नेशनलः इंश्योरेंस 
ऐक्ट वाले मामले! में दिए गए विनिश्चय का , अनुमोदन किया और यह 
` अभिनिर्धारित किया :-- 

“सभी मामलों में यह मत स्वीकार किया गया है कि प्रायः प्रत्येक 
कार्यकलाप में शारीरिक श्रम अन्तवेलित रहता है और इसलिए कलात्मक 
कुशलता और बुद्ध के प्रयोग का प्रश्‍न शक्तिशाली तत्त्व है। उदाहरणाथ, 
मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति शल्यचिकित्सक" द्वारा अपने रोगी के 

आपरेशर्न के समय किए जाने वाले शारीरिक श्रम से अधिक श्रम का 
प्रयोग नहीं करता है, किन्तु कोई भी व्यक्ति सम्भवतः यह सुझाव नहीं 
देगा कि वह शारीरिक श्रम में रत था । शल्यचिकित्सक मन और बुद्धि 
की उच्चतम सम्भव कुशलता के कायं का सम्पादन करता ह्‌, जिसमें वह 
अत्यधिक हस्त कौशल का प्रयोग भी करता है । 
3, बर्मा शैल कं० बनाम बर्मा शेल मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन वाले 
` मामले में न्यायालय ने; इस प्रश्‍न पर विचार करते समय कि कर्मचारी कमंकार 
था या नहीं, यह मत व्यक्त किया : 

“तकनीकी कार्य और शारीरिक कार्य के बीच स्पष्ट अन्तर है । 
इसी प्रकार, ऐसे नियोजनों, जो सारभूत रूप से शारीरिक कतेव्यों के लिए 
होते हैं, और उन नियोजनों के बीच अन्तर है, जिनमें मुख्य कतव्य पयवेक्षी 
या अन्य प्रकार के होते हैं, यद्यपि आनुषंगिक रूप से उनमें कुछ शारीरिक 
कार्य अन्तवेलित रहता है । यद्यपि भारत में प्रचलित विधि इंग्लेण्ड में 
प्रचलित विधि से भिन्न - है, फिर भी च्या० ब्रानसन द्वारा मैसेक वाले 
मामले, तिरेली वाले मामले में गाडनर की अपील [(938) | आल 
इंग्लैण्ड रिपोर्टस 20] में व्यक्त किए गए मत से सहायता मिलती है क्योंकि 
वहां भी काम की प्रकृति.पर यह देखने के लिए: विचार किया जाना 
था कि कया वह शारीरिक कार्य था। शारीरिक श्रम से भिन्न कतंव्यों , 
के उदाहरणो के रूप में; यद्यपि उनमें आनुषंगिक रूप से शारीरिक कार्य - 
अन्तर्वलित होता है, उन्होंने ऐसे मामलों का उल्लेख किया, जिनमें क्मेकार 

3 (93) 08 एल० टी० 894 
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(क) मुख्यतः लिपिकीय या लेखा कार्य में लगा हुआ है, या (ख) 

दूसरों के कार्य का पर्यवेक्षण करने में लगा हुआ है, या (ग) च्य ड 
काइबार सा विभाग का प्रबन्ध करने में लगा हुआ है, या मुख्यत: विक्र 
के कीस म॑ लगा हुआ है, या (ङ) यदि उसके कार्य का सफल निषा 
पा अभिरुचि के प्रदर्शन या किसी विशेष मानसिक या 
या वेज्ञानिक जानकारी पर निर्भर करता है,. जो. हस्त 


कौशल से भिन्न है। दोनों प्रकार के मामलों के बीच अन्तर का उनके 


द्वारा दिया गया एक अन्य सहायक उदाहरण इस प्रकार है--- 


ड ह कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इसलिए नियोजित पाता है 
न कलात्मक क्षमताएं हैं जो उसे स्वयं उसकी ही सृष्टि के रूप 

वांछित किसी बस्तु का उत्पादन करने के लिए समर्थ बनाएंगी तो 
स्पष्टतः, यद्यपि उसमें काफी शारीरिक भ्रम अन्तरवेलित है, बह इ्स दृष्टि 


2 


से नियोजित किया गया 
या है कि नियोजक उसकी सर्जनात 
र स॒ 
न नात्भक क्षमता. का 


विनय [यण ` Ee 

र a सिन्हा बनाम बिहार णर्नल्स लि०! वाले मामले में पटना 

क के खण्ड च्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारितं किया कि किसी समाचार- 

पा तम्पादक केमकार नहीं है क्योंकि वह शारीरिक या लिपिकीय 
; हा करता है। इस सम्बन्ध में यह मत ब्यक्त किया गया +” 


हम ल अहानक सम्पादक के रूप में पिटीशनर सं० ] को सौंपे गए 
[र e । अपना सम्पादकीय कार्य करने क्के लिए 
Md श पहल करने और स्वतन्त्रता के गुण प्रदर्शित करने 
CE समझता ह कि अत्यधिक खींचातानी से ही यह'तर्क दिया 


हैं । मैं यह अभिनिधारित करता हूं कि पिटीशनर सं० ] व्यापार विवाद 


अधिनियम (ट्रेड थन्तिर्ग 
"नयम (ट्रेंड डिस्प्यूट्स ऐक्ट) के भर्थान्तर्गत 'कर्मकार' नहीं है ।” 


नैलीमार्ला जट हि ल्स कं 
नड की ह हे लि० बनाम स्टाफ यूनियन, नेलीमार्ला जट मिल्स? 
५ त के श्रम अपील अधिकरण को इस प्रश्‍न पर विचार करना 


तर == 

9 ~ 
2 5 कह पर जे० के: ; न 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotr initiative 


> 


MR beds की 22 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नि०प० 984--केरलः` › * 29 . 


“अध्यापकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें अपने हाथों 
का प्रयोग करना होता है और लिपिकीय कार्य करना होता है क्योंकि 
उन्हें श्यामपट (ब्लैकबोर्डों) पर लिखना होता है, अभ्यास-पुस्तिकाओं में 
शुद्धियां करनी होती हैं, उपस्थिति रजिस्टर भरने होते हैं, छात्र-रजिस्टर 
रखने होते हैं. और प्राथमिक शिक्षा देनी होती है । दोनों विद्यालयों के 
प्रधानाध्यापकों की परीक्षा की गई । उन्होंने यह स्वीकार किया कि 
अध्यापकों के कायं का मुख्य भाग शिष्यों के अध्यापन में निहित था और 
उनके समय का शेष भाग शिक्षा प्रचार करने, विद्यालयों के रजिस्टर और 
अभिलेख रखने तथा नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करने में व्यतीत 
होता-है । हमारे मन में इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं है कि अध्यापकों 
का कार्य न तो लिपिकीय है ओर न शारीरिक ही । उनका मुख्य कतव्य 
अपने शिष्यों को पढ़ाना है और वह पूर्णतः मस्तिष्क का कार्य है। ऐसी 
स्थिति में, अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम, ]947 में यथाः 
परिभाषित कर्मकार नहीं हूँ।' 

लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लि० बनामउत्तर प्रदेश राज्य! वाले मामले में इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ को इस प्रश्‍न पर विचार करना था कि क्या 
चीनी मिल द्वारा नियोजित डाक्टर और कम्पाउण्डर औद्योगिक विवाद 
अधिनियम की धारा 2(ध) में यथा परिभाषित कर्मकार हैं। न्या० दयालु द्वारा 
न्यायपीठ की ओर से दिए गए निर्णय में यह मत व्यक्त किया गया है :-- 


“अतः हमें इस प्रश्‍न पर विचार करना है कि क्या.यू० पी० 
औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट के प्रयोजन के' लिए डाक्टर और कम्पाउण्डर 
कर्मकार कहे. जा. सकते हैं । हमारी यह राय है कि वे ऐसे कमचारी नहीं 

“कहे जा संकते हैं, जो हाथ का या लिपिकोय कामं करते हैं। वे कर्मकार 
केवल उसी स्थिति में कहें जा सकते हैं प्रदि उनका मुख्य काम हाथ का. 
: .या लिपिकीय हों, केवल इस कारण नहीं कि ऐसा काम उनके मुख्य 
कतंव्यों को कार्यान्वित. करने के लिए आनृषंगिक है । डाक्टर का मख्य 
काम न केवल प्रैसकिप्शन (दवाएं) लिखना है या रोगी की नब्ज देखना 
है । उसका मुख्य काम रोगी को जांच करना, उसकी शिकायतों को 
` “सुनना, अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर उसके रोग का पता 
„ लगाना और उसके पश्चात्‌ ऐसी दवा लिखना है जिसे वह रोगी के लिए 
. 'उत्तम समझता है। .इसी प्रकार कस्पाउण्डर का काम न केवल दवाएं. 
` , निकालना, यथाविहित रूप में समुचित अनुपात में उनका मिश्रण बनाना: 
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और लिखी गई दवाओं को बांटना है। उसका भी मुख्य काम दवाओं 
की जानकारी, उनकी नापतोल रखने की क्षमता के प्रयोग भौर उन्हें 
समुचित रूप से बांटने और उन दवाओं के समुचित रूप से बांटने में 


सामान्य सतर्केता का *प्रयोग : करने की जानकारी की अपेक्षा करता हू । ` 


अतः हम नहीं समझते कि मेडिकल स्टाफ के ये दो व्यक्ति, अर्थात्‌ डाक्टर 
और कम्पाउण्डर 'कर्मकार' पद की परिभाषा की अध्यपेक्षाओं को पूरा 
करते हैं ।” - 


इस प्रश्‍न पर विचार करते समय कि क्या मुख्य कलाकार द्वारा दृष्टिगत भाव या 
चित्र के अनुसार चित्र तैयार करने के लिए किसी विज्ञापन समुत्थान द्वारा 


नियोजित सहायक कलाकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कर्मकार 


होगा, भारत के श्रम अपील अधिकरण (लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ इण्डिया) 
ने एडवर्टाइजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया बनाम बरेन्द्र चन्द्र नागर! वाले मामले 
में यह मत व्यक्त किया :-- . 


प्रस्तुत मामले में सहायक कलाकारों को सम्बन्धित विचार 
(भाव) मुख्य कलाकार से मिला और उन्हें अपने रे्खाकनों में उस विचार 
को अभिव्यक्त करना था । मात्र इस तथ्य से कि मूल विचार उपान्तरित 
नहीं किया जा सकता था, इन सहायक कलाकारों का काम.-लिपिकीय 
नहीं हो जाता: है। उनके लिए मूल विचार की सीमाओं के अन्दर रहते 
हुए, अपनी सृजनात्मक प्रतिभा, प्रत्यक्षीकरण भौर मौलिकता दशित 
करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश रह जाती है ।” 


-उक्त मामले में यह मत भी घ्यक्त किया गया :-... 


® 


' उप-सम्पादक उसी रीति में समाचारपत्र की नीति के अन्तर्गत 
रहेगा जिसमें सहायक कलाकार मुख्य कलाकारों द्वारा दृष्टिगत मूल 
विचार के अन्तगंत स्वयं को सीमित रखते हैं । उपर्युक्त दोनों में से किसी 


भी मामले में दिए गए निदेश इससे परे नहीं जाते हैं। सहायक कलाकार, 


चित्र में अपना प्रत्यक्षीकरण, सृजनात्मक प्रतिभा और मौलिकता प्रदर्शित 
करते हुए, उसी प्रकार इन सीमाओं के अन्दर चित्र तैयार करने के लिए 
स्वतन्त्र है, जिस प्रकार उप-सम्पादक सम्बन्धित समाचारपत्र की नीतिं 
सम्बन्धी सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए सम्पादकीय टिप्पण लिखेगा, जो 


समाचारपत्र के सभी कर्मचारियों के लिए साधारण निदेश को प्रकृति के 


रूप मं था । हमने उक्त प्रन पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया 
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है और हम अधिकरण के इस निर्णय से सहमत होने में स्व्रयं को असमर्थ 
पाते हैं कि प्रत्यर्थी, जो एडवर्टाईजग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० में 
सहायक कलाकार थे, कर्मकार थे ।' 
बी० आई० सी० लि० (न्यू एगटेन वूलन भिल्स ब्रांच) वनाम राम बहादुर 
जमादार! में भारत के श्रम अपील अधिकरण ने पुनः हाथ के काम के प्रशत पर 
विचार करते समय यह मत व्यक्त किया :-- - 
“इस परिभाषा में हाथ का काम (मैनुअल वक्र) अनिवार्यतः हाथ 
के प्रयोग द्वारा किये जाने वाले काम तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसके 
अन्तर्गत मानसिक या बौद्धिक श्रम से भिन्न शारीरिक श्रम अन्तवेलित 
करने वाला सभी प्रकार का कार्य आता है । अन्यथा ऐसा संक्रियाकार, 
जो केवल अपने पैरों से काम करता है और जो निस्संदेह कर्मकार है, 
इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आएगा। यहां 'मॅनुअल वर्क! (हाथ का 
काम) स्पष्टतः व्यापकतर अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जिससे शारीरिक 
श्रम अन्तर्वेलित करने वाला सभी प्रकार का काम अभिप्रेत है ।” 


“उक्त मामले में यहं मत भी व्यक्त किया गया :-- 


“यहां परिवादी के कतंव्य अनिवार्यतः प्रकृति में हाथ के (शारीरिक) 
काम इस अर्थ में हैं कि उनमें शारीरिक प्रयास पर्याप्त मात्रा में अन्तर्वलित 
है और तदनुसार हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि वह औद्योगिक 
विवाद अधिनियम की धारा 2(क) के अर्थान्तगेत कमेकार है।” 


'सार्शल ब्रेगंजा बनाम स्मेन्त? वाले मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय ने यह 
अभिनिर्धारित किया कि फिल्म कॅमरामैत कर्मकार नहीं है क्योंकि कैमरामैन के 
काम की प्रकृति से यह उपर्दाशत होता है कि वास्तविकता की सफल सृष्टि के लिए 
वह अपनी कल्पंना के संप्रदर्शन भौर कलात्मक क्षमता के प्रयोग तथा तकनीकी 
जानकारी के प्रयोग पर निर्भर करता है, जो हस्तकौशल से भिन्न हैँ । 


ऐसे चार्टरित लेखापाल (एकाउण्टेण्ट) के मामले पर विचार करते समय 
जिसे नियोजक समुत्थान की दिल्‍ली शाखा के, मिलान कथतों (विवरणों) 
संकलन, बजट-कथनों (विवरणों) आदि के तेयार करने का काम सौंपा गया था, 
दिल्‍ली उच्च न्यायालय के न्या० (तत्समय) प्रकाश नारायण ने यह अभिनिर्धारित 
किया कि कर्मचारी कर्मकार नहीं था, क्योंकि उसके कतव्य न तो लिपिकीय थे 
! ]957 (॥) एल० एल. ने० 422. | 
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ओर न वे हाथ के कुशल काम के रूप में ही थे। इस संदर्भ में यह मत व्यक्त 
किया गया :--- 
“केवल इस कारण से कि गोयल विभिन्न लेखा-बहियों में कुछ 

प्रविष्टियां किया करता था, उसका नियोजन लिपिकीय प्रकृति के . 
नियोजन में संपरिवतित नहीं हो जाएगा '*****इस संबंध में केवल यही 
देखा जाना है कि क्‍या उसके द्वारा यथाप्रदत्त उसके कर्तव्यों की प्रकृति 
कुशल या अकुशल हाथ के काम की थी या पर्यवेक्षी काम की थी या 
तकनीकी अथवा. लिपिकीय काम की थी । यदि प्राथमिक रूप से यह इस 
प्रकार को नहीं थी, तो गोयल कर्मकार नहीं हो सकता है । वह कुछ 
और हो सकता है, किन्तु धारा 2(ध) के अर्थान्तगंत कर्मकार तो निश्चित 
रूप से नहीं । गोयल के मुख्य कतंव्य गैर-लिपिकीय और इस प्रकार के 
प्रतीत होते थे जो मानसिक क्षमता के प्रयोग और पहल की अपेक्षा | 
करते हैँ । यह कुशल श्रम या कुशल हाथ के काम से भिन्न हे! मिलान 
कथनों का संकलन, बजट कथनों का तैयार किया जाना कुशल या अकुशल 
हाथ का या लिपिकीय काम नहीं कहा जा सकता है । वह तकनीकी 
लिपिकीय काम भी नहीं हो सकता है । वह सृजनशीलता, कल्पना ओर 
मानसिक क्षमता के प्रयोग की अपेक्षा करता है, जो कुशल या अकुशल 
हाथ के काम, सर्वेक्षण कायं और तकनीकी या लिपिकीय कार्य से 
भिन्न है।” 

क्राउन टाकीज, मद्रास बनाम एम० पी० सेतुराजन्‌! बाले मामले में न्या० 

रामानुजम्‌ को हार्थ के काम के प्रति निर्देश" से औद्योगिक विवाद अधिनियम की 

धारा 2(ध) के अधीन इसी प्रश्‍न पर विचार करना पड़ा था । उक्त मामले में 

उन्होंने यहः मत व्यक्त किया :-- ; 


“पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल नें आक्सकोर्ड डिक्शनरी में दी 
गई, 'मैनुअल' शब्द की परिभाषा के प्रति निर्देश किया है, जिसमें यह 
कहा गया है कि 'मैनुअल' शब्द से हाथ से किया गया अभिप्रेत है भौर - 
यह कहा गया है कि चौकीदार के काम में हाथों का प्रयोग अन्तर्वलित 
नहीं है. और इसलिए उसका काम मैनुअल वर्ग (हाथ का काम) नहीं 
माला जा सकता है।यह सच है कि सामान्यतः और प्रायिकतः 
'मैनुअल' शब्द से 'हाथ से संबंधित; हाथ द्वारा किया गया या बनाया . 

` गया, का बोध होता है । तथापि, मैं इस मामले में, उक्त शब्दकोष में | 
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कर्मकार नहीं हैं। बंगलौर बांटर सप्लाई वाले मामले! में वाद में ल किए ठ 
इस मत को देखते हुए इत दोनों में से कोई भी प्रतिपादना सही प्रतीत च॑ 
होती है: ६ 
“प्रथम आधार, जिसका न्यायालय हारा अवलम्ब लिया गया हैं, 
इस प्रारम्भिक निष्कर्ष पर आधारित है कि अध्यापक ५ i द्वारा 
कर्मकार नहीं हैं। कदाचित्‌ अध्यापक कर्मकार नहीं हैं, क्योंकि वे 
शारीरिक काम या तकनीकी काम नहीं करते हैं। हम इस संबंध में 
पूर्णतः निश्चित नहीं हैं कि हाथ के काम की, अवमान सहित उपेक्षा करना 
और उसे शिक्षा से पृथक करना उचित है या नहीं और न हम इस संबंध 
में भी पूर्णतः निश्चित नहीं हैं कि क्या हमारे प्रौद्योगिकी विश्व में शिक्षा 
को अपवर्जित किया जाना है । मिन्तु यह ऐसी लड़ाई है जो सुकदमेबाजी 
द्वारा पश्चातवर्ती अवसर पर लड़ी जा सकती हैं और इस समय इस 
संबंध में निर्णय देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। न्यायालय ने 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय वाले मामले में इसी धारणा के आधार प्र 
कार्यवाही की थी कि अध्यापक कर्मकार नहीं हैं जिसे हम उक्त तकं की 
वबिधिमाच्यता को परखनेः के लिए अपनाएंगे ।' 
इससे यह उपदशित होता है कि दिल्‍ली बिइवविद्यालष वाले माझले ' सें व्यक्त 
किए गए इस भत वे होते हुए भी, कि यदि 'उद्योग और' कर्मकार पदों का 
शाब्दिक अर्थात्वयन स्वीकार किया जाता है, तो शिक्षा उद्योग होगी और अध्यापक 
कर्मकार होंगे, बृहत्तर न्यायपीठ ने नवीनतम विनिश्चय में इस प्रश्‍न को मुतत 
छोड़ दिया है कि क्या अध्यापक कर्मकार है। मागझुर नगर निय SF 
कर्मकार वाले मामले में पूर्वतम निर्णय को बहाल रखते हुए, बंगलोर बादर 
सलाई वाले मामले में किए गए नवीनतम विनिश्वय में नह्एपुर सभर नगुस 
बनाम उसके कर्मकार? वाले मामले में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया हैं 
.कि शिक्षा में नियोजित सभी व्यक्ति अधिनियम के फायदों के लिए हकदार हैं, अर 
दूसरे, दिल्‍ली विध्वर्चिद्यालय वाले भामले” में जिसमें इस धारणा पर जोर दिया 
गया है कि शाब्दिक अर्थान्वयन के आधार पर अध्यापक कर्मकार होंगे किन्तु वे 
वस्तुतः कर्मकार नहीं हैं, किए गए पू्वेतर दोनों विनिश्चयों में अन्तविष्ट साधारण 
मतासिव्यवितयों को प्रतिधारित न करने का ध्यान रखा गया है। कानूनी 
परिभाषा की अध्यपेक्षाओं के प्रति निर्देश से इस प्रश्‍न पर विचार किया जाता, 


2 [979] | उम्‌०न्ि० प० 053=ए० आई० आर० ।978 एस० सी० 548, 


| 2 ए० आई० आर० 963 एस० सी० ]873. ` 
| 3 ए० आई० आर० 960 एस० सी० 675. 
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जेसा कि उसे ऊपर समझा गया है, वाध्यकर नहीं है, जैसा कि न्या० खालिद) 
ठीक ही निष्कर्ष निकाला है। है 
9. अपीलार्थियों के काउन्सेल ने हमारा ध्यान दो विनिश्चयों के प्रति 
आकर्षित किया, जिनमें य॑ह दावा किया गया था कि अध्यापक कमकार माने गए! 


हैं : उनमें से एक एम० डी० सिगमणि बनाम श्रस न्यायालय वाले- मामले i” 


मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा. किया गया विनिश्चय है, और दूसरा कोकिल बनाए 
जी० एम० एस० सी० रेलबे? वाले मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा किया 
गया विनिश्चय है। दूसरी ओर, ]982 की रिट अपील सं० 470 में प्रत्य थियो 


के विद्वान्‌ काउन्सेल, श्री के० ए० नागर ने विष्णु शुगर मिल्स बनाम बिहार 


3 ले में उच्च न 
राज्य वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलम्ब लिया | 


20. उपर्युक्त दोनों मामलों में से, जिनके प्रति अपीलाधियों के काउन्सेल | 


हा निर्देश किया गया है, किसी भी मामले में इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं 
गई है कि वया अध्यापकों द्वारा किए जाने वाले काम की प्रकृति शारीरिक 


(हाथ की), लिपिकीय, तकनीकी या पर्यवेक्षी होने के आधार पर, अध्यापक | 


औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(घ) की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। 


दे मामले : यह तकं दिया गया कि शिक्षा उद्योग है, अतः उसमें नियोजित | 
म क हुँ ] उसमें विचारार्थ जो प्रश्‍न उद्भूत हुआ था वह यह था कि | 
रखाने से संलग्न विद्यालय में कारखाने के प्रबन्धक द्वारा सहायक | 


र र में नियोजित व्यक्ति, जिसमें केवल कारखाने के कर्मचारियों के 
न श्‌ दिया जाता था, ओद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 35 
र इ संस्थित करने के लिए हकदार कर्मकार है, जो कारखाने के | 
ल क शिडी का उपभोग कर रही थी और जिसे कभी-कभी महिला | 
ह जांच-पड़ताल करने के लिए कारखाने के द्वार पर नियोजित किया. | 
! था । नियोजक की ओर से यह दलील दी गई कि विद्यालय उद्योग नही है» | 


और Di EF भी लिया र जाता है कि विद्यालय उद्योग है, फिर भी वह 
ह i क है बल्कि उसका, प्रबन्ध एक-समिति द्वारा पृथक 
Se है ओर उसे तमिलनाडु मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय 

(तमिलनाडु रिकर्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स ऐक्ट), ]973 लागू होता 


ny 


* थाः अतः ® में 
” ` कभचारी किसी भी स्थिति में कारखाने का कमंकार नहीं था । यद्यपि 


निर्णय में औद्यो 
[मे आद्योगिः 
ee गिक विवाद अधिनियंम की धारा 2(घ) में कर्मकार की परिभाषा 


ph 
i 4980 (56) एफ० जें० श्रार्‌० 483. 
® 72 a) वाम्बे ला रिपोर्ट्स 24 k 
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उद्धत की गई थी, किन्तु परिभाषा के प्रति निर्देश से इस सम्बन्ध में कोई भी 
चर्चा नहीं की गई है कि क्या अध्यापक उसकी अध्यपेक्षाओं. को पूरा करता है । 
यह मान लिया गया प्रतीत होता है कि जब एक बार यह निष्कर्ष निकाल लिया 
जाता है कि, यदि कोई व्यक्ति उद्योग में नियोजित है, वह कर्मकार है। श्रम 
न्यायालय ने, जिसंने औद्योगिक विवाद अधिनियम की . धारा 33-ग के, अधीनः 
पिटीशनर के आवेदन को खारिज कर दिया था, यह निष्कर्ष निकालने में दिल्ली. 
विश्वविद्यालय वाले झामले' का अवलम्ब लिया था कि शिक्षा .उद्योग नहीं है, 
अतः उसमें नियोजित अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कर्मकारः 
नहीं हो सकता है । न्या० वरदराजन्‌ ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्वयं उच्चतम 
न्यायालय ने तारीख 30 मार्च, ।978 को श्रम न्यायालय द्वारा किए गए 
विनिश्चय से पूर्व ही, तारीख 2] फरवरी, 978 को बंगलौर वाटर सप्लाई 
वाले मामले? में दिल्‍ली विश्वविद्यालय बाले मासले! में किए गए निर्णय को उलट 
दिया था । मामले के इस स्वीकृत तथ्य को देखते हुए कि कर्मचारी को प्रत्यर्थी- 
प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किया गया था और वह्‌ कारखाने का कर्मचारी बना रहा 
तथा वह कभी-कभी कारखाने के क्मेकार के रूप में काम करता हुआ भी पाया 
गया, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पिटीशनर औद्योगिक विवाद अधिनियम 
की धारा 33-ग के अधीन श्रम न्यायालय का अवलम्ब लेने के लिए हकदार 
कर्मकार था। चकि शिक्षा को उद्योग माने जाने का .निष्करष निकाला गया था 
और यह भी कि विद्यालय कर्मचारियों के बच्चों के फायदे के लिए चलाया जाता 
था, जे० के० काटन स्पीनिग एण्ड वीविग मिल्स कंश लि० बनाम ट्ब्यूनल 
आफ इण्डिया वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के आधार पर - 
यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उसंमें नियोजित अध्य।पक औद्योगिक विवाद 
अधिनियम की धारा 33-ग के अधीन कार्यवाहियां चालू रखने के लिए हकदार 
कर्मकार है । अतः इस विनिश्चय से इस प्रश्‍न का विनिश्चय करने के लिए कोई 
सहायता नहीं मिलती है कि क्या अध्यापक कुशल या अकुशल हाथ का कास 
करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित व्यक्ति के अर्थ में औद्योगिक विवाद 
अधिनियम की धारा 2(घ) में यथा-परिभाषित कर्मकार है । अतः हुम र्‍्या० 
खालिद के इस मत से सहमत हैं कि इस विनिश्चय से इस प्रश्‍न का कोई 
अवधारण नहीं होता है कि क्या अध्यापक औद्योगिक विवादे अधिनियम की : 
धारा 2(घ) के अधीन कर्मकार है । 


7 ए० आई० आर० 963 एस० सी० 873. 
2 [979] | उम° नि० प० 053=ए० आई ञार० 978 एस० सी० 548. 
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2. मुम्बई वाले मामले में विचारार्थ जो प्रश्‍न उद्भूत हुआ था वह 
यह था कि क्या रेल प्रशासन द्वारा नियोजित, अध्यापक, जो सुसंगत रेल नियमों 
के अधीन “औद्योगिक कर्मचारी” और “रेल सेवक” की परिभाषा की अध्यपेक्षाओं ; 
को पूरा करता था, रेल सेवकों की ट्रेड यूनियन (व्यवसाय संघ) का पदधारी | 
होने के लिए हकदार था । उक्त प्रश्‍न पर इस पहलू से भी विचार किया गया कि 
क्या रेल विद्यालय में अध्यापक का कांम मुख्य औद्योगिक क्रियाकलाप को 
आनुषंगिक संक्रिया या क्रियाकलाप कहा जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया | 
गया कि वह, भले ही यह मान लिया जाए कि अध्यापक द्वारा किए जाने वाले 
काम की प्रकृति किसी भी अर्थ में औद्योगिक क्रियाकलाप के रूप में वणित नहीं की 
जा सकती है, इस प्रकार की संक्रिसां या क्रियाकलाप था । इस प्रयोजन केलिए 
“जे० के० काटन स्पीनिंग एण्ड बीविग मिल्स कं० बनाम भारत का श्रम अपील 
अधिकरण! वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलम्ब लिया 
गया, जिसमें मिल के अधिकारियों के वंगलों में बाग-वगीचों की देखभाल करने के. 
लिए मिल द्वारा नियोजित माली (बागवान) कर्मकार माना गया । इस प्रकार 
-अभिनिर्धारित करने के पश्चात्‌ यह “निष्कर्षं भी निकाला गया कि भारतीयं रेल 
स्थापन निर्देशिका (इण्डियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल) के नियम 3670 के 
अनुसार, उसमें पिटीशनर रेल कर्मचारियों की यूनियन का पदधारी होने के लिए 
हकदार था। उसु मामले में भी इस प्रश्‍न पर विचार नहीं किया गया कि क्या 
अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(घ) में अन्तविष्ट परिभाषा 
के अनुसार कर्मकार था । अतः हम न्या० खालिद और र्‍्या० भार द्वारा व्यक्त 
किए गए मत से सहमति व्यक्त करते हुए,'यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस 
विनिश्चय से इस प्रश्‍न का विनिश्चय करने में कोई सहायता नहीं मिलती है कि 


क्या अध्यापक ओद्योगिक विवाद अधिनियम. की धारा 2 (घ) के अधीन | 
कर्भकार है । म | 


ह 22. और न विष्णु शुगर भिल्स बनाम बिहार राज्य वाले मामलेमें 
किए गए विनिश्चय से ही, जो प्रत्यथियों के काउन्सेल द्वारा प्रोडूत किया गया , 
i इस सम्बन्ध में कोई सहायता मिलती है । निस्संदेह वह्‌ प्रशन, जिस पर विचार | 
रा, ह अभिशाप उच्च. 
में उच्चतम.न्यायालय के विनिश्चय मा रे कं रा क | 
५ जे र पर ऐसा व्यक्ति कर्मकार नहीं था । ः 
प्र कप ° 964 एस० सी० 737. - 
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वर्णित 'मैनुअल' शंब्द की परिभाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार 

नहीं हूं क्योंकि मेरे मतानुसार, धारा 2(घ) में 'कर्सकार' की परिभाषा 

में वणित “मैनुअल वर्क' (हाथ का काम) पद काफी व्यापक है, जिससे 
कि उसके अन्तर्गत सभी प्रकार का मैनुअल या शारीरिक श्रम आता है 
और उसे हाथ द्वारा किए गए काम तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता 

ह । इस बात के बारे में विवाद नहीं उठाया जा सकता है कि चौकीदार 

के काम में शारीरिक श्रम अन्तवेलिंत है क्योंकि उसे थियेटर और उसकी 

सम्पत्तियों की अपने स्थान पर खड़े हुए या बैठे हुए देखभाल करनी ' 
होती है और इस प्रकार यह स्त्राभाविक ही है कि ऐसा कार्यं इस प्रकार 
की सभी शारीरिक क्षमताओं (फॅकल्टी) के प्रयोग की अपेक्षा करता है, 
जिनके अन्तर्गत आंखें, कान, पैर और हाथ आदि भी आते हैं । मेरे 
अनुसार, 'कर्मकार' की परिभाषा में वणित 'मेनुअल वर्क (हाथ का 
काम) पद मानसिक या वौद्धिक कार्य के विरोध में प्रयुक्त किया गया 
है, जिससे कि शारीरिक श्रम द्वारा किए गए काम और ऐसे अन्य काम 
के बीच अन्तर दर्शित किया जा सके, जो पर्यवेक्षी तकनीकी या लिपिकीय 
प्रकृति का है । यदि पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल की दलील स्वीकार 
कर ली जाती है, तो केवल. ऐसे व्यक्ति ही 'मैनुअल वरकंसं' की परिभाषा 
के अन्तर्गत आएंगे जो हाथ से कार्य करते हैं, और व्यक्तियों का एकः 
बड़ा वर्ग इस परिभाषा की परिधि से बाहर रह जाएगा । औद्योगिक 
बिवाद अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 2(घ) में 

'कर्भकार'.पद की परिभाषा का ऐसी संकुचित और सीमित रीति में 

अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता है | हम इस विषय में और अधिक 

नजीरें देना आवश्यक नहीं समझते हैं | _ 

]4. इन विनिश्चित मामलों से जों सिद्धान्त उद्भूत होते हैं वे पूर्णतः | 
असंदिरध हैं और वे इस प्रकार हैं--(क) धारा 2 (घ) में प्रयुक्त शारीरिक काम' 
(मैनुअल वर्क) को केवल हाथ दवारा किए काम तक ही सीमित नहीं रखा जा |. 
सकता है; उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के शारीरिक श्रम के कार्यं आते हैं, जो | 
यंत्रवत्‌ और पुनरावर्ती होते हैं और जो अपनी प्रभावकारिता के लिए मुख्यतः 
शारीरिक श्रम पर निर्भर करते हैं, और (ख) किसी काम की प्रकृति निर्धारित 
करते समय, शारीरिक काम, जो अन्य प्रकार के अर्थात्‌ ऐसे कार्यों कां आनुषंगिक 
या सहायक है, जो बौद्धिक, कल्पनात्मक, सुजनात्मक क्षमताओं की अपेक्षा करते 
हैं, अवधारक नहीं होगा। इस प्रश्‍न को. अवधारित करने के लिए कि कया 
अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(घ) के अधीन कमंकार है, 
उसके (अध्यापक के) कामौ को इन्हीं सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में देखा जाना है। 
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]5. इस प्रश्न पर कि क्या शिक्षा में नियोजित व्यक्ति औद्योगिक 
कर्मचारी होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम नागपुर नगरे निगस बनाम 
उसके कर्सकार! वाले मामले में किए गए अपने विनिश्चय में विचार किया गया 
था । इस प्रशन के प्रति निर्देश से कि क्या नागपुर नगर निगम के विभिन्‍न विभाग 
उद्योग थे, यह अप्लितिर्धारित किया गया कि सेवा, प्रदान करने के अर्थं में शिक्षा 
सैण्ट्ल प्रोविसेज एण्ड बरार इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स सँटलमेंट ऐवट की धारा श्र 
2(4) के अधीन उद्योग थी । सुसंगत निष्कर्ष इस प्रकार है ४०० 

“शिक्षा विभाग । 


यह विभाग निगम की सीमाओं के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, 

* अर्थात्‌ अनिवार्यं प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। (देखे पक्षकार 
सं० | के साक्षी सं० ] का साक्ष्य) । यह सेवा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा 
भी की जा सकती है। यह विभाग अन्य कसौटियों पर भी सही उतरता 
है । अधिनियम के अधीन 'कर्मचारी” की परिभाषा के अधीन आने वाले 


इस विभाग के कर्मचारी निश्चय ही अधिनियम के फायदों के लिए 
हकदार होंगे ।” 


- |6. किन्तु नागपुर नगर निगम बनाम उसके कर्मकार! वाले मामले में 
किया गया उपर्युक्त विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्‍ली बिइवविद्यालथ 
बाले मामले? में इस कारण उलट दिया गया कि पूर्वतर विनिश्चय में केवल इस , 

अश्न पर ही विचार किया गया था कि कया नगरपालिक. क्रियाकलाप सँण्ट्रल 

श्रोविसेज एप्ड बरार इण्डस्ट्रोयल डिस्प्यूट्स सैटलमेंट ऐक्ट, ]947 की धारा 

2(4) में यथा परिभाषित 'उद्योग” पद के अन्तर्गत आएंगे, न कि इस प्रश्‍न प्र 
क्या शक्षिक क्रियाकलाप औद्योगिक विवाद समझौता अधि नियम (इण्डस्ट्रीयल | 
डिस्प्यूट्स सटलमेंट' ऐक्ट) की धारा 2(4 ) के अधीन उद्योग होंगे । किन्तु यह. 7 छ 

मत व्यक्त किया गया: :-- ४ 


अवश्य हैं; किन्तु इस तक की विधिमान्यता की परख करते समय तुरन्त 
इस प्रश्‍न पर'विचार करना आन 
i ९० वाह बाद | आई० आर० 

` १963 एलs 


ee 


4960 एस० सी० 675; । 
एल० जे० 335=ए० आई० भार० I963 एस० सी० 873, 
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संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य उसके द्वारा अध्यापकों के श्रम 
या सहयोग की सहायता से किया जाने वाला कार्य कहा जा सकता है। 
शिक्षा संस्था का मुख्य कर्तव्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है और 
यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि शिक्षा का प्रदान किया जाना 
उद्योग है, जिसके प्रति निदेश से शिक्षा संस्था नियोजक है तो, यह 
निष्कर्ष अवश्य ही निकलना चाहिए कि वे अध्यापक, जो संस्था के साथ 

हयोग करते हैं और शिक्षा प्रदान करने में अपने श्रम से उसकी 
सहायता करते हैं, संस्था के कर्मचारी हैं और इस प्रकार सामान्यता 
ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियम के फायदों के लिए हकदार होगा, 
कर्मकार होगा । नियोजक और कर्मचारियों का सहयोग, या दूसरे शब्दों 
में, पूंजी और श्रम के वीच सहयोग, जिसके प्रति औद्योगिक न्यायनिर्णय 
द्वारा सदा निर्देश किया जाता है, प्रत्यर्थी की दलील के आधार पर, 
-शिक्षा-संस्था और उसके अध्यापकों के बीच सहयोग में अपना समानान्तर 
“पाएगा । निस्संदेह, यह कुछ विचित्र-सा लगेगा कि अधिनियम के 
अर्थान्तर्गत शिक्षा को उद्योग के खूप में और अध्यापकों को कमंकारों के 
रूप में वणित किया जाना चाहिए, किन्तु यदि उस शाब्दिक अर्थान्वयन ` 
को, जिसके लिए प्रत्यथियों ने दलील.दी है, स्वीकार कर लिया जाता ¬ 
है, तो उसके परिणाम भी स्वीकार किए जाने चाहिए । अधिनियम की 
-स्कोम और अन्य सुसंगत विचारणाओं से यदि उक्त परिणाम निकलता 
है, तो न्यायालय को इस तथ्य के होते हुए भी प्रत्यथियों की दलील 
स्वीकार करनी ही होगी कि वह 'उद्योग' शब्द के साधारण स्वीकृत अर्थ 
-में फिट नहीं बैठता है ।” 


{जोर देने के लिए रेखांकन हमारे द्वीरा किया गया है) 


]7. यहां इस तथ्य पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि न्यायालय ने यह 

“मत व्यक्त किया था कि अधितियम के अर्थान्तगंत शिक्षा उद्योग होगी और 

अध्यापक कर्मकार होंगे, यदि वह शान्बिकश्ेर्थान्वयन, जिसके लिए प्रत्यथियों 

'ने दलील दी है, स्वीकार कर लिया जाता है। (यह स्पष्ट है कि यह मत व्यक्त 

करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(घ) में 'कर्मकार' पद को 

'परिभाषा में निहित सूक्ष्म अर्थान्तरता पर ध्यान नहीं दिया गया था») उद्योग 
शब्द को,परिभाषा के शाब्दिक अर्थ से शिक्षा को बाह्र रखने: के लिए पश्चातवर्ती _ 


शँ 
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पैरा में दिए गए कारण पर बंगलौर वाटर सप्लाई बाले मामले” में समीक्षात्मक | 
रूप से विचार किया गया था । इन तको का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात्‌, | 


निर्णय के पेरा 93 में यह अभिनिर्धारित किया गया :-- 


> 


"सम्यक्‌ सम्मान प्रदर्शित करते हुए, हम यह कहना चाहते हैं 


कि हम इन प्रतिपादनाओं से असहमति व्यक्त करते हैं और, जैसा कि / 


नागपुर निगस (ऊपर निदिष्ट) ने अभिनिर्धारित किया था, यह | 


अभिनिर्धारित करते हैं कि शिक्षा उद्योग है और जैसा कि.ऊपर निर्दिष्ट 
आस्ट्रेलिया वाले: मासले में न्या० आइजैक्स ने अभिनिर्धारित किया ह 


शिक्षा प्रधानतः सेवा है ।” 


पैरा 94 में दिल्‍ली विश्वविद्यालय वाले मामले के पैरा 5 में दिए गए इस अन्य | 


तर्क के संबंध में चर्चा की गई है कि “विश्वविद्यालय का मुख्य क्रियाकलाप 
. अध्यापन था और चूंकि अध्यापक अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते 
थे, अतः अधीनस्थ कर्मचारिवृच्द का आनुषगिक क्रियाकलाप ही उसकी परिधि के 
अन्तर्गत आ सकता था किन्तु उससे संस्था का मुख्य स्वरूप परिवर्तित नहीं होः 
सकता था ।” पेरा 0 में इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया गया । यहः 
अभिनिर्धारित किया गया :--- 


“हमारा यह निष्कर्ष है कि दिल्‍ली विश्वविद्यालय वाले मामले का 
` गलत ढंग से विनिश्चय किया गया और यह कि शिक्षा, अपने संस्थागत 
. स्वरूप में, उद्योग हो सकती है और है ।” | 


| 


| 


]8. बंगलोर-वाटर सप्लाई वाले मामले! में विनिश्चय का प्रकट प्रभाव } 
न केवल नागपुर नगर निगम वाले मामले? को बहाल रखना है बल्कि दिल्‍ली | 


विश्वविद्यालय वाले मामले में अन्तविष्ट इस आशय की मताभिव्यक्ति को भी 
बहाल रखना है कि यदि शिक्षा के लिए शाब्दिक अर्थान्वयन उद्योग है और अध्यापक" 
कमंकार हैं, तो उसके परिणाम भी स्वीकार किए जाने चाहिएं । अपीलार्थी' 
के काउन्सेल ने यह दलील दी है कि इस समय यही सही विधिक स्थिति है । 
किन्तु प्रत्यथियों के काउन्सेल ने यह दलील दी है कि बंगलौर वाटर सप्लाई वालेः 


मामले! द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय वाले मामले? को केवल इस निष्कर्ष की बाबतः | 


ही उलटा गया है कि शिक्षा उद्योग है और उसके द्वारा दिल्‍ली विश्वविद्यालयः 
वाले मामले में निकाले गये इस अन्य निष्कर्ष को उलटा नहीं गया है कि अध्यापकः 


ठ - > 
° [979] | उम° नि० प° 7053=978-] एल० एल० जे० 349 
:4978 एस० सी० 548, : 


2 ए० आई० भार० 960*एस० सी० 675, : 
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28. यद्यपि अपील के ज्ञापन में अन्य मुद्दे भी उठाए गए थे, अपीलाथियों 
के काउन्ेलों ने अपील पर वहस के समय स्वयं को प्रश्‍न के केवल इस पहलू तक 
ही सीमित रखा है और हमारे अनुसार उन्होंने यह दृष्टिकोण ठीक ही अपनाया 
है । अतः हमारे लिए अपील के ज्ञापनों में उठाए गए.अन्य मुद्दों पर विचार करना 
आवश्यक नहीं है । 


अतः अपीलें खारिज की जाती हैं और इस निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है 
कि अध्यापक कर्मकार नहीं हैं क्योंकि अध्यापन का काम कुशल या अकुशल 
शारीरिक (हाथ का) काम नहीं है। ऐसा हम उन कारणों से भिन्न कारणों से 
अभिनिर्धारित कर रहे हैं जिनका उल्लेख न्या० खालिद ने किया है जिनसे 
न्या० भट्ट ने सहमति व्यक्त की थी, जैसा किं ऊपर बताया जा चुका है। हम 
खर्च के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं कर रहे हैं । 


अपील खारिज की गई ॥ 
नरेश 


{ति० प० 984 : केरल--45 
राजलक्ष्मी मिल्स लिमिटेड और अन्य वनाम भारत संघ, 
बित्त मंत्रालय ओर अन्य 


(The ‘Raja Lakshmi Mills Ltd. and others Vs. The Union of 
India, Ministry of Finance and others) 


तारीख 0: अक्तुबर, 983 | 
[क्का० मु० न्या० के० भास्करन और त्या० वी० भास्करन नम्बियार] 


सीमा शुल्क अधिनियम, ।962 धारा 25 सपठित सौमा शुल्क देरिफः 
-अधिनियम, 975, धारा 3 और प्रथम अनुसूची का अध्याय. 56-विस्कोसः 
स्टेपल फाइबर व विस्कोस टाव पर भारत में आयात किए जाने पर छूट दिया 
जाना--पिटीशनर अधिसूचना में बाणत विस्तार तक उस छूट के लिए हकदार 
है जो छट सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, !975 को प्रथम अनुसूची में वागत | 
'है--पिटीशनर 4975 के अधिनियम को धारां 3 के अधीन अतिरिक्त उद्ग्रहण 
- का संदाय करने के लिए या वित्त अधिनियम के उपबंध के अधीन सहायक झलक: 
का संदाय करने के लिए दायो हें । Ph 
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पिटीशनरों ने भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर विस्कोस स्टेपल फाइबर या 
यालितोसिक स्टेपल फाइवर आयात किया है । इस फाइबर के आयात पर सीमा 
जुल्क उन दरों पर लागू होती है जो दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, ]97 5 


(।975 का अधिनियम सं० .5]) के अध्याय 56 में विनि दिष्ट हैं और साथ ही . 


इस पर अतिरिक्त शुल्क भी लगता है जो उसी अधिनियम की धारा 3 के अधीन 
प्रतिरोधी शुल्क के तौर पर ज्ञात है। अध्याय 56 के अधीन अधिनियम की 
धारा 2 के अधीन सीमा शुल्क वषं 7980-8] के लिए 40 प्रतिशत है और 
वर्षं ]983-84 के लिए वह 50 प्रतिशत की दर से है। अतिरिक्त शुल्क के 
“सम्बन्ध भें यह कहा गया है कि वर्ष ]9 83-84 के लिए वह प्रति किलोग्राम 
।3 रुपये है । 

सीमा शुल्क अधिसूचना तारीख [- [-80 पर उद्गृहीत सीमा 

"शुल्क की दर में बहुत अधिक छूट दी गई है और वह 975 के अधिनियम 
-सं° 5 की प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय है जितनी कि वह 
धल्यानुसार |0 प्रतिशत से अधिक है । सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 203 
तारीख 26-8-]982 के द्वारा छूट में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई है 

जबकि ।4-72-7982 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 29 5 के द्वारा वह 
-30 प्रतिशत बढ़ा दी गई थी और सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 39 
'तारीख -3-983 के द्वारा वहे बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई थी । इसी 
प्रकार की अधिसूचना पोलिनासिक स्टेपल फाइबर के लिए भी जारी की गई थी । 
अंतः यदि छूट के आदेश, जिन पर इन रिट पिटीशनों में आक्षेप किया गया हुँ, 


“पिटीशनरों के सीमा शुल्क का संदाय करने के दायित्व की अधिसूचनाओं के अधीन 


'नियत प्रतिशत तक ही सीमित करते हैँ तो सीमा शुल्क के सम्बन्ध में उन पर 
“और किसी अतिरिक्त रकम का संदाय करने का दायित्व नहीं होगा और 
अतिरिक्त शुल्क (प्रतिरोधी शुल्क) के संदाय के सम्बन्ध में की गई मांग अब 
अवैध है और किसी कानूनी शास्ति दारा ओचित्यपूर्ण नहीं है। 


'अभिनिर्धारित--पिटीशन खारिज किया गया | : 


सीमा-शुल्क, सी मा-ुल्क अधिनियम के.अधीन उद्ग्रहणीय है। दरें या तो 
'सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, ] 975 (975 का अधिनियम सं० 5] ) या 


ee _- 
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जब टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन नियत की गई दरों 
पर सीमा-शुल्क उद्ग्रहीत किया जा सकता है तो वह अधिनियम की धारा 3 के 
अधीन बढ़ाया भी जा सकता है या वह वित्त अधिनियमं के अधीन और अधिक 
'बढ़ाया जा सकता है । (पैरा ]3) 


यदि राजस्व का आशय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से छूट देने का था तो 
अधिसूचना में “उक्त प्रथम्‌ अनुसूची के अधीन” शब्दों के जोड़े जाने को जरूरत 
नहीं थी । सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 25 में सीमा शुल्क से छूट के लिए 
-मंजूरी दिए जाने का उपबन्ध किया गया है। छूट किसी विनिदिष्ट वर्णन के माल 
से सम्बन्धित हो सकती है । वह सीमा शुल्क की सम्पूर्ण राशि और उसके किसी 
भाग की हो सकती है । वह साधारण छूट हो सकती है जो या तो आत्यंतिक रूप 
से या कतिपय शतो के अधीन हो सकती है | एकमात्र रक्षोपाय. यह है कि छूट की - 
मंजूरी केवल तब ही दी जा सकती है यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि 


ऐसा करना लोकहित में जरूरी है । (पैरा 4) 


पिटीशनर एक सीमित विस्तार तक की छूट के लिए हकदार है जो 

आक्षेपित अधिसूचना के अन्तर्गत आती है और जो छूट सीमा शुल्क टेरिफ 
अधिनियम, ।975 की प्रथम अनुसूची में वणित-दरों के बारे में हैं । वे अधिनियम 
की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय करने के लिए या वित्त 
अधिनियम के उपबन्ध के अधीन सहायक शुल्क का संदाय करने के लिए दायी 
हैं। (पैरा 6) 

]982 का रिट पिटीशन सं० 7325--]983 का 7 

ई० सी० आर० 99 डी: श्री आयनार स्पिनिंग एण्ड 

वीविंग . मिल्स लिमिटेड बतास भारत संघ 

(Sree Ayyanar Spinning and Weaving Mills 

Limited Vs. Union of India) ६ 


निर्दिष्ट किया गया । 


:आरस्भिक रिट अधिकारिता : 983 की रिट अपील सं० 2।9 के साथ अन्य 
रिट अपीलें और ।983 एना० को आरम्भिक 
पिटीशन सं० 6372. 


अपीलार्थो को ओर से ४” सर्वेश्री के० ए० नायर और ई० 
आर० वेकटेश्वरन द् 


अरत्याथयों की. ओर से “श्री पी० सी० चाको 
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न्यायालय का निर्णय कार्यकारी मु० न्या० वी० भास्करन नम्बियार 
दिया । 
का० मु० न्या० भास्करन नम्बियार : 


के नि्बंचन के आधार पर इन आरम्भिक पिटीशनों में उठाए गए विवाद का 
हल अंतवृलित है । अधिसूचना इस प्रकार है :-- 
“सीमा शुल्क अधिसूचना : 


सीमा शुल्क अधिनियम, ]962 (962 का अधिनियम सं ० 52) 


की धारा 25 की उपधारा (]) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा 
करना आवश्यक है। अतः वह एतद्ढ्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 
975 (।975 का अधिनियम सं० 5]) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 
56 के अधीन विस्कोस स्टेपल फाइबर, विस्कोस टाव को तब छूट देती 
है जब उसका भारत में आयात किया जाता है। यह्‌.छूट उक्त प्रथम 


अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के इतने भाग से: - 


¬ मूल्थानुसार के ]0 प्रतिशत से अधिक होती है । 


परन्तु यह्‌ कि अधिसूचना में अंतविष्ट कोई भी बात निम्नलिखित 
को लागू नहीं होगी :-- | 
() हाई परफामेस विस्कोस स्टेपल ` फाइबर और हाई 
परफामंस विस्कोस टाव « 


(४) हाई टेनेसिटी विस्कोस स्टेपल फाइबर और हाई 
टेनेसिटी विस्कोस टाव 


(६) हाई वट माडुलम विस्कोस स्टेपल फाइबर और हाई 
वट माड्ूलम विस्कोस ट और, 


(४) पोलिनोसिक .स्टेपुल फाइबर और पोलिनोसिक . 


टाव । 
2. पिटीशनरों ने यह दलील दी है कि इस छट के आधार पर वे 


मूल्यानुसार के ]0 प्रतिशत से अधिक किसी सीमा शुल्क का संदाय करने के लिए 
दायी नहीं हैं । 


3. प्रस्तुत प्रयोजन के लिए सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं। 
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उक्त विनिश्चय में भी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (घ) के अधीन 


कर्मकार की परिभाषा के प्रति निर्देश से उक्त प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया 
गया था । यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
चाले मामले! को, जिसे ही पटना उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय का आधार 
बनाया था, पश्चात्वर्ती मामले--बंगलौर वाटर सप्लाई वाले सामले? में किए 
गए विनिश्चय में उलट दिया- गया है । इस प्रकार इस विनिश्चयं से भी प्रस्तुत 


विवाद का समाधान करने में कोई सहायता नहीं मिलती है 


23. वह एकमात्र विनिश्चय, जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया 
था क्रि क्या अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(घ) के अधीन | 
कर्मकार हैं, नैलीसाल जूट भिएस कं० लि० बनाम स्टाफ यूमियन, नेलीसार्ला जूट 
सिल्सर वाले मामले में भारत के श्रम अपील अधिकरण का विनिश्चय प्रतीत 
होता है । अधिकरण ने, अध्यापक के काम के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करने 
के पश्चात्‌ यह निष्कर्षे निकाला : 


“हमारे मन में इस बारे में कोई शंका नहीं है कि अध्यःपक का 
काम न्‌ तो लिपिकीय है और न शारीरिक (हाथ का) । उनका सुख्य 
कर्तव्य अपने शिष्यों को पढ़ाना है और वह पूर्णतः मस्तिष्क का कार्य है । 
ऐसी स्थिति में अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम में यथा परिभाषित 
'कर्मकार' नहीं हैं । | 
24. विनिश्चित मामलों से उद्भूत होने वाले सिद्धास्तों के प्रति निर्देश 

से, अध्यापकों के कार्य का पुनविलोकन करने के पश्चात्‌ हम इस कथन से सहमति 
व्यक्त करते हैं कि अध्यापकों का काम शारीरिक ,काम नहीं है, सीमित अर्थे में 
नहीं जिसमें कि उक्त पद अपीलाधीत विनिश्चयों में समझा गया था; बल्कि 
मुख्यतः शारीरिक श्रम अच्तवेलित करने वाले काय को समाविष्ट करने के ब्यापक 
अर्थ में ्ञी । निस्संदेह शारीरिक श्रम की मात्रा में, जो अध्यापन कार्ये में 
अन्तर्वलित है, अन्तर हो सकता हैं, जिस प्रकार कि शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों पर, 
अर्थात्‌ प्री-प्राइमरी या किण्डरगार्डत, एलीमेंटरी .या प्राइमरी स्कूल, ' सेकेण्डरी 
स्कूल, कालेजिएट, पोस्टग्रेड्यूएट (स्नातकोत्तर) और रिसचं (अनुसन्धान) के 


विभिन्न स्तरों पर बौद्धिक श्रम की मात्रा में इस प्रकार का अन्तर होता है। 
तथापि, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा के किसी भी प्र क्रम 


7 ए० आई० ग्रार्‌० ]963 एस० सी० 873. 
2 [979] ॥ उम० नि० प° ।053:=७० ग्राई० आार० 978 एस० सी० 548. 
3 955 (।) एल० एल० जे० 67. 
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पर अध्यापन का काम उक्त पद के बृहत्तर अर्थ में भी प्रधानतः और मुख्यतः 
शारीरिक श्रम का काम है। 

25. शब्दकोषों के अनुसार, 'टीच' शब्द का अर्थ है :--“दशित करना: 
निदेश करना : ज्ञान या कला प्रदान करना : अध्ययन का मार्गदर्शन करना : इस 
प्रकार प्रदर्शित करना कि ज्ञान या कला प्रदान करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति 
के मन को प्रभावित किया जा सके ।” (चेम्बस टूवेंटीयथ सैंचुरी डिक्शनरी) । 
“अनुदेश देना, अध्ययन का मार्गदर्शन करना, ज्ञान, अनुभव, कुशलता प्रदान 


इंगलिश लैंगुएज) |” ब्लैककृत 'ला डिक्शनरी” (पंचम्‌ संस्करण) में 'टीच' शब्द , 


को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-“पाठों के माध्यम से ज्ञान प्रदान 
करना, अनुदेश देना, ज्ञान संप्रेषित करना, सच्चाई या जानकारी के रूप में किसी 
व्यक्ति के मन में किसी चीज को जमाना, जो लिखित संप्रेषणों द्वारा, वैयक्तिक 


जिससे जानकारी या: सूचना को फैलाया जा सकता है या वह अन्य व्यक्तियों 

द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं या दिए गए तर्कों को स्वीकार करके किया जा सकता 

है, जो उनके अंगीकरण और मार्गदर्शन के लिए अन्य व्यक्तियों को वितरित किए. 
जाते हैं ।” ० - 

26. "दि यूनीवसंल डिक्शनरी आफ दि इंगलिश लैंगुएज” में 'टीचर' 

शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-- “वह्‌ व्यक्ति जो पढ़ाता है; मनः 

त्को प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति, अनृदेशक आदि” | यहां मन के प्रशिक्षण पर. 


के अध्यापक को आधारभूत मानसिक उंरालता--पठन, लेखन और गणित-- 


अवश्य ही पढ़ाना चोहिए । इसके अतिरिक्त, एलीमेंटरी स्कूल के अध्यापक को. : 


र र (धामिक संस्था).या विद्यालय को सहायता देने वाली किसी अन्यः 
T So तथ्य और दृष्टिकोण पढ़ाने चाहिएं । अध्यापकों के कृत्यों: 
और भू को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है : 


“मोटे में किं हः ~_- 
ह रूप में थेह कहा जा सकता है कि अध्यापक का कृत्य, अपने. 

a (शिष्य) को ज्ञान प्रदान करके और ऐसी स्थिति निः 
F रे स्थात निमित करके 
हे आश्रित (शिष्य) की सहायता करना है, जिसमें आगि 
? जिसमे आश्रित (शिष्य) 
४ प से सीख सकता है और सीखेगा । कि नेकः 
Fh तु अध्यापक अनेक 
पमकाएं निभाता है जो अलग-अलग ii ; 
i i लग समाजों और अलग-अलग 
ऽर अलग-अलग होती हूँ। इनमें से कुछ भूमिकाएं 
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विद्यालय या विश्वविद्यालय में निभाई जाती हैं और कुछ भूमिकाएं 
समाज मं रहकर निभाई जाती हैं । 


विद्यालय या विश्वविद्यालय में निभाई जाने वाली भमिकाएं 


ज्ञान-विवाचक 
अनुशास्ता या छात्र-व्यवहार का नियंत्रक 
संरक्षक का प्रतिस्थानी 
छात्रों का विश्वासपात्र. 
उपलब्धियों का निर्णायक 
पाठ्य-विवरण,का आयोजक 
नोकरशाह (प्रधान कार्य सम्पादक) 
विद्वान्‌ एवं अनुसंधान-विशेषज्ञ 
अध्यापक-संगठन का सदस्य 
समाज में निभाई जाने वाली भूमिकाएं 


_ 


लोक सेवक 
मध्यवर्गीय नैतिकता का प्रतिनिधि 
ज्ञान या कुशलता के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ . 
समाज का नेता _ 

सामाजिक परिवर्तेन का अभिकर्ता 


ऐसेक्षत्रों में, जिनमें अध्यापन नें व्यवसाय का रूप घारण नहीं कियां 
है, अध्यापक इन भूमिकाओं में से कम भूमिकाएं ही निभा सकता 
है । उदाहरणार्थ, सरल (आडम्बरहीन) कृषिक समाज में प्राथमिक 
विद्यालय का अध्यापक विद्यालय वाली भूमिकाओं में से केवल प्रथम 
पांच भूमिकाएं ही पुरी करेगा और समाज में निभाई जाने वाली 
भूमिकाओं में से केवल प्रथम और संभवतः द्वितीय भूमिका ही पुरी 
करेगा । 

27. अध्यापन का भौतिक (शारीरिक) भाग, कदाचित्‌, दृश्यःनिरूपणों 
से युक्त मौखिक अनुदेश, लिखित कार्य का संशोधन, उनसे सम्बन्धित अभिलेखों 
` का रखा जाना, आदि है। दृश्य निरूपणों से युक्त मौखिक अनुदेश से केवल बौद्धिक 

क्रियाकलाप 'प्रकट. होता है, जिसके द्वारा अध्यापक के मस्तिष्क और बुद्धि के काये 
का उत्पाद शिष्य को संप्रेषित किया जाता है । इसी'प्रकार छात्रों के लिखित कार्थ 
"के संशोधन में अन्तवेलित शारीरिक श्रम का तत्व भी मुख्यतः अध्यापक की बुद्धि 
का कार्य है। यह प्राख्यान- नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रम पर भी यह 


कल 


हल 
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कार्यकलाप मुख्यतः शारीरिक है। भौतिक (शारीरिक) भाग मुख्य क्रियाकलाप 


i 
ig. 


का प्रकट रूप मात्र है, जो प्रकृति में बौद्धिक है। शारीरिक या हाथ का श्रम ज्ञान 
प्रदान करने की प्रक्रिया का सहायक और आनुषंगिक मात्र है, जो मुख्यतः बुद्धि 
का क्रियाकलाप है। हम यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकते हैं कि अध्यापन का 
कार्य किसी विशेष अध्यापक की बौद्धिक और सजनात्मक क्षमता के प्रयोग को 
अन्तवलित करने वाली प्रक्रिया की अपेक्षा यंत्रवत और पुनरावर्ती शारीरिक 
अभ्यास है । हम इस तथ्य को भूल नहीं रहे हैं कि अत्यधिक बाणिज्यिकरण ने 
शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया है और अध्यापकों तथा संस्थागत शिक्षा के 
स्वरूप के बीच सम्वन्ध में अपनाएं जाने वाले नए दिशामान ने उसे लगभग 
व्यवसाय के रूप में ही रूपान्तरित कर दिया है। हमारी अध्यापन-बिरादरी का 
भायः सम्पूण कलेवर ही ट्रेड-यूनियत लाइन पर संगठित किया गया है। जैसा 
कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बंगलौर बाहर सप्लाई बाले झाले! में किए गए 
विनिश्चय में ठीक ही मत व्यक्त किया गया इन सब बातों से यह उपदशित होता 
Ee को उद्योग के रूप में माना जाए | कदाचित इन बातों का य सहज 
ष होगा कि शिक्षा में, जो उद्योग है, नियोजित व्यक्ति कर्मकार माने जाने 
चाहिएं । किन्तु ऐसा केवल उसी स्थिति में हो सकता है जब कानूनी परिभाषा 
i स्थिति को अनुज्ञात करे । यह अभिनिर्धारित करना कि अध्यापक औद्योगिक 
ता Ee कक रा दि का हैं और वे कुशल 
ही मात्ता जाएगा | काननी परिभाषा के प्रति निदे र [a ई 
अपीलाथियों के 
काउन्सल द्वारा किए गए इस निवेदन के विशेष सन्दर्भ में कि अध्यापन का काम 
उँशल या अकुशल शारीरिक काम है, अध्यापकों के काम को प्रकृति पर विचार 
र se हेम केबल यही अभिनिर्धारित कर सकते हैं कि अपीलाधीन 
मा मा थे ह निर्धारित किया गया है क्रि अध्यापकों का कार्य 
om i ९ । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है,कि 
[गो को शिक्षित करना है। हमें इस स्थल पर एम््रोज ` 
फिलिप्सकृत 'डविल्स डिक्शनरी” में एजकेशन” पद की र 
स 5 0 इस परिभाषा का स्मरण 
oo र उनको समझ का अभाव प्रकट करती 
0 हे नको समझ के अभाव को छिपाती है।” किसी भी अर्थ 
त नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा का कार्य प्रकृति में 


इष्यतः शारीरिक है; न तो बुद्धिमान व्यक्तियों गे 
और न मुखं व्यक्तियों से छिपाने के अथ में । को प्रकट किए जाने के अर्थ में 


l 
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4. पिटीशनरों ने भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर बिस्कोस स्टेपल फाइबर या 
पालिनोसिक स्टेपल फाइवर आयात किया है। इसे फाइबर के आयात पर सीमा 
'शुल्क उन दरों पर लागू होती है जो दरें सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम 
975 (।975 का अधिनियम सं० 5।) के अध्याय 56 में विनिदिष्ट हैँ और 
साथ ही इस पर अतिरिक्त शुल्क भी लगता है जो उसी अधिनियम की धारा 3 
के अधीन प्रतिरोधी शुल्क के तौर पर ज्ञात है। अध्याय 56 के अधीन अधिनियम 
की धारा 2 के अधीन सीमा शुल्क वर्ष ।980-8! के लिए 740 प्रतिशत की 
गई है और वर्ष ।983-84 के लिए वह ।50 प्रतिशत को दर से है। अतिरिक्त 
शुल्क्र के सम्बन्ध में यह्‌ कहा गया है कि वर्ष 983-84 के लिए प्रति किलोग्राम 
3 रूपये है । 

„ सीमा शुल्क अधिसूचना तारीख ।-।-980 जो प्रथम पेरा में उद्धृत 
की गई है, पर उद्ग्रहीत सीमा शुल्क की दर में बहुत अधिक छूट दी गई है और 
ऐसा ]975 के अधिनियम सं० 5 को प्रथम अनुसूची के अधीन उद्‌ग्रहणीय है 
जितनी कि वह मूल्यानुसार ।0 प्रतिशत से अधिक है । सीमा शुल्क अधिसूचना 
सं० 203. तारीख 26-8-।982 के द्वारा छूट में 20 प्रतिशत तक को वृद्धि 
कर दी गई है जबकि ]4-2-]982 की सीमा शुल्क अधिसूचना-सं० 295 के 
द्वारा वह 30 प्रतिशत बढ़ा दी गई थी और सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 39 
तारीख ।-3-7983 (के द्वारा वह बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गईथी। 
इसी प्रकार की अधिसूचना पोलिनासिक स्टेपल फाइबर के लिए भी जारी की 
गई थी । 5 

6. अतः यदि छूट के आदेश जिन पर इन रिट पिटीशनों में आक्षेप किया 
गया है, पिटीशनरों के सीमा शुल्क का संदाय करने के दायित्व को अधिसूचनाओं. 
के अधीन नियत प्रतिशत तक ही सीमित करते हैं तो सीमा शुल्क के सम्बन्ध में 
उन पर और किसी अतिरिक्त रकम का संदाय करने का दायित्व नहीं होगा । 
और अतिरिक्त शुल्क (प्रतिरोधी शुल्क) के संदाय के सम्बन्ध में को गई मांग अब 
अवेध है और किसी कानूनी शास्ति द्वारा औचित्यपुणं नहीं है। अतः विभिन्नः 

` कानूनों की कतिपय सुसंगत धाराओं के प्रति निर्देश करना आवश्यक है । 


7. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 द्वारा सीमा शुल्क का | 
उद्ग्रहण प्राधिकृत किया गया है । यह भारण धारा है और यह धारा इस प्रकारः 


ho 


“| 2 शुल्क्य माल (!) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी 
अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबर्धित है उसके सिवाय, भारत में आयातः 
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किए गए या भारत से निर्यात किए गए माल पर सीमाशुल्क का ऐसी 

दरों पर जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, ।934 या तत्समय प्रवृत्त 

किसी अन्य विधि के अधीन विनिदिष्ट की जाएं, उद्ग्रहण किया 
` जाएगा। 


(2) उपधारा () के उपबन्ध सरकार के सभी माल को उसी 
प्रकार लागू होंगे जैसे वे गेर-सरकारी माल को लांगु हैं ।” 


8. इस प्रकार सीमा शुल्क की दर उनु दरों के बराबर होंगी जो सीमा 
शुल्क टेरिफ अधिनियम, ]975 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में 
विनिदिष्ट हैं । अतः चूंकि उद्ग्रहण सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिरोपित 
किया गया है, दर टैरिफ अधिनियम के प्रति और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 
के प्रति निर्देश्य है। [ 


9. सीमा शुल्क टॅरिफ अधिनियम, ]975 (।975 का अधिनियम 
सं० 5]) की धारा 2 में दरों का उपबन्ध किया गया है। धारा 2 इस 
प्रकार है :-- 


+ 


“2. सीमाशुल्क अधिनियम, 7962 के अधीन सीमाशुल्क.का 
उद्ग्रहण ऐसी दरों पर किया जाएगा जो पहली अनुसूची और दूसरी 
अनुसूची में विनिदिष्ट हैं।” 

इस प्रकार उद्ग्रहण ऐसी दर से है जो अधिनियम की प्रथम और द्वितीय 

अनुसूचियों में विनिदिष्ट किया गया है । यह स्वीकार किया गया है कि पहली 

अनुसूची ही इस मामले में पिटीशनरों को लागू होती है। 


र ।0. इस दर के अतिरिक्त ]975 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 
` के अधीन अतिरिक्त उद्ग्रहण अनुज्ञात है और धारा 3 इस प्रकार है :-- 


ttn 5 5 
-3(]) किसी वस्तु पर जिसका भारत में आयात किया जाता 


है, ऐसा अतिरिवत शुल्क (जिसे इस धारा में इसके पश्चात्‌ अतिरिक्त ` 


उत्क कहा गया है) उद्गृहीत किया जाएगा जो वैसी ही वस्तु पर, 
जिसका यदि भारत में उत्पादन या विनिर्माण क्रिया जाता है, तो दत्ममय 
उद्‌ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के बराबर होगा और यदि वैसी ही. बस्त पर 
ऐसा उत्पाद आयातित शुल्क उसेके मूल्य के किसी प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय 
है तो उस अतिरिक्त शुल्क की-संगणना, जो उस आयातित बस्तु पर इस 


्रकार उद्गहीत किया 
द्गृ "या जाएगा, उस आयातित के मूल्य गी 
प्रतिशत पर की जाएगी । Te मु 
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स्पष्टीकरण--इस धारा में “वैसी ही वस्तु पर, जिसका यदि 
भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया जाता है तो, तत्समय उद्ग्र॑हृणीय 
उत्पाद-शुल्क” से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत वह उत्पाद-शुल्क जो वैसी 
ही वस्तु पर, यदि उसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया जाता. 
है, तो, उद्ग्रहणीय होता, अथवा यदि वैसी ही वस्तु का इस प्रकार 
उत्पादन या विनिर्माण नहीं किया जाता है तो, तत्समय प्रवृत वह उत्पाद- 
शुल्क जो उस वर्ग या वर्णन की वस्तुओं पर जिस वर्ग या वर्णन की वह 
आयातित वस्तु है, उद्ग्रहणीय होता और जहां ऐसा शुल्क भिन्न-भिन्न 
दरों पर उद्ग्रहणीय है, वहां अधिकतम शुल्क । 


(2) किसी आयातित बस्तु पर इस धारा के अधीन अतिरिक्त 
शुल्क संगणित करने के प्रयोजन के लिए, उस दशा में जब ऐसा शुल्क 


उसके मूल्य के किसी प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय है, उस आयातित वस्तु 


का मूल्य, सीमा-शुल्क अधिनियम, ।962 की धारा ।4 में किसी बात 


के होते हुए भी, निम्नलिखित का योग होगा, अर्थान्‌ : 


(7) यथास्थिति, आयातित वस्तु का उक्त धारा ।4 को 
उपधारा (]) के अधीन अवधारित मूल्य अथवा ऐसी वस्तु का 
उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य; और 

(४) उस वस्तु पर सीमा शुल्क अधिनियम, ।962 को 
धारा 72 के अधीन प्रभार्यं कोई सीमाशुल्क और उस वस्तु पर 
तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन, सीमाशुल्क के अतिरिक्त 
और उसी रीति से प्रभार्य, कोई राशि, किन्तु उसके अन्तर्गत 
उपधारा (!) में निदिष्ट शुल्क नहीं हैं । 


(3) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है 
कि किसी आयातित वस्तु पर [चाहे उस वस्तु पर. उपधारा 
(!) के अधीन शुल्क उद्ग्रहणीय है या नहीं] ऐसा अतिरिक्त 
शुल्क उदूग्रहीत करना लोकहित में आवश्यक है जो ऐसी कच्ची 
सामग्री, घटकों या संघटकों पर जो ऐसी वस्तु के उत्पादन या 

` विनिर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री, घटकों 
या संघटकों की प्रकृति का है या उनके समान है, उद्ग्रहणीय शुल्क 
- को प्रति सन्तुलित कर देगा तो वह्‌, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 
निदेश दे सके।ी कि ऐसी आयातित वस्तु पर ऐसी कच्ची सामग्री 
घटकों और संघटकों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग के 
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बराबर अतिरिक्त शुल्क भी उद्ग्रहीत होगा जो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा, किसी भी दशा मं 
अवधारित किया जाए। 

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए कोई नियम बनाने 
में, केन्द्रीय सरकार वैसी ही वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण मं 
प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री, घटकों या संघटकों पर 
संदेय उत्पाद-शुल्क की औसत मात्रा का ध्यान रखेगी । 


(5) इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क इस अधिनियम छे 
अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित 
किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त. होगा । 

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, -962 और उसके अधीन 


बनाए गए नियमों और विनियमो के उपबंध जिनके अन्तर्गत 


वापसी, प्रतिदायों और शुल्कों से छूट सम्वन्धी उपवन्ध भी हैं, 
जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क को लाग 


NS 


ढग जस 


वे उस अधिनियम के-अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों को लागू 


~ सम किस मी 
ठत्समय प्रवृत्त कि 


की प्रथम अनुसूची में 


= — उदग्रहण 
में अतिरिक्त उद्ग्रहण 
मासली तौर से ज्ञात हैं 


2. हमें इस दात पर विचार करन 

कै £>- हूसे इस बात पर विचार करने के लिए रुकने की 

के क्या टर अधितियम नयसे या धिनियस तलः 
फ़ अघिः ए वित्त अधिनियम के अदीन साल के 

सोमक सुस्क उद्ग्रहणोय है या नहीं, क्योंकि अधिसचना 

र ३९> ऽप्रह्णाय है या सह्‌, फ्रि जास ह 

२६९२ इसका उत्तर बहुत 


#4 mw 
|? 
a 
« 
| 


सीधा-सादा प्रतीत होता है । 
॥| 3. ऊब टरिफ र 
। 33- उब टेरिफ अधिनियम को प्रथम अनुसूची के 


अचुचचा के अधोाद [नयते 


= 


| दर्से,ष्र सी हो 
” ° सामाजुस्क उद्प्रहीत किया जा सकता है तो 
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तीन कानूनी तरीके हैं। छूट से केवल उन कानूनी उद्ग्रहणों में का पर ही 
प्रभाव पड़ता है और उन समी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। टैरिफ अधिनियम की 
प्रथम अनसची के अधीन उद्ग्रहण अधिनियम की धारा 2 के अधात किया जा 
सकता है । वह अधिसूचना के फायदाशरद उपबन्ध के अधीन आता है क्योंकि उसमें 
वणित है कि उसके अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुस्क का इतना भाग जो 
प्रथम अनूसची के अधीन था । अब जो मांग की गई है और इस पिटीशन मे 
जिस पर आक्षेप किया गया है, वह टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन हं, 
और वह प्रथम अनुसूची की दर के सन्दर्भ में नहीं हैं । पिटीशनरों ने यह स्वीकार 
किया है क्रि छूट के आधार पर प्रथम अनुसूची में तियत मूल्यानुसार शुल्क की 
40% राशि का संदाय कर दिया गया है । वे धारा 3 के अधीन अपर उद्ग्रहण 
का संदाय करने के लिए दायी हैं या वित्त अधिनियम के अधीन अतिरिक्त उद्ग्रहण 
के लिए दायी हैं जिसके लिए कोई छूट नहीं है। 

।4. यदि राजस्व का आशय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से छूट देने का था तो 
अधिसचना में “उबत प्रथम अनुसूची के अधीन'” शब्दों के जोड़े जाने की जरूरत 
नहीं थी । सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 25 में सीमा-शुल्क से छूट के लिए 
मंजूरी दिए जाने का उपबन्ध किया गया हैं । छूट किसी विनिदिष्ट वर्णन के माल 
से सम्बन्धित हो सकती है । वह सीमा-शुल्क की सम्पूर्ण राशि और उसके किसी 

' भाग की हो सकती हैं | वह साधारण छूट हो सकती है जो या तो आत्यंतिक 
रूप से या कतिपय शर्तों के अधीन हो सकती है । एकमात्र रक्षोपाय यह है कि 
छूट की मंजूरी केवल तब ही दी जा सकती है यदि सरकार का समाधान हो जाता 
है कि ऐसा करता लोकहित में जरूरी है । जब वर्तमान अधिसूचना पर इन रिट 
पिटीशनों मे आक्षेप किया गया है कि जो अध्याय 56 के अधीन विनिदिष्ट माल र 

_ के प्रति निर्देश है, “स्टेपल फाइबर एण्ड विस्कोस टी” और उसमें वास्तव में यह 
भी वर्णित है कि प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग को छूट 
प्राप्त है । छूट केवल उस भाग से सम्बन्धित हो सकती है और किसी अन्य से 
नहीं । ऐसी एक अधिसूचना है जो जैसा कि सीमा-शुल्क अधिनियम की 
धारा 25 में उपबन्धित है, सीमा-शुल्क के एक भाग से सम्बन्धित है। 

, ]5. जब कभी राजस्व विभाग ने टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के 

अधीन अपर उद्ग्रहण से छूट मंजूर की तब ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में किया । 

यह बात दूसरी अधिसूचना, 243-कस्टम्स--तारीख ।3-।।-I98 एक्सदे ० 

आर०-3 (बी) से ज्ञात होती है जो इस प्रकार है :--- 
“सीमा-शुल्क अधिनियम, ।962 (।962 का अधिनियम 
सं० 52) की धारा 25 की उपधारा (]) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का | 


Ef 
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प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया हह 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है अतः वह एतद्द्वारा टिलमि 
ब्लैकप्लेट पर उस समय छूट देती है जब वह टिन प्लेट के विनिर्माण डे 
लिए भारत में आयातित की जाती है। केन्द्रीय सरकार उस प्र | 
उद्ग्रहणीय सम्पूर्णं सीमा-शुल्क से छूट देती है जो सीमा-शुल्क टैरिफ 
अधिनियम, 7975 (975 का अधिनियम सं० 5]) की प्रथम सच्ची 
में और द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर . 
उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से, जो उसमें विनिदिष्ट है, छूट देती है। 


यह अधिसूचना 30 सितम्बर, ।982 तक और इस तारीख को. 
सम्मिलित करते हुए प्रवृत्त रहेगी ।” 

6. पिटीशनर की इस दलील के स्वीकार किए जाने से कि छट 
अधिसूचना में वर्णित सीमा के अध्यधीन रहते हुए सम्पूर्ण सीमा-शुल्क पर प्रवृत्त | 
रहेगी, इससे उक्त प्रथम अनुसूची. के अधीन शब्द निरर्थक बन जाते हैं। ऐसे 
निर्वेचन से जिसके परिणामस्वरूप निरर्थकता की, स्थिति पैदा होती है और उससे | 
वह उहूं श्य विफल हो जाता है जिसे प्राप्त करने की वांछा की जाती है, बचा | 
जाना चाहिए । अतः हमारा यह मत है कि पिटीशनर एक सीमित विस्तार तक 
की छूट के लिए हकदार हैं जो आक्षेपित अधिसूचना के अन्तर्गत आती है और जो | 
छूट STS टैरिफ अंधिनियम, 975 की प्रथम अनुसूची में वणित दरों के 
oe वे ला को धारा 3 के अधीन अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय 

ए या वित्त अधिनियम के उपबन्ध के अधीन सहायक शुल्क का संदाय 
करने के लिए दायीं हैं । व 


॥7/6 च्च र है 
स्पिनिंग एण्ड भ oi ह की एक खण्ड न्यायपीठ द्वारा श्री आयनार _ 
गए विनिश्चय र मिल्स लिमिटेड वनाम भारत संघ! वाले मामले में दिए. 
ही अधिसूचना आ लिभाग के काउसेस ने ्रोडधूत किया है। बिल्कुल वैसी 
न से उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखी गई है । न्यायपीठ हैं | 

'गुसार अभिनिध [रित किया था :__ | 


“सीमा-शुल्क विभाग के ह > 
 बालामुब्र वहान्‌  काउन्सेल श्री के० एवंश 
तैयार से गे यह कहा है कि छूट के लिए अधिसूचनाओं को 

। जीय सरकार ने हमेशा ही यह पद्धति अपनाई है कि... 


वह उन विशिष्टियों का- > 
ला ग ह विशेष प रखती है कि शुल्क का प्रकार प्रमितः 
SR } सम्बन्ध में छट म॑ ज भाग द्वारा ] 
2 3982 का ईर मजूर की जा रही है । विभाग द्वारी 


पिटीशन सं 5 
५. से? 7325--983 श्राई० सी० भार० ]00 डी. ` , 
Mie ८ 
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दिए गए प्रतिशपथ-पत्र में कुछ दृष्टांत स्वरूप उदाहरण दिए गए हैं जिससे 
यह पद्धति ज्ञात्र होती है । हमें इस बात से कोई आश्चर्य नहीं है कि यह 
पूर्वावधानी अधिसूचना के शब्दों में बरती गई है जो इस क्षेत्र में विभिन्‍न 
प्रकार की सीमा-शुल्कों से सम्बन्धित हैँ | यह सच है कि इस मासले में 
अधिसूचना में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया हैं या कुछ दशित नहीं 
किया गया है कि कोन सी आधारभूत शुल्क छूट की विषय-वस्तु है और 
न उसमें अभिव्यक्त रूप से छूट के व्याप्ति क्षेत्र से अतिरिक्त शुल्क 
अभिनिर्धारित की गई है। किन्तु टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची 
के बारे में अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश से केवल यह तात्पर्यं है कि क्या 
उससे यह विवक्षित है कि उसके अन्तर्गत आधारभूत मूल्यानुसार शुल्क 
से दी गई छूट है भौर उसके अन्तर्गत प्रतिरोधी शुल्क नहीं आता है। यह 
ऐसा मामला है जहां हमें" “सिद्धान्त को लागू करना ही चाहिए ।” 
““एक्सप्रेशियो यूनियस ऐस्ट एक्सक्लूसियो आल्टेरियस ।* 

।8. दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने 982 की सिविल रिट सं० 2।।7 में 

इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है: ० 


“विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे सरकार सीमा-शुल्क 
अधिनियम, ।962 की धारा 25(]) के अधीन अनुतोष देने से किसी 
भी प्रकार से विवजित की जा सके और ऐसा अनुतोष केवल एक प्रकार. 
की शुल्क तक ही सीमित रहे। केन्द्रीय सरकार ने बुद्धिमत्ता से 70% 
मुल्यानुसार से अधिक सीमा-शुल्क के उद्ग्रहण से मंजूरी देना उचित 
समझा और ऐसी छूट जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, ।975 के 
अधीन उद्ग्रहणीय थी, के सम्बन्ध में ही उसे सीमित रखा । वह इस 
छूट को विभिन्‍न निय मों के अधीन उद्गृहीत सभी प्रकार की सीमा-शुटकों 
तक विस्तारित कर सकती थी। सरकार ने ऐसा करना ठीक नहीं 
समझा । केवल इस कारणः से ही कि सहायक शुल्क सीमा-शुल्क से 
सम्बन्धित हो सकती है जिस तथ्य को प्रत्यथियों ने स्वीकार नहीं किया 
है और जिसको हम फिलहाल उपधारण करते हैं ।' इससे यह निष्कर्षे 
नहीं निकलेगा कि जब सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम ।975 के अधीन 
प्रभाय सीमा-शुल्क की रकम के संदाय के बारे में छूट मंजूर को जाती है 
तो सहायक सीमा-शुल्क के संदाय से छूट अपने आप ही मिल जाएगी।' | 


79. परिणामस्वरूप, हम विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश के विनिश्चय की पुष्टि 
करते हैं और रिट पिटीशन को खारिज करते हैं । किन्तु मामले की परिस्थितियों 
में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं करते हैँ। | 8 
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20. तथापि विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने यह निदेशं दिया है कि पिटीशनर 
अतिशेष रकम का 50% तारीख 23-3-983 से एक मास के भीतर संदाय करेगे। 
शेष रकम पिटीशनर इस न्यायालय में इन अपीलों में 50% अतिशेष के लिए 
बैंक की गारंटी देकर करेंगे । यह वणित किया गया है कि बेक की गारंटियां दे 
दी गई हैं । पिटीशनरों के काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि सभी पिटीशनरों 
का कुल दायित्व कुछ करोड़ रुपए होगा और उनके लिए एकमुश्त इतनी रकम 
-का संदाय करने के लिए निधि प्राप्त करना मुश्किल होगा.और वे यह प्रार्थना 
करते हैं कि उन्हें उनके इस दायित्व को उन्मोचन करने के लिए और समय दिया 
जाए । मामले की परिस्थितियों भें और न्याय के हित में यह निदेश दिया जाता 
“है कि सभी रिट अपीलों में पारित किए गए अन्तरिम आदेशों के अनुसरण में दी 
गई बेंक की गारंटियां आज से अगले तीन मास तक चालू वनी रहेंगी और 
पिटीशनर शेष रकम का 50% आज से 6 सप्ताह के भीतर संदाय करेंगे और 
बाको बची हुई शेष रकम इसके, पश्चात्‌ 6 सप्ताह के भीतर संदत्त की जाएगी. 
ओर इन शर्तों में से किसी शतं का व्यतिक्रम करने पर विभाग को यह स्वतन्त्रता 


होगी कि वह बैंकों से आवश्यक मांग करेगा जिसके अन्तर्गत बैंक गारंटियों को . 


अवृत्त करना भी है और सम्पूर्ण बकाया रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही 
-करेगा । 


रिट पिटीशन खारिज किया गया। 
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उन्हाबड्स्ला बनाम भारत संघ और अन्य 


(Kunhabdulla V's. Union of India & Others) 


तारीख 2 अक्तूबर, 983 


[कार्यकारी मु० च्या० के० भास्करन] 


संविधान, अनच्छेद 
F > द्‌ 2 2 6-उच्च (२ 
पिटीशनर का उच्च न्यायालय की अधिक की अधिर 


जिस अधिकारी के बनी o रिता के बाहर नियोजित होता-- 
आक्षेषित आदेश पारित किय नर कार्य कर रहा था तथा जिस अधिकारी ते 


(५ 


आहुर थे किन्तु जब पिटीशन 7 था, वे ब उच्च न्यायालय की अधिकारिता के ब 
| | र को आाक्षेपित आदेश तामौल किया गया उस 
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समय पिटीशनर उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास कर रहा 
था--रिट पिटीशन चलने योग्य है । - 


2. रेल सेवा (आचरण) नियम £966, नियम 3(4) और ।9(4)- 
कर्मचारी द्वारा समाचार-पत्र के सम्पादक को पत्र लिखना तथा ऐसे पत्र का 
सरकारी मंजूरी प्राप्त किए बिना प्रकाशित किया जाना-यदि पत्र लेखक कौन 
था, यह साबित नहीं होता है और पत्र सें गलत कथन होना साबित नहीं होता 
है तो कर्मचारी का सेवा से हटाए जाने का आदेश अबेध है और अभिखण्डित 
किए जाने योग्य है। करे 

पिटीशनर दक्षिण रेलवे, मद्रास के मद्रास प्रभाग में सहायक स्टेशन मास्टर 
था । केन्द्रीय प्रबंधक दक्षिण रेलवे, मद्रास ने एक आदेश पारित करके उसे सेवा 
से हटा दिया। पिटीशनर के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने गम्भीर अवचार 
किया था और उसका आचरण एक रेल कर्मचारी के आचरण के विपरीत था 
क्योंकि उसने एक समाचारुपत्र के सम्पादक को एक पत्र भेजा था जिसमें रेल 
प्रशासन के प्रमुख अधिकारी की आलोचना की गई थी और ऐसा सक्षम प्राधिकारी 
की मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना ,किवा गया था जिससे रेल सेवा (आचरण) 
नियम, ।966 के कुछ नियमों का अतिक्रमण हुआ है । इस रिट पिटीशन में मुख्य 
दलीलें इस प्रकार हैं: (]) प्रदर्श पी० ! को ध्यात में रखते हुए प्रत्यर्थी सं० 4 
महा प्रबन्धक नियुक्ति प्राधिकारी था न कि द्वितीय प्रत्यर्थी ओर इसलिए केवल 


वह ही आनुषंगिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए या शास्ति पत्र जारी करने 


के लिए जो प्रदशँ पी०.]3 की प्रकृति का है, आंनुषंगिक कार्यवाही प्रारम्भे करने 


के लिए सक्षम था । समाचारपत्र के सम्पादक को लिखे गए पत्र के बारे में 
'चिटीशनर का किसी प्रकार का सम्बन्ध होना साबित नहीं किया गया है। उक्त 


परिस्थितियों में पिठीशनर को अप्रने समर्थन में साक्ष्य पेश करते का अबसर नहीं 


(दिया गया तथा जांच अधिकारी के निष्कर्ष स्वीकार्य साक्ष्य से समर्थित नहीं थे। 
'विटीशनर जिस संघ का सदस्यं 'था वह केवल एक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन थी 


जिसे सुने जाते का अधिकार नहीं था सरकार की ओर से यह कहा गया है कि 


जांच कर्तव्य निष्ठा से की गई थी और बिहित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया 


-है। उच्च न्यायालय की राज्य त्रीय अधिकारिता के भीतर कोई वाद हेतुक 


उद्भूत नहीं हुआ, अतः रिट पिटीशन चलने योग्य नहीं है और पिठीशनर किसी 


अनुतोष के लिए हकदार नहीं है । रेलवे की ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह 
आक्षेप किया कि पिटीशनर उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बाहर सहायक 
स्टेशन मास्टर की हैसियत में नियोजित था । अतः उच्च न्यायालय को यह मामला 
ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है। 
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करना था कि वह दुर्घटनाओं के बार-बार घटित होने को रोकने के लिए सुरक्षा 
सम्बन्धी अध्युपाय करने की आवश्यकता समझे और साथ हा लह समझे कि 
रेल कर्मकारों के विरुद्ध दमतकारी अध्युपायों का किसे प्रकार श्र तकूल प्रभाव 
पड़ रहा था । इस सदभं में यह वात ध्यात स रखी जानी चाहिए किं दुर्घटनाओं 
का बार-बार घटित होना, राष्ट्रीय विचार-विमर्श का विषय बन गया था और 
उस सम्बन्ध से संसद्‌ में भी विचारूविम शे हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 
9(])(क) के अधीन प्रत्याभूत वाकूस्वातंत्र्य के सांविधानिक अधिकार का 
उदार निर्वचन करते हुए न्यायालय का यह मत हैं कि पिटीशनर को आचरण 
नियं के नियम 3(7)(), 3()() और । 9(]) के अधीन आरोप के 
लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता । (पैरा 8) ट 
पैरा 

[982] ।982 लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल केसिज 36] : उमा- 6: 

शंकर चटर्जी बनाम ,भारत संघ (Umasanker 

Chatterjee V5: Union of India); 
[६976] 976 के० एल० टी० 673 : सहायक सुरक्षा अधिकारी _ 6: 

पोथान्तूर बनाम कलिंग काउन्डर (Asstt. Security 

Officer, Pothannur Vs. Kulinga Counder); - 

20 लायसँ एडीशन 2 डी ० एस० ]] (968 के लेबर 8 

एण्ड इंडस्ट्रियल केसिज पृष्ठ ।372 पर उद्धूत पिर्कारग 

बनाम बोर्ड आफ एजुकेशन (9०६०१६ 75. B0474 

of Education) 

निर्दिष्ट किए गए । 
आरम्भिक अधिकारिता : 982 की आरम्भिक पिटीशन सं० 7200. 


संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन । 


पिटीशनर की ओर से Rs सर्वश्री के० रामकुमार, डी ० सतीश चेद्रन,' 
वर्गीश माइलाथ और सी० पी० 
रवीन्द्रनाथ 
्रत्ाथियों की ओर से. ''” केन्द्रीय सरकार का अधिवक्ता 
का० मु० स्या० के० भास्करत : , 


पिटीशनर दक्षिण रेलवे, मद्रास के मद्रास प्रभाग में अम्बूर रेलवे स्टेशन | 
पर सहायक स्टेशन मास्टर था । उर्वत रेलवे का »धान चतुर्थ प्रत्यर्थी था। | 
केन्द्रीय प्रबन्धक दक्षिण रेलवे, मद्रास ते यह आदेश दिया कि पिटीशनर को प्रदशे' 
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पी० 3 के द्वारासेवा से हटा दिया जाए । द्वितीय प्रत्यर्थी ने तारीख 26-8-982 
का शास्ति पत्र प्रदर्श सं० पी० 3 जारी किया। उक्त पत्र द्वितीय 
प्रत्यर्थी प्रभागीथ प्रचालन अधीक्षक दक्षिण रेलवे, मद्रास द्वारा जारी किया गया 
था । रिट पिटीशन प्रदर्श पी 3 को अभिखण्डित किए जाने के लिए किया 
गया है और साथ ही यह निवेदन किया गया है कि मँन्डामस का रिट जारी किया 
जाए ओर साथ ही प्रत्यथियों को यह निदेश दिया जाए कि वे पिटीशनर को सेवा 
के सभौ फायदे देते हए बहाल करें । 
2. पिटीशनर अपना प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात्‌ चतुर्थ प्रत्यर्थी द्वारा 
उसके तारीख 2--।964 के आदेश द्वारा सहायक स्टेशन मास्टर के पद प्र 
'नियुवत किया गया था जिसकी एक सही प्रतिलिपि प्रदर्श पी ० ] है। सुसंगत 
समय पर पिटीशनर अखिल भारतीय स्टेशन मास्टरों का संगम, दक्षिणी क्षेत्र के 
लिए सचिव (वित्त) निर्वाचित किया गया था । संविधान के अनुच्छेद 3 में उस 
उह बे वर्णन है जिसके लिए उक्त संगम पी० 2 और पी० 3 स्थापित किए 
[ गए थे | संगम की केच्रीय समिति की कार्यवाहियों के उद्धरण से मझे यह ज्ञात 
र है कि लखनऊ मे 3 और 4 मार्च, ।98] को बैठक हुई थी'। प्रद; 4 
YR पक * सम्बन्ध में 8-8-8] को राज्य सभा में किए गए विचार- 
के | छा उद्धरण है। प्रद्श पी० 5 उस पत्र का उद्धरण है जो इं रे 
में तारीख 4-8-79 को प्रकाशित किया गया था औ हे pa 
के लिए आरोप पत्र तारीख ] opr 220 बह 
; "थे [0/4-9-]98 | को द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा पिटीशनर 
को जारी किया गया आरोप-पत्र है जिसमें 9 हे 
ने गरंभीर अवचा जम असम सारतः यह कहा गया है कि पिटीशनर 
र किया था और उसका आचरण एक रेल कर्म > 
के विपरीत है क्योंकि उसने इंडिय A क रेल कर्मचारी के आचरण 
(जो 4-8-98] को इंडियन SENS गाता Ce शा 
आश्षेपणीय सामग्री थी और में प्रकाशित किया गया था) जिसमें 
थी । यह कार्य श्री पी० केन ; के प्रमुख की आलोचना की जा रही 
सक्षम प्राधिकारी की मंजरी अभ्निप्र के कहने पर किया जा रहा था और जो 
सेवा (आचरण) नियम | है आ किए बिना किया गया था जिससे रेल 
तारीख 249-93 [को ए इसके पश्चात्‌ “नियम” कहा गया है) और | 
° 7 है, पिटीशनर ने लत A जिसकी एक सही प्रतिलिपि प्रदर्श 
ह। इसके द्वारा साक्षियों के i किए हैं और कतिपय स्पष्टीकरण चाहे 
जाने की मांग की गई है ए... भागे और दस्तावेजों के अभिलेख पर लिखे . 
के लिए ऐसे दस्तावेजों तक र गभावशाली रक्षा कथन तैयार करने के प्रयोजन 
: हुंचने की इजाजत के लिए प्रार्थना की गई है |. 
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प्रदर्श पी० 8 तारीख 9-।2-]98] के एक पत्र के उत्तर की प्रति है और उसे 
द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा पिटीशनरों के अभ्यावेदन पर (प्रदर्श पी० 7) भेजा गया 
था। उसमें द्वितीय प्रत्यर्थी ते यह वणित किया था कि यह पिटीशनर का काम 
था कि वह उन साक्षियों को हाजिरी सुनिश्चित करता जिनकी जांच में परीक्षा 
कीः जानी थी । इस बीच तारीख 7/]9- 2-6 [ के आदेशों के अधीन द्वितीय 
प्रत्यर्थी ने एक सही प्रतिलिपि भेजी जो प्रदश पी ० .9 है । श्री एच० लक्ष्मणन 
ए० टी० एस०/एम० ए० एस० जांच अधिकांरी नियुक्त किया जाना था और 
उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह पिटीशनरों के बिरुद्ध आरोप की जांच करे।' 
इसके पश्चात्‌ पिटीशनर ने एक पत्र 5-] -।982 को भेजा जिसकी एक सही 
प्रतिलिपि प्रदर्श पी० ]0 है जो श्री मोहिन्दर सिंह गोयल तत्कालीन अध्यक्ष, 
रेलवे बोर्ड के पास यह प्रार्थना करते हुए भेजी गई थी कि वह अनुशासनिक 
कार्यवाहियों में एक शपथपत्र फाइल करे और जांच कार्यवाहियों में उसने अपने 
असली आक्षेयों को लेखबद्ध करते हुए सम्पादक को लिखे गए पत्र के प्रति निर्देश 
किया जो इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ । (देखिए प्रदर्श पी० 5) प्रदे 
पी० ]0(क) उस पत्र की प्रतिलिपि है जो 5-।-982 को लिखा गया था 
और वह पत्र पिटीशनर ने सम्पादक, इंडियन एक्सप्रेस मद्रास को सम्बोधित किया 
था जिसमें उनसे यह प्रार्थता की गई थी कि वे एक साक्षी के तौर पर डी० ए० 
आर० जांच पूरी करे । प्रदर्श पी० ]] जांच की कार्यवाहियों को एक प्रतिलिपिः 
है जो 6-4-]982 को लिखा गया था। प्रदर्श पी० ।2 प्रतिरक्षा कथन को 
एक प्रति है जिसे पिटीशनर ने प्रस्तुत किया था । जैसा पहले ही बतलाया जा 
चुका है -शास्ति पत्र तारीख 26-8-।982 की एक प्रति है जिस पर इस रिट: 
पिटीशन में आक्षेप किया गया है और वह प्रदर्श SS ON " e. 


3. इस रिट पिटीशन में मुख्य दलीलें इस प्रकार हैं-(!) प्रदर्श पी० ॥ 
को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी सं० 4. महाश्रबच्धक नियुक्ति प्राधिकारी था न किः 
द्वितीय प्रत्यर्थी और इसलिए केवल वह ही अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते 


के लिए या शास्ति-पत्र जारी करने. के लिए, जो प्रदशे पी० 3 की प्रकृति का है, 


अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए सक्षम. था । (2) पिटीशनर द्वारा 
इण्डियन एक्सप्रेस के सम्पादक को भेजे गए पत्र से उसमें अभिकथित पत्र की. 
शिनाख्त होती है और अन्तवंस्तुओं के बारे में ज्ञात होता है, इण्डियन एक्सप्रेस के 
प्रदशे पी० 5 के बारे में यह कहा गया है कि वह पुनः दोहराना मात्र ही थी किन्तु, 
यह बात साबित नहीं की गई है। (3) प्रदशे पी०6 प्रभार ज्ञापन है जो रेल सेवक | 
(अनुशासत और अपील) नियम, ।968 (डी एण्ड ए रूल्स) को धारा 9(6) () 
में अन्तविष्ट नियम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है और यह कि प्रदशे पी०7 
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द्वारा चाहे गए स्पष्टीकरण नहीं दिए गए थे। (4) प्रदर्श पी० 5 में केवल ऐसे 
विषय ही अन्तर्वेलित थे जो लोकहित के हों और जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर वाद- 
विवाद चल रहा हो और इसलिए प्रदर्श पी० 5 में ऐसी कोई प्रतिकूल आलोचना 
नहीं है जिससे ऐसे आरोप के वारे में माना जा सके । (5) जांच इसलिए दूषित थी 
क्योंकि उसमें बी० एण्ड ए० रूल्स के सुसंगत उपबन्ध तथा प्रभार अस्पष्ट थे और 
साक्षियों को हाजिरी उपास्त नहीं की गई थी । जांच करने में विलम्ब हुआ था । 
दस्तावेजें पेश नहीं की गई थीं । पिटीशनर को इस वात की इजाजत नहीं दी गई 
यी कि वह प्रतिरक्षा का द्वितीय कथन प्रस्तुत करता । अत: प्रतिरक्षा के समर्थन 
मे साक्ष्य पेश करने के पहले प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच पूरी किए जाने 
प्र्‌ पिटीशनर से इस सम्बन्ध में पूछताछ नहीं की गई और न ही उसे 
स्पष्ट करने का कोई अवसर दिया जाए। उक्त परिस्थितियों में उसे अपने 
'समर्थन i साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया था और जांच अधिकारी 
के निष्कर्ष स्वीकार्य साक्ष्य से समर्थित नहीं थे। 


¢ 4. ताराख 20-4-983 . के जवावी शपथपत्र में द्वितीय प्रत्यर्थी के 
तारीख -3-7983 के: प्रतिशपथ-पत्र में - पिटीशनर ने रिट पिटीशन में अपने 
दृष्टिकोण की दुहराया और उसने प्रतिशपथ-पत्र में किए गए सभी तात्त्विक 
अभिकथनों पर संविवाद किया । 


क 5. प्रतिशपथ-पत्र म द्वितीय प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह्‌ कहा 
oi दक्षिण रेलवे, मद्रास प्रभाग मद्रास के प्रभागीय कार्मिक अधिकारी 
र म एन०/पी० 563/एल०/बो० ए०एस०एन० तारीख 25-3-]963 
और उसे र घटन मास्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था 
सेंट्रल ट्रेनिंग "ण गथा था कि वह प्रशिक्षणं के लिए 4--963 को 
एसो सिऐशन अ निराली पहुच जाए। आल इण्डिया स्टेशन - मास्टसँ 
युनियन थी जिसे सने जाने क ली था। किन्तु वह केवल एक रजिस्ट्रीकृत टेड 
लायक क i गि काइ अधिकार. नहीं था । पिटीशनर जब पंचाकुप्पन 
गया था क्योंकि उसने रे ` पर कार्य कर रहा था, उस समय भी दण्डित किया 

अपराध किया था | द ET 3 0/37-7-975 को रात्रि को 
मालि समितियां नियुक्त र च में समय-समय पर कई उच्च शक्ति 
पिटीशनर से यह आणा की Se ह ह, अतः एक रेल सेवक के तौर पर 

भे बुज्न प्राप्त करता और उसका त को संसूचित करने के पहले विभाग 
नोता करते हुए कोईभी ब न था कि बह सरकारी नीतियों की 
` नियमों के नियम 3(5), 36५ सकोनहीं देता । प्रदर्श पी० 5 द्वारा आचरण 

व ! 3), 8, 9 और ! 9(;) में अन्तविष्ट उपबन्धों का 
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उल्लंघन किया गया है । जांच कतैव्यनिष्ठा से की गई थी और उसमें इस सम्बन्ध 
में विहित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। इस न्यायालय की . 
राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर कोई वाद हेतुक उद्भूत नहीं हुआ और इसलिए 
रिट पिटीशन चलते योग्य नहीं थी और पिटीशनर किसी अनुतोष के लिए हकदार 
नहीं था। तारीख ।7-6-983 के प्रत्युत्तर में द्वितीय प्रत्यर्थी ने वही मत 
दुह राया जो उसने अपने प्रतिशपथ-पत्र में व्यक्त किया था।. 
6. रेलवे के विद्वान्‌ काउन्सेल ने रिट पिटीशन के चलने के सम्वन्ध में 
“यह दलील देते हुए एक प्रारस्मिक आक्षेप किया कि वाद हेतुक का कोई भी भाग 
इस न्पायालयकी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में उद्भूत नहीं हुआ | उसके मतानुसार 
विटोशनर इस व्यायालय की अधिकारिता के बाहर सहायक स्टेशन मास्टर के 
तौर पर नियोजित थां। जिन अधिकारियों के अधीन वह नियोजित था और 
'जिस अधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित किया, वे सब इस न्यायालय की 
अधिकारितः के बाहर थे। यह भी निवेदन किया गया कि पिटीशनर को सेवा- 
समाप्ति का आदेश 27-8-982 से प्रभावी हुआ था जब सेवा-समाप्ति का आदेश 
कार्यालय के नोटिस बोड पर लगाया गया था | पिटीशनर उसी कार्यालय में 
कार्यरत था । आदेश की तामील सीधे पिटीशनर पर नहीं को जां सकी क्योंकि 
वह अपने निवास-स्थान और कार्यालय से भी अनुपस्थित था । इस रिट पिटीशन के 
वैरा 8 में दी गई दलीलों पर विचार करने पर प्रतिरक्षा कथन यह पेश किया गया 
है कि पिटीशतर 26 से 28 तारीख तक छूट्टी पर था और इस कालावधि के 
दौरान वह अपने घर गया था जो बडगारा में मायन्नूर में है। उक्त स्थान इस 
न्यायालय की अधिकारिता के अन्तर्गत आता है। चूँकि वह वहां जाकर बीमार 
पड़ गया, अतः उसने दस दिन की छुट्टी बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जो बाद में उसे 
मंजूर भी कर दी गई । मायन्तूर में अपने निवास .के दौरान उसे आक्षेपित 
संसूचना प्रदशे पी० ।3 प्राप्त हुई और उसके कारण ही उसे यह ज्ञात हुआ कि 
्रत्यथियों ने उसके विरुद्र सेवा-समाप्ति का आदेश पारित कर दिया है। प्रत्यरथियों 
ने इस न्यायालय द्वारा सहायक सुरक्षा अधिकारी पोथान्नूर बनाम कॉलिंग काउन्डर' 
बाले मामले में सम्प्रकाशित विनिश्चय का अवलम्ब लिया है । उक्त मामले में 
इस न्यायालय के समक्ष लिखित अपील में प्रत्यर्थी द्वारा दी गई एकमात्र दलील, 
जो अधिकारिता के समर्थन में थी, यह थी कि प्रथम अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह 
भाना जाना चाहिए कि वह केरल राज्य के भीतर कार्य कर रहा है। यद्यपि उसके 
कार्यालय राज्य के बाहर अवस्थित था क्योंकि उसकी अधिकारिता केरल राज्य 


के भीतर कई क्षेत्रों तक फैली हुई थी । उसी निर्णय में मु० न्या० गोविन्द नायर 


+ 


3 ]976 के० एल० टी० 673: अर 


|... 000. का Deshmukh 0506 BJP, Jammu. An eGangoviniiatve Nanaji Deshmukh Library, BJP, ‘Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ETT 3१ अ {` प३ लक २44 3 $ b= Te} 
ङ्क झ्न्क्मवडस्ला हस 0 आत्कऊ 
५ 


rms .+०30> कक न ०० पक >> कक जः प्ट 

ज्ज्श्रम्फ्ण अ्स्ञ्ज। कसमस न्भस्त्तसघ्स्सालि व्सम्मर से आध्यत्प्या त्त व्क्ज्या ड । इ? 
f ् रः 

< ® 

पस्म्म्स्स्सण्ी 2.0 


इत्सय क्राथी 


ज्ञ र i र 
२४५१5२7 कक ऋतता “ससघ ञ्त्ता कद 
FF २१! {जः 


१ | “5 त्रा DIR ६5६७७) ->- 
७७६ se FOTO SH SF अप्वा त््चा 
द की अं | अऋ्भम्वो 


कल्ल +पटमनर'्पर पवाद : 


—्ज् = तामीळ 
वटक घ | तसलं 


“नमो लिन मल लम्मर लि 
a 4१7 पर सङ्ग फसला अर स्ना ड पत्म ० रूचना 
` महे मिला आर सूचना रेलवे परिसर में सूचना बोड 


२१ 


> SU = ub रा = 
म्केस्का ब्यम ्लोपकर ब्लडी उचा 
“६ घयहे व्क कहा 


ऊसे फक्च्यःत न्ज््क सेए जूते जानकारी झं है 
इ ल " भम्श को जानकारी थी और ग्रदर्श पो० 73 मल आदेश की 
IRIN 7: ष्फ उस पिट उरू cS _ र. E 
करटा? _ ह न इस ।रट पिटीशन सें आक्षेप किया गया है, उसे सेवा सै 

- कै En च्त्काः चना ग़लत ia ~ को पु 
व्यान में रखते "नार हुए गलत है । यह प्रजन कि क्‍या सुसंगत नियमों की | 
श्वास जम सजत इए पिटीशनर अनज्ञा ल क i > 4 
ल किए बिना अधिकारिता से उस सर्म 
टीजर». जले चह 26-8-982 से 28-8-7982 ततक आकास | 
वटर व्या, उद्भूत हो सकता है। इन प्रन कार्या हियं र 
विनिश्चय किया जा सकता | है। इन प्रश्नों पर समुचित कार्यवाहिँयी 
>> सकता है । तथापि इससे रिट पिटीशन ग्रहण करने के सम्ब 3 
अधिकारिता प्रभावित नहीं होगी जिससे प्रदर्श पी० ।5 यु 
i द 
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ज-जात कखिस्लियाए, ]939--घारा ।0-ल--प्रतिकर अधिनिर्णीत 
: दाउस प्राप्त करते के लिए आवेदन--प्रतिकर 
व्यायालय द्वारा अधिकरण को इस सम्बन्ध 
बठक्ताया जाना जिससे कि प्रतिकर की रकम का 


सोटर्यात अधिनियम, ।939 की धारा ।0-ख के 
ग्रेटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दुघेटना से ग्रस्त 
-र का अधिनिर्णय किए जाने की तारीख से तङ 
दर से राशि दिए जाने का अधिनिणेय किया झड 
य नहीं कर दिया जाता द्वै । दावेदार की ओर से 
7 यह बतलाया कि उक्त आदेश के अनुसरण 


= e 


आवूतातिक खर्चे सहित ]46 रुपए की राशि दावा अधिकरण भे 


हे दादेदारों की ओर से यह प्रार्थना की गई कि दाळ 
ग की गई उक्त राशि को वापस प्राप्त करने की उन्हें अचुञ्षति 
आवेदक गरीब व्यक्ति है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। इसलिए 
[ह झठु युक्तियुक्त है कि अपने जीवनकाल में उन्हें किसी आं सभय 
इतनी बड़ सम्बन्धित कोई संव्यवहार करने का कभी अवसर नहीं झिला ॥ 
अतः यह कहा गया है कि दावा अधिकरण अधिनिणींत रकम का इस प्रकार 
विनिधान करवाये जिससे उक्त रकम यों ही बरबाद न हो जाए या आवेदक उस 
रकम से हाथ त दो बैठे । दावा अधिकरण द्वारा प्रस्तुत मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात ऐसे दावेदारों के हित का संरक्षण करना है जिससे कि प्रतिकर के तोर फर 
अधिनिर्णीत रकम का प्रयोजन पूरा हो जाए और दुर्घेटना से होने वाली परेशानी 
से हुई हानि ही प्रतिपूति का उद्देश्य पूरा हो सके । 


अभिनिर्धारित---आवेदन नामंजूर किया गया । 
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दुर्घटना के शिकार हैं या समुचित गुणक लागू करके उनके विधिक प्रतिनिधियों | 
को इस बात की व्यवस्था करने के लिए प्रतिकर संदत्त किया जाता है कि ३ | 
उसके या उनके भविष्य के लिए व्यवस्था करेंगे। दूसरे शब्दों में प्रतिकर की रकम 
को कई वर्षों में फैलाने के बजाए जिसमें प्राक्कलित भविष्य की जीवनावध्चि को . 
` ध्यान में रखा जांए, सुविधा की दृष्टि से एकमुश्त रकम के संदाय करने का आदेश | 
किया जाता है । यदि प्रतिकर धन पूर्ण रूप से या उसका सारभूत भाग दावेदारों 
को संदत्त कर दिया जाता है जो-अपने जीवनकाल में अपने जीवन में वित्तीय | 
अनुशासन के अभाव के कारण उक्त राशि को यों ही व्यर्थ नष्ट कर दें और यदि 
एक बार यह रकम इधर-उधर खर्च कर दी जाती है जिस बात के होने की पूरी | 
सम्भावना है तो वह सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य, जो प्रतिकर अधिनिणींत करके. | 
प्राप्त किए जाने का आशय रखा जाता है, पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा । मामले । 
में दावा अधिकरण के लिए यह नितान्त .आज्ञापक बात है कि वह ऐसे दावेदारों ': 
को संरक्षण प्रदान करें, भले.ही वे बाधक हों और उन्हे यह निदेश करें कि वे उन्हें. 
अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का एकमुश्त ही विनिधान कर्‌ दें। (पैरा 3) 


' प्रस्तुत मामले में दावा अधिकरण को यह निदेश करने के बजाए कि बह | 
निक्षिप्त रकम आवेदकों को संदाय करें, दावा अधिकरण को यह निदेश दिया जां | | 
' सकता है कि वे किसी अनुसूचित बैंक में 6] मास से कम न होने. वाली लम्बी | 
` अवधि के लिए ब्याज सहित 74,000 रुपए की सम्पूर्ण रकम का नियत |. 

निक्षेप में विनिधान कर दें ओर यह व्यवस्था करें कि उक्त निक्षेप पर ब्याज 
प्रतिमास बैक द्वारा आवेदकों को संदत्त कर दिया जाना चाहिए । (वैरा 4). 


5 ` अप्राष्तब्यों के मामलों में दावा अधिकरण को हमेशा ही थह आदेश 


- एकमुश्त परतिकर ऐसे दावेदारों को संदत्त किया जाता जो यात. 


सपति या स्थावर संपत्ति जैसे कृषिक उपकरण, रि 


जससे कि वे आजीविका अजित कर स 
- प्र विचारं 
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प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए-जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता 
है कि लिखित में वाणत किए जाने वाले कारणों से संपूर्ण या निजी रकम जिसकी 
विद्यमान कॉरबार को बढ़ाने के लिए अपेक्षा है या किसी संपत्ति को क्रय करने के 
लिए अपेक्षा: है जैसा कि ऊपर वणित (7) में वणित है जिससे कि आजीविका चल 
सके । उस मामले में अधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रकम उस 
प्रयोजन के लिए विनिहित की जाए जिसके लिए उसकी मांग की गई है औरं वह 
रकम संदत्त की गई है । () शिक्षित व्यक्तियों के मामलें में भी अधिकरण उसी 
प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है जैसी 'कि वह ऊपर (0) में वणित है और ऐसां 
(४) और (ॐ) को ध्यान में रखते हुए छूट देने के अधीन है। यदि दावेदार की 
आयु उसकी वित्तीय पृष्ठभूमि और समाज में उसके स्तर, जिस स्तर का'दावेदार 
है, और अन्य ऐसी बहुत-सी बातों के संबंध में अधिकरण दावेदार के वृहत्तर हित 
के लिए और यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि वह पिठीशनर को अधिनिर्णीत 
प्रतिकर की रकम की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करता आवश्यक समझता है। 
(५) विधवांओं की दशा में दावा अधिकरण को चाहिए कि वह ऊपर (9) में | 
-बणित प्रक्रिया 'का अनुसरण करे | (भ) वैयक्तिक क्षतिथों के मामलों में यदि 
.और इलाज जरूरी है तो दावा अधिकरण का. इस संबंध में समाधान हो जाने पर, 
जो लिखित में अभिलिखित किया जाएगा, ऐसी रकम को वापस देने की अनुज्ञा _ 
दे सक्ता है जो ऐसे इलाज के लिए खच करने के लिए जरूरी है।' (५॥) ऐसे सभी 
मामलों में जिनमें लंबी अवधि के लिए नियतकालिक जमा विनिधान इस शते पर 
होता चाहिए कि बैंक किसी भी अत्य रकम पर कोई उधार या अग्रिम की अनुज्ञा. | 
नहीं दे सकता और वितिहित रकम पर ब्याज सीधे ही' यथास्थिति दावेदार या ले 
उसके संरक्षक को प्रतिमास संदत्त क्रिया जाएगा। (उ!) सभी मामलों में | 
अधिकरण को चाहिए कि वह आपात की स्थिति में दावेदारों को धन वापस लेते _ 
` के लिए आवेदन करने की स्वतन्त्रता दे दे । ऐसी परिस्थिति को पूरा कस्नेक्के . | 
* लिए यदि अधिनिर्णीत रकम सारभूत हैं तो दावा अधिकरण उसे एक से अधिक | EE 
नियतकालिक निक्षेप में विनिहित कर सकता है जिससे कि यदि आवश्यकता पड़े . | र 
तो ऐसी नियतकालिक निक्षेप रसीदःसमाप्त की जा सके। (पैरा 6 oo 5 
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` ¡982 को सिविल आवेदन सं० 


„... _.2980 की पथम अपील सं० 775 सें मोद इषा ह 
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` एकमुश्त प्रतिकर ऐसे दावेदारों को संदत्त किया जाता है जो यातो 
दुर्घटना के शिकार हैं या समुचित गुणक लागू करके उनके विधिक प्रतिनिधियों 
को इस बात की व्यवस्था करने के लिए प्रतिकर संदत्त किया जाता है कि वे , 
उसके या उनके भविष्य के लिए व्यवस्था करेंगे। दूसरे शब्दों में प्रतिकर की रकम 
को कई वर्षो में फैलाने के बजाए जिसमें प्राक्कलित भविष्य की जीवनावधिको , 
ध्यान में रखा जांए, सुविधा की दृष्टि से एकमुश्त रकम के संदाय कर॑ने का आदेश 
किया जाता है । यदि प्रतिकर धन पूर्ण रूप से या उसका सारभूत भाग दावेदारों 
को संदत्त कर दिया जाता है जो अपने जीवनकाल में अपने जीवन में वित्तीय 
अनुशासन के अभाव के कारण उक्त राशि को यों ही व्यर्थं नष्ट कर दें भौर यदि 
एक बार यह रकम इधर-उधर खच कर दी जाती है जिस बात के होने की पूरी 
सम्भावना है तो वह सामाजिक---आर्थिक उद्देश्य, जो प्रतिकर अधिनिर्णीत करके 
प्राप्त किए जाने का आशय रखा जाता है, पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा । मामले 
में दावा अधिकरण के लिए यह नितान्त .आज्ञापक बात है कि वह ऐसे दावेदारों 
को संरक्षण प्रदान करें, भले .ही वे बाधक हों और उन्हें यह निदेश करें कि वे उन्हें 
अघिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का एकमुश्त ही विनिधान कर दें। (पैरा 3) 


प्रस्तुत मामले में दावा अधिकरण को यह निदेश करने के बजाए कि वह 

निक्षिप्त रकम आवेदकों को संदाय करें, दावा अधिकरण को यह निदेश दिया जां 
सकता हैं कि वे किसी अनुसूचित बैंक में 6। मास से कम न होने. वाली लम्बी 
` अवंधि के लिए ब्याज सहित ।4,000 रुपए की सम्पूर्ण रकम का नियत 
निक्षेप में विनिधान कर दें और यह व्यवस्था करें कि उबत निक्षेप पर ब्याज 
प्रतिमास बैक द्वारा आवेदकों को संदत्त कर दिया जाना चाहिए । (वैरा 4) ५ 
अप्राप्तबयों के मामलों में दावा अधिकरण को हमेशा ही धह आदेश ड 

करना चाहिए कि अप्राप्तवय को लम्बी अवधि के लिए नियत निक्षेप की रकम 

` का विनिधान उस समय तक के लिए कर देना चाहिए जब तक कि अवयस्क 
वयस्कता की: स्थिति में नहीं हो जाता है। (|) संरक्षक या चाद-मित्र द्वारा किए गए 
व्यय वापस करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। (६) निरक्षर दावेदारों की दशा 

` में दावा अधिकरण को ऊपर (।) में वणित प्रक्रिया का अनुसरण करना साहिए। | 
नितु यदि किसी जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति जैसे कृषिक उपकरणे, रिक्शा... 
आदि को खरीदने के लिए रकम, जिससे कि वे आजीविका अर्जित कर सके, 

सका अधिकरण यह्‌ बात सुनिश्चित करने के पश्चात्‌ ऐसी प्रार्थना पर (र उ 
i है कि ऐसे प्रयोजन के लिए रकम वास्तव. में खं 'की जानी चाहिए और | 
Ds म कोई चाल, नहीं है। () अर्ध-शिक्षत व्यक्तियों 
` चकरा को मामूली तौर पर ऊपर वेणित (:) में वर्णित की गई | 


Es 
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प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए-जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता 
है कि लिखित में वणित किए जाने वाले कारणों से संपूर्ण या निजी रकम जिसको 
“विद्यमान कांरबार को बढ़ाने के लिए अपेक्षा है या किसी संपत्ति को क्रय करने के 
लिए अपेक्षा: है जैसा कि ऊपर वर्णित () में वणित है जिससे कि आजीविका चल 
सके । उस मामले में अधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रकम उस 
प्रयोजन के लिए विनिहित की जाए जिसके लिए उसकी मांग की गई है ओर वह 
रकम संदत्त की गई है | (।) शिक्षित व्यक्तियों के मामलें में भी अधिकरण उसी 
प्रकिया का अनुसरण कर सकता है जैसी 'कि वह ऊपर (।) में वणित है और ऐसा 
(॥) और (#) को ध्यान में रखते हुए छूट देने के अधीन है। यदि दावेदार की 
आयु उसकी वित्तीय पृष्ठभूमि और समाज में उसके स्तर, जिस स्तर का" दावेदार 
है, और अन्य ऐसी बहुत-सी बातों के संबंध में अधिकरण दावेदार के वृहत्तर हित 
के लिए और यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि वह पिठीशनर को अधिनिर्णीत 
प्रतिकर की रकम की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करता आवश्यकं समझता है। 
(४) विधवाओं की दशा में दावा अधिकरण को चाहिए कि वह ऊपर () में _ 
-बणित प्रक्रिया का अनुंसरण करे। (४।) वैयक्तिक क्षतियों के मामलों में यदि 
-और इलाज जरूरी है तो दावा अधिकरण का इस संबंध में समाधान हो जाने पर, 
जो लिखित में अभिलिखित किया जाएगा, ऐसी रकम को वापस देने'की अनुज्ञा 
“दे सकता है जो ऐसे इलाज के लिए खर्च करने के लिए जरूरी है। (५॥) ऐसे सभी 
मामलों में जिनमें लंबी .अवधि के लिए नियतकालिक जमा विनिधान इस शते पर 
होना चाहिए कि बँक किसी भी अन्य रकम पर कोई उधार या अग्रिम को अनुज्ञा 
नहीं दे सकता ओर विनिहित रकम पर ब्याज सीधे ही यथा-स्थिति दावेदार या 
उसके संरक्षक को प्रतिमास संदत्त किया जाएगा। (४!) सभी मामलों में 
अधिकरण को चाहिए कि वह आपात की स्थिति में दावेदारों को धन वापस लेते 


` के लिए आवेदन करने की स्वतन्त्रता दे दे ऐसी परिस्थिति को पूरा कस्तेक्के . | | 


लिए यदि अधिनिर्णीत रकम सारभूत है तो दावा अधि क्ररण उसे एक से अधिक 
नियतकालिक निक्षेप में विनिहित कर सकता हैं जिससे कि यदि आवश्यकता पड़े 
तो ऐवी नियतकालिक निक्षेप रसीद समाप्त की जा. सके । (पैरा 6). ३ 
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` 980 की प्रथम अपील . सं० 775 भें मोटर दुधेठता दावा अधिकरण 


आवेदकों को, ओर से ७“... - श्री तरेस्क्र एस० देसाई. 
अत्यथियों को ओर स्ते आऔएम० 
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न्यायालय का निर्णय न्या० ए० एम० अहमदी- ने दिया। 
न्या० ए० एम० अहमदी : 
978 के मोटर दुर्घटना दावा आवेदन सं० 453 में नाडियाड स्थित 


दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत 4,000 रुपए की राशि आनुपातिक खहे# 


` सहित ओर दावा आवेदन .प्रतिकर का अधिनिर्णय किए जाने की तारीख से तब 
तक 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से राशि दुर्घटना से ग्रस्त बालकों के माता-पिता 
को दिए जाने का अधिनिर्णय किया जब तक कि अधिनिर्णीत राशि का संदा 
नहीं कर दिया जाता है। दावा अधिकरण ने आगे यह निदेश दिया कि राष्र 
दावेदारों के बीच समान रूप से विभाजित की जानी चाहिए । दावा अधिकरण 
द्वारा ।980 की प्रथम अपील सं० 775 में दिए गए उक्त अधिनिर्णय के विरुद्ध 


यह अपील की गई है और यह सुनवाई के लिए ग्रहण कर ली गई है। सिवित्र | 


आवेदन किए जाने पर उस अपील में अंत:कालीन रोक इस शते के आधार पर 
मंजूर को गई थीं कि अपीलार्थीगण, दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत संपूण 
रकम अधिकरण के पास उक्त: आदेश किए जाने के 4. सप्ताह के भीतर जमा 
कर दे । श्री एन० एस० देसाई ने हमें यह बतलाया कि मुल दावेदार की ओरसें 
हाजिर होते हुए विद्वान्‌ अधिवक्ता ने यह बतलाया है कि"उबत आदेश के अनुसरण 
भ ब्याज ओर आनुपातिक खर्चे सहित 74,000 रुपए की राशि दावा 


अधिकरण में ज दी गई 
। म जा कर दी गई है। अतः मुल दाबेदारों की ओर से यह सिविल | 


है "नल पेश करते हुए उसने यह प्रार्थना की है कि दावा अधिकरण में जमा कीः 
ई उक्त राशि को वापस प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाए। 
vy = 


2. इस वेदनी मे | 
इस सिविल आवेदन में यह वर्णित किया गया है कि आवेदक और | 


मूल दावेदार गरीब व्यक्ति हैं और हैं धन की डे उनकी 
उच 
आवश्यकता है तथा र 


गई है + ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक 
कार लिखा जाए । किन्तु जहां तक आवेदक 
अपुठ का निशान लगाया है जो किसी व्यक्तिः 
द र क हरिजन हैं और ऐसा 
५ कार कियां गय | 

"प व्याज ओर खर्चे सहित । 000 रुपए की बड़ी रकम 

नहीं किया है । अल: वतंमान आवेदकों से 


वा अधिकरण ने कोई ऐसा उपबन्ध किया 
केम का विनिधान किया जा सकता जिससे 
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उक्त रकम यों ही बर्बाद न हो जाए या आवेदक उस रकम से हाथ न धो बेठें। 
बर्तमान मामले के समान मामलों में दावा अधिकरण द्वारा विचार की जाते वाली 
बात में सबसे महत्त्वपूर्ण बातं ऐसे दावेदारों के हित का संरक्षण करना है जिससे 
"कि प्रतिकर के तौर पर अधिनिर्णीत रकम का प्रयोजन पूरा हो जाए और 
दुर्घटना से होते चाली परेशानी से हुई हानि की प्रतिपूति का उद्देश्य पूरा हो 
सके । यदि अधिकरण ऐसे दावेदारों का संरक्षण करने में असफल होता है और 
, यदि उन्हें अधिनिर्णीत की गई रकम व्यर्थ खर्च कर दी जाती है तो प्रतिकर 
अधिनिर्णीत करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा । ऐसे आवेदकों को संरक्षण 
करने के तरीकों में से एक तरीका यह है कि ऐसे आवेदकों को अधिनिर्णींत रकम 
का विनिधान रने का उन्हें निदेश दिया जाए जिससे विनिधान से उन्हें लगातार 
आय मिलती रहे और मूलधन यथावत्‌ बना रहे। 


3. इस बात पर विचार करते समय हमें बहुत दुःख है कि दावा अधिकरण 
यह अनुभव करते हैं कि दुघंटवाग्रस्त व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधियों 
को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना ही पर्याप्त महीं है। किन्तु उसका यह भी कर्त्तव्य 
है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनिर्णीत रकम व्यर्थ खरचं न कर दी जाए । 
थह स्मरण रखने योग्य बात है कि एकमुएत प्रतिकर ऐसे दावेदारों को संदत्त'किया 
जाता है जो या तो दुषंटना के शिकार हैं या समुचित गुणक लागू करके उनके 
विधिक प्रतिनिधियों को इस बात की व्यवस्था करने के लिए प्रतिकर संदत्त 
किया जाता है कि बे उसके या उनके भविष्य के लिए व्यवस्था करेंगे । दूसरे 
शब्दों में प्रतिन्तर की रकम को कई वर्षों में. फैलाने के बजाए जिसमें प्राक्कलित ` 
भविष्य की जीबनावधि फो ध्यान में रखा जाए, सुविधा की दृष्टि से एकमुश्त 
रकम के संदाय करने का आदेश किया जाता है। यदि प्रतिकर .धन पूर्ण रूप से 
या उसका सारभूत भाग दावेदारों को संदत्त कर दिया जाता है जिन्होंने अपते 
जीवनकाल में कभी भी इतनी घड़ी रकम खच नहीं की है तो इस बात का खतरा 
है कि वे अपने जीवन में वित्तीय अनुशासन के अभाव के कारण उक्त राशि को 
यों ही व्यर्थं नष्ट कर दें । यदि एक बार यह रकम इधर-उधर खरच कर दी 
जाती है जिस बात के होने की पूरी संभावना है तो वह सामाजिक, आथिक 
उद्देश्य जो प्रतिकार अधिनिणींत करके प्राप्त किए जाने का आशय रखा जाता 
है, पूर्ण रूप से बिफल हो जाएगा । अतः हमारा यह मत है कि ऐसे मामलों में 
दावा अधिकरण कें लिए यह नितांत आज्ञापक बात है कि वह ऐसे” दावेदारों को 
संरक्षण प्रदान करें, भले ही वे वयस्क हों और उन्हें यह निदेश करे कि वे उन्हें 
अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का एकमुश्त ही विनिधान कर दें । अतः हुम 
श्री देसाई की इस दलील भे प्रभावित नहीं हैं कि चूंकि दूसरे खंड न्यायपीठ चे 
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। 6. मूलजी भाई ब० यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस क॑० (न्या मह 
` दूसरी अपील में जो अधिनिर्णीत किए गए प्रतिकर के सम्बन्ध में उदभत हुई | 

यह निदेश दिया कि 50% रकम बिना प्रतिभूति के संदत्त की जाएगी और जे! | 

50/ अधिकरण को समाधानप्रद रूप से प्रतिभूति देकर दी जाएगी । इमे | 

इस आवेदन में ऐसा ही आदेश करना चाहिए । किए जाने वाले अंतरिम स्व | 

का आदेश प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है किन ४ 
हमारा ह विचार है कि अधिकांशतः यदि दावा अधिकरण दावेदारों के हित को | 

ध्यान में रखते हैं और दावेदारों कोः अधि निर्णीत किए गए प्रतिकर में से ता | 

! रकम किसी अनुसूचित बैक में लम्बी अवधि की नियत कालावधि: के लिए जा 
ः करते हैं तो अधिकरण दावेदारों की सेवा कर रहे होंगे । उक्त दावेदारों मेहे | 

द बहुत से इतनी बड़ी रकम अपने जीवनकाल में नहीं प्राप्त कर सके होंगे भरे | 
इस बात का विनिश्चय करने में भी असमर्थ होंगे | 
अधिनिर्णीत किए गए धन का उपयोग कर सकते हैं । 

| यदि दावा अधिकरण द्वारा यह बात ध्यान में रखी जाए 


कि वे किस प्रकार उह | 


पर लगातार आमदती | 


रहेगा । | 
| 


|| 


स बक द्वारा आवेदकों को संदत्त कर दिया जातां | 


प्रभाजन के आदेश के अनुसार |. 


` उनके द्वारा प्रतिभूति दिए बिना ही उन्हें 
ठ i 5. i : 


जससे हरी रसीद प्राप्त करके उधार या अग 
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अंभिप्राप्त करने की संभावना: को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके । तीन वर्ष 
की कालावधि के बीतने पर दावा अधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्‍या 
निक्षेप और बढ़ाया जाना चाहिए और यदि ऐसा किया जाना चाहिए तो वह हे 
कितनी कालावधि के लिए किया जाना चाहिए । 


6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आये दिन विभिन्‍न प्रवर्गों के 
दावेदारों को हजारों रुपए प्रतिकर के तौर पर संदत्त किया जाता है, हमारा 
विचार है कि हम इस निर्णय को समाप्त करने के पहले कुछ मोटी रूप-रेखा दे 
दें जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 939 के अधीन उद्भूत होने वाले दावों के? 

_ आवेदनों का निपटारा करते समय दावा अधिकरण उनका अनुपालन कर सकें ॥ ` 
ऐसा करने से श्रतिकर के धन के दृवितियोजन से सम्बन्धित शिकायतें समाप्त 
हो जाएंगी । ; , ; 

(३) अप्राप्तवयों के मामलों में दावा अधिकरण को हमेशा ही यह आदेश 
करना चाहिए कि अप्राप्तवय को लम्बी अवधि के लिए नियत निक्षेप की रकम |: 
का वितिधान उस समय तक के लिए कर देता चाहिए जब तक कि अवयस्क - 
वथस्कता की स्थिति में नहीं हो जाता हैं । संरक्षक या वाद-मित्र द्वारा किए गए. 
व्यय वापस करते की मंजूरी दी जानी चाहिए । 30 | 
(४) निरक्षर दावेदारों की दशा में दाबा अधिकरण को ऊपर (६) में |. 

वणित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए । किन्तु यदि किसी जंगम संपत्ति य़ा |: | 
स्थावर संपत्ति जैसे कृषिक उपकरण, रिक्शा आदि को खरीदने के. लिए रकम | 

जिससे कि वे आजीविका अजित कर सकें, अधिकरण यह बात सुनिश्चित करने | 
के पश्चात्‌ ऐसी प्रार्थता पर विचार कर सकता है कि ऐसे प्रयोजन के लिए रकम | 
'बास्तव में खर्च की जानी चाहिए और मानक धन वापस लेते के लिए कोई चाल 


-नहीं है। pe 


(;॥) अधे शिक्षित व्यक्तियों के मामलों में. अधिकरणं को मामूली तौर |. - 
पर ऊपर वणित (६) में बणित.की गई प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए जब तक 
कि उसका यह समाधान नहीं हो. जाता है कि लिखित में वणित किए जाने वाले | 
“ऋषणों से संपूर्ण या निजी रकम किसी विद्यमान कारबार को ५ लिए | 
` अपेक्षित है या किसी संपत्ति को क्रम करते के लिए अपेक्षित 
..__ वर्णित (ॐ) में वणित है जिससे कि आजीविका चल सके । उस 
को यहे सुनिश्चित | करना चाहिए कि रकम उस प्र 


जाए जिसके लिए उसकी सांग की ग 
न hg i i 
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(४) शिक्षित व्यक्तियों के मामले में भी अधिकरण उसी प्रक्रिया का 
अनुसरण कर सकता है जैसी कि वह ऊपर (|) में वर्णित है और ऐसा (|) और 
(¡) को ध्यान में रखते हुए छूट देने के अधीन है । यदि दावेदार की आयु, उसकी 
वित्तीय पृष्ठभूमि और समाज में उसके स्तर जिस स्तर का दावेदार है और अन्य - 
ऐसी बहुत-सी बातों के सम्बन्ध में अधिकरण दावेदार के बृहत्तर हित के लिए | 

_और यह्‌ बात सुनिश्चित करने के लिए कि वह्‌ पिटीशनर को अधिनिर्णीत प्रतिकर 
की रकम की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक समझता है। 
| (४) विधवाओं की दशा में दावा अधिकरण को चाहिए कि वह ऊपर 
* ([) में वणित प्रक्रिया का अनुसरण करे। | > 
` (७) वैयक्तिक क्षतियों के मामलों में यदि और इलाज जरूरी है तो दावा 
अधिकरण का इस सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर जो लिखित में अभिलिखितं 
किया जाएगा, ऐसी रकम को वापस देने की अनुज्ञा दे सकता है जो ऐसे इलाज ' 


| के लिए खच करने के लिए जरूरी है। 
(४४) ऐसे सभी मामलों में जिनमें लम्बी अवधि के लिए नियतकालिक 
` जमा बिंनिधान इस शर्त पर 
..__ कोई उधार या अग्रिम की अनुज्ञा 

| सीध हो यथा-स्थिति दावेदार 
दर जाएा। ... 
| | का . (उ) सभी मामलों में अधिकरण को चाहिए 

5 के लिए आवेदन 


} 
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नि० प० 984 : गुजरात--9 
मेहसाना भिला केन्द्रीय सहकारी बेंक लिंमिटेड और अन्य 
बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी और अन्य - 


(Mehsana Distt; Central Co-operative Bank Ltd. and others 
Vs. The Registrar, Co-operative Societies and others) 


तारीख 3 जून, 983 
[च्या० एस० बी० सजमूदार] 


. गुजरात को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ।962--धारा 60 - 
{982 के अधिनियम सं० 23 द्वारा यथा संशोधित)--रजिस्ट्रार द्वारा निदेशक | 
के पद भरने फे लिए निर्वाचन में खड़े होने वाले. उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों | 
की निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में संवीक्षा किए जाने के समय उपस्थित रहने के : ` 
लिए किसी प्रेक्षक की' प्रतिनियुक्ति का निदेश धारा 60 के उपबंधों से पुरी , 


तरह असम्बद्ध है--अतः ऐसा आदेश अकृत और शून्य है तथा अभिखण्डित किया : 
ला सकेगा । 


-2. गुजरात को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 962-धारां 88 | 
(982 के अधिनियम सं० 23 द्वारां मथासंशोधित) तथा धारा 89 -— सहकारी - 
बक के प्रबन्धक से बॅक के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कतिपय जानकारी मांगने 
की शक्ति किसी सोसाइटी की लेखाबहियों का निरीक्षण करने की शक्ति के. . eS 
अन्तरगत आतो है अर्थात्‌ जानकारी मांगने के लिए आदेश एवं पत्र जारी करने 
के लिए सोसाइटी की लेखाबहियों का निरीक्षण उसको एक पुरोभाव्य तं है 
अत: लेखाबहियों के निरीक्षण से अलग रहकर जानकारी मांगने के लिए दिया. 


गया आदेश अबेघ ओर अधिकारातीत होने के आधार पर अपास्त किया जा. | 
सकेगा। क. 


भारत के संविधान के अनुच्छेद ।4 और 9 के साथ पठित अनुच्छेद ` 
226 के अधीन उच्च न्यायालय में किए गए प्रस्तुत रिट पिटीशन 
बक ने प्रत्यर्थी-रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए आदेशों 
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जहां तक गुजरात कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, ।962 की धारा 60 | 

के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए आदेश का सम्बन्ध है वह इस प्रकार है कि | 
रजिस्ट्रार द्वारा उस समय, जब बैंक के निदेशक बोर्ड की रिक्तियों को भरने के. 
“लिए उम्मीदवारों के नामांकनपत्रों की संवीक्षा की जाएगी, बैंक के निदेशक बोई | 
के अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिए एक प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किया जाएगा। 
982 के गुजरात अधिनियम सं० 23 द्वारा यथ्रासंशोधित धारा 60 का 
परिशीलन करने से यह दशित होता है कि रजिस्ट्रार . स्वयमेव या अन्यथा 
अधिनियम के अधीन काम करने वाली सोसाइटियों को कतिपय निदेश जारी कर 
सकता है। ये निदेश ऐसी स्थिति में जारी किए जा सकते हैं जहां रजिस्ट्रार का 
लोकहित में यह समाधान हो जाता है कि ऐसे निदेश जारी किए जाने के लिए या 
राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या चलाए गए सहकारी उत्पादन और अन्य 
विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन 
के लिए या सहकारी क्रियाकलापों के संयोजन ओर समेकन के लिए, जैसे विपणन 
आर प्रत्यय या साधारणतः सोसाइटी. के कारबार का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित 
« करने के लिए या सोसाइटी के काम-काज का सोसाइटी के सदस्यों के हित के लिए | 


'किए जाते को रोकने «के लिए अपेक्षित हैं । केवल उपर्युक्त परिस्थितियों में हीं | 
'रजिस्ट्रार ऐसे निदेश जारी कर सकता है । निदेशक-बोड'के अधिवेशन में की 
'जाने 'वालीनामांकनपन्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित रहने के लिए किसी प्रेक्षक | 
*को नामतिर्देशित किए जाने को या तो. लोकहित में या. सहकारी उत्पादन का. 
| « 'उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लि 
; हारा 'किसी अन्य उद्देश्य को: प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए. निदेश | 
'तहीं कहा जा सकता र EE; 


5] की अपेक्षा की जा सकती है। 
ला अपुणालन एसी सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा किया जां 
FE प्राप्त होते हैं केवल इसी प्रकार के निदेश धारा ।6 

निदेशक बोड के अधिवेशन भें उपस्थित रहने के लिए. 
“को अधिक से अधिक क्षक 
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कोई भी सूचनां धारा 760() के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी नहीं 
की जा सकती है क्योंकि ऐसी सूचना को किसी भी कल्पना के आधार पर 
सोसाइटी के लिए ऐसा निदेश नहीं माता जा सकता जिसका सोसाइटी को पालन 
करना आवश्यक हो । अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि इन दोनों 
ही आधारों पर कि आक्षेपित आदेश धारा 60() की परिधि के अन्तर्गत नहीं 
आता क्योंकि धारा 760(2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग किए जाने की किसी 
भी पुरोभाव्य शते का अनुपालन नहीं किया गया है और साथ ही इस अतिरिक्त 
आधार पर भी कि आदेश द्वारा धारा ।60(2) में यथाअपेक्षित बैंक को कोई 


निदेश जारी नहीं किया गया है, आक्षेपित आदेश धारा 60(7) से असम्बद्ध _ 


और अधिकारातीत है और इस संक्षिप्त आधार पर भी इसे अकृत और शून्य तथा 
अस्तित्वहीन घोषित किया जाना चाहिए । (पेरा 8) 


982 के गुजरात अधिनियम सं० 23 द्वारा यथासंशोधित धारा 88: 
के अनुशीलन मात्र से यह दशित होता है कि रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके 
- द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भी सोसाइटी की लेखाबहियों का निरीक्षण करने 
का अधिकार होगा और. ऐसी लेखाबहियों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकद 
और अन्य सम्पत्तियां. तक, जो सोसाइटी की हों या उसको अभिरक्षा में हों, अबाध 
पहुंच होगी ॥ यही अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (])(क) में अधिकथित 
किया गया है। धारा 88 की इन दोनों ही उपधारा . (2) और (3) से यह 


उपदशित होता है कि लेखाबहियों के निरीक्षण की शक्ति के साथ-साथ सम्बन्धित. 


घ्राधिकारियों अर्थात्‌ सहकारी वित्तीय बेंक ओर साथ ही केन्द्रीय सोसाइटी 
आवश्यक सूचना मांगने और अपेक्षा करने को भी शक्ति दी गई है । इसी प्रकार 


धारा 88(2)(क) और (ख) के अन्तर्गत जानकारी मांगने की शक्ति कसी 


सोसाइटी की लेखाबहियों का निरीक्षण करने को शक्ति में अन्तवेलित है । इस 
दलील के साथ सहमत होना सम्भव नहीं है कि धारा 88(!)(ख) उन 


स्थितियों से अलग, जिनमें रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिङ्गत्‌ व्यक्ति द्वारां ड 5 


` सम्बन्धित .सोसाइटी की लेखाबहियों का निरीक्षण किया जाता है, 
सोसाइटी से जानकारी मांगने की शक्ति प्रदान कर्ती है. र हिय 


` - भर ॒ अभिखण्डित और 


_ पिडीशनरों की ओर से -. 
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के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा 88()(ख) के . 
अधीन सुसंगत जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति रजिस्ट्रार ह्वारा या उसके 
दवारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी की सम्बन्धित लेखाबहियों का 
निरीक्षण करने के अधिकार के प्रयोग को देखते हुए प्रदान की गई है.बैसा कि 
धारा 88(!) में उपबंध किया गया है और वह शून्य में या उससे अलग रहकर | 


प्रदान नहीं को गई है। धारा 88 से यह भी उपदशित होता है कि धारा 88 के , 


अधीन मुख्य शक्ति सोसाइटी की.सुसंगत लेखाबहियों का निरीक्षण करंने की 
शक्ति है और इसलिए जानकारी मांगने की शक्ति निरीक्षण की उक्त शक्ति से 


उद्भूत होती है और वह रजिस्ट्रार या उसके प्राधिकृत ब्यक्ति में निरीक्षण की | 


'शक्ति से अलग निहित नही है.। आक्षेपित आदेश एवं पत्र से किसी भी प्रकार यह 


` दशित नहीं होता कि वहः बैंक की लेखाबहियों का निरीक्षण करने के दौरान 


जारी किया गयां है। आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि वह स्बतस्त्र रूप 

से जारी किया गया है और वह धारा 88(]) (क) में अनुध्यात ऐसा निरीक्षणं 

करने के दौरान जारी नहीं किया गया है । इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित 

"किया जाना चाहिए कि आक्षेपित पत्र एवं आदेश धधिनियम की धारा 88(])(ख) 
के साथ पठित धारा 88(7)(क) के अन्तर्गत नहीं आता और इसंलिए . 
'ऐसा आंदेश जारी किए जाने की पुरोभाष्य शर्त का अभाव है। अतः आक्षेपित : 
आदेश अंधिनियम की धारा 88 के उपबंधों से असम्बद्ध होने फे भाधार 


शून्य है। (पैरा ।0). 
le (सिविल रि) अधिकारिता * ]982 का विशेष सिविल भावेदन 
| सं० 3674. 


. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन । 


श्री छे० जी० वखारिभा 


कांग और गिरधारी लाल 


[उ के संविधान के 
का गा कद बहा 4 इस पि 
बैंक और 


अपास्त किया जाता है। अतः वह अकृत और 


सर्वश्री एम० ए० दुखारी, भाई शंक 


|) 


| 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
नि० प० 984- गुजरात ' plas: - L3 


उपाबंध ए और बी, को चुनौती दी है । पिटीशनरों+ ने यह दलील दी है कि 
' सम्बच्धित प्रत्याथयों को, जिन्होंने गुजरात कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, ।96 
(जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ अधिनियम कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों के अधीन 
कानूनी शक्तियों का प्रयोग किया है, आक्षेपित्‌ आदेश जारी करने की कोई 
शक्ति या प्राधिकार नहीं है । उन्होंने आगे यह और दलील दी कि उक्त आदेश 
असद्भावपूर्वंक जारी किए गए हैं । 


2. पिटीशनरों के उपर्युक्त परिवाद का विवेचन करने के लिए यह आवश्यक _ 
है कि उसके कुछ सुसंगत तथ्यों पर ध्यान दिया जाए । पिटीशनर सं०' [ एक 
केन्द्रीय सहकारी बेक है । पिटीशनर सं० 2 उक्त बैंक का निर्वाचित अध्यक्ष है। 
पिटीशनर सं० ] इस राज्य में एक प्रमुख जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक है जिसका 
लगभग 40 करोड़ रुपये का निक्षेप है। पिटीशतर बेंक की उपविधियों: के 
अनुसार निदेशक बोडे में चार निदेशकों के स्थान रिक्त हुए जिन्हें बहुउद्देशीय' ` 
सहकारी सोसाइटी ओर सेवा सहकारी सोसाइटी से सम्बन्धित कलोल प्रभाग के 
रूप में ज्ञात निर्वाचन क्षेत्र से बारी-बारी सें सेवा निवृत्त होना था और अलग- 
अलग सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र से एक निदेशक का पद भी रिक्त हुआ। उपर्युक्त 
रिक्तियां होने के कारण प्रथम पिटीशनर बेंक ने इन रिक्त स्थानों को उक्त 
अधिनियम ओर नियमों के. उपबंधों के अनुसार भरने के लिए एक निर्वाचन . 
कार्यक्रम घोषित किया। पिटीशनरों का पक्षकथन यह है कि प्रथस प्रत्यर्थी ने 
प्रत्यर्थी सं०- 2 गुजरात राज्य और मेहसाना जिले में कांग्रेस (आई) के अन्य 
प्रमुख कार्यकर्ताओं के आदेश पर प्रथम प्रत्यर्थी ने यह पाया कि उपाबंध 'ए! पर 

“दिया गया आक्षेपित आदेश निदेशक बोडं के उस अधिवेशन में उपस्थित रहने के | 
लिए प्रत्यर्थी सं० ] के प्रतिनिधि के रूप में श्री एम० बी० व्यास को प्रतिनियुक्त 
करते हुएं जारी किया गया है जिसमें उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन 
-के लिए नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जानी थी । यह आदेश उपाबंध 'ए पर हूँ _ 
और वह तारीख 7-3-82 का आदेश है। यह आदेश उक्त अधिनियम की | 
धारा 760 द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी में निहित शक्तियों के अधीन जारी किया गया | 
तात्पर्यित है। द्वितीय आक्षेपित पत्र एबं आदेश तारीख 3]-8- 
बी, जिसके अन्तर्गत यहां 
जानकारी मांगी गई है । जहां 

पिटीशनर बैक ने प्रेक्षक को. उपस्थित 
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-क्रियान्वयन के विरुद्ध अन्तरिम अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया । इस पिटीशन | 
गा ग्रहण .किए जाने के लम्बित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा जारी किए | 
` गए नोटिस के अनुसरण में सम्बन्धित प्रत्यर्थी सं० | और 2 ने अपने-अपने 
-उत्तर शपथपत्र फाइल किए और तत्पश्चात्‌ पिटीशन "अंतिम सुनवाई के लिए | 
ग्रहण कर लिया गया और पिटीशन के लम्बित रहने के दौरान अन्तरिम अनुतोष | 
-चलते रहने का आदेश कर दिया । इस पिटीशन की अंतिम सुनवाई आज मेरे, | 
' - समक्ष की जा रहीहै। | ु रे 
3. पिटीशनरों के विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री के जी० वंखारिया ने अपने | 
' <षिटीशन के समर्थन में निम्नलिखित दलीलें दी हैं :-- 
\ - . ` !. यह कि आक्षेपित आदेश द्वितीय प्रत्यथी के अधिकारियों द्वारा । 
न असदुभावपूवेक और अन्तरस्थ हेतु से पारित किए गए हैं जिन्होंने | 
SS ` अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और जिन्होंने | 
ये आदेश मेहसाना जिले में कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं के राजनैतिक 
` दबाव में आकर पारित किए हैं जिन्हें कांग्रेस (आई). की सरकार में, | 


जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य का शासन चला रही है, प्रमुख स्थान 
7 प्राप्ते है ` „` „ £ 


2. अन्यथा भी, आक्षेपित आदेश उक्त अधिनियम के उपबंधों से 
असम्बद्ध हैं और वे पूरी तरह मधिकारातीत और शुन्य हैं । 
श्र 4. से 7. EO ‘१. OO 


^ ब इसके पचात मैं श्री बखारिया द्वारा अपने पिटीशन के समर्थेन | 


PE विचार करता हूं । जहा J इस दलील का सम्बन्ध | 

अब देखा जाएगा यह दलील 
a उपाबंध 'ए' पर दिए गए आदेश FE 
आर हैं कि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उस समय, | 
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“स्थिति में जारी किए जा सकते हैं जहां रजिस्ट्रार का लोकहित में यह समाधान 
'हो जाता है कि ऐसे निदेश जारी किए जाने के लिए या राज्य सरकार द्वारा 
अनुमोदित या चलाए गए'सैहकारी उत्पादन और अन्य विकास सम्बन्धीक्लायक्रमों 
का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन; के लिए या सहकारी 
'क्रियाकलापों के संयोजन और समेकन के लिए जसे विपणन और प्रत्यय या 
` साधारणतः सोसाइटी के कारबार का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए या 
सोसाइटी के काम-काज का सोसाइटी के सदस्यों के हित के लिए यां उसके 
तिक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हित-के लिए अपायकर रीति में संचालन किए जाने 
को रोकने के लिए अपेक्षित हैं | केवल उपर्युक्त परिस्थितियों में ही रजिद्रार ऐसे 
निदेश जारी कर सकता है। प्रस्तुत मामले में उपर्युक्त शर्तों में से कोई भी शर्ते 
पूरी नहीं हुई । निदेशक-बोडं के अधिवेशन में की जाने वाली नामांकनपत्रों को 
-संवीक्षा के समय उपस्थित रहने के लिए किसी प्रेक्षक को नामनिर्देशित किए 
जाने को या तो लोकहित. में या सहकारी . उत्पादन का उचित कार्यान्वयन 
सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या उक्त धारा में यथाअनुध्यात किसी अन्य 
उद्देश्यों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए निदेश नहीं कहा जा सकता । 
परिणामतः उपाबंध 'ए' पर दिया गया आदेश अधिनियम की धारा ।60 के | 
'उपबंधों से पुरी तरह असम्बद्ध है । अन्यथा. भी उबंत आदेश में एक और कमी 
है जिसके कारण वह अधिनियम की धारा ]60(4) के उपबंधों के बाहर :हो 
जाता है । वह कमी यह है कि उपर्युक्त उपबंधों के अधीन प्रथम प्रत्यर्थी सोसाइटी | 
को. ऐसे निदेश जारी कर सकता है जिनका सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा अनुपालन | 
किया जाना अपेक्षित है । धारा . 60 की उपधारा (2) में यह उपबंध किया 2 
गया है कि रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या अन्यथा उपधारां (]) के अधीन जारी किए 
गए किसी भी निदेश को उपान्तरित या रह कर सकता है ओर ऐसे निदेशों को. 
'उपान्तरित या रह करते.समय वह ऐसी शतं अधिरोपित कर सकता है जो वह RR 
ठीक समझें । उपधारा (3) में यह उपबंध किया गया है कि जहां रजिस्ट्रार का | rr 


निकाय, जिसका कतेव्य यथाउपर्युक्त जारी किए 
“किसी भी निदेश का .अनुपालन करना होता है, 


भे 
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सम्बन्धित सोसाइटी से 'धारा 60(!) में अनुध्यात परिस्थितियों में रजिस्ट्रार | 
द्वारा सम्बत्धित निदेशों में उल्लिखित कतिपय. विनिदिष्ट कार्य करने या न कर्ने | 
की अपेक्षा की जा सकती है। अतः सम्बन्धित निदेशों का अनुपालन ऐसी सम्बन्धित | 
सोसाइटी द्वारा किया जाना चाहिए जिसे ऐसे निदेश प्राप्त होते हैं । केवल इसी | 
“ [| प्रकार के निदेश धारा ।60(7) में अनुध्यात हैं। प्रस्तुत. मामले में उपाबंध 'ए! | 
पर दिएं गए आदेश से यह दशित होता है कि पिटीशनर बैंक को ऐसे कोई भी | 
-निदेश जारी नहीं. किए गए हैं। उससे केवल यह उपदाशित होता है कि निदेशक | 
`बोडं के अधिवेशन में, जहां नामांकनपत्रों की संवीक्षा की जानी थी, प्रथम प्रत्यर्थी | 

के प्रतिनिधि श्री व्यास को एक प्रेक्षक के रूप में वहां उपस्थित . रहना था। 
इसको प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा पिटीशनर बैंक को दिया गया ऐसा निदेश नहीं कहा | 
* ` जा सकता जिसका स्वयं पिटीशनर बैंक द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित हों। | 
निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिए किसी प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति | 
को अधिक से अधिक प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रेक्षक को प्रतिनियुक्त किए जाते | 
के बारे में पिटीशनर बेंक को सूचना देना माना जा सकता 'है । ऐसी कोई भी | 
सूचना धारा 60(7) के उपबंधों के अधीन प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा जारी नहीं बी | 


जा सकती है क्योंकि ऐसी सूचना को किसी भी कल्पना के आधार पर सोसाइटी | 
के सिए ऐसा निदेश नही माना जा सकता जिसका सोसाइटी को पालन कला | 
' आवश्यक हो। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि निदेशक बोडं के अधिवेशन मे | 
.| एक भ्रक्षक के रूप में अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त किएं जाने के बारे में प्रथम | 
` | अत्यर्थी द्वारा सूचना दिए जाने के बारे में पिटीशनर बैंक द्वारा किस निदेश | 
अनुपालन किया जाना आवश्यक है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए | 
कि इन दोनों ही आधारों दे कि आक्षेपित आदेश धारा 60 (7) की परि 
ह नहीं आता ताके धारा 760(7) के अधीन शक्तियों का प्रयो | 
ए जाने की किसी भी पुरोभाव्य शर्त का प्रस्तुत मामले में अनुपालन नहँ | 

कया गया है और साथः ही इस अतिरिक्त | 


धारा ) मे क्त आधार'पर भी कि आदेश द्री 


. | गया है, उपाबंध 'ए? पर दिया गया 
| और 


ई जात और न उस आदेश में ही पाई जाती 
| दिए गए आक्षेपित आदेश की अविधिमा 


ammu. An eGangotri Initiative 
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के बारे में उपर्युक्त घोषणा पाने के हकदार हैं। इस निमित्त पिटीशनरों को कोई , 
और अनृतोष प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि आक्षेपित आदेश पहले ही 
कार्यान्वित किया जा चुका है। 


9. तत्पश्चात्‌ मैं उपांबंध “बी पर दिए गए आदेश को वेधता पर विचार 
करता हूं । प्रथमतः उपाबंध “बी” पर दिए गए उक्त आदेश को देखने मात्र से यह 
दशित होता है कि वह प्रत्यथी सं० 3 के हस्ताक्षर से पिटीशनर बैंक के प्रबन्धक को 
जारी किया गया है । इस पत्र की विषयवस्तु से यह दशित होता है कि पिटीशनर 
बैंक से कतिपय आवश्यक जानकारी मांगी गई है ओर इस पत्र के प्रथम पैरा से 
यह दशित होता है कि यह प्रार्थना पिटीशनर बैंक के प्रबन्धक से पिटीशनर बैंक 
के काम-काज के सम्बन्ध में कतिपय जानकारी देने के लिए की गई है । परिणामतः 
यह्‌ अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि इस पत्र में पिटीशनर बैंक के लिए 
कोई भी आदेश अन्तविष्ट नहीं है। यह केवल तृतीय प्रत्यर्थी से, जो कि अधिनियमः 
के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक अधिकारी है, कतिपय जानकारी 
देने के लिए एक अनुरोध पत्र है। पिटीशनर की ओर से श्री वखारिया ने यह बात . 
स्पष्ट कर दी है कि यदि उपाबंध 'बी' पर दिए गए आक्षोेपित आदेश को एक 
अनुरोधपत्र माना जाता है तो उसे उसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं होगी 
क्योंकि अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी को पिटीशनार सं० |: 
जैसी सम्बन्धित बैंकों को, जो कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं, 
अनुरोधपत्र जारी करने की शक्ति है। इस पत्र के अनुशीलन मात्र से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि यह एक आदेश नहीं है बल्कि एक अनुरोध है और परिणामत 
: उक्त अनुरोध पत्रके सम्बन्ध में कोई ओर आदेश पारित किए जाने का प्रश्‍न नहीं 
उठता । 


]0. .तथापि.उत्तर शपथपत्र में प्रत्यर्थी -सं० 3 ने यह पक्षाधार लिया ह. 
कि उसने अधिनियम की धारा 88 के अधीन उपाबंध 'बी' पर दिया गया आदेश | 
जारी किया है.। उपाबंध 'बी',पर दिए गए अनुरोधपत्र की स्पष्ट भाषा के होते , 
हुए भी प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा लिए गए उपर्युक्त विवादग्रस्त पक्षाधार 
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होगी। यही अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (2)(क) में अधिकथित किया 
गया हैं। धारा 88() के उपखण्ड (ख) में यह उपबंध किया गया है कि प्रतयेक 
व्यक्ति, जो तत्समय सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है या था और 
सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्वं सदस्य सोसाइटी के ऐसे संव्यवहारों और 
काम-काज के बारे में ऐसी जानकारी देगा जो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत 
व्यक्ति अपेक्षा करे | धारा 88 की उपधारा (2) में यह उपबंध किया गया है 
कि उसके द्वारा वित्त पोषित सम्बन्धित सोसाइटी के साथ-साथ सहकारी वित्तीय 
बैंक द्वारा ऐसी ही शक्ति का. प्रयोग किया जा सकेगा। धारा 88 की 
उपधारा (3) के अन्तर्गत ऐसी ही शक्ति सम्बन्धित सोसाइटी के साथ-साथ, जो उतरत 
सोसाइटी का सदस्य है; केन्द्रीय सोंसाइटी को भी प्रदान की गई है। धारा 88 
की इन दोनों ही उपधारा (2) और (3) से यह उपर्दाशत होता है कि लेखाबहियों 
के निरीक्षण की शक्ति के साथ-साथ सम्बन्धित प्राधिकारियों अर्थात्‌ सहकारी | 
बित्तीय बैंक और साथ ही केन्द्रीय सोसाइटी को आवश्यक सूचना मांगने और । 
F अपेक्षा करने की भी शक्ति दी गई है। इसी प्रकार धारा 88(]) (क) और (ख) के. 
अन्तगेत जानकारी मांगने को शक्ति किसी सोसाइटी की लेखाबहियों का निरीक्षण 
करने की शक्ति में अन्तरवेलित है। अतः प्रत्यथियों की ओर से श्री बुखारी की इस 
दलील के साथ सहमत होना सम्भव नहीं है कि धारा 88(!)(ख) उन आकस्मिक 
स्थितियों से अलग, जिनमें रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा । 
सम्बन्धित सोसाइटी की लेखाबहियों का निरीक्षण किया जाता है, किसी भी 
| सोसाइटी से 'जानकारी मांगने की शक्ति प्रदान करती है। ।982 के गुजरात 
अधिनियम सं० 23 द्वारा यथासंशोधित धारा 88 के पाश्वे टिप्पण से भी यह | 
दशित होता है कि इस धारा में रजिस्ट्रार या वित्तीय बैंक या कैन्द्रीय बैंक द्वारा 
| लेखाबहियों का निरीक्षण करना अनुध्यातै । अतः लेखाबहियों और अन्य सुसंगत 
दस्तावेजों का निरीक्षण सम्बन्धित सोसाइटी के जाए सा पार 
-साथ रजिस्ट्रार को प्रदत्त 
उब्य शक्ति है और इस शक्ति के अनुसरण में और उसके रोग के दौरान यदि 
| सम्बन्धित संव्यवहार और सोसाइटी के काम-काज़ के कट री 
मांगने की आवश्यकता उत्पन्न होती हैतो ररि र 
व्यक्ति सम्बन्धित सोसाइटी हे अजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत 
| देने की अपेक्षा करने के लिए हकदार Ge ज जानका 
अन्यथा और यदि जैसी र । यह बात भी तकं के अनुसार ठीक बैठती 
5 ET स बुखारी द्वारा दलील दी गई हैं 
ड a ब) का लेखाबहियों आदि के निरीक्षण से असम्बर्द 
वाली ह थ लगाया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा इस 
"धारा 88 की उपधारा (।)(ख) के 


———— 


| 
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प्राधिकृत किया जा सकता है । संक्षेप में इसी कारण 'धारा 88 को इस उपधारा | 
'के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा 88()(ख) के 
अधोन सुसंगत जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति रजिस्ट्रार द्वारा या उसके 
द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी की सम्बन्धित लेखाबहियों का 
निरीक्षण करने के अधिकार के प्रयोग को देखते हुए प्रदान की गई है जैसा कि 
धारा 88(7) में उपबंध किया गया है और वह शून्य में या उससे अलग रहकर 
प्रदान नहीं की गई है। धारा 89 ()«सें यह उपबंध किया गया है कि जहां 
“धारा 84 के अधीन किसी लेखापरीक्षा के दौरान या धारा 86 के अधीन किसी 
जांच या धारा 87 या धारा 88 के अधीन किसी निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार 
की जानकारी “में यह बात लाई जाती है कि सोसाइटी के किसी वैततिक 
अधिकारी या सेवक ने सोसाइटी के सम्बन्ध में कोई दुविनियोग या न्यास भंग 
या कोई अन्य अपराध किया है या अन्यथा उसके लिए उत्तरदायी है तो रजिस्ट्रार, 
यदि उसकी राय में ऐसे वेततिक अधिकारी या सेवक के विरुद्ध प्रथमदुष्ट्या 
. साक्ष्य मौजूद है और यदि ऐसे अधिकारी या सेवक का निलम्बन सोसाइटी के 
` हित में आवश्यक है तो, उस मामले के अन्वेषण के लम्बित रहने के दौरान और 
निपटारा होने तक सोसाइटी की समिति को ऐसे वैतनिक.अधिकारी या सेवक को 
'निलम्बनाधीन रखने के लिए निदेश दे सकेगा। उक्त धारा से यह भी उपदशित 
होता है कि धारा 88 के अधीन मुख्य शक्ति सोसाइटी की सुसंगत लेखाबहियों 
का निरीक्षण करने की शक्ति है और इसलिए जानकारी मांगने की: शक्ति निरीक्षण 
की उक्त शक्ति से उद्भूत होती है ओर वह रजिस्ट्रार या उसके प्राधिकृत व्यक्ति 
में निरीक्षण की शक्ति से अलग निहित नहीं है। इस बात पर भी ध्यान दिया | 
'जाना रुचिपूर्ण होगा कि अधिनियम के अधीन कार्य करने वाली किसी सोसाइटी 
के कतिपय कार्यं या कार्यं लोपों को कानून द्वारा अपराध माना गया है। 
धारा ।47(!) में इस प्रकार उपबंध किया गया है :-- 


४ (|) इस भधिनियम के अधीन यह एक अपराध होगा यदि": 


के (9) सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसके पास : 
कोई जानकारी, लेखाबहियां ओर अभिलेख हैं और जो 


नाक द 
“(I) It shall be an offen 
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सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत किसी व्यक्ति 
को ऐसी जानकारी देने या लेखाबहियां और कागजपत्रों आदि को 
पेश करने या उसे सहायता देने में असफल रहता है ।” 
धारा 48 के अधीन धारा 747 में प्रगणित अपराधों के लिए अनेक दण्ड 
उपबन्धित हैं यह उल्लेखनीय है कि धारा 88 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त 
या प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जानकारी देने या सम्बन्धित लेखाबहियों को पेश 
करने के लिए दिए गए किसी निदेश का अनुपालन या कोई सहायता न देना 
अपराध नहीं माना गया है । किन्तु इसके बाबजूद प्रत्यथियों द्वारा धारा 88 का 
भवलम्ब लिया जा. सकता है बशर्ते सम्बन्धित सोसाइटी की लेखाबहियों के 
निरीक्षण के दौरान कतिपय जानकारी दी जाना अपेक्षित हो । जहां तक प्रस्तुत 
मामले के तथ्यों का सम्बन्ध है, उपाबंध 'बी' पर दिए गए आदेश एवं पत्र से 
किसी भी प्रकार यह दशित नहीं होता कि वह पिटीशनर बैंक की लेखाबहियों 
का निरीक्षण करने के दौरान, जैसाकि सम्वन्धित प्र॑त्यथियों द्वारा किया गया ह, 
जारी किया गया है । उपाबंध 'बी' पर दिए गए आदेश से यह प्रतीत होता है 
कि वह स्वतंत्र रूप से जारी किया गया है और वह धारा 88(])(क) में अनृध्यात 
ऐसा निरीक्षण करने के दौरान जारी नहीं किया गया है । यह सही है कि श्री शुक्ल, 
प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा फाइल किए गए उत्तर शपथपत्र में यह बताने का प्रयासं 
किया गया है कि पिटीशनर बैंक का निरीक्षण करना और इस बात का पता 
लगाना आवश्यक समझा गेया है कि क्या अतिरिक्त कार्यवाही किए जाने के लिए 
कोई आधार है और पिटीशनर बैंक का निरीक्षण करने के दौरान उसने बैक के 
अध्यक्ष और प्रबन्ध तन्त्र से आवश्यक अभिलेख प्रदान करने के लिए निवेदन 
है। पत्र की विषयवस्तु से कहीं भी यह भत हो! र ल ह 
द्वारा, जहां तक पिटीशनर बैंक का सम्बन ह र अ 
निरीक्षण के अनुसरण में जारी किया गया क लेखाबहियों CF धाह किसी 
उक्त पत्र जारी किया गया है । इन सी सा सारा स 
` | जाना चाहिए कि उपाबंध 'बी' पर दि र Fe अह EE के 
ht बजबी/ पटक दया गया आक्षेपित पत्र एवं आदेश अधिनियम. * 
fails to furnish such inform 
and papers or give 
appointed or authorised 


or the Registrar under sec 
99 or I08.” 


ation or produce books 
assistance to a person | 
by the State Government 

tions 80, 87, 84,:86, 87, : 
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की धारा 88(2)(ख) के साथ पठित धारा 88(!)(क) के अन्तर्गत नहीं 
आता और इसलिए ऐसा आदेश जारी किए जाने की पुरोभाव्य शतं का प्रस्तुत 
मामले के तथ्यों के आधार पर अभाव है। मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार 
करते हुए उपाबंध 'बी' पर दिया गया आक्षेपित आदेश उसे अधिनियम की 
धारा 88 के उपबंधों से असम्बद्ध मानते हुए अभिखण्डित किया जाता है और 
अपास्त किया जाता है, अतः वह अकृत और शुन्य है । 


प्रमोद रिट पिटीशन मंजूर किया गया । 


लि० प० ।984 : गुजरात--2४ ` 
केतन शित्र कुमार त्रिबेदी बनाम गुजरात हायर सैकेण्डरी एजुकेशन 
बोर्ड, गांधीनगर 
(Ketan Shiv Kumar Trivedi Vs. Gujarat Higher Secondary 
Education Board, Gandhinagar) 
तारीख 28 जून, 983 
[च्या० एस० बी० सजमूदार | 


संविधान, 7950--अनुच्छेर 226--रिट जारी करने की उच्च 
न्यायालय की शक्ति--परीक्षा भवन में किसी अन्यं छात्र की उत्तर-पुस्तिका से 
प्रदनों के उत्तरों की नकल करने के अवचार के आधार पर जारी किए गए हेतुक 
दशित करने के नोटिस में उस छात्र के नास का उल्लेख न किए जाने मात्र से 
-नोटिस इषित नहीं होगा--अतः इस आधार पर छात्र समुचित अनुतोष प्राप्त 
करने के लिए हकदार नहीं होगा । 
संविधान, 950--भनुच्छेर 226--रिट जारी करने की उच्च 
“न्यायालय की शक्ति--परीक्षां में तकल करने का आरोप--परीक्षा समिति द्वारा 
नकल करने वाले छात्र को व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर -पर उस परीक्षक ओर 
भवन प्रबन्धक (बिल्डिग कण्डक्टर) की रिपोर्ट, जिसका जांच समिति द्वारा 
अवलम्ब लिया गया है, न दिखाए जाने से नेसगिक न्याय के सिद्धान्तों का 


अतिक्रमण होता है--अतः ऐसे छात्र के विरुद्ध पारित आश्षेपित्त आदेश अकृत और 


-जन्य है । 
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पिटीशनर ने, जो कि प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा ली गई बारहवीं स्टेण्डडं कीः 
परीक्षा में बैठा है, प्रत्यर्थी बोड द्वारा अपने विरुद्ध पारित उस आदेश के विरुद्ध, 
जिसके द्वारा परीक्षा में नकल करने के आरोप के आधार पर उसका परीक्षाफल 
रहू कर दिया गया और उसे एक साल के लिए परीक्षा में बैठने से प्रतिषिद्ध कर 
दिया गया, उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट 
पिटीशन फाइल किया हू । i 


संक्षेप में पिटीशनर ने यह दलील दी है कि हेतुक दशित करने का नोटिस 
अस्पष्ट और भ्रामक है और परिणामतः सभी पश्चातूवर्ती कार्यवाहियां अकृत और 
शुन्य हैं, उसके विरुद्ध की गई जांच नैसगिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध किए 
जाने के कारण दूषित है, आक्षेपित आदेश किसी भी.विधिक साक्ष्य पर आधारित 
नहीं है और पुरी तरहं असंगत है तथा आक्षेपित आदेश सकारण आदेश नहीं है, 
अतः अपास्त किए जाने योग्य है। 
अभिनिर्धारित-तदनुसार आदेश किया गया । 


हेतुक दशित करने का नोटिस मुद्रित प्ररूप में है और उसमें यह बात. 
स्पष्ट रूप से कही गई है कि संबंधित छात्र द्वारा किए गए अभिकथित अवचार 
के व्योरे इस प्रकार हैं और तत्पश्चात्‌ अवचार के व्यौरे दिए गए हैं । बोर्ड का यह 
पक्षकथन नहीं है कि संबंधित छात्र को स्वयं परीक्षा के समय ही रंगे हाथों पकड़ा 
गया है। परिणामतः हेतुक दशित करने के नोटिस के पूर्वतर भाग को यथा- 
उल्लिखित अवचार के व्यौरे के साथ पढ़ा जाना चाहिए । जहां तक व्यौरों का 
सम्बन्ध है, संबंधित छात्र को यह सूचित किया गया है कि उसके विरुद्ध आरोपः 
यह्‌ है कि भौतिकी के प्रश्नपत्र के सम्बन्ध में यह्‌ कहा गयां है कि उसने एक अन्यः 
छात्र की उत्तर-पुस्तिका से कतिपय प्रश्नों की नकल की है । अतः सम्बन्धित छात्र. 
का स्पष्टतः नकल के आरोप के बारे में सूचित किया गया है। यह सही है कि दूसरे 
छात्र का नाम नहीं बताया गया 


पर यह प्रतीत होता है कि इस बात को उसकी जानकारी में ला दिया गया था । 
अन्यथा भी उस छात्र के नाम का उल्लेख न किए 


नहीं होगा । अतः यह नहीं कहा जा 
सम्बन्धित छात्र को उसके विरुद्ध 
बारे में सूचित नहीं किया गया है । 


क भी आवश्यक व्यौरे उसे हेत॒क दशित 
र कद 
र रने के नोटिस द्वारा सूचित कर दिए गए हैं। अतः सम्बन्धित पहली 


कायम नहीं 
, रडी जा सकती है और उसे अस्वीकार किया जाता है। ' 
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ऐसा. प्रतीत होता है कि बोर्ड ने सम्बन्धित छात्र की अनुपस्थिति में कतिपय 
सामग्री एकत्रित की है अर्थात्‌ परीक्षक की रिपोर्ट और भवन प्रबन्धक (बिल्डिंग 
कण्डक्टर) की रिपोर्ट, जिसे कक्षा की उस समय की, जब सम्बन्धित छात्र भौतिको 
के प्रश्नपत्र में बैठा था, बैठने की व्यवस्था की सही स्थिति देखने के लिए मंगाया 
गया है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परीक्षक और भवन प्रबन्धक की रिपोर्ट पर 
सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के पूर्वं परीक्षा समिति 
द्वारा विचार किया गया है। स्पष्टतः यह कहा गया है कि इन रिपोर्टों की प्रतियां 
सम्बन्धित छात्र को नहीं दिखाई गईं | अतः यह स्पष्ट है कि परीक्षा समिति ने 
सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध आक्षेपित दण्डादेश पारित करते समय उसको उन 
आरोपों की बावत स्पष्टीकरण देने या उक्त रिपोर्टो के विरुद्ध मामले में अपना 
कोई बयान देने के लिए अवसर दिए बिना उसकी अनुपस्थिति में एकत्रित की गई | 
सामग्री पर विचार किया है । इससे आक्षेपित दण्डादेश में एक घातक कमी आ 
गई और यह अभिनिर्धारित किया 'जाना चाहिए कि सम्बन्धित छात्र को इस 
मामले में अपना कोई बयान देने के लिए और उसके विरुद्ध लगाए गए अवचार | 
के आरोप का सामना करने के लिए कोई समुचित अवचार नहीं दिया गया। 
परीक्षक और भवन प्रबन्धक की रिपोटें सम्बन्धित छात्र को उस समय नहीं दिखाई 
गईं जब उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था। परिणामतः यह 
अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि आक्षेपित दण्डादेश नैसगिक च्याय के 
सिद्धान्तों और निष्पक्ष जांच के भंग के कारण दूषित हैं । (पैरा 7, 8 और 9) 
आरम्भिक [सिविल रिट) अधिकारिता : ।983 का विशेष सिविल. आवेदन 


सं० 374. 
भारत के संविधान के अनुच्छेर 226 के अधीन पिटीशन । 
पिटीशनर की ओर से सर्वश्री जे० आर० नाणावटी और वाई० 
एन० ओझा | 
प्रत्ययौ की ओर से 2 श्री जे० ए० शेलत 


न्या० एस० बी० मजमूदार : 


पिटीशनर ने, जो कि प्रत्यर्थी बोडे द्वारा तारीख. 2 नवम्बर, ।982 से 
लेकर 9 नवम्बर, ]982 तकः जामनगर केन्द्र पर ली गई बारहवीं स्टेण्डडं 
(साइंस स्ट्रीम) परीक्षा में बैठा है, प्रत्यर्थी बोडे द्वारा तारीख 7 मार्च, ]983 को 
उसके विरुद्ध पारित शास्ति के आदेश से, जो कि. पिटीशन के उपबंध 'सी' पर है, 


-और जिसके अनुसरण में नवम्बर, ।982 की उसकी परीक्षा का परिणाम रह कर 


दिया गया है और उसे 2 अप्रैल, ।984 तक बारहवीं स्टैण्डडं परीक्षा में बैठने 
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से प्रतिषिद्ध किया गया है, व्यथित होकर संविधान के अनच्छेद 
! अनार 
पिटीशन फाइल किया है। च्छेद 226 के अधीन यह 


2. पिटीशनर के परिवाद का विवेचन करने के लिए कुछ सुसंगत तथ्यों 
का ह देना आवश्यक है । पिटीशनर जामनगर स्थित शारदा मंदिर स्कल से 
ह स्टण्डडं परीक्षा में बैठा है। उसकी क्रम सं० (सीट नम्बर) बी-0 22 85 
र FN !982 से 9 नवम्बर, 982 तक साइंस समूह के सभी 
or र । इस परीक्षा का परिणाम 30-2-]982 को घोषित कर 
ल | र म जहां तक पिटीशनर का सम्बन्ध है उसका परिणाम 
बोड़ ने चाषित नहीं किया गया और वह आरक्षित रख दिया गया । प्रत्यर्थी 
कप पिटीशनर को तारीख !0 जनवरी, ]983 को एक हेतुक दशित करने 

॥ट्स जारी किया । यह नोटिस एक मुद्रित प्ररूप में है जिसमें ये अभिकथन 
हि हैं कि जब पिटीशनर 5 नवम्बर, 982 को भौतिको के प्रश्नपत्र में 
बेठा था तब उसके सम्बन्ध में यह पाया गया कि उसने उक्त परीक्षा में कतिपय 
वार किए हैं। हेतुक दशित करने के नोटिस में दिए गए अवचार के ब्यौरे इस 


प्रकार हैं कय तेः ~ 
हैं कि यह वात प्रकाश में आई है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर पिटीशनर हारा - 


Fe 5 अर्थात्‌ किसी अन्य छात्र की उत्तर-पुस्तिका से अक्षरशः नकल 
पर है, तारीख "तार में इस हेतुक दशित करने के नोटिस का, जो उपाबंध ए' 
र र Me ह 83 के द लिखित उत्तर द्वारा, जो कि'पिटी शन 
इनकार किया है। त गोता 5 अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप से 
उनवाई का अवसर वि त होता है कि इसके पश्चात्‌ पिटीशनर को व्यक्तिगत 

। सर दिया गया जिसके दौरान उसने अंपने इसी पक्षकथन को 


दोहराया कि उसने 
सने कोई भी अवचार नहीं किया 
हि या ॥ तत्प्‌ ० धर PN) 
. दिया गया आदेश तारीख 7 माचे, 983 कर pO NE 


3. पिटीशनर की ओर से हि अधि ; 
अपने पिटीशन के समर्थन में न लीले दी. ° भार० नाशावदीने 


!. कि पिटीशनर को 5 । 
गे जा न 
नोटिस अस्पष्ट और भ्रामक ह री किया गया हेतुक दशित करने का 


कायवाहियां अकृत और शून्य हुँ । 


/ 2. प्रशनगत जांच ने [ आ 
ते नेसगिक न्याय के हि गे 
है। पिटीशनर की अनप ड के सिद्धान्तो के विरुद्ध की गई 


गुपस्थिति में बोर्ड 
में बोड द्वारा जो साक्ष्य एकत्रित किया गया 
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है वह पिटीशनर को दिखाया नहीं गया और न उसे उनको स्पष्ट करने 
के लिए कोई अवसर ही दिया गया इसलिए यह जांच दूषित हैं अतः वह 
अकृत और शून्य है । 


3. आक्षेपित आदेश किसी भी विधिक साक्ष्य पर आधारित नहीं 
है और वह पूरी तरह असंगत है और यह विश्वास करना असम्भव है कि 
पिटीशनर ने उस छात्र की उत्तर-पुस्तिका से, जिसकी क्रम सं० 
बी-0229[ है, नकल की होगी जबकि पिटीशनर की क्रम सं० 
बी-02285 है जो कि उस स्थान से काफी दूर है जहां परीक्षा के समय 
कक्षा में वह्‌ दूसरा छात्र बैठा हुआ था । 


~ 


4. आक्षेपित आदेश एक सकारण आदेश नहीं है। इसलिए वह्‌ 
अभिखण्डित और अपास्त किए जाने योग्य है । 


4. प्रत्यर्थी बोर्ड ने पहले तो नोटिस के प्रक्रम पर उत्तर में कोई भी 
शपथपत्र फाइल नहीं किया । इन परिस्थितियों में त्या० रावणी ने पिटीशन ग्रहण 
करते हुए 28 मार्च, ।983 को निम्नलिखित आदेश पारित किया :-- 


“यद्यपि पर्याप्त समय प्रदान.किया गया है किन्तु दूसरे पक्षकार ने 
पिटीशन में बताई गई परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए उत्तर में कोई 
भी शपथपत्र फाइल नहीं किया । इन परिस्थितियों में मैं न्यायादेश जारी 
करने के लिए बाध्य. हूं । पिटीशनर कों मामले की शीघ्र सुनवाई करने 
के लिए न्यायालय में विशेष सिविल आवेदन करने की स्वतन्त्रता 

होगी ।” 

इस पिटीशन की अन्तिम सुनवाई के लिए निश्चित की गई तारीख पर और 
ग्रीष्मावकाश के बाद इस न्यायालय के पुनः खुलने पर सुनवाई की अगली तारीख 
लेने के लिए आवेदन किया गया । इस प्रकार अब यह अन्तिम सुनवाई के लिए 
'मेरे समक्ष पेश किया गया है । 


5. प्रत्यर्थी ने. उस समय अपना उत्तर शपथपत्र फाइल किया है जब इस 
मामले पर मेरे समक्ष अन्तिम सुनवाई की गई। पिटीशनर ने कोई भी प्रत्युत्तर 
शपथपत्र फाइल करना नहीं चाहा । पक्षकारों के बीच अभिवचनों को ध्यान सें ` 
रखते हुए, जैसे कि पिटीशन और उत्तर शपथपत्र में पाए जाते हैं, पिटीशनर की 
ओर से श्री नाणावटी द्वारा दी गई अनेक दलीलों पर विचार किया जाएगा। 


“6. जहां तक श्री ताणावटी की पहली दलील का सम्बन्ध है, उन्होंने भेरा 
ध्यान उपाबंध 'ए' पर दिया गया हेतुक दशित करने के नोटिस की ओर आङ्ृष्ट 
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कतन शिव कुमार त्रिवेदी ब० गु० हा० सै० ए० बोर्ड (न्या० मजमूदार 
ः गुदार) 
किया है और यह बताया है कि यह हेतुक दशित करने का नोटिस भ्रामक 
उसमें एक ही बार में यह कहा गया है कि पिटीशनर को 5 नवम्बर, ]982 
रंगे हाथों पकडा गया था जब वह भौतिकी के प्रश्नपत्र में बैठा था और उसके 
तुरन्त वाद हैतुक दशित करने के नोटिस में यह कहा गया है कि यह बात जार , 
में आई है अर्थात्‌ सम्बन्धित प्राधिकारी की जानकारी में आई है कि पिटीश र i 
किसी रे छात्र को उत्तर-पुस्तिका से उत्तरों की नकल की है। अतः श्री ना 
ने यह दलील दी है कि यह नोटिस अस्पष्ट और असंगत है. और परिणा उसके | 
पश्चात्‌ की गई कार्यवाहियां अकृत और शून्य हैं। ऊपर से देखने पर श्री नाण । 
की उपयुक्त दलील पूरी तरह न्यायोचित प्रतीत होती है। किन्लु अतिरि 
; आ किए जाने पर यह पाया जाता है कि वह अमान्य है । स्वयं सोचा | 
क पहु कहा है कि हेतुक दशित करने का नोटिस मुद्रित प्ररूप में है और 
हे शात सपष रूप से कही गई है कि उसके द्वारा किए गए अभिकथित 
र के ब्योरे इस प्रकार हैं और तत्पश्चात्‌ अवचार के ब्यौरे दिए गए हैं। | 
र र र नहीं है कि पिटीशनर को स्वयं परीक्षा के समय हीं | 
को यथाउल्लिखित र र क त 
> पढ़ा जाना चाहिए । जहां तक ब्यौरों 
हे 5 ङ गा हाह सूचित किया गया है कि ह न | 
हें हुं कि भोतिकी के प्रश्नपत्र में, जिसमें वह 5 नवम्बर, 982 को बै | 
न ह कहा गया है कि उसने एक अन्य छात्र की उतरी | 
प्रश्नों है। अतः पिटी ब 
RE Fo 7 i स्पष्टतः नकल के आरोप क | 
गया है। किलत जांच भोर व्यनि ९ € ° इसर छात्र का नाम नहीं बतायां | 
व लकी गत सुनवाई के प्रक्रम पर यह प्रतीत होता है किं | 
र की जानकारी में ला दिया गया था क्योंकि दि कल | 
में पिठीशनर ने यह कहा है कि उसको इस बा हट उ पिटीशन के उ 
` शाति को जानकारी मिली है'कि भौतिकी 
कॅम स० बी-0229 है, प्रत्यर्थी बोड द्वारां 
। अन्यथा भी उस छात्र के नाम का उल्ले 
3० उत्तरो की नकल की है, स्वतः नोटिस 
बोडे से अतिरिक्त जानकारी की मांग कर 
पर दिए गए अपने लिखित उत्तर 
नम संख्या उसे सूचित नहीं की गई है और इस पत नहीं की है कि दूसरे छात्र की. 
९ इसलिए उस पर किसी भी प्रकार में 
द उसने गुणागुण के आधार पर 
ए आरोप के मुख्य अनिवायं तत्वों j 


न किए जाने से जिससे पिटीशनर न 
र ’ शनर ने 
| दुषित नहीं होगा क्योंकि पिटीशनर 
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के बारे में सूचित नहीं किया गया है। पिटीशनर के अभिकथित अवचार के सभी 

आवश्यक ब्यौरे उसे उपाबंध 'ए' पर दिए गए हेतुक दर्शित करने के नोटिस द्वारा 
सूचित कर दिए गए हैं। अतः श्री नाणावटी की पहली दलील कायम नहीं रखी जा 
सकती है और उसे अस्वीकार किया जाता है । 


7. तत्पश्चात्‌ मैं दूसरी दलील पर विचार करता हूं, जहां तक इस दलील 
का सम्बन्ध है श्री नाणावटी का आधार कुछ ठोस है। श्री नाणावटी द्वारा यह 
दलील दी गई है कि व्यक्तिगत सुनवाई के समय पिटीशनर का ब्यान लेखबद्ध 
किया गया था और पिटीशनर ने अपने बचाव में यही कहा था कि उसने कोई 
भी अवचार नहीं किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी बोडे ने पिटीशनर की 
अनुपस्थिति में कतिपय सामग्री एकत्रित की है, अर्थात्‌ परीक्षक की रिपोर्ट और 
भवन प्रबन्धक (बिल्डिग कंण्डक्टर) की रिपोर्ट, जिसे कक्षा की उस समय की, 
जब पिटीशनर भौतिकी के प्रश्नपत्र में बैठा था, बैठने की व्यवस्था की सही स्थिति | 
देखने के लिए मंगाया गया है। श्री. नाणावटी ने यह दलील दी हैं कि सुसंगत 
साक्ष्य, जिस पर परीक्षा समिति ने अपना निष्कर्ष आधारित किया है, पिटीशनर 
से गुप्त रखा गया है और पिटीशनर को उसकी बाबत स्पष्टीकरण देने का कोई 
अवसर नहीं दिया गया । परिणामतः जांच समिति द्वारा निकाले गए विनिश्चयं 
विधि की दृष्टि में दूषित हो गए । जहां तक इस दलील का सम्बन्ध है प्रत्यर्थी बोर्ड 
के परीक्षा सचिव द्वारा फाइल किया गया उत्तर शपथपत्र उल्लेखनीय है । इसके 
पेरा 5 में यह कहा गया है कि:-- 


“पिटीशनर को 25 जनवरी, ]983 को परीक्षा समिति के समक्ष 
राजकोट में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। पिटीशनर 
व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित हुआ । पिटीशनर ने परीक्षा समिति के 
समक्ष अपना स्पष्टीकरण दिया | सभी तथ्यों और पिटीशनर के बयात्तों 
तथा उसके उत्तर पर विचार करने और मामले के अभिलेख का 
परिशीलन करने तथा परीक्षक और भवन प्रबन्धक की रिपोर्ट पर भी 
विचार करने के पश्चात्‌ पिटीशनर पर शास्ति अधिरोपित की 
जाती है ।” 


8. अतः यह एक स्वीकृत तथ्य /है कि परीक्षक और भवन. प्रबन्धक को 
, रिपोर्टों पर पिटीशनर के विरुद्ध आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के पूर्व परीक्षा , 
समिति द्वारा विचार किया गया है । मैंने प्रत्यर्थी के विद्वात्‌ काउन्सेल श्री शैलत से 
यह पूछा है कि क्या ये दोनों रिपोर्ट पिटीश्रेर को उस समय दिखा दी गई थीं 
जब उसे, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए गे था। श्री शैलत ने स्पष्टतः यह 
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कहा “कि इन रिपोर्टों की प्रतियां पिटीशनर को नहीं दिखाई गई । अत: 
स्पष्ट है कि परीक्षा समिति ने पिटीशनर के विरुद्ध आक्षेपित दण्डादेश पारित है | 
समय पिटीशनर को उन आरोपों की बावत स्पष्टीकरण देने या उक्त रो 
विरुद्ध मामले में अपना कोई बयान देने के लिए अवसर दिए बिना पिटीशनर कष) 
अनुपस्थिति में एकत्रित की गई सामग्री पर विचार किया है । इससे आक्षेप, 
लाता मे एक घातक कमी आ गई और यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहि 
कि पिटीशतर को इस मामले में अपन 7 कोई बयान देने के लिए और उसके बिहर 
लगाए गए अवचार के आरोप का सामना करने के लिए कोई समुचित अवचाए 
नहीं दिया गया । उत्तर शपथपत्र के पैरा 4 में यह कहा गया कि नेसगिक ऱ्या 
के सिद्धान्तो का अतिक्रमण नहीं हुआ है और पिटीशनर को सुनवाई का पूर 
अवसर दिया गया हैं। पिटीशनर को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी अभिकं 
को जांच के प्रक्रम पर स्पष्ट कर दिया गया और उसे उत्तर-पुस्तिका भी दिखा दी 


गई SU को pi ज 
एइ । पिटीशनर को वे दस्तावेज भी दिखा दिए गए जिन पर जांच समिति द्वारा 


अवलम्ब लिया गया है । फिर भी उत्तर शपथपत्र के पैरा ।4 में उपर्यक्त प्रकथत 


किए गए हैं । -श्री शैलत ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि परीक्षक और भवत ' 


प्रबन्धक की रिपोर्ट पिटीशनर को उस समय नहीं दिः 


सुनवाई के लिए बुलाया गया था। रणः 
परिणामतः यह अभि 
चाहिए कि आक्षेपित दण्डादेश नैस गिक्र ह अभिनिर्धारित किया जाता 


४ भंग के कारण दूषित हैं। केवल इस आ 
और अपास्त किया जाता है। 


प्रमोद 
तद्नुसार आदेश किया गया। 
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से न्याय का सारभूत हित ध्वंस नहीं होने दिया जा सकता है, जब तक कि यह 
दर्शित नहीं कर दिया जाता कि इस अनियमितता के कारण अन्य पक्षकार 
अपरिहार्य रूप से प्रतिकूल स्थिति में पड़ गया है। यदि विचारण न्यायालय सें 
संस्थित वाद की बाबत व्यक्त अपने तथाकथित वादमित्र की मार्फत इस गलत 
धारणा के अधीन बाद फाइल करता है कि अभिकथित वादी अवयस्क बना हुआ 
है, तो न्यायालय निइचय ही वादी के उस गलत नास या गलत वर्णन के शुद्ध 
किए जाने के लिए अनुज्ञा दे सकता है । 


आवेदक के नाम से, जो उस समय अवयस्क था, वर्ष 7977 
में एक सिविल वाद फाइल किया गया । चूंकि आवेदक अवयस्क था, अत्तः 
उक्त वाद उसको वादमित्र और मां द्वारा फाइल किया गया । प्रतिवादियों 
की ओर से एक आवेदन फाइल किया गया, जिसमें यह अभिकथन किया गया कि 
आवेदक पहले ही वयस्कता प्राप्त कर चुका था, अतः उसकी मां को उसकी ओर 
से वाद चलाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । आवेदक की मां द्वारा उक्त 
आवेदन का उत्तर फाइल किया गया । उस प्रक्रम पर यह स्पष्ट कर दिया गया 
कि अवयस्क तारीख 27 दिसम्बर, ]975 को वयस्कता प्राप्त. करेगा । इस 
ताथ्यिक स्थिति को समझते हुए, प्रतिवादियों द्वारा उक्त आवेदन पर जोर नहीं 
दिया गया। उसके पश्चात्‌ वर्ष 978 में वर्तमान अपील सं० 650 उपस्थाषित 
की गई । किन्तु यह अपील भी वादमित्र के रूप में उसकी मां द्वारा ही फाइल की 
गई। अपील के ज्ञापन के स्थापन के साथ ही, निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील 
फाइल किए जाने और चलाए जाने के लिए अनुज्ञा हेतु एक आवेदन भी फाइल 
किया गया, जो मंजूर किया गया । तारीख 2 फरवरी, ।978 को वतमान 
आवेदन सं० 356/78 उपस्थापित किया गया । उसके पश्चात्‌, निर्धेन व्यक्ति 
के रूप में अपील चलाए जाने की इजाजत के लिए प्रार्थना भी वतमान प्रत्यर्थी 
सं० ।-3 की ओर से इस आधार पर उठाए गए गंभीर आक्षेपों के बावजूद मंजूर 
की गई कि अपील भी सक्षमतापूर्वेक उपस्थापित. और फाइल नहीं को गई थी | 
विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने वर्तमान अपील के चलने योग्य होने के प्रश्‍न को अनुत्तरित 
छोड़ दिया । प्रत्याथयों के विद्वान्‌ काउंसेल ने यह निवेदन किया कि आवेदन 
सं० 356 पर खण्ड न्यायपीठ द्वारा पारित पूर्वतर आदेश एकपक्षीय रूप से पारित 
किया गया था । उच्च न्यायालय ने भी यह महसूस किया कि इस सिविल आवेदन . 
पर पारित उक्त आदेश अनस्तित्वशील माना जाना चाहिए और इसलिए यह 
आदेश किया गया कि उक्त आवेदन सं० 356 और उसके साथ ही अपील के 
चलने योग्य होने के प्रश्‍न की भी नए सिरे से सुनवाई ओर विनिश्चय किया जाना 
चाहिए । 
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अभिनिर्धारित---सिविल आवेदन मंजूर किया गृया । 


| हाल्सबरी कृत 'लाज आफ इंग्लैण्ड' में व्यक्त किया गया मत प्राय: सिन 
प्रक्रिया संहिता के आदेश 32, नियम 5 के उपबन्धों का समविषयक है । केक 
इतना परिवर्धन और कर दिया गया है कि कार्यवाहियों के खारिज किए जाने 
लिए न्यायालय को प्रतिवादियों के आवेदन के प्रति निर्देश किया गया 


gw 
ज, 4 
is 


| जाता कि झ्ञ 
अनियमितता के कारण अन्य पक्षकार अपरिहार्य रूप से प्रतिकल स्थिति में पइ | 
या है । (पैरा 9) ` ज 
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम ]0 में वाद के प्रति निदे | 
किया गया है, न कि अपील के प्रति, किन्तु सिविल प्रक्रिया सा हिता 
धारा !07(2) में यह उपबंध किया गया है कि अपील न्यायालय की वे ही जित 
होंगी और वह यथासम्भव लगभग उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा, जो आरम्भिक | 
अधिकारिता वाले न्यायालयों में संस्थित वादों के बारे में इस संहिता द्वारा 
उन्हें प्रदत्त और उन पर अघिरोपित किए गए हैं। यदि र्भ 
संस्थित वाद की बाबत अवयस्क 
इस गलत धारणा के अधीन वाद 
अवयस्क बना हुआ है, तो न्यायालय 
वणन के शुद्ध किए जाने के लिए 


सिविल प्रक्रिया संहिता 
ें ७ ~ 6 
जैसा कोई उपबंध नहीं है 7908 के आदेश 47 में आदेश ।, नियम !0 | 


और र ॥ 

हा (2) का अवलम्ब स इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की घाण | 
लया जा सकता 

पर बिचार करना oe हि हा उपस्थापित अपील के ऐसे गलत ज्ञा्फ ! 

i ३ पील आवे न | 

अनयधा अज्ञानता आवदक हारा | 

ता ला क सारण गा ल को गई हे 

| कि पूर्वृतर्‌ आवेदन (प्रदर्श-] 54) उनकी की १ ना 


विचारण न्यायालय में 
व्यक्ति अपने तथाकथित वादमित्र की मार्फत | 
फाइल करता है कि अभिकथित वादी अब भी | 
य निश्चय ही वादी के उस गलत नाम या गलत | 
अनुज्ञा दे सकता है। (बेरा 9) | 
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“में नहीं लाया गया था, अतः पुरानी स्थिति बनी रही किन्तु मां ने निश्चय ही 
-अपने पुत्र की ओर से कार्यवाही की । इस सम्बन्ध में कोई भी शंका नहीं थी कि 
-कोन अपील पेश कर रहा था और किसके विरुद्ध थह आवेदक की अपील थी 
जो न्यायालय में उसकी माता के हाथों फाइल की गई थी, जो अपनी निरक्षरता 
-के कारण विधि को इस सूक्ष्म अध्यपेक्षा को नहीं समझ सकी कि वयस्कता 
अभिप्राप्त कर लेने पर स्वयं अंवयस्क को ही मामले के अभिलेख में सम्यक रूप 
से वणित किया जा सक्ता है । यहां एक मुहे की अनदेखी नहीं की .जा सकती 
है । यदि इस गलती के शुद्ध किए जाने के लिए अनुज्ञा दे दी जाती है, जिसे 
-सद्भाविक माना गया है, तो अन्य पक्षकार पर इससे कोई प्रतिकल प्रभाव पडने 
की आशंका नहीं है । किसी विनिदिष्ट विवरण के बिना आधे मन मे यह कथन 
किया गया कि वर्ष 978 से वर्ष 983 तक इस अपील के लम्बित रहने के 
दौरान सम्पत्ति के कुछ भागों की बाबत कुछ परिवर्तन हो गए होंगे । यह किसी 
-व्यक्ति ने भी कथन नहीं किया है (उसके अभिलेख में होने का तो.कोई प्रश्‍न ही 
नहीं है) कि इस स्पष्ट धारणा के कारण कि अपील अनस्तित्वशील थी ऐसे 
न्संब्यबहार प्रतिवादियों द्वारा किए गए थे और इसलिए प्रत्यर्थी सं० ], 2 और 
3 पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है । (पैरा 70) 


'[97] (97) आई० एल० आर० 40 मद्रास 743 ==ए० परा 
आई० आर० 7978 मद्रास 9।6 : षण्मुख चेट्टी बनाम . 9 
सी० के० नारायण अय्यर (Shanmuga Chetty Vs. 

C. K. Narayana Aiyar); 


{[894] (।894) आई० एल० आर० 2] कलकत्ता 866 : 9 


तकी जान बनास ओबेदुल्ला (ग24ए। Jan 75. 
Obaidulla) 


से सहमति व्यक्त की गई। 


:[974] ए० आई० आर० ।974 एस० सी० 26 : 6 
श्रीमती गंगा बाई बनाम विजय कुमार (Smt. Ganga 
Bai Vs. Vijay Kumar); 


![956] ए० आई०आर० 7956 इलाहाबाद 30 (पूर्ण च्या०) : 9 
राज बिहारी लाल बनास महाबीर प्रसाद (R8] 
Behari Lal Vs. Mababir Prasad); 
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० भू | 
[940] ए० आई० आर० 7940 मुम्बई 58 : रतनचन्द बनाम 7. 
जसराज कस्तूरचन्द (Ratanchand Vs. Jasraj 

Kasturchand) ; 
से प्रभेद बतलाया गया । 
सिबिल अपीली अधिकारिता : ]978 का सिविल आवेदन सं० 356 और 3 
978 को प्रथम अपील सं० 650. 
97] के विशेष सिविल वाद सं० 37 में राजकोट के सिवित | 
` न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध सिविल आवेदन और प्रथम अपील । । 


| 


पिटीशनर की ओर से रा श्री जे० आर० नानावती 
प्रत्यथियों को ओर से पा सर्वश्री ए० एच० मेहता और डी० के० | 
दे ४ कोठारी 
न्यायालय का निर्णय न्‍्या० एन० एच० भट्ट ने दिया । 
न्या० भट्ट : 


यह भावेदन चंपक वशराम द्वारा फाइल किया गया है, जिसमें यह--प्रार्थना | 
की गई है कि उसे अपील के संबंध में आगे कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञातं | 
किया जाए और अपील का नाम॑ (शीर्षक) संशोधित किए जाने की इजाजत दी | 
जाए जिससे क्कि इसके पश्चात्‌ स्वयं अपने ही अधिकार से अपील करने वाले! | 
व्यक्ति के रूप में उसका नाम आ सके, क्योंकि उसने तारीख 27 दिसम्बर, । 
]975 को वयस्कता प्राप्त कर ली है । इस सिविल अ े 
से मुद्दे पर जो तूफान उठ खड़ा 


र जाती है या उनका समुचित मागे 

दशन नहीं किया जाता है। उन सलाह देने वाले व्यक्तियों की ओर हे ऐसी 
उ व के कारण ही इस प्रकार की द: स्थति 

, ह जाती र जिससे वादाथियों की ही हानि LE पा क 
, हम नीचे उल्लेः हैं 

EE प्श कर रहें हैं, यह बात पर्याप्त रूप से सिद्ध हो 


2. राजकोट के सिविल 
याया ग 
सिबिल वाद फाइल किया गया, जो घ (एस डी०) के न्यायालय में "एक 


उक्त वाद वर्तमान आवेदक के !27] का विशेष सिविल वाद सं० 37 था। 
नाम से वर्ष 797. में फाइल किया गया था । 
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जो उस समय अवयस्क था और इसलिए उक्त वाद उसकी वादमित्र और मां 
बाई संतोक वशराम द्वारा फोइल किया गया था। यह वाद उन भूमियों के 
विभाजन के लिए था, जिनमें उक्त चंपक ने अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब का सदस्य 
होने के आधार पर अपने अंश का दावा किया । छाना काला नामक एक व्यक्ति 
राजकोट का निवासी था, जो इन विवादग्रस्त सम्पत्तियं का स्वामी था। उक्त 
छाना के दो पुत्र थे, अर्थात्‌ वशराम और पोला । वशराम की वर्ष ]944 में 
ही मृत्यु हो गई और उसके परिवार में उसको विधवा बाई संतोक और दो 
पुत्रियां बाई रम्भा और बाई कुंवर रह गई । उक्त बाई कुंवर और बाई रम्भा 
को वाद में प्रतिवादी सं० 3 और 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया और वे 
-वर्तमान प्रथम अपील में प्रत्यर्थी सं० 4 और 5 हैं। छाना का एक और पुत्र था 
जिसका नाम नरसी था किन्तु उसकी मृत्यु वषं ।926 में ही हो गई थी। उसकी 
कोई संतान या पत्नी नहीं थी । इसलिए हमारे प्रयोजन के लिए, उसे अपवर्जित 
किया जा रहा है। मृत वशराम के भाई उक्त पोला की भी तारीख 3 अप्रेल, 
957 को मृत्यु हो गई थी। उसकी विधवा रत्तबाई जीवित है, जो हमारे 
समक्ष प्रत्यर्थी सं० 2 है, और पुत्र धरमसी जीवित है, जो वाद में प्रतिवादी सं० | 
था और हमारे समक्ष प्रत्यर्थी सं० ] है तथा एक पुत्री बाई मणि जीवित है, जो 
वाद में प्रतिवादी सं० 2 थी और हमारे समक्ष प्रत्यर्थी'सं० 3 है। इस अपील के 
लम्बित रहने के दोरांन उसकी मृत्यु हो जाने के कारण, उसके वारिस, प्रत्यर्थी 
सं० 3/] से 3/5 के नाम अभिलेख में लाए गए । बाई संतोक ने अविभक्त हिन्दू 
कुटुम्ब के सदस्य के रूप में उसके पति द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में अपना अंश 
प्राप्त करने के लिए कुछ मुकदमेबाजी शुरू की थी । उस मुकदमेबाजी में जिस 
एकमात्र अधिकार को मान्यता प्रदान की “गई थी वह उसका भरण-पोषण का 
अधिकार था । अब तारीख 7 अप्रैल, ]970 को बाई संतोक ने अपनी पुत्री रम्भा 
के अवयस्क पुत्र चंपक को अपने पुत्र के रूप में दत्तक लिया और इसका विधिक 
प्रभाव यह है कि चंपक को वशराम का पुत्र माता जाता है और इसलिए वह 
अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य की हैसियत से वशराम द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों 
के लिए हकदार है, जिसकी दो शाखाएं थीं, एक वशराम की और दूसरी पोला 
की । पुत्र दत्तक लेने के पश्चात्‌, ]97] का उपर्युक्त बाद सं० 37 उसको दत्तकं 
माता बाई संतोक द्वारा उसकी ओर से फाइल किया गया और उक्त वाद का 
जोरदार प्रतिवाद क्रिया गया। उक्त वाद वर्ष 975 के उत्तराद्धे तक चला । 
उस वाद के लम्बित रहने के दौरान, प्रतिवादियों ने तारीख 23 जुलाई, ।975 
को एक आवेदन (प्रदशे ]54) दिया था, जिसमें यह अभिकथन किया गयो कि 
अवयस्क चंपक पहले ही वयस्कता प्राप्त कर चुका था और इसलिए बाई संतोक 
को उसकी ओर से वाद चलाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । अपने दत्तक 
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` युत्र के वादमित्र के रूप में कार्य करते हुए, बाई संतोक ने उवत आवेदन का उत्तर 
भी फाइल किया । उस प्रक्रम पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अवयस्क चंपक्ष 
तारीख 27 दिसम्बर, 975 को वयस्कता प्राप्त करेगा । इस ताथ्यिक स्थिति 
को समझते हुए, प्रतिवादियों द्वारा उक्त आवेदन (प्रदर्श 54) पर जोर नहीं 
दिया गया । उस समय तक, साक्ष्य का अभिलेखन समाप्त हो चुका था और केवल 
बहस की सुनवाई और उसके पश्चात्‌ निर्णय का सुनाया जाना शेष रह गया था। 
निय के सुनाए जाने के समय तक यह चंपक पहले ही वयस्कता प्राप्त कंर चुका 


था किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32, नियम ]2 का अवलम्ब लेकर | 


इस प्रकार उसका नाम अभिलेख में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गबा 
और विद्वान्‌ विचारण न्यायाधीश ने अपने निर्णय द्वारा उक्त वाद खारिज कर 
दिया | तब 978 की वरतेमान अपील सं० 650 उपस्थापित की गई किन्तु 
विचित्र बात यह है कि यह अपील चंपक के वादमित्र के रूप में बाई संतोक द्वारा 
उपस्थापि तं की गई, जो, जैसा कि हमारे समक्ष स्वीकार किया गया है, पहले ही 
उस दिन, जब विद्वान्‌ विचारण न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया था, और इसलिए 
स्पष्टतः उस दिन जब अपील उपस्थापित की गई थी, वयस्कता प्राप्त कर चका 
था। अपील के ज्ञापन के उपस्थापन के साथ ही, निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील 
फाइल किए जाने और चलाए जाने के लिए अनृज्चा हेतु एक आवेदन भी फाइल 
'किया गया और उक्त आवेदन का भी जोरदार विरोध किया गया किन्तु अन्ततः 
इस न्यायालय ने वह्‌ आवेदन मंजूर किया, जो अब अन्तिम हो गया है । उसके 
पश्चात्‌ तारीख 2 फरवरी, 7978 को वर्तमान आवेदन सं 356/978 
a किया गया | इस न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ ने तारीख 22 करवरी, 

सा ए जाने की इजाजत के लिए प्रार्थना भी इस आधार पर वर्तमान 

त्यर्थ सं० | से 3 की ओर से उठाए ग ए > 

ण्‌ 


गई कि स्वयं अंपील भी सक्षमतापूर्व 
इस न्यायालय के विद्वान्‌ CO और फाइल नहीं की गई थी। 


में उन्होंने यह मत व्यक्त किया :- 


RE हो गया था, अंपने तत्कालीन £, 
ह से अपील फ़ाइल करें सकता रा 
हम 356 में तारीख 22 फरवरी १ 
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के अनुसार अपील के ज्ञापन के संशोधन का परिसीमा की विहित अवधि 
के भीतर वर्तमान अपील के फाइल किए जाने पर कोई प्रभाव था । हम 
इस समय इत प्रश्नों के संबंध में अपनी कोई राय व्यक्त करना नहीं 
चाहते हैं और ये प्रश्‍न खुले रखे जा रहे हैं क्योंकि उन पर मुख्य अपील 
की अन्तिम सुनवाई के समय अधिक प्रभावी रूप से विचार किया जा 
सकता है ।'' 


3. जब हमारे द्वारा अपील अन्तिम सुनवाई के लिए ली गई, तो अपील 

-के चलने योग्य होने का प्रश्‍न उठाया गया और जब ।978 के इस आवेदन 

-सं० 356 पर इस न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ द्वारा पारित पूर्वतर आदेश उक्त 

दलील का उत्तर दे देने के लिए मौजूद है, तो श्री कोठारी की ओर से हाजिर होते 

-हुए विद्वान्‌ काउन्सेल, श्री मेहता ने यह निवेदन किया कि यह आदेश उनकी 

“पीठ-पीछे एकपक्षीय ढंग से पारित किया गया था, अत: वह उनके लिए आबद्धकर ह 
नहीं होगा और अपील के चलने योग्य होने के बारे में दलील देने से उनका मुंह 

-बन्द करने के लिए इस विनिश्चय का भवलम्ब नहीं लिया जो सकेगा। अभिलेख 

के परिशीलन से यह दाशत होता था कि 978 के सिविल आवेदन सं० 356 को 

मंजूर करने वाला यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था । उक्त 
सिविल आवेदन प्र कोई न्यायादेश जारी नहीं किया गया था । ऐसा प्रतीत होता 

है कि कोई तर्क नहीं दिए गए थे और मामले का इस प्रकार .विनिश्च॒य किया 
गया है मानो कि पक्षेकारों के बीच कोई वाद ही अस्तित्व में नहीं था । अतः 

:हमने यह महसूस किया कि आदेश एकपक्षीय ढंग से और प्रत्यथियों के पीठ-पीछे 
(जैसी कि उन्होंने दलील दी है) पारित किया गया था, अतः तारीख 22 फरवरी, 

978 को इस सिविल आवेदन पर पारित उक्त आदेश अनस्तित्वशील माना 
जाना चाहिए और इसलिए हमने यह आदेश किया था कि ]978 के उक्त 
"आवेदन सं० 356 और उसके साथ ही अपील के चलने योग्य होते के प्रश्‍न की भी 
हमारे द्वारा नए सिरे से सुनंवाई और विनिश्चय किया जाना चाहिए क्योकि इस | 
"मामले की पुनः सुतबाई अपील के चलने योग्य होने की बात के संबंध में प्रारम्भिक 
` भाक्षेप पर उदूभूत हुई है । 


4. उपर्युक्त बर्णम से तुरन्त ही यह दशित हो जाएगा कि यद्यपि विचारण 
के प्रक्रम पर इस षादीः के संरक्षक को इस तथ्य ,से विनिदिष्टतः अवगत करा 
'दिया गया था कि अवयस्क की भोर से कार्यं करने का उसका प्राधिकार 
“तारीख 27 दिसम्बर, ।975 तक की अवधि तक ही सीमित था, ऐसा प्रतीत 
-होता है कि इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया ओर उसने तथा विचारण 
“न्यायालय में उसके अधिवक्ता ने सभी बातों के संबंध में लापरवाही का दृष्टिकोण , 
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- अपनाया | समय के बीतने के साथ-साथ, इस महिला ने, जो वृद्ध और निरक्षर 


प्रतीत होती है, जैसा कि. हम इस मामले के अभिलेख में लाए गए विभिन्न 
दस्तावेजों पर लगाए गए अंगूठा निशानों से देख सकते हैं, इस विधिक पहलू को 
अनदेखा कर दिया और अपील उपस्थापित कर दी । अपील के ज्ञापन के शीर्षकः 
(नाम) में यह वणित किया गया है :-- 


चंपकलाल वशराम, जो अवयस्क है, उसको न्यायमित्र और माँ 
संतोक वशराम द्वारा; पता :--भानू्‌ कालावाडी 'शेरी बेदीपाडा, 
राजकोट । र 


यह अपील तारीख % सितम्बर, -।976 को इस न्यायालय में उपस्थापित की 
गई ओर इसके साथ ही दो आवेदन फाइल किए गए, एक आवेदन अकिंचन रूप 
में अपील के चलाए जाने को अनुज्ञात करने के लिए और दूसरा आवेदन 9 दिन 
के विलम्ब को माफ करने के लिए; यह विलम्ब इसलिए हुआ था कि निर्धन 
व्यक्ति द्वारा फाइल को जाने वाली अपील का 60 दिन के भीतर फाइल किया 
जाना अपेक्षित है जबकि गैर-निर्धन व्यक्ति द्वारा फाइल की जाने वाली अपील 
90 दिन के भीतर फाइल की जा सकती है। इस मामले में, अन्ततः न्यायालय 


फीस का संदाय कर दिया गया है और इसलिए परिसीमा के प्रश्‍न का कोई महत्त्वं 
नहीं रह जाता है। अतः अपील के परिसीमा द्वारा वाजित होने का कोई प्रश्‍न ही | 


उद्भूत नहीं होता है। , 


में है ड़ है! 
3: आरम्भ में, अकिचन रूप में अपील चलाने के लिए अनुज्ञा दे दौ 


गई ओर इसी प्रकार विलम्ब के माफ किए जा 
गया, किन्तु बाद में, प्रत्यर्थी सं०. ] से 3 ने 
किया कि अकिचन रूप में अपील चलाने के लि 
झारा प्राप्त किया गया था, अतः न्यायालयः 


ते हुए, श्री मेहता ने हमारे 


ने के लिए भी आवेदन मंजूर किया | 
न्यायालय के समक्ष यह उपदर्शित 
ए इजाजत का उक्त आदेश कपट | 
-फीस का संदाय कर दिया गया है। 
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किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि वाद में पक्षकार द्वारा ही उपस्थापित की जा 
सकती है, यदि वह निर्णय से व्यथित है या ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थापित की जा 
सकती है जो पक्षकार तो नहीं. है किन्तु जो निणंय से व्यथित है, यदि वह उस 
निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए न्यायालय की अनुमति चाहता है 
और प्राप्त कर लेता है । हम विधि की कतिपय प्रतिपादनाओं को स्वीकार करते 
हैं, जिनके संबंध में श्री मेहता द्वारा दलील' दी गई है, अर्थात्‌ अपील व्यक्तियों के 
इन दो प्रवर्गो द्वारा ही फाइल की जा सकती है, न कि अन्य व्यक्तियों द्वारा, 
किन्तु हम उनकी इस राय से सहमत नहीं हैं कि कोई भी व्यक्ति वाद फाइल कर 
सकता है । केवल . ऐसा व्यक्ति ही, जिसे वाद फाइल करने का अधिकार प्राप्त 
है, ऐसा कर सकता है। अतः उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भिन्त संदभं में 
उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट इस अन्तर पर इस मामले में जोर नहीं दिया 


जा सकेता है। श्रीमती गंगा बाई बनाम विजय कुमार! वाले मामले में यह 
अधिकथित' किया गया है (पृ० ।]29) :-- 


“सिविल प्रकृति का वाद फाइल करने कै लिए प्रत्येक व्यक्ति में 
अधिकार निहित है और जब तक कि वाद कानन द्वारा वजित न हो, 
कोई भी व्यक्ति, अपनी जोखिम पर, अपनी इच्छा से वाद फाइल कर 
सकता है। किसी भी: वाद को, उसके चलने योग्य होने के लिए, 
विधि के किसी भी प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है और इतना ही 
पर्याप्त है कि वादः किसी कानून द्वारा वजित नहीं है । किन्तु अपील के 
संबंध में स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। अपील का अधिकार किसी 

, भी व्यक्ति में निहित नहीं है और इसलिए अपील को, उसके 
चलने योग्य होने के लिए, विधि का स्पष्ट प्राधिकार प्राप्त होना 
चाहिए ।” 


उच्चतम न्यायालय की यह विशिष्टे मताभिव्यक्ति अपील करने के अधिकार, जो | 
' कानून को सृष्टि है, और वाद फाइल करने के अधिकार के बीच अन्तर स्पष्ठ 
करने के लिए है, जो किसी व्यक्ति तक सीमित है, और जो सिविल प्रक्रिया 
संहिता की धारा 9 में निर्दिष्ट किया गया है, बशते कि उसे वाद हेतुक ओर 
ईप्सित उपाय उपलब्ध है। यहां यह प्रश्‍न है: क्या यह चंपक वशरास, जिसकी 
ओर से और जिसके फायदे के लिए उसकी मां ने सिविल प्रक्रिया संहिता मे 
यथा-परिभाषित प्राधिकृत अभिकर्ता हुए बिना ही अपील फाइल की थी, सभी 
प्रयोजनों के लिए अपील चलाने के लिए अतुज्ञात की ज़ा सकती हैं 
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चंपक वशराम, जो सद्भाविक गलती या विधि की अपनी अज्ञानता का 
अभिवचन कर रहा है, न्यायालय के समक्ष आकर उससे यह अनुरोध कर सकता 
है कि इस अपील के स्वयं उसके द्वारा फाइल को गई अपील के खूप में माने जाने 
के प्रयोजन के लिए अपील के इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे अनुज्ञातः 
किया जाए। हमारी राय में, इस संबंध में कोई भी विवाद नहीं हो सकता है, 
यद्यपि श्री मेहता ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की है, कि अपील चंपक के फायदे 
के लिए फाइल की गई थी । चंपक ही अपीलार्थी था किन्तु ऐसा प्रतीत होता था 
कि वह और उसको मां, दोनों ही इस मिथ्या धारणा से ग्रस्त रहे कि मूल 
प्राधिकार अब भी बना हुआ था और इसलिए अपील मां द्वारा अपने पुत्र के 
लिए और उसकी ओर से उपस्थापित की गई। हम यह नहीं कहेंगे कि यह बात 
तकनीकी तोर पर सही है। बल्कि हम तो इतना तक कह सकते हैं कि विधिक 
रूप से यह गलत है । तथापि, हमारे विचारार्थ जो प्रश्‍न उद्भूत होता है वह यह 
है कि क्या इस प्रकार को गलती का यह दण्ड उचित रहेगा कि उसे, अपील 
बिल्कुल ही फाइल नहीं की गई थी--ऐसा मानने के गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ें। 


प्रत्यथियों का निवेदन इसी आशय का है। हम इस संबंध में श्री मेहता द्वारा किए. 
गए विभिन्न निवेदनों पर विचार करेंगे । | 


7. श्री मेहता के निवेदनों में बार-बार इसी बात पर जोर दिया गया है 
कि वादमित्र उसी दिन कार्य करना बन्द कर देता है जब मुकदमा लड़ने वाला 
अवसस्क वादी वयस्कता प्राप्त कर लेता है। अपने इस निवेदन के समर्थन मे 
उन्होंने रतनचन्द बनाम जसराज कस्तूरचन्द! वाले मामले में मुम्बई उच्च 
न्यायालय के निर्णय का जोरदार अवलम्ब लिया । यह खण्ड न्यायपीठ का तिर्णय 
है और यदि उस प्रकार का कोई विनिश्चयाधार है, जिसके बारे में हमारे समक्ष 
जोर दिया गया है, तो वह हमारे लिए आवद्धकर होगा, क्योंकि वह राज्यों के 
उगेठन से पहले का मुम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय है और इसलिए वह 
हमारे कह विधि है । मुम्बई उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ के समक्ष प्रश 
225 के खर्चों के संबंध में था । वह प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादियों 

खों की जिम्मेदारी अवयस्क पर डा ; 


में उक्त विनिश्चयाधार 
; अधिकथित हि ञ्ल गया 
है :-- प किया गया है। उसमें यह कहा गर्या 


25 By तेक वादी अवयस्क है 
___ ` उत्तरदायी होता ह ह जाना चाहिए, जो खर्चो के ति" 
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ली जाए या न्यायमित्र पर । इसी संदभ | 


तब तक अभिलेख में उसकी । 


अवयस्क. वयस्कता अभ्निप्राप्त क 
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लेता है, वांदमित्र पद-कार्य निवृत्त हो जाता है और प्रथमदुष्ट्याः 
उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। पूर्ववर्ती अवयस्क वादी आदेश 32, 
नियम ]2 के अधीन इस संबंध में अपना विकल्प देने के लिए आवद्ध है 
कि क्या वह वाद के संबंध में कार्यवाही करेगा या नहीं। यदि वह वाद के 
संबंध में आगे कार्यवाही करना चाहता है, तो अभिलेख का शीर्षक उसे 
वयस्क वादी के रूप में दशित करके परिवर्तित कर दिया जाता है और 
तदुपरि वह वाद के आरम्भ की तारीख से खर्चों के लिए दायी हो जाता 
है तथा प्रतिवादी, इस कारण, बिल्कुल उसी स्थिति में आ जाता हूँ, 
जिसमें वह उस दशा में होता, यदि वादी कभी भी अवयस्क नहीं होता । 
यदि अवयस्क वाद के संबंध में आगे कार्यवाही करना नहीं चाहता है, 
तो वह प्रतिवादी के खचों और वादमित्र के खर्चों का संदाय करने केः 
आदेश को स्वीकार करते हुए ही ऐसा कर सकता है । यहां भी प्रतिवादी 
ठीक उसी स्थिति में आ जाता है, जिसमें वह उस देशा में होता, यदि 
वादी कभी भी अवयस्क नहीं होता' **” 


अतः यह निर्णय ऐसे मामले तक ही सीमित है, जिसमें प्रतिवादी के खचों के लिए 
दायित्व पर विचार किया जाना है। 


8. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4, नियम । के प्रति निर्देश करके 
श्री मेहता ने यह निवेदन भी किया कि उक्त उपबंध के अधीन हर अपील 
अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के प्ररूप में फाइल की जा 
सकती है भौर न्यायालय में पेश की जा सकती है । अतः उनका निवेदन यंह था 
कि इस न्यायालय को उपस्थापित यह ज्ञापन न तो अपीलार्थी द्वारा और न उसके . 
अधिवक्ता द्वारा ही हस्ताक्षरित किया गया था और इसलिए भी यह अभिनिर्धारित 
किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का कोई ज्ञापत्र नहीं 
है और इसलिए यहां भी कोई अपील नहीं है और इस आधार पर वह यह चाहते 
थे कि हम इस अपील को अनस्तित्वशीलः और इसलिए खारिज किए जाने योग्य 
मानें । हाल्सबरी कृत 'लाज आफ इंग्लैण्ड' (चतुर्थ संस्करण, खण्ड 24, पृ० 476) 
के प्रति निर्देश करते हुए, उन्होंने इस निवेदन को दोहराया कि जहां कोई शिशु, 
जो एकमात्र वादी है, पूर्ण वयस्‌ प्राप्त कर लेता है, जबकि कार्यवाहियां 
लस्बित हुँ, तो उस अवयस्क को कार्यवाहियां चालू रखने या न रखने का 
विकल्प देने का अधिकार प्राप्त है और यदि वह कार्यवाहियां चालू रखना 
चाहता है, तो वे स्वयं उसके ही नाम से की जाएंगी ओर वह आरम्भ से 
ही प्रतिवादियों के खर्चों के लिए दायी होगा । उसमें. यह उल्लेख भी किया गया 
है कि यदि वह्‌ कार्यवाहियां समाप्त करता चाहता है, तो वह आरम्भ से ही 
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खर्चो का संदाय करने पर उनके खारिज किए जाने के लिए आदेश अभ्िप्राप 
कर सकता है या वह कोई कार्यवाही नहीं भी कर सकता है और उस स्थिति 
में प्रतिवादी कार्यवाहियों के खारिज किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है 
किन्तु वह शिशु को उनके खर्चो का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता 
है । हाल्सबरी कृत 'लाज आफ इंग्लेण्ड' में व्यक्त किया गथा यह मंत प्रायः सिबित्त 3 
प्रक्रिया संहिता के आदेश 32, नियम 5 के उपबंधों का समविषयक है । केवत 
इतना परिवधन और कर दिया गया है कि कार्यवाहियों के खारिज किए जागे 

; के लिए न्यायालय को प्रतिवादियों के आवेदन के प्रति निर्देश किया गया है, जो | 
उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में नहीं है किन्तु, यद्यपि ऐसा कोई उपबंध नहँ 
है, फिर भी उसके लिए कोई प्रतिषेध भी नहीं है और ऐसी स्थिति में स्थति | 
प्रतिवादी निश्चय ही न्यायालय से समुचित व्यक्ति द्वारा समुचित रूप से न चलाए 
जाने के कारण वाद के खारिज किए जाने का अनुरोध कर सकता है। तथापि, 
इससे आवेदक के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। 


9. श्री मेहता ने स्टाम्प-शुल्क के संबंध में तीन और नजीरों के प्रतिं | 
हमारा ध्यान आकषित किया, जिनमें स्टाम्प अधिनियम के अधीन प्राधिकारी, | 
एंक बार विशिष्ट आदेश पारित: कर चुकने के पश्चात्‌, पद कार्य निवत्त हो गया | 
था और तत्पश्चात्‌ उसके पास अपने विनिश्चय को अस्वीकृत करने या उसका | 
पुनविलोकन करने के लिए कोई प्राधिकार नहीं रह गया था । हमें ऐसा प्रतीत _ 
होता है कि यह सादृश्यमूलक निर्देश अनावश्यक है, क्योंकि हमारी राय में पह | 
पद कार्ये निवृत्त होने वाले व्यक्ति का मामला नहीं है बल्कि वह सिविल प्रक्रिया | 
संहिता के आदेश ], नियम ।0 के अनुसार अपील उपस्थापित करने वाले गलत 
व्यक्ति का मामला है। श्री मेहता ने हमारे समक्ष इस बात पर भी जोर दिया 
था कि वाद और अपील के बीच आधारभूत अन्तर है, और उन्होंने हमारे समरे 
राज बिहारी लाल बनाम महाबीर प्रसाद! वाले मामले में इलाहाबाद उच | 
पी का अवलम्ब लिया। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया । 

स्क प्रतिवादी, जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी, विचार । 


न हक ह नियुक्त वादार्थ संरक्षक से भिन्न व्यक्ति की मार्फत - अपी | 
'वमान्य रूप से संस्थित नहीं कर सकता थ 
गया है कि अपील न्याया 


के संस्थित किए जाने की तारीख से अवयर्क के संर 


| 

| 

| 
नियुक्त वादार्थ सं है करते हुए, विचारण न्यायालय £ | 
यु सरक्षक से भिन्न व्यक्ति द्वारा अवयस्क की ओर से अपील बी | 

7 ए० श्राई० आर० | | 
° 4956 इलाहाबाद 30 (पूर्ण न्या०), 
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फाइल किया जाना अनुज्ञात कर सकता है | हमारी राय में, इस निर्णय का 
हमारे समक्ष वाली विषय-वस्तु से कोई संबंध नहीं है । हमें ऐसा प्रतीत होता है 
कि यहां हमें इस प्रसिद्ध उक्ति का प्रत्यास्मरण करना चाहिए कि “प्रक्रिया न्याय 
ककी सेविका है, न कि स्वामिनी ।” प्रक्रियात्मक अनियमितता या गलती से न्याय 
-का सारभूत हित ध्वंस नहीं होने दिया जा सकता है, जब तक कि यह दशित नहीं- 
'कर दिया जाता कि इस अनियमितता के कारण अन्य पक्षकार अपरिहार्य रूप से 
अतिकूल स्थिति में पड़ गया है । सिविल प्रकिया संहिता का आदेश ।, नियम 
20 नीचे उद्धत किया जा रहा है :-- 
“]0(]). जहां कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम 

से संस्थित किया गया है, या जहां यह संदेहपूर्ण है कि कया वह सही 

वादी के नाम में संस्थित किया गया है वहां यदि वाद के किसी भी 

प्रक्रम में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वाद सद्भाविक 

भूल से संस्थित किया गया है भौर विवाद में के वास्तविक विषय के 
अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो, वह ऐसे निबन्धनों पर, 

जो वह न्यायसंगत समझे, वाद के किसी भी प्रक्रम में किसी अस्य व्यक्ति 

को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने या जोड़े जाने का आदेश दे 

सकेगा ।” 


स्पष्टतः विधि के ऊपर उद्धत उपबंध में वाद के प्रति निर्देश किया गया है, न 
कि अपील के प्रति, किन्तु सिबिल प्रक्रिया संहिता की धारा .]07(2) में यह 
उपबंध किया गया है कि अपील न्यायालय की वे ही शक्तियां होंगी और वह 
यथासम्भव लगभग उन्हीं कतेव्यों का पालन करेगा, जो आरस्भिक अधिकारिता 
वाले न्यायालयों में संस्थित वादों के बारे में इस संहिता ढ्वारा उन्हें प्रदत्त और 
“उन पर अधिरोपित किए गए हैं। यदि विचारण न्यायालय में संस्थित वाद की 
बावत अवयस्क व्यक्तिं अपने तथाकथित वादमित्र की मार्फत इस गलत धारणा 


'के अधीन वाद फाइल करता है कि अभिकथित वादी अब भी अवयस्क बना हुआ | 


है, तो न्यायालय निश्चय ही वादी के उस गलत नाम या गलत वर्णन के शुद्ध किए 
जाने के लिए अनुज्ञा दे सकता है। तकी जान बनाम ओबेदुल्ला” वाले मामले में 
कलकत्ता उच्च न्यायालय के खण्ड ऱ्योयपीठ को ऐसे ही मामले पर विचार करता 
पड़ा था । उस मामले में स्वयं को अवयस्क अभिकथित करने वाले व्यक्ति द्वारा 
वाद संस्थित किया गयां था और वह वाद वादमित्र की साफंत लाया गया था । 
बाद में यह पाया गया कि वादी वाद के संस्थित किए जाने की तारीख को वस्तुतः 
अवयस्क नहीं था और यह अनुरोध किया गेया कि न्यायालय को वाद खारिज 


2 (।894) ग्राई० एल० आर० 2! कलकत्ता 866. 
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कर देना चाहिए। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए उक्त अनुरोध 
अस्वीकार कर दिया कि न्यायालय वाद खारिज करने के लिए आबद्ध नहीं था 
क्योंकि प्रतिवादी को, उसके खर्चों का संदाय करके, पूर्णतः क्षतिपृति की जा 
सकती थी । उच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में प्रतिवादी 
के लिए समुचित उपाय वादपत्र को फाइल से हटाने या संशोधित कराने के लिए 
आवेदन करना था, किन्तु यदि वादी द्वारा यह अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया 
जाता है, तब भी न्यायालय को मामला खारिज नहीं करना चाहिए बल्कि वादमित्र 
के नाम को अधिशेष समझना चाहिए और वाद को चलते रहने देना चाहिए । 
इस मामले का षण्मुख चेट्टी.बनाम सी० के० नारायण अय्यर! वाले मामले में 
मद्रास उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ द्वारा अनुसरण किया गया । उस 
मामले में वादी को वादपत्र में अवयस्क के रूप में वर्णित किया गया था किन्तु, 
वह न्यायालय के समक्ष उसके वादमित्र द्वारा वादपत्र फाइल किए जाने से लगभग 
चार दिन पूर्व ही वस्तुतः वयस्कता अभिप्राप्त कर चुका था । अवयस्कता के 


अभिकथित रूप से चालू रहने के बारे में सद्भाविक विशवास पाया गया और | 


मद्रास उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ ने यह विनिर्णय किया कि ऐसा वाद 
खारिज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि वादपत्र, वांदमित्र की मार्फत वाद फाइल' 
करने वाले अवयस्क के रूप में वादी के वर्णन को काटकर आवश्यक संशोधर्न 


- करने और वादपत्र में अन्य पारिणामिक परिवर्तत करने के पश्चात्‌ वादपत्र पेश 
किए जाने के लिए वापस कर दिया जाता चाहिए | 


!0. श्री मेहता ने यह दलील दी कि सिविल वाद से संबंधित उपधः 
अपील के ज्ञापन के पेश किए जाने को लागू नहीं हो सकता है, जिसके लिए 
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 / निधम ], 2 और 3 में व्यापक उपबंध 


पड ता 
पड़ रहा हो | हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि अपील चंपक वशराम 
दारा फाइल की गई है किन्तु अनवधानता या. 


र ता या अज्ञानता के कारण चंपक और 
उसको माता, द ही, ने कदाचित्‌ 
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भी शंका नहीं थी कि कौन अपील उपस्थापित कर रहा था और किसके विरुद्ध । 
यह्‌ चंपक की अपील थी, जो न्यायालय में उसकी माता के हाथों फाइल को गई 
थी, जो अपनी निरक्षरता के कारण विधि की इस सूक्ष्म अध्यपेक्षा को नहीं समझ 
सकी कि वयस्कता अभिप्राप्त कर लेने पर स्वयं अवयस्क को ही मामले के 
अभिलेख में सम्यक्‌ रूप से वणित किया जा सकता है। यहां हम एक मुद्दे की 
अनदेखी नहीं कर सकते हैं। यदि हम इस गलती के शुद्ध किए जाने के लिए 
अनुज्ञा दे देते हैं, जिसे हमने सद्भाविक माना है, तो अन्य पक्षकार पर इससे 
कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है । किसी विनिदिष्ट विवरण के 
बिना, आधे मन से यह कथन किया गया कि वषं ।978 से वर्ष ।983 तक इस 
अपील के लम्बित रहने के दौरान सम्पत्ति के कुछ भागों की बाबत कुछ परिवर्तन 
हो गए होंगे । यह किसी व्यक्ति ने भी कथन नहीं किया है (उसके अभिलेख में 
होने का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है) कि इस स्पष्ट धारणा के कारण कि अपील 
अनस्तित्बशील थी, ऐसे संब्यवहार प्रतिवादियों द्वारा किए गए थे और इसलिए 
प्रत्यर्थी सं० ।, 2 और 3 पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संभावना है । 


।]. मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, हम ]978 के सिविल आवेदन 
सं 356 को मंजूर करने में कोई कठिनाई नहीं देखते और तदनुसार हम अपील 
के ज्ञापन में वादी के वर्णन के शुद्ध किए जाने के लिए अनुज्ञा दे रहे हैं। तदनुसार: 
सिविल आवेदन मंजूर किया जाता है किन्तु इस निदेश के साथ कि आवेदक 
चंपक वशराम एक सेट में प्रतिवादी-प्रत्यथी सं० ।, 2 और 3 को इस सिविल' 
आवेदन के खच के रूप में [00 रुपये का संदाय करेगा । 


72. अब हम मुख्य प्रथम अपील पर आते हैं। इस मामले में दोनों ही 
पक्षकारों ने अपने-अपने अभिकथतों में पर्याप्त उपान्तरण किए हैं। विवाद की जड़ें 
काफी गहरी प्रतीत होती हैं और जब तक कि नए सिरे से विचारण आरम्भ नहीं. 
होता है, पक्षकारों को विधि के अनुसार न्याय नहीं दिया जा सकता है | 978 
के सिविल आवेदन सं० 356 में हमारे आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 
समावेदन करने के श्री डी० एल० कोठारी के 'अधिकार को अविकल रखते हुए,- 

उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि अपील मंजूर की जानी 
चाहिए और मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता चाहिए । 
श्री जे० आर० नानाबती की सहमति से, सम्पूर्ण मामला विद्वान्‌ विचारण | 
न्यायाधीश को वापस भेजा जा रहा है, जो दोनों पक्षकारों को हमारे द्वारा 
मंजूर किए गए सिविल आवेदन के अनुसार अपने-अपने अभिकथनों को संशोधित 
कराने की अजज्ञा देंगे और उसके पश्चात्‌ पक्षकारों को नए मुद्दों पर साक्ष्य _ 
. देने की अनुज्ञा देंगे और उसके पश्चात्‌ सभी मुद्दों पर, जिनमें दत्तक ग्रहण काः 
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` प्रशन भी सम्मिलित है, मामले का नए सिरे से विनिश्चय करेंगे । अतः तकनीकी 
रूप में यह कहा जा सकता है कि अपील और प्रत्याक्षेप दोनों ही मंजूर किए 
जा रहे हैं किन्तु खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है । उन मुद्दों 
'पर, जिन पर साक्ष्य पहले ही दिया जा चुका है, यह बात स्पष्ट की जाती है कि 
पक्षकारों को तब तक अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया 


जाएगा, जब तक कि वह ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के लिए कोई मामला साबित. 


न करें । 


73. परिणामतः प्रथम अपील और प्रत्याक्षेप मंजूर किए जाते हैं। खचँ 
के बारे में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है। सम्पूर्ण मामला विधि के अनुसार 
विनिश्चय के लिए विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। 


ग 4. श्री डी० एल० कोठारी के अनुरोध पर, आज से 6 सप्ताह की 


अवधि तक विचारण न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाहियां आरम्भ नहीं की E 
जाएंगी क्योंकि उनका यह कहना है किं वह ।978 के सिविल आवेदन सं० 356 


पर हमारे आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में समावेदन करना चाहते हैं। 
तथापि, यदि हमारे द्वारा या उच्चतम 


यथाशीघ्र उसका विनिश्चय करेगा । 


रत्यर्थी सं० ।, जो न्यायालय में उपस्थित है और जिसकी शवाल्तं 
म श्री डी० एल० कोठारी डारा की गई है, इस न्यायालय के समक्ष यह वचतबर्ध 
कर रहा है कि वह 6 सप्ताह- की इस अवधि के दौरान, यदि बह इस सम्पति 
_ की बाबत किसी व्यक्ति के साथ 
दस्तावेज में इस तथ्य का 


. सिविल आवेदन मंजूर किया 


i प् 


: ड 


हु 


म न्यायालय द्वारा आगे रोक मंजूर नहीं की | 
जाती है, तो 97] का यह सम्पूर्ण वाद विचारण न्यायालय द्वारा अनिवायक | 
विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा और-वह दिन-प्रतिदिन मामले की सुनवाई करके _ 
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आर० आर० चौहान और अन्य ब० गुजरात राज्य और अन्य 


(R. R. Chauhan and others Vs. The State of Gujarat 
and others) 


तारीख 4 अगस्त, 983 
[न्या० एन० एच० भट्ट ओर न्या० एस० ए० शाह] 


गुजरात पंचायत सेवा (वर्गोकरण ओर भरती) (द्वितीय संशोधन) 
नियमावली, 977 तथा आठवां संशोधन, 978 सपठित गजरात पंचायत 
अधिनियम, 963, धारा 206--पंचायत सेवाओं को पुनगंठित करके 
पिटीजनरों को विभिन्न काडरों/ग्रपों में विकल्प के आधार पर आबंटित किया 
जाना--उक्त नियमावली से पिटीशनरों की सेवा को शतो पर प्रतिकल प्रभाव 
नहीं पड़ता क्योंकि प्रोन्नति के भावी अवसर सेवा की राते नहीं ' हें-अतः यह 
नियमावली अधिनियम की धारा 206 के प्रतिकूल नहीं है। 


गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण ओर भर्तो) (द्वितीय संशोधन) 
नियमावली, ।977 तथा आठवां संशोधन, 978 सपठित गजरात पंचायत. 
अधिनियम, 963, धारा 206--पंचायत सेवाओं को पुनगंठित करके 


पिटीशनरों को विभिन्‍न काडरों/ग्रपों में विकल्प के आधार पर आबंटित किया | 


» जाना--विधानमंडल को नियमावली विरचितं करके राज्य सेवाओं को पुनगंठित 

करने की प्रशासनिक शक्ति है और उक्त नियमावली में कोई मनमानापन नहीं 

/ है--अतः उक्त नियमावली राज्य विधानमण्डल की शक्तियों के अधीन होने के. 
कारण विधिमान्य अधिनियमितियां हें । 


गुजरात पंचायत अधिनियम, 963 राज्य में | अप्रैल, ]963 से प्रवतित 
हुआ । ।978 के विशेष सिविल आवेदन सं० 294 के पिटीशनर यह दावा करते 


हैं कि उन्हें पंचायत अधिनियम की धारा 206 के उपबंधों के अधीन पंचायत 


सेवाओं में आबंटित किया गया है । इस आवंटन से पूर्व ये सभी गुजरात राज्य | 
के राजस्व विभाग में कार्य कर रहे थे। पंचायत सेवा में इतके आबंटन के ' पश्चात्‌ः 


अधिनियम की धारा 323 के अधीन शक्तियों के "ये 
गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) नियमावली, दा 
 . इस नियमावली के अधीन पंचायत 

गया था । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष ।968-69.तक अव्वलकारकुन के उच्च काइर । 


में नियुक्ति के लिए कोई लिपिक अहँरित नहीं थे । 28 अप्रैल, 969 का एक 
` “परिपत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था और इस आशय के निदेश जारी 
किए गए थे कि जब तक अव्वलकारकुन के पद पर प्रोन्नति के लिए अहुर 
'लिपिक उपलब्ध न हों तब तक उन लिपिकों को अनंतिम रूप से शुद्धतः तद 
आधार पर अस्थाई व्यवस्था के रूप में अव्वलेंकारकुंन नियुक्त किया जाए, जिन 
-लिपिकों ने अन्तःसेवा विभागीय परीक्षा प्रास कर ली है, जिन्होंने स्थानीय शासन 
:का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है या जो लेखा लिपिक के रूप में नियुक्त किये जाने 


के लिए अहेरित हो गये हैं। इस परिपत्र के कारण पिटीशनरों को अनंतिम रूप से . 


अव्व॑लेकारकुन के रूप में पदोन्नतं किया गेया है। $ , 

सन्‌ 977 में भर्ती नियमावली, ।967 में सरकार द्वारा संशोधन किया 
- गया । इस नियमावली के उपबंधों के अधीन पंचायत सेवाओं को पुनगंठित किग्रा 
गया था और इन्हें दो काडरों अर्थात्‌ लिपिकोय काडर (ग्रुप) और लेखा काइर 
(ग्रुप) में विभाजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, लिपिकीय काडर में पदों की 
तीन ओर ग्रुपों (ग्रुप !, ग्रुप 2 ओर ग्रुप 3) में विभाजित किया गया था; जबकि 
लेखा काडर में पदीं को चार ग्रुपों (ग्रुप ], ग्रूप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4) में विभाजित 
किया गेया था । उच्चतर ग्रुपों में पदोन्नति निम्नतर ग्रुपों के पात्र उम्मीदवारों 
में से को जाती थी । 


पिटीशनरों की ओर से यह निवेदन किया गया कि (]) पिटीशनरों को 
या तो लिपिकीय काडर या लेखा काडर के बारे में विकल्प देने के लिए कहा गया 
है। अतः पदोन्नति के अवसर बहुत कम हो जाएंगे और ये अवसर केवल एक शरू 
(काडर) में ही उपलब्ध होंगे, (2) उन्होंने मह और कहा कि संबंधित काडर पैं 
कुछ और नये पद शामिल किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप इन पदों के कुछ 
और धारक भी आंगे पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएंगे और इस प्रकार से उच्चतर 
कांडर में पिटीशेनरों की पद्रोन्ततिं के अवसर और भी कम हो जाएंगे, (3) गर्द 
कि संबंधित काडर में पिटीशनरों का आबंटन इसीलिए मनभाना और अन्यायपूण 
होगा क्योंकि नियमावली द्वारा कोई मार्गदर्शन विहित नहीं किया गया है । अरत 
चूंकि नई नियंमांवली पंचायत अंधिसियम, 7963 की धारा 206 के अधी 
गारंटीकृत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है अतः यह नियमावली स्पर्ष 
रूप से राज्य सरकार झी शक्तियों से बाहय है और इसलिए इसे अभिंखण्डतं कर 
दिया जाना चाहिए। ह | 


पिटीशंनों के इस ग्रूप में पिटीशंनरों ने अधिकारियों द्वारा पारित आदेश 


कट .... (८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
BR 5 hh 


को और ।977 की नियमावली की शक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी है 
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“कि उक्त नियमावली में उनकी सेवा की शर्तों में प्रोन्नति के अधिकार पर प्रतिकूल 
"प्रभाव डालते हुए परिवर्तन किया गया है औरं इसीलिए यह नियमावली गुजरात 
"पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'पंचायत अधिनियम' कहा गया है) 
की धारा 206 में अंतर्विष्ट -उपवंधों के प्रतिकूल हैं और इसीलिए अभिखण्डित 
“किये जाने योग्य हैं । 


अभिनिर्धारित---पिटीशन खारिज किये गये । 


बहुत दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में अनेक निर्णयों 
-में यह मत व्यक्त किया है कि पदोन्नति के अवसर सेवा की शर्ते नहीं हैं और 


एक सक्षम विधायी प्राधिकरण को (भावी) पदोन्नति के अवसरों को प्रभावित करने | 


वाले नियम अधिनियमित करने की पर्याप्त शक्ति है। गुजरात पंचायत सेवा 
“नियमावली के द्वितीय और आठवें संशोधन को देखने से यह प्रतीत होता है कि 
“पदोन्नति के और अधिक्र अवसर उपलब्ध हो गये हैं और पिटीशनर, यदि बे पात्र 
हैं तो, उच्चतर काडर में प्रत्येक पद पर और पदोन्नति के लिए हकदार होंगे । 
"विधि की यह स्थिति अब भली-भांति तय हो चुकी है कि सरकार को उतने काडर 


सृजित करने की पर्याप्त शक्तियां हैं जितने वह सुजित करना चाहे। (पैरा 8, I0 


भौर ] ) 


प्रस्तुत मामले में सरकार नें सेवाओं को पुनर्गठित किया है और ऐसे दो 
काडर सृजित किये हैं जो वैज्ञानिक भी हैं और तरकंसंगत भी तथा यह नहीं कहा 
“जा सकता कि पिटीशनरों के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण हुआ है । इसके 
“अतिकूल, तत्संबंधी शाखा में पदोन्नति पाने के, बजाय अब सभी पिटीशनर दो 
काडरों में अर्थात्‌ इनके अपने काडर में, जिसमें उन्होंने अपना विकल्प दिया है या 
“जिसके बारे में वे एतत्पश्चात्‌ विकल्प देते हैं, अनेक पदों के लिए हकदार होंगे । 
सेवा को पुनर्गठित करने की सरकार को प्रशासनिक शक्तियां हैं और यदि सरकार 
ने तत्संबंधी काडर में इन नये पदों को शामिल कर लिया है तो इसके बारे में 
कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता । (वैरा 2 और 73 ) 


नियमावली के आठवें संशोधन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संबंधित 

"सामान्य काडर में सरकार द्वारा नियुक्ति अपनी मर्जी के अनुसार नहीं की जानी है 
और पिटीशनरों को सामान्य काडरों में से किसी भी एक काडर के बारे में विकल्प 
' दैने की छूट है। यदि किसी काडर विशेष में आवेदकों की संख्या अधिक है, तो 
ऽनका आबंटन उन सिद्धांतों के अनुसार समिति द्वारा किया जायेगा जो (सिद्धांत) 
_इन संशोधित 'नियमों में अधिकथित किये गये हैं । इस तथ्य के प्रति ध्यान रखते 
' हए कि पिटीशनरों को विकल्प का अवसर दिया गया है, और यदि किसी काडर 
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विशेष में आवेदकों की संख्या अधिक है तो एक स्वतन्त्र समिति नियमावली में 
अधिकथित सिंद्धान्तों के अनुसार आबंटन आदेश करने के लिए नियुक्त की जायेगी, 
मनमानेपन की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया है । अतः नियमावली 
का द्वितीय और आठवां संशोधन शवत्याधीन है; ये विधिमान्य अधिनियमितियां 
हैं और जैसी कि प्रार्थना की गई है, इन्हें अभिखण्डित नहीं किया जा सकता। 
(पैरा ।5 और 6) 


पैरा 
[977] 2977 (2) एस० एल० आर० पी० 505: ! 
श्री एस० डी० शर्मा ओर अन्य बनाम गुजरात राज्य और 
अन्य ($. D. Sharma and others Vs. The 
State of Gujarat & others); ड 
[974] ए० आई० आर० ।974 एस० सी० 259 : आर० एस० 8 
देवधर बनाम महाराष्ट्र राज्य (R. $. Deodhar Vs. 
State of Maharashtra); 
[965] ।965 की सिविल अपील सं० 228 जिसका विनिश्चय 8. 


25 जनवरी, ।967 को किया गया था (उच्चतम 
न्यायालय) : मैसूर राज्य बनाम जी० बी० पुरोहित 
(State of Mysore Vs. G. B. Purohit) 


अनुर्सारत किये गये । 
आरंभिक रिट अधिकारिता : 978 का रिट आवेदन संख्या 294 


संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन, जिसके साथ ]978- 
के विशेष सिविल आवेदन सं० 2[]7, ]854, ।765, 9] ] और 7980 के 
विशेष सिविल आवेदन सं० 379 की भी सुनवाई की गई । 


(.) 978 के विशेष सिविल आवेदन सं० 294 में : 
पिटीशनरों की ओर से  *** श्रीमती के० ए० मेहता 


प्रत्ययौ सं० | की ओर से श्री आर० आर० शाह, सहायक 


-सरकारी प्लीडर 


प्रत्यर्थो सं० 2 की ओर से श्री आर० आर० शाह्‌, सहाय 


सरकारी प्लीडर 


r 
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(2) ` 2978 के विशेष सिविल आवेदन सं० 7765 में : 


पिटीशनरों की ओर से a श्री एम० आर० आनन्द 
प्रत्यर्थी सं० । को ओर से i श्री० के० एम० रावल 
प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 की ओर से ** श्री आर० आर० शाह्‌, सहायक 


सरकारी प्लीडर 
(3) 2978 के विशेष सिविल आवेदन सं० 854 सें : 


पिटीशनरों की ओर से ` श्री एम० आर० आनन्द 


प्रत्यर्थी सं० | को ओर से १% श्री आर० आर० शाह, सहायक 
सरकारी प्लीडर 


(4) 7978 के विशेष सिविल आवेदन सं० 277 में : 
पिटीशनरों की ओर से ३ श्री पी ० एस० पटेल 


प्रत्यर्थी सं० । की ओर से ` श्री आर० आर० शाह, सहायक 
सरकारी प्लीडर 


(5) 978 के विशेष सिविल आवेदन सं० 9 सें: 


पिटीशनरों की ओर से fs सवेश्री के० एम० रावल और डी० डी० 
दवे 


प्रत्यर्थो सं० की ओर से ९0 श्री आर० आर० शाह, सहायक 
सरकारी प्लीडर 


(6) 2980 के विशेष सिविल आबेदन सं० 379 में :. 


पिटीशनरों की ओर से ces श्री एम० आर० भानन्द 
प्रत्यर्थ सं ] और 2 की ओर से *** श्री आर० आर० शाह्‌, सहायक 
सरकारी प्री 


न्यायालय का निर्णय न्या० एस० ए. ० शाह्‌ “दया । 
न्या० शाह 


पिटीशनों के इस ग्रुप में पिटीशनरों ने अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों 
को ओर गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (द्वितीय संशोधन) 
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|| 
| 
गाए 
(व्याश शाह 


नियमावली, [977 [गुजरात पंचायत्स सविसिस (क्लासिफिकेशन एण्ड रिकट) | 
(सेकिण्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 977] की शक्तियों को इस आधार पर चुनौती ही | 
है कि उक्त नियमावली में उनकी सेवा की शर्तों में उनकी प्रौन्नति के अधिकार | 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए परिवर्तत किया गया है और इसीलिए यह 
नियमावली गुजरात पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ “पंचायत 

अधिनियम" कहा गया है) की धारा 206 में अंतविष्ट उपबंधों के प्रतिकूल है ओर | 
इसीलिए अभिखण्डित किये जाने योग्य हैं। पिटीशनों के इस ग्रुप में पर्वोकत 
नियमावली की शक्तियों के और अन्य परिपत्रों के लागू किये जाने के बारे में 


सामान्य प्रश्‍न उठाये गये हैं ओर इनका निपटारा इसी सामान्य निर्णय से किया | 
जा रहा है। : । 


2. इससे, पूर्व कि हम इन पिटीशनरों की सामान्य दलीलों पर विचार 
करे, कुछ तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है । गुजरात पंचायत 
` अधिनियम, 963 इस राज्य में | अप्रैल, .]963 से. प्रवतित हुआ । 978 के | 

विशेष सिविल आवेदन सं० 294 के पिटीशनर यह दावा करते हैं कि उह | 
पंचायत अधिनियम की धारा 206 के . उपबंधों के अधीन पंचायत सेवाओं में ; 
आबंटित किया गया है । इस आवंटन से पूव ये सभी पिटीशनर गुजरात रा्य कें | 
राजस्व विभाग में कार्य कर रहे थे। पंचायत सेवा में इनके आवंटन के पश्चात 
इन्हें राजस्व शाखा में बड़ौदा जिला पंचायत में लिपिक के रूप मैं नियुक्त किया 
गाथा । सच 967 में, पंचायत अधिनियम की धारा 323 के अधीन शमितो 
के प्रयोग में गुजरात राज्य ने गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती 
नियमावली, 967 विरचित की (जिसे इसमें इसके पश्चात भर्ती नियमावली). 

]967 कहा गया था) । इस नियमावली के अधीन पंचायत सेवा को विभिल | 


शाखाओं उदाहरणार्थ कृषि, लोकनिर्माण, चिकित्सा, पशुपालन, लोक स्वा 


र क और प्रामीण विकास आदि विभिन्न शाखाओं में पुनर्गंठित किया 


> SU प्रतीत होता 
में तत्कालीन व्यवस्था के 


बढ 


। है कि पिटीशनरों को सरकारी परिपत्रों के 


प में शुद्धतः तदर्थं रूप में सन्‌ 968-6! 
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* ४2, अव्वलकारकुन :--- 


“अब्वलकारकुनों के पदों पर नियुक्ति (क) सरकार द्वारा 
अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में गुजरात पंचायत सेवा चयन बोडे द्वारा 
आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप सीधे चयन द्वारा 
अथवा (ख) जिले में काम करने वाले पंचायत सेवा की राजस्व शाखा 
के उन लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने राजस्व अहक परीक्षा 
पास कर ली है, उनमें से उक्त परीक्षा पास करने की तारीख के अनसार 
और यदि तारीखे एक जेसी हैं तो परीक्षा में प्राप्त रैक के अनसार, और 
यदि रॅक भी एक जैसी ही है तो सेवा अवधि में वरिष्ठता द्वारा की 
जायेगी । 


4. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष ]968-69 तक अव्वलकारकुन के उच्च 
काडर में नियुक्ति के लिए कोई लिपिक अहंरित नहीं था । 28 अप्रैल, ।969 
का एक परिपत्र जो, इस पिटीशन का उपाबंध-ए है, राज्य सरकार द्वारा जारी 
'किया गया था जो ऊपर उल्लिखितु स्थिति को स्पष्ट करता है और इस आशय के 
'निदेश जारी किये गये थे कि जब तक अव्वलकारकुन के पद पर प्रोन्नति के लिए 
अहँरित लिपिक उपलब्ध न हों तब तक उन लिपिकों को अनंतिम रूप से शुद्धतः 
. तदर्थं आधार पर अस्थाई व्यवस्था के रूप में अव्वलकारकुन नियुक्त किया जाए, 
जिन लिपिकों ने अन्तःसेवा विभागीय परीक्षा पास कर ली है, जिन्होंने स्थानीय 


—————ि—— 


ॐ अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :-- 
” ०2, Avalkarkuns :- 


Appointment to the posts of Avalkarkans shall be 
made (a) by direct selection on the result of a comper 
titive examination held by the Gujarat Panchayat 
Service Selection Board in accordance with the scheme 
approved by the Government or (b) by promotion from 
amongst the clerks of the Revenue Branch of Panchayat 
Service working in the District who have passed Revenue 
qualifying Examination according to the date of passing 

- the said examination and if the dates are the same, then, 
according to the rank obtained in the 
if the rank also happens t 


_ Sflength of service.” 
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शासन का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है या जो लेखा लिपिक के रूप में नियक्ष 
किये जाने. के लिए अहुरित हो गये हैँ। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के 
20 अगस्त, 968 के पूर्ववर्ती परिपत्र और इस परिपत्र के कारण पिटीशनरों 
को अनन्तिम रूप से अब्वलकारकुन के रूप में पदोन्नत किया गया है । 


— 


याशा 


5. सन्‌ ।977 में भर्ती नियमावली, 2967 में सरकार द्वारा और / 


संशोधन किया गया जिसे गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (द्वितीय 


संशोधन) नियमावली, ।967 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ संशोधित नियमावत्ती ' 
कहा गया है)। इस नियमावली के उपबंधों के अधीन पंचायत सेवाओं को पुनरेति । 


किया गया था और इन्हें दो काडरों अर्थात्‌ लिपिकीय काडर (ग्रुप) और लेखा 


काडर (ग्रुप) में विभाजित किया गया था । इसके अतिरिक्त, लिपिकीय काडर | 


में पदों को तीन और ग्रुपों (ग्रुप [, ग्रुप 2 और ग्रुप 3) में विभाजित किया 


गया था: जबकि लेखा काडर में पदों को चार ग्रपों (ग्रूप ], ग्रुप 2, ग्रुप 3 | 
और ग्रुप 4) में विभाजित किया गया था । उच्चतर ग्रपों में पदोन्नति निम्मतर | 


रूपों में पात्र उम्मीदवारों में से की जाती थी । 


6. 978 के विशेष सिविल आवेदन सं० 2 94 में पिटीशनरों को ओर । 


से हाजिर होने वाली विद्वान्‌ अधिवक्ता श्रीमती मेहता ने हमें संशोधित 
नियमावली के विभिन्न उपबंधों का पारायण कराया है और यह निवेदन किया 
कि (]) पिटीशनरों को यातो लिपिकीय काडर या लेखा काडर के बारे में 
विकल्प देने के लिए कहा गया है । अतः पदोः 
और यह्‌ क केवल एक ग्रुप (काडर) में ही उपलब्ध होगा; (2) उन्होंने यह 
और कहा कि संबंधित काडर में कुछ और नये'पद शामिल किये गये हैँ जिसके 
परिणामस्वरूप इन पदों के कुछ और धारक भी आगे पदोन्नति के लिए पात्र हों 
जाएंगे और इस प्रकार से उच्चतर काडर में पिटीशनरों की पदोन्नति के अवसरं 
और भी कम हो जाएंगे; (3) यह कि संबंधित काडर में पिटीशनरों का आबंटर् 
इसीलिए मनमाना और अन्यायपूर्ण होगा क्योंकि नियमावली द्वारा कोई 
मार्गदर्शन विहित नहीं किया गया है । अतः श्रीमती मेहता यह कहती हैं कि चूंकि 
नई नियमावली पंचायत अधिनियम 'की धारा 206 क्के | अधीन गारंटी 


अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डा 
® सती है अतः यह नियमावली स्पष्ट रूप में 
राज्य सरकार की शक्तियों से बाह्य है के 


जाता चाहिए । 


न्नति के अवसर बहुत कम हो जाएंगे | 


7. अन्य पिटीशनों में पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने बाले: विद्वा 


काउन्सेलों ने भी श्रीमती मेहता द्वारा दी गई दलीलों और किये गये निवेदनों गी 
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ही अपनाया है और चूंकि हमने उन सभी र को पहले ही उद्धृत कर दिया है 
जो संबंधित पिटीशनरों द्वारा दी गई हैं, अतः हम इन सब पर एक साथ ही 
विचार करेंगे । , 

8. अब हम श्रीमती मेहता द्वारा दी गई दलीलों परं एक-एक करके 
बिचार करेगे। सर्वप्रथम श्रीमती मेहता की दलील यह है कि संशोधित नियमावली 
के अधिनियमित किये जाने से पिटीशनरों' के प्रोन्नति संबंधी अधिकारों पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस दलील में कोई वजन नहीं है क्योंकि बहुत दिन 
पहले ही भेसूर राज्य ब० जी० बी० पुरोहित! के विनिश्चय में ही यह तय हो 
चुका है, जिसकी पुष्टि आर० एस० देवधर ब० महाराष्ट राज्य? में उच्चतम 
न्यायालय के पश्चातूवर्ती विनिश्चय. द्वारा की जा चुकी है जिसमें उच्चतम 
न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह मत व्यक्त किया है कि पदोन्नति के अवसर 
सेवा की शतं नहीं हैं और एक सक्षम विधायी प्राधिकरण को पदोन्नति के अवसरों 
को प्रभावित करने वाले नियम अधिनियमित करने की पर्याप्त शक्ति है। 

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा ।2 में निम्नलिखित मत व्यक्त किये गये 


ह 


“मैसूर राज्य बनाम जी० बी ० पुरोहित (965 की सिविल अपील 
सं० 228 ], जिसका विनिश्चय 25 जनवरी, ]967 को किया गया) 
भ इस न्यायालय के विनिश्चय द्वारा अब यह भली-भांति तय किया जा 
चुका है कि यद्यपि पदोन्नति के लिए विचार किये जाने का अधिकार 
सेवा (की एक शते) है किन्तु पदोन्नति के मात्र भावी अवसर कोई सेवा 
की शर्तें नहीं हैं। ऐसा नियम, जो पदोन्तति के अवसरों को मात्र 
प्रभावित करता है, सेवा की शर्ते में फेरफार करने वाला नियम नहीं 
भाना जा सकता । पुरोहित के मामले में सफाई निरीक्षकों की जिलावार 
बरिष्ठता राज्यवार वरिष्ठता में परिवर्तित कर दी गई थी और इस 
परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी वरिष्ठता की दृष्टि से ओर नीचे 
ह गये थे तथा बहुत ही कनिष्ठ हो गये थे। यह दलील दी गई थी | 
% इस बात से उनकी पदोन्नति के उन अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव 
रह जो अवसर धारा ।75 की उपधारा (7) के परन्तु के अधीन 
0 TR ह । इस दलील को नकार दिया गया था और तत्कालीन 
जे 5 ॥ इम न्यायालय को ओर से निर्णय सुनाते हुए यह सत व्यक्त 
ला सं० 228] जिक्षका विनिश्चय 25 जनवरी, 967 को किया 
प्यायालय)। 
974 एस० सी० 259, 
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किया : श्रत्यथियों की ओर से यह कहा गया है कि चूंकि उनकी 
पदोन्‍नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसलिए उनकी सेवा 
की शर्तों में उनके लिए अहितकर परिवर्तन हुआ है' । हमें इस दलील में 
कोई बल प्रतीत नहीं होता क्योंकि पदोन्नति के अवसर सेवा की शते 
नहीं हैं। अतः यह स्पष्ट है कि न तो 30 जुलाई, 959 के नियम 
और न ,संविभागवार जिला कलक्टर के पदों पर पदोन्नति करने की 
प्रक्रिया पिटीशनरों की सेवा की शर्तों में उनके लिए अहितकर परिवतन 
करती है। तद्नुसार धारा .5 की उपधारा (7) का परन्तुक लागू 
नहीं होता और 30 जुलाई, 959 के नियमों को .अविधिमान्य कहकर 
इन पर इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकता कि ये नियम उक्त 
परन्तुक का पालन नहीं करते ।” 


ड र 2- धारा ]5(7) के परन्तुक में यह कहा गया था कि सेवा की शर्तों 
केन सरकार को पूर्व अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता और 
उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ मुद्दा यह था कि क्या आक्षेपित नियम 


उस पिटीशन के पिटीशनरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए उनकी सेवा की शर्तों 
में परिवर्तन करते थे ? 


आ i श्रीमती मेहता की यह दलील या यह निवेदन नहीं है कि पिटीशनरों 
त हा अवसर उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें या तो लिपिकीय काडर में या 
में आबंटित किया जाना है । इसके प्रतिकूल, त्तियमावली को देखने 

यह्‌ प्रतीत होता है कि पदोन्नति के और अधिक अवसर उपलब्ध हो गये है 


भौर पिटीशनर, यदि बे पात्र हैं उच्च में बर 
पदोन्नति के लिए हकदार होंगे । र ` उच्चतर काडर म प्रत्येक पद का और. 


विधि की यह स्थिति अब भली-भांति तय हो चुकी है कि सरकार 


को उतने काडर सुजित करने 


एजित करने की पर्याप्त शक्तियां हैं जितने वह सुजित करता 


र । श्री एस० डी० शम 
इस उच्च रु 

os की खण्ड न्यायपीठ ने, जिसमें मु० न्या० एस० ओबुल 
किया है a \ बन्धु च्या० एत० एच० भट्ट थे, निम्नलिखित मत व्यक्त. 


‘ प्रारंभ में 


विशेषा 

इतनी ह 5 वह्‌ राज्य में सुकर और कार्यकुशल प्रशासन के ति 
पर 3 सृजित कर सकती है जितनी राज्य में सुकर और कर्णि 
* 4277 (2) एस० एल० आर» पी, 505 ये RF 
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कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक, हों । गुजरात राज्य ने गुजरात 

` प्रशासनिक सेवा गठित करने का एक नीति संबंधी विनिश्चय किया है 
और सरकारने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति भी प्राप्त कर ली है। 
इसके पश्चात्‌ ही प्रशासनिक सेवा को पृथक विधान द्वारा गठित किया 
गया है। सरकार द्वारा यह नीति संबंधी विनिश्चय किया गया है और 
नीति संबंधी ऐसे विनिश्चय की विधिमान्यता को भारत के संविधान के 
अनुच्छेद 226 के अधीन प्रश्‍नगत नहीं किया जा सकता । 


2. प्रस्तुत मामले में सरकार ने सेवाओं को पुनगंठित किया है और 
ऐसे दो काडर सुजित किये हैं जो वैज्ञानिक भी हैं और तर्कसंगत भी तथा यह 
नहीं कहा जा सकता कि पिटीशनरों के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण हुआ है।- 
इसके प्रतिकूल, तत्संबंधी शाखा में पदोन्नति पाने के बजाय अब सभी पिटीशनर 
दो काडरों में अर्थात्‌ इनके अपने काडर में जिसमें उन्होंने अपना विकल्प दिया है 
या जिसके बारे में वे एतत्पश्चात्‌ विकल्प देते हैं, अनेक पदों के लिए हकदार 
होंगे । 

73. श्रीमती* मेहता की तीसरी दलील यह हैँ कि कम्प्यूटर, टाईपिस्ट 
आदि के अनेक नये पदों को शामिल कर लिया गया है। इस दलील में भी ऊपर 
उल्लिखित आधार. के कारण कोई बल नहीं है अर्थात्‌ यह कि सेवा को पुन्गंठित 
करने की सरकार को प्रशासनिक शक्तियां हैं और यदि सरकार ने तत्संबंधी 
काडर में इन नए पदों को शामिल कर लिया है तो इसके बारे में कोई आक्षेप्र नहीं 
किया जा सकता । 


74. श्रीमती मेहता की इस दलील में भी कोई बल नहीं हैं कि यह 
नियमावली अन्यायपूणे है और आबंटन के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं लिया गया: 
है । पिटीशतरों के साथ कोई मनमाना बर्ताव नहीं किया गया है । अधिनियमित 
किए जाने के पश्चात्‌ दूसरी संशोधित नियमावली को गुजरात पंचायत सेवा 
(वर्गीकरण और भर्ती) (आठवां संशोधन) नियमावली, ।978 द्वारा और आगे 
संशोधित किया गया है । इस नियमावली का नियम 3 श्रीमती मेहता की दलीलों 
का संपूर्ण उत्तर है, जिसका सारवान भाग नीचे उद्धत किया जा सकता हु हतेः 


+४ 4, सामान्य लिपिकीय काडर और सामान्य लेखा काडर में 
आबंटन के प्रयोजनों के लिए नीचे सारणी में विनिदिष्टे पंचायत सेवकों 


* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :-- (5 


43, For the purposes of allotment to the common 
clerical cadre and the: common accounts cadre the 
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` को या तो सामान्य लिपिकीय काडर में या सामान्य लेखा काइर में 
आवंटन के लिए विकल्प का प्रयोग करने का नोटिस दिया जाएगा। 
ऐसा विकल्प उस तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्रयोग में 
चाया जाएगा जिस तारीख को नोटिस की तामील की जाती है। ऐसे 
नोटिस की प्रत्येक ऐसे सेवक पर व्यक्तिगत रूप से तामील की जाएगी। 
यदि उन सेवकों की संख्या किसी संबंधित काडर में उपलब्ध पदों को 
संख्या से अधिक होती है, जो उस विशिष्ट काडर के लिए विकल्प देते हँ 
तो ऐसे सेवकों का आवंटन निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के 
पश्चात्‌ एक समिति अंतिम रूप से तय करेगी अर्थात्‌ :-- 
(क) सेवक द्वारा की गई सेवा की अवधि और सेवा के 
दौरान प्राप्त कार्य का अनुभव: 
(ख) सेवक की शैक्षणिक अहंताएं; 
(ग) किसी. काडर विशेष में आबंटन के लिए सेवक की 
उपयुक्तता का अवधारण मौखिक परीक्षा आयोजित करके किया 


जाएगा |” 
on —— 


Panchayat Servants specified in the Table below shall be 


Sliven notice for exercising option for allotrnent either in 
the common clerical 


cadre. Such option sh 
three months from th 
Such notice shall be 


all be exercised within a period of 
© date on which the notice is served. 


alise the allotment of such servants 
consideration the following matters, 


(a) length of service rendered by the servant 
and the Xperience of work he has gained during 


(8) educational qualifications of the servants: 
हर (०) Suitability of the Servant for allotment in 


i Particular'cadre Which shall be determined by 
holding oral test.” _ 
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]5. नियमावली के पूर्वोक्त आठवें संशोधन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 
संबंधित सामान्य काडर में नियुक्ति सरकार द्वारा अपनी मर्जी के अनुसार नहीं 
की जानी है और पिटीशनरों को सामान्य काडरों में से किसी भी एक काडर के 
बारे में विकल्प देने की छूट है। यदि किसी काडर विशेष में आवेदकों की संख्या 
अधिक है तो उनका आबंटन उन सिद्धांतों के अनुसार समिति द्वारा किया जायेगा 
जो (सिद्धांत) इन संशोधित नियमों में अधिकथित किए गए हैं। श्रीमती मेहता 
यह बताने में असफल रही हैं कि क्या इन तीनों सिद्धांतों में से कोई सिद्धांत, जो 
इन नियमों में अधिनियमित किए गए हैं, असंबद्ध या अताकिक है। इस तथ्य के 
प्रति ध्यान रखते हुए कि पिटीशनरों को विकल्प का अवसर दिया गया है, और 
यदि किसी काडर विशेष में आवेदकों की संख्या अधिक है तो एक स्वतंत्र समिति 
नियमावली में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार आबंटन आदेश करने के लिए 
नियुक्त की जाएगी, मनमानेपत की सभी संभावनाओं.को समाप्त कर दिया गया 
है । ऐसी परिस्थितियों में श्रीमती मेहता हमें यह नहीं बता सकी कि आठवीं 
संशोधित तियमावली किस प्रकार से आपत्तिजनक है। 

76. पूर्वोक्त दृष्टि से मामले को देखते हुए श्रीमती मेहता या पिटीशनरों 
का और कोई काउन्सेल यह दर्शाने में असमर्थ रहा था कि नियमावली का ढितीय 
संशोधन या आठवां संशोधन उन पिटीशनरों की सेवा की शर्तों के प्रतिकूल किस 
प्रकार है जो पंचायत अधिनियम की धारा 206 के अधीन सुरक्षित हैं । अतः 
हम यह निर्धारित करते हैं कि नियमावली का ड्वितीय और आठवां संशोधन 
शाक्त्याधीन है; ये विधिमान्य अधिनियमितियां हैं और जैसी कि प्रार्थना की गई 
है, इन्हें अभिखण्डित नहीं किया जा सकता । > 


]7- श्रीमती मेहता ते जब यह महसूस किया कि नियमावली शक्तिबाह्य 
नहीं है तो उन्होंने उन आदेशों पर आक्षेप किया जो उपाबंध-डी में जिला विकास 
प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए हैं, जिनके द्वारा कुछ पिटीशनरों को निम्नतर 
काडर में वापस भेज दिया गया है । श्रीमती मेहता की दलील यह थी कि जब 
विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता और लिपिकीय ग्रुप या लेखा ग्रुप के संबंधित 
काडर में आबंटन नहीं किया जाता है और इस प्रकार से स्थिति स्पष्ट रूप से 
अभिनिश्‍्चित नहीं की जाती तब तक प्रत्यर्थी पिटीशनरों को अव्वलुकारकुत के 
उनके पदों से निम्नतर स्थाई पदों पर प्रतिवतित.नहीं कर सकते । हम श्रीमती _ 
भेहता की इस व्यापक दलील को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि अब यह बिल्कुल _ 
स्पष्ट है कि अव्वलकारकुत के उच्चतर पदों पर पदोन्तति लिपिकों को ]967 
की कानूनी भर्ती नियमावली के अधीन केवल तभी दी जा सकती है यदि उन्होंने 
राजस्व अहंरक परीक्षा पास कर ली हो और यह स्वीकृत स्थिति है कि पिटीशनरों _ 
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ब राजस्व अहैरक परीक्षा पास नहीं की है और इसलिए पिटीशनर अधिका 
7967 की भर्ती नियमावली के नियम 2 के उपबंधों के अधीन अब्वलक हे 
पद पर बने रहने के हकदार नहीं हैं। ४ ही 


हें 8. जसा कि हमने ऊपर कहा है कि पिटीशनरों को अस्थाई व्यवस्था 
के रूप में उनकी वरिष्ठता के आधार पर, अर्हरित लिपिक न मिलने के कारण | 
Fl किया गया है। अब चूंकि यह पाया गया है कि पिटीशनर ।9 ci 
५ मावली के तत्संबंधी अधीनस्थ काडर में वरिष्ठ नहीं थी । इसलिए कनिष्ठ 
पीरो को तत्संबंधी काडर के हुसरे वरिष्ठ कर्मचारियों के अधिकारों को न्यून 
55 भन्वलकारकुन के रूप में बने रहने नहीं दिया जा सकता । यह स्वीकृत 
स्थिति है कि पिटीशनरों को अस्थाई व्यवस्था के रूप में पदोन्ततः किया गा 
अतः यदि तत्प॑बंधी काडर में पिटीशनरों से वरिष्ठ कोई कर्मचारी उपलब्ध है तोः 
ह ह को ह रखना और । तदर्थ आधार पर भी पदोन्नति देना 
को तब तक 7 क जार तत्संबंधी काडरों में बरिष्ठ कमंचारिय 
संशोधित नियमावली के उ क पर पदोन्नति मांगने का अधिकार है जब तक 
लाही (ह ह उपबर्धा के अधीन अंतिम वरिष्ठता विनिश्चित नहीं कर 
लगेगा । उस समय न ५ वक्त स्थिति के अनुसार अभी कुछ और समय 
करके भी पदोन्नति हट का सक्षम प्राधिकारी पिटीशनरों को प्रतिवर्तित 
अन्य दावेदारों सै कनिष्ठ पा अवस्था करने का हकदार होगा, यदि पिटीशनर 
को न्यून करते हुए किसी र जाते हैं। अन्यथा, वरिष्ठ कर्मचारियों के अधिकारों 
रूप से विभेदकारी आर के ० कर्मचारी को उच्च पद पर बनाए रखना स्पष्ट 
अवः होगा । 


व्यक्तियों £ ह पिटीशनरों की अथवा अधीनस्थ काडर में अव्य 
ना ब ता जानने की कोई सामग्री नहीं है इसलिए हमारे लिए कोई 
हमने इस निर्णय हे नहीं है । अतः उन विचारों को ध्यान में रखते हुए जो 
करना सक्षम प्राहि सकत किए हैं पदोन्नति या अवनति के प्रश्‍न का विनिश्चय 
मुद्दे उठाए ग का ही कार्य है । यद्यपि इन पिटीशनों में अनेक आनुषंगी 
नेन तो ह फर भी पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले अधिवक्ताओं 
है। अत: हमने भे उन पर बल दिया है और न उनके बारे में कोई दलील ही 

* हमम अपने मत केवल उन्हीं मुद्दों तक ही सीमित रखे हैं जो हमारे 


समः 
नै उठाए गए हैं और जिन पर बहस हुई है । 


87 सभय व्यतीत हो गया है | वे प्राधिकारी, जिन्हें इस संशोधित , 
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नियमावली को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया था अब तुरंत इस काये को 
उठाएंगे और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को विकल्प प्रयोग करने का अवसर देंगे 
(यदि ऐसा अवसर पहले नहीं दिया गया है) जो इस नियमावली के अधीन ऐसें 
बिकल्प के लिए हकदार हैं । यह विकल्प व्यक्तिगत नोटिस की तामील करके 
दिया जाएगा और प्राधिकारी आठवीं संशोधित नियमावली के उपबंधों का 
अनुसरण करते हुए उनके संबंधित दावों का विनिश्चय यथासंभव शीघ्र करेंगे-- 
अध्रिमानतः आज से लेकर 6 महीने की अवधि के भीतर ऐसा करेंगे ताकि संबंधित 
कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता और पदोन्नति के अवसरों की स्पष्ट स्थिति का 
ज्ञान हो जाए। 

2]. परिणामतः आक्षेपित नियमावली अर्थात्‌ गुजरात पंचायत सेवा 
(वर्गीकरण और भर्ती) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, ।977 और गुजरात 
पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (आठवां संशोधन) नियमावली, ।978. 
शाक्त्याधीन हैं । अतः पिटीशन नामंजूर किए जाते हैं। हमारे द्वारा इसके बारे 
में ब्यक्त किए गए मत के अधीन रहते हुए अंतरिम अनुतोष समाप्त किया 
जाता है। खंचों के बारे में कोई भी मत न देते हुए च्यायादेश खारिज किया 
जाता है। 

पिटीशन खारिज किए गए ॥ 


शर्मा 
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बेनसन एनाक सेमुअल, अहमदाबाद इत्यादि बनाम 
गुजरात राज्य और अन्य 


(Benson Enock Semual, Ahmedabad and etc. V5. 
State of Gujarat and others) 


तारीख | सितम्बर, 983 
[न्या० बी० के०. मेहता और न्या० एस० ए० शाह] 
संविधान, ।950--अनुच्छेर 30(4) सपठित मुम्बई प्राइमरी एजूकेदार्त 


रूल्स, 949 रूल 06(2) अनुसूची न! के खण्ड (2), 5, 3, ।5; 
24, 27 और 30 (गुजरात असेण्डमेस्ट रूल्स, 978 द्वारा यथा-संशोधित)-- 
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ये पिटीशन अल्पसंख्य धामिकः 

जाने वाले विद्यालयों के प्रब क समुदाय द्वारा स्थापित और चला 
अपने विद्यालयों में देसा A ने किए हैं । इन विद्यालयों के प्रबंध 
संबंध में की गई सिद. ग हारा अध्यापकों के वेतन और शत्तों ह 
ने परिपन्न जारी i को लागू नहीं किया जिसके कारण राज्य र 
व्ययित होकर ली जे र मान्यता को समाप्त कर दिया त 
मुम्बई प्राइमरी कब हा या 

एजुकेशन रूल्स, 7940 का म oe र 


इसमें प् पटीशनरों पर यह 
है वाध्यता अहि धरोपित को गई है कि वे यह वः ये 
T य यु दि 
मे 2 वचन द कि 


संबंध में उन्होंने मणकारी । अतः इन्हें वैध 
„ होने निम्नलिखित दलीले दीं... के घोषित किया जाए। इस | 
च) में j 
र हा नियम जिनमें i ट दारा संशोधित अनुसूची 
शत, वेतन क £ विद्यालयों के अध्यापकों 
SA अनुशासन और त 


पवृत्ति लाभ 
: शामिल कर 
~ ] ना भो 2 
ऐक्ट के अधि सरि 
के वकारातीत हैं। मलित है, मुम्बई प्राइमरी एजकेशन 


\ 


कि थे संधि 
युक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं कहे जा जम के अनुच्छेद 79 के अधीन अनज्ञेय 
अतः उपर्युक्त रि र 
हि ता ठ रकत विनियम के अधीनः 
की दृष्टि से अवैध और श्य है किया गया आक्षेपित परिपत्र 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नि० प० 984-- गुजरात 6I 


(3) उक्त नियम 706 उन विद्यालयों पर लागू नहीं होता जो 
'इस संशोधन के प्रवृत्त होने से पहले ही मान्यताप्राप्त थे और जब . 
विद्यालय को अनुमोदित विद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती 
है तब इस मान्यता को केवल नियम 09(2) के अधीन ही वापस 
लिया जा सकता है इससे पूर्व 'नहीं । 

(4) उक्त नियम 09(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
मान्यता वापस लेने के संबंध में अनियंत्रित और असीमित शक्ति प्रदान 
की गई है क्योंकि प्रबंधतंत्र को इसके विरुद्ध अपील करने का कोई 
कानूनी अधिकार नहीं है अतः यह भारत के सविधान के अनुच्छेद 4 का 
अतिक्रमणकारी है । | 

प्रस्तुत मामले में मुख्य रूप से विचाराथे और अवधारणार्थे. प्रशत यह है 
कि बया सरकार ऐसे नियम विरचित कर सकती है जो अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी 
रुचि के प्राइवेट विद्यालयः स्थापित करने ओर उनको व्यवस्था करने के अधिकार 
को छीनते हों या अल्पीकृत करते हों और क्या इन्हें सविधान के अधिकारातीत 
घोषित किया जा सकता है? 

अभिनिर्धारित--पिटीशन भागतः मंजूर किए गए । 


सिद्धान्ततः और साथ ही साथ प्राधिकार पूर्ण रूप से यह भली-भांति सिद्ध 
हो चुका है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे भाषा पर आधारित 
हों या धर्म पर, अनुच्छेद 30(!) के अधीन अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं 
स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का आत्यंतिक अधिकार होने के कारण 
अनुच्छेद 30(7) के अधीन अधिकार का -सारतः अतिक्रमण करने वाली 
कोई भी विधि या कार्यपालक निदेश अतिक्रमण को सीमा तक शुच्य होगा 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य दक्ष शिक्षण, अनुशासन, स्वास्थ्य, 
सफाई, नैतिकता, लोक व्यवस्था ओर इसी प्रकार की बातों के वास्तविक 
हित में निर्बन्धन अधिरोपित नहीं कर सकता | ऐसे विनियमों का उस अधिकार के 
सार पर निर्बन्धन के रूप में अर्थान्वयन कभी भी नहीं किया जा सकता जो इस' 
अनुच्छेद के अधीत प्रत्याभूत हो, क्योंकि ये उन विषयों में, जो वास्तव में शिक्षा से 
संबंधित हैं, संस्थाओं के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के.लिए परिकल्पित 
हैं । ऐसे विनियम के लिए यह आवश्यक है कि वह इन दो कसौटियों को अवश्य 
पूरा करे-युक्तियुक्तता की कसौटी को और इस कसौटी को कि यह्‌ संस्था के _ 
शैक्षणिक स्वरूप को विनियमित करता है और यह संस्था के शेक्षणिक ढांचे को 
अल्पसंख्यक वर्गों या दूसरे अन्य व्यक्तियों को जो कि इसको चलाते. हैं, सुचारू रूप. 
से चलाने में सहायता करता है । (पेरा 8) 
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यह भी भली-भांति सिद्ध हो चुका है कि अनुच्छेद 30 उन विद्यालयों पर 
लागू होता है जो कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किए गए हैं चाहे वे संविधान से 
. पूवं या उसके पश्चात्‌ स्थापित किए गए हों, चाहे उनकी शिक्षा की प्रकृति कैसी 
भी हो या उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षाथीं अल्पसंख्यक वर्गो से भिन्न किसी 
भी वर्ग के क्यों न हों। यह एक ऐसा आत्यंतिक अधिकार है जिसको किसी भी 
विधि या कार्यपालक निदेश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा 
करने का प्रयत्न किया जाता है तो यह प्रयत्न उस सीमा तक शून्य होगा जहां तक 
'कि यह अनुच्छेद 30 का अतिक्रमण करता है। (पैरा 9) 


अनुसूची (च) के खण्ड ] (2) में यह्‌ उपबंधित है कि विद्यालय में नियुक्त 
किए जाने के लिए अध्यापकों के चयन हेतु गठित चयन समिति में प्रशासनिक 
अधिकारी का एक प्रतिनिधि, विद्यालय का ्रधानाध्यापक और निकाय या समिति 
के प्रबंध-निकाये का एक प्रतिनिधि होगा। यह ऐसा उपबंध है जो अल्पसंख्यक 
वर्गों की संस्था के प्रबंधतंत्र के अधिकारों पर गहरा आघात पहुंचाता है क्योंकि 
चयन समिति में प्रबंधतन्त्र का केवल एक ही प्रतिनिधि होगा । इसके परिणामस्वरूप 


नाड e बन्द करने के आशय की प्रस्तावित तिथि 
5: मास पूव प्रशासनिक अधिकारी को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित 
करता है, ऐसा उपबंध है जो प्रबंधतन्त्र 
वास्तव में यह अल्पसंख्यक वर्गों की संस्था 


को इसे बात के लिए बाध्य करता है कि वह सूचना की अवधि के भीतर विद्यालय 
खुला रसे जिसके कारण उस पर काफी 


त है, हन करता है। खण्ड 73(!) प्राइवेट विद्यालयों के 
रित अध्यापक हो. ए पिपिद करता है कि वह किसी भी स्थायी, 
अधिकारी की पूर्व अनः का का पवसान शास्ति के अतिरिक्त प्रशासन. 
के अनेक विनिश्चयों में ४ कही करेगा । जैसा कि उच्चतम न्यायालय 
ककती अभिनिर्धारित किया गया है यह्‌ अनुच्छेद 30(7) का. 
पर्यवसान प्रशासन 2 के 2) को भी, जो ऐसे अध्यापक की सेवाओं का 
की अनुमति से और प्रतिकर देकर करने के लिए. 


~ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हे 


! 
| 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


-नि० प° 984--गुजरात 63 


्रबन्धतन्त्र को सक्षम बनाता है, विधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि 
यह खण्ड (।) के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, अतः इसे मुख्य अधिनियमिति 
से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । खण्ड ]3(2) उस अध्यापक को, जिसकी सेवाओं 
का इसं प्रकार पर्यवसान किया जाता है, खण्ड में विनिदिष्ट सेवा की अवघि के 
अनुसार भत्तों सहित ।2 मास के वेतन के रूप में घ्रतिकर प्राप्त करने के लिए 
हकदार बनाता है । यह उपबन्ध प्रबन्धतन्त्र के अपनी रुचि की संस्था का प्रबन्ध 
करने के अधिकार का अतिक्रमण करता है । उक्त खण्ड यह अपेक्षा करता है कि 
सेवा का पर्यवसान करने से पूर्व एक जांच समिति गठित की जाए । इस प्रकार 
की समिति में प्रबन्धतन्त्र का एक, प्रतिनिधि विद्यालय का मुख्याध्यापक और 
अध्यापकों का प्रतिनिधि होगा । यह भी स्पष्ट रूप से प्रबन्धतन्त्र के अधिकार में 
हस्तक्षेप करता है । इसी प्रकार खण्ड ]5 भी, जिसमें स्थायी प्रशिक्षित अध्यापक 
से भिन्न, जिसके बारे में खण्ड 3 में उपबन्ध किया गया है, किसी स्थायी कर्मचारी 
की सेवाओं का पर्यंवस]न करने से पूर्व जांच किए जाने का उपबन्ध किया गया 
प्रबन्धतन्त्र के अधिकार को कम करता है । यह बात उल्लेखनीय है कि सेवा का 
पर्यंवसान करने का यह अधिकार शास्ति के रूप में नहीं है। इसके लिए ।6 से 
।9 तक के खण्डों में विभिन्न उपबन्ध किए गए हैं। किसी स्थायी कर्मचारी की 


: सेवा का पर्यवसान करने की शक्ति बिना कोई कारण बताए प्रबन्धतन्त्र के अधिकार 


का अभिन्न भाग है जो सर्वसाधारण में और निजी सैक्टर में तथा सभी सेवा 
'नियमावलियों में, चाहे वे कानूनी हों या न हों, मान्यताप्राप्त है और इस अधिकार 
का पालन मिस्संदेह रूप से नैसगिक न्याय के सिद्धान्तों और ऋजुता के अधीन 
रहते हुए प्रधानाध्यापकों द्वारा नया जा रहा है। आक्षेपित खण्ड जहां तक कि, 
इसमें आरोपपत्र विरचित करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार का उपबन्ध 
किया गया है, यह प्रबन्धतन्त्र के अधिकार का सारवान्‌ रूप से ह्लास करता है उस 
विस्तार तक जहां तकं कि वह पर्यवसान की शक्ति को नियंत्रित करता है वहां 
तक इसके बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाता चाहिए कि यह अल्पसंख्यक वर्ग- | 
संस्था के प्रबन्धतन्त्र के अधिकार को समाप्त करता है। खण्ड 24, जो कमचारी 
को निलम्बनः के आदेश या शास्ति के अधिरोपण के आदेश के विरुद्ध प्रशासनिक 
अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार विनिहित करता है तथा खण्ड 27, 
जिसमें अपील प्राधिकारी का शक्तियों को विनिदिष्ट किया गया है और जिसमें 
अन्य बातों के साथ-साथ शास्ति अपास्त करना या उसे कम करना भी सम्मिलित 
है, एक ऐसी शक्ति है जो प्रबन्धतन्त्र के अधिकार को समाप्त करती है क्योंकि 
अपील प्राधिकारी किसी प्रकार का ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसमें शास्ति- 
भादेश को उलटना या अपास्त करना भी सम्मिलित है तथा खण्ड 24, जो बहाल 
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किए जाने का आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को निलम्बनाधीन अवधि के 
लिए वेतन और भत्तों की बाबत और उस अवधि को किस रूप में माना जाए इम 
eX 


बारे में स्पष्ट रूप से प्रबन्धतन्त्र के अधिकार का विनाशक है और इस तरह या 

संविधान के अनुच्छेद 30 का अतिक्रमण करता है। इसी प्रकार खण्ड 30 जो 
रे ! 

कमचारी को प्रशासनिक अधिकारी या जिले के शिक्षा अधिकारी के समक्ष ऐसे 


आदेश के विरद्ध अपील करने का अधिकार प्रदान करता है जिसमें उसे उच्चतर 


पद पर प्रोन्तत किए जाने से इनकार किया गया हो या उसे समथ-वेतनमान में 
दक्षतारोध पार करने को उसकी अयोग्यता के आधार पर दक्षता-रोध पर ही रोक 
दिया गया हो या उसे शास्ति से भिन्त किसी अन्य आधार पर निम्नतर सेवा या 
पद, पर प्रतिवतित कर दिया हो, पुनः एक ऐसा उपबन्ध है जो प्रबन्धतन्त्र के 
अधिकार को समाप्त करता है और चूंकि अपील प्राधिकारी की शक्ति असीमित 
और अनिबेन्धित है अतः यहु प्रवन्धतन्व के अधिकार का विनाशक है । उपर्युक्त 
अनुसूची (च) के उपबन्ध स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक वर्गों की. संस्थाओं का प्रबन्ध 
करने के अधिकार पर अनाधिकार रूप- से हस्तक्षेप करते हैं और जहां तक 
नियम ।0 6( 2) के अधीन दिए जाने वाला बचन अल्पसंख्यक वर्गों की संस्था के 
अ्बन्धतन्त् का इस वात के लिए बाध्य करता है कि वे मान्यताप्राप्त करने की 
शर्तों के रूप में इन उपबन्धों का पालन करे वहां तक यह उपबन्ध स्पष्ट रूप से 
ल के अनुच्छेद 30 का अतिक्रमण करता है और वे इस सीमा तक अल्पसंख्यक 
४ 53 के मामलों को लागू नहीं होंगे । (पैरा !7, 8, ] 9, 20, 2 


चूंकि, नई अनुसूची (च) के अन्य उपबन 
CS ES प्य उपबन्ध, जिनमें अल णे -सारथ 
वेतनमान, छूट्टी, सेवा निवृत्त , ल्प बातों के साथ-स 
विहित हैं, व्यवस्थापन सम्बन्धी सदुपाय स्वरूप के हैं 
५ 


इन उपबन्धों के पालन के लिए दिए 
प्रतिषोधात्मक आदेश लागू नहीं होता 
कहा जा सकता । (पैरा 23) 


गए वचन के सम्बन्ध में अनच्छेद 30 का 
अतः इन्हें संविधान के अधिकारातीत नहीं. 


परिणामः 
जाते हैं कि मुंबई इमो एजूकेलन तः पह घोषणा करते हुए स्वीकार किए 
अति शत मय प्राइमरी एजुकेशन (गुजरात अमेंडमेट) रूल्स, ।978 द्वारा यथा- 
द्् i iil रूल्स को | 
।3, ।5, 24, 27 और 37 ऽ अनुसूची 'च' के खण्ड ](2), 5 
नहीं दाग क्योकि वे Ph र ह अल्पसंख्यक वर्गों की संस्थाओं 
7 के अनुच्छेद 30 का अतिक्रमण करते हैं और उस 


+. 
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पराग साइकिया और एक अन्य बनाम बिशु रास बोरा और अन्य 
(Parag Saikia and another V5. Bishu Ram Bora -and others) . 
तारीख 7 मई, 983. 
[न्या० बी० एल० हुंसारिया और न्या० डा० टी० एन० सिंह] 


संविधान, ।950 अनुच्छेद 226 और 227--उच्च न्यायालय की अधीक्षण 
और अन्तर्निहित--जक्वि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बना अधिकरण 


उच्च न्यायालय का अधीतस्थ होता है और वह अनुच्छेद 227 के अधीन _ 


अधीक्षण की शक्ति के अधीन होता है--अन्याय से परेशान किसी व्यक्ति द्वारा 
ससावेदन करने पर उच्च व्यायालय मामले को वापस करने का सागे अपनाए 
बिना अंतिम अनुतोष मंजूर कर सकता है ताकि पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय 
किया जा सके--न्याय की पूर्ति के लिए अनुतोष उपयुक्त रूप से परिर्वातत किया 
जा सकता है--बिल्कुल तकनीकी और संकीर्ण प्रक्रियात्मक आधारों परः 
अनुतोष देने से इन्क्रार नहीं किया जाना चाहिए । 


बोर्ड के आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह ज्ञात होता है'कि यद्यपि 
पिटीशनर ' असम एक्साइज रूल्स, ।945 के नियम .223 (2) -के अधीन 
अधिमान के लिए हकदार है जबकि प्रत्यर्थी । और 2 हकदार नहीं हैं । किन्तु 
'पिटीशनरों को निम्नलिखित कारणों से देशी शराब की दुकान दिए जाने के लिए 
उपयुक्त नहीं पाया गया-(।) पिटीशनरों में .से एक पिटीशनर पराग 
बेनामीदार है; (2) प्रश्तगत भागीदारी मिथ्या है; (3) पिटीशनर वित्तीय दृष्टि 


' से दुकान चलाते के लिए समर्थ नहीं हैं । पिटीशतर के मामले को इस प्रकार 


बोर्ड ने अन्याग्नेपूर्ण रूप से रह कर दिया था | अब महत्वपूर्ण प्रशन यह है कि 
पिटीशनर किस अनुतोष के लिए हकदार हैं जो उन्हें इस कार्यवाही में दिया जा 
सकता है। क्या इस मामले को बोडे के समक्ष वापस कर दिया जाए क्योंकि 
इस कार्यवाही को करते समय उच्च न्यायालय इस प्रकार का कोई सकारात्मक 
निदेश नहीं दे सकता क्रि दुकान ;पिटीशनरों को दे दी जाए . क्योंकि यह कृत्य 
दुकान चलाने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी का है न कि उच्च न्यायालय का .॥ 


प्रस्तुत मामले में राजस्व बोर्ड ने अपने निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त - 


किए गए कुछ मतों पर आक्षेप किया है और उनकी अवज्ञा की है जिससे त्यास 
प्रशासन ङी पद्धति को गहरा धक्का लगा है। यद्यपि बोर्ड का नेतृत्व उच्च 
प्रंशासनिक' अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है किन्तु फिर भी वह एक 


र 


: 
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अधिकरण है अतः उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। प्रस्तुत मामले में उच्च 
न्यायालय की संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 में वणित शक्ति के 
सम्बन्ध में विचार किया गया है। 

अभिनिर्धारित--पिटीशन मंजूर किया गया। 


रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त व्यायालय अभिलेख पर की सामग्रियों 
का पुनर्मूल्यांकन करके तथ्य के सम्बन्ध में निष्कर्ष निक्रालकर अपना मत 
प्रतिस्थापित नहीं कर सकता किन्तु वह निश्चित रूप से ही कुछ तथ्यात्मक 
निष्कर्षो पर आधारित आदेश को अपास्त कर सकता है। यदि वे निष्कर्षं 
विसंगत और बाह्य सामग्रियों पर आधारित हैं या इस प्रकार के हैं जिनके 
आधार पर कोई भी युक्‍्तिमान व्यक्ति वेसा निष्कर्ष नहीं निकालता या यदि 
निष्कर्ष विधि के पूर्ण रूप से भ्रमपूर्ण निर्वचन पर आधारित हैं। (पैरा 6 ) 


हाल के कुछ विनिश्चयों से न्यायालय को यह विशवास हो गया है कि 
इस न्यायालय को किसी भी अवसर का मुकाबला करने की शक्ति है जब 
अन्याय से परेशान कोई व्यक्ति इस न्यायालय का आवाह्न करता है। यह 
असाधारण आरक्षित शक्ति इसलिए दी गई है जिससे कि मामले को वापस 
करने का मार्ग अपनाए बिना अंतिम अनुतोष मंजूर किया जा सके । अधिकरण 
अपने विवेकाधिकार से जो कुछकर सकता है वेसा ही उच्च-न्यायालय 
भी अनुच्छेद 226 के अधीन कर सकता है, यदि तथ्यों से ऐसा करना 
आवश्यक हो । (पैरा 74) 


यद्यपि मामूली तौर. पर उच्च न्यायालय सरशियोरेराई कार्यवाही में 
ब किए गए आदेश के स्थान पर स्वयं अपने आदेश र प्रतिस्थापित 
be ह उ अतिरिक्त आदेश पारित करने की शक्ति है 
ऐसा करते समय र Si आवश्यक हो । यह बतलाया गया कि 
ce न्यायालय पक्षकारों के बीच पूणं न्याय करने की दृष्टि 
ह ! हो, उन्हें पारित करने के लिए अपनी अंतनिहित शक्ति का 
में रिटों के पिछले मा के' लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इंग्लिश.ला 
४ द्‌ तहास को भी देखे ओर न ही उन पेची दगियों का बन्धनं 


अनुभव करे जो Me ह 
थीं । (पैरा 5) 5% समय इरडलेड में रिरों के सम्बन्ध में प्रचलित 


श्रकार र ज ए कोई निदेश देने में उच्च न्यायालय को किसी 
६50 का अनुभव नहीं हो रहा है जिससे कि पिटीशनरों के पक्ष सें 


दुकान, दी जा सके । चूंकि यह निदेश तय करने वाले प्राधिकारी को प्रदत्त 
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-कानूती वाच्यता को प्रवर्तन करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है 
और ऐसा निदेश देने के लिए उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के 
अधीन सक्षम है। (पेरा ]6) 

>) अनुच्छेद 32 द्वारा किसी विशिष्ट मामले की आवश्यकताओं के अनुसार 
“रिट विरचित करने की हालत में बहुत व्यापक विवेकांधिकार दिया गया है और 
-कोई आवेदन केवल इस आधार पर ही नामंजूर नहीं किया जा सकता कि उचित 
“रिट या निदेश की प्रार्थना नहीं की गई है। अनुच्छेद 32 की बाबत जो कुछ 
'कहा गया है, वह स्वबल से अनुच्छेद 226 को लागू होता है क्योंकि जहां तक 
“रिटों के विरचित किए जाने का सम्बन्ध है, अनुच्छेदों की भाषा एक-सी ही है । 
-अनुतोष न्याय की पूर्ति के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जा सकता हैं 
-और अनुतोष देने से बिल्कुल तकनीकी और संकी प्रक्रियात्मक आधारों पर 
“इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा ।7) , 

व्रा 


'[।983] ।983 (।)जी० एल० आर० 3]8 : जयन्त माद दास 4 
दास बनाम राजस्व बोर्ड, असम (Jayanta Kumar 


5 Das Vs. Board of Revenue Assam); 


ध ।98] ए० आई० आर० ]98] एस० सी० 653 : बी० l7 
झार० रामभद्रिया बनाम सचिव (B. FR. 
Ramabhadriah Vs. Secretary); 

![980] आाई० एल० आर० ।980 गोहाटी 99 : राजकुमार 70 
दिलीप नारायण सिन्हा बनास असम राजस्व बोर्ड 
(RajkumarDilip Na rayan Sinha. Vs. Board 
of Revenue, Assam); 

| ![980] ए० आई० आर० ।980 एस० सी० 656 : ग्रिन्डलेज !5 
बैंक लिमिटेड बनाम आई० टी० ओ० (Grindl2ys 
Bank Limited Vs. I. T. 0.); 


6 ![।980] ए० आई० आर० ।980 एस० सी० ।524 : मुकुन्द 6 
बोरे बनाम वंशीधर (Mukund Bore V5. 
Banshidhar); 2 


{[7980] ए० आई० आार० ।980 एस० सी० ।896: गुजरात !4 
| स्टील ट्यूब्स बनाम उसकी मजदूर सभा (Gujarat . 
Steel Tubesks. Its Mazdoor Sabha); 


| 
| 
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[979] ए० आई० आर० 7979 एस० सी० 628 : रमन , 
बनाम इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी (Raman Vs. 
International Airport Authority); 


[।979] ए० आई० आर० 979 एस० सी० 7060 : जिला 5 
रजिस्ट्रार बनाम एम० बी० कोयाकुट्टा (District 
Registrar Vs. M. 8. Koyyakutta); 


[2977] ए० आई० आर० ।977 एस० सी० 237 : हरियाणा !7' 
राज्य बनाम हरियाणा सहकारी परिवहन लिमिटेड 
(State of Haryana Vs. Haryana Cooperative 
Transport Limited); 


[:970] ए० आई० आर० 7970 एस० सी० ;40] : 6 
हन्दुस्तौन स्टील लिमिटेड बनाम ए० के० राय । 
; (Hindustan, Steel Limited Vs. A. K. Roy); 

| [969] :969 (3) एस० सी० सी० 489 : टी० बी० सिह 5, 

बनाम राज्य (ग. ए. झाह //5, State); [ 

[:966] ए० आई० आर० 966 एस० सी० 8] 


) : द्वारकानाथ !* 
| ` बनाम आई० टी० ओ 


(Dwarkanath Vs. I.T.O:) 9)! 
[965] एं० आई० आर०]965 एस० सी० [] : प्रेम सागर !3 । 
बनाम एस० वी० आयल कम्पनी ( 
S. V. Oil Co.) 


! 


Prem Sagar: Vs. 

[964] ए० आई० आर० ।964 एस० सी० 
याकूब बनास राधाकृष्णन ( 
Radhakirshnan) ५52 8 


रे | 
[!962] ए० आई० आर० !962 एस० सी० ].6 : सत्य ig 


हाय बनाम जिला इंजीनियर ( 
Ks District Engin SE 


सी० 477: सैयद. ' 6 
Syed Yakub Vs. 


| Satya Narayan 
eer); | । ; 
l95 ) ह क 
4] ET 954 एस० सी० 440.; बासप्पा. ।5 
Fl (Basappa Vs: Nagappa);. ५ *- 
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{952] ए० आई० आर० ।952 एस० सी० 92: वीरप्पा ' . 3 
बनास रमन और रमन (Veerappa Vs. Raman & 
Raman) 5 
{95.] ए० आई० आर० ।95] एस० सी० 4] : चरणजीत i7 
लाल बनाम भारत संघ (Charanjit Lal Vs. Union 
of india) , 
निर्दिष्ट किए गए । 
सिबिल अपीली अधिकारिता : ।982 का सिविल रूल सं० ।292. 
असम राजस्व बोडे के निर्णय के विरुद्ध पिटीशन । 


'पिटीशनरों की ओर से 5 सर्वश्री के० सी० दास, जे० दास और 
डा० एम० के० स्वामी 
अत्यथियों की ओर से *** स॒वंश्री जे० पी० भट्टाचार्य, जी० के० 


ताल्लुकदार, ए० के० वोर्डोलोई और 
पी० राय, सरकारी अधिकता, असम 
न्यायालय का निर्णय व्या० बी० एल० हंसारिया ने दिया । 
न्या० हुंसारिया : | 
हमने विद्वान्‌ असम राजस्व बोर्ड (जिसे इसमें आगे बोर्ड कहा गया है) 
के आक्षेपित निर्णय को पढ़ा है जिससे हमें बहुत अधिक मानसिक आघात लगा 
है और कष्ट हुआ है क्योंकि जो कुछ बाद में स्पष्ट किया जाएगा उससे यह स्पष्ठ 
है कि बोर्ड के निर्णय से इस देश में न्याय प्रशासन की पद्धति को बहुत गहरी 
धक्का लगा है । उक्त पद्धति भारत की जनता को कई पीढ़ियों द्वारा बहुत अधिक 
"प्रयत्न से-बनाई गई है। कुछ व्यक्तियों की यह राय है कि उक्त पद्धति के द्वारा 
'काम करने के ढंग को बाहर से उतना खतरा नहीं है "जितना कि अन्दर से है; 
जैसा कि इस मामले में बहुत कष्टप्रद ढंग से ज्ञात होता है | यद्यपि बोर्ड का 
नेतृत्व उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। किन्तु 
फिर भी वह एक अधिकरण है जो इस त्यायालय के अधीनस्थ है और वह 
संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीत अधीक्षण की शक्ति के अधीन है । 
यदि ऐसा है तो उसने, अपनी बुद्धि के अनुसार इस न्यायालय को एक 


च्यायपीठ जिसके पीठासीन कार्यकारी मुख्य न्यायधिपति (तत्कालीन) 


थे और उन्होंने ।982 के सिविल रूल 25 सें कुछ निदेश दिए थे, उक्त निदेशों 
की अवज्ञा करके उनके र्‍्यायौचित्य पर भी बोड ने प्रश्‍न उठा दिया है । उक्त 
झूल में विचाराधीन विषय बोड को निपटाए जाते के लिए वापस भेज दिया गया 
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6 "^ वशत साइकिया बे बिश शत बोरा (न्या सारया) | 
था । यह वणित किया जा सकता है कि ऊपर वणित सिविल रूल में रत न | 
के पिटीशनरों ने ही इस न्यायालय में उ समय आवेदन किया यो, जज ; 
अपील बोडं द्वारा खारिज कर दी गई थी और इस न्यायालय ने उक्त दारि 
के आदेश को अपास्त करते हुए मामले को निर्णय में “अभिव्यक्त किए गए मत 
को ध्यान में रखते हुए” बोर्ड द्वारा मामले को नए सिरे से निपटाने के हष ` 
वापस भेज दिया था । - 


2. उक्त निर्णय के ऊपर वर्णित पहलुओं पर प्रकाश डालने के पहले हम 
यह बात अभिलेख पर वर्णित कर देना चाहते हैं कि ]982 के सिविल रूल सं० 
25 में इस न्यायालय के निर्णय को अंतिमता की प्रास्थिति प्राप्त हो गई है 
क्योंकि ]982 की अपील (सिविल) सं० ]]876 में उक्त निर्णय के विरुद्ध विशेष 
इजाजत दिए जाने के लिए की गई प्रार्थना को प्रत्यर्थी सं० | और 2 ने 7-I-983 
को वापस ले लिया जैसा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार कें | 
ज्ञापन सं० 6585/82/सेक्शन4-ए तारीख 7-2-]983 से स्पष्ट होता है। ` 
यदि वह वापस भी न किया गया होता, तब भी विधि के अधीन बोर्ड को इस 
न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त किए गए मत को ध्यान में रखते हुए वापस किए 
गए उक्त मामले को विनिश्चय करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं 
था । किन्तु बोर्ड ने ऐसा नहीं किया । किन्तु विभिन्न प्रश्नों के सम्बन्ध में उसने 
इस न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त किए गए मत के विपरीत विचार व्यक्त किए। 


ह अंधीनस्थ अधिकरण द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रयत्न न्याय प्रशासत के लिए 


जो कि इस देश के नागरिकों को ज्ञात है, गम्भीर खतरे से भरा हुआ है और ऐसी 
प्रवृत्ति के प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से ध्यान दिया जागी 
चाहिए । मुख्य प्रश्‍न पर विचार करने के पहले हम प्रारम्भिक रूप से एक मत 
और व्यक्त करना चाहेंगे और वह यह है कि हम इस न्यायालय के ऊपर वर्णित 


` निर्णय का पुनविलोकन करने के लिए नहीं बैठे हैं और इस कारण हमारी 
अधिकारिता उक्त निर्णय के सही होने या अन्यथा के प्रश्न की परीक्षा करता 


के है जैसा कि पू्वेवतीं सिविल रूल में मत व्यक्तं किया गया है । अतः उति 
सविल रूल में दिए गए विनिश्चय का सभी सम्बन्धित पक्षों को पालन करता 


होगा और हमारी सक्षमता के भीतर जो 
र बात है, हः देखना है 
क्या बोर्ड ने भी ऐसा किया है या नहीं । EE 


र 3. यह कि बोड ने ऐसा नहीं किया है, यह बात भक्षेपित निर्णय को 
ह र हून स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है जिसमें यह मतत प्रारम्भ में ही व्यक्त 
ता गया है कि निर्णय का प्ररूप और उसकी अन्तर्वस्तु (जिससे अभिम्रत हैं. 


है \ 
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इस न्यायालय का निर्णय) जो कुछ भी है, उसके सम्बन्ध में ह्म कुछ सामान्य 
मत व्यक्त करना आवश्यक समझते हैं""*""' ।” हमें यह ज्ञात नहीं है कि पूर्ववर्ती 
निर्णय के प्ररूप और उसकी अन्तर्वस्तु में क्या गलत है जिसके सम्बन्ध में 
पूणे आदर ,सहित हमसे विचार करने के लिए निवेदन किया गया है और 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए विभिन्न विनिश्चयों के प्रति जो कुछ 
अधिकथित किया गया है कि क्या चीज विधि बाह्य या विसंगत है जिस पर 
बोर्ड ने विचार किया है जबकि वह पूर्ववर्ती मामले का निपटारा कर 
रहा था । अब हमें यह बात दशित करनी है कि बोर्ड ने आक्षेपित निर्णय में किस 
प्रकार सभी च्यायिक सौम्यता और अनुशासन को ताक पर रख दिया है। एक 
मुद्दा जिस पर पहले इस न्यायालय के समक्ष अवलम्ब लिया गया है, वह उपायुक्त 
शिवसागर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का अवलम्ब लिया जाना है जिसमें 
यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पिटीशनर बेनामीदार थे या किसी अन्य 
ब्यक्ति के बनामा थें । उक्त रिपोर्ट के कुछ अंश को उद्धृत करता उपयुक्त होगा 
जो इस प्रकार है :-- 


“जोरहाट शहर देशी स्प्रिट दुकान सं० । (जिस दुकान से हमारा 
सम्बन्ध है) से तात्पर्य संयुक्त 'पट्टे दार से है । 2!-8-]98] को निविदा 
प्रस्तुत करने के तत्काल पश्चात्‌ इस प्रभाव की गोपनीय जानकारी प्राप्त 
हुई कि श्री पराग साइकिया (मामले में पिटीशनरों में से एक) डिब्रूगढ़ 
जिले के एक प्रख्यात व्यापारी के निजी नियोजन में है जिसके सम्बन्ध में 
यह कहा गया है कि वह महत्त्वपूर्ण देशी स्थ्रिट की दुकानों का बेतामदार 
है और श्री साइकिया वर्ष के अधिकांश समय गोहाटी में रहता है 
और नियोजक की सभी परिलब्धियों का उपयोग कर रहा है। गोपनीय 
जानकारी में यह भी उपदशित किया गया कि डिब्रूगढ़ जिले का उक्त 
बेनामदार पराग साइकिया के माध्यम से जोरहाट उपखण्ड में महत्त्वपूर्ण 
दुकानों को हथियाने का प्रयत्न कर रहा था । सलाहकार बोर्ड में इस 
विषय पर चर्चा हुई जिसने संयुक्त अपीलार्थी की निविदा नामंजूर कर 
दी ।7 के ; 

यह ज्ञात होने पर कि बोर्ड ने ऐसी किसी रिपोर्ट का अवलम्ब लिया है जिसमें 
अंतविष्ट अभिकथनों का पराग साइकिया ते बहुत जोरदार ढंग से प्रत्याख्यान 
किया है, इस न्यायालय ने यह भभितिर्धारित किया कि “चूंकि इस रिपोर्ट में उस 
व्यक्ति के बारे में विशेष रूप से कोई वर्णन नहीं किया गया है जो बेनामदार 
के तौर पर अंतर्वलित हो सकता है। अतः ऐसी रिपोर्ट पर बोर्ड को विचार 


नहीं करना था ।” इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि रिपोर्ट बहुत संक्षिप्त _ 
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` है और वह अस्पष्ट मानी गई है । अब यह देखिए कि बोड के विद्वान्‌ सभापति 
और सदस्यों में से एक विड्ठान्‌ सदस्य ने उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्था कहा है। 
उनका कहना है “ये विशिष्टियां रिपोर्ट को सम्यक्‌ महत्त्व देने के लिऐ पर्याप्त 
हैं और हम उसको केवल इस कारण से ही उपेक्षा नहीं करेंगे कि अपीलार्थी उसे 
संक्षिप्त रिपोर्ट के तौर पर वर्णित करके उसकी उपेक्षा करने का निवेदन कर 
रहा है” (पैरा 7.5) । निस्संदेह बोड के प्रति न्याय करते हुए यह कहा जा 
सकता है कि बोर्ड ने यह समझा कि उसमें पर्याप्त विशिष्टियां अंतविष्ट हैं क्योंकि 
उसके मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों का अधिक व्यापक तौर पर प्रचार है 
और वे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और अन्य विद्वानों की तुलना में अधिक 
व्यापक, तोर पर जाने जाते हैं । बोर्ड ने आगे यह मत व्यक्त किया है कि “जिले 
में शराब के महत्त्वपूर्ण मद्रालदार उसी स्थान पर रहने वाले प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
प्राचार्यों की तुलना में अधिक व्यापक तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे बड़े महालदारों 
बहुत अधिक नहीं हैं । यदि यह बात इतनी स्पष्ट थी तो यह बात पराग को बय 
नहीं ध बतलाई गई जिससे कि वह इसका प्रभावशाली ढंग से खण्डन कर सकने में 
समर्थं हो जाता । क्या ऐसा करना किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय करना है ? क्या 
इस प्रकार का कार्ये न्यायिक ऋजुता के , सिद्धांत के विपरीत नहीं हैँ जो भी 
स्थिति हो, जब इस न्यायालय ने बोर्ड को यह निदेश दिया था कि वह अस्पष्ट 
रिपोर्ट पर कोई विचार न करे तो बोर्ड के पास इस निदेश का अनुसरण करने के 
अलावा कोई अन्य' विकल्प नहीं था और बोडे ने उक्त निदेश की अवज्ञा की है । 
यदि ऊपर वर्णित बातें यह साबित.करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो हमने प्रारम्भिक 
भराग्राफ में वणित की हैं तो हम दूसरे उदाहरण देते हैं । अपने पहुले निर्णय 
में बोड ने यह अभिनिर्धारित किया था कि इस सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं है 
हा Ee नातेदार, जिन्होंने क वित्त देने का आश्वासन दिया 
श यह जानते थे कि अपीलार्थी किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से दुकान 
र hs न i बोर्ड के इस मत को स्वीकार नहीं किया क्योंकि 
व्यक्तियों को यह ज्ञात था कि प्रश्‍नगत दूकान दो पट्टेदार 

वाली दुकान थी जो किसी अन्य संयुक्त पट॒टे द द 
अतः वो द्वारा यह मत व्यक्त रि Sn साथ a Hl 
लि र पे किया गया कि वित्त लगाने वालों ने वित्त देते के 
ने ए सहमति व्यक्त न की होती यदि उन्हें यह ज्ञात होता डि भागीदारी 
0 0 |स जाया में बोर्ड के दस तक को बाल को जाल लि 
वाला और न टिकने वाला भाना ड 5 इस तकं को बाल की खाल निकालने 
त । बोर्ड ने इस मत को ''चौंकाने वाला 
कहा (पैरा 7.]]) । यह मत व्यक्त करने के द ठ 
समझा लेनी चाहिए थीं और इस £ पहले बोर्ड को अपनी सीमाएं 
इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति 
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ने जो कुछ कहा था, उसके प्रति सम्यक्‌ आदर दिखाना चाहिए था । अब इस 


` तरीके को देखिए कि वोडं ने ऊपर वणित मत को केवल चौंकाने वाला संत 
“क्यों माता था । इसका कारण यह है कि प्रफुल्लं (दूसरा पिटीशनर या इस 


सम्वन्ध में पराग) को वित्त देने वाले व्यक्तियों में से कोई भी यह नहीं जानता 
था कि किस दुकान के लिए वे निविदा प्रस्तुत करने वाले थे क्योंकि उन्होंने 
अपने शपथतत्रों में केवल यह वणित किया था कि प्रफूल्ल/पराग जोरहाट उपखण्ड 
देशी शराब की दुकानों को दिए जाने के लिए निविदाएं प्रस्तुत कर रहे हैं । 
हमें यह ज्ञात नहीं है कि बोर्ड ने यह मत क्यों व्यक्त किया क्योंकि तीन व्यक्तियों 
द्वारा, जिन्होंने प्रकुल्ल को वित्त देने का आश्वासन दिया था । फाइल किए गए 
शपथपत्रों में यह बात स्पष्ठ रूप से वणितं की है कि प्रफुल्ल एक अन्य भागीदार 
श्री पराग साइकिथा के साथ जोरहाट देशी शराब दुकान सं० | वर्ष ।98-84 
के दिए जाने के लिए संयुक्त निविदाकर्ता है । यह शपथपत्र बोर्ड के अभिलेख के 
पृष्ठ 96, 99 और 02 पर हैं। यद्यपि ये शपथपत्र 20-]-।982 को 
फाइल किए गए थे किन्तु बोडे को तारीख 3-।2-982 को सुनाए गए अपने 
निर्णय में ऊपर वणित मत नहीं अपनाना चाहिए था । 

4. इस दुखद प्रसंग को समाप्त करने के पहले हम यह बतलाए बिना 
नहीं रह सकते कि इस न्यायालय ने व्यक्त किए गए अपने एक मत में यह कहा 
है कि बोर्ड किसी बात पर ध्यान नहीं दे सका था। बोड ने इसके प्रत्युत्तर में 


' यह कहा कि स्वयं इस न्यायालय. ने ही किसी अन्य बात पर (देखिए पेरा 6) 


“वणे रूप से ध्यान नहीं दिया था ।” हम इस निर्णय को और अधिक बोझिल 
बनाना और ऐसे ही मतों से जो बोर्ड ने अपने विनिश्चय में बहुत अधिक संख्या 
में व्यत किए हैं, इस निर्णय को दूषित करना नहीं चाहते हैं । फिलहाल हम इस 
बात को यह कहते हुए समाप्त करते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि बोर्ड ऐसी. 
प्रवृत्ति पर कायम रहता है (जो अपमानजनक के सिवाय और कुछ नहीं. है) 
तो इस न्यायालय को कोई अप्रिय कदम उठाना होगा जिससे कि वह अपनी 
भर्यादा कायम रख सके और न्याय की भव्यता को भी कायम रख सके । हमें 
उक्त मत व्यक्त करते के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि इस न्यायालय ने. 
जधम्त कपार दास बनाम राजस्व बोडे; असम! वाले मामले में यह निष्कर्ष निकाला | 
कि बोडं ने इस न्यायालय की विशेष न्यायपीठ, द्वारा दिए गए विनिश्चय के 
करीव-करीब बिल्कुल ही विपरीत एक मामले का विनिश्चय किया जिससे इस 
न्यायालय को बोर्ड को यह स्मरण कराना पड़ा कि बोर्ड को अपनी इस गतिविधि पर 
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I0 पराग साइकिया ब० बिशु राम बोरा (न्या हता 
; | 


अनुशासन रखना होगा । निस्संदेह बोड के प्रस्तुत विनिश्चय के पश्चात्‌ ही उ 
निर्णय दिया गया था, अतः हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि ति 
बोर्ड ऐसा कोई अवसर नहीं आने देगा जिससे कि उसके व्यवहार और हि) 
पर किसी प्रकार की कार्यवाही करनी पड़े । इस बिशिष्ट दृष्टिकोण को अपना 
हुए, जो बोर्ड ने अपनाया है, हमारा विचार है कि वास्तव में उसने इस भावन 
को उद्दीपित किया है (यद्यपि ऐसा न्यायसंगत रूप से बिल्कुल नहीं किया गया है 
कि उस मामले में इस न्यायालय ने अनावश्यक दखल दिया है और अपना पहला 
निर्णय देते समय बोडे को डराने का प्रयत्न किया है। यह बात बोडे के निर्णय के 
भरा 4,4 से बहुत ही स्पष्ट हो जाती है जहां उसने यह्‌ कहा है कि बोडं द्वारा 
दिए गए तथ्य के निष्कर्ष हमेशा उसके अपने निष्कर्ष हैं और वे उसके निष्कर्ष 
होने भी चाहिएं और इस पद्धति से किसी मामले पर किसी विशिष्टः 
निष्कर्षं पर पहुंचने के लिए जरा-सा भी आदेश नहीं दिया जा सकता ॥ 
इस न्यायालय के पहले निर्णय में अंतविष्ट मतों को इस भावना से ही देखा 
गया था, उनसे जब यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ]982 के 
सिविल रूल सं० 2]5 में इस न्यायालय ने केवल अपनी सांविधातिक 
बाध्यता का ही निवंहन किया है और कुछ और रिपोर्टों को विधिबाह्य या विसंगत 
ठहराया है जसा कि उसने उचित समझा । यह अधिकथित करने के पश्चात्‌ 
उसने बोर्ड को कोई भी विनिश्चय करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ द्या 
और बोड वयक्तिक और वित्तीय उपयुक्तता के सम्बन्ध में विचार करने के लिए. 
स्वेत था । वह मामले की सुसंगत सामग्री के आधार पर निविदाकर्ताओं की 
ह पर विचार करने के लिए स्वतंत्र था । चूंकि इस न्यायालय नें यह 
न तकाला कि पिटीशनर की वित्तीय उपयुक्तता की सवीक्षा आशितं 
SE का के असलीपन की परीक्षा किए बिना तय की गई यी. 
क पे भा प्रत्यथियों को उपयुक्तता के प्रश्न पर रिं ही किया था” 
अतः उसने इस वेयक्तिक कसौटी पर पर ने 
था । साथ ही यह भी अपेक्षा की थी व् ff ST Ut aT a 
| के मामले पर वित्तीय सुस्थिरता के आधार 
न के जाए कि निविदाकर्ताओं में से उस. प्रयोजन के लिए सबसे 
ल । यदि कोई सामग्री उच्चतर न्यायालय द्वारा विसंगत याँ 
दह्यमानो जाती है और तत्पश्चात्‌ मामला विसंगत औ ग्नियों 
की अपेक्षा करके उचित विनिश्चय के रि व 
न्यायालय द्वारा उसे दखलअंदाजी से कम हा रा हि 
जैसा कि जयन्त कमार दास! वाले मा में MR 
ह क यात क मले में मत व्यक्त किया गया है “अधीनस्थ 
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न्यायालय को यदि उसके निष्कर्ष उच्चतर न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिए 
जाते हैं, उच्चतर न्यायालय के निष्कर्ष के अनुरूप कार्य करना होता है।” 


5. अब हम बोर्ड के ऊपर वणित आचरण को किसी भी प्रकार से 
प्रभावित किए बिना इस मामले के सार तत्व पर विचार करते हैं । आक्षेपित 
निर्णय के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि पिटीशनर असम एक्साइज' 
रूल्स, 945 जिन्हें इसमें आगे 'रूल' कहा गया है, के नियम ,223(2) के 
अधीन अधिमान के लिए हकदार हैं जबकि प्रत्यर्थी | और 2 हकदार नहीं हैं, 
उन्हें निम्नलिखित कारणों से देशी शराब की दुकान दिए जाने के लिए उपयुक्त 
नहीं पाया गया । () पिटीशनरों में से एक पिटीशनर पराग वेनामीदार है; 
(म) प्र्नगत भागीदारी मिथ्या है, और (म) पिटीशनर वित्तीय दृष्टि से दुकान 
चलाने के लिए समर्थ नहीं है। 


6. अब हमें इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या बोडे के 
ये निष्कर्ष विधि के सुदृढ़ सिद्धांतों और-सुसंगत सामग्रियों पर-आधारित हैं ॥ 
निष्कर्षो की परोक्षा करने की कार्यवाही करते समय यह कहा जा सकता है 
कि हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि हम अपील प्राधिकारी नहीं हैं और 
इस न्यायालय की शक्ति सीमित है । इस मामले की परीक्षा करते समय भी पहले 
इस न्यायालय ने अपनी यह जागरूकता दर्शाई है कि सरर॑ंशियोरेराई कार्यवाही 
में निष्कर्ष में कब परिवर्तन किया जा सकता है। उस समय सेयद याकूब बनाम 
राधाकृष्णन ', हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम ए० के० राय”, पेरी एण्ड कम्पनी 
बनाम पौ० सी० पाल और रमन बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी* वाले' 
मामलों के प्रति निर्देश करने के अलावा न्यायालय के कुछ विनिश्चयों के प्रति 
भी निदेश किया गया था । मुकन्द बोरे बनाम वंशीघरः वाले मामले में उच्चतम 
न्यायालय द्वारा सुनाए गए विनिश्चय को भी ध्यान में रखा गधा है। सर्वोच्च 
न्यायालय के इन निर्णयों से इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं बचता है कि सिट | 
जारी करने की शक्ति प्राप्त न्यायालय अभिलेख पर की सामग्रियों का 
पुनर्मूल्यांकन करके तथ्य के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालकर अपना मत प्रतिस्थापित 


` नहीं कर सकता, किन्तु वह निश्चित रूप से ही कुछ: तथ्यात्मक निष्कर्षो पर " 
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आधारित आदेश को अपास्त कर सकता है । यदि वे निष्कर्ष विसंगत और बाह्य 
सामग्रियों पर आधारित हैं या इस प्रकार के हैं जिनके आधार पर कोई भी 
युक्तिमान व्यवित वसा निष्कर्ष तहों निकालता या यदि निष्कर्ष विधि के पूर्ण रूप 
से भ्रमपूर्ण नि्वंचन पर आधारित है । हमारे मतानुसार इसके अलावा वरिष्ठ या : 
उच्चतर प्राधिकरी द्वारा दिए गए निदेश की अवज्ञा करते हुए निकाला गया निष्कर्ष 
पूर्ण रूप से अधिकारिता बाह्य होगा और उससे अधिकारिता से परे कार्थ करना 
स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा । 


7. उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निकाले गए निष्कर्षो की परीक्षा 
की जा सकती है । पिटीशनर पराग वेनामीदार अभिनिर्धारित किया गया है 
(क) क्योंकि उपायुक्त की ऊपर वर्णित रिपोर्ट में यह बात वर्णित है, (ख) विभिन्न 
मुकदमों में वह न्यायालय के आसपास घूमते हुए पाया गया, और (ग) दोनों 
भागीदारों ने बहत अधिक संख्या में दुकानों के लिए निविदायें प्रस्तुत की 
हैं । प्रथम तथ्य पर बोई पूर्ववर्ती विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उससे 
'ऐसा न करने के लिए कहा गया था उक्त बातों पर विचार नहीं कर सकता 
था। श्री भट्टाचार्जी ने, जो प्रत्यर्थी सं० | और 2 की ओर से न्यायालय में 
हाजिर हुभा, यह निवेदन किया कि ऊपर वर्णित रिपोर्ट. के अलावा विद्वान्‌ बोड 
कै समक्ष मेलेंगदेशी स्प्रिट दुकान के लिए पराग द्वारा फाइल की गई अपील 
ज एक दूसरी रिपोर्ट भी थी जो आक्षेपित निर्णय के पैरा 7.4 में उद्धत 
की गई है । उस रिपोर -में यह कहा गया है कि पराग डिब्र गढ़ 
स्थित EE व्यापारी के नियोजन में था जो गुप्त रूप से देशी स्प्रिट 
की दुकानों के लिए वित्त उपलब्ध करता है। आगे यह वणित किया गया 
क नर  , 
ड्‌ ह रिपोर्ट उस रिपोर्ट से बेहतर नहीं है जिस 


रिपोर्ट उससे बहतर नहीं है। इसके 
रिपोर्ट का अवलम्ब लेने के लिए एक 


जनल त धर पिटीशनरों के सामने उस रिपोर्ट के 
कहने का कोई: पड वा ॐ गए थे और इस सम्बन्ध में पराग को अपनी बात 
हेने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। 


से अस्तित्व में न रहने किया गया, एक यह्‌ है जो पूर्ण रूप 
क्योंकि इसः न्यायालय ने बोर्ड 
विचार न करे। 


में पराग के घूमने-फिरने का. 
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सम्बन्ध है और खर्चले मुकदमों में शामिल बने रहने का सम्बन्ध है, यह कहा 
जा सकता है कि इस सम्बन्ध में एक-सा मत व्यक्त करते हुए विद्वान्‌ बोड ने 
प्रत्यर्थी | और 2 को अनुमति देते हुए, जो उच्चतम न्यायालय तक गए ये, यह 
अनुभव करने का अवसर दिया कि उनके गले के आसपास बेनामी का जो 
फन्दा लगा हुआ है, वे अनुभव कर सकें । किन्तु यह बात नहीं पाई गई। 
पिटीशनरों द्वारा दुकानों के लिए दी गई बहुत-सी निविदाओं पर (प्रथम तथ्य) 
इस न्यायालय ने पहले विचार किया था और इस कार्य के सम्बन्ध में जो कुछ 
भी युक्तियुक्त रूप से कहा जा सकता है, वह यह है कि पिटीशनर इस बात 
के लिए इच्छुक थे कि उन्हें एक या दूसरी दुकान मिल जाए;। इससे अधिक 
कुछ कहना कठिन होगा । इस प्रकार बेनामी के सम्बन्ध में अस्तित्व में रहने 
वाली सामग्री के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है और परिवर्तनशील 
कसौटी अपनाई गई है, वह स्वीकार नहीं की जा सकती । दूसरे कारण पर 
विचार करने के पहले हम यह कह सकते हैं कि एक शिक्षित अनियोजित युवक 
के तौर पर पराग को स्वीकार करके विद्वान्‌ बोर्ड ने भी इस सम्बन्ध में अपने 
निष्कर्ष को पूर्ण रूप से विसंगत बना दिया है. कि वह बेनामीदार के प्राइवेट 
नियोजन में है बोर्ड का उक्त निष्कर्ष पूर्ण रूप से असंगत है।' i: 
9. भागीदारी मुख्यतः इस 'कारणः से मिथ्या माची गई है कि प्रफुल्ल 
(पिटीशनर सं ० 2) गोलाघाट का -त्तिवासी, पांया: गया है-न -क्ि.जोरहाट-का ॥ 
चूंकि-रिहाइश .से सम्बन्धित -निष्कर्ष-अभिलेख परः-के- साक्ष्य का मूल्यांकन किए 
जाने: पर निकाला गथा है अतः हमः इस बातःसे सहमत होंगे कि रिट न्यायालय 
के तौर पर कार्यवाही:करते-हुए हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते «॥ किन्तु 
त्रशन यह है कि क्या बोर्ड को “इस बात की छूट थी «कि वह 982 के 
सिविल रूल सं० 25 में जो कुछ वणित किया गया है, उसे देखते/हुए इस 
कारण. से उसके बनावटी होने. के सम्बन्ध. में. निष्कर्षं निकालता। जहां यह्‌ 
मत.-व्यक्त किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ “यह अनुमान करने पर 
भी कि प्रफुल्ल गोलाघाट का स्थायी निवासी है-जो करीब 30 मील दूरी पर है, 
जोरहाट में भागीदारी का-कारबार करना कठिन नहीं होगा ।” यह बात दोहरा 
दीः जाए कि प्रस्तुत कार्यवाही 'में ऊपर वणित नियम में क्त किए गए मतःकेः 
सही होने या अन्यथा से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि पहले बतलाया 
जग चुका है, हमें केवल यह देखता है किं क्या बोडे नेः वहाँ व्यक्त किए गए सतो 
को ध्यान में रखते हुए-कायं. किया है.और इस सम्बर्ध'में उत्तर नकारात्मक 
होगा । यह बात अभिलेख पर वित्त की जी: सकती है कि यद्यपि पहले विद्वात्‌ 
बोर्ड ने यह सोचा था कि पिटीशनरों के बीच आयु में 7 वर्ष का अन्तर उनके 


a &. 
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बीच आवश्यक “सहयोग और सामंजस्य" को बनाए रखने के मार्ग में बाधक होगा । 
(देखिए उसके प्रथम निर्णय का पैरा 7.].6) इस समय जो मतं अपनाया गया है, 
बह यह है कि “यौवन और अनुभव के सहयोग से भागीदारी कारबार में एक 
अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हो सकेगा ।” किन्तु पराग द्वारा की गई यह “स्वीकृति” 


- कि वह भागीदारी के कई कारबार में असफल हो चुका है और एक अवसर पर 


उसने अपने भागीदार का अधित्यजन कर दिया है जिससे बोर्ड यह सूचना के 
लिए विवश हुआ कि प्रफूल्ल की भागीदारी में पराग के साथ सम्मिलित होने में 
“किसी विशेष प्रकार का आकर्षण” नहीं हो सकता । पिटीशनरों के विद्वान्‌ 
काउन्सेल श्री दास के मतानुसार ऐसी कोई स्वीकृति नहीं थी । (श्री भट्टाचार्जी 
इस दलील का खण्डन करने में असमर्थ हैं) और एक पूर्ववर्ती अवसर पर 
अधित्यजन, जब वह विद्वान्‌ बोर्ड के समक्ष स्वयं उपस्थित था विश्वासघात का कार्य 


` थाजो दूसरे पक्ष द्वारा किया गया था । जो भी स्थिति हो इस बात का विनिश्चय 


प्रफुल्ल को करना हूँ कि क्या वह भागीदारी करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति 
है। वह इस संघर्ष के दौरान पराग के साथ सुख-दुख में रहा हुँ । इसके 
अतिरिक्त किसी व्यक्ति में “विशेष आकर्षण” पूर्ण रूप से व्यक्तिनिष्ठ बात होती 


` है । किसी व्यक्ति को 'क' में कोई भी बात आकर्षित करने की न हो जबकि कोई 


अन्य व्यक्ति 'ग' के लिए अपना जीवन तक न्योछावार करने को तैयार हो सकता 
है । मानव जीवन के ये रहस्य सभी को ज्ञात है और उनका कोई स्पष्टीकरण 


` महीं है। इस प्रकार इस मुकदमे में बोर्ड द्वारा दिया गया पहला कारण बोर्ड. 
उचित रूप से नहीं दे सकता था । दुसरा कारण अर्थात्‌ (पहले असफल होने कै | 


सम्बन्ध में पराग की स्वीकृति) अस्तित्त्व में नहीं है ओर तीसरा कारण (पराग 
ऐसी बातों पर विचार करके निकाला गया है 
! सकती । मतः हम इस निष्कर्ष को कायम नहीं 


।0. तीसरा और अंतिम तथ्य जिसको ध्यान में रखते डं 

र 3 हुए विद्वान्‌ ब 
ने पिटीशनरों के अधिमानी दावे को रह्‌ करं दिया था, वह यह है कि वे प्रश्‍नगतं 
दुकान को चलाने के लिए युक्तियुक्त रूप से 


करने में समर्थ नहीं थे । यद्यपि दो पिटीशनर 


(त की थी और बचन दी गई कुल वित्तीय सहायता कर हई 
(77,758 रुपये की राशि में से हाल पयता करीब 74,000 रुपये 


गी । यह्‌ दृष्टिकोण 
के कारण अपनाया गया जैसा कि वह्‌ र He त 
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अंतःस्थापित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम, नियम 296 के 
साथ इस न्यायालय के विशेष न्यायपीठ की तारीख -4-।980 के विनिश्चय 
के पश्चात्‌ संशोधित किया गया था । देखिए राजकुमार दिलीप नारायण सिन्हा 
बनाम असम राजस्व बोडं' । उस विशेष न्यायपीठ ने इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर 
विचार किया था कि क्या किसी शिक्षित अनियोजित नवयुवक की वित्तीय 
हैसियत आबकारी दुकान दिए जाने के प्रयोजन के लिए अत्यावश्यक है | यदि 
ऐसा है तो इसका निर्णय किस प्रकार किया जाना चाहिए और किस कसौटी 
पर, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि पट्टेदार अक्सर अपने स्टाक को 
बढ़ाकर दिखाते. हैं जिससे अनियोजित नवयुवक उस समय परेशानी में पड़ 
जाते हैं जब वे दुकान का कब्जा लेते हैं। चूंकि यह अनुभव किया गया 
कि इस तरकीब से अनियोजित नवथुवकों को उन साधनों की ओर देखना पड़ता 
है जो उन्होंने उस समय वणित किए थे, जब उन्होंने निविदाएं दी थीं । अतः 
इस न्यायालय ने ऊपर वणित विनिश्चय में इस पहलू पर प्रकाश डाला है । 


यह अनुभव किया गया कि प्रतिभूति निक्षेप का पांच गुना ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध 


में जिसकी कुछ हैसियत और मान्यता है, निविदा दिए जाने के प्रक्रम पर विचार 
किए जाते समय उसकी वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब 
ततक कि बोडं कोई अन्य सूत्र विकसित नहीं कर लेती है। न्यायपीठ में बैठने 
वाले विद्वान्‌ न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश (न्या० लाहिरी) ने यह मत व्यक्त _ 
(किया कि पांच गुना मानदण्ड कम किया जाना चाहिए । 


!7. इस पृष्ठभूमि में हम ऊपर वर्णित दो नियमों में नियम बनाने वाले | 
प्रधिकारी द्वारा किए गए परिवतंनों पर विचार करते हैं। नियम 296 में पहले 
यह वणित किया गया है कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक ग्राहक के मादक द्रव्य 
की मांग पूरी करेगा और कलक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मात्रा से ऐसे मादक 
द्रव्य के स्टाक को कम नहीं होने देगा । कलक्टर औसत दैनिक खपत को ध्यान 
में रखते हुए न्यूनतम मात्रा नियत करेगा । साथ ही वह समीपतम भांडागार 


"से स्टाक की पुनः पूति करने में लगने वाले समय को भी ध्यान में रखेगा । 


“कलक्टर द्वारा नियत न्यूनतम” शब्दों के स्थान पर नए नियम में “6 दिन की 
मसत खपत का न्यूनतम” वर्णित है। इस प्रकार अब्‌ नियम में न्यूनतम मात्रा 
नियत करने का अधिकार कलक्टर पर निर्भरं नहीं है। किन्तु नियम में ही 
न्यूनतम अपेक्षा बणित की गई है । यह ध्यान देने योग्य समुचित बात है कि 
न्यूनतम समय को देखते हुए, जिसके भीतर समीपतम भांडागार से स्टाक की पुनः 


\ 
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पूत्ति किया जाना आवश्यक होगा, ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गई है। 
तथापि अब नया नियम 346 है जिसको ध्यान में रखते हुए विद्वान्‌ बोड ने 
ऊपर वणित मत व्यक्त किया है । अतः पुराने नियम 346 को पहले पढ़ना 
उपयुक्त होगा और तब संशोधित पाठ को उद्धत करना होगा । पुराना नियम 
इस प्रकार हैं :-- 


#346. एक विक्रेता द्वारा दूसरे विक्रेता को विक्रय--कोई व्यक्त 
जो अनुञ्प्ति प्राप्त विक्रेता रहा है, अपनी अनुज्ञप्ति के समाप्त होने पर 
आर कलक्टर से मंजूरी लेकर किसी मादक पदार्थ .को, जो वह अपनी 
अनुज्ञप्ति को शर्तों के अधीन उसका विक्रय करने के लिए प्राधिकृत है, 
और जिस. पर उसका कब्जा विधितः रहा है, दूसरे अनुज्ञप्ति प्राप्त 
विक्रेता को थोक में बेचेगा । परन्तु यह कि मादक पदाथ उपयोग के 

- लिए उपयुक्त है और देशी शराब की दवा में वह फुटकर विक्रय के 
लिए नियत शक्ति की सीमा के भीतर है : 


परन्तु यह्‌ कि मादक पदार्थं उपयोग के लिए उपयुक्त है और 
देशी शराब की दशा में-वह ` फूटकर विक्रयं के लिए नियत शक्ति की 
सीमा के भीतर है: - : क अर ` =~ #“ की १6 
` "परन्तु यह और कि यदि कलक्टर यह समझता है कि मादक द्रव्य 
| या उसका कोई /भाग उपयोग के लिए: अनुपयुक्त' है, “या उसमें अव्यथा 
"` ` भय हो गया है जिससे -वह विक्रय योग्य नहीं-रहा है, तो वह उसे वष्ट 
अंग्रेजी में यह इस प्रकार हि 
ड ‘346. Sale by one vendor र fo Fe vendor 
wn 8 Who has been a Jinetiiced vendor ‘may, 02 i 
Mn Oi Li Icence, and ip tnd oO 
0 Collector sell wholesa Ie to another ies vendor -any 
ग 5 Which He is authorised under the conditions 
‘me ड his licence to sell and of which he has been lawful 
ल्‍ in Possession : ८८220 + FR 
Provid (oon weer 720 ume few A 
र the case of हक अल ‘toxicant is ft for ‘use and, ० 
! SPIrit, that it is within imits © 
strength fixed for retail sale : i MN र ४ 7३8 
Provided f द उ 
urther th 
that रे है a 
the toxicant or an 


or has otherwise 
he shall SS deterio 


t, if the Collector considers 
२ part ‘thereof js . unfit: for use 


; strayed without any 
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करवाएगा और पूर्ववर्ती अनुज्ञप्त विक्रेता द्वारा किसी प्रतिकर का दावा 
नहीं किया जा सकेगा । 
इसके बजाय हम नया नियम 346 इस प्रकार पाते हैं: — 

*346. एक विक्रेता द्वारा दूसरे विक्रेता को विक्रम--कोई व्यक्ति 
जो अनुज्ञप्त विक्रेता रहा है, अपनी अचुज्ञप्ति के समाप्त होने पर और 
कलक्टर को मंजूरी से उत्तरवर्ती विक्रेता को विहित न्यूनतम स्टाक से 
जिसे रखने के लिए वह अनज्ञप्ति की शर्तों के अधीन प्राधिकृत था और 
जिस पर वह विधिपूर्वक काबिज रहा है, अधिक न होने वाले स्टाक को 
थोक रूप से वेचेगा : 

परन्तु यह कि कलक्टर को यह शक्ति होगी कि वह देशी स्पिरिट 
(लिकर) के ऐसे स्टाक का व्ययन कर दे जिसे विक्रेता ग्रहण नहीं 
करता है: 

परन्तु यह और कि यदि कलक्टर यह समझता है कि मादक द्रव्य 
या उसका कोई भाग उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, या जो अन्यथा क्षय- 
ग्रस्त हो गया है जिससे वह विक्रय योग्य नहीं रहा है तो वह उसे नष्ट 
करवाएंगा और पूर्ववर्ती अनुज्ञप्त विक्रेता द्वारा किसी प्रतिकर का दावा' 
नहीं किया जा सकेगा ।' 


compensation being claimable by the former licensed 
vendor.” 

#346. Sale by one vendor to another vendor—A. 
person who has been ‘a licensed vendor may on 
expiration of his licence and with the sanction of the 
Collector, sell wholesale to succeeding vendor only 
intoxicant not exceeding L5 days saleable stook over 
the prescribed minimum of which he is authorjsed under 
the conditions of his licence to sell and of which he has. 

. been lawfully in possession 

Provided that the Collector shall haye the power 
to dispose of any stock of Country spirit not taken 
over by the vendor 

Provided further that, if the Collector considers 
that the intoxicant or any part thereof is unfit for use 
or has otherwise deteriorated 50 as to be unsaleable, 
he sball cause the same to be destroysd Without any 
compensation being claimable by the former licensed 
vendor.” 
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इस प्रकार अब एक कानूनी सीमा नियत की गई है जिसके परे वर्तमान पट्टेदार 
अन्तर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को अपना स्टाक नहीं बेच सकता । इसके अलावा 
“नियम 346 समर्थ बनाने वाला उपबन्ध है और उसमें पक्षकारों के विवेक पर 
कायं करना छोड़ दिया गया है । ध्यान देने योग्य अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
परन्तुक में जो जोड़ा गया था, यह वर्णित है कि यदि देशी शराब के किस स्टाक को 
« विक्रेता स्वीकार नहीं करता है तो कलक्टर को यह शक्ति होगी कि वह उसका 
व्ययन कर दे । इस प्रकार इस संबंध में संदेह करने के लिए कोई बात नहीं है कि 
“नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने आवश्यक वित्त के उपबन्ध को और अधिक कठोर 
बनाने के स्थान पर यह स्पष्ट कर दिया है कि अनृज्ञप्तिधारी को 6 दिनों के 
अपेक्षित न्यूनतम भाग को अपने स्टाक में रखना होगा और इसके परे उससे 
विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी के किसी स्टाक को क्रय करने के लिए विवश नहीं किया जा 
सकता । तथापि विद्वान्‌ बोर्ड ने आवश्यक वित्त संगणित किया जैसे कि निविदाकर्ताओं 
के पास अपना धन हो जो 2] दिन की जरूरत का स्टाक खरीदने के लिए 
आवश्यक होगा । चूंकि आबकारी अधीक्षक ने यह प्रमाणित किया कि दुकान 
'की दैनिक खपत करीब 4,000 रुपये-थी, अत: बोर्ड ने यह अभिनिर्धारित किया 
'कि आवश्यक न्यूनतम रकम “एक लाख रुपये से कम नहीं होगी” यदि 2 दिन 
के स्टाक के अलावा प्रतिभूति निक्षेप 6,000 रुपये हो मौर बोतलों आदि की 
कीमत को भी ध्यान में रखा जाएं । इसके विपरीत श्री दास ने यह दलील दी 
हैं कि भले ही 4,000 रुपये की रकम जैसा कि आबकारी अधीक्षक ने बतलाया 
है, स्वीकार कर ली जातौ है जो उनके मतानुसार सही नहीं है जैसा उन्होने विद्वान्‌ 
तो न्यूनतम आवश्यक निधि करीब 40,000 
दिन का न्यूनतम स्टाक भी सम्मिलित होगा 
भी सम्मिलित होगा । इस प्रकार निधि 
काउन्सेल के मतानुसार विद्वात्‌ बोर्ड 


में कोई संदेह नहीं गए वित्त के स्रोत या इसकी उपलब्धता के 
दे जो ह बक किया, जैसा कि पिटीशनंरों ने आश्वासन दिया 
” 7 50,000 रुपये से अधिक की राशि आता है। 


!2- यह स्पष्ट है कि श्री दास , 
योः की दलील ने योग्य है 
के नये नियम 346का विहन बोड द्वारा ५ स्वीकार किए जाने यं 


है । हम यह वणित कर इ ह. 5. शारो पूर्णतः भ्रमयुक्त निर्वचन किया गया 
नियम 346 म सोन को उक पर्वती निर्णय में यह बतलाया गधा था कि 
नियमों को ध्यान में रखंकर Ch था और ऐसा अधिनियम की स्कीम और 
सवड व्यक्तियों को वंचित ५० बो जिससे कि नियम 223(2) के अधीन 
£ 4 न किया जाए क्योकि बहिगांभी. पट्टेदारों द्वारा 


'पिटीशनरों द्वारा आश्वस्त किए 
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छोड़े गए सम्पूर्णं स्टाक को क्रय करने के लिए हम पर जोर दिया गया है। 
यह बात पुतः कहे जाने योग्य है कि ।5 दिन के स्टाक को क्रय करना, जिसके 
प्रति संशोधित नियम में निर्देश किया गया है, अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी 
के लिए अनिवार्य नहीं है। किन्तु वह अपने विवेकाधिकार ऐसा करे 
और ऐसा न करने पर कलक्टर को इस बात के लिए प्राधिकृत किया 
गया है कि वह्‌ स्टाक का व्ययन करे। ऊपर वर्णित विशेष न्यायपीठ के 
विनिश्चय में जो कुछ कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए विद्वान्‌ बोड द्वारा 
अपनाया गया दृष्टिकोण और निर्वचन कायम नहीं रखा जा सकता । 

73. ऊपर वणित विचार-विमर्श का परिणाम यह है कि पिटीशनर के 
मामले को विद्वान्‌ बोर्ड ने अन्यायपूर्ण रूप से रह कर दिया था । अब महत्त्वपूर्ण 
प्रशन यह है कि पिटीशनर किस अनुतोष के लिए हकदार हैं जो उन्हें इस कार्यवाही 
में दिया जा सकता है। श्री भट्टाचार्जी के मतानुसार हम अधिक से अधिक यह 
कर सकते हैं कि हम मामले को विद्वान्‌ बोर्ड के समक्ष वापस कर दें। क्योंकि इस 
कार्यवाही को करते समय यह न्यायालय इस प्रकार का कोई सकारात्मक निदेश 
नहीं दे सकता कि दुकान पिटीशनरों को दे दी जाए क्योंकि यह कृत्य तय करने वाले 
प्राधिकारी का हैं जो यह न्यायालय नहीं है। इस सम्बन्ध में वीरप्पा बनाम रमन 


और रसन! वाले मामले में इस विचारधारा के प्रति निर्देश किया गया था। प्रेस | 


सागर बनाम एस० वी० आयल कम्पनी! ओर टी० बी० सिह बनाम राज्यः । 
4. हमने मामले के इस महत्त्वपूर्ण पहलू पर सम्यक्‌ रूप सें विचार 
किया है जिस प्रश्‍न से हम परेशान हैं, वह यह है कि पिटीशनरों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक दौड़ने और परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाए या क्या यह 
बात इस न्यायालय को सक्षमता के भीतर है कि वह कुछ अनुतोषों को यदि वे उसके 
पात्र हैं, दिए जाने का निदेश दे सकता है। पक्षकारों के प्रति पूर्ण न्याय करने 
की दृष्टि से हमने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया कि इस सम्बन्ध 
में इस न्यायालय पर कौन-कोन से बन्धन लगे हुए हैं। हाल के कुछ विनिश्चयों से 


हमें यह विश्वास हो गया है कि इस न्यायालय को किसी भी अवसर का मुकाबलों | 
करने की शक्ति है “जब अन्याय से परेशान कोई व्यक्ति इस न्यायालय का | 


आवाहनं करता है, जैसा कि न्या० कृष्ण अय्यर ने गुजरात स्टील ट्यूब्स बनाम 
उसकी मजदूर सभाः वाले मामले में वणित कियां है। पेरा 746 में यह मंते 
pS ल 

/ ए० आई झार० 952 एस० सी० 92: 

7 ए०'प्राई० आर० 7965 एस० सी० 77]. 

> ]969 (3) एस० सी० सी० 489, 

^ ए० आई० आर० 980 एस० सी० 7896. 
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व्यक्त किया गया है कि यह असाधारण आरक्षित शक्ति इसलिए दो गई है जिससे 
कि मामले को वापस करने का मार्ग अपनाए बिना अंतिम अनुतोष मंजूर किया 
जा सके । अधिकरण अपने विवेकाधिकार से जो कुछ कर सकता है वैसा ही उच्च 
न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के अधीन कर सकता है, यदि तथ्यों से ऐसा करना 
आवश्यक हो । उस मामले में उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ के अधिनिर्णय को ' 
अपास्त करने के पश्चात्‌, जिसमें कर्मकार की सेवा समाप्त किए जाने के आदेश 
को कायम रखा गया था, यह आदेश दिया कि मामले को मध्यस्थ के पास वापस 
भेजे जाने के बजाय कर्मकार को यथापूर्वं स्थिति में कर दिया जाए। इस 

सम्बन्ध में आदेश के उस भाग पर आक्षेप करते हुए यह दलील दी गई कि 

उच्च न्यायालय को ऐसा करने की शक्ति नहीं थी । उच्चतम न्यायालय इस 
बात से सहमत नहीं हुआ । 


` 25. हम लाभप्रद रूप से एक दूसरे मामले अर्थात्‌ जिला रजिस्ट्रार बताम 
एम० बी० कोयाक्ट्टा' वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के 
प्रति निर्देश करते हैं। उस मामले में उसकी विचित्र परिस्थितियों में उच्च 
न्यायालय ने एक सकारात्मक निदेश जारी किया था जिसमें सरकार से यह 
. अपेक्षा की थी कि वह प्रत्यर्थी को उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्र माने | 
इस निदेश पर आक्षेप किया गया था । तथापि उच्चतम न्यायालय ने उसे इस 
प्रकार कायम रखा था जैसे कि सम्बन्धित व्यक्ति ने प्रोन्नति के लिए आवश्यक 
मानदण्ड पूरा कर दिया था । यह भी बतलाया गया था ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड 
बनाम आई० टी० ओ०* वाले मामले में यद्यपि मामली तोर पर उच्च त्यायालय 
सरशियोरेराई कार्यवाही में अभिखंडित किए गए आदेश के स्थान पर स्वयं भगे 
आदेश को प्रतिस्थापित नहीं करता है फिर भी उसे ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित 
करने की शतत है जैसा कि मामले में प्याय करने के लिए आवश्यक हों। यह 
नेतलाया गया कि ऐसा करते समय उच्च न्यायालय पक्षकारों के बीच पूणे 
ना करने की दृष्टि से जैसे आदेश करना हो उन्हें पारित करने कै 
लिए अपनी अंतरनिहित शक्ति का प्रयोग करता है । इस सम्बन्ध में ह 


Cl CI ओर द्वारकानाथ बनाम आई० टी० औ 
ल के प्रति निर्देश करते हैं। जहां अनुच्छेद 226 में उपर्युवत व्यापक 


2 
ए० भाई 
हू ° आर० 979 एस० सी० I060. 


ए० आई 
re Et भार्‌० 7980 एस० सी० 656. 
° 'भ्रार० ]954 एस० सी० 440 
ए० प्राई० भ्रार० ]966 एस०/सी० 8 
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भाषा के प्रति निर्देश करने के पश्चात्‌ जिसमें सरशियोरेराई की प्रकृति के रिट 
जारी करने की शक्ति का वर्णन किय्प्र गया है और साथ ही निदेश और आदेश 
जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है | यह मत व्यक्त किया गया था 
कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इंग्लिश लॉ में इन रिटों के 
पिछले इतिहास को भी देखे । और न ही उन पेचीदभियों का बन्धन अनुभव 
करे जो एक समय इंग्लैंड में इन रिटों के सम्बन्ध में प्रचलित थीं । 

76. यह ऐसा मामला है जहां विद्वान्‌ .बोर्ड के निष्कर्ष के अनुसार भी 
पिटीशनर कानूनी अधिमान के लिए नियमों के नियम 223(2) के अधीन 
हकदार हैं । जहां प्रत्यर्थी सं००॥ और 2 इस अधिमात का दावा नहीं कर सकते 
क्योंकि उनमें से एक की आयु 35 वर्ष से अधिक है जिसके कारण उनका 
मामला ऊपर वर्णित नियम के टिप्पण को ध्यान में रखते हुए इस उपबन्ध से 
बाहर हो जाएगा (देखिए निर्णय का पैरा 5) । तथापि पिटीशनरों को दुकान 
नहीं दी गई है और ऐका नियम 208(3) में अधिकथित किसी निररहरता के 
कारण नहीं किया गया है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि 
उन्होंने कठोर “वैयक्तिक परीक्षा” पास कर ली है जो एक कसौटी है जिस पर 
उपयुक्तता अवधारित की जाएगी । उनका मामला ऊपर वणित तीन कारणों से 
रह किया गया जिनमें से कोई भी इस न्यायालय द्वारा संवीक्षा किए जाने के 
लिए उचित नहीं पाया गया । और वह उपलब्ध परिक्षेत्र के भीतर भी नहीं 
पाया गया जिसके आधार पर तथ्य के निष्कर्ष के सही होने की परीक्षा की गई 
थी । ऐसी स्थिति में हमारा यह विचार नहीं है कि यह मामला पुनः भेजे जाने 
के लिए उपयुक्त है क्योंकि प्रतिविरोध करने वाले दोनों पक्षकारों के बीच में 
केवल पिटीशनर ही कानूनी अधिमात के हकदार हैं । यदि ऐसा होता तो 
प्रत्यर्थी. ] और 2 अधिमानी व्यवहार किए जाने के प्रवर्ग में आते तो यह एक 
भिन्न मामला होता । क्योंकि उस दशा में तुलनात्मक उपयुक्तता के आधार पर 
-चयस का प्रश्‍न उद्भूत हो गया होता जिसका विनिश्चय करने के लिए यह 
न्यायालय सक्षम नहीं है । किन्तु ऐसी स्थिति नहीं है । अतः पूर्ण न्याय करने के 
लिए कोई निदेश देने में हमें किसी प्रकार की अड्चन का अनुभव नहीं हो रहा 
है जिससे कि पिटीशनरों के पक्ष में दुकान दी जा सके । चूंकि यह निदेश तय 
करने वालें प्राधिकारी को प्रदत्त कानूनी बाध्यता को प्रवर्तन करने के लिए निदेश 
देने की शक्ति प्रदात करता है और ऐसा निदेश देते के लिए यह च्यायालय 
संविधान के अनुच्छेद 226 के.अधीत सक्षम हैं। 


77. यह निदेश देते हुए हमारी दृष्टि से यह तथ्य ओझल सा हुआ है 
कि इस पिटीशन में जिस प्रकार यह फाइल किया गया है, पिटीशनरों को ओर से 
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यह प्रार्थना नहीं की गई थी कि उनके पक्ष में दुकान दिए जाने का निदेश जारी 
किया जाए । यद्यपि इस प्रकार की दलील श्री दास ने दी थी। इस सम्बन्ध में 
किसी विशिष्ट प्रार्थना के अभाव में हमने यह उचित नहीं समझा कि पक्षकारों 
के बीच पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से इस अनुतोष से इनकार किया जाए क्योंकि 
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिए हैँ । चरणजीत लाल बनाम, 
भारत संघ वाले मामले में यह वर्णित किया गया है कि अनुच्छेद 32 द्वारा; 
किसी विशिष्ट मामले की आवश्यकताओं के अनुसार रिट विरचित करने की 
हालत में बहुत व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है । और कोई आवेदन केवल 
इस आधार पर ही नामंजूर नहीं किया जा सकता कि उचित रिट या निदेश की 
प्राथंना नहीं की गई है । हमें इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है कि इस वारे में 
अनुच्छेद 32 की बाबत जो कुछ कहा गया है, वह स्वबल से अनुच्छेद 226 को: 
लागू होता है। क्योंकि जहां तक रिटों के विरचित किए जाने का सम्बन्ध है, 
अनुच्छेदों की भाषा -एक-सी ही हैं। सत्य नारायण बनाम जिला इंजीनियर? वाले 
मामले में समुचित अनुतोष मंजूर किया गथा था क्योंकि पिटीशन में “अन्यः 
अनुतोष" मंजूर किए जाने की प्रार्थना की गई थी. (देखिए पैरा ।7) । इसी 
भकार भ्रस्तुत मामले में पिटीशनर ने आदेश को अभिखंडित करने के अलावा यहः 


श्रार्थना की थी कि अतिरिक्त या अन्य आदेश पारित किए जाएं “जैसा कि 
उचित ओर उपयुक्त समझा जाए ।” 


परिवहन लिमिटेड? वाले मामले मे 
के लिए मांग करते हुए पिटीशनर ने 
अतः यह्‌ बात उस प्रश्‍न 

क्योंकि नियुक्ति पर आक्षे 
क थे । यह कहा गया है कि पिटीशनर ने न्यायालय से इस प्रकार र 

र्त रिट, आदेश या निदेश (सरशियोरेराई के रिट के अलावा जो 

उपमुक्त समझा जाए) जारी करने के लिए, जैसा कि न्यायालय उचित भीर. 
भी मत व्यक्त किया गया था कि किसी | 
हीं था। बी० आर० रामभद्रिया A 
"गयालथ ने पुनः यह वर्णित किया कि अनुतोष 
झेप से परिवर्तित किया जा सकता है भौ 
95! एस० सी० 4] | ५ 


]962 एस० सी० ३. 
4977 एस 


उपयुक्त 


7 ए० बाई० श्रार८ 
“To भाई० आर० 
* ए० बाई ० भ्रार० 
£ ए० आई 
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अनुतोष देने से बिल्कुल तकनीकी और संकीर्ण प्रक्रियात्मक आधारों पर इंकार 
नहीं किया जाना चांहिए। 

78. तथापि चूंकि बेनामी का अभिकथन किया गया है और चूंकि 
नियम 27। में यह अपेक्षित है कि बेनामी संव्यवहार अवृज्चात नहीं किया 
जाएगा अतः हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि और जांच किए जाने पर यह पाया 
जाता है कि पिटीशनर किसी अन्य व्यक्ति के बेनामीदार हैं तो दुकान 
तय करने वाले प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति रह कहने का अधिकार होगा । यह 
कहना आवश्यक नहीं है कि जांच नैसगिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार की जातीं 
होगी । हम एक अन्य मत भी व्यक्त करते हैं क्योंकि हमें यह बताया गया है 
कि दो अम्य निविदाकर्ताओं द्वारा अर्थात्‌ दयां राम और प्रवीण कुमार द्वारा पेश 
किया गया एक पिटीशन इस न्यायालय के समक्ष लम्बित है और वह सिविल 
रूल 63/82 की विषयवस्तु है और यह कि आदेश जो हमने पारित किया है, 
बह उस सिविल रूल के विनिश्चय के अधीन होगा और उक्त सिविल रूलः 
में वतमान पिटीशनर प्रत्यथियों के तौर पर पहले ही पक्षकार बनाए जा 
चुके हैं । 

79. परिणामस्वरूप यह पिटीशन मंजूर किया जाता है। आक्षेपितः 
निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं और प्रत्यर्थी सं० 5 को यह निदेश 
दिया जाता है कि वह शेष कालावधि के लिए अर्थात्‌ 3] मार्च, ।984 तक के 
लिए ऊपर वणित मतों के अधीन पिटीशनरों के पक्ष में दुकान आबंटित कर दे ॥ 


20. मामले पर विचार-विमर्श समाप्त करने के पहले हम यह मत 
व्यक्त करना चाहेंगे कि विद्वान्‌ बोर्ड ने उपात्तिम पैरा में यह वणित करते हुए कि 
यद्यपि उसने पहले की गई परीक्षा में यह निष्कर्षं निकाला कि अपीलार्थी 
अनुपयुक्त थे । किन्तु उसने यह मत व्यक्त किया कि और परीक्षा करने से यह 
ज्ञात हुआ कि “अपीलार्थी भागीदारी” ऐसी नहीं है जिसे आबकारी की दुकानों 
को आबंटित करने के लिए चुना जा सके । यह बात आदेश-पत्रक में भी दुह्राई 
गई है । क्या हम यह कह सकते हैं कि संयत न्यायिक तिर्णयों में इस प्रकार की | 
टिप्पणी की जाने की आशा नहीं की जाती है। यह मत और उच्च खर्चे दिए जाने 
के कारण श्री दास को यह दलील देनी पड़ी कि विद्वान्‌ बोर्ड ने बदला लेने की 
भावना से अपील खारिज कर दी थी और उसके मतावुसार पिटीशन्र का एकमात्र 
दोष यह था कि वे उसके पहले इस न्यायालय में आवेदन कर चुके थे जिसके कारण 
_ विद्वान्‌ बोर्ड ने पिटीशतरों के विरुद्ध अप्रिय मत व्यक्त किया और ऐसा उसने 

`दो बार किया तथा जले पर नमक छिड़कने के समय यह सोचा गया कि प्रस्तुत - 
मामला खर्चा दिए जाने के लिए असाधारण मामला है और उसे “निदर्शनात्मक 
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बनाने के लिए खर्च [,000 रुपये नियत किया क्योंकि यह अनुभव किया गया कि 


ऐसा करने के लिए इस मामले से अधिक उपयुवत कोई और मामला नहीं हो 
सरकता । 


-न्या० टी० एन० सिह: 
मैं सहमत हूं । 


पिटीशन मंजूर किया गया। 
pe मि०'. 


नि० प० 984 : गोहादी--24 
मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र और एक अन्य बनाम सी० ललथनपारा और अन्य 


(The Union Territory of Mizoram and another Vs. 
C. Lalthanpara & others) 
तारीख 9 मई, 983 
[च्या० के० लाहिरी और न्या० एस० एस० अली] 
लुसाई हिल्स आटोनामस डिस्ट्क्टि 


रुदत, 953 नियम 23()(बी)-_उक्त नियमों के अधीन गठित मिली 


परिषद्‌ (काउन्सिल) न्यायालय की अधिकारिता--जिला काउन्सिल व्याये 
प्रकृत व्यक्तियों के बीच जो, अनुसूचित 


. सकते हे F त जनजाति के हों, मासले का विचारण क्र 
सकता आ काउन्सिल न्याथालय ऐसे मामलों का विचारण नहीं 
ब्यक्ति नहीं na अनुसूचित जनजाति का न हो--राज्य प्रकृत 

क विचारण करने कीं अधिकारिता न यायालय को राज्य के विरुद्ध अनुयोजनत 


, हीं है। 
प्रस्तुत मामले 


काउन्सिल न्यायालय Fe Me प्रश्‍न यह है कि क्या अधीनस्थ जिली 
जिसमें सरकार का वादगत र र का विचारण करने के लिए सक्षम था 
कोई डिक्री या आदेश 5 


पोरित कर पा हित हो और कयां न्यायालंय ऐसी 
5 विरुद्ध पारित डिक्री और आदेश | जी वास्तव में मिजोरम संघ राज्य क्षते 

"शा था और जिसे पार्टी प्रतिवादी के तौर पर 
क ॐ: `: : ४८ 3 ड { ५ है | A CC-O. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(एडमितिस्ट्रेशन आफ जस्टिस) 
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नहीं जोड़ा गया था जबकि यह स्वीकार किया गया है कि सरकार का उस 
अधिकार का सद्भावी दावा करने का हक था । सरकार का उक्त वादगत 
सम्पत्ति में हक और हित था जिसके कारण उसे कार्यवाही का प्रतिवाद करना 
चाहिए था । क्या न्यायालय को अपने आदेश को प्रभावी करने. के लिए आदेश 
पारित करने के पश्चात्‌ मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र को कोई आदेश करने या 
निदेश देने की अधिकारिता है और क्या अधिकारिता मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र 
-के विरुद्ध है। क्या निर्णय और डिक्री के अनुसार मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र पर 
कार्य करना आबद्धकर है या उक्त निर्णय और डिक्री का पालन करने के लिए 
बह बाध्य है । 
प्रत्यर्थी ने मिजोरम सरकार के विरुद्ध वादी के तौर पर कार्यवाही 
फाइल की और यह दावा किया कि वह वादगत भूमि का स्वामी था और वह 
ग्राम काउन्सिल की अधिकारिता के अन्तर्गत आता है| वादी ने वादगत भूमि के 
स्वामित्व का दावा किया जिस पर सरकार ने उसकी अनुपस्थिति में एक भवन 
बनवा दिया है। वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता को धारा 80 के अधीन सूचना 
में मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र को पक्षकार प्रत्यर्थी नहीं बताया । वाद अधीनस्थ 
जिला काउन्सिल न्यायालय में संस्थित किया गया। पत्रकारों की ओर मे सरकार 
को पक्षकार न बनाने के संबंध में आपत्ति की गई किन्तु पीठासीत अधिकारी ने 
आक्षेप पर विचार करने से इनकार कर दिया और डिक्री और निर्णय घोषित 
कर दिया । मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत आवेदन उपयुक्त रिट 
जारी किए जाने के लिए किया गया है और यह्‌ निवेदन किया गया है कि 
अधीनस्थ जिला काउत्सिल न्यायालय को मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के विरुद्ध 
किसी मामले पर विचार करने की अधिकारिता नहीं थी । 


मिजोरम राज्य कै विद्वान्‌ स्थायी काउन्सेल ने यह दलील दी कि वाद 
अवेध है क्योंकि आवश्यक पक्ष कारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । दूसरी 
दलील यह दी गई कि अधीनस्थ जिला परिषद्‌ व्यायालय को नियमों के नियम 
23(7)(बी) द्वारा अधिरोपित वर्जन को ध्यात में रखते हुए मिजोरम सरकार 
की सम्पत्ति के बारे में किसी अनुयोजत का विचारण करने को अधिकारिता नहीं 
थी। तदनसार विद्वात्‌ काउन्सेल ने निवेदन किया कि . कार्यवाहियों को 
अभिखण्डित किया जाना चाहिए या अपास्त किया जाना चाहिए और उन्हें 
विधि-विरद्ध और शून्य घोषित किया जाए । 


अभिनिर्धारित--पिटीशन मंजूर किया गया । रः 
नियमों की स्कीम से यह ज्ञात होता है कि जिला काउच्संल च्यायालय 
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प्रकृत व्यक्ति के मामलों का विचारण करने के लिए सशक्त किए गए हैं जो 
व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हूँ और उन्हें राज्य और/या सरकार जैसे किसी 
न्यायिक या विधिक व्यक्ति के विरुद्ध अनृयोजन का विचारण करने के लिए 
प्राधिकृत नहीं किया गया है । (पैरा 9) 


भारत गणराज्य में राज्य भी कानून से भाबद्ध है जब तक कि वह्‌ 
` अभिव्यक्त रूप से अपवजित न॑ कर दिया गया हो । “व्यक्ति” शब्द की परिभाषा 
के अंतर्गत राज्य आता है। वह वाद चला सकता है और उसके विरुद्ध वाद 
चलाया जा सकता है। किन्तु क्या नियमों के नियम 23 (2) (बी) में ऐसे 
विधिक या न्यायिक व्यक्ति को सम्मिलित करना सम्भव है जो अनृधचित 
जनजाति का व्यक्ति हो। राज्य अनुसूचित जनजाति के गण या लक्षणों को 
अजित नहीँ कर सकता । कमसे कम भारत गणराज्य हः कोई राज्य या 
सेभ राज्य क्षत्र यह दावा नहीं कर|सकता कि वह “अनसचित जनजाति” का है । 
कोई भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जनजाति या गैर जनजाति के होने का दावा नहीं 
कर सकता । इसी प्रकार मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र और या उसका प्रशासक ऐसे ` 
व्यक्ति के तौर पर दावा नहीं कर सकता जो अनुसूचित जनजाति का हो। 
कोई भी राज्य या सरकार अपने आप ही यह दावा नहीं कर सकती. कि बहुं 
अनुसूचित जनजाति की है। मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र अनसचित जनजाति का 
व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार जिला काउन्सिल न्यायालय को संघ राज्यःक्षेत के. 
वादो का विचारण जिला RE अ क ह ह य हा 
अतः ऐसे अनुयोजनों का विचारण सा नो ह आ ता 
जो अनृयोजनों का विचारण करने ने para me 
रन के लिए गठित किए गए हैं। (पैरा । 0) 

राज्य प्रकृत व्यक्ति नहीं है और तेक री) 
के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का vas 2 5 
विधिक या न्यायिक व्यि एत व्यक्ति ही सम्मिलित है। यह कि राह 


व्यकि 
जा सकता है किन्तु उन्‍हें रा जो वाद चला सकता है या जिस पर बाद चलाया. 
एपूित जनजाति” के व्यक्ति के तोर पर नहीं कहां 


काउन्सिल न्यायालय ऐसे 
पक्षकार अनुसूचित जनजा 
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. आदेश और बाद वाले आदेश अवैध हैं और इसलिए वे अपास्त किए जाते हैं. 
(पैरा TON 
पैरा 

[973] ए० आई० आर० ।973 असम लॉ रिपोर्ट्स 372 : I0 

नार्थे कछार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल (सचिव कार्यकारी 

समिति) बनाम नॅथिग अमर और एक अन्य [North 

Cachar Hills District Council (Secretary, 

Executive Committee) Vs. Neithank Amar 

and another]; 


[.972] .972 क्रिमिनल . लॉ जर्नल 68: नीरा सिंहमूमिन  ।0 
बनाम जेगनो मारक (Nira Singh Momin Vs. 
Jengno Marak); 

[968] ए० आई० आर० 968 एस० सी० 360 (364) : l0 
भारत संघ बनाम जुब्बी (Union of India Vs. 
Jubbi); 


[।967] ए० आई० आर० ।967 एस० सी० 997 : पश्चिम I0 
बंगाल राज्य बनास कलकत्ता कारपोरेशन (te ०f 
West Bengal Vs. Corporation of Calcutta); 

[964] ए० आई० आर० 964 एस० सी० 669 : पंजाब राज्य IQ 
बनाम ओ० जी० सो० सिन्डिकेट (State of Punjab 
Vs. 0. 6. 0. Syndicate); 


[496] ए० आई० आर० 96! एस० सी० 22]: बिहार 0 
राज्य बनाम सोनावती (The State of Bihar Vs. 
Sonabati); 

[956] ए० आई० आर० ।956 असम 85 : पी० सी० विश्वास -I9 
बनाम भारत संघ (P. 0. Biswas Vs. Union of 
India) र 
निदिष्ट किए गए । 


सिबिल अपली अधिकारिता : ।978 का सिविल रूल सं० 73. 


एजल के अधीनस्थ जिला काउंसिल न्यायालय के विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट 
हारा 23 सितम्बर, ।977 को पारित निर्णय के विरुद्ध पिटीशन । 
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पिटीशनर की ओर से. '** श्री के० के० बैज बरुआ, वरिष्ठ स्थायी 


काउंसेल, मिजोरम 


प्रत्यथियों की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ 


न्यायालय का निर्णय न्या० के० लाहिरी ने दिया । 
च्या० लाहिरी : 


र क्या अधीनस्थ जिला परिषद (काउंसिल) न्यायालय या अपर जिला परिषद्‌ 
(काउंसिल) न्यायालय जो लुसाई हिल्स आटोनामस डिस्ट्रिक्ट (ए डमिनिस्ट्रेशन आफ 
जस्टिस) रूल्स 953, संक्षेप में 'नियम' के अधीन गठित न्यायालय उक्त नियमों 
के नियम 23(7)(बी) में अंतविष्ट प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए मिजोरम 
संघ स के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही का विचारण कर सकता है। - 
ह शब्दों में, प्रश्‍न ये हैं कि क्या अधीनस्थ जिला परिषद्‌ न्यायालय विधितः 
द र का विचारण करने के लिए सक्षम था जिसमें सरकार का वादगत संपत्ति 
oS रभूत हित हो और क्या न्यायालय ऐसी कोई डिक्री या आदेश पारित कर 

र हे कल में मिजोरम संघ राज्य-क्षेत्र के विरुद्ध पारित डिक्री और आदेश 
स्म उसे पार्टी प्रतिवादी के तौर पर नहीं जोड़ा गया था जबकि यह 


'स्वीका 
, किया गया है कि सरकार का उस अधिकार का सदभावी दावा करते का 
हक था । सरकार का उक्त कु 


'उसे इस कार्यवाही का प्र 
'करना है कि क्या न्याया 


'आबद्धकर निर्णः : 
बाध्य है। है या उक्त निर्णय और डिक्री का पालन करने के लिए वहें 
2. सी ० 5 दः 
उद्योग विभाग, ता गी संक | ने कानपुई ग्राम काउंसेल और सचिव, 
की है और यह दावा i TT i 
परिषद्‌ की अधिकारिता के है कि वह वादगत भूमि का स्वामी था और वह ग्रामं 
का दावा किया और यः अन्तर्गत आता है। वादी ने वादगत भूमि के स्वामित्व _ 
'पीठ-पीछे ग्राम परिषद्‌ ने अवैध किया कि उसको अनुपस्थिति में और उसकी 
को एक बुनाई सेवा के SE इप से हाउस साइट परमिट मिजोरम सरकार 
[ ॐ का {निर्माण करने के लिए आबंटित कर दिया था । 
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उसने यह प्रकथन किया कि अनुज्ञापत्र प्राप्त करते के पश्चात्‌ सरकार ने उस पर 
एक भवन बनवाया । पिटीशनर मिजोरम से दूर था और जब वह वापस आया 
तब उसे यह्‌ ज्ञात हुआ कि सरकार के अधिकारियों ने उसकी भूमि पर भवन का 

निर्माण कर दिया है और उस भवन पर उनका कब्जा है । इसके पश्चात्‌ उसने - 
सिबिल प्रक्रिया संहिता को धारा 80 के अधीन मिजोरम संघ राज्य-क्षेत्र और 

उद्योग विभाग मिजोरम सरकार के सचिव तथा साथ ही अध्यक्ष ग्राम काउन्सिल: 
कानपुई को एक सूचना तामील करवाई तथापि वादी ने मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र 

को पक्षकार प्रत्यर्थी नहीं बनाया । किन्तु उसके सचिव को सहप्रतिवादियों में से 
एक सहप्रतिवादी के तौर पर सम्मिलितं किया । जो लोप किया गया है वह 
स्पष्ट रूप से ही-महत्वपूर्ण है । क्या ऐसा करने का प्रयत्न नियमों के नियमः 

23(2) (बी) में अन्तविष्ट वर्जन से छुटकारा पाने के लिए वादी द्वारा किया गया 
. था।वाद अधीनस्थ जिला परिषद्‌ न्यायालय एजल संस्थित में किया गया था । वादः 

के पक्षकारों ने वह आपत्ति की कि अधीनस्थ जिला परिषद्‌ न्यायालय को राज्य 

और/या सरकार की संपत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता 

नहीं थी, तथापि विद्वान पीठासीन अधिकारी ने आक्षेप पर विचार करने से इनकार 

कर दिया और ।977 के प्रकीर्ण मामला सं० 6 में तारीख 23-9-977 को 
डिक्री - और “निर्णय परिदत्त कर दिया । विद्वान्‌ अधीनस्थ जिला परिषद्‌ 
न्यायालय ने परवाने जारी किए जिसके द्वारा सचिव, उद्योग विभाग, मिजोरम 

सरकार और उद्योग विभाग मिजोरम सरकार के अवर सचिव को इस बात के 
लिए बाध्य किया जाये कि वे न्यायालय के निर्णय और आदेश के निबन्धनों कां 

अनुपालन करते हुए भवन को नष्ट कर दें अन्यथा भवत नष्ट कर दिया जाएगा 

ओर सामग्री भवन नष्ट करने के खर्चो को पूरा करने के लिए बेच दी जाएगी । 

मिजोरम सरकार के सचिव ने एक अपील की किन्तु परिसीमा द्वारा वजित होने. 
के कारण वह खारिज कर दी गई। 


3. मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र और अन्य की ओर से संविधान के अनुच्छेद 
226 सपठित अनच्छेइ 227 के अधीन यह आवेदन उपयुक्त रिट जारी किए 
जाने के लिए किया गया है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि विद्वान्‌ अधीनस्थ 
जिला परिषद्‌ न्यायालय को मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के विरुद्ध/और/या 
मिजोरम सरकार की किसी संपत्ति के सम्बन्ध में किसी मामले पर विचार करने 
की अधिकारिता नहीं थी। सुनवाई के समय मिजोरम की ओर से स्थायी काउंसेल 
श्री बैज बरुआ ने यह निवेदन किया कि उक्त आवेदन पर गोहाटी हाई कोटे 
(जूरिस्डिक्शन ओवर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल कोर्ट स) आडर, 954 के खण्ड 3 ओर 
6 के अधीन कार्यवाही की जाए । खण्ड 3 के अधीन यह न्यायालय जिला परिषद्‌ 
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(काउन्सिल) न्यायालयों के विनिश्चय या अन्तिम आदेश के विरुद्ध किसी 
सिविल वाद में आवेदन को ग्रहण कर सकता है । सिविल वाद में जहां वाद एक 
हजार रुपये से अधिक मूल्य का हो, वहां ऐसा आवेदन ग्रहण किया जा 
सकता है। खण्ड 6 के अधीन यह न्यायालय आवेदन किए जाने पर या 
अन्यथा किसी सिविल या आपराधिक मामले में, जो स्वायत्त जिला में किसी - 
न्यायालय में विनिश्चित किया .गया हो या लंब्रित हो, कार्य वाहियों की मांग कर. 
सकता है । : ऐसा स्वायत्त जिला संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 4 के 
उपपैराग्राफ () और (2) के उपबन्धों के अधीन गठित किया जाता है। 
संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों पर जिला काउन्सिल न्यायालयों द्वारा 
कार्यवाही की जा सकती है। 


4. श्री बैज बरूआ मिजोरम राज्य के विद्वान्‌ स्थायी काउन्सेल ते दो 
"मुद्दे पेश किए । प्रथम यह कि विद्वान काउन्सेल ने यह दलील दी कि वाद अवैध 
है क्योंकि आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है अर्थात्‌ मिजोरम 
संघ राज्य क्षेत्र और या मिजोरम का प्रशासक जहां वादं की विषय-वस्तु के बारे 
में मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र का वाद-सम्पत्ति में सारभूत अधिकार और हित था । 
ह्वितीयतः विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह्‌ निवेदन किया कि अधीनस्थ जिला काउन्सिल 
न्यायालय को नियमों के नियम 23 (7)(बी) द्वारा अधिरोपित वर्जन को ध्यान में 
रखते हुए मिजोरम सरकार की सम्पत्ति के बारे में किसी अनृयोजन का विचारण . 
करने की अधिकारिता नहीं थी । तद्नुसार विद्वान्‌ काउन्सेल ने निवेदन किया 
है कि कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना चाहिए या अपास्त किया जींना 
चाहिए और विधि-विरुद्ध और शून्य घोषित किया जाए। 


5. बिना किसी संकोच के हम यह मत व्यक्त करते हैं कि निर्णयं स 
आदेश अवैध हैं और निष्पादनीय नहीं है क्योंकि आक्षेपित निर्णय और डित 
निश्चित रूप से ही मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के विरुद्ध पारित किए गए हैं 


उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया हैँ किं वाद 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में मिजोरम संघ र oo की 
सारभूत अधिकार था क्योंकि उसने उस भवन को निमित किया था जिसके गिराएं 
CR किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र को सहःप्रतिवादी न बनाए जाते. 
अ क डिक्री को अवैध घोषित किया ही जाना चा हिए । तथाषि 
हेत्व बहुत कम है, यदि हैम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि 


अधीनस्थ जिला काउन्सिल 
'किसी अनुयोजन का विचारण मिजोरम सरकार की सम्पत्ति के विरुद्ध 


ण करने की हे म 
अश्न का निपटारा करने की कार्यवाही करबी रा थी। अतः अब हमें सारधूत 
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6. पिटीशनरों की दलील को समझने के लिए हमें यह बात स्मरण 
करती है कि मिजोरम भूतपूर्व असम राज्य में एक जिला था जहां न्याय प्रशासन 
को नियमों का एक संवर्ग लागू होता था जो रूल्स फार दि एडमिनिस्टेशन आफ 
जस्टिस, ।937 संक्षेप में “उक्त नियम” कहे जाते हैं । उसके कुछ उपबन्ध समय- 
समय पर किए गए कतिपय उपान्तरणों के अधीन अब भी मिजोरम में प्रवत्त हैं। 
“उक्त नियम के उपवंधों के अधीन ऐसे स्वरूप के वाद और म।मले अनन्य रूप से 
उपायुक्त या अपर उपायुक्त द्वारा ही विचारणीय थे । उक्त नियमों के अधीन 
गठित अन्य प्राधिकरण वर्तमान स्वरूप के वादों को अधिनिर्णीत करने के लिए 
अक्षम थे । लुसाई हिल्स आटोनामस डिस्ट्रिक्ट (एडमिनिस्ट्रेशन आफ 
जस्टिस) रूल्स, 953 के अधीन न्यायालय गठित किए गए हैं जो ऐसे मामलों 
के सम्बन्ध में सिविल वादों का विचारण कर सकते हैं जो उन्हें विनिदिष्ट रूप से 
सौंपे गए हैं । 'नियम' संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा 4 के 
अधीन बनाए गए हैं । उक्त अनुसूची के द्वारा जिला काउन्सिल न्यायालयों सहित 
-अधोनस्थ जिला काउन्सिल न्यायालयों को भी कुछ विनिदिष्ट वादों का विचारण 
करने के लिए शक्ति और अधिकारिता प्रदत्त की गई है । यह स्वीकार किया 
गया है कि वर्तमान प्रकृति के वाद ग्राम काउन्सिल न्यायालयों द्वारा विरचित नहीं 
“किए जा सकते क्योंकि वे केवल ऐसे मामलों का विचार कर सकते हैं जो ग्राम के: 
व्याप्ति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या जो जनजातियों की विधियों और रूढ़ियों के. 
अंतर्गत आते हैं । अधीनस्थ जिला काउन्सिल न्यायालय या अपर जिला काउन्सिल 
न्यायालय या न्यायालयों को सभी वादों या मामलों में आरम्भिक अधिकारिता 
'होती है । नियम 23 में बहुत से प्रतिबन्ध और निर्बेन्धन अंतविष्ट हैं । तथापि 
हमारा सम्बन्ध केवल नियम 23 () (बी) में वणित निर्बन्धनों तक ही है। 
-उक्त नियम को हम नीचे उद्धृत करते हैं :-- 


“23. (7) कोई अधीनस्थ जिला काउन्सिल न्यायालय या अपर 
अधीनस्थ जिला काउन्सिल र्‍्यायालय वादों और मामलों का विचारण 


` नहीं करेगा । 
(क) NS 2 x xX 
(ख) जिसमें पक्षकारों में से एक पक्षकार ऐसा व्यक्ति है जो 
अनुसूचित जनजाति का नहीं हैं । 


(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है) 


7. यह देखा जा सकता है कि जिला काउन्सिल न्यायालय ऐसे वादों का 
{विचारण करने के लिए अक्षम है जिनमें एक पक्षकार ऐसा व्यक्ति है जो अनुसूचित 
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जनजाति का नहीं है । नियमों के अधीन गठित न्यायालय ऐसे वादों का विचारण 
करने के लिए सशक्त किए गए हैं जिनमें वाद के सभी पक्षकार अनुसूचित जन- 
जाति के हैं । नियमों को स्कीम और उद्देश्य इन उपबन्धों के अनुरूप हैं जो 
छठवीं अनुसूची में अंतविष्ट हैं । उद्देश्य यह है कि स्थानीय न्यायिक अधिकारियों 
को मिजोरम की जनजातियों के मामलों का विचारण मिजोरम में न्याय की 
क्रियात्मक सफलता प्राप्त करने के लिए करना चाहिए । नियमों का प्रभाव यह 
है कि जिला काउन्सिल न्यायालय वादों का विचारण कर सकते हैं जब सभी पक्षकार 
अनुसूचित जनजाति के हों । तथापि न्यायालय ऐसे अनुयोजन या. मामले का 
विचारण करने के लिए अक्षम हैं जिसमें वादकारियों में से एक अनुसूचित जनजाति 
का न हो। ऐसे मामले, जिनमें एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का न हो, रुल्स. 
फार दि एंडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस, 937 के अधीन विचारित किए जागे 
चाहिए । इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हो सकता है । 


8. अब हम इस प्रश्‍न, पर विचार करेगे कि क्या मिजोरम संघ राज्य 
क्षेत्र व्यक्ति है जो अनुसूचित जनजाति का है । यदि सभी वादकारी अनुसूचित 
जनजाति के होते हैं तो निस्संदेह जिला काउन्सिल न्यायालय अनुयोजन का 
विचारण कर सकते हैं और कोई प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता । तथापि यदि वादकारियों 
में से एक ऐसा व्यक्ति है जों अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो जिला काउन्सिल 
न्यायालय वाद ग्रहण नहीं कर सकते । यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात हैःकि "व्यक्ति" 
शब्द के साथ कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई हैं अर्थात “अनसचित जनजाति का 
शब्द । अतः “उस व्यक्ति” शब्द में अपेक्षित गुण था लक्षण होना चाहिए । “उस 
व्यक्ति” में ऐसी सामर्थ्यं या शक्ति होनी चाहिए कि वह अनुसूचित जनजाति 
के विशेष लक्षणों को विरासत में प्राप्त कर सके या उन्हें अजित क़र सके । उत 
नियम सीधे-सीधे मिजो निवासियों के लिए बनाए गए हैं और उतका र्थायत 
सीधे ढंग से किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हो सकता 
कि कोई व्यक्ति मुख्यतः मानव होता है और उसके व्यितत्व मे ठसे लक्षशो ह 

होना माना ही जाएगा जो मानव में होते हु सोचते, बोलें 

ओर रुचि के अनु हति हे अ सी- 
रार पसंद करने की शक्ति | केवल “प्रकृत व्यक्त “हीं हि 

विशिष्ट जनजाति द्वारा आदिवासी के ती किया जी 
सकता है । कोई भी जनजाति fm UR री 

जनजाति या कुल, वंश का नि ET धारण 
तौर से कहा जाए-तो केवल मान 3 पर अनुज्ञात आ कर सकते | सा 

कार करना कठिन स 27 न 

ः है कि कोई,'गैर मानव” अनुसूचित 
मानव ही था तो ऐसे गुण विरासत में प्रति 
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कर सकता है या उन्हें अजित कर सकता है जो जनजाति के विशेष लक्षण हैं 
मानव प्रकृत व्यक्ति होता है और केवल प्रकृत व्यक्ति ही जनजाति के लक्षणों 
की विरासत म प्राप्त कर सकते हैं या अजित कर सकते हैं । इन परिस्थितियों के 
अधीन हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि विधिक या न्यायिक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति 
नहीं हो सकता जो “अनुसूचित जनजाति का हो” और तदनुसार अधीनस्थ जिला 
काउन्सिल न्यायालय ऐसे किसी वाद या अनुयोजन को स्वीकार नहीं कर सकते 
जो मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र जैसे किसी न्यायिक या विधिक व्यक्ति के विरुद्ध 
फाइल किया गया हो । इस प्रकार आक्षेपित .निर्णण और आदेश ऐसे न्यायालय 
द्वारा पारित किए गए थे जो ऐसा वाद ग्रहण नहीं कर सकता थाया उसका 
विचारण नहीं कर सकता था जिस वाद में किसी न्यायिक व्यक्ति के अधिकारः 
हक और कब्जे के प्रश्‍न अंतवेलित हों अर्थात मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र । 


9. तथापि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र “व्यक्ति” हो सकता है “प्रकृत 
व्यक्ति” के अलावा विधिक या न्यायिक व्यक्ति भी हो सकते हैं । विधिक या न्यायिक 
व्यक्ति जीवधारी (सत्ता) हैं। वे वास्तविक या काल्पनिक हो सकते हैं जिन्हें विधिक 
तक के प्रयोजन के लिए मानव की कोटि का माना जाता है । नियमों की स्कीम ! 


से यह ज्ञात होता है कि जिला काउन्सिल न्यायालय प्रकृत व्यक्ति के मामलों का । : 


विचारण करने के लिए सशक्त किए गए हैं जो व्यक्ति अनसचित जनजाति के हैं 
और उन्हें राज्य और/या सरकार जैसे किसी न्यायिक या विधिक व्यक्ति के 
विरुद्ध अनुयोजन का विचारण करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया RI 


. 0. हमारे संविधान के अधीन राज्य न्यायिक व्यक्तित्व के तौर पर 
वाद चला सकता है या उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकता है। देखिए 
पंजाब राज्य बनाम ओ० जी० सी० सिंडीकेट!, पी० सी०|विश्वास बनाम भारत 
संघ वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 229 
ओर विधि के अन्य उपबन्धों के अधीन यथाविहित परिसीमाओं के अधीन 
राज्य का संविदात्मक दायित्व वैसा ही है जैसा कि संविदा की मामली 
अवधि के अधीन किसी व्यक्ति का होता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम 
कलकत्ता कारपोरेशन' वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 
भारत गणराज्य में राज्य भी कानून से आबद्ध है जब तक कि वह अभिव्यक्त 
रूप से अपवर्जित न कर दिया गया हो । यह अभिनिर्धारित क्रिया गया है कि 
“व्यक्ति” शब्द अपने आप में ही अधिनियम के व्याप्तिःक्षत्र से राज्य को अपर्वाजतः 


+ ए० आई० ग्रार० 964 एस ० सी० 669. > 
2 ए० श्राई० झार० 956 असम 85. 
3 ए० आई भ्रार० 967 एस० सी० 997. 
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करने के लिए निश्चायक नहीं हैं । “व्यक्ति” शब्द के अंतर्गत राज्य आता है जो 
दायित्व को उपगत करने के लिए अभियोजित किया जा सकता है । ऐसा ही 
मत उच्चतम न्यायालय ते भारत संघ बनाम जुब्बी! और बिहार राज्य बनाम 
सोनावती? में अपनाया था । इस प्रकार “व्यक्ति” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत 
राज्य आता है। वह वाद चला सकता है ओर उसके विरुद्ध वाद चलाया जा 
सकता है। किन्तु दया नियमों के नियम 23()(बी) में ऐसे विधिक या 
न्यायिक व्यक्ति को सम्मिलित करना सम्भव है जो अनुसूचित जनजाति का 
व्यक्ति हो । राज्य अनुसूचित जनजाति के गुण या लक्षणों को' अजित नहीं कर 
सकता । कम से कम भारत गणराज्य में कोई राज्य या संघ राज्यःक्षत्र यह दावा 
नहीं कर सकता कि वह “अनुसूचित जनजाति” का है। कोई भी राज्य या संघ 
राज्य क्षत्र जनजाति या गैर जनजाति के होने का दावा नहीं कर सकता । इसी 
प्रकार मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र और या उसका प्रशासक ऐसे व्यक्ति के तौर 
पर दावा नहीं कर सकता' जो अनुसूचित जनजाति का हो । संविधान और विधि 
ल उ क केवल जनजाति का व्यक्ति ही मिजोरम संघ राज्य 
या राज्य अनन्य रूप से oF द je अं RRS है। सा 
गुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से मिलकर नहीं 

समय त्याग देते हैं जब वे oe ह ० न i 
या सरकार अपने आप ही यह दावा नकी TE हि 
को है। ऐसा ही एक मामला ते nN त o I 
देखिए नार्थकछार हिल्स डिस्ट्‌ न ह Ee हत 
क र लल (सचिव कार्यकारिणी FA 
न्यायालय को ऐसा न्यायारय पर प्रश्न क थे कि क्या जिला कर ह 
और जिला काउन्सिल न्यायालयों सकता है जो अनुसूचित जनजा र 

वाद का विचार करने की अधिकारिता 


जो जिला काउन्सिल के र 
जिला काउन्सिल be विरु हो । यह अभिनिर्धारिंत किया गया है कि 


अनस चित ce रि 
न्यायालंय को जिला कराइ... जाति की नहीं है और जिला काउन्तित 
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क्षेत्र के द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद का विचारण करने 
की अधिकारिता नहीं थी । अत्र प्रश्‍न यह्‌ है कि इस अनुयोजन का विचारण 
कौन-सा न्यायालय करेगा । इस प्रश्‍न का उत्तर नीरा सिह सोमिन बनाम 
जैंगतो सारकः वाले मामले में दिया गया है जहां इस न्यायालय की एक पूर्ण 
न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुयोजन की प्रकृति और उसक स्वरूप 
को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायालयों को मामले का विचारण करने की 
अधिकारिता नहीं थी और उसने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य में स्थित 
अन्य न्यायालय उसका विचारण करने के लिए सक्षम होंगे । मिजोरम में वादों 
का विचारण और विनिदिष्ट प्रकार के मामलों का विचारण करने की शक्ति 
अन्य न्यायालयों को अपवर्जित करते हुए जिला काउन्सिल न्यायालयों को प्रदत्त 
की गई है । तथापि जब जिला काउन्सिल न्यायालय किसी मामले का विचारण 
नहीं कर सकते या वे उसका विचारण करने के लिए प्राधिकृत नहीं किए जाते 
तो किसी निश्चयात्मक समादेश के अभाव में मामूली न्यायालय अनुयोजन का 
विचारण करने के लिए सक्षम होगा । अनुसूचित जनजाति के न होने वाले व्यक्ति 
के विरुद्ध वादों का विचारण जिला काउन्सिलकी अधिकारिता से अपवजित किया 
गया है । अतः ऐसे अनुयोजनों का विचारण मामूली न्यायालयों द्वारा किया जा 
सकता है जो अभुयोजनों का विचारण करने के लिए गाठित किए गए हैं। इस 
प्रकार हमने यह श्रभिनिर्धारित किया कि जब जिला काउन्सिल न्यायालय प्रस्तुत 


अनुयोजन का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है तो मामले का विचारण 


अनन्य रूप से ऐसे न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ. 
जस्टिस रूल्स, 937 के नियमों के अधीन गठित हैं । 


]]. ऊपर वणित बहस के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि राज्य प्रकृत व्यक्ति नहीं है और यह कि नियमों के नियम 23 (7)(बी) 
के अंतर्गत अनुसूचित जनजातिःका प्रकृत,व्यक्ति ही सम्मिलित है । यह कि राज्य 
विधिक या न्यायिक व्यक्ति है जो वाद चला सकता है या जिस पर वाद चलाया 
जा सकता है किन्तु उन्हें “अतुसूचित जनजाति” के व्यक्ति के तौर पर नहीं 
कहा जा सकता और यह कि जिला काउन्सिल न्यायालय भ्रृत व्यक्तियों के बीच 
जो सब अनुसूचित जनजातियों के हों, मामले का विचारण कर सकते हैं तथा 
जिला काउन्सिल व्यायालय ऐसे मामलों का विचारण नहीं कर सकते जिनमें से 
एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का न हो । 


. 72. परिणामस्वरूप हम यह अभिनिर्धारित,करते हैं कि अपर जिला 


+ 972 क्रिमिनल लाँ जर्नल 68. 
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| काउन्सिल बोर्ड को मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के विरुद्ध अनुयोजन का विचारण 
| करने की कोई अधिकारिता नहीं थी । आक्षेपित निर्णय, आदेश और बाद वाले 

अवध हैं और इसलिए वे अपास्त किए जाते हैं । हम यह अभिनिर्धारित 
करते हैं कि वाद का विचारण अनन्य रूप से उपायुक्त द्वारा और/या बपर 
उपायुक्त एजल द्वारा एडमिनिस्ट्रेशश आफ जस्टिस रूल्स, ]937 के नियमों के 
अधीन किया जाए । आक्षेपित निर्णय, आदेश, डिक्री और प्रकीर्ण मामले से 
उद्भूत होने वाले बाद के आदेशों को अपास्त करने के पश्चात्‌ हम अधीनस्थ 
जिला काउन्सिल न्यायालय एजल को यह निदेश देते हैं कि वह वादपत्र वादी को 
वापस लोटा दे जिससे कि वह समुचित न्यायालय में पेश किया जा सङ्गे। 


पिटीशन स्वीकार किया जाता है, तथापि खर्चे के बारे में हम कोई आदेश नहीं 
करते हैं। 


पिटीशन मंजूर किये गया। 
मि० 


नि० प० 984 : गोहाटी--36 
नन्द लाल केडिया बनाम जसत सिह ओर एक अथ 
(Nandalal Reais V5. Jaswant Singh and another.) 
तारीख 3 जून, ।983 
[च्या० के० लाहिरी और न्या० टी० सी० दास] 


असम क 
Sa भ एक्सीडेंट इलेम्स ट्राइब्यूनल रूल्स, ,960 नियम 5 और 
"ननयोजन खारिज करने की अधिकरण दी शक्ति-_डाक सेवा के माध्यम से 


र अधिकरण का यह कर्तब्य है कि वह आदेशिक 
अनुयोजन संक्षिप्त: खा मील करवाता ऐसी स्थिति में अधिकरण को 
आश्षेपित ` शारिज करने'की अधिकारिता ह है । खारिजी का 
आदेश अविधिमान्य है।' नहीं है । 
फाइल किया । वरोधी पक्ष ने विदान्‌ अधिकरण के समक्ष अपना दावा पिटीश 
कदम उठाए -गए तथा का की सूचनाएं तामील करने के लिए आवश्यक 
« पेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी Fos तथा साथ ही बीमाकर्ता मैसर्स 
६ गवेगांब असम को सूचनाएं तामील करवाई 
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गईं । उसने विरोधी पक्षकारों को समन करने के लिए डाक प्रभार संदत्त किए । 
आदेशिकाएं विरोधी पक्षकारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई किन्तु प्रेषिती 
डाकघर के चपरासी को ज्ञात नहीं था । अतः सूचनाएं समय पर तामील नहीं 
की जा सकी । विद्वान्‌ अधिकरण ने पिटीशनर को यह निदेश दिया कि वह 
विरोधी पक्षकार सं० ] पर दस दिन के भीतर सूचना तामील करें के लिए 
आवश्यक कदम उठाए और तारीख 6-7-98] सुनवाई के लिए नियत की । 
6 जुलाई, 798 को दावेदार गैरहाजिर था और उसके द्वारा विरोधी 
पक्षकार सं० | को समन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था । अतः 
विद्वान्‌ अधिकरण ने दावे के मामले को खारिज कर दिया । विरोधी पक्षकार 
सं० 2 हाजिर हुआ था और उसने यह्‌ प्राख्यान किया कि वह केवल उसी सीमा 
तक प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी है जो सीमा मोटरयान अधिनियम, 
7940 की धारा 96 के अधीन आरी है । उसने दावे का विभिन्‍न आधारों पर 
प्रतिविसेध किया । दावा संबंधित मामला खारिज कर दिया गया। इस 


अधिनिर्णय के विरुद्ध दावेदार ते प्रस्तुत अपील की है। इस मामले में मुख्य प्रश्‍न ` 


यह है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर के जो मामले अधिकरण के समक्ष आते हैं 
उन्हें संक्षिप्त प्रतिकर अपनाकर कार्येवाहियों को शुरू में ही समाप्त कर दिया 
जाता है और मामलों को खारिज कर दिया जाता है और मोटर दुर्घटनाओं के 
शिकार व्यक्तियों को सोच-समझकर च्याय दिलाने के लिए सावधानी से 
कार्यवाही नहीं की जाती है। 
अभिनिर्धारित--अपील मंजूर की गई । 
विवरणी मामूली तौर पर विवरणियों को प्रमाणित करने वाले अधिकारी 
` द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी अर्थात्‌ नाजिर और अन्य आदेशिक तामीलकर्ताओं 
के द्वारा । विवरणी पर डाकपाल के डाकिये द्वारा. केवल एक टिप्पण किया गया 
था जो अधिकरण को संसूचित किया गया था । यह स्वीकार किया गया है कि 
समन न्यायालय के तामीलकर्ता . अधिकारियों द्वारा तामील नहीं किए गए थे 
और तामील किए जाने की रीति और समय के बारे में उस पर कोई पृष्ठांकन 
नहीं है और न ही वह इस रीति में तामील किया गया था जो सिविल प्रक्रिया 
संहिता के अधीन अपेक्षित था । आदेश 9, नियम 5 लागू नहीं होता है । असम 
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रायव्यूनल रूल्स के वियम 6 के उपबंधों को ध्यान सें 
रखते हुए अधिकरण का यह कर्तव्य था कि वह संहिता के अधीन आदेशिका 
तामीलकर्ता द्वारा सूचना की तामील करवाता । विशेष रूप से उस समय जब 
विरोधी पक्षकार सं० ! पर डाक सेवा कें माध्यम से तामील नहीं की जा सकी 


थी । परिणामस्वरूप, न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि विद्वान्‌ 


७५-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu; An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


38 नन्द लाल कैडिया ब० जसबत ह 
अधिकरण को अनुयोजन संक्षिप्ततः खारिज करने की अधिकारिता नहीं थी भर 
आक्षेपित आदेश अविधिमान्य है और अपास्त किए जाने के लिए दायी है। 
(पैरा 5 और 6) ; 


किसी व्यक्ति के वाद को खारिज करने की शक्ति कानून द्वारा स्पष्ट रूप 
से ओर विनिदिष्ट रूप से प्रदत्त की जानी चाहिए । जब तक कि कोई मामला 
स्पष्ट रूप से शक्ति के व्याप्ति क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है, तब तक अधिकरण 
अनुयोजन को खारिज करने के लिए सक्षम नहीं है। खारिज करने की शक्ति 
प्रबल, दाण्डिक और घातक अन्त्र है, जिसका प्रयोग उस समय ही किया जाना 
चाहिए जब अधिकरण को ऐसी शक्ति अभिव्यक्त रूप से औरं असंदिग्ध रुप से 
प्रदत्त की गई हो । (पैरा 7) 


पैरा 
[2978] ए० आई _आर० ]978 गोहाटी 9: हाजी अली ' ! 
निवास बनाम राधेश्याम कोटोवाल (Hazi Ali Newas 
Vs. Radheshyam Khatowal); { 

[972] ५० आई जार० 972 गोहाटी 35 : शमसुल हुदा 
बनाम मसपे लन्दन एण्ड लंका शायर इन्श्योरेंस कम्पनी 
लिमिटेड (52५7 Huda Vs. M/s. London and 
Lancashire Insurance Co. Ltd.); 

POE er Cent Foo: 
एसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज असम बनास जटू मनी भांजो 
[Associated Industries (Assam) Vs. 
Jadumoni Bhanjo ); ॥$ 

[965] ए० आई० का र [ 
वर्कमैन oe he Bs 50 ; 
or टी एस्टेट बाला मामला (In ' 

०६ Sotai Tea Estate) 
निष्ट किए गए। 
सिविल अपीली ; 
अधिकारिता ; 
* 987 की' प्रकीर्ण | : 
98 के मोटर गणं अपील सं० (एफ) 53: 


टर दृ 
दुर्घटना दावा अल र रावा मामला सं० 8-क में गोहाटी के मोटर 
विरुद्ध अपील । “त द्वारा तारीख 6-7-8] को पारित आदेश के 
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अपीलार्थी की ओर से सवंश्री एस० एस० शर्मा और डी० के० 
भतरा 


प्रत्याथयों को ओर से ३:55 श्री ए० के० चौधरी 


न्यायालय का निर्णय त्या० के० लाहिरी ते दिया । 
ज्या० लाहिरी : 


न्याय की प्रक्रिया को अक्सर अधिकरण बीच में ही काट देते हैं जिससे 
पक्षकारों को बहुत अधिक परेशानी होती है । इस साधारण प्रक्रिया के द्वारा मोटर 
दर्घटना प्रतिकर के जो मामले अधिकरण के समक्ष आते हैं, उन्हें संक्षिप्त तरीके 
अपनाकर कार्यवाहियों को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाता है और मामलों 
को खारिज कर दिया जाता है, जिनमें और मोटर दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों 
को सोच-समझकर न्याय दिलाने. के लिए सावधानी से कार्यवाही नहीं की 
जाती है । 


2. अपीलार्थी दावेदार ने विद्वान्‌ अधिकरण के समक्ष अपना दावा 
पिटीशन फाइल किया । विरोधी पक्षकार को सूचनाएं तामील करने के लिए 
आवश्यक कदम उठाए गये तथा ट्रक के स्वामी/चालक तथा साथ ही बीमाकर्त्ता 
मैतर्स नैशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड नवगांव असम को सूचनाएं तामील 
करवाई गई । उसने विरोधी पक्षकारों को समन करने के लिए. डाक प्रभार संदत्त 
किए । आदेशिकाएं विरोधी पक्षकारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई थीं । 
4-4-]98 को विरोधी पक्षकार सं० 2 बीमा कम्पनी का न्यायालय में प्रति- 
निधित्व हुआ और उसने उल्लिखित कथन फाइल करने के लिए और समय दिए 
जाने की प्रार्थना की । तथापि विरोधी पक्षकार सं० ! पर तामील के सम्बन्ध सें 
रिपोर्ट यह थी कि प्रेषिती डाकघर के चपरासी को ज्ञात नहीं था। विद्वान्‌ 

` अधिकरण ने मामला 3-6-.98! के लिए रखा और निम्नलिखित आदेश पारित 
किया :-- 


“३-6-।98 तारीख तियत की जाती है। विरोधी पक्षकार 
सं० ] को बुलाया जाए और उस तारीख को बीमा कम्पनी और विरोधी 
पक्षकार सं० । लिखित कथन फाइल करेंगे । ! 


(जोर देने के लिए रेखांकत किया गया है) 
इससे यह ज्ञात होता है कि विद्वान्‌ अधिकरण ने सूचना तामील कराने की 
बाध्यता अपने उपर ही ले ली जो असम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रायब्युनल रूल्स 
“संक्षेप में नियम”, ]960 के नियम 6 के उपबन्धों के अनुरूप है। 3-6-।98 


4 
/ 


Fa 
4 
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40 ' है) AvastheRehikrRer "की का ४४ अति सह (न्या० लाहिरी) 
को विरोधी पक्षकार सं० 2 ने लिखित कथन फाइल किया। विद्वान अधिकरण 
ने पिटीशनर को यह निदेश दिया कि वह विरोधी पक्षकार सं० | पर दस दिन 
के भीतर सूचना तामील करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और 6-१-] 98 
तारीख नियत की । दूसरा सम्वन्धित मामला इस मामले के साथ जोड 
दिया गया जिसकी सुनवाई भी उसी तारीख को होनी चाहिए थी | 
6जुलाई, ।98! को जो तारीख विरोधी पक्षकार सं० ] के लिए, हाजिरी | 
हेतु नियत की गई थी, न कि सुनवाई के लिए, दावेदार गैर हाजिर था और 
उसके द्वारा विरोधी पत्रकार सं० | को समन करने के लिए कोई कदम नहीं 
-उठाया गया था । अतः विद्वान्‌ अधिकरण ने दावे के मामले को खारिज कर . 
दिया, एक बात निश्चित है कि प्रस्तुत मामले में विरोधी पक्षकार सं० 2 हाजिर 
हुआ था और उसने यह्‌ प्राख्यान किया कि वह केवल उसी सीमा तक प्रतिकर 
का संदाय करने के लिए दायी है जो सीमा मोटरयान अधिनियम, 940 की 
धारा 96 के अधीन आती है। उसने दावे का विभिन्न आधारों पर प्रतिविरोध 
किया दावेसे सम्वन्धित मामला खारिज कर दिया गया । “अतः अधिनिर्णय नहीं” 
दिए जाने का यह मामला बन गया । अर्थात्‌ प्रतिकर मंजूर न किए जाने की 
बाबत अधिनिर्णय दिया गया । इस अधिनिर्णय के विरुद्ध दावेदार ने यह अपील 
की है । 

3. असम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रायव्युनल रूल्स के उपबन्धों द्वारा 
नियम 5 के अधीन आवेदन को संक्षिप्त रूप से खारिज करने के लिए सशक्त 
किया गया है यदि कार्यवाही आगे चालू रखने के लिए पर्याप्त आधार त. 
हों । प्रस्तुत मामले में खारिजी इस प्रकार की नहीं है | जहां तक सूचना की 
तामील किए जाने का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में नियम 6 प्रमुख नियम है जो, 
इस प्रकार है :-- 

2८6. अन्तर्वलित पक्षकारों को सूचना--यदि आवेदन नियम 5 ब 

आवेदन की एक प्रति भेजेगा 0 न, f 

भेजेगा, सूचना में वह तारीख वर्णित होगी जि 


तारीख को वह आवेदन की सुनवाई करेगा और वह पक्षकारों से 7 


अंग्रेजी में यह इस प्रकार है SE £ 
56. Notice to parties 3 (5 

५ i parties involved——If the application 

Co under Rule 5, the Claims Tribunal shal 

accident क of the motor vehicle involved in the 

together with » Sy जब copy of the application 

> a notice of the date on which it will hear 
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नि० प०.984 :.जम्सू-कश्मीर--] 
भारतीय जीवन बीमा निगम वनाम श्रीमतो इकबान्न कोर .प्रोर प्रर्‍्य 


(Life Insurance Corporation of India 95. 
Smt. Iqbal Kaur and others) ः 


तारीख 24 जून, !983 


[सु० म्या० घुफ्तो बहाउद्दीन फारूक्की श्रौर न्या० आई ० के० कोतवाल] 

]. जस्सू-कश्मीर सिविल प्रोसीजर कोड, सम्वत्‌ 977--धारा20 
और 2! सपठित्त सिविल प्रक्रिया संहिता, I908, धारा 20 श्रौर 2! जीवन 
बील! निगम के विरुद्ध बीमा धन की वसूली हेतु वाइ_-वाद लाते का स्थान-- 
बीमा धन के लिएं वाद उस न्यायालय में लाया जाएगा जिक्षकी भ्रधिकारिता 
को स्थानीय सीमाओं के भीतर बोमाकृत व्यक्ति को मृत्यु होती है । 


2. जम्मू-कश्मीर स्पेसिफिक रिलोफ एक्ट, सम्वत्‌ ।977 धारा 42 
सपठित जम्म्‌-कइमीर कोटं फीस ऐक्ट, सम्वत्‌ ।977, घारा 7 (¡४) (सो) तया 
विनिर्दिष्ट श्रनुतोष भ्रधिनियम, 963 धारा ३4 श्रौर न्यायालप फीस ग्रधिनियम, 
870, धारा 7 (¡४) (ग)--जीवन बीमा निगम के विरुद्ध बीमा घन को 
वसूली हेतु वाद_-वादीं को जीवन बीमा निगम के विरुद्ध इस घोषणा के 
लिए नहीं कि वह बीमाकृत व्यक्ति. की मृत्यु पर बीमा धन पाने का हकदार 
वरन्‌ बीमा .धन को . वसूली के लिए बाद फाइल करना चाहिए--जहां 
घोषणात्सक अनुतोष श्रोर भ्राज्ञापक व्यादेश के अनुतोष को परस्पर एक दूसरे 

तपर निर्भर,नहीं बल्कि एक-दूसरे. से. स्वतंत्र माता गया है वहां झ्ज्ञापक ब्यादेश 
-का; अनुतोष -बोमा,घन-को वसुली .के.श्रनुतोष,क! स्यानापनत न रीं माना जाएगा-- 
'श्रत;,्रीमा घन-को वसूलो-के.-.लिए+वाद .पर ,मूल्यानुतार ,न्याम्रालय फोस.का 
ज़संबाय;;कर न „आवइप्रक. होगा । 


3. जम्म -कइ्मी रः कोटं: फ़ीसः ऐक्ट, सम्वत्‌ 4977-ऽधार।-7 (¡४)(सी.) 
सवंठित: जम्म-कइमीर स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट,: सम्वत्‌. ।977, धारा, 42 तथा 
वि.नेदिषः अनुतोष अधिनियम, 963:घाराः34 ओर स्परायाल व फोव,श्रधिनिग्रम, 
4870, घारा 7; (४): (ग) -ऊज्रीवन 'ोमा ऽनिपमःकेःविरुद्धोमा-धन , कको 
*बसुलीः हेतु दाद बादी, को: जीवन (बीमा 5 निग सके बिर इस घोषणा ङ्के 

` श लिएमनहीँऽ कि ब्रह ! बोमाकृत -ब्यक्ति;कोऽमृत्युःमर र/बो सा - घन = पाने, का; हकर ढा रु है 
नरन्‌ तमा श्न ,+को वसूलो5के लिएस्बादनफ़ाइल करना: छाहिए-लमहां 
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2 भारतीय जीवन बीमा लिगल ब० शीमती इकबाल शो 


घोषणात्मक प्रनुतोष और प्राज्ञापक व्यादेश के अनुतोष को परस्पर एक-द्सरे पर 
निर्भर नहीं बल्कि एक-दूसरे से स्व॒तस्त्र भाना गया है वहां आज्ञापक य 
का भ्रनुतोष बीसा घन की वसूली के अनुतोष का स्थानापन्न नहीं माना 
ज्ञाएगा--घ्रतः बीमा धन को वसूली के लिए वाद पर सूल्यानुसार न्यायालय 
फीस फा संदाय करना श्रावहयकक होगा । 


[ 4. जम्मू-कश्मीर लिमिटेशन एक्ट, सम्वत्‌ ।995--घारा 0, 9 तथा 
अनुच्छेद 57 घ्रौर ।45 सपठित जम्मू-कश्मीर ट्स्ट्स ऐक्ट, सम्वत्‌ 977, 
धारा 6--जीवन बीमा निगम के विरुद्ध बीसा धन की वसूली हेतु बाइ 
बीमाकृत व्यक्तियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी बीमाकृत 
व्यक्ति द्वारा बीमा धन को वसूली के लिए वाद उस बीसाक्षत ब्यक्ति को मृत्यु 
के तोन वर्ष के प्रम्दर फाइल किया जाना चाहिए--यदि उत्तरजीवी बोमाइत 
व्यक्ति को मृत्यु भो उक्त तीन वर्ष को अवधि के भीतर ही हो जाती है तो भी 
उसके वारिस उसो तीन वर्ष की अवधि के भीतर वाद फाइल करने के लिए 
बाध्य हैं-_ ऐसे मामलों में वादियों की भ्रवयस्कता भी अप्रासंगिक होगी अतेः 
तीन वं के पश्चात्‌ फाइल किया गया वाद स्पष्टतः कालर्वाजत है। 


जीवनकाल में न तो मंजर 


पति की भी मृत्यु हो गई। उसकी i व 
विधिक प्रतिनिधि है जो अपी मृत्यु के बाद प्रत्यथी ही एकमात्र व यी 


कि मृतक को निगम से कोई भी. इस वाद का इन आधारों पर : विरोध क्या 
न्यायालयों को वाद का विनर रकम शोध्य' नहीं है, जम्मू-कश्मीर ही A 


अपने मोजूदां रूप में चलने. नहीं 
नहीं किया गया है और 


अ) 
Fr 


$ मे ‘ 
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“नि० प० ]984--जम्मू-कङ्मीर 3 


"के वाद को डिक्री कर दिया । अतः विचारण न्यायालय के निर्णय से ब्यथित 
“होकर अपीलार्थी निगम ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील फाइल की है। 


अपीलार्थी की ओर से संक्षेप में यह दलील दी गई है कि विचारण 
ज्यायालय को वाद ग्रहण करने और वाद का विचारण करने की कोई 
अधिकारिता नहीं है, वाद अपने मौजूदा रूप में चलने योग्य नहीं है और वह 
कालवजित है। 

अभिनिर्धारित--अपील मंजूर की गई। 


जम्मू-कश्मीर सिविल प्रोसीजर कोड, सम्वत्‌ ।977 की धारा 20 के 
स्पष्टीकरण [ के अनुसार खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए एक निगम 
के वारे में यह समझा जाएगा कि वह अपना कारबार उस स्थान पर भी करता 
“है जहां पर उसका कोई अधीनस्थ कार्यालय हो और निगम के. विरुद्ध कोई वाद 
'ऐसे स्थान पर स्थित न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा, बशते फाइल करने 
के लिए वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय 
सीमाओं के भीतर उद्भूत हुआ हो । वाद हेतुक से ऐसा प्रत्येक तथ्य अभिप्रेत है 
जो वादी को उसका विरोध किए जाने पर निर्णय को अपने हक में कराने के 
अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा । दूसरे शब्दों 
में इससे अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत वे सभी तथ्य आते हैं जो वादी के लिए 
अपने वाद में सफलता प्राप्त करने के लिए साबित करना आवश्यक हैं । बीमा 
धन के लिए वाद उस न्यायालय में होगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय 
सीसाओं के भीतर बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होती है, क्योंकि उसकी मृत्यु 


निस्संदेह इस प्रकार के वाद के लिए वाद हेतुक का एक भाग है। (पैरा 7, 8, 
और :9) 


स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट की धारा 42 में यह उपबंधित है कि वादी 
करिसी विधिक हैसियत का या किसी सम्पत्ति के बारे में किसी अधिकार का 
“हकदार होने की, यदि प्रतिवादी उसकी ऐसी हैसियत या ऐसे अधिकार के हक 
का _ प्रत्याख्यान (इनकार) करता है तो, घोषणा के लिएं निवेदन कर सकता है 
र इस धारा के परन्तुक में आगे यह अधिकथित किया गया है कि त्यायालय 
' वहां ऐसी घोषणा करने से मना कर देगा जहां कि वादी हक की घोषणा मात्र 
'के अतिरिक्त कोई अनुतोष' मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोप 
“करे । इस धारा का उद्देश्यं स्पष्ट रूप से वादी के हक पर, जहां उस पर कोई 
आक्षेप 'किया गया है, प्रतिकूल आक्षेपों के विरुद्ध एक स्थायी बचाव व्यवस्था 
-का उपबन्ध करना और विद्यमान वाद हेतुक को दूर करते हुए ओर आगे 
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मुकदमेबाजी को रोकना है। उसके अधिकार को खतरा वास्तविक होता 
चाहिए न कि काल्पनिक । चाही गई घोषणा स्पष्टतः अनावश्यक धी । द्र 
मान कर भी कि प्रत्यर्थी इस प्रकार की घोषणा की सांग कर सकते थे, त 


अब भी यह प्रश्‍नः शेष रहता है कि वया वे अपना वाद कोर्ट'फीस ऐव्ट डी 


धारा 7(४)(सी) की परिधि में ला सकते थे। खण्ड (सी) के लागू होने 
पहले यह दशित करना था कि वाद में दावाक्ृत भुख्य अनुतोष घोषणा है और 
पारिणामिक अनुतोष प्रत्यक्ष रूप से उससे पदा होता है जिसका इसंसे अलग 
रह कर दावा नहीं किया जा .सकता । दूसरे शब्दों में यह दशित करना-चाहिए 
कि पारिणामिक अनुतोष के रूप में दावाकृत अनृतोष के लिए वाद तब तक नहीं 
लाया जा सकेगा जब तक कि उसमें घोषणा का अनुतोष भी न चाहा गया हो। 
किसी वाद को खण्ड (सी) की परिधि के अन्तर्गत लाने के लिए किसी अष्टिकार 
का सबूत नहीं वरन्‌ उसकी घोषणा की मांग करना अनिवार्य होना चाहिए। 
जहां घोषणा करना वाद में दावाकृत पारिणामिक अनुंतोष मंजूर किए जाने की 


सिर्फ आनुषंगिक हो वहां वह खण्ड (सी) के अन्दर नहीं आएगा । इसको उदाहरण | 


` देकर इस प्रकार स्पष्ट किया का सकता हैं कि जहां पर बांदी वादग्रस्त सम्पत्ति के 
कब्जे के लिए उसके मालिक के रूप में दावा करता हे वहां उसके लिए इस 
घोषणा की मांग करना कि वह सम्पत्ति का स्वांमी है और उसके कब्जे के लिए 
सिर्फ पारिणामिक अनुतोष के द्वारा दावा करना आवश्यक नहीं होगा । वह मात्र 
कब्जे के लिए एक वाद फाइल कर सकता' है और कब्जे की डिश्री प्राप्त करते के 
हे दे अतिवोदियों ने उससे इनकारे किया है तो अपने स्वामित्व को सिद्ध के 
सकेगा । ' दूसरे तरफ जहां वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा लेना चाहता है 
जिस पर प्रतिवादी ने उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए वकर विलेष 
के आधार परुंकंब्जा करं लिया है जिसके माध्यम से बादी सम्पत्ति का दावा: 
पक जिसे बादी कपट या अनुचित प्रभाव से दूषित होने का अंभिकेथन 

ते केबन द Sen प्रस्तुत नहीं: कर।सर्कती भौर 
आशय की Si 'अनुतोष के रूप में,उसकेः कब्जे: का. दाबा#'कते हुए ह 
क्योंकि जब ST तीह होगी/कि ;उस=आधार 'परऽविक्रय-विसेख “शुब्य 5 
'बह वादस Ci उसके “मार्ग 'सें:अवरोध = उत्पन्न”करता गर हे 
न्यायालय: की: डिक्री के केष्जाः प्राप्त करनेहका :हकदार :/ नहीं । होगाःऔीर' 


cS द्वा राः विक्र ९ खः प्तः ५हो श I ॥ 
«इसके अतिरिक्तः यह्‌ न 7 विलेखः सेः ःछुटकारा ¬ ब्राप्तःकरना! 
'वादपत्र में. किए. गए. .क ग 
कए गए केवल अ्रकथनों -से नहीं, जो-अपेक्षित न्यायालय भी 


संदाय - से बचने: के... 
लिए.कलात्मक वरूप, से कसार पे 
"स्पष्ट प्रतीत, होना लिखे. गए. हैं. बल्कि: दावे>के सार 

द Fn 'चाहिए ls (षेरा- 4 छोट S ) र री हर ; 


` GC 
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इन तथ्यों के अलावा कि अपीलाथी ने प्रत्य्थियों के मृतक की सम्पदा 
के लिए उसके वारिसों के रूप में दावा करने के अधिकार का कभी विरोध 
नहीं किया, जिसका सिर्फ इस वाद में लिखित कथन में विवाद किया गया है, 
फिर भी प्रत्यर्थियों द्वारा मात्र 20,000 रु० की वसूली के लिए वाद किया 
जा सकता था और किया जाना चाहिए था। क्योंकि यह घोषणा कि वे मृतक 
की सम्पदा को उत्तराधिकार में पाने के अधिकारी हैं, उपर्युक्त रकम की वसूली 
के मुख्य अनुतोष के लिए अनिवार्य न होकर केवल आनुषंगिक होगी । यह बात 
वहां पर भी सत्य होगी जहां पर घोषणा और आज्ञापक व्यादेश के दोनों 
अनृतोषों को परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं बल्कि एक-दूसरे से स्वतंत्र 
माना जाता है क्योंकि उस मामले में भी आज्ञापक व्यादेश का अनुतोष बीमा 
“रकम की वसूली के अनुतोष के लिए एक उचित स्थानापन्न नहीं होगा, जिसका 
प्रत्यर्थी दावाकृत धनराशि पर मूल्यानुसार न्यायालय फीस अदा करके दावा 
कर सकते थे । वाद में इस आशय का एक विवाद्यक उठाया जा सकता था 
और प्राथित डिक्री प्राप्त करने के लिए प्रत्यथियों द्वारा इसके संबंध में साक्ष्य 
प्रस्तुत करके इस तथ्य को साबित किया जा सकता था | न्यायालय को यह 
विशवास हो गया है कि वाद का यह स्वरूप न्यायालय फीस अधिनियम की 
धारा 7(¡४) के अर्थान्तर्गंत 20,000 रुपए पर मूल्यानुसार न्यायालय फीस 
क्के संदाय से बचने के लिए प्रत्यथियों की तरफ.से किया गया एक बेढंगा प्रयात 
"है. जिसकी आलोचना की. जानी चाहिए । (पैरा ।6) 


यदिः यहः मानःलियाःजाएःकि धन जंगमःसम्पत्ति में आता है तोःभी,वादपन्र 
में-किए' गए प्रकथनों पर प्रस्तुतः वांदःको लिमिटेशनःऐनट का अनुच्छेद ]45 लाग्‌ 
-नहीं'होताः।: जिसः निक्षेपः केः बारे में इस धारा में दियाः गया है, वह सापे: जाने 
की: प्रकृति: काः है; जो जमाकर्ता/ द्वारा निक्षेपधारी के पास इस" विनिदिष्ट' बोध 
केः साथ“ जमा कियां:'जाता ' है कि निक्षिप्त सम्पत्ति, निक्षेपधारी द्वारा उसे 
यथासम्भवःनकद वापस करः दी जाएगी और: इसका स्वामित्व हमेशा जमाकर्ता 
काः हीः बना: रहता -हैः।. इसःअध-में यहः एक ऐसा न्यास नहीं है जिसके बारे में 
ट्स्ट्सः ऐक्टः की: धारा '6 याः लिमिठेशन ऐक्ट' की धारा']0 में उपबंध” किया 
गया है जहां पर न्यास संपत्तिः काः स्वामित्व च्यासी' में -निहितहोता है। इसलिए 
इस अनुच्छेद के अर्थं में प्रतिवादी सेः जो: भी वसूल किया जाना. है | वह" वादी 
द्वारा आरम्भ में जमा किया जाना चाहिंएथा जो इस बोधः पर किया जाना 
था कि वह उसे वापस कर दिया जाएगा। निक्षेप में वह राशिः सम्मिलित नहीं 
हो सकती जिसे बादी ते वास्तव में प्रतिवादी के पास जमा नहीं किया है । 
बल्कि जो संविदा के निबन्धनों के अधीन प्रतिवादी से उसे शोध्य हुआ है । प्रस्तुत 
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6 भारतीय जीवन बीमा निश्च ब० श्रीमती इकबाल केर 


मामले के तथ्यों पर इन कसौटियों को लागू करने पर य 


असम्भव है कि प्रत्यथियों द्वारा अपने वाद में जिसका दावा किया गया है 
बह अपीलार्थी के पास किया गया निक्षेप था । बीमा की संविदा के अधीन 
20,000 रुपये कौ यह रकम मृतक के हक में उसकी पत्नी की मृत्यु पर देय 
हुई है जो उसके द्वारा अपीलाथीं के पास. वास्तव में जमा नहीं की गई थी। 
अपीलार्थी इस रकम को एक उपनिहिती के रूप में नहीं रखे हुए था और न मतक. 
ने उसके पास यह रकम किसी ऋण की प्रतिभूति के रूप में 


या संविदा के सम्यकः 
पालन के लिए या सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा की थी। प्रस्तुत वाद किसी 
भी तकं द्वारा अनु 


च्छेद ]45 के अधीन नहीं आता । यह विधिपूर्ण रूप से 
स्थिर है कि धारा 0 को लागू करने से पहले वादी को अभिव्यवत व्यास का 


बनाया जाना साबित करना चाहिए और यहे साबित करना चाहिए कि बहु 
किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए 


बनाया गया है। यह धारा न तोकिसी 
विवक्षित, परिणामी या आन्वयिक न्यास को लागू होती है ओर न 


विधि के प्रवर्तन द्वारा सजित न्यास को लागू होती है। (पैरा ।9, 20' 
ओर 2]) re 


ह अभिनिर्धारित कला 


ट्रस्टूस ऐक्ट की घारा 6 
पालिसी के निबन्धनानुसार उत्तरर्ज 
अपीलार्थी से उस समय वसूल 
को मृत्यु हुई थी । इस वाद 
निस्सन्देह इस प्रकार के वा 


की स्पष्ट भाषा के भाधार पर बीमाकी 


नि प० |. 


[4975] 


[966] 


[955] 


[943] 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


984--जम्म्‌-कइ्सीर 


नि० प० ।975 आन्ध्र प्रदेश ।=ए० आई० आर० 
973 आन्ध्र प्रदेश 387 : सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग 
कार्पोरेशन बनाम सेन्ट्रल बेक आफ इंडिया लि० (C९7३! 
Warehousing Corporation Vs. Central Bank 
of India Limited); 


ए० आई० आर० १966 मद्रास 247 : मैससे ब्रह्मय्या 
एण्ड कम्पनी बनाम वी० एस० रामास्वामी अय्यर और 
एक अन्य (M/s. Brahmayya & Company Vs. 
V. S. Ramaswami Aiyar and another); 


ए० आई० आर० 955 इलाहाबाद ।77 :: श्री कुष्ण 
चन्द्रजी बनाम श्याम बिहारी लाल (Sri Krishna 
Chandraji Vs. Shyam Behari Lal); 

ए० आई० आर० 943 कलकत्ता 99 : पीपुल्स 
इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनास विनय भूषण भोमिक 


और अन्य (P20०९ Insurance Company Limited 
Vs. Benoy Bhusan Bhowmik and others) 


: का अवलम्ब लिया गया । 


[975] 


[972] 


[970] 


ए० आई० आर॑० ]975 दिल्ली ]5 : श्रीमती कमला 
चोपड़ा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य 
(Shrimati Kamla Chopra Vs. Life Insurance 
Corporation-of India and others) 

से.प्रभेद बताया गया । rs 
ए० आई आर० ।972 केरल ।70 : जोसफ अन्तम्मा 


और एक अस्य. बनाम .कोरा ग्रे सिय्यम्मा और अव्य 


(Joseph Annaruma and another Vs. Kora 
Thressiamma and others); 
ए० आई० आर० ! 970 मध्य प्रदेश 40 : इंदरमल 


टेकाजी महाजन बनाम राम प्रसाद गोपीलाल ओर 
एक अन्य (Indermel Tekaji Mahajan V5. 


Ramprasad Gopilal and another); 


पेरा. 


2! 


LS 


l0 


8, 22 


I2 
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6 भारतीय जीवन बीमा निभ ब० भौमतो इकबाल कर 

र्‌ 
मामले के तथ्यों पर इन कधौटियों को लागू करने पर यह्‌ अभिनिर्धारित करा 
असम्भव है कि प्रत्यथियों द्वारा अपने वाद में जिसका दावा किया गया ; 
वह अपीलार्थी के पास किया गया निक्षेप था । बीम र 


किय  कीसं 

20,000 रुपये कौ यह रकम मृतक के हक में उसकी पत्नी we 
हुई है जो उसके द्वारा अपीलार्थी के पास. वास्तव में जमा नहीं की गई थी। 
अपीलार्थी इस रकम को एक उपनिहिती के रूप में नहीं रखे हुए था और न - 
ने उसके पास यह रकम किसी ऋण की प्रतिभूति के रूप में या संविदा के सम्पक्‌ 
पालन के लिए या सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा की थी। प्रस्तुत वाद किसी 
भी तकं द्वारा अनुच्छेद ]45 के अधीन नहीं आता । यह ॒विधिपूर्ण रूप से 
स्थिर है कि धारा ]0 को लागू करने से पहले वादी को अभिव्यवत व्यास का 
बनाया जाना साबित करना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि बहू. 
किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाया गया है। यह धारा न तो.किसी 
विवक्षित, परिणामी या आन्वयिक न्यास को लाग्‌ होती है और त 


विधि के प्रवतंन द्वारा सजित न्यास को : 
f ,20' 
ओर 2!) | लागू होती है। ्य 9 


ट्र्स्ट्स ऐक्ट की धारा 6 को स्पष्ट भाषा के भाधार पर बीमा को 


Fa निबन्धनानुसार उत्तरजीवी' बीमाकृत व्यक्ति 20,000 रुपये को 
र 5 ल समय वसुल करने का हकदार हो गया था जब उसकी पली 
Fo इस वाद ह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 57 लागू होता है a 

है इस प्रकार के वादों के लिए एक विनिदिष्ट अनुच्छेद है । यह वा 
हारी जिस तारीख को उसके द्वारा की मू 
अ की जानकारी में - स्थित 
रत आ ये हा था, 3 वर्ष के अन्दर मृतक द्वारा संस्थित 
- इतजार करता रहा और इससे पहले 
भी एक दुधंटता में मर ग 


उसके वारिसों के लिए ऐसा वुर्छ i 
र विरासत में पाने का दावा कर स । 
. है तो भी उसके वारिस उसी क अवधि के समाप्त होने के पूर्वं हो जाती 

| क्योंकि इस का गष की अवधि के अंदर वांद फाइल करते % 
है जिसे विद्वान्‌ जिला OT चार करने पर यह वाद पूर्णरूप से कालव जित 
'देना चा Fi 


रा घोषित करने की बजाए खारिज क 


हिए था । (पेरा 23 भौर 26) 
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नि० प० ।984--जम्मू-कइमीर 


[i975] 


[966] 


[955] 


[943] 


नि० प० 975 आन्ध्र प्रदेश ।=ए० आई० आर० 
973 आञ्ध्र प्रदेश 387 : सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग 
कार्पोरेशन बनाम सेन्ट्रल बेंक आफ इंडिया लि० (Cnt! 
Ware-housing Corporation Vs. Central Bank 
of India Limited); 


ए० आई० आर० ।966 मद्रास 247 : मैसर्स ब्रह्माय्या 
एण्ड कम्पनी बनाम वी० एस० रामास्वामी अय्यर और 
एक अत्य (M/s. Brahmayya & Company Vs. 
V. 5. Ramaswami Aiyar and another); 


ए० आई० आर० 955 इलाहाबाद ।77 .: श्रीकृष्ण 
चन्द्रजी बनाम श्याम बिहारी लाल (Sri Krishna 

Chandraji Vs. Shyam Behari Lal); 

ए० आई० आर० 943 कलकत्ता 99 : पीपुल्स 

इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम विनय भूषण भोमिक 


और अन्य (Peoples Insurance Company Limited 
Vs. Benoy Bhusan Bhowmik and others) 


` का अबलम्ब लिया गया । 


[975] 


ए० आई० आरं० 975 दिल्ली 75 : श्रीमती कमला 
चोपड़ा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य 
(Shrimati Kamla Chopra V5. Life Insurance 
Corporation-of India and others) 


से प्रभेद बताया गया । Sera 


[972] ए० आई आर० ।972 केरल 70 : जोसफ अन्तम्मा 


[970] 


और एक अस्य. बनाम कोरा थे सिय्यम्मा ओर अन्य. 


(Joseph Annamma and another Vs. Kora 
Thressiamma and others); a 
ए० आई० आर० ! 970 मध्य प्रदेश 40 : इंदरमल 


टेकाजी महाजन बनाम राम प्रसाद गोपीलाल और. 
एक अन्य (Indermal Tekaji Mahajan V5. 


Ramprasad Gopilal and another); 


पेरा 


2L 


I5 


IO 
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8 भारतीय जीवन बीमा मिंगंस ब० शर्तों इकबाल कोरे 


५.० ४ 
; {[967] ए० आई० आर० 7967 पंजाब 763: योगेश्वर | 
राजपुरी बनाम योगराज पुरी और अन्य (Yogeshwar 
Raj Puri Vs. Yog Raj Puri and others); 


[964] 7964 (2) आंध्रा डब्ल्यू० आर० ।44 : भारत संघ I8 
बनाम वजीर सुलतान एण्ड संस (Union of India 
ड V's. Vazir Sultan & Sons); 


[:962] ए० आई० आर० 962 पटना 372: भारत संघ | l8 
बनाम मेसर्स गंगाधरःमीमराज (Union of India’ Vs. 
M/s. Gangadhar Mimraj);. 


[I962] 5 आई० आर० ।962 इलाहाबाद 256 : कृपा नाथ. 22 
- लार एक अन्य बनाम गंगा प्रसाद और अन्य (Kripa 


Nath and another Vs. Ganga Prasad and’ 
others); 


ए० आई० आर० 96] राजस्थान 235 : चंपालाल !2 
बनाम सालिग राम (Champalal Vs, Saligram) 


[960] आ आई० IRS ` ]960  मुम्बईः 404 ; धनराज" ]8, 9 
\ ठ ण लक्ष्मीः काटन ट्रेडर्स (Dhanraj 
Mills Eta: Vs; Laxmi-Eotten-Traders) i 
l CR आर FR 
{8 ल क अ 956° मंदरासँ' 96-:- कें आरं#श 22 
(Kk हा इेट्यार बनाम कृष्णास्वी भी चेटी 
Koop. arasvami Ghefg Vs 
SHistnaswanii. Chetty) 
I955 ० आई; आर 0७८ 3: Drs 
के तो आ 9355 मैसूर 65: एंब०'बर+ पटले ।5 
(H.R. Patel Vs त और एंक अन्य 
and’ another); Ee Vetikatalikshrima * 


, 
| 


हु 
£) 


अ सी' 340 : किरण सिंह 77 
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[950] ए० आई०' आर० ।950' हेदराबाद*52.: शाहःभहमदः I8 
बनाम शाह यांह्या आलम (Shah Ahmed Vs: Shah’ 
Yabia Alum); 


[945] ए० आई० आर० ]945 प्रिवी कौंसिल'54 : रामचन्द्र 22 
जीवाजी कानागो और एक अन्य बनाम लक्ष्मण श्रीनिवास 
नायक और एक अन्य (Ramchandra Jivaji Kanago 
and another Vs. Laxman Shrinivas Naik and 
another); 


[:944] ए० आई० आंर० 944 प्रिवी कौंसिल 78 : चेम्बसं 24 
बनास चेम्बर्सऔर अन्य (Chambers Vs. Chambers 
and others); 


[944] ए० आई० आर० ।944 इलाहाबाद 24! : मोहिनी- I8: 
_ मोहन बनाम रहमत उल्लाह्‌.खान (Mohini Mohan 

Vs. Rehrrat-Ullah- Khan); 

[935]' एऽ डाई आरं० ।935 प्रिवी कॉसिल 97: 'पटेले 23 
छोटा भाई और अंन्य बनाम ज्ञातं चन्द्र बंसके और अन्य 
(Patel Ghhéfabhai' ahd’ others Vs: Jnan 
Chandra Basak and others); 

[2927] ए+ आई० आर" 792!' कलेंकेत्तों 476°: प्रमथ नाथे  9 
मलिक बनाम प्रधुम्न कुमारं मलिक (Ptomofh' 


MillieR);. 
[29.9].ए० आई आर० ।9।9 लाहौर 322: दलीप बनाम ।8 
: लाभू-राम (DalipaVs. Labhu Ram); 
[7975]; ए=` भाई आर ।9श 5 मद्रास 77/:` श्रीनिवासन " I82 
बनाम रंगास्वामी (87biV8sah 5: Rangaswemi); 
[907] (।907) 6 कलकत्ता एलं* जें०" 535 : लासा गोबिन्द I8: 
प्रसाद बनाम चेयरमैन ऑफ पटना म्युनिसिपेलिटी 
(Lala Gobind Prasad Vs: Chairman of Patna 
Municipality); 
त 2 
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!0 भारतीय जोवन बीमा निगम ब० श्रीमती इकबाल कौर ( 


28 इण्डियन अपील्स 227 (प्रिवी कोंसिल);. असगर 
अली खान बनाम कुरशीद अली खान (45४०7 4; 
Khan Vs. Kurshed Ali Khan) 


Ci 


निर्दिष्ट किए गए । 
सिविल अपीली अधिकारिता : 982 की प्रथम अपील सं० 20. 


जिला न्यायाधीश, जम्मू के तारीख 78 मार्च, ]982 के निर्णय और 
डिक्री के विरुद्ध फाइल प्रथम अपील । 


अपोलार्थी को ओर से 
प्रत्यर्थ की ओर से 


श्री वी० एस० मल्होत्रा . 
श्री जोगिन्दर सिंह 

न्यायालय का निर्णय न्या० आई० के० कोतवाल द्वारा दिया गया। 
ब्या० कोतवाल : 


यहां पर अपीलार्थी भारतीय जीवन बीमा निगम है. जिसे जिला 
न्यायाधीश जम्मू के द्वारा एक आज्ञापक व्यादेश की डिक्री द्वारा निदेशित किया 
गया था कि वह प्रत्यर्थी-व्रादियों श्रीमती इकबाल कौर और उसकी दो पुत्रिग्रों, 


तलविन्दर कोर और सलविन्दर कौर को . पालिसी की रकम भरदा करे जो 


अपीलार्थी ने सरदार अमर सिंह और उसकी पत्नी हरबंस कोर के पक्ष में 
सामुहिक रूप से जारी की थी | 


` ` 2. संक्षेप में प्रत्यथियों का मामला य व् र्थी कौर 
| का ३ प्रत्यर्थी इकबाल. ९ 
के पति ओर अन द ए 


य दो प्रत्याथयों के पिता सरदार अमर सिंह ने एक संयुक्त 
सं० 6420679 तारीख 28 दिसंबर, ]957 को अपने और अपनी 
ह HE 


४ हम पर 70 को हो गई। उसने अपने पीछे प्रत्यथियों को आपते 
से उपरोक्त रकम « विधिक प्रतिनिधियों के रूप में छोड़ा था जो अपीलार्थी 


| तकत रकम 
क्षः का दावा करने के हकदा पियो 
उके दावा किया कितु , र थे। प्रत्यश्चियों ने इस रके 
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तु अपीलार्थी ने सिफं उसे स्वीकार किया 


| 


॥ है 
| 9. 


न्यां० कोतवाल) | 


» 


F 
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ति० प० 984--जम्म्‌-कइमीर ` - A It 


और उन्हें कोई भी संदाय करने में असफल रहा । इसलिए उन्होंने इस घोषणाः 
के लिए वाद फाइल किया कि वे उपरोक्त 20,000 रुपये की रकम को 
0% प्रतिवर्षं को दर से ब्याज सहित प्राप्त करने के हकदार हैं और साथ हीः 
इस आज्ञापक व्यादेश के पारिणामिकं अनुतोष का भी दावा किया कि अपीलार्थीः 
को उपरोक्त रकम का संदाय प्रतिवादियों को करने के लिए निदेश दिया: 
जाए । 


3. जबकि इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि सरदार अमर 
सिह ने उपरोक्त पालिसी ली थी कितु अपीलार्थी ने वाद का प्रतिरोध इन 
आधारों पर किया है: पहला, कि बीमाकृत सरदार अमर सिंह को निगमः 
से कोई भी रकम शोध्य नहीं है, दसरा, कि जम्मू-कश्मीर राज्य के न्यायालयों 
को वाद का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं थी, जो या तो मुम्बई 
के न्यायालयों में, जहां पर अपीलाथीं निगम का केन्द्रीय कार्यालय स्थित है, या 
जलन्धर के न्यायालयों में, जहां पर संविदा की गई थी और जहां पर बीमा को 
रकम संदेय थी, विचारण किया जाना चाहिए, तीसरा, कि वाद अपने मोजूदाः 
रूप में चलने योग्य नहीं है, चौथा, कि वाद सही व्यक्ति के विरुद्ध फाइल नहीं 
किया गया है । और पांचवां, कि वाद कालर्वाजत है । 


4. विचारण न्यायालय ने इन अभिवाकों के आधार पर कई विवाद्यकः 
बनाए और उन पर पक्षकारों का साक्ष्य लेने के बाद संयोगवश सभी विवाद्यकों. 
को अपीलार्थी के विरुद्ध पाया ओर प्रत्यथी के वाद को जैसा कि प्रार्थना की' 
गई थी, डिक्री कर दिया । इसलिए यह अपील की गई है। 


5. हमारे. समक्ष श्री मल्होत्रा ने विचारण न्यायालय के : निर्णय ओरः 
डिक्की को सिर्फ तीन आधारों पर चुनौती दी है : पहला, कि विचारण न्यायालय ' 
'को वाद को ग्रहण करने और वाद का विचारण करने की कोई अधिकारिता 
नहीं थी, जो या तो मुम्बई में या जलन्धर में फाइल किया जाना चाहिए. था, 
दूसरा, कि वाद अपने मौजूदा रूप में चलने योग्य नहीं है ओर .प्रत्यथियों को 
बीस हजार रुपये की वसूली के लिए एक वाद फाइल करना चाहिए था जिसमें 
उन्हें दावाकृत रकम पर मूल्यानुसार न्यायालय फीस अदा करनी चाहिए थी 
ओर तीसरा, कि वाद निश्चित रूप से कालवजित है। अब मैं इत आधारों पर 
एक-एक करके विचार करने के लिए अग्रसर होता हूं । 

6. यह स्वीकृत है कि वाद ब्रीमा की संविदा के ऊपर आधारित है। 
इसलिए इसको (सिविल प्रक्रिया संहिता) सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 20 
लागू होगी । ऐसे वाद का इस धारा के खंड (क) ओर (ख) के अधीन उस 
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।2. भारतीय जीवन बीसा निगस ब० आती इकबाल: कौर (न्या. त 


ज्यायालय द्वारा विचारण किया जा. सकेभा' जिसकी भधिक्ारिता'कीं स्थानीक 
सीमाओं के भीतर प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रतिवादियों 
में से हरेक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास 'करता हैं 
या कारबार'करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; या जहां एक 
से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ 
के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता हेयाः 
'अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करतां है, परन्तु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में 
तया ततो न्यायालय की इजाजत दे दी गई है या अन्य प्रतिवादी ऐसे संस्थित किए! 
'जाने' के लिए उपमत हो गए हैं या धारा के खंड ( ग) के अधीन हर वाद ऐसे 
न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं 


के भीतर वाद हेतुक पूर्णतः या भागत: पैदा होता है। धारा 20 का स्पष्टीकरण [[. 
इस प्रकार है .- 


ee “निगम के वारे में यह समझा जाएगा कि वह (भारत) में कें | 
अंपने एकमात्र या 'प्रधान' कार्यालय: में, या किसी ऐसे वांद हेतुक की 
बांबत, जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है जहां उसका अधीनस्थ 
कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारबार करता है।” 


र .7- इसलिए इस स्पष्टीकरण के अनुसार खंड (क) और" (ख) के 
बा लिए एक निगमं के बारे में यह समझा 'जाएगा कि वह अपना 
त ZR भी करता ह जहां पर उसका कोई अधीनस्थ कार्यालये 

किये जा सकेगा लक os ड स्थान पर स्थित न्यायालय में संस्थितं 
उसे न्यायालय कीःधिका dd करते लिए वादः हेतुकः पूर्णत्ः-या भागत 
आन प्रदेश उच्च न्याया नी स्वनीवासीमाचो को भीतरः उद्भूतं हुआ हो 
कारपोरेशन बनाम कल बक ` कीं पूणे न्यायेपीठः द्वारा सेन्ट्रलः बेअरहीउँसिग 
की ऐसीः हीव्यालया कह इंडिया लिभिडेड के इस द्वितीय स्पष्टीकरण 
2 । : गई थी” जहाँ पर यह्‌ अर्भिनि्ारित किया गया 


बारे में यह्‌ समझा के पभिन्न भाग हँ : ( I ) निगम के 
उद्भूत होने वाले वाद ह अचा है, भौर (2) किसी भी स्थात पर 
पर सर टीन यम तुक क्‌ सबंध में निगम के लिए यह समां 


2 नि० प्‌० 
I795 प्राच्ध्र प्र : 
देश l=to भ्राई० प्रार० 973 भान प्रदेश द | 
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जाएगा कि वह अपना कारबार ऐसे स्थान पर भी कर रहा है जहां 
उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है। जहां तक द्वितीय भाग.का संबंध है, 
यदि कोई वाद हेतुक ऐसे किसी स्थान पर उद्भूत होता है जहां पर 
इसका अधीनस्थ कार्यालय भी. है, तो इसके लिए यह समझा जाएगा कि 


वह वहां कारबार करता है ओर, ऐसे स्थान पर अधिकारिता रखने वाले ' 


न्यायालय में वाद. संस्थित किया जा सकता है""""" i 


8. वाद हेतुक से ऐसा प्रत्येक तथ्य अभिप्रेत है जो वादी को उसका विरोध 
किए जाने पर निर्णय को अपने हक में कराने के अधिकार का समर्थन करने के | 


लिए साबित करना आवश्यक होगा । दूसरे शब्दों में इससे अभिप्रेत है और उसके 
अन्तर्गत वे सभी तथ्य आते हैं जो वादी के लिए अपने वाद में सफलता प्राप्त करने 
के लिए साबित करना आवश्यक हैं । यह एक साधारण आधार है कि बीमाकृत 


राशि सरदार अमर सिंह उत्तरजीवी बीमाकृत व्यक्तिं उसकी पत्नी हरबंस कौर. 


की मृत्यु होते ही संदेय हो गई। यदि सरदार अमर सिह अपीलार्थी के विरुद्ध 
बीस हजार रुपये की रकम को वसूल करने के लिए वाद फाइल करता तो 
उसे आवश्यक रूप से यह सिद्ध करना था कि उसकी पत्नी हरबंस कौर की 
मृत्यु हो गई है । इसी प्रकार प्रत्यथियों का इस रकम का दावा करने का 
अधिकार मिर्फ'सरदार अमर सिंह, दूसरे बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर ही 
उद्भूत हुआ है, जिनकी संपत्ति के बारे में वे अपने को उसके वारिसों के रूप में 
उत्तराधिकार में पाने का दावा करते हैं। इसलिए उनसे भी अपने वाद में 
सफलता पा .सकने से पहले.उसको ,मृत्यु.के. तथ्य को साबित करना अपेक्षित है । 
इसलिए -चाहे. कोई .भी स्थिति. हो,.बीमाङ्कत ..व्यक्ति-की.-मृत्यु+ इस «बीस ;हजार 
रुपये. की रकम को वसूल' करने के. लिए. बाद फ़ाइल ,करने के लिए .वाद. हेतुक 
का. एक भाग है । 


9. यहांशपरःय हःनिविवादःहै (कि: हरबंसः्कोरःकी :मृत्यू-डयोछाऽमें वर्ष 

।,9.59 में; हुई भ्थी:। +सह =स्थानः उस +समयऽ्जम्मु + के -जिला ःस्यायाधीश*के 
-न्यायालय की «अधिकारिता ऊकोःस्थानीय सीमाओं में ५आता एथा। उम्रहश्भी 
'निविवादः है -कि;सरुदा रुःअम रःसिह!की' मृत्यु आर ०एस ० पोरा  मेंशअगस्त, +970 
महुई” थी ,और' यहः; स्थान$भी :उक्तः व्यायालयः की {अधिकारिताः की >स्थानीय 
ध्सीमाओं के;भीतरःआताः है: इसलिए'श्रत्येक़क्मामरले में वादःहेतुक स्वीकृत ररूपःसे 
भ्भएतः जमृमु के -जिला-ल्यग्यरकी शके + त्यायाज्यऽको । अघि कारिताऽक्री +स्थानीय 
सीमाओं के भीतर उद्भूत हुआ है। यह सामान्य आधार है कि अपीलार्थी 


निगम का जम्मू में अपना एक शाखा कार्यालय है। अतः प्रस्तुत वाद जम्मू के . 


जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सही रूप से संस्थित किया गया.था .जो 
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4 भारतीय जीवन बीमा निगम ब० श्रीमती इकबाल कौर (न्या० कोतवाल) 


| इसका विचारण करने की अधिकारिता रखता था । बीमा धन के लिए वाद 

उस न्यायालय में होगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर 
बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होती है, क्योंकि उसकी मृत्यु निस्संदेह इस प्रकार के 
| वाद के लिए वाद हेतुक का एक भाग है । इसी प्रकार का दृष्टिकोण कलकत्ता 
उच्च न्यायालय को खंड न्यायपीठ ने पीपुल्स इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम 
विनय भूषण भोमिक और अन्य! में अपनाया गया था जिससे मैं पूर्ण रूप से सहमत 
हुं । उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था :-- 


“अब जीवन बीमा पालिसी के मामले में दावेदार को बीमा कंपनी 
के विरुद्ध अपने दावे को प्रवतित कराने से पहले बीमाकृत व्यक्ति की 
मृत्यु को साबित करना होगा । इस प्रकार बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु 
वाद हेतुक का महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए यदि इससे इनकार किया 
जाता है तो वादी इस तथ्य को साबित करने के लिए बाध्य है और 
यदि वह साबित नहीं कर पाता तो प्रतिवादी का निर्णय के लिए 
अञ्यवहित अधिकार होगा । बीमा की संविदा एक समाश्रित संविदा है 
और इसके अधीन संदेय रकम की वसूली का अधिकार उस विशिष्ट घटना 
घटित होने पर निर्भर करता है। धन का संदाय करने में बीमा कम्पनी के 
असफल रहने मात्र से नहीं बल्कि उस घटना के घटित होते पर ही वाद 
हेतुक उद्भूत होता है ०००८७ न 


!0. श्री मल्हो 


“हात्रा द्वारा अवलम्बित श्रीमती कमला घोपड़ां बनाम 
भारतीय जीवन बीसा 


पर प्रभेदनीय है। उम मामले में दिल्ली न्यायालय की अधिका रिता का, जिसमें 


उसने वाद संस्थित किया था, वादी द्वारा दो आधारों पर अवलम्ब लिया गया थी 
कि पहला, प्रतिवादी कंपनी द्वारा में 


किया गया था और दुसरा, प्रतिवादी क॑ 
जहा तक पहले आधार का संबंध 


है, यह अभिनिर्धारित किया २० या गया था । जहां तक दूसरे आधांर का संबंध 
है यह ति किया गया था कि स्वीकारतः दिल्ली मे वाद हेतुक का कोई 


३ ए, पराई 


Rolie 0) ns हम) 
एना १ 7243 कलकत्ता 99, के | 
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'भी भाग उद्भूत नहीं हुआ था, इसलिए धारा 20 का स्पष्टीकरण-[ दिल्ली 
न्यायालय को अधिकारिता देने में लागू नहीं होता । अतः इस नजीर से श्री मल्होत्रा 
-को कोई सहायता नहीं मिलती । 


।]. बहस के लिए यह मानने. पर भी कि प्रस्तुत वाद जम्मू जिला 
न्यायाधीश के न्यायालय में फाइल नहीं किया जा सकता था क्योंकि उक्त न्यायालय 
को वाद का विचारण करने की क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं थी, अपील में जिस 
-डिक्री की आलोचना की गई है, उसे अपास्त नहीं किया जा सकता । यह सिविल 
घ्रोसीजर कोड (सिविल प्रक्रिया संहिता) की धारा 2 के कारण है जो इस 
प्रकार है :— 


“वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप किसी भी 
अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनृज्ञात नहीं किया जाएगा 
जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम 
अवसर पर और उन सभी मामलों में जिनमें विवाद्यक स्थिर किए जाते 
हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब 
तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो ।” 


धारा 2! में यह कहा गया है कि वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई 
भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं 

किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय मे यथासंभव 
सर्वप्रथम अवसर पर न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप 
“न्याय की निष्फलता न हुई हो, यह निष्फलता इस कारण से हुई हो कि वाद उस 
न्यायालय में फाइल किया गया था जिसमें क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के कारण 
'फाइल नहीं किया जा सकता था। इस धारा का सिविल प्रक्रिया संहिता की 
धारा 99 ओर वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा !! के साथ निवंचन माननीय 

“न्यायाधीशों द्वारा किरण सिंह बनाम चमन पासवान: में किया गया था जिसमें यह 
अभिनिर्धारित किया गया था :-- 


“क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में आक्षेपों के बारे में सिविल 
प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में यह अधिनियमित किया यया है कि वाद 
लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण 
न्यायालय द्वारा.तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके 

. परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो। यह उसी प्रकार का 

सिद्धान्त है जैसा कि वाद मूल्यांकन अधिनियंमं को धारा 7 में दिया 
ज 
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6 भारतीय जीवन बीमा निगम व० शरीसती इकबाल कौर (न्या० झोत 
गया. है जो धन सम्बन्धी अधिकारिता: के सम्बन्ध में है। सिविल रक्रया 
संहिता की धारा 2! और 99 और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धार 
!! की अन्तनिहित नीति एक समान है, अर्थात्‌ -जब किसी बाद न 


विचारण न्यायालय द्वारा गुणागुण के आधार. पर किया गया, हो,और निष : 


दे दिया गया हो तो उसको तकनीकी आधार पर उलटा नहीं. जा सकता 
जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न होती हो और 
'विधानमण्डल को नीति यह रही है कि क्षेत्रीय और धन सम्बन्धी दोनों ही 


अधिकारिंता के बारे में आक्षेपों को तकनीकी. स्वरूप का माना जाएओर | 


अपील न्यायालय द्वारा उस पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब 


तक:कि गुणागुण के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो | इसलिए | 


'अपीलाथियों-की यह दलील कि मुंगेर जिला न्यायालय के निर्णय और डित्नी 


को:अंकृत माना जाए, वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा ] के अधीर | 


स्वीकार नहीं:की जा सकती ।” 


2. इसी प्रकार का दृष्टिकोण चंपालाल बनाम सालिगराम! योगेश्वर | 
राज पुरी बनाम योगराज पुरी और अन्य?, इंदरमल टेकाजी महाजन बनाम राम | 


“प्रसाद गोपीलाल ओर एक अन्यः में अपनाया गया :था । 


| 
3. प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी इसक्रे परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता | 


'को साबित करने में अअफल रहा"है। वास्तव में इस प्रकार की कोई भी दलील 
अंपील के ज्ञापन में नहीं ली गई-है । वाद का विचारण गुणागुणःके- आधारा 
"किया गया है। पक्षकारों नेःवहःसब:साक्ष्य दिया 'है ज़ो वे विचारण याग्रालये 
"समक्ष प्रस्तुत करना-चाहते थे ।- इसका निर्णय:सिर्फ इस आधार; पर अपास्त 
किया जा सकताःकि इस न्यायालय:को इस वाद का:विचारण -क रने कीक 
'अधिक्ारिता-चहीन्थी ।-इसनिए अत्पेक: तरह से।यह,आक्षार सफलः रहा है । 


I4. प्रत्यथियों: ने अपने वाद “को कोर्ट फीस `: ऐक्ट '' यायालय 
odie के बड 7 (५) (सी) के अधीन लाते का. न 
जह” आज्ञापक व्यादेश/के) मारा मिक अनुततोष/संहित हुक: घोषणा के 
भो जो. और जतका यहरयास-िचारणठयामालय में:सुफ़ल-रहाः है । है, 
कनान +मल्होत्रानने यह दलील: दीऽहे क्रि 'अस्तुत -;बा द;को >प्रत्मर्थियों gi 
"कल पल या गरा हे बहस, हज़ार, रपये की कहली के, एकमाल/अवुती 
3९०,६० भार ०,] १6। ग्रजर्यान! 
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नि०्पJ०4984--जम्सःकदमीर be जी [7 


बजाए.मूल्यानुसार न्यायालय फीस के सदाय सें बचने के उद्देश्य से किया ० गया 
है । विद्वान्‌. काउन्सेल के मतानुसार प्रत्यथियों को केवल बीस हजार रुपये की 
वसूली के लिए वाद फाइल करना चाहिए था और उन्हें इस घोषणा के लिए प्रार्थना 
` नहीं करनी चाहिए थी कि वे सरदार अमरः सिंह की मृत्यु पर इस रकम के हकदार 
थे जिसके माध्यम से उन्होंने यह दावा किया है। मैं इस दलील में पर्याप्त बलं 
पाता हूं | स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम) की धारा 


42 में यह उपबन्धित है कि वादी किसी विधिक हैसियत का या किसी सम्पत्ति केः 


बारे में किसी अधिकार द हकदार होने की, यदि प्रतिवादी उसकी ऐसी हैसियत या 
ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान (इनकार) करता है तो, घोषणा के लिए निवेदन 


कर सकता है थर इस धारा के परन्तुक में आगे यह अधिकथित किया गया है किः 


न्यायालय वहां ऐसी घोषणा करने से मना कर देगा जहां कि वादी हक की 
घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वसा करने 
में लोप करे । इस धारा.का उद्देश्य स्पष्ट रूप से वादी के हक पर, जहां उस पर 


कोई आक्षेप किया गया है, प्रतिकूल आक्षेपों के विरुद्धं एक स्थायी बचाव व्यवस्था. 
का उपबंध करना और विद्यमान वाद हेतुक को दूर करते हुए और आगे 
मुकदमेबाजी को रोकना है। उसके अधिकार को खतरा वास्तविक होना चाहिए : 


न कि काल्पनिक । प्रस्तुत मामले में प्रत्यथियों द्वारा चाही गई घोषणा स्पष्टतः 
अनावश्यक थी । वाद पत्र में ऐसा कहीं-भी नही बताया गया हैं कि अपीलार्थी ने 


सरदार अमर सिंह के वारिसों के रूप में उनको विधिक हैसियत से इनकार' किया : 


है या इनकार करने में हितबद्ध है । दूसरी तरफ उन्होने स्पष्ठ रूप से यह प्रकथन 
किया है कि अपीलार्थी उनको दावाकृत रकम का संदाय करने में असफल रहा था 


जबकि उन पर नोटिस की तामील भी कर दी गई थी; यद्यपि अपीलार्थी ते इसे प्राप्त ' 
करने के उनके अधिकार को हमेशा माना है। यह इस अर्थे में एक भिन्त मामला. 
है कि इस बात को दाशत करने केलिए कण मात्र भी साक्ष्य नहीं है कि 


` अपीलार्थी ने इस प्रकार की कभी कोई अभिस्वीकृतिं की थी। 


।5. यह मानकर भी कि प्रत्यर्थी इसे प्रकारे की घोषणां कीं मांग करं | 
सकते थे, किन्तु अब भी यह प्रश्‍न शेष रहता है कि कया वे अपना वाद | 
क्षारा 7 (३४) (सी) को परिधि में ला सकते थे। खंण्ड(सी) के लागू होते से पहले यह | 


दशित करना था कि वाद में दावाकृतं मुख्य अनुतोष घोषणा है ओर पारिणामिक 


` सनुतोष प्रत्यक्ष रूप से उससे पैदा होता है जिसका इससे अलग रहकर दावा नहीं | 
कियाजा सकता | दूसरे शब्दों में यह दशित करना चाहिए कि पारिणामिक अनुतोष के | 
रूपं में दावाकृत अनुतोष क लिएं वाद तब तक तही लाया जा सकेगा जब तक कि | ` 
उसमें घोषणा का अनुतोष भी न चाहा गया हों । किसी वादे को खण्डं (सी) को 


परिधि के अन्तगंत लाने के लिए किसी अंधिकार का सबूत नहीं वरन्‌ उसकी 
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38 भारतीय जीवन बीमा निगम ब० भीमती इकबाल फोर (न्या० कोतवाल) 


| घोषणा की मांग करना अनिवाय होना चाहिए। जहां घोषणा करना हि 
| दावाङृत पारिणामिक अनुतोष मंजूर किए जाने की सिफं आनुषेगिक हो वहां वह 
| खण्ड (सी) के अन्दर नहीं आयेगा । इसको उदाहरण देकर इस प्रकार स्पष्ट किया 
| जा सकता है कि जहां पर वादी वादग्रस्त सम्पत्ति के कब्जे के लिए उसके मालिक 
| के रूप में दावा करंता है वहां उसके लिए इस घोषणा की मांग करना कि वह 


सम्पत्ति का स्वामी है और उसके कब्जे के लिए सिफं पारिणामिक अनुतोष के 


| द्वारा दावा करना आवश्यक नहीं होगा । वह मांत्र कब्जे के लिए एक वाद फाइल 
| कर सकता है ओर कब्जे की छिक्री प्राप्त करने के लिए यदि प्रतिवादियों ने उससे 
| इनकार किया है तो अपने स्वामित्व को सिद्ध कर सकेगा । दूसरी तरफ जहां वादी 


वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा लेना चाहता है जिस पर्‌ प्रतिवादी ने उस व्यक्ति 


| दास निष्पादित किए गए. वित्रय-विलेख के आधार पर कब्जा कर लिया है 
जिसके माध्यम से वादी सम्पत्ति का दावा करता है और जिसे वादी कपट या 


अनुचित प्रभाव से दूषित होने का अभिकथन करता है, वहां पर वह मात्र कब्जे 
{कर सकता और उसे केवल पारिणामिक अनुतोष के रूप 
करते हुए इस आशय की घोषणा मांगनी होगी कि उस 
४ विलेख शून्य है क्योंकि जब तक विक्रय-विलेख उसके मार्ग में 
अवरोध उत्पन्न करता रहेगा वह वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार 
नहीं होगा सा उसे न्यायालय की छिक्री के द्वारा विक्रय-विलेख से छुटकारा प्राप्त 
होगा। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि क्या अधिकार की घोषणा मुख्य अनुतोष 
गए केवल प्रकथनोंसे नहीं, जो अपेक्षित न्यायालय फीस के संदाय 


कलात्मक रूप से लिखे गए स्पष्ट प्रतीत 
होता चाहिए । इससीमा तक आ ए हैं बल्कि दावे के सार से स्पष्ट प्रती 


चन्द्री बनाम दयाम CR तरह स्थिर है। उदाहरण के लिए थोक 


कि 


Set 


यह विचार है 
षके लिए. 


कमी 


जे 


SINE EEN | 
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“नि० प० 984--जम्म्‌-कइमीर " ]9 


डिक्री अनुध्यात न हो । सिर्फ इस प्रकार के वादों के सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि मांगा गया अनुतोष घोषणात्मक अनतोष से इतना 
अधिक संबंधित है कि उसे घोषणात्मक अनुतोष के पारिणामिक अनुतोष 
के रूप में माना जायेगा।” 5 द 


` आसीः प्रकार के विचार मैसूर उच्च न्यायालय की पूणं न्यायपीठ ने एच० 


आर० पटेल बनाम श्रीमती सी० जी० वेंकंटलक्षम्मा और एक अन्य! में व्यक्त 
“किए थे, जो इस प्रकार हैं :--- : el 
“वादपत्र में वादी द्वारा मांगा गया मुख्य अनुतोष व्यादेश के लिए है । 
उक्त अनुतोष को सिर्फ तभी पारिणामिक अनुतोष कहा जा सकेगा जबकि 
उसे वादी के अधिकार की घोषणा के सिवाय अन्यथा प्रदान नहीं 
किया जा सकता और वह सिर्फ उस अधिकार के सबूत के आधार पर 
` प्रदान नहीं किया जा सकता। भूमि का कब्जा लेने के लिए लाए गए वाद 
में वादी, यदि वह हक के सबूत पर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है ओर 
उसके हक के बारे में कोई भी संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए किसी 
विक्रय द्वारा जो या तो उसके द्वारा किया गया हो या उस न्यायालय के - 
द्वारा किया गया है जिसे कब्जा दिलाने के पूर्व घोषणा के द्वारा 
हटाया जाना है, इस आधार पर न्यायालय फीस का संदाय करने 
के लिये बाध्य है कि.वहं सिफं कब्जे के लिए वाद है यद्यपि वास्तव सें 
वादपत्र में उसके हक की घोषणा के लिए एक प्रार्थना की गई है। ऐसे 
मामले में न्यायालय को वादी के मामले के सारांश से मागेदशंत प्राप्त. 
करना चाहिए जो कि वादपत्र में दिया गया है और उसे इस प्रकार का 
` मानना चाहिए मानो उसते घोषणा के लिए तिरथंक और अनावश्यक 
प्राथता नहीं की थी । अन्यथा बभिनिर्धारित करने का परिणाम यह होगा. 
कि वादी हक की घोषण# के लिए अनावश्यक प्रार्थना को जोड़कर ही 
मैसूर न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (छ) के अधीन 


2 


विधिसम्मत न्यायालय फीस के संदाय से बच जायेगा"""*।' 
i x pS xX FN 
6. इसलिए इन तथ्यों के अलावा कि अपीलार्थी ने सरदार अमर/'सिह | 
-की सम्पदा के लिए उसके वारिसो के रूप में प्रत्यथियों के दावा करने के अधिकार | 
का कभी विरोध नहीं किया जिसका सिफं इस वाद में लिखित कथन में विवाद | 
~ किया गया है, फिर भी प्रत्याथयों द्वारा मात्र 20,000 रुपये को के लिए. 


है च 


` वाद किया जा सकता था और किया जाता चाहिए था क्योंकि यह घोषणा कि | है 


RL न 


_CC-O. Nanaji Deshmuk 


ET 


अर उपबंध वतमानः विचार-विमर्श के लिए: 


| ब 
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20. भारतीय जीवन बीसा निगम ब० भीमती इकबाल कोर: 


कि. वे सरदार अम्नर, सिंहःक्री सम्पदाको उत्तराधिकार में पाने-के अधिकारी 
उपर्युक्त रकम॒-की- वसूली. के मुख्य अनुतोष केलिए अनिवार्य न/होकर वत 
आनुषंगिक होगी | यह बात बहाँ पर भी-सत्य होगी जहां पर घोषणा और आज्ञापक 
्यादेश के दोनों अनृतोषों को परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर नहीं बल्कि एक-दूसरे 
से स्वतंत्रःमात्ा. जाता है, क्यों कि-उप्त-मामले:में भी जाज्ञापक व्यादेश का: अततोक 
बीमा रकम की वसूली. के अनुतोष के लिए एक , उचित स्थानापन्न: नहीहोगा, 
जिसका प्रत्यर्थी दावाकृत धनराशि पर मूल्यानुसार च्यायालय फीस-अदा-करके दावा» 
कर सकते थे वाद में इस आशय काः एक विवाद्यक: उठाया जा: सकता था और 
प्राथित डिक्री प्राप्त करने के लिए प्रत्यथियों द्वारा इसके सम्बन्ध में; साक्ष्य प्रस्तुत 
करके-इस-तथ्य को साबित-किथा जा पकता था | मुझे यह विश्वासं हो गया है कि 
वाद का यह स्वरूप कोर्ट -फीस ऐक्ट की धारा: 7(7)- के भर्थान्तर्गत 20,000 रपये 
पर मूल्यानुंसार न्‍्यायालय-फीस के संदाय से बचने के लिए प्रेत्यथियों की तरफ से. 
किया गया एक बेढंगा प्रयास है, जिसकी. आलोचना की जानी-चाहिए। + 


॥7/अबः मैं तृतीय भौर अन्तिम इस दलील पर आता हूं कि वाद परिसीमा. 
दासा वजित है चूंकि अ्रत्यथियों ने अपने वाद को लिमिटे 


ऐक्ठ का अनुच्छेद-57 लागू होता: है) इसप्रकार 


ए न्यासनिहित हुई ही 
षितो के विस (जो 


"हस्तगत ऐसी 


ef 


नयो | 


PON WY OS 


शनः ऐक्ट'की' धारा ।0 : | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trusf Donations 


पनि०.प०;।984--जम्मुनकइमीर „ ` 2 


El 


पीछा करने के प्रयोजन से या उस सम्पत्ति या उसके आगमों के लेखा 
*के- लिए कोई,वाद : कितनाःभी: समय ।बीतःजाने के कारण ' वजित न 


होगा ।” 
x x x 
वाद का : परिसीमा वह समय जबसे काल चलता | र 
वर्णन काल. - प्रारम्भ होता है 


57. बीमा पालिसी पर तीन जब मृत्यु या हानि होने का i 
जबकि बीमाकर्ताओं को ' वर्ष सबूत बीमाकर्ताओं "को 2 र 


मृत्युःया हानि का सबूत दिया गया है या 'प्राष्त हुआ 

दिए जाने या प्राप्त होने'के ' - है, चाहे वह'वादी या: किसी 

तुरन्त बाद बीमा राशि अन्य व्यक्ति -ह्ारा दिया गया 

संदेय हो या प्राप्त हो ।. ` होया उससे प्राप्त हुआ हो । 
x 2६ 


45. निश्षेपधारी या - तीन ` निक्षिप्त करने या पणयंम रखने 
. पणयमदारके विरुद्ध तिक्षिप्त- वर्ष ,की तारीख । 
_या पणयमं रखी गई ` जंगम 

संपत्ति की वसूली के लिए 


following. in his -or-their hands‘ such property, or the Fs 
proceeds ‘thereof or -_for-an ‘account of such property.ot : 
proceeds, .shall be barred by any length of-time. . | 


2 x 9 en nd 
Description . Period of ‘Time “ftom whit . 
sof suit “Jimitalion periodbegins tofrun ब 


“57. “On »a:poliey of Three “Whenprodf ‘ofthe 
“Tusurance, when. the years death ‘ror “less i 5 
sumrassured is payable | ~given to or received. 
immediately - after . DY 
proof of the death whether by 
or - loss has been FIC, 
given to or received | 
by the. insurers: | Ss 
5 ह 5 
_45. , Against a 
depository or pawnee 
to. 2 ICCOYCII 
movable prope 
deposited or pawn: 


५) 
$ | 
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22 भारतीय जीवन बीमा निगम ब० श्रीमती इकबाल कौर (न्या० कोवा ) 


8. वाद में जिसका दावा किया गया है वह धन है । इस बारे में । 
क्या धन जंगम सम्पत्ति में सम्मिलित है जिसके बारे में अनुच्छेद 45 में है 
गया है, भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद हैं। एक दृष्टिकोण यह है का द 
जंगम सम्पत्ति में सम्मिलित. नहीं है'**** (मोहिनी मोहन बनाम रहुसत जा | 
SI भीनिवासन बनाम रंगास्वामीः, दलीप बनाम लाभ राम? शाह रे द्‌ 
बनाम शाह याह्या आलम! और जोसफ अन्नम्मा और एक न राग | 
भर सिय्यम्मा और अन्यः) । दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जंगम सम्मत्ति में धन | 
सम्मिलित है। (भारत संघ बनाम मंससं गंगाधर मीसराज?, लाला गोबिन्द प्रसाइ 
बनाम चेयरमेन आफ पटना म्युनिसिपेलिटी!, असगर अली खान बनाम क्री: | 


a जानः, भारत संघ बनाम वजीर सुलतान एण्ड संस? और धनराज मिल 
२ड बनाम लक्ष्मी काटन हेड" | 


9. यदि यह माने लिया जाए कि धन ज में ता 
ह म सम्पत्ति में आता है तो 
र ह किए गए प्रकथनों पर प्रस्तुत वादं को अनुच्छेद 745 लाग्‌ की. 
न हे समें निक्षिप्त यां पणयम रखी गई जंगम सम्पत्ति की वसली के लिए. 
Le र करने के ह तीन वर्ष की अवधि उपबंधित है। जिस निक्षेप हे | 
जमाकर्ता प में दिया गया है, वह सपे जाने की प्रकृति का है, जो | 
। .... पधारी के पास इस विनिदिष्ट-बोध के साथ जमा किया 


| जाता है कि निक्षिप र ै 
जरा का सम्पत्ति निक्षेपधारी द्वारा उसे यथा-सम्भव नकद वापस कर 


। बारे में ट्रस्ट्स ऐक्ट की धारा 
हे किया गया है जहां पर न्यास संपत्ति 
होता है। इस प्रकार का सौंपा जाना एक उप 


¢ 
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23 
निधान हो सकता है जो स्वच्छिक-हो या अस्वेच्छिक (प्रमथ नाथ मलिक बनाम 
्र्युम्त कुमार मलिक') या किसी ऋण की श्रतिभूति के रूप में हो सकता है या किसी 
संविदा के सम्यकू पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में हो सकता है बशर्ते आंशिक 
संदाय की कोटि में न आता हो या वह मात्र सुरक्षित अभिरक्षा के लिए हो 
सकता है (घनराज मिल्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मी काटन टुँडस?) । अनुच्छेद 45 
में प्रयोग किए गए शब्द “निक्षे” का निर्वेचन मुख्य न्यायाधीश छागला द्वारा घन- 
राज मिल्स वाले मासले में? इन शब्दों में किया गया हैं :-- 


“`` ` “अब, 'निक्षेपधारी' पद का अर्थं उसके बाद आने वाले 
पद अर्थात्‌ 'पणयमदार, से लगाया जाना चाहिए । पणयम के मामले 
में कोई वस्तु या जंगम सम्पत्ति पणयमदार को किसी ऋण के लिए 
प्रतिभूति के रूप में सौंपी जाती है। जबकि उस वस्तु की सम्पत्ति या 
माल पणयमदार के पास ही बना रहता है । हमारे विचार में अनच्छेद 

` 745 में अनुध्यात निक्षेप वह निक्षेप है जो जहां तक सम्भव हो एक 
` पणयम के लगभग हो । दूसरे शब्दों में जिस निक्षेप को अनच्छेद ]45 
लागू होता है वह सिफ ऐसा निक्षेप हैं जिसमें सापे जाने का तत्व हो । 
जबकि पणयम के मामले में सौंपा जाना किसी ऋण की प्रतिभूति के 
रूप में होता है कित्तु निक्षेप'के. मामले में वह सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 
होता है और इसमें ऋण या प्रतिभूति का कोई प्रश्‍न उत्पन्न नहीं हो 
सकता किन्तु फिर भी इस संव्यवहार में मुख्य बात सापे जाने का मूल 
तत्व हे ट, 


तत्पश्चात्‌ आगे यह और कहा गया है कि-- 


- “किन्तु इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति भी ह्‌ 
जिसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है और वह 
` जबकि निक्षेप किसी संविदा का पालन करने के 
इस तथ्य पर विचार करने के लिए हमें अब्ढुल गनी 


5 23 


Nh 

24 भारतीयजीवने आमो निगम 8 ४ प्र “इकबाल कोर . (च्या ४ कोतवाह 

#करने के लिए हमने होव बनाम स्मिथ (894) 27 चांसरी. | 

| "89 में दिए गए माननीय न्यायाधीश फ्राई के निर्णय का अवलम्ब लिपा । 
था और माननीय न्यायाधीश फ्राई ने अपना र | 


ना मत इस प्रकार व्यक्ष 
किया था :- डक | 


एक आंशिक संदाय, नहीं है बल्कि. यह . इस प्रकार किए गए .सोदे,को 
आबद्ध करने के लिए अग्रिम (धन) भी है और जिसके समपहरण 

“के भय के कारण शे संविदा के पालन के लिए प्रार्थना की जाती है। | 
“यदि वादियों द्वारा किए गए निक्षेप केवल अग्रिम (धन) हैं या | 
संविदा के पालन के लिए केवल. प्रतिभूति हैं तब श्री शाह की, बहस में. 

` अछ बल हो सकता है। तब यह दलील दी जा 'सकती थी कि संविदाके | 

४ दुसरे पक्षकार को यह धन प्रतिभूति .के रूप में सौंपा गया.था या यदि | 
संविदा का पालन कर दिया जाता . हैं. या संविदा का पालनः नहीं किया । 

_ सकता है, जिसका पालन,न करने शमें दूसरे. पक्षकार की, कोई गलती 

` दुही है तो अतिभूति वापस करी ज़ाएगी,। किन्त जब. हत कोई 
त क. ह कर, लेता,है द्दह सिर्फ प्रतिभूति नहीं है बलि 


आंशिक सुदाय, भी है,तो, श्री, शाह ,की,बहस. पूण रूप.से असफल रहती 
०2१ है! ३५ ५ 


“यह (अर्थात्‌ किसी संविदा का पालन करने के लिए निक्षेप) परात्र † 


° ००६०० 
$ Rls ., 


Ir 


. || जना ३ - सलिए इस अनुच्छेद के ब में प्रतिवादी से जो भी बसल किया 
| जाना है वह वादी द्वारा आरम्भ में ज़मा;किया जाना चाहिए, था जो इस,बोध, पर 
| किया 52. 3] कि बह उसे वापस कर दिया जाएगा । निक्षेप में वह राशि 
ह तो हो सती जिसे वाही ने वास्तव में प्रतिवादी के पास जमा तही 


„प्क जो संविदा के निबन्ध॒तों के अधीन प्रतिवादी से उसे शोधय हुआ. 
ले क तथ्यों पुर इत कसोटियों को लागू करने पर यह अभिनिधारित 
र बियो दारा अपने वाद 'में जिसका दोवा. किया गया है. 

नीजि पास किया निक्षेप्‌ था। बीमा की संविदा के अधीत 20,000 _ 
सिह के हुक में. उसकी पत्नी हरबंस कौर की 


प यह रकम किसी ऋण की तिपू 
गा क्षित अजि के 


हि 


शा 


tri Initiative. 


\ 
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की थी । यहां तक कि वह छोटा प्रीमियम जिसे उसे अपनी पत्नी हरबंस कोर , 
की मृत्यु के पूर्वं जमा करना था, इन वर्गों में से किसी में भी नहीं आता । इस 

` अकार का सौंपा जाना भी सिफं इस तथ्य से विवक्षित नहीं हो सकता किअपीलाथी 
इस रकम को सरदार अमर सिंह के दावे को बिना स्वीकार किए इए या खारिज _ 
किए हुए भपने पास रखे रहा । कोई भी यह.बात नहीं समझ सकता कि सरदार 
अमर सिंह अपीलार्थी के पास इस रकम .को क्यों जमा करता जबकि इस 
पर कोई भी ब्याज नहीं मिलना था । इसलिए मेरा यह स्पष्ट विचार है कि प्रस्तुत 
वाद किसी तर्क द्वारा अनुच्छेद [45 के अधीन नहीं आता । 


2..अब मैं धारा .70:पर आता. हुं.। ,यह +विधिपूर्ण,रूप-से स्थिर है 
कि धारा 70 को लागू करने से पहले वादी को अभिव्यक्त न्यास का बनाया 


अभिनिर्धारित किया गूया था :-- - 


ct 


` सकती, ,अधूत्‌ ; इस, प्रकार ,के, व्यास ,को.तागू, होती, जो+विधि के £ 
-नुसार, किन्ही, विशिष्ट, तथ्यों की विद्यमाततता .या ,वैश्वासिक,संबंधों से ह 
' विवक्षित है । इण्ड्यिन, लिमिटेशन, ऐक्ट,की ,क्षारा ।0,उत+सामलों में 
- सागू, होती है जो इंग्लैंड के न्यायाजयों,की विधि. में,अश्िव्यवत न्यास के. 
* शाम, से, पकारे जाते हैं और आज्वयिकङ््यासको-लागू-नहीं ,होती हैं। ` | 
-सोर, एशबुल. (]893-2.क्वीत्स बैंच 390).के.सप्रसिद्ध मासले का यह | 
: सिद्धांत कि परिसीमा का नियमाकतिपम-अकार,के आत्ययिक ब्यास को | 
-लागू नहीं होगा, भारत. वष. में लागू. नहीं होता,है । श्रत्यर्थी बे 
अधिवक्ता द्वारा उद्भूत निर्णय (ए० आई० आर० 
` म्स एल० ने० 280) का मैंने पहले 
. . इस दलील के समथन में उद्धृत डि 
न कल मद HE 


+ न्यास के मामूले- में. ग्‌-होती;है गोरःबिइक्षित ज़्यास;को लागू नहीं हो 


, 00-0. एथाथो 0 
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अभिव्यक्त च्यासी नहीं. हैं । काठियावाड़ ट्रेडिंग कंपनी बनाम द॑ 

दीपचन्द (आई० एल० आर० 8 मुम्बई 7]9) में यह अभिनिर्धारित 
किया गया था कि निदेशक कंपनी के उस धन के बदले धन देने के लिए 
जिम्मेदार है जिसका उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग करते हे 
दुरुपयोजन किया था जो अधिकारातीत था किन्तु. उनके विषद 
किए-गए दावे को परिसीमा अधिनियम की धारा ]0 के अवलम्ब 
द्वारा व्यावृत्त प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि वे सिफ च्यासी सदृश मे 
ओर यह कहना परिसीमा अधिनियम की धारा ]0 की भाषा कों 
अधिक बोझिल बनाना होगा कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कंपनी कीं 
सम्पत्ति न्यस्त की गई है जैसा कि उस धारा में अनुध्यात किया गया 


OCC LL) 


22. जोसफ अन्तम्मा के मामले! में वादियों ने 4,000 रुपये की वसूली 
के लिए एक वाद फाइल किया था जिसका द्वितीय वादी ने अपनी पुत्री, जो वाद 
में प्रथम वादी है, की शादी पर रूढ़िंगत स्त्री धन के रूप में प्रतिवादियों के पिता 

. को संदाय किया था। वह वाद रकम के संदाय के 78 वर्ष बाद फाइल किया 
गया था ओर वादियों की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि यह वाद 
त्पास-भंग के लिए किया गया है जिसके लिए धारा 70 लागू होती हैं। इ 
न को न्यायालय ने इन, मताभिव्यक्तियों के साथ नामंजूर “कर दिया 

मैं अब परिसीमा के प्रश्न पर विचार करूंगा । यह स्पष्ट है 
हक र Se लिमिटेशन, ऐक्ट 908 की धारा ।0 इस -भामले में लाए. | | 

‘RR अल होगी । वह धारा सिफं उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद में लागू होती 

को सम्पति किली विशिष्ट प्रयोजन के लिए व्यास में निहित हो | 

` ` ञातीहे, या उसके विधिक प्रतिनिधियों या समनुदेशिती के विरुद्ध (जॉ | 

` पि के लिए समलुदेशिती नहीं है) वाद में लागू होती है. 
इह के हाथों में इस प्रकार की सम्पत्ति या उसके आग 

5 ह सम्पत्ति को रकम या : उसके किसी आगम आते 

फ लिए हो। यहां पर ऐसा कोई भी भामला नहीं है, कि प्रथ 

को संदाय किया गया स्त्री धन किसी विति 
हुत हो गया है। स्पष्ट रूप से ₹ 
के लिए | न्यास के रूप में होता 


गा 
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आशयित नहीं है । विवक्षित न्यास या न्यास की प्रवत्त की बाध्यताएं 
इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 7908 की धारा 70 की परिधि में नहीं 


आती । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह धारा इस मामले में 
लागू होती है ।” 


` और अधिक नजीरों. को देने को आवश्यकता नहीं है, किन्तु इसी प्रकार का 
दृष्टिकोण के० आर० कुमारस्वामी चेटिटयार बनाम कृष्णास्वामी चंटटी! और 
रासचन्द्र जीवाजी कानागो और एक अन्य बनाम लक्ष्मण भ्रीनिवास-नायक और 
एक अन्य? में अपनाया गया था| कुपा नाथ और एक अन्य बनाम गंगा प्रसाद 
और अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धाराः 0 विधि के 
प्रवर्तन द्वारा निमित न्यासों कों लागू नहीं होती । 


23. ट्रस्ट्स ऐक्ट की धारा 3 में न्यास की परिभाषा इस प्रकार दी गई है 
कि “ 'न्यास' सम्पत्तिके स्वामित्व से उपाबद्ध और दूसरे के या दूसरे ओर स्वामी के 
फायदे के लिए स्वामी पर रखे गये ओर स्वामी द्वारा प्रतिगृहीत या उसके द्वारा 
घोषित और प्रतिगृहीत विश्वास से उद्भूत बाध्यता है।” अतः इस परिभाषा के 
अनुसार न्यास सम्पत्ति का स्वामित्व न्यासी में निहित होता है। अधिनियम की : 
धारा 6, जो अभिव्यक्त न्यास के सृजन के बारे में है, निम्न प्रकार है :-- 


“6. धारा 5 कें उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि न्यास 
का सूजन तब होता है, जब न्यासकर्ता किन्हीं शब्दों या कार्यों से--(क) 
न्यास का तद-द्वारा सूजन करने का अपना आशय, (ख) न्यास का प्रयोजन, 
(ग) हिताधिकारी, और (घ) व्यास सम्पत्ति युक्तियुक्त निश्चितता 
के साथ उपर्दाशत कर देता है ओर (यदि न्यास विल द्वारा घोषित न. 
हो या न्यासकर्ता को स्वयं व्यासी न होना हो तो) न्यासी को व्यास 
सम्पत्ति अन्तरित कर देता है।” - ९ 


इस धारा की स्पष्ट भाषा" के आधार पर न्यास सृजन करने का.आशय उसके | 
सृजन का प्रयोजन, इसके अधीन हिताधिकारी और न्यास सम्पत्ति न्यासकर्ता द्वारा | _ 
युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदशित.की जानी चाहिए । पटेल छोंटाभाई 


सूजन पर अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए थे os 


` ए० आई) ध्रार० 956 मद्रास 96 RS 
2 ए० आई० आर० 945 प्रिवी कॉसिल 54, | 


a | 
28 भारतीय धीवनै'बॉमे निग ब आसता इकबाल, कोर (ना+ नत) Sl 

: ] 

सर्वप्रथम अभिकथित: न्यासकूर्ता,याः कर्ताओों,को. निष्वित 
करना महत्वपूर्ण है । ततश्चात्‌ . न्यासः का सृजन -करने-का/आशय भी 
युक्तियुक्त निश्‍्चितताओं के साथ शब्दों द्वारा या कार्यों के द्वारा उपदर्शि। | 

किया - जाना चाहिए.। न्यास का प्रयोजन, न्यास सम्पत्ति, . और । 
हिताधिकारी इस तरीके से उपदर्शित किए जाने चाहिएं कि यदि अवसर | 

आए तो न्यायालय द्वारा उसः न्यास का प्रशासन चलाया.जा सके!” £ 

| 


24. इसी आशय के विचार चेम्बर्स बनाम चेम्बसे ओर अन्यः में व्यक्त 
किए गये हैं, जो इस प्रकार हे जा 


त्यासकर्ता या 'न्यासियों . द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी . कोई 
भी लिखित निर्वसीयत्ी लिखत नहीं है जिसके' द्वारा न्यास की: घोषणा 
की गई हो। 6 अगस्त, 9।9 के पत्र में जिसे न्या० जेंटल द्वारा,त्यास की | 
घोषणा की कोटि में आने वाला माना. गया. है, अभिव्यक्त रूप से 
विपरीत कथन किया गया है। श्रीमती चैम्बर्स के पास «जमा; किए-गए 
दो लाख रुपये को उस पत्र में "पूरी तरह श्री चैम्बस :द्वारा उसे.दान' 
में दिए गए व्यक्तिगत-दान की प्रकृति के.रूप में" - वणित .किया गया है.।. 
श्री चेम्बर ने युक्तियुक्त निश्चितता के साथ 'किसी भी «शब्द द्वारा 
या अपनी तरफ से किसी कार्य के दू 
` कभी+उपदेशित.नहीं 
ट तसे असंगतःथे |: 
द “ही यह बताया .जा चुका ' है'कि इस प्र 
॒ _ 'मुचितता नहीं है जैसा बिधि अपेक्षा कर 
पं के ह निकालते समय माननीयः | 
` परञग्रसर हुएहैं कन्तु इस मामले में लाग >ो3 इ- [स'विधिका | 
f लाता So क में लागू होने वाली न्यास विधिका | 


f ge अभारतः में बेंसी हीः जैसीःकि इं हु डतम a RR ह 5 यों की. 
` -वे नजीरें Fe इग्लण्डामें-है ओर इंग्लैंड'क न्याथा 


र उसने उदूतःकिया है, उनके द्वाराः्या/उत्तके 
मि के पाहा अपनाये गए, दृष्टिकोण को न्यायोचित ठहराती' ह 
पाले में ऐसा कुछ भी*नहीं है जो न्यास की घोषणा की कोटिं 2 
सि की अभिकथितःविषयनस्तु श्री चैम्बर्स द्वारा 
° 5 ॥ १5) S हा A ५ 
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हैं और न कोई सबूत है जो यह दाशत केरे कि सरदार अमर सिह ने उप्यक्त 
20,000 रुपये की रकम के रूप में किसी भी न्यास का सजन करने के लए 
अपने आशय की घोषिणा की हो | यह न तों अंभिंवचन किया गयाः हैं और न" 
यह साबित किया गया है कि इस न्याय के अधीन. कौन हिंताधिकारी थे औरं कौन ' 
त्यासौ'थे+ सब कुछःसरदार अमर सिंहं के दांवे को अपीलाथी के अपने जीवनः 
काल में ' स्वीकार करने या अस्वीकार करते हुए चुप रहने से'ही अनुमान : 
लगाया जा सकता है १ इसलिए इस अनुमान. के बारे में कम-से-कम यहतकहा - 
जा सकता है कि यह स्पष्टतः बेतुकी है और प्रत्यथियों की' कल्प्ता के अलावा और: र 
कुछ नहीं है । भभिव्यक्त या विवक्षित न्यास को सिद्ध करने के लिए कणु-मात्र 

भी साक्ष्य नहीं है। प्रत्यथियों के विद्वान्‌ काउंसेल हमारा घ्यान विधि के किसी 

भी ऐसे. उपबन्ध की ' ओर आकर्षित करने में असफल रहे हैं जिसके अधीन इन 


परिस्थितियों में कोई न्यास विंवक्षित न्यास माना जा संके । 


26: बीमा की पलिसी के निबन्धनानुसार उत्तरजीवी बीमाकृत व्यक्ति: 
20,000 रुपये को. अपीलार्थी से 4 0 जून, ।9.59 को वसूल करने का हकदार हो 
गया-था-जब उसको पत्ती' हरबन्स कोर की मृत्यु हुई थी । प्रतिवादी साक्ष्यी नरेश. 
कुमार का यह साक्ष्य है कि सरदार अमर सिहद्वारा.इस तथ्य की जानकारी अपीलार्थी 
केसमक्ष 0 माचे» !960 या. इसके लगभग ला दी गई थी। इंसके. पहले भ्री 
हरबन्स-कौर के-पिता ने अपीलाथीं को । 5 जून, !959 को एक पत्र लिखा था 
जिसके द्वारा यह सूचना दी गई-थी-कि हरबन्स कोर की मृत्यु हो गई है । किन्तु | 
उसकी स्वाभाविक मुत्यु नहीं हुई थी । इस वाद को स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 57 लागू 
होता है जो निस्संदेह इस प्रकार के वादों के-लिए -एक वित्तिदिष्द अनुच्छेद 
है । यहे'वादः उस तारीख ससे जिस तारीख को उसके द्वारा अपनी पत्ती की मृत्यु का ` 
तथ्य अपीलार्थी/ की जातकारी में'लॉया' गया था; 3 चर्ष के अन्दरु सस्दार अस | 
सिह द्वारा! संस्थित किया जाना चाहिए था॥ इसके वजाय'वह ४ 0५ वर्ष को लम्बी 
अवेधि तक 'इन्तजार करता०रहाः और इससे पहले कि वह कोई वाद फाइल : 
पाता, स्वयं भीः । 8 अगस्त, / 970: को: एक दुघंटना' में मर गयाह। इस रकम व 
लिएदावा करने कां-उसकाःस्वयं का उपचार समाप्ते हो जाने केःकारण उसके 
वारिसों के लिएं ऐसा” कुछाभीः बाकी चेही: रहा जिससे वे ७उसकी सम्पदा“को 
विरासत में पाने का दावा कर सके! यदि उसकी'मृत्यु तीन बर्ष कीशउक्ती अवधि 
_ ® समाप्त होनेःके पूवं हो'जातीःतोऽभी'उसकेवारिसउसी)तीत्तः वफे की-अव 
के अन्दर वाद फाइल करने के लिएँ बाध्य'ये। क्योंकि जो र्‌ 
असम हो चुकाहोता हैवहंउनकेल्ारावाद 


8:8८ जप उ्ट 


~ 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm 
de 5 t = TERIOR के Se ९, आ «हे 


_ 
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30 भारतीय जीवन बीमा निगम ब० भोसती इकबाल कोर (मु० न्य।० फार) 


लिमिटेशन ऐक्ट की धारा 9 में उपबन्धित है। यहां तक कि दोनों प्रत्यक्ष 
| की अवयस्कता भी उस मामले में अप्रासंगिक होगी । इस प्रकार विचार कसे 

'पर यह वाद पूर्ण रूप से कालवरजित है जिसे विद्वान्‌ जिला न्यायाधीश द्वारा 
| घोषित करने की बजाए खारिज कर देना चाहिए था । 


27. परिणामतः अपील मंजूर क्री जाती है। विद्वान जिला न्यायाधीश 
के आदेश और डिक्री को अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थियों के वाद को 
खारिज किया जाता है इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में पक्ष कार अपना. 

: अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे । कद । 


मु० च्या० मुफ्ती बहाउद्दीन फारुकी : 


मुझे अपने विद्वान्‌ बन्धु द्वारा दिए गए, निर्णय का अध्ययन करने का 

लाभ प्राप्त हुआ है। फिर भी मैं. इस दलील के समर्थन में अपने स्वयं के कुछ 
शब्द कहना चाहुंगा कि जम्मू के जिला न्यायाधीश को इस -वाद को सुनने और 
निपटारा करने की अधिकारिता प्राप्त थी । इस संबन्ध में कुछ तथ्यों को कहना 
आवश्यक होगा । प्रत्यथियों-वांदियों के पूर्वाधिकारी सरदार अमर सिंह भौर उसकी 

` पूती हरबंस कोर ने एक संयुक्त बीमा पालिसी ली थी जिसके निबब्धनानुसार' 

` . किसी एक की मृत्यु पर दूसरा उत्तरजीवी व्यक्ति अपीलार्थी-निगम से बीमाइत 
` राशि को प्राप्त करने का.हकदार था । हरबंस कौर की मृत्यु ड्योढ़ा में ॥0 मई, 

9 59 को हुई थी । सरदार अमर सिंह ते अपीलार्थी-निगम के समक्ष एक दाव, 

पेश किया था जो उस समय भी लम्बित था जब उसकी मृत्यु ]8 अगस्त, !970 

को हुई थी।यह वाद आरम्भ में जम्मू के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में संस्थितं | 

| करिया गया था। जिला न्यायाधीश ने वाद को समुचित न्यायालय में पेश करने के | 

लिए इसी आधार पर वापस कर दिया कि वाद का मूल्यांकन उसकी धन सम्बधी 

| अधिकारिता से अधिक है यहां यह उल्लिखित किया जा सकता है कि अधिकारिता 
हि वीत के लिए वाद का मूल्यांकन 20;000 रुपये किया गया था और 

उच नायालय द्वारा संज्ञेय था। बांदी ने इस वाद को उच्च न्यायालय भें 

स्पायालय ने उसे जम्मू के जिला न्यायाधीश के यहीँ 

र आनान्तरण के इस आदेश के द्वारा जम्मू के जिला 
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और उसका निपटारा करने की अधिकारिता थी। दूसरे मुद्दों पर मुझे अपने 

विद्वान्‌ बन्धु के निर्णय के बारे में कुछ भी नहीं कहना है जिनके साथ मैं पूरी 

तरह सहमत हूं । इस दृष्टिकोण से भी मैं उनके द्वारा प्रस्तावित आदेश से पूर्ण 
- झहमत हूं। बे ! 


द अपील मंजूर की गई। 
'शर्मा/प्रमोद ४ 


नि० प० 984 : जम्मू-कश्मीर--37 
मोहिन्द सिह जामवाल बनाम जम्मू विश्वविद्यालय और अन्य 
{Mohinder Singh Jamwal Vs. University of Jammu & others) 
` तारीख 5 नवम्बर, 983 
[मु० न्या० बी० खालिद] 


. ` संविधान, ।950 अनुच्छेद 226--विइवविद्यालय परीक्षाओं में विद्यार्थो 
द्वारा अनुचित साधनों के अपनाए जाने वाले मामले को यदि विश्वविद्यालय के 
‘उच्च शेक्षणिक निकाय ने प्रक्रिया विषयक नियमों और नेसगिक न्याय के सिद्धांतों. 
का यथावत्‌ अनुपालन करते हुए सम्यक्‌ विचार-विमशं के पश्च'त्‌ विनिश्चित 
'किया हे तो ऐसे विनिश्चय में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 


पिटीशतर मई-जून, ।982 में ली गई बी० ए० फाइनल (ओल्ड लौहे) 7 
की परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुआ था। “परीक्षा क्ता 
परिणाम अगस्त, 982 में घोषित किया गया किन्तु पिटीशनर का र्ण र 

घोषित नहीं किया गया । उसे यह ज्ञात हुआ. कि उसका | 
साधनों के प्रयोग के कारण रोक लिया गया है । उसने 
* परीक्षा नियंत्रक से सम्पर्क किया और उसे उसका | 

: -कारण ज्ञात हुआ । उसे दिसम्बर में एक सूचना प्राप्त 
कि उसके विरुद्ध अनुचित साधनों के प्रयोग के 


अधिकारी, जो रिट पिटीशन में 
लिए और अपना लिखित स्पर्ष्ट 


De 
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3% मोहिन्द सिह ब० जम्मूँ विवर 
अपने स्पष्टीकरण में कहा-कि वह-निरदोषि -है और उसने अपने विरद लगाएए | 
अभिकथनों से इनकार किया । वह तृतीय प्रत्यर्थी के समक्ष उपस्थित हुआ और 
: उसने यह प्रार्थना की कि उसे साक्षियों से प्रतिपरीक्षा करने . के लिए अनुच 
` किया जाए। उसे जम्मू विश्वविद्यालय, के डिप्टी रजिस्ट्रार के यहां मे एब 
सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह सूचना दी गई कि कुलपति द्वारा एक समितिक्ष 
गठन किया भया है जिसने उसके समक्ष रखी गई समस्त सामग्री पर विचार कसे 
के बाद यह निष्कर्षं निकाला है कि -पिटीशनर अनुचित साधनों का प्रयोगकर्ल | 
का दोषी है, अतः समिति ने यह प्रस्ताव रखा कि उसे विश्वविद्यालय की किसी भी 
परीक्षा में सम्मिलित होने और उसे उत्तीर्ण करने के लिए तीन. वर्ष के लिए | 
तिरहित घोषित किया जाए। अंत में पिटीशनर को छठवें प्रत्यर्थी से एक | 
अधिसूचना प्राप्त हुई जिसके द्वारा उसे प्रस्तावित दण्ड को अधिरोपित करने की | 
सूचना दी गई। इसलिए यह पिटीशन फाइल किया गया है। इस पिटीशत में | 
उपरोक्त आदेश को अपास्त करने और प्रत्यथियों को यह निदेश देने के लिए यह 
प्राथेना की गई है कि वे पिटीशनर का परीक्षाफल घोषित करें । पिटीशनर ने पह | 

| 


दलील दी कि उसके साथ निष्ट्रता का व्यवहार किया गया है और उसके विर 
विधि के मान्य॒सिद्धान्तों का पूर्णरूप से अतिक्रमणे किया गया है तथा यह कार्यवाही | 
सुसंगत परिनियमों में विनिदिष्ट आदेशों और मैसागिक न्याय के सिद्धातो के | 
अतिक्रमण में की गई है । ये दलीलें दी गईं कि () कि उसे उन आरोपों 
“के नाम के साथ उनका विवरण नहीं दियां गया थां जिससे कि वह उनका उत्तर | 
दे सकता, (2) समिति, जिसने उसके विरुद्ध अभिकथनों की जांच की थी, 
कुलपति द्वारा गठित की गई घरेलू समिति है, .तथा परिनियम द्वारा अनुष्याते | 
सक्षम प्राधिकारी नहीं है, और (3) कार्यवाही प्रारम्भ करने में अत्यधिक 
विलम्ब कार्यवाहियों को-विधि की दृष्टि में अनुचित बना देता है। 
„अतमल में विचारो ओर अवधारणा 
_ को उचच कसात हारा पारित आ मं 
शप करणा चाहिए जिसमें कि अनुचित साधनों के प्रयोग के गंभीर आरोप हो 


अभिनिर्धारित धारित--रिट पिटीशन खारिज किया गया । 5, 
यहकहनासहीःनहीे कि उसे असिकथनों का विवरण नहीं दिया गौ, 

५5] 9 'की/आरंभिक सूचना -के साथे अधिकथनों का वि ४ त 
देने के लिए पर्याप्त NE 
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लिख दिए जाने के तुरंत पश्चात्‌ ही ध्यान दिया। उसके बाद उन्होंने उत्तर 
पुस्तिका वापस प्राप्त होने के बाद टिप्पणी देते हुए सत्यापन किया । यह प्रक्रिया 
सामान्य अनुक्रम में समय लेती है। इस प्रकार के मामलों में परिनियम 3 (क) 
और परिनियम 5(क) का यथावत्‌ रूप से अनुपालन करना संभव नहीं है । 
यदि केवल संदेह पर तुरन्त कारवाई की जाए ती पिटीशनर पर इसका प्रतिकंल 
गंभीर प्रभाव पड़ेगा । ऐसे मामले में सम्यक्‌ विचार-विमर्श और अपेक्षित सबूत 
आवश्यक है । प्राधिकारी इस मामले में जल्दी करना नहीं चाहते थे और यह्‌ 
देखना चाहते थे कि पिटीशनर के विरुद्ध लगाए गए अभियोग क्या सुस्थापित 


किए जा चुके हैं या नहीं । इसलिए कार॑वाइयां आरंभ करने में विलम्ब होना 
आवश्यक था । (पैरा 8) 


उच्च शैक्षणिक निकायों के समक्ष जांच में अपचारी को साक्षियों से 
प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया जाता है और न दिया जा सकता है । 
जैसा कि न्यायिक कार्यवाहियों में किया जाता है, और न इस प्रकार का व्यक्ति 
विश्वविद्यालय के. सम्पूर्ण अभिलेखों का मुआयना करने का दावा कर सकता 
हैं । जो कुछ भी आवश्यक है वह यह है कि उसे उन अभिकथनों की, जो उसके 
विरुद्ध लगाए गए हैं, सूचना दी जाए। (पैरा 8) 

सक्षम प्राधिकारी ने भी पिटीशनर को सुना था ओर उसके द्वारा दिए 
गए स्पष्टीकरण पर विचार किया था । इस प्रकार अंत में दिया गया निष्कर्ष 
कुलपति द्वारा गठित की गई समिति का नहीं बल्कि कानून ।6 में वाणत सक्षम | 
प्राधिकारी, कुलपति द्वारा दिया गया निष्कर्ष है। (परा 9) 


प्रदर्श ग-] सक्षम प्राधिकारी ने पिटीशनर के स्पष्टीकरण पर विचार 
विमर्शं के बाद पारित किया था । इससे पूर्वे पिटीशन्नर को दो सूचनाएं दी गई 
थीं । नेसगिक न्याय के अतिक्रमण का प्रश्‍न वहां उत्पन्त होता है जहां पर किसी 
व्यक्ति के विरुद्ध उसकी सुनवाई किए बिना उसके अहित में कुछ किया जाता है। 
यह्‌ इस प्रकार का मामला नहीं है। (पैरा 70) 

उच्च शैक्षणिक निकाय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसमें गलत | 
तरीके अपनाए जाने के काफी गंभीर आरोप थे, एक ऐसा विनिश्चय है जो _ 
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अन्य (Balwinder Singh & others Vs, Univ 
of Jammu & others); 


[983] ए० आई० आर० ।983 केरल 200 : पी० एम० 
उन्नी राजू और अन्य बनाम प्रधानाचार्य, मैडीकल 
कालेज, त्रिवेस्रम (P. M. Unni Raju & others 
: Vs. Principal, Medical College, Trivendram) 


ersity 


* | 
ROSE RSE SN REL St Ca RE 


! 
[977] ए० आई० आर० 977 जम्मू-कश्मीर : || 
` हुरिदयाल और एक अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर | 
राज्य और एक अन्य (Haridayal and anothee. | 

Vs. State of Jammu & Kashmir and हि| 
another); 


PRPC २ का ३ 222८: ०९८५:५- 


0) ए० भाई० आार० [970 केरल 742 : पी? एम० घ 

न कुरीन बनाम पी० एस० राघवन और अन्य (P. M. 
Kurien Vs. P. S. Raghavan and others) 
निदिष्ट किए गए । [ 


भारम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 983 का रिट पिटीशन सं० 74]. 
`“ भरत के 


र संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन .फाइल किया गया रि 
पिटीशन । र 


पिटीशनर की ओर से 
प्रत्यर्थों को ओर से 


मु० है न्वा० बी० खालिद : 


श्री ए० एच० काज़ी 
श्री टी० एस० ठाकुर 
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परीक्षा-फल शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा । पिट्रीशनर ने इंतजार किया ॥ 
किन्तु उसे यह “देखकर आश्चर्यं हुआ कि उसे ।। दिसम्बर, ।982 को सूचना 
(उपाबंध क-]) की तामील की गई, जिसमें उसे यह सूचना दी गई कि उसके विरुद्ध 
उसके द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग के अभिकथन हैं और उसे 2 दिसम्बर, 
982 को सक्षम प्राधिकारी, जो रिट पिटीशन में तृतीय प्रत्यर्थी है, के समक्ष 
उपस्थित होने और उस तारीख से पहले अपना लिखित स्पष्टीकरण. देने के 
लिए कहा गया है । उक्त सूचना के साथ उसके विरुद्ध अभिकथनों की प्रतिलिपि 
(उपाबंध क-2) दी गई | पिटीशनर ने पंचम प्रत्यर्थी, सहायक रजिस्ट्रार (सचिव, 
जम्मू विश्वविद्यालय) को अपना लिखित स्पष्टीकरण भेजा । उसमें यह कहा 
गया कि वह निर्दोष है और अपने विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों से इंकार 
किया (यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है) । वह तृतीय प्रत्यर्थी के समक्ष 
उपस्थित हुआ और उसने यह प्रार्थना की कि उसे साक्षियों से प्रति-परीक्षा करने 
के लिए अनुज्ञात किया जाए । तृतीय प्रत्यर्थी ने भी पिटीशनर को यह आश्वासन 
दिया कि उसके विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं हैं और उसका परीक्षा-फल 
घोषित कर दिया जाएगा । पिटीशनर ने तारीख ।4 फरवरी, 983 तक 
इंतजार किया जबकि उसे एक अन्य सूचना (उपाबंध क-]) प्राप्त हुई जो 
छटवें प्रत्यथी, जम्मू विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जारी की गई थी 
जिसके द्वारा उसे यह सूचित किया गया कि द्वितीय प्रत्यर्थी, कुलपति द्वारा एक 
समिति का गठेन किया गया है जिसने उसके समक्ष रखी गई समस्त सामग्री 
पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि पिटीशनर अनुचित साधनों 
का प्रयोग करने का दोषी है और समिति ने यह प्रस्ताव रखा कि पिटीशनर 
को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रवेश पाने और इस प्रकारको 


परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए 3 वषं की अवधि के लिए निरहित | 


घोषित किया जाए । पिटीशनर ने इस सूचना का अपनी पहली बात को दोहराते 
हुए यह जवाब भेजा कि वह निर्दोष है (प्रस्तुत नहीं किया गया) । अन्त में 
पिटीशनर को छठ प्रत्यर्थी से 3 जन, ।983 की अधिसूचना प्रदर्श ग-। प्राप्त 
हुई जिसके द्वारा उमे प्रस्तावित. दण्ड अधिरोपित करने की सूचना दी गई । 
इसलिए य्ह पिटीशन फाइल किया गया है । 


2. इस पिटीशन में उपाबंध ग-! संख्या सचिव/7/83/!037-50 को 


अभिखण्डित करने और प्रत्यथियों को यह निदेश के लिए प्रार्थना की गई है कि | 
वे प्रत्यर्थी की बी० ए० फाइनल (ओल्ड स्कीम) की मई, ।982 में ली गई 
परीक्षा के परिणाम को घोषित करें और अन्य ऐसे .आनुषंरिक अनुतोषों॥ र ; 
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है 


जिन्हें यह न्यायालय प्रदान करने के लिए उचित समझे, के लिए 
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5 सह ब० जम्स बझ्वाविद्यालय ( 
घर जु० न्या० खातिर! 


भी प्रार्थना है 


3. जिन आधारों पर उपरोव [नाएं की गई है ३ 
र उपरोक्त प्रार्थनाएं क ई हैं वे निममलिकि 


(:) प्रथम सूचना के साथ अभिकथनों का कथन अनुचित 


. साधन/अवचार के मामले को शासित करने वाले परिनियमों के 


me 


परितियम 4 (एच) के अर्थान्तर्गत विधि की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है 
आरोपों के आधार अलग से दिए जाने चाहिए, । 


क (#) चूंकि आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्वं अपेक्षित हेतुक 
उ करने की सूचना पिटीशनर को जारी नहीं की गई है, बत 
परिनियम 3(क) और 5(क) का अतिक्रमण हुआ है, 


: (ii) कार॑वाइयों के भारस्भ करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ हैं 
इसलिए कारंवाइयां विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण हो गई हैं, 


(४) पिटीशनंर को उन अभिलेखों को देखने के लिए अनुज्ञात 


नहीं वि आए डि 
र ग गया था जिनके आधार पर उनके विरुद्ध कारंवाइयां की 


a को कारंवाइयों में भाग लेने और साक्षियो हे 
* 'लए अनुज्ञात नहीं किया गया था, 


(५) उस समिति ने जिसने पिटीशनर के बिरुद्ध कार्रवाई करे 


ओ र 
ल दणड अधिरोपित करने के लिए विनिश्चित किया था, वह परितियम 


भनुध्यात समिति नहीं है और : - 
दोषपूर्ण हैं, हीं है और इस प्रकार सम्पूर्ण रंव 
शा) आक्षे १ 
के ( pt आदेश अं पूर्ववर्ती कारंवाइयां नैसगिकःव्या 
अतिक्रमण करने के कारण दोषपूर्ण है । 


शन मेरे सामने ग्रहण करने के लिए आया तो 


थनों और अनेक उपाबंधों ° काजी ने मेरा ध्यान पिटीशन में किए गए ' | 


को ओर आकर्षित किया । उसने सबल रूप 


pe के सिद्धान्तों का म 
षं का परणं या ह और उसके विरुद्ध कार्रवाई विधि” 
पूर्ण रूप से अरि पकेमण करते हुए की गई है । उसने मेर 
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समक्ष यह अनुरोध किया--(।) कि पिटीशनर को उन आरोपों के नाम कें 
साथ उनका विवरण नहीं दिया गया जिससे कि पिटीशनर उनका उत्तर. 
दे सकता, (2) कि वह समिति जिसने उसके विरुद्ध अभिकथनों की जांच को थी, 
कुलपति द्वारा गठित की गई एक घरेलू समिति थी, और 3 ) वह परितियम 
द्वारा अनुध्यात सक्षम प्राधिकारी नहीं थी । श्री टी० एस० ठाकुर, जो विश्वविद्यालय 
की ओर से हाजिर हुए हैं ओर जैसा कि मैं चाहता था उसने मेरे समक्ष उन 
सुसंगत फाइलों को उपलब्ध कराया है जिनमें पिटीशनर के विरुद्ध कारंवाइयां 
की गईं जिसका आक्षेपित आदेश उसका परिणाम है । 


5. सैं पिटीशनर की ओर से दी गई किसी भी दलील से प्रभावित नहीं 
हुं । यह कहना सही नहीं है कि उसे अभिकथनों का विवरण नहीं दिया गया 
था । तारीख ।। दिसम्बर, ।982 के आरम्भिक सूचना के साथ अभिकथनों 
का विवरण दिया गया था जो उसका स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त विवरण 
थे । उपाबन्ध क-] सूचना है और उपाबन्ध क-2 अभिकथनों का विवरण है। मेरे 
मतानुसार प्रदशे क-2 में यथा आवश्यक पिटीशनर को अपना स्पष्टीकरण देने 
के लिए अभिकथनों का विवरण दिया गया है । पिटीशनर चे यह अभिनिश्चित 
करने के लिए उन स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत नहीं किया कि कया वह उस समय 
आवश्यक सामग्री की कमी के कारण उत्तर देने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहा 
था । विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई वे फाइलें, जिनमें स्पष्टीकरण है, 


पिटीशनेर की कोई सहायता नहीं करता । पिटीशनर की इस दलील का मूल्यांकन - 


करने के लिए उपाबन्ध क-2 को पढ़ा जानां उपयुक्त हो सकता है: | 

“रोल नम्बर 4609 : यह पाया गया है कि अंग्रेजी पेपर-बी में 
तुमने दो पृष्ठ लिखे थे और जिनमें अंतिम शब्द “स्टूडेन्ट्स आल ओवर 
कम्यूनिटी” थे। परीक्षक से उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह 
पाया गया कि यह पृष्ठ बाहरी थे । यह उपदशित होता है कि तुमने लिखे 
हुए पृष्ठों को जोड़ा है क्योंकि प्रथम पृष्ठ और बाकी पृष्ठों पर के स्टैम्पल 
निशान समान नहीं हैं । अर्थशास्त्र के पेपर--ए' में तुम्हारे द्वारा लिखी 
गई अन्तिम पंक्ति (“काज्ड टू दि आफिसियल, वर्किंग इन दि 
इन्स्टी ट्यूशन” थी) का मूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि यह वाक्य 
आपके हस्तलेख में नहीं है। बाहरी पृष्ठ और अन्दर के पृष्ठों में पंच सुराख 
और स्टैम्पल निशानों में असमानता स्पष्ट रूप से यह्‌ प्रकट करती है कि 


अन्दर के पृष्ठ बाहर से लिए गए और उतको प्रतिस्थापित किया ` 


र गया । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


इस दृष्टिकोण में अंग्रेजी पेपर--ए, शिक्षा पेपर--ए और बी' 


38 Vinay ^ नो हिल, हि, व ममू दिहबक्चिछ्ालय (मु० न्या० जाति पर 
भर्थशास्त्र पेपर--बी में आपके हस्तलेख की संवीक्षा 
सभी मामलों में यह पाया गया कि अन्दर के पृष्ठों | 
और लिखे हुए पृष्ठों को पुनः जोड़ा गया था । यह इस तथ्य से सिद्ध भ | 
गया है कि बाहरी पृष्ठ और अन्दर के पृष्ठों में पंच सुराख और सहै 

` निशान एक समान नहीं .हैं । ः 

इस प्रकार आपके विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है कि 
2 परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग अवचार से सम्बन्धित परितो ? 
. के परिनियम 4 के खण्ड-एच के अधीन अन्दर वाले पृष्ठों की तस्करी । 
की है :-... | f 
*"(एच) परीक्षा के संबंध में कत्तंव्यरत कर्मचारीवृन को ! 
सहमति से या सहमति ,के बिना परीक्षा के दौरान या उसके परात्‌ | 
उत्तर-पुस्तिका का या अनुपुरक उत्तर-पुस्तिका की तस्करी की जातौ है । 
या उन्हें बाहर निकाला जाता है या प्रश्नपत्रों या उत्तर-पुस्तिका या 4 
जएपुरक उत्तर-पुस्तिका को बाहर भेजने की व्यवस्था की जाती हैः । 
गा उत्तर-पुस्तिका को या इसके अन्दर के पृष्ठों को या भनुपुरक उत्तर है 


पुस्तिका को प्रतिस्थापित किया जाता है-।” हर 
प्रदशे ए-2 में किए गए प्रकथन गंभीर हैं। पिटीशनर का निर्दोष बनता | 
किसी भी प्राधिकारी 
“अनुचित साधन उपाबन््र 
असफल है । 


को प्रभावित नहीं कर सकता यदि अपनाए हा 
क-2 में दिए गए प्रकृति के हैं। अतः यह दल 
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*:3 (क) “परीक्षा का भार-साधक अधिकारी” प्रत्येक ऐसे मामले 
की, जिसमें अनुचित साधन/अवचार का परीक्षा में प्रयोग किया जाना 
संदेहास्पद हो या प्रकट हो गया हो, साक्ष्य के पूर्णे विवरण ओर सम्बद्ध 
अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण सहित, इस प्रयोजन के लिए परीक्षा नियंत्रक 
द्वारा प्रदाय किए गए प्ररूप (उपाबन्ध) पर, बिना विलम्ब और घटना 
की तारीख को परीक्षा नियंत्रक को रिपोर्ट करेगा ।” 


अवचार/अनुचित साधन का अभियोग जो परिनियूम 4 (एच) के अन्तर्गत 
आता है, उपाबंध क-2 में दिया. गया है । परिनियम 5(क) सूचना के लिए समय- 
सीमा विहित करता है। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें पिटीशनर या अन्य 
अभ्यर्थियों को परीक्षा-भवन में रंगे हाथों पकड़ा गया हो । परीक्षा भवत के भार- 
साधक प्राधिकारी ने गलत तरीकों के प्रयोग का संदेह किया । उन्होने उत्तर- 
पुस्तिका में लिख दिए जाने के तुरंत पश्चात्‌ ही ध्यान दिया । उसके बाद उन्होंने 
उत्तर-पुस्तिका वापस प्राप्त होने के बाद टिप्पणी देते हुए सत्यापन किया । यह्‌ 
प्रक्रिया सामान्य अनुक्रम में समय लेती है । इस प्रकार के मामलों में परिनियम 
(क) और परिनियम 5(क) यथावत्‌ रूप से अनुपालन करना सम्भव नहीं है। |. 
यदि केवल संदेह पर तुरन्त कारवाई की जाए तो पिटीशनर पर इसका प्रतिकूल | 
गंभीर प्रभाव पड़ेगा । ऐसे मामले में सम्यक्‌ विचार-विमर्श और अपेक्षित सबूत 
आवश्यक है । प्राधिकारी इस मामले में जल्दी करना नहीं चाहते थे ओर यह : 
देखना चाहते थे कि पिटीशनर के विरुद्ध लगाए गए अभियोग क्या सुस्थापित | 
किए जा चुके हैं या नहीं । इसलिए कार्रवाइयां आरम्भ करने में विलम्ब होता 
आवश्यक था । इस विलम्ब से पिटीशनर व्यक्ति नहीं हो सकता इसलिए विलम्ब 
के आधार पर इन कारंवाइयों पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। 


7. मेरा ध्यान परितियम 5(क) के बारे में विचार-विमर्श के पश्चात्‌ 
न्यायाधीश कोतवाल द्वारा दिए गए निणय के बारे में आक्ृष्ट किया गया हैणो « 


* अंग्रेजी में बह इस प्रकार है :-- : 
“3. (a) The “Officer Incharge Examinations Shall 

/ report to the Controller of Examinations witht el 
and on the date of occurance each case Where 
unfair _ means/misconduct in the | examinati 
‘suspected or discovered, with full details 
and explanation of the candidate ; 
(Annexure) supplied by the €or 

. for the purpose; र 
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बलविन्दर सिंह और अन्य वनाम जम्मू विश्वविद्यालय और अन्यः वाले पे | 
दिया गया है । परिनियम 5(क) पर विचारं करते हुए विद्वान न्यायाधीश | 


` अभिनिर्धेरित किया कि उसमें दी गई समय-सीमा निदेशात्मक प्रकृति की है गो | 


- इसका भंग जांच के परिणाम को तब तक दूषित नहीं करेगा, जब तक र | 
दोषपूर्ण इरादे से नहीं की गई हो या इसने अन्य तरीके से जांच के परिणामे 
प्रभावित न किया हो । मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं । प्रस्तुत मामले में पदी्ञार | 
का ऐसा कोई पक्ष-कथन नहीं है कि उसे अपना स्पष्टीकरण देने के लिए पर्या | 


समय नहीं दिया गया था । इन दलीलों को भी खारिज किया जाता है। 


8. आधार (¡४), (४) और (५) का एक साथ निपटारा क्रिया चा | 
सकता है । उच्च शैक्षणिक निकायों के समक्ष जांच में अपचारी को साक्षियोंप्रे | 


' प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया जाता और न दिया जा सकता है। | 
जैसा कि न्यायिक कारंवाइयों में किया जाता है और न इस प्रकार का बजि | 
विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण अभिलेखों का मुआयना करने का दावा कर सकता | 
है । जो कुछ भी आवश्यक है वह यह है कि उसे उन अभिकथनों की जो उसे 

, „ विरुद्ध लगाए: गए हैं, सूचना दी जाए। इन आक्षेपों में. भी कोई गुणत । 
 .नहींहै। FE. | 
ह 9. पिटीशनर भौर अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभिकथनों पर विचार 
ह . करने के लिए उच्च और जिम्मेदार शिक्षित व्यक्तियों की एक समिति गल्ति शी 
= गई समिति के इस गठन से यह दाशत होता है कि विश्वविद्यालय इस मो 
ह ; क जांच कराने में अपने को निष्पक्ष रखने के लिए कितना उत्सुक था । सि | 
तथा को विस्तृत रूप से जांच की । विस्तृत रूप से विचार-विमर्श कर 
हो समिति ने अपनी सिफारिश की। यह समिति परिनियम ।6 में उल्लि 
ङ ns नहीं है परिनियम 6 के अधीन कुलपति प्रतिकुलपति यदि 
7 ३।रा तामतिदिष्ट तीन व्यकिति, विधि संकाय के डीन, रजिस्ट्रार औरपरी 
Te प्राधिकारी है । पिटीशनर के काउंसेल ने परिश्रमपूर्वक यह ९९ 

हे A दारा गठित समिति परिनियम ।.6 के अधीन: सक्षम प्राधि 
समिति द्वारा उसे निराहित घोषित करने का विति 

भें अक्त है । पिठीशनर के काउंसेल ते दलील 


गया है। सक्षम प्रादि | 


i =” ॐ 
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सुन्दरदेव, कांस्टेबल बनाम आर० एस० गुप्त, पुलिस उपायुक्त 
और एक अन्य 
(Sunder Dev, Constable Vs. R.S. Gupta, Deputy Commissioner 
of Police and‘another) 
तारीख 20 सितम्बर, 983 
[न्या० अवध बिहारी रोहतगी] 


प्रशासनिक विधि--यदि कमंचारी चयन आयोग ने भर्ती के सम्बन्ध 
में अधिकशथित विधि का भ्रनुसरण नहीं किया है तो इसके कारण संबंधित 
कमचारी (श्रभ्यर्थो) को नुकसान नहीं उठाने दिया जाएगा । 

2. संविधान, 950- अनुच्छेद 4 ग्रोर 6 विचि के समक्ष 
समता--अनुसूचित जाति आदि के अभ्यर्थी को उसके पक्ष में आरक्षण न होने पर 
कमचारी चयन ग्रायोग द्वारा ली जाने वालो परीक्षा में एक साधारण अस्यर्था 
के रूप में बेठने से वंचित नहीं किया जा सकता । 

पिटीशनर दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल: हे । वह उप-निरीक्षक 
(कायंपालक) के पद के लिए कमचारी चयन आयोग दारा ली गई परीक्षा में 
एक विभागीय अभ्यर्थी के रूप में बेठा था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने 
के बाद भी उसे व्यक्तित्व परीक्षण में इस कारण बैठने नहीं दिया गया कि 
उसकी अपेक्षित लम्बाई नहीं है । अतः पिटीशनर ने उच्च न्यायालय में एक 
` रिट पिटीशन फाइल किया जिसमें न्युततम लम्बाई के आधार पर तिरहुता 
को अविधिमान्य अभिनिर्धारित कियां गया । तदुपरान्त पिटीशनर व्यक्तित्व 
परीक्षण में बेठा, वह ठीक भी पाया गया किन्तु उसे नियुक्ति-पत्र देने से इस 
आधार पर इनकार कर दिया गया कि उसके संबंध में कर्मचारी चयन आयोग 
द्वारा एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में विचार किया गया है और 
चूंकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी आरक्षण नहीं हैं इसलिए उसे 
नियुक्ति-पत्र नहीं दिया जा सकता । 

यद्यपि पिटीशनर एक विभागीय अभ्यर्थी है ओर उसने विभागीय 
अभ्यथियों के लिए नियत !0 प्रतिशत के कोटे में आवेदन 'किया है किच्तु 
उसने'अपने'आवेदन-पत्र में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख क्रिया हैं कि उसके जलात 


REPT So 
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विभाग ने इसका यह कारण बताया कि इससे पूर्व विभाग ने [0 प्रतिषत ३ | 
सीमित कोटे में भी अनुसूचित जाति आदि के लिए आरक्षण किया था | 
उन्हें दोहरे आरक्षण का लाभ मिलता रहा । किन्तु इस दोहरे आरक्षण | 
उच्च न्यायालय में चुनौती देने पर उच्च न्यायालय ने इस दोहरे आरक्षण | 

- व्यवस्था को अवेध घोषित कर दिया। भतः विभाग ने यह दलील दी है किच | 
अनुसूचित जाति आदि के लिए ]0 प्रतिशत कोटे का आरक्षण समाप्त क ? 

` दिया गया है इसलिए उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पिटीश्ार | 
का अधिकार भी समाप्त हो गया। इसके विपरीत पिटीशनर द्वारा यह दलीत | 
दी गई है कि उसके द्वारा स्पष्ट उल्लेख कर दिए जाने पर विभाग द्वारा उसहे | 
नाम पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में विचार किया जाना गलत है। | 
भ्रभिनिर्धारित-_ पिटीशन मंजूर किया गया । 


न्यायालय यह समभने में असमर्थ है कि कर्मचारी चयन आयोग खि | 

हे 
| 
| 
|| 


प्रकार किसी अभ्यर्थी के नाम पर एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के स्पे | 
विचार कर सकता है जबकि वह्‌ अन्य अभ्यर्थियों के साथ ही प्रतियोगिता म 
बेठ्ने के लिए तैयार है । यह सही है कि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति काएक | 
सदस्य है किन्तु उसने यह कभी नहीं चाहां कि उसके साथ अनुसूचित बाति | 
के अभ्यर्थी के रूप में कोई विशेष भनुग्रह दिखाया जाए । कमचारी च 
आयोग विधि के अधीन अभ्यर्थी की बाबत उस दशा में एक अनुसूचित णाति 
र मे विचार तहीं कर सकला. जब ]0 0८ के डो 


अनुसूचित जाति के लिए कोई भी आरक्षण नहीं किया गया है। यदि कर्मचा 
चयन आयोग विधि के 


.है कि वह उसे सही क 

अनुसुचित जाति के 

जबकि विधि उन 

र को उप-निरीक्षक 

तेब विभाग यह्‌ नहीं 

 . भ्रम्यर्थी के रूप में श 
.. हकदार नहीं 


रह जाती जो उसके 


4 


विरुद्ध जाता है तो उच्च न्यायालय का यह कतम 


मार्ग में बाधक बन सके। विधि उसके पक्ष 


अ कमचारी चयन आयोग ते विबि ठ 
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का अनुसरण करके विभाग ने अभ्यर्थी को राज्याघीन नौकरी के मामले में 
अवसर की समता से वंचित किया है।. (पैरा 6, 8, 9, ।] और ]2) 
अवसर एक ऐसा पुरस्कार है जो एक स्वतंत्र समाज प्रदान करता है। 
बह व्यत्रिंत के लिए एक ऐसा क्षेत्र सुनिश्चित करता है जिसतक्रे भीतर वह 
अपती योग्यता का सर्वोत्तम लाभ उठा सके । अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा में 
बैठने के लिए तैयार है । किन्तु विभाग उसे नियुक्ति नहीं देगा । हालांकि 
खण्ड न्याग्रपीठ ने विभागीय अभ्यर्थी के रूप में अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध ।0 ५५ 
॥ के इस. सीमित कोटे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
आरक्षण को समाप्त करते हुए इस अवसर को व्यापक बना दिया है क्रिन्तु 
“फिर भी विभाग उसे उपलब्ध इस अवसर को सीमित कर रहा है। ऐसे 
अवसर अवश्य दिए जाने चाहिए जिससे प्रत्येक प्रकार की प्रतिभा प्रर्दाशत 
करने का अवसर मिल सके । अवसर से यही अभिप्रेत है। संविधान में 
स्वतन्त्रता सुनिश्चित की गई है। स्वतन्त्रता सुरक्षा नहीं अपितु अवसर है। 
जो कोई एक को कम करता है वह दूसरे के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न करता 
है । अवसर की समता से उन सभी व्यक्तियों के लिए द्वार खोलना अभिप्रेत | 
है जिनमें से अधिकांश व्यक्तियों के लिए विशेषाधिकार, प्रास्थिति और स्थापना 
के द्वार कभी बन्द थे । अवसर की'समता से यह अभिप्रेत है कि विशेषाधिकार 
द्वारा कोई भी कृत्रिम असमानता नहीं थोपी जाएगी । (पेरा ।3) 
परा 
[980] :980 (3) एस० एल० भ्रार० 702 : चरण दास ।2 
चड्ढा बराम पंजाब राण्य और एक अन्य 
(Charan Dass Chadha V5. The State of 
Punjab and another) < 
[:973] :973 (।) एस० एल० मार० 452 : सुरजीत सिंह, 2 
अधीक्षक, लोक संबंध विभाग, पंजाब बनाम सोमदत्त , 
और अभ्य ($7it Singh, Superintendent, हर 
Public Relations Department, Punj 
Vs. Som Dutt and others) J 
का ग्रबलस्ब लिया गया । 


सिविल भ्रपीलो अधिकारिता : !983 का सिविल 


t | 


4 ५सुख्दरदेव/ब ३० आाशं७०शुसें ७) गु पुलिस उपायुक्त (स्पाऽ रोहत प | 
पु | ) 
/ पिटीशनर की श्रोर से i श्री शीतल, ए० केन दर 
प्रत्यर्थ को ग्रोर से ८ ट श्री वाई० के० सभरवाल् 


न्या० अवध बिहारी - रोहतगी : 


यह अवमान पिटीशन पिटीणनर को उप-निरीक्षक (कार्यपालक) इ ^ 
h =~ 


पद पर प्रशिक्षण हेतु न भेजे जाने के लिए पुलिस उपायुक्त और अ 
आयुक्त के विरुद्ध किया गया है। उत्त अराव 


2. इस पिटीशन के तथ्य इस प्रकार हैं । पिटीशनर दिल्‍ली पुलिस | 
कित है । एक विभागीय अभ्यर्थी के रूप में वह उप-निरीक्षक (कार्यंपालs) | 
के पद के लिए कमचारी चयन आयोग द्वारा ली गई एक परीक्षा में बैठा था | 
उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली । किन्तु उसे व्यक्तित्व परीक्षण के लिए | 
इस कारण अनुज्ञात द किया गया क्योंकि उसकी नियमों के अधीन अपेक्षित | 
or थी । इसलिए उसने इस न्यायालय में एक रिट पिटीशत | 
se यह अभिनिर्धारित किया कि न्यूनतम लम्बाई के आधार पर | 
„7९ ग निरहेता अविधिमान्य है और वह व्यक्तित्व परीक्षण में बे. | 


का हक f 
ण हकदार है । इसलिए पिटीशनर व्यक्तित्व परीक्षण में. बैठा । वह ठी | 


गाया गया । उसने नियुक्ति पत्र के लिए मांग की । उसे नियुक्ति पत्र देते से | 


इनकार 
नातः दिया गया । इस इनकारी का आधार यह है कि उसके सम्बन्धे | 
विचार EUS अनुसूचित जाति के अमभ्मर्थी के रूप में | 
है इसलिए सि और भसित खाति क लिए कोई भी आरक्षण नहीं | 


3, क 
oa बे पुलिस विभाग ने जो कुछ किया वह इस प्रकार है। | 
द्वारा भरे जाने थे रः भौन्नति द्वारा भरे जाने ये । 50% पद सीधी भर्ती | 
जाति. बम गा भर्ती के 50% पदों में से 50/ पद अनुसूचित | 
।0% पद भूतपूर्व दः र 72/0 पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में है | 
शेष पद उन : 2 से, 0% पद विभागीय अभ्यर्थियों में से और 
द्वारा किया जाना था । ह जात थे, जिनका चयन खुली प्रतियोगिता | 
4. पिट र | 
के हक पीर अभ्यर्थी है । उसने विभागीय अम्य र 
में उसने स्पष्ट शब्दों पर ह के अधीन आवेदन किया । अपने आवर्द | 
सलख किया है कि वह्‌ चाहता है कि उसके तार 
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पर एक “साधारण अभ्यर्थी” के रूप में विचार किया जाए। वह यह नहीं 
चाहता कि उसकी बाबत अनुसूचित जाति के श्रम्यर्थी के रूप में विचार 
किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं कहा गया है किन्तु उसके आवेदन से 
यह बात बिल्कुल .स्पष्ट है जिसमें उसने यह कहा है कि “कृपया मेरे 
नाम पर एक साधारण श्रम्पर्थी के रूप में विचार किया जाए |”: 
“रोजगार समाचार” (एम्पलायमेंट न्यूज) में, जिसमें ]0 अक्तूबर, 
798। को कर्मचारी चयन आयोग का यह विज्ञापन छपा है, विभागीय 
अभ्यथियों के लिए, जिनकी संख्या ।5 है, आबंटित पदों के लिए 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोई 
उल्लेख नहीं किया गया है | अनारक्षित स्थानों में, जिनकी संख्या 32 है, 
अनुसूचित जाति के लिए (जिसकी संख्या 2 है) और अनुसूचित जनजातियों 
के लिए (जिनकी संख्या ।! है), आरक्षण किया गया है। =इस 
प्रकार “रोजगार समाचार” तथा पिटीशनर के आवेदन से भी यह बाँत 
प्रतीत होती है कि उसके नाम पर एक “साधारण अभ्यर्थी” के खूप -में 
विचार किया जाना था । किन्तु विभाग ने उसकी बाबत एक अनुसूचित , 


जाति के अभ्यर्थी के रूप में विचार किया। यही बात कर्मचारी चयन 
आयोग ने अपने उत्तर में कही है । 


- 5. इसके पीछे भी एक इतिहास है । विभाग ने विभागीय अम्याथयौ के 
लिए आशयित ]0% के सौमित कोटे में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के लिए आरक्षण किया है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को दोहरे आरक्षण का लाभ मिलता रहा। , 
.(2) 50% के साधारण कोटे में क्रमशः ।5% भ्रौर 7% और (2) !0% 
के कोटे में, जो कि वास्तव में 50% का ही एक भांग है'। इंस दोहरे आरक्षण 
को राजकुमार द्वारा इस च्यायालय में एक रिट पिटीशन द्रा चुनोती दी गई 
(देखिंए रांजकुंमांर 'बंनॉम भांरंत संघ जो 26-5-!982 'की विनिश्चित 
किया गयां) । खण्ड 'न्योयंपीठ ने यह अैभिनिर्धारित किया कि ' अतत 
जातियों और अनुंसूचित बेनजातियों के पक्ष 'में दोहरा आरक्षण नहीं किया 
जा सकते । इस लिए उन्होंने !0%/ के बिभागीय कीटे' में इंस “आरक्षण को 
अवैध 'घोषितःकर' दिया । तत्पचांत्‌ इंस मॉमले को उच्चतम न्यायालय में 
ले जाया गया । विभाग द्वारा फाइल' किया गेया 982'का एस० एल० पी० 
से० 8735 तारीख 30-3-983 को खारिंज केर दिया गया । किंन्तु अब 
भी विभाग अपनी पुरानी पद्धति का. ही अनुसरण करता आ रही है। 
विशेष रूप से दुराग्रही रीति में विभाग ने यह दलील दी है कि चूंकि 
_जुशूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों फे 'लिए !0९ कोटे का 
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6 सुन्दरदेब ब9 श्रार० एस० गुप्त, पुलिस उपायुक्त (न्या, ह 
आरक्षण समाप्त कर दिया गयां है इसलिए उप-निरीक्षक (कार्यपालक ३ 
पद पर नियुक्ति के लिए पिटीशनर का अधिकार भी समाप्त हो गया १। 


. 6: मैं इस दलील पर आश्चयंचक्रित हूं । पिटीशनर ने यह कहा | 
कि “रोजगार समाचार” के विज्ञापन में विभागीय अभ्यर्थियों के कोरे ४ 
अनुसू चित जाति और अनुसूचित, जनजाति के अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई बार 

नहीं किया गया है । तत्पश्चात्‌ उसने स्वयं अपने आवेदन के प्रति ही निदे 


किया है जिसमें उसने यह प्रार्थना की है कि उसकी बाबत “साधारण अय्य 


के रूप में विचार किया जाए । तत्पश्चात्‌ उसने राज कुमार के मामले में झ 
न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ के 


निर्णय का अवलम्ब लिया जिसमें स्पष्टतः यह 
अभिनिर्धारित किया गया है कि विभाग 0% के कोटे में अनुसूचित 
जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं क 
सकता। खण्ड न्यायपीठ के इस दृष्टिकोण की उच्चतम न्यायालय द्वा 
पुष्टि की गई है। इसलिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिटीशनर के ताग | 
पर अनुसुचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में विचार नहीं किया जा सकता. गे | 
कि विभाग द्वारा इस पिटीशन में लिया गया पक्षाधार है । मैं यह सममे । 
असमर्थ हूं कि कमंचारी: चयन आयोग क्रिस प्रकार पिटीशनर की बाबत ए 
अनुसूचित जांति के अभ्यर्थी के रूप में विचार कर सकता है जबकि वह बल 
अ््याथयों के साथ ही प्रतियोगिता में बैठने के लिए तैयार है । यह सही हैं | 
पिटीशनर अनुसूचित जाति का एक सदस्य है किन्तु उसने यह कभी की | 
चाहा कि उसके साथ सूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में कोई विशे | 
Ml 2 लक अप ३ के पडा शक ० “| 


„= 7 विभाग की ओर से श्री बाई के. सभरवाल ने मेरे समक्ष, चाई | 
वा । मतः, उन्होंने यह कहा है कि पिटीशनर ने. फीस के है | 
से के लिए प क का ही संदाय किया है जो कि अनुसूचित जाति के म 
5 हे और, उतत साधारण अभ्यर्थियों के लिए विहित 

Fe फीस का संदाय अला | 


एके अनुसु 
सें के 


SIESTA ERNE NESTS 


5 NR यब्द यथा 


न 
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विनिश्चितत कर दिया है। खण्ड न्यायपीठ द्वारा अधिकृत निर्णय सुनाए जाने 
के पश्चात्‌ ही पिटीशनर द्वारा मेरे समक्ष यह रिट पिटीशन फाइल किया : 


गया है । 


8. श्री सभरवाल ने तत्पश्चात्‌ यह दलील दी है कि क्मेचारी चयन 
आयोग द्वारा चयन का प्रश्‍न मेरे समक्ष विवाद्य नहीं है क्योंकि वह मेरे 
द्वारा विनिर्चित पूर्वतर पिटीशन में भी विवाद्य नहीं था । यहु प्रश्‍न न तो 
इस पिटीशन में है और न पहले वाले पिटीशनों में ही है । प्रश्न यह है कि | है 
कर्मचारी चयन आयोग विधि के अधीन पिटीशनर जेंसे अभ्यर्थी की ,बाबत ; | 
उस दशा में एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में विचार नहीं कर | 
सकता जब 0%% के कोटे में अनुसूचित जाति के लिए कोई भी आरक्षण | 
नहीं किया गया है । यदि कर्मचारी चयन आयोग विधि के विरुद्ध जाता है |. | 
तो इस न्यायालय का यह कत्तँव्य है कि वह उसे सही कर दे। खण्ड [ 
न्यायपीठ ने यह बात कही है। उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है। | 
मुझे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करता चाहिए । 
मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सही विधि को इस मामले के तथ्यों में लागू करूं ॥ 


9, तृतीयतः, श्री सभरवाल ने यह कहा है कि पिटीशनर कर्मचारी - 
चयन आयोग के समक्ष एक साधारण अभ्यर्थी के रूप में योग्यता सूची में 
अहंता प्राप्त नहीं कर सका । उन्होंने यह कहा है कि उसके नाम का उनके 
द्वारा केवल एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में ही अनुमोदन किया | 
गया है । इस दलील के संबंध में भी मेरा उत्तर वही है जो मैं ऊपर दे 
चुका हूं । उनके द्वारा अर्थात्‌ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा .पिठीशनर को | 
बाबत अनुसूचित जाति के अम्यर्थी के रूप में विचांर किया जाना पूरी तरह | 
गलत है जबकि विधि उन्हें ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं करती। | 


20. अन्त में, श्री सभरवाल ने यह कहा है कि इस समय कोई 3 
रिक्त स्थान नहीं है और इसलिए. पिटीशनर को कोई भी (नुयुलित या 
नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह कहा है कि इन पढों को अ मय बल 
लिए अग्ननीत किया गया है । कुल मिलाकर ।0९/' के 
अभ्यर्थियों के लिए 7 पद हैं । स्वीकृत रूप से 
चुके हैं । 6 पद खाली हैं । विभाग का यह पक्ष 

 मरले वर्ष के लिए अग्नीत किए गए 
कर सकता । जहां तक पिटीशनर का. 
 लिएःकोई भी उपबंध त 
Lo 


8 ुन्दरईव ब० झार० एस० गुप्त, पुलिस उपायुक्त (न्या० रोह) | 
| 
]98] में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा आयोग को पदों .को अगले | 
वर्ष के लिए अग्रनीत किये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पिटी नेर | 
98] में ही एक अभ्यर्थी था । उसने तारील 0 अक्तूबर, 98] के | 
“रोजगार समाचार” में के विज्ञापन के उत्तर में आवेदन किया है। | 
दिसम्बर, [98] के संशोधित नियम स्पष्टतः उसके संबंध में लागू नहीं हो 6 
सकते । उसके संबंध में यह उत्तर नहीं दिया जा सकता कि इन पदों को | 
अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा चुका है और उसका अधिकार समाप्त 
हो गया है | पिठीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल, श्री दर ने यह दलील दी है 
कि तारीख 8 फरवरी, 982 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पदों को 
अग्रनीत नहीं किया जा सकता। मुझे इस प्रश्‍न क्री जांच करने की 
आवश्यकता नहीं है । जब पिटीशनर ने रिट पिटीशन फाइल क्रिया था तब 
` इस न्यायालय ने यह आदेश किया था - कि उसके लिए एक पद खाली रखा 
जाए ताकि उसके उत्तीण होने की दशा में वह पद पा सके । 
!. मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब पिटीशनर क्रो 
उप-निरीक्षक (कार्यालय) के. पद पर नियुक्ति के लिए. योग्य पाया गया तब 
विभाग यह नहीं कह सकता. कि उन्होंने उसकी बाबत अनुसूचित जाति के 
अभ्यर्थी के रूप में गलत विचार किया है और वह नियुक्ति-पत्र पाने का 
हकदार नहीं है । जब पिटीशनर ने लिखित.परीक्षा उत्तीणं कर ली . है और 
उसने, व्यक्तित्व परीक्षण भी उत्तीण कर लिया है, तब ऐसी कोई बात नहीं 
इह जाती जो उसके मागं. मे बाधक बन-सक्े । विधि उसके पक्ष में है। 


+ च्छाय उसकी. ओर है ॥ मे इस दलील से .प्रभावित न्ह हीं ः कि मुभे ! यह . प्रश्न 


अ ;इस प्रकार इस मामले में ,श्रौर आगे 
कक... बढ़ावा दिया.जाए। शरी, सभरवोल,की यही मुख्य बीए 
है। मैं इससे प्रभावित नहीं हूं । oc pn | 
किया है. 7 "रने मेरे संमक्ष निम्नलिखित. दो मामलों के प्रति शा | 
है चरण | दास चड्ढा बनाम पंजाब राज्य शोर एक घ्न्य! 4 

कप कह लोक कक विभाग, पंजाब बनाम,श्री,सोम 

में यह बात विनिश्चित की गई है कि यदि सरकार 
रु भादेश पारित नहीं करती है तो सरकारी सेवक 


नहीं उठाने दिया जा सकता । सरकार स्वयं अपनी 
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ही गलती का लाभ नहीं उठा सकती है। मैं इन विनिदचयों में अपनाए 
गए दृष्टिकोण के साथ ससम्मान सहमत हूं । मुझे विभाग द्वारा लिए गए 
पक्षाधार में कोई भी औचित्य दिखाई नहीं देता। यदि कर्मचारी चयन 
आयोग ने विधि का अनुसरण नहीं किया है तो इसके कारण पिटीशनर को 
नुकसान नहीं उठाने दिया जा सकता ।-खण्ड न्यायपीठ ने मार्ग दिखा दिया है। 
किन्तु विभाग ने गलत मार्ग का ही अनुसरण किया है। ग्रारक्षण के उपेक्षित 
तरीके का अनुसरण करके विभाग ने पिटीशनर को राज्याधीन नौकरी के 
मामले में अवसर की समता से वंचित किया है । 
73. अवसर एक ऐसा पुरस्कार है जो. एक स्वतंत्र समाज प्रदान 
करता है । वह व्यक्ति के लिए एक ऐसा क्षेत्र -सुनिर्चित करता है जिसके 
ट भीतर वह अपनी योग्यता का सर्वोत्तम लाभ उठा सके। पिटीशनर 
प्रतियोगी परीक्षा में बेठने के लिए: तैयार है । किन्तु विभाग उसे नियुक्ति 
नहीं देग़ा ।: हालांकि “खण्ड - न्यायपीठ .ने विभागीय अभ्यर्थी के रूप सें 
पिटीशनर :के लिए उपलब्ध -0% के इस सीमित कोटे «में अनुसूचितः 
जातियों और अनुसूचित ःजनजातियों/के आरक्षण कोःसप्ताप्त/करते . हुए »इस ! 
श्रवसरको व्यापक/बना दिया, है किस्तु:फिर "भी विज्ञाग »उसे उपलब्ध इस+ 
अवसर को:सीमितः करः रहा है । «ऐसे - अवसर अवद्य | दिए जाने चाहिए! 
ज़िससे/अत्येक, प्रकार: की .-प्रततिभा :प्रदशित . करने +का उझब्रसर सिल 'सके!।+ 
अवसर से:यही: श्रप्निप्रेत; है । + हमारे संविधान । में (स्वतंत्रता सुततिर्चित +की, 
गई है। जेका रिया त्वेफ,*जोःएकः विखिवेत्ता है, केडअनुसार स्वतंत्रता (सुरक्षा 
नहीं अपितुअवसरः है-॥७जो ,कोई एक #को „कम इक्रा #है छवह दूसरे. के) 
गस्तित्व+को,उखृतरा+उत्पन्नऽकस्ता इहै । # अवसर «की #सम॒ता «से उस ;स्षीः 
अप्रक्तियों>के लिए, द्वार:खो लना#अक्नप्रेत है “जिनमे सेडकघिकांश 3श्यक्तिद्यों क्रे 
लिए विशेषाधिकार, प्रास्थिति और स्थापना केःद्वारकश्नी ह्वस्द «ये | #मक्‍्सर) 
की समता से यह अभिप्रेत , है कि ,विशेषाधिकार ,द्वारा कोई भी कृत्रिम | ` 
असमानता नहीं थोपी जायेगी.। ' द 
4. इन कारणों ,के आधार पर मैं विभाग .को पिठीशनर को 
निञुक्ति पत्र जारी करने के लिए और उसे प्रशिक्षण के लिए भेजने का | 
निदेश देता हूं । यह काम-5 सप्ताह के भीतर किया जाएगा । यादि ऐसा 
नहीं किया जाता तो प्रत्यथियों के विरुद्ध कड़ी कारंवाई की जाएगी । खर्चे 


के बारे में कोई आदेश नहीं किया जांता। | oe अर 
५ ३ 


प्रमोद/श ० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Libra 


` उस दशा में भ्रन्वेषण अधिकारी 
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जगदीश लाल मल्होत्रा बनाम राज्य 
(Jagdish Lal Malhotra Vs. The State) 


तारीख 30 सितंबर, 2983 
[स्या० आर० एन० श्रग्रवाल और मलिक शारीफुद्दीन ] 


साक्ष्य अधिनियम, 872-धारा 32, सपठित भारतीय दंड संहिता, 
7860, धारा 302 मृत्युकालिक कथन फे संबंध में सुस्थिर विधि यह है 
कि ऐसे कथनों पर विचार सतकतापूर्वंक किया जाना चाहिए और ऐसे कथ 
को. स्वीकार करने से पूवं उसकी परीक्षा ब्योरेवार तथा सांगोपां 
रूप में का जानी चाहिए--विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है नो 
मृत्युकालिक कथन को संपुष्टि के अभाव सें अपर्वाजत करता हो कत्तु 
झभियोजन का यह कतंब्य है कि वह संपूर्ण कथन को न्यायालय के समक्ष उसी 
रूप में रखे जिस रूप में वह॒ किया गया था शौर उसकी शब्दावली या 
उसके, तात्पये को किसी .भी रूप में विकृत न करे--न्यायालयों से यह 
अपेक्षित है कि वे इस बात को भी ध्यान में रखें कि अन्वेषण अधिकारी 
इस बात के लिए प्रोत्साहित न किए जाएं कि वे ऐसे मृत्युकालिक कथं 
को स्वयं अभिलिखित करे और थदि यह न्यायालय को प्रतीत होता 
कि अन्वेषण अधिकारी के पास पर्याप्त समय और साधन था कि वह | 
मृत्मुकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुला सके तो 


द्वार अभिलिखित मृत्युकालिक कथन प 


विचार नहीं किया जाना चाहिए । 


अपीलार्थी का विवाह मृतक संतोष मल्होत्रा से सन्‌ 960 में हुआ 


झगड़ा होता रहता थ पता है कि संबर्ड 
रात को लगभग 3-30 बजे हुता था.। ऐसा कहा जाता है £ 


उसी समय अपीलार्थी अर्था र रीनार्म गई ह ड | 
छिड़क दिया और आग ह उसके शरीर पर मिट्टी का प 
था। इस घटना के पइ ! लगा दी | _ उसका शरीर शत-प्रतिशत जलं गया 
सुरेन्द्र मल्होत्रा, जज उसे उसके पति, अर्थात्‌ अपी लाथ द्वारा अपने 
सहायता से विलिगडन थक टेकचंद कोड़ा तथा कुछ श्रन्य पड़ीसियों 
टेकचंद कोड़ा द्वारा निजी | णे जाया ग॒या। उसे मकान-मार्नि 


नजी कार में 
` म अस्पताल ले जाया गया। मृतक संत 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative हा 
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मल्होत्रा क्षतियों का शिकार हो गई और उसकी मृत्यु सवेरे 8.5 बजे 
हो गई । उसके पति, श्रर्थात्‌ ग्रपीलार्थी के शरीर पर भी | 2% जलेने से 
क्षतियां पाई गई और उसे भी उसी अस्पताल में भर्ती किया गया तथा 
उसका उपचार किया गया । मृतक ने अस्पताल में भती. होने के पश्चात 
आपात विभाग (कंज्युअल्टी) के भारसाधक मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
डा० ्रार० पी० शर्मा से यह कहा कि उसे उसके पति द्वारा जलाया गया था। 
डाक्टर ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही को यह राय दी कि वह श्रीमती संतोष 
का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित कराने की व्यवस्था करे। डाक्टर की 
राय के अनुसरण में पुलिस थाने को संदेश भेजा गया और सब इंस्पैक्टर 
सुरेन्द्र देव अस्पताल में 5.30 बजे सवेरे आ गए। सब-इंस्पेक्टर सुरेन्द्र देव 
ने डा० अनिल मेंहदीरत्ता से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया कि 
रोगी कथन करने के योग्य है और तुरन्त उसके पश्चात्‌ उसका मृत्युकालिक 
कथन श्रभिलिखित किया गया । यह अभिकथन किया गया है कि 
मृत्युकालिक कथन डा० आर० पी० शर्मा, डा० श्रनिल मेंहदीरत्ता और 
डा० वी० ठुकराल की उपस्थिति में किया गया था। सब-इंस्पैक्टर 
सुरेन्द्र देव ने ग्रपीलार्थी की भी जलने से उत्पन्न क्षतियों के संबंध में परीक्षा 
की । डाक्टर के समक्ष उसी समय अपीलार्थी द्वारा किया गया कथन भी 
अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने कहा था कि उसे जलने से क्षतियां 
उस समय हुईं, जब वह अपनी पत्नी को बचा रहा था। मृत्युकालिक कथन 
्रभिलिखित करने के पश्चात्‌ सब-इंस्पेक्टर सुरेन्द्र देव ने मृत्युकालिक कथन 
में प्रकट तथ्यों को अपने लिखित पृष्ठांकन के साथ लगभग 6.30 बजे . सवेरे 
पुलिस थाने भेजा और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के ग्रधीन मामला 
दजे किया गया, जिसे बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के 
अधीन सामले के रूप में बदल दिया गया । श्रीमती संतोष मल्होत्रा की 
मृत्यु उसी सवेरे 8.।5 बजे हो गई । इस मामले का अ्रन्वेषण सब-इस्पेक्टर 
सुरेन्द्र देव ने किया है और मृत्यु के शव की मृत्यूपरांत परीक्षा डा० एंल० टी० 
रामनई द्वारा की गई, जिसका निष्कर्ष यह था कि मृत्यु का कारण जलने 
से उत्पन्न आघात था । | 

; श्रीमती संतोष मल्होत्रा के अस्पताल ले जाए जाने क तुरन्त पर्चातू | 
प्रदर्श अभियोजन साक्षी 24/ए-] डा० श्रार० पी० शर्मा द्वारा अभिलिखित किया 
गया, जिससे यह दर्शित होता है कि उसने डा० शर्मा से कहा था कि उसे उसके 
पति द्वारा, जलाया गया था । इसका पाठ इस प्रकार है: “समय 4.30 बजे 
र्ाह्ल, तारीख 23 अ्रक्तूबर, 979, रोगी का कहना है कि उसे उसके 
पति द्वारा जलाया गया है, उसकी नाड़ी की गति 20 प्रति मिनट है। 
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रोगीःहोश में है। शरीर का जलन शतप्रति-शत हे? 
शर्मा द्वारा बाह्य रोगी पर्ची पर अभिलिखित किया गया 
जब रोगी को दाखिल किया गया तो डा० बी० ७ 
_अभिलिखित किया, अर्थात्‌ :-- ४ 


| 
। 
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यह डा० ग्रार० छी, 

ए है । पांच बजे सबेरे' | 

कराल ने निम्नलितित | 
| 


“समय 5 बजे पूर्वाह्न, तारीख 23 अक्तूबर, ]979 & | 
i गया है कि यह अपने पति द्वारा जलाई गई है। ता | 
में है। नाड़ी की गति नहीं देखी जा सकी । सांस की गेति 20 प्रति 
मिनट है । जलन शत-प्रतिशत है । ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस 
सिपाही को कह दिया गया है कि वह मृत्युकालिक कथन अभिलिछित 

कराने की व्यवस्था करे (! 

“दर अभियोजन साक्षी 24/सी के दस्तावेज से यह उपद्शित होता है कि 

सा 4:50 बजे पूर्वाह्न में बनाया गया और उसके द्वारा पुलिस को 

| लक कथन अभिलिखित करने हेतु इत्तिला दी गई । साढ़े-पांच बजे 
उहल में डा० अनिल मेंहदीरत्ता ने प्रमाणपत्र दिया है कि मृतक कथत 


करने की में हा 
हा ली हा में थी:।-सब-इंस्पैक्टरः सुरेन्द्र देव, जो अस्पताल “में 


पहुंचता ;है, उपयुक्तता प्रमाणपत्र “के पश्चात्‌ 
मृत्युकालिक कथनः अर्थात १ उपयुक्त णपत्र लेने «के || 


त्‌ प्रदर्श,अभियोजनःसाक्षीः 24 लि लिता 
है,«ज़ो इसश्रकारङृहै 033. साक्षा. 24/ए अभिलिखित क्‌ 


ee लालं भल्होत्रा “की पत्नी ` श्रीमंती संतोष 
न्ना... १2 कीति नगर, "दिल्ली “की ` निवासी हैं 
नम्तेलिँखित कथन करती हैं ! ४ 

मैं ऊपर वंणित पते पर अपने-बच्चों के साथ रहती . हं । ने 


MOE से !8-79 वषं पूर्व शादी की. थी . और -हमारे 


Li i शर मे पैसे की कमी है, जिसके कारण मेरे पति « 
कीति dA 'मैरे देवर सुरेन्द्र मल्होत्रा जो डी-86 
उसका अभिप्राय ड निवासी हैं, झगड़ा किया करते थे । . (इससे 
) <। मेरे पति ने. र हि उसके साथ -मंगड़ा किया करते 
= " मसिःसभी गहने ले लिए थे जिनमें से सोने की दो 
हई थीं ।22 अक्तूबर, 978 की.सत को मेरे परति 
इस बात को-सेकर, फिर झगड़ा क्रिया (इससे 
MR कि उसके 'साथ ऊगड़ा किया) । 

लोग सो ' 


Jammu. An रर हम लोग 
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सवेरे 3-30 या 3-45 बजे के बीच मैं लघुशंका करने के लिए 
उठी ओर उसी समय मेरे पति ने मेरे शरीर पर मिट्टी का तेल 
छिड़क दिया और आग लगा दी और मुझे जलाने के बाद वे मझे 
विलिगडन अस्पताल ले गए। यह कथन मैं अपने पूरे होश-हवास 
में कर रही हूं । मैंने कथन सुन लियाःहै । यह सही है। जब मेरे 
शरीर में आग लगाई गई उस समय मेरे तीनों बच्चे सो 
रहे थे।” 
इस मूृत्युकालिक कथन के अभिलिखित किए जाने के समय 
डा० वी० ठुकराल उपस्थित थे, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 
इस प्रकार लिखा : “कथन मेरे समक्ष लिखा गया है। वह कथन पर 
हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं।” डा० अनिल मेंहदीरत्ता द्वारा भी यह 
पृष्ठांकित किया गया और अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्होंने निम्नलि{« 
शब्द लिखे : “कथन मेरी उपस्थितिः में किया गया है। रोगी पूर्णतः 
होश-हवास में थी, किन्तु दोनों हाथों के जले होने के कारण हस्ताक्षर करने. 
में असमर्यं थी ।” इस कथन पर हस्ताक्षर करने से पुर्वं डा० आर पी० शर्मा 
ने लिखा : “कथन मेरे समक्ष /किया गया । कथन करते. समय रोगी पुरी'तरह | 
होश-हवास में थी । किन्तु जलने के कारण वह हृताक्षर करने या Es 
अंगूठा-निशान देने में असमर्थं है ।” 


` प्रतिरक्षा का पक्षकथने इस प्रकार था: घटना ही रात को और 
सुसंगत समय पर प्रतिरक्षा साक्षी 2, अनुराधा, जो मृतक तथा उसके पति 
तथा प्रस्तुत अपीलार्थी जगदीश लाल मल्होत्रा की पुत्री है, मकान की 
पहली मंजिल के उसी कमरे में सो रही थी, जिसे उन्होंने अभियोजन साक्षी 7 
टेकचंदें कोड़ा से किराए पर ,लिया था, अपीलाथी और उसकी पुत्री 
अनुराधा मृतक की 'हाय-हाय” की आवाज सुनूकर उठे और जब वे बाहर | 
आए तो उन्होंने मृतक को जलते पाया । अपीलार्थी ने बडी जोर की आवाज में £ 
_ "बचाओ-बचाओ”' का शोर किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन साक्षी द 
7 टेकचंद कोड़ा जग गए. और ऊपरी मंजिल. पर दोड़े, . किन्तु. उन्होंने 
दरवाजा बंद पाया । इसी बीच अपीलार्थी ने अपन्नी पुत्री से कंबल लाने 
को कहा और मृत को कंबल उढ़ा कर भ्राग बुझाने के प्रयत्न में अपरीलप्यधी | 
भी जल गया। पुत्री ने अभियोजन साक्षी 7 टेकचंद कौड़ा के लिए दरवाजा | 
खोला और जब कौडा अन्दर गए तो उन्होंने पाया कि मृतक जली. हई 3 


अनस्था में कंबल में लिपटी है और उसका चेहरा खुला है, जल 


है। बच्चें चिरलाने लगे, “मम्मी तुमने यह क्या किया” 


t 


| 
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ह'घी हुई आवाज में विलाप करते हुए पाया गया । वह रो-रोकर कहरहाथा 

` कि उसका घर बर्बाद हो गया और इसने यह क्या कर दिया । जब यह्‌ प 
हो रहा था, उसी समय कुछ और पड़ोसी भी घटनास्थल पर पहुँच गए। | 
अपीलार्थी और बच्चे रो रहे थे । मृतक कुछ भी नहीं बोल रही थी । इस बात | 
के बावजद भी.कि बच्चे चिल्ला रहे थे और उसके पति भी यह कह रहे थे 
कि यह इसने क्या कर दिया, अपीलार्थी ने अभियोजन साक्षी 7 टेकचंद 
कोड़ा से प्रार्थना को-कि वह उसके भाई सुरेन्द्र मल्होत्रा को बुला दें। 
टेकचंद उसे बुला लाए और सुरेन्द्र मल्होत्रा और श्रन्य पड़ोसियों की 
सहायता से मृतक को कार की पिछली सीट पर लिटाया और उसे 'विलिंगहन 
अस्पताल ले जाया गया । उसके साथ ग्रपीलार्थी तथा भ्रभियोजन साक्षी? 
भी गए । इस वृत्तांत से स्पष्टतः इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि 
मृतक ने ग्रात्म-हत्या की थी । | 


researc <r: 


अभियुक्त ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि 22-0-979 
को श्रीमती सुशीला बबलो अपनी बहन श्रीमती कृष्णा, जिनके साथ उनके पति | 
भी थे, के साथ उसके घर आई । वे चूड़ियों के संबंध में विवाद को तय कले 
हेतु आए थे और उनके. पूछने पर मृतक संतोष ने श्रपनी यह गलती 
सवीकार की कि उसने सोने की दोनों चूड़ियां अपने पति की आज्ञा के बिता 

f बैच दी थीं। भ्रभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उनकी उपस्थिति में ही 
उसने मृतक के मुह पर पानी भरा गिलास फेंका था और उसे थप्पड़ भी 
Ee मारे थे । अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया. है कि उसने अपने साई 
Fs मनमोहन नन्दा को पत्र 
साक्षी 2/बी लिखे थे 
मनमोहन नन्दा से उत्तर. 
है कि वह मृतक को स्प 
_ उसका कहना है कि वह 
24/ए-] वाला कथन डा 
रीर यह भी कि उसने 
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गए कंबलों के बारे में उसने यहँ स्वीकार किया है कि ये वही हैं, जो 
आग बुझाने के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए थे। उसने यह भी 
स्वीकार किया है कि मृतक के आभूषणों की सूची प्रदशं अभियोजन साक्षी 
6/ए के रूप में बनाई गई थी और यह सूची सूल सूची प्रदर्श अभियोजनः 
साक्षी 2/ए के साथ उसे मृतक द्वारा दी गई थी । उसने यह भी स्वीकार 
किया है कि उसके शंका करने पर इन आभूषणों की सूची उसके अपने 
संबंधियों तथा मृतक के संबंधियों की उपस्थिति में मृतक द्वारा संचालित 
बेंक लाकेर से तैयार की गई थी और जब वह मृतक के साथ बेक से घर 
वापस आया तो मृतक गुम आभूषणों के संबंध में प्रशत करने पर चुप रही । 
इस प्रश्‍न के उत्तर में कि उसे इस मामले में क्यों फंसाया गया है, उसने कहा 
कि ऐसा उसकी पत्नी तथा संबंधियों के दुर्भाव के कारण किया गया है । 


अभियोजन के पक्षकथन की स्वीकृत प्रस्थापना यह थी कि अपीलार्थी 
तथा मृतक के बीच संबंध तनावपूर्ण थे कारण यह था कि अपीलार्थी को 
यह शंका थी कि मृतक द्वारा संचालित बेंक लाकर में पड़े हुए आशूषणों 
में से अनेक लापता थे । प्रकट रूप में मृतक ने केवल. यह स्वीकार किया 
था कि उसने धनाभाव के कारण सोने की दो चूड़ियां बेच दी थीं, किल्लु 
अन्य आभूषणों के संबंध में उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया । दंपत्ति के 
बीच तनावपूर्ण संबंध संभवतः 27-।-979 से चल रहे थे, जब पक्षकारों 
तथा उनके संबंधियों की उपस्थिति में बॅक लाकर खोला गया था और 
सूची (प्रदर्श अभियोजन साक्षी 6/ए) तैयार की गई थी तथा सूची, (प्रदले 
अभियोजन साक्षी 2/ए) लाकर से बरामद हुई थी । ऐसा प्रतीत होता है 
कि 5। आशभ्नूषणों में से केवल 2 मौजूद थे, ओर इस बात से संभवतया. 
पक्षकारों के बीच संबंध अधिसंभाव्यतः लगभग टूट ही गए थे! ऐसा प्रतीत | 
' . होता है कि तब से उनके बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे । सुची घटना से 
लगभग 9 महीने पहले तैयार की गई थी ओर यह दंपति के बीच तनावपूर्ण 
_ संबंध थे, जिनके कारण मृतक की दोनों बहनें अर्थात्‌ श्रीमती सुशीला सबलोक | 
और सपति श्रीमती कृष्णा अभियुक्त के घर 2!-70-979 को आई थीं। 
- विचार यह था कि किसी न किसी प्रकार पति-पत्नी के तनावपूर्ण संबंधों को 
समाप्त किया जाए । यह भी प्रतीत होता है कि मृतक ने श्रीमती सुशीला 
सबलोक से कहा था कि उसके पति उस पर यह अभियोग लगा रहे 
उसने सोने की. दो चूड़ियों के अलावा भी अत्य आभूषण बेचा 
यही कारण है कि झगड़ा शुरू हो गया है । यह 
'कि 2] अक्तूबर, ।979 कों जब दोनों बहनें 


| 
| 
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पड़े तो अभियुक्त ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने भाई से इस ब् 
की गारंटी दिलवाए' कि वह भविष्य में ऐसा काम नहीं करेगी और रसे 
ऐसा करने का. वचन दिया । (संभवतः यही कारण है कि भृतक.22 अक्तूबर, 
979 को अपने भाई के घर गई थी) । 

प्रस्तुत मामले में मुख्य प्रन यह उठा ' कि मृत्युकालिक कथा 

` संदेहास्पद था अथवा नहीं । 

भिनिर्धारित---अपील मंजूर की गई । 

विधि के संबंध में तो नजीरें हो सकती हैं, किन्तु तथ्यों के संबंध भें 


कोई नजीर नहीं हो सकती । अतः प्रत्येक मामले पर 'उसके अपने तथो | 


और परिस्थितियों के प्रकाश में तथा विधि की. अपेक्षाओं के प्रकाश मे 
विचार किया जाना चाहिए। मृत्युकालिक कथन के संबंध में सुस्थिरं विधि 
यह है कि ऐसे कथनों पर विचार सतकंतापूर्वक किया जाना चाहिए ओर 
ऐसे कथन को स्वीकार करने से पूर्व उसकी परीक्षा ब्यौरेवार तथा सांगोपांग 
रूप में की जानी चाहिए। विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, णो 
मृत्युकालिक कथन को संपुष्टि'के अभाव में अपवजित करता हो। अभियोजन. 
का यह कतंव्य है कि वह संपुर्ण कथन को न्यायालय के समक्ष उसी रूप में 
रखे, जिस रूप में वह किया गया था और उसकी शब्दावली या. उसके 
"तात्पर्य को किसी भी रूप में विकृत न करे । न्यायालयों से भी यह अमेक्षित 
है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि अस्वेषण अधिकारी, जो अन्वेषण की 
सफलता में हितबद्ध होते हैं, इस बाठ के लिए प्रोत्साहित न किए- जाएं कि 
वे ऐसे मृत्युकालिक कथनों को स्वयं अभिलिखितः करें ` और यदिः यह 
अन्वेषण अधिकारी के पास पर्याप्त. समग्र 
क कथन अभिलिखित करने के लिए 
उस दशा में अन्वेषण: अधिकारी द्वारि 
पर विचार नहीं . क्रिया जाता ,चाहिए। 
स्ट्रेट को बुलाने के- लिए पर्याप्त समथ्या 
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प्रस्तुत मामले में साक्ष्य के निवंचनोपरांत यह अभिनिर्घारित 
किया गया कि मामूली तौर पर और सामान्यतया यह कहने के बाद कि 
कथन को सुन लिया है और यह सही है, कथन समाप्त हो जाता है, किन्तु 
इस मामले में वहीं नहीं समाप्त होता । अन्वेषण अधिकारी इस बात के 
प्रति सजग है कि बच्चे इस वृत्तांत का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं 
हैं। इसलिए वह उन्हें निश्चित रूप से अलग रखता है और इसलिए 
मृत्युकालिक कथन की अंतिम पंक्ति है कि “जब उसे आग लगाई गई, उस 
समय तीनों ही बच्चे सो रहे थे ।” 
अभियोजन-साक्ष्य से यह्‌ पर्याप्त रूप से दाशत होता है कि 

मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद है और केवल उस पर दोषसिद्धि को आधारित 
करना निरापद नहीं है। हमारे समक्ष इस मामले में डा० वी० ठकराल, 
अभियोजन साक्षी 24, का यह साक्ष्य है कि मृतक के कथन को भभियोजन 
साक्षी 26 सब-इंस्पेक्टर सुरेन्द्र देव ने रोगी से प्रश्‍न पूछ-पूछ कर लिखा था, 
किन्तु हमारे समक्ष वे प्रश्‍न नहीं रखे गए हैं। यह बात भी नहीं बताई गई 
है कि वे किस रूप में रखे गए थे और किस प्रकार के इंगित, यदि कोई थे, 
किए गए थे ओर उत्तर किस प्रकार दिए गए तथा लिखे गए थे। इसी 
कठिनाई के कारण अभियोजन साक्षी 24 डा० वी० ठकराल मृत्युकालिक 
कथन के सामान्य लक्षणों के संबंध में अभिसाक्ष्य देने में समर्थ नहीं हुआ है 
और मात्र इतना कहकर संतुष्ट हो गया है कि “संक्षेप में जो कुछ भी उसे 
याद है वह यह है कि मृतक ने यह कहा था कि बिल्कुल सवेरे वह शोचालय 
लघुशंका हेतु गई थी और उसके पीछे से उसके पति ने उसके शरीर पर मिट्टी 
का तेल छिड़ककर आग लगा दी ।” यह अत्यंत आइचर्य की बात है कि “उसके 
पीछे से” शब्द कथन में इस बात के बावजूद पहली बार आए हैं कि स्वयं 
कथन में ये शब्द नहीं आए हैं । कुछ भी हो, यदि कोई कथन प्ररत पूछने 
के आघार पर किया जाता है, तो उसे अभिलिखित करने का उचित मार्ग यह : 
है कि प्रश्‍न और उत्तर दोनों ही अभिलिखित किए जाएं, ताकि न्यायालय 
उसके साक्ष्यात्मक मूल्य को समक सके । प्रस्तुत मामले में मृत्युकालिक कथन 
की मुख्य बातें अभियोजन साक्ष्य से ही खण्डित हो जाती हैं । इसके अतिरिक्त _ 
इस मृत्युकालिक कथन की सत्यता पर संदेह करने के अन्य कारण भी हैं। 
इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां स्पष्टतः दशित करती हैं कि यह 
कथन संदेह के परे नहीं है। यह बात ज्ञात है कि पति-पत्नी के संबंधों में 
कुछ तनाव'था किन्तु यह उपदर्शित करने का कि झगड़े प्रायः हुआ करते थे, 
` अत्यंत ही निर्बल साक्ष्य उपलब्ध है । इस संबंध में अभिसाक्ष्य देने के लिए 
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सर्वोत्तम व्यक्ति घर में रहने वाले ही थे, किन्तु उन्होंने इस बात का स 

नहीं किया है। घटनाक्रम तथा अभियोजन द्वारा न्यायालय के सम, हि 
सामग्री के भाधार पर यह विश्वास करना असंभव है कि अभियुक्त न 

र मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी, जबकि वह शौचा | 
लघुशंका करने हेतु गई' हुई थी । यह विशवास करने की अपेक्षा 
शौचालय में हुआ, इसलिए की जाती है कि मिट्टी के तेल स 
दियासलाई की डिबिया तथा जली 'हुई तीलियां शौचालय से ही बरामद 

थीं । यह कहा गया है क्रि इछ टिन में मिट्टी का कुछ तेल था। ट्त ह 
'फोटोग्राफ से यह देखा जा सकेता है कि उसमें एक इंच व्यास का ह सुरांत 
मुश्किल से था । यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें तेल बाल्टी में रह हो | 
ओर अचानक मृतक पर डाल दिया गया हो । यदि इस टिन से तेल हि | 

` जाएतो उसे छिंडकने में ]-2 मिनट लग जाएंगे । यदि यह दृष्टिकोण [ | 
है, तो यह केसे हो सकता है कि उसने प्रतिरोध न किया. हो, शोर 
रो हे का ्रयत्न न किया हो । सामान्यतः और मामूली तौर 
अ ४ भ के बुरे षड्यंत्र को समकते हुए ही उसकी तुरंत प्रतिक्रिया पह॒| 

जे ह हैं उसका प्रतिरोध करती, शोर मचाती या भागने का प्रयु | 
न रा उसे व हुए गली में देखा गया था, यह-दक्षित कृता | 
करने से उसे 7 ् शाही क्या गया था, इसलिए उ ' 
की त करने का प्रश्‍न ही नहीं था। यदि पति को उसै | 
शौचालय से तो तो वह यह बात भी सुनिश्चित करता कि बह 
Le आ मट्टी के तेल से भीगा हुआ था भौर टित के | 

` होता है कि उसकी काँ 50 तेल आराम से छिड़का गया है। ऐसा प्रतीत | 
च की चूडियां भी नही टूटी थीं । इससे स्पष्टतः यह | 

का कोई प्रतिरोध नहीं किया गया था। 
खोपड़ी के बाल केरी याद हीय है और वह यह है कि गुतक शी 
ते विज्ञान प्रयोगशाला (सैन्ट्रल फारेन्जिक साई 


शेबोरेटरी) में परीक्षा क 
bald ad क्‌ लिए ~ में 
अया था। इससे यह न गए थे और बालों में मिट्टी का तेल पया 


एक छोटी-सी अन्य घट 


पा अपने कि अधिसंभाव्यतः मिट्टी का तेल ख 


उपर उंडे रों 
0 0 ६ परत पी परिस्थितियाँ 


 अरामसे मिट्टी शत होता है कि उसने स्वयं अपने उपर 
लत गत बह अस ह गा । साफ है कि स्वयं को आग लगाने के | 4 
00 250 हो गई और शौचालय से चिल्लाते हुए दौड़ी। 
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उसकी चिल्लाहट पर प्रतिरक्षा साक्षी-2 अनुराधा तथा अभिद्युक्त पत्ति उठ 
गए । वे बाहर आए और उन्होंने उसे जलते हुए देखा । अभियुक्त अपनी 
पूरी शक्ति भर चिललाया और अप्रनी लड़की से कंबल- लाने के लिए कहा 
इससे पूर्व उसने अपने हाथों से आग बुझाने का प्रयत्न किया और इस : 
प्रक्रिया में जल भी गया। बच्ची कंबल लाई और उसने मृतक को आग बाने 
के लिए लपेट दिया और इस प्रक्रिया में उसका मुह भी जल गया । पति ने 
उसे अस्पताल ले जाने से तुरन्त पूर्व अपनी पुत्री से दुघंटना के संबंध . सें 
अपने मामा को टेलीफोन करने के लिए कहा और उसने टेलीफोन कर दिया 
“और अपने प्रथम वृत्तांत में उसने यह कहा कि उसकी मां आज दुघंटतता सें 
“जल गई । अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउंसेल श्री फेक एंथनी की यह दलील कि 
अपराधी का इस प्रकार का व्यवहार कभी भी नहीं होता, अत्यंत सशक्त है । 
ऐसा देखा गया है कि वे क्रन्दन कर रहे थे ओर बार-बार उससे पूछ रहे थे 
“कि उसने यह कया कर दिया तथा यह कह रहे थे कि उसने घर बर्बाद कर 
दिया । मृतक ने मुह नहीं खोला, यद्यपि हमारे समक्ष यह साक्ष्य है कि 
वह होश में थी और उसे उसके पति द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था। 
'इन परिस्थितियों में, हमारी यह राय है कि यदि यह पति द्वारा ' जलाए 
जाने का मामला होता, तो मृतक ने तुरन्त ही बच्चों, मकान-मालिक तथा 
'पड़ौसियों से, जो वहां थे, यह बात कही होती । f 
मृत्युक्ालिक कथन की असत्यता एवं संदिग्धता के आधार पर तथा 
'अन्य साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया। 
| वेरा 
{979] ए० आई० आर० 979 एस ० सी० ।।73 : दलीपसिह 25 
और अन्य बनाम पंजाब राज्य (Dalip Singh 
and others Vs. State’ of Punjab); 
[!976] एस० सी० आर० 976 (2) 764: मुन्नू राजा ओर 23 
एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Munnu Raja | 
, and another Vs. ‘the State of Madhya 
Pradesh); द | 
{!965] ए० आई० आर० 965 एस० सी० 939; 25 
थूरूकन्नीपोम्पय्या और एक अन्य बतास मंसूर राज्य 
(Thurukanni Pompaiah and another VS 
State of Mysore) 
का अवलब लिया गया 
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‘20 “० ^००७।४िधीेपलि शहत 95 चय . (न्या० शरीएह) 
[97]] इंडियन ला रिपोर्ट सः 97। (2!) राजस्थान 54] : 
अम्बा शंकर देव बनास राजस्थान राज्य (Amba 
Shanker Dave Vs. the State of Rajasthan) 

निर्दिष्ट किया गया । 


अपीली (दाण्डिक) अधिकारिता: 980 की दाण्डिक अपील सं० 273, 


दिल्ली के अपर सेशन न्यायाधीश श्री एस० सी० जैन के 980 के 


सेशन मामला सं० 26 में दिए गए तारीख 26-7-980 के आदेश के विरुद्ध 
अपील । 


अपीलार्थो की ओर से ° श्री फोक एस्थांनी, जिनके साथ | 


श्री बी० बी० लाल तथा कुमारी 
नीलम ग्रोवर भी थीं 
प्रत्यर्थी की ओर से ५ श्री सोढी तेजा सिंह 
. च्यायालय का निर्णय न्या० मलिक शरीफुद्दीन ने दिया । 
न्या० मलिक शरीफुह्दीनई: 


पश्चिम दिल्ली के मोती नगर पुलिस थाने के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 
सं० 939 से उद्भूत मामले में दिल्ली के अंपर सेशन न्यायाधीश श्री एस० सी० 
जेन ने अपीलार्थी जगदीश लाल मल्होत्रा को भारतौय दंड संहिता की 
घारा 302 के अधीन सिद्धदोष किया और उसे आजीवन कठोर कारावास 
का दंड दिया । अपीलारथीं के विचारण के उपरांत न्यायालय का यह तिष्कषं 
था कि 22 तथा 23 अक्तूबर, 7979 की मध्यवती रात को लगभग 3-30 सें 
3-45 बजे सवेरे अपीलार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती संतोष मल्होत्रा पर मिट्टी 
का तेल छिड़ककर उसमें आग लगा दी थी । ऐसा अपीलारथी ने उस समय 
किया था, जब वह लघुशंका हेतु शौचालय में गई हुई थी । उनका यह भी 
निष्कर्ष था कि इसके परिणामस्वरूप मृतक संतोष मल्होत्रा ।00% जब 

. गई थी, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु विलिगडन अस्पताल में 23 अक्तूबर, , 
979 को 8-5 बजे सबेरे हो गई । ; 

2. सुसंगत तथ्य ये हैं कि अपीलार्थी. का विवाह मृतक संतोष 
मल्होत्रा से सन्‌ 7960 में हुआ था । इस दम्पत्ति का ववाहिक जीवन दुः 
रहा, क्योंकि उनमें लगातार झगड़ा होता रहता था । मृतक ने दो तिया 
तथा एक पुंत्र को जन्म दिया । ऐसा कहा जाता कि 22 तथा 23 भकतूबर” 
।979 की मध्यवर्ती रांत को लगभग 3-30 बजे से 3-45 बजे सवेरे मूतर 
संतोष मल्होत्रा उठ गई थी और लघुशंका हेतु शोचालय गई हुई थी रि 
उसी समय अपीलार्थी अर्थात्‌ उसके पति ने उसके शरीर पर मिट्टी कीं 


} 
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तेल छिंड़क दिया और आग लगा दी। उसका शरीर शत-प्रतिशत जल गया [ 

था । इस घटना के पश्चात्‌ उसे उसके पति, अर्थात्‌ अपीलार्थी द्वारा अपने 

भाई सुरेन्द्र मल्होत्रा, मकान-मालिक टेकचंद कोड़ा तथा कुछ अन्य पड़ौसियों 

की सहायता से विलिगडन अस्पताल ले जाया गया। उसे मकान-मालिक 
७” टेकचंद कोड़ा द्वारा निजी कार में अस्पताल ले जाया गया । मृतक संतोष 
मल्होत्रा क्षतियों का शिकार हो गई और उसकी मृत्यु सबेरे 8-।5 बजे 
हो गई। उससे पति, अर्थात्‌ अपीलार्थी के शरीर पर भी ।2% जलने से 
क्षतियां पाई गई और उसे भी उसी अस्पताल में भर्ती किया गया तथा 
उसका उपचार किया गथा । मृतक ने अस्पताल में भर्ती होने के पश्चात्‌ 
कैज्युअल्टी के भारसाधक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० आर० पी० शर्मा 
से यह कहा कि उसे उसके पति द्वारा जलाया गया था। डा० ने ड्यूटी पर 
तैनात सिपाही को यह राय दी कि वह श्रीमती संतोष का मृत्युकालिक कथन 
भभिलिखित कराने की व्यवस्था करे । डाक्टर की राय के अनुसरण में 
पुलिस थाने को संदेश भेजा गया और सब-इंस्पैक्टर सुरेन्द्र देव 
अस्पताल में 5.30 बजे सबेरे आ गए । सब-इन्स्पैक्टर सुरेन्द्र देव ने डा० अनिल 
मेंहदीरत्ता से इस आशय का प्रमाणप लिया कि रोगी कथन करने के 
योग्य है और ठुरन्त उसके पश्चात्‌ उसका मृत्युकालिक कथन (प्रद 
i gt 24-ए) अभिलिखित किया गया । यह अभिकथन किया 
क न कथन डा० भार० शर्मा, डा० अनिल मेंहदीरत्ता 
ठुकराल की उपस्थिति में किया गया था। सब-इंस्पेक्टर 

पा हे ताका की भी जलने ध्वे उत्पन्न क्षतियों के संबंध में परीक्षा 
बभिलिखित पा उसी समय अपीलार्थी द्वारा किया गया कथन भी 
उस समय हुईं, जब र 2 उसने कहा था कि उसे जलने से क्षतियां 
रदश पत्नी को बचा रहा था । मत्युकालिक कथन 


सुरे अलल साक्षी 24-ए) अभिलिखित करने के पश्चात्‌ सब-इंस्पैक्टर 
के साथ लग मृत्युकालिक कथन में प्रकट तथ्यों को अपने लिखित पुष्ठांकन. 


की पारा 3 गा रे 0 बजे सबेरे पुलिस थाने भेजा और भारतीय दंड संहिता 
> संहिता की था अधीन मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में भारतीय दंड 
भीमती सत eS 302 के अधीन मामले के रूप में बदल दिया गया । 
इसे मामले का ET की मृत्यु उसी सवेरे 8-5 बजे हो गई। 
शैता की मृत्युपरांत षण सब-इंस्पेक्टर सुरेन्द्र देव ने किया है और मृतक के 
निष्कर्ष यः जा अ डा० एल० टी० रामनई द्वारा की गई, जिसका 
FE मृत्यु का कारण जलने से उत्पन्न आघात था 
संतोषः महो मकम पर इस तथ्य की भी अवेक्षा कर सकते हैं कि श्रीमती 
" `" के अस्पताल ले जाए जाने के तुरन्त पश्चात्‌ प्रदं 
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अभियोजन साक्षी 24/ए-] डा० आर० पी० शर्मा द्वारा अभिलिखित किया 
गया, जिससे यह दशित होता है कि उसने डा० शर्मा से कहा था कि उसे 
उसके पति द्वारा जलाया गया था । हम उस मृत्युकालिक कथन की भी 
अवेक्षा कर सकते हैं, जो 5-30 और 6-30 बजे सवेरे के बीच सब-हंस्पेक्टर 
सुरेन्द्र देव द्वारा अभिलिखित विया गया था, विन्तु ऐसा करने से पूवं प्रशं 

. (अभियोजन साक्षी 24/ए-]) को विषयवरतु के प्रति सविस्तार निद बिया 
जा सकता है। इसका पाठ इस प्रकार है :-- 

“समय 4-30 बजे पूर्वाह्न, तारीख 23 अक्तूबर, ]979 
रोगी का कहना है कि उसे उसके पति द्वारा जलाया गया है। 
उसकी नाड़ी की' गति 20 प्रति मिनट है। रोगी होश में है। 
शरीर पर जलन शत-प्रतिशत है ।” 

यह डा० आर० पी० शर्मा द्वारा बाह्य रोगी पर्ची पर अभिलिखित किया 
गया है । पांच बजे सबेरे जब रोगी को दाखिल किया गया तो डा० वी० 
ठुकराल ने निम्नलिखित टिप्पण अभिलिखित किया, अर्थात्‌ :-- 


_ 


“समय 5 बजे पूर्वाह्न, तारीख 23 अक्तूबर, ]979 अभिकथत 
किया-गया है कि यह अपने पति द्वारा जलाई गई है । रोगी होश में है । 
नाड़ी की गति नहीं देखी जा सकी । सांस की गति 20 प्रति मिनट 
है । जलन शत-प्रतिशत है ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस सिपाही को 
कह दिया गया है कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित कराने की 
व्यवस्था करे ।” 

प्रदर्श अभियोजन साक्षी 24/सी के दस्तावेज से उपदशित होता है कि वह 
4-50 बजे पूर्वाह्न में बनाया गया ओर उसके द्वारा पुलिस को मृत्युकालिर्क 
कथन अभिलिखित करने हेतु इत्तिला दी गई। साढ़े-पांच बजे पूर्वाह्न में 
डा० अनिल मेंहदीरत्ा ने प्रमाणपत्र दिया है कि मृतक कथन करने क 
उपयुक्त स्थिति में थी | सब-इंस्पेक्टर सुरेन्द्र देव ली अस्पताल में 5-30 बजे 
पूर्वाह्न, में पहुंचता है उपयुक्तता प्रमाणपत्र लेने के पश्चात्‌ मृत्युकालिक 
कथन अर्थात्‌ प्रदर्श अभियोजन साक्षी 24/ए अभिलिखित करता है जो इ 
प्रकार है :-- मु | 

“श्री जगदीश लाल मल्होत्रा की पत्नी श्रीमती संतोष मह्होंत्रा। 
जो सी-42 कीति नगर, दिल्‍ली की निवासिनी हैं, निम्तलिखित कथ 
करती हैं : 


मैं ऊपर वणित पते पर अपने बच्चों के साथ रहती हू | 


जगदीशलाल मल्होत्रा से 8-]9 वर्ष पूर्व शादी की थी और हमारे 
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3 बच्चे हैं । हमारे घर में पंसे की कमी है जिसके कारण मेरे पति 
जगदीशलाल मल्होत्रा और मेरे देवर सुरेन्द्र मल्होत्रा जो डी-86: 
कीति नगर दिल्‍ली के निवासी हैं, झगड़ा किया क़रते थे। (इससे 
/ उसका अभिधाय संभवतः यह है कि उसके साथ झगड़ा किया करते 
` थे) | मेरे पति ने मुझसे सभी गहने ले लिए थे जिनमें से सोने की 
दो चूड़ियां वेच दी गई थीं । अक्तूबर 22, ]979 की रात को मेरे 
पति तथा सुरेन्द्र मल्होत्रा ने इस बात को लेकर फिर कगड़ा 
किया (इससे उसका अभिप्राय संभवतः यह है कि उसके साथ झगड़ा 
क्रिया) । इसके प॒श्चात्‌ मेरे पति के भाई अपने घर चले गए और हम 
लोग सो गए । सवेरे 3-30 या 3-45 बजे के बीच में लघुशंका करने 
` के लिए उठी और उसी समय मेरे पति नें मेरे शरीर पर मिट्टी का 
तेल छिड़क दिया और आग लगा दी और मुंझे जलाने के बाद वे. 
मुझे विलिगडन अस्पताल ले गए । यह कथन मैं अपने पूरे होश-हवास 
में कर रही हूं । मैंने कथन सुन लिया है । यह सही है। जब मेरे 
शरीर में आग लगाई गई उस समय मेरे तीनों बच्चे सो 
रहे थे।” 

4. इस मृत्युकालिक कथन के अभिलिखित किए जाने के समयः 
डा० वी०. ठुकराल उपस्थित थे, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से पुवं इस 
भकार लिखा : “कथन मेरे समक्ष किया गया है। वह कथन पर हस्ताक्षर 
क और अपने हस्ताक्षर करने से पूवं उन्होंने निम्नलिखित शब्द लिखे : 
“कथन मेरी जन भेरी उपस्थिति में लिख में लिखा गया है। रोगी पुणतः होश-हवास में थी, 
किन्तु दोनों हाथों के जले होने के कारण हस्ताक्षर करने में असमर्थ थी ।” इस. 
कथन पर हस्ताक्षर करने से पूर्वं डा० आर० पी० शर्मा ने लिखा : “कथन मेरे 
समक्ष किया गया “7 | कथन करते समय रोगी पुरी तरह होश-हवास में थी । किन्तु 
जमे के कारण वह हस्ताक्षर करने या ग्रंगुठा-निशान देने में असमर्थ है।' 


3. हम इस मृत्युकालिक कथन की विषयवस्तु को विस्तारपूर्वक 
3 उद्धत कर रहे हैं कि श्रीमती संतोष की मुत्यु शत-प्रतिशत 
नहीं है आघात के कारण हुई है और इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य 
र मृतक कंसे जली । इस मुत्युक्रालिक कथन को समझने के लिए 
हमारी राय Cn मूल्य का सही परिप्रेक्ष्य में निर्धारण करने के लिए 

- + `" यह्‌ आवश्यक है कि हम दूसरे पक्ष के वृत्तांत की ओर भी - 


ष्प्‌ न्‌ 
% जो इस प्रकार है 
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घटना की रात को और सुसंगत समय पर प्रतिरक्षा साक्षी 2, 
अनुराधा, जो मृतक तथा उसके पति तथा प्रस्तुत अपीलार्थी जगदीश लाल 
मल्होत्रा की पुत्री है, मकान की पहली मंजिल के उसी कमरे में सो रही थी, 
जिसे उन्होंने अभियोजन साक्षी 7 टेकचंद कोड़ा से किराए पर लिया था, 
अपीलार्थी और उसकी पुत्री अनुराधा मृतक की 'हाय-हाय' की आवाज 
सुनकर उठे और जब वे बाहर आए तो उन्होंने मृतक को जलते पाया। 
अपीलार्थी ने बड़ी जोर की आवाज में 'बचाओ बचाओ' का शोर किया, जिसके 
परिणामस्वरूप अभियोजन साक्षी 7 टेकचंद कोड़ा जग गए और ऊपरी मंजिल 
पर दौड़े, किन्तु उन्होंने दरवाजा बंद पाया । इसी बीच अपीलार्थी ने अपनी 
पुत्री से कंबल लाने को कहा और मृतक को कंबल उढ़ाकर आग बुझाने के 
प्रयत्न में अपीलार्थी भी जल गया । पुत्री ने अभियोजन साक्षी 7 टेकचंद 
कोड़ा के लिए दरवाजा खोला और जब कोड़ा ग्रंदर गए तो उन्होंने पाया 
कि मृतक जली हुई अवस्था में कंबल में लिपटी है और उसका चेहरा खुला 
है, किन्तु जल गया है । बच्चे चिल्लाने लगे, “मम्मी तुमने यह क्या किया” 
श्रौर भ्रभियुक्त को रूंधी हुई श्रावाज में विलाप करते हुए पाया गया। वह 
रो-रोकर कह रहा था कि उसका घर बर्बाद हो गया और इसने यह क्या कर 
दिया । जब यह सब हो रहा था, उसी समय कुछ और पड़ौसी भी घटनास्थल 
पर पहुंच गए । अपीलाथीं और बच्चे रो रहे थे । मृतक कुछ भी नहीं बोल ' 
रही थी । इस बात के बावजूद भी कि बच्चे चिल्ला रहे थे और उसके पति 
भौ यह कह रहे थे कि यह इसने क्या कर दिया। अपीलार्थी ने अभियोजन 
साक्षी 7 टेकचन्द कोड़ा से प्रार्थना की कि वह उसके भाई सुरेन्द्र मल्होत्रा को 
बुला दें । टेकचन्द उसे बुला लाए और सुरेन्द्र मल्होत्रा और अन्य पड़ोसियों की 
सहायता से मृतक को कार की पिछली सीट पर लिटाया और उसे विलिंगडन 
अस्पताल ले जाया गया । उसके साथ अपीलार्थी तथा अभियोजन साक्षी 7 | 
भी गए । इस वृत्तांत से स्पष्टतः इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि 

" मृतक ने भात्म-हत्या की थी । [ 


6. दोनों पक्षों के वृत्तांतों के प्रकाश में यह स्पष्ट चित्र उभरता है कि 
इस मामले की परीक्षा पूर्णतः करनी होगी । कितु हम इस प्रक्रम पर यह 
आवश्यक समभते हैं कि हम अभियुक्त के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 33 
के अधीन किए गए कथनों की अवेक्षा करें इससे हम यह जानने में समर्थ 
होंगे कि अभियुक्त ने साक्ष्य में अपने विरुद्ध विभिन्त परिस्थितियों का क्या 
स्पष्टीकरण दिया है । हम यह मार्ग इसलिए अपना रहे हैं ताकि हम इस बात 


का पता लगा सकें कि अभियोजन के पक्षकथन की कुछ स्वीकृत प्रस्थापताय 
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हैं भौर स्वीकृत तथ्यों के सम्बन्ध में हमारा समय अनावश्यक रूप से बर्बाद न 
हो और हम केवल साक्ष्य के उन्हीं अंशों के प्रति निदेश करें, जो विवादगत 
विषयों के संबंध में हैं । 

7. अभियुक्त ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि 2।-0-79 
/ ” को श्रीमती सुशीला बवलो अपनी बहन श्रीमती कृष्णा, जिनके साथ उनके पति 
भी थे, के साथ उसके घर आई । वे चूड़ियों के संबंध में विवाद को तय करने 
| हेतु आए थे और उनके पूछने पर मृतक संतोष ने अपनी यह गलती स्वीकार 
| की कि उसने सोने की दोनों चूड़ियां अपने पति की आज्ञा के बिना वेच दी 
| थीं। अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उनकी उपस्थिति में ही उसने 
मृतक के मुह पर पानी भरा गिलास फेंका था और उसे थप्पड़ भी मारे थे । 
अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने साढ़, मनमोहन नन्दा 
को पत्र अभियोजन साक्षी 2/डी० बी० तथा अभियोजन साक्षी 2/बी लिखे 
| थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे मनमोहन नन्दा से उत्तर 
| (अभियोजन साक्षी 2/सी) भी प्राप्त हुआ था । उसने यह भी स्वीकार किया 
है कि वह मृतक को अस्पताल में जली हुई अवस्था में ले भाया था कितु 
` उसका कहना है कि वह यह नहीं जानता कि उसने प्रदर्श अभियोजन साक्षी 
24/ए-] वाला कथन डा० आर» पी० शर्मा के समक्ष किया था अथवा नहीं 
और यह भी कि उसने प्रदं अभियोजन साक्षी 24/ए वाला मुत्युकालिक 
कथन किया था अथवा नहीं कितु यदि उसने ऐसा किया था तो वह द्वेषजन्य, 
ुर्भावपूर्ण और मिथ्या है और उसे मिथ्या रूप में फंसाने के उद्देय से तथा 
` उसे नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया गया है । उसने यह भी स्वीकार किया 
है कि जब उसने कथन किया तों वह होश-हवास में थी जैसा कि डाक्टर ने 
कहा है। अपीलाथीं का कहना है कि जब श्रीमती संतोष का कथन, यदि कोई 
हो सिला जा रहा था तो वह वहां उपस्थित नहीं था। बरामद किए गए 
ल के बारे में उसने यह स्वीकार किया है कि ये वही हैं, जो आग बुझाने 
लिए उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए थे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि 

| > रे के आभूषणों क सूची प्रदशं अभियोजन साक्षी 6/ए के रूप में बनाई, 
f थी ओर यह सूची मूल सूची प्रदशे अभियोजन साक्षी ।2/ए के साथ उसे 
८ दी गई थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके शंका करने 
प आभूषणों की सूची उसके अपने संबंधियों तथा मृतक के संबंधियों की 
ह पति भें मृतक द्वारा संचालित बॅंक लाकर से तैयार की गई थी और जब 
भर पतक के साथ बेक से चर वापस आया तो मृतक गुम आभूषणों के संबंध 
` स करने पर चुप रही । इस प्रश्‍न के उत्तर में कि उसे इस मामले में 
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! न 
क्यों फंसाया गया है, उसने कहा कि ऐसा उसकी पठ 

! सकी पत्नौ बंधियों भ 

के कारण किया गया है । पना तथा संबंधियों के दर्भाव 


8. ह्‌ 

ato ब होता है कि अभियोजन के 'पक्षकथन की 
र ह है कि अपीलार्थी तथा शृतक के बीच संबंध तनाबपणं 
4 । कारण यह था कि अपीलार्थी को यह शंका थी कि मृतक द्वारा हज 
की लाकर में पड़े हुए आशभूषणों में स अनेक लापता थे । प्रकट रूप में भृतक 
ने ह स्वीकार किया था कि उसने धनाभाव के कारण सोने की दो 
चूड़ियां बेच दी थीं, किन्तु अन्य आभूषणों के संबंध में उसने कोई स्पष्टीकरण 
नहीं द्या । दम्पत्ति के बीच तनावपूर्ण संबंध संभवत: 27.]-] 979 सें 
ह उह थ, जब पक्षकारों तथा उनके संबंधियों की उपस्थिति में बेक लाकर 
- खाला गया था और सुची (प्रदर्श अभियोजन साक्षी 6/ए) तैयार की गई 
थी तथा सूची (प्रदर्श अभियोजन साक्षी ।2-ए) लाकर से बरामद हुई थी। 
ऐसा प्रतीत होता है कि 5! आशभूषणों में से केवल 2] मौजूद थे, और ड्स 
त सभवतया पक्षकारों के बीच संबंध अधिसंभाव्यत: लगभग टूट ही गए. 
त | एसा प्रतीत होता है कि तब से उनके बीच संबंध लगातार तनावपूणं रहे। 
क चेट्ना से लगभग 9 महीने पहले तैयार की गई थी और यह दम्पत्ति 
के बाच तनावपूर्ण संबंध थे, जिनके कारण मृतक की दोनों बहनें भर्थातू 
श्रीमती सुशीला सबलोक और सपति श्रीमती कृष्णा अभियुक्त के घर 
खत 0-] 29 को आई थीं। विचार यह था कि किसी न किसी प्रकार 
पति-पत्नी के तनावपुर्ण संबंधों को समाप्त किया जाए । यह भी प्रतीत होता 
है कि मृतक ने श्रीमती सुशीला सबलोक से कहा था कि उसके पति उस पर 
यह भभियोग लगा रहे हैं कि उसने सोने की दो चूड़ियों के अलावा भी अम्य 
आभुषण बेच दिए और यही कारण है कि झगड़ा शुरू हो गया है। य्ह 
भी स्वीकार किया गया है कि 2! अक्तुबर, 979 को जब दोनों बहनें और 
मृतक क बहनोई बीच में पड़े तो अभियुक्त ने अपनी पत्नी से कहा कि वर 
अपने भाई से इस आशय की गारंटी दिलवाए कि वह भविष्य में ऐसा कार्म 
नहीं करेगी और उसने ऐसा करने का वचन दिया । (संभवतः यही कारण है 
कि मृतक 22 अक्तूबर, 979 को अपने भाई के घर गई थी) । 


9. पूर्वोक्त पेराओं में हमने तथ्यों का ब्यौरेवार संक्षेप सार दिया 
` है भौर मृत्युकालिक कथन तथा दूसरे पक्ष का वृत्तांत और अभियोजन के 
पक्षकथन की स्वीकृत प्रस्थापनाओं को भी उपदर्शित किया है । अब इस 


संबंत में भागे बढ़ने से पूर्वं हम अभिसाक्ष्य के उन ग्रंशों का उल्लेख करेगे” 
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जो विवादगत विवाद्यक से इस मामले की परिस्थितियों में सुसंगत हैं॥ 
संपूर्णं साक्ष्य का उल्लेख करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। 


70. अभियोजन साक्षी-। मनोहरलाल मृतक का भाई है ।. उसने 
यह कहा है कि मृतक द्वारा सोने की दो चूड़ियां बेचे जाने पर पक्षकारों के 
बीच संबंध तनावपूर्ण हो गया था और मृतक उससे कहती रहती थी कि 
चू कि उसे घर चलाने के लिए तथा किराया देने के लिए पैसों की कमी थी, 
इसलिए उसने सोने की चूड़ियां बेच दी थीं । उसने यह भी शिकायत की थी 
कि अपीलार्थी घर चलाने के लिए पैसे नहीं देता था । उसने यह भी कहा है 
कि 22 अक्तूबर, ।979 को मृतक उसके घर उससे मिलने आई थी, किन्तु, 
चू कि वह घर पर नहीं था इसलिए उसने उसके सबसे बड़े लड़के से कहा था कि 
वह उससे मिलने के लिए अगले दिन सबेरे आएगी । उसने यह भी कहा है कि 
23 अक्तूबर, ।979 के सवेरे मृतक की पुत्री अनुराधा ने उसे सूचना दी कि 
मृतक को जलने के कारण अस्पताल ले जाया गया है। उसने पत्र 
पी-ए, पी-बी तथा पी-सी (प्रदर्श अभियोजन साक्षी ]/ए) पुलिस द्वारा कब्जे 
में लिए जाने के संबंध में भी साक्ष्य दिया है। 


।. अभियोजन साक्षी 2 श्री मनमोहन भी मृतक का भाई है।. 
उसने अभियोजन साक्षी ] के समान ही कथन करने के अतिरिक्त यह कहा 
है कि विवाह के तुरन्त पश्चात्‌ अभियुक्त लालची साबित हुआ और तब से 
ही वह लगातार नकद पेसे तथा अन्य सामान मांगता रहा है। उसने यह 
भी कहा है कि अभियुक्त उनके साथ तथा अपने इवसुर के साथ दुर्व्यवहार 
करता रहा है । उसने तीन पत्रों (रदश अभियोजन साक्षी 2/बी, प्रद्श 
अभियोजन साक्षी 2/सी तथा अभियोजन साक्षी 2/डी) की फोटो प्रतियाँः 
भी प्रस्तुत की गई हैं और यह कहा है कि मृतक अभियुक्त द्वारा तंग करने 
के संबंध में उनसे शिकायत करती रही थी । 


2. अभियोजन साक्षी 3 जगदीश लाल ही मृतक का भाई है। 


उसने अभियोजन साक्षी-2 के अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है। किन्तु उसने 


यह भी जोड़ा है कि जब उन्होंने अभियुक्त की मांगों को पुरा करना बंद कर 
दिया, तो अभियुक्त ने संतोष के साथ बुरा व्यवहार प्रारंभ कर दिया और 


उसे पीटने भी लगा । उसने यह भी कहा है कि वर्ष ।972 में एकं बार 


भृतक उसके पास आई थी और उसने कहा था कि अभियुक्त ने वर्धा की 


. एक रखैल रखी थी और उसके ऊपर काफी पैसा बरबाद कर रहा था । 


उसने यह भी कहा है कि मार्च, ]979 में मृतक ने उससे फिर कहा था कि 
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अभियुक्त उसे तंग कर रहा था और घरेलू ख्चो के लिए उसे धन नहीं दे 
रहा था । यह साक्षी उस समय चंदरपुर में था, जब उसे अपनी बहन की 
शठ का समाचार मिला और चू'कि पहले कहा था उसे कोई सवारी नहीं 
मिली और वह दिल्‍ली 24 अकतूबर, ]979 को पहुंचा । किन्तु उसने यह 
स्वीकार किया है कि अभियुक्त वा वेतन लगभग दो हजार रुपये प्रति 
मास है । 


।3. श्रभियोजन साक्षी 4 श्रीमती गौरा देवी मृतक की मां है । उसने 
यह कहा है कि उसकी मृत पुत्री संतोष शिकायत किया करती थी कि 
अभियुक्त उसे पीटता था । उसने यह भी कहा है कि विवाहोपरांत अभियुक्त 
अपने सास-ससुर तथा सालों से धन मांगा करता था । वह यह स्वीकार करती 
है कि 22 अक्तूबर, ।979 को मृतक उनके घर आई थी और उससे मिली थी 
और उसने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा प्रकट को थी, किन्तु चू'कि वे 
चर पर नहीं थे इसलिए वह चली गई और उसने यह कहा कि वह दूसरे दिन 
. आएगी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि दूसरे दिन मृतक की पुत्री ने 
उसे टेलीफोन किया कि उसको मां को जली हुई अवस्था में अस्पतालः ले 
जाया गया है । f 


.. 4. इस मासले में दूसरे वर्ग के साक्षी हैं: अभियोजन साक्षी-5 
श्रीमती सुशीला सबलोक तथा अभियोजन साक्षी-6 श्रीमती कृष्णा और 
दोनों ने ही यह कहा है कि 79 अक्तूबर, 979 को जब वे आपस में मिलीं, 
तो उन्होंने अभियुक्त के घर 2 अक्तूबर, ।979 को जाने काः निइचय 
किया । उद्देश्य यह था कि दंपत्ति के बीच विवाद को सुलझाया जाए और 
उनके साथ अभियोजन साक्षी-6 श्रीमती कृष्णा के पति भी जाने वाले थे 
और आपस में बातचीत के दौरान उन्हें यह पता लगा कि मृतक ने अपनी 
दो सोने की चूड़ियां बेच दी थीं । किन्तु उसका पति उस पर यह भी 
'अभियोग लगा रहा था कि उसने भौर भी सोने के आभूषण बेचे थे भौर 
पक्षकारों के बीच तनावपुर्ण संबंध का यही कारण था। उन्होंने यह भी 
स्वीकार किया है क्रि मृतक ने गलती के लिए माफी मांग ली थी किन्तु 
अपीलार्थी ने उनकी उपस्थिति में ही पानी भरा गिलास उसके मुह पर मारा 
और उपे थप्पड़ भी मारे । अभियुक्त ने उस समय मृतक से कहा था कि 
बह अपने भाई की गारंटी दिलवाए . क्रि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगी । 
अभियोजन साक्षी-6 कृष्णा ने यह भी स्वीकार किया है -कि मृतक के gi 
एक लाकर था, जिसका संचालन वह अपने पति की उपस्थिति में 
करती थी । 
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!5. अभियोजन साक्षी 20 घर्मवौर ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि 
उसे पक्षकारों ने 27--979 को बुलाया था और उसकी तथा सुरेन्द्र 
मल्होत्रा और उसके चाचा की उपस्थिति में बेक का लाकर खोला गया था 
और उससे निकली सूची (प्रदशं अभियोजन साक्षी ।2/ए) बरामद हुई थी । 
वह यह भी कहता है कि प्रदर्श अभियोजन साक्षी 6/ए उन वस्तुओं का 
सूची-पत्र है, जो लाकर में पड़ी थीं और यह पक्षकारों की उपस्थिति 
में तैयार किया गया था । उसके तैयार किए जाने के पश्चात्‌ मृतक ने 
अभियुक्त से कहा था कि भूल सूची प्रदरं अभियोजन साक्षी | 2/ए रख दी' 
जाए । चू कि मामले के अधिकांश तथ्य, जिनमें मृत्यु का हेतुक भी है; 
निविवाद हैं, अतः हमें अन्य साक्षियों के अभिसाक्ष्य का. उल्लेख करना 
आवश्यक नहीं है । इसमें डा०' रमानी का साक्ष्य भी है, जिन्होंने मृत्युपरांत 
परीक्षा की थी । किन्तु दो साक्षियों का एक और संवर्ग है, जिसका अभिसाक्ष्य 
अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रम पर हम उसे उद्धृत करना चाहते हैं। ये 
दो साक्षी अभियोजन साक्षी 7 टेकचंद कोरा तथा प्रतिरक्षा साक्षी 2 अनुराधा, 
मृतक की पुत्री हैं। अभियोजन साक्षी-7 टेकचंद कोरा ने यह साक्ष्य दिया है 
कि अपीलार्थी अपनी पत्ती के साथ मकाद नं० सी-42 कीति नगर की 
पहली मंजिल में रहता था और 22 अक्तूबर, ।979 को जब वंह अपने 
मकान की पहली मंजिल में सो रहा था, उसने अभियुक्त जगदीश लाल 
मल्होत्रा की जोर की चिल्लाहट “बचाओ, बचाओ” सुनी । वह दौड़ कर 
भाया और उसने प्रथम मंजिल की रसोई के बाहर लपटें देखीं। उसने 
जगदीश लाल को दरवाजा खोलने के लिए बुलाया और जब वह अंदर गया 
तो उसने देखा कि श्रीमती मल्होत्रा रसोई से बाहर फशं पर पड़ी हुई है। 
उधका शरीर कंबल में लिपटा हुआ था और उसका जला हुआ मुह बाहर 
चा । अभियुक्त जगदीश लाल ने उससे प्रार्थना .की कि वह जगदीश लाल के 
ला दे, ताकि श्रीमती मल्होत्रा को अस्पताल ले जाया जा 
अपने लड़के के साथ स्कूटर पर सुरेन्द्र मल्होत्रा को बुलाने गया 
अभियुक्त के घर ले आया । तब उसने अपनी कार स्टार्ट की और 
अभियुक्त तथा उप्तका भाई श्रीमती मल्होत्रा को कुछ पड़ोसियों की सहायता 

सीढ़ियों से नीचे उतार लाए । उसे कार की पिछली सीट पर लिटा दिया 
गथा और विलिग्डन अस्पताल ले जाया गया । पुलिस ने उसकी उपस्थिति 
में उस टिन (प्रदर्श पी-]) को, जिसमें मिट्टी का तेल था, एक दियासलाई 
डबिया, जो वहां पड़ी हुई थी प्रदशं पी-2 के साथ अपने कब्जे में 
। मेमो प्रदशं अभियोजन साक्षी-7/क, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित 


सके । वह 
और उसे 
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क्रिया गया, भी दिखाया-एक जली हुई दियासलाई की तीली भी कब्जे में 
ली गई, वही मेमो देखें । रसोई के बाहर बरामदा में साड़ी के कुछ जले 
हुए टुकड़े और चमड़े के जले हुए टुकड़े प्रदर्श पी-3 तथा पी-4 भी पुलिस 
द्वारा कब्जे में लिए गए। मेमो प्रदर्श अभियोजन साक्षी 7/बी देखें। 
उसने आगे कहा'है कि जली हुई दियासलाई की तीली शौचालय के फशं पर 
पड़ी थी । उसने अपने पुत्र तथा अपने नौकर के अतिरिवत अन्य व्यबितयों 
का भी नाम लिया है, जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, अर्थात्‌ सुनील कटारिया, 
प्रवीन चोपड़ा, प्रमोद चोपड़ा, श्रीमती अजय तलवार तथा प्रदीप तलवार । 
उसने अस्पताल पहुंचने पर अभियुवत के हाथों तथा मुह पर जलने से हुए 
_ घाव भी देखे। उसने यह स्वीकार किया है कि जब वह सीढ़ियों से ऊपर 
गया था तो उसने देखा था कि अभियुक्त के बच्चे रो रहे थे। मृतक बोल 
“नहीं रही थी'और बच्चे यह चिल्ला रहे थे कि “मम्मी ने कया कर दिया” । 
और अभियुक्त रुधी हुई आवाज में कहु रहा था कि उसका घर बरबाद हो 
गया और इसने यह क्या कर दिया । वह यह भी कहता है कि मृतक उसे 
किराया दिया करती थी, कितु बाद में मृतक ने दो मास का किराया त 
दिया और उसने (साक्षी मकान-मालिक ने) अभियुक्त से शिकायत की, जो 
चेक द्वारा सीघे किराया देने लगा । 


6. अब हम प्रतिरक्षा साक्षी'2 अनुराधा मल्होत्रा के, जो मृतक की 
पुत्री है,'अभिसाक्ष्य पर आते हैँ । उसने। यह कहा है कि 22 तथा 23 अकतूबर, 
979 के बीच की रात को वे रसोई के सामने वाले शयत्रकक्ष में उस समय सो 
रहे थे, जब उसने 'हाय-हाय' का शोर सुना । उसते कमरे वी खिड़की 
से देखा ओर यह पाया कि उप्तकी मां रसोई के नजदीक जल रही थी। ' 
रसोई शण्नकक्ष से 6-7 फीट की दूरी पर है। जब वह ज़गी, तो उसूके 
पिताजी भी जग गए और उसके पिताजी कमरे से बाहर भागे और 
'बचाओ-बचाओ' चिल्‍्लाना शुरू किया और अपने हाथों से आग भी बुझाने 
लगे । इसी बीच उसके भाई तथा बहुन भी उठ गए । तब उसके पिता ने 
- उससे कंबल मंगवाए और वह दो कंबल ले आई ओर दूसरी बहन एक 
तीसरा कंबल ले आई, श्री कौड़ा भूतल (ग्राउंड फ्लोर) पर रहते हैं और 
जब उसकी मां जल ही रही थी तो श्री कोड़ा ते नीचे 'से पुकारा और 
दरवाजा खोलने को कहा । तब उसकी बहन ने दरवाजा खोला, जबकि 
उसके पिता कंबल की सहायता से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। 
इसी बीच श्री कोड़ा तथा अन्य पड़ोसी ऊपर आ गए -और उस समथ तर्फ 
उसके पिता उनकी सहायता से मृतक को फर्श पर लिटाने का प्रयत्न झु 
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| 
| 
इहे थे, उसके पिता ने उसकी मां से कहा “इसने य 
| धर बरबाद कर दिया”, वे रो रहे थे और वे माती र हः र «रः 
| उसने यह क्या कर दिया है, किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया । बाः | 
| वृत्तांत उसने वही बताया है, जो कि अभियोजन साक्षी-7 रा 
| कितु उसने यह कहा है कि मृतक को अस्पताल ले 
| उससे कहा था £ वह अपने मामा को टेलीफोन ॐ २ आ र 
-घटना के बारे में अपने मामाओं को टेलीफोन: कर दिया था। उसने र 
तथ्य से पूर्णत: इनकार किया है क्रि घटना की रात से पुर्वं घर में बि र 
' प्रकार का कोई झगड़ा हुआ था अथवा सुरेन्द्र मल्होत्रा वहां थे। उसने है 
संकेत से भी पूर्णतः इनकार किया है कि उसके पिता ने अस्पताल से 
के बाद उसे यह सलाह दी थी कि वह कोई कथन न करे । कितु र 5 
स्वीकार किया है कि वह अस्पताल भी जाया करती थी और अपने पिता ; 
को देखने च भी जाया करती थी । उसने इस इंगित से पूर्णतः रे 
किया है कि वह ऐसा कथन अपने पिता को बचाने के लिए कर 5 से ॥ 
उसने यह भी कहा है कि यह कहना गलत है कि उनके पास पैसे का न 
था अथवा उन्हें उनकी नानी आथिक सहायता दिया करती थी । उसे यह 
ष द पता नहीं है कि उसकी मां ने सोने की दो चूड़ियां बेची थीं अथवा नहीं 
| “र इस कारण उसकी मां और उसके पिता के बीच झगड़ा था। उ सने 
| he इंगित से भी पूर्णतः इनकार किया है कि उसने अपने : द 
“लीफोन किया था कि उसके पिता ने उसकी मां र वतो गा 
ड पता ने उसकी मां को मार डाला था ल्कि 
९ यह कहती है कि उसकी मां र 
था बौर भलाई की मां ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया 
र ह हे कि की थी तथा उसके पिता भी गंभीर 
एज उ न्‍ सने इस इंगित से भी इनकार किया कि जब 
हे को जलते हुए पाया और उसके पिता उसे दीवाल में 
हुए थे, ताकि वह भाग न सके और में 
इसी प्रक्रिया में वह भी जल गए । 


"रु उसने यह जोड़ा है । 
* आग डी है कि उसके पिता उस समय जले उस 
इफाने की कोशिश कर रहें थे । 3 बज) 


ने बताया है। 


DTD, 


I7. हो 
शोच: ह न एवाहो का एक और भी संवर्ग है, जिनका अभिसाकष्य 
अभियोजन है और वे हैं, अभियोजन साक्षी 24 डा० वी० ठुकराल, 
सेब सपेक्टर सुरेन्द्र हे डा० आर० पी० शर्मा और अभियोजन साक्षी 26 
हैं कि. त । उनके कथन्त इस सीमित प्रयोजन के लिए सुसंगत. 
`> मेक कथन के साक्षी हें। अतः यह आवश्यक है. कि 
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जगदीश लाल म ग्ज्य (न्या० | 
ल्होत्रा ब० राज्य (न्या० शरोषन) | 


इस बात को परीक्षा की जाए कि इस तथ्य के संबंध में उन्होंने | 
कहा है ? र 

।8. अभियोजन साक्षी 25 डा० आर० पी० शर्मा आपात इूयूदी | 
पर थे। उन्होंने यह साक्ष्य दिया है कि मृतक के अस्पताल में आने के तुत 
पश्चात्‌ उसने यह कथन किया कि उसे उसके पति द्वारा जलाया गया 
है और डा० शर्मा ने इस बात को अभिलिखित किया । प्रद अभियोजन | 
साक्षी-24/ए-! । डाक्टर का कहना है कि मृतक उस समय होश में थी भौर | 
उसने रोगी को शल्य चिकित्सा विभाग में भेज दिया और उपस्थित सिपाही 
को कहा कि वह संबद्ध पुलिस थाने में इत्तिला भेज दे। वह मुत्युकालिक 
कथन प्रदशँ पी० डब्ल्यू० 24/ए का भी साक्षी है, जो अभियोजन साक्षी 26 
सब-इंस्पैक्टर सुरेन्द्र देव द्वारा अभिलिखित किया गया है । उनका कहना है 
कि कथन करते समय रोगी होश में थी और कथन उसकी उपस्थिति में | 
और डा० अनिल मेंहदीरत्ता तथा डा० वी० ठुकराल की उपस्थिति में 
अभिलिखित किया गया था । उसका कहना है कि उसने अभियुक्त को भी 
परीक्षा की थी और जलने से हुए घावों के संबंध में अभियुक्त ने कहा था 
कि ये घाव उसे अपनी पत्नी को बचाने में हुए हैं। BS 


:9. अभियोजन साक्षी 24 श्री ठुकराल भी मृत्युकालिक कथन प्रद 
अभियोजत साक्षी 24/0 के साक्षी हैं । उसने यह साक्ष्य दिया है कि जब 
रोगी ने कयत किया तो वह होश में थी और उसने स्वयं रोगी से प्रशन पूछे वे 
भर प्रइनों के उत्तर सब-इस्पेक्टर सुरेन्द्र देव ने अभिलिखित किए थे । उसमे 
यह भी साक्ष्य दिया है कि 'मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करते समय 
डा० आर० पी० शर्मा तथा डा० अनिल मेंहदीरत्ता भी उपस्थित थे। 
कितु उसने यह कहा कि संक्षेप में जो कुछ भी उसे याद है, वह यह है कि 


उ यह कहा था कि विल्कुल सवेरे वह शोचालय लघुशंका हेतु गई ह 


थी और उसके पीछे से उसके पत्ति मे == चे उसके पति ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छि 
कर आग लगा दी । 
हर अभियोजन साक्षी 2 6 सब-इंस्पक्टर सुरेन्द्र देव ते यह 
भसाक्ष्य दिया है कि अस्पताल पहुंचने पर वह डा० आर० पी० शमा 
ह अनिल मेंहुदीरत्ता और डा० वी० ठुकराल के पास गया और इस बात 
ET माप्त करने के पश्चात्‌ कि मृतक कथन करने में समर्थ थी, उ 
कथन प्रदरं अभियोजन साक्ष 24/ रों ति गे 
sp | डाक्टरों की उपस्थि 
बंभिलिखित किया । र 
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2. हमने विद्वात्‌ काउन्सेलों को विस्तारपूर्वक सुना है। राज्य के 
विद्वान काउन्सेल श्री सोढी ने यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि मृत्युकालिक 
कथत के अतिरिक्त मृतक की मृत्यु के कारण के संबंध में उनके पास कोई 
और प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं. है । कितु उन्होंने हमारा ध्यान अभियोजन साक्षी-। 
में 6 के साक्ष्य कें प्रति आकर्षित किया, जो मृतक के भाई, बहन तथा उसकी 
मां हैं, और यह इंगित किया कि अभियुक्त अपीलार्थी के पास मृतक को 
मार डालने का हेतुक था, जैसा कि इन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट है । 
उसने हमारा ध्यानः पत्र प्रद अभियोजन साक्षी 2/बी, अभियोजन 
साक्षी 2/सी तथा अभियोजन साक्षी 2/डी के प्रति भी यह उपदर्शित करने 
के लिए आरक्षित किया है कि अभियुक्त लालची व्यक्ति था ओर उसके 


` अपनी पत्नी से संबंध यह जानकर और भी तनावपूर्ण हो गए कि उसने 


अपने पिता की संपदा में अपने अधिकार अपीलार्थी अभियुक्त के परामशे के 
बिता ही छोड़ दिए थे । उसने कतिपय ऐसे साक्ष्य के प्रति इंगित किया है, 
जिससे यह उपर्दाशत होता है कि अभियुक्त मृतक से विवाह के तुरन्त 
पश्चात्‌ ही अपने ससुराल वालों से नकद तथा सामान निकलवाने के लिए 
सन्नद्ध हो गया था । 


. 22. यह स्वीकार करते हुए कि पक्षकारों के बीच एक प्रकार का 
तनाव था, हम यह उचित नहीं समझते कि हम अभियुक्त की लालच की . 
बाबत तथा अपने ससुर की संपदा के विषय में विवाद की बाबत साक्ष्य का 
उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध करें । इन विषयों में अभियुक्त के आचरण की 
बाबत अभियोजन का साक्ष्य समय की दृष्टि से इतना दूरस्थ है कि उसे 
हिसाब में नहीं लिया जा सकता । अभियोजन ने हमें इस बात के लिए 
ररित करने का प्रयत्न किया है कि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें कि 
क शुरू से ही लालची व्यक्ति रहा है और उसकी ससुराल वाले उसकी 

च मांग को भी पूरा करते रहे हैं। हमारी दृष्टि से यह बहुत 
के कहानी है और हम इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं 
हे रण अभियुक्त ने यह अपराध किया है, किंतु हमारा यह निष्कषे 
लिया कि पथ्य के कारण कि अभियुक्त ने इस बात को बहुत गंभी रतापूर्वक 
झोरे न पत्नी मृतक संतोष ने दो सोने की चूड़ियों के अतिरिक्त 
म हे ओर आभूषण बेच दिए थे और इसके कारण पति-पत्ती के बीच 

[रे पड़ गई थी । ये आभूषण बेक के लाकर में 27 जनवरी, 979 
नया हे नहीं थे । जब उसे पति-पत्नी अभियोजन साक्षी 20 धर्मबीर 
भुक्त के भाई सुरेन्द्र मल्होत्रा की उपस्थिति में खोला गया था ॥ 
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मृतक इस बात का स्पष्टीकरण देने में असफल रही थी, यद्यपि कि अपनी बहनो 
अभियोजन साक्षी 5 तथा भभियोजन साक्षी 6 की उपस्थिति सें 2] मा 
979 को उसने कहा था कि ये आभूषण उसने अपनी सास को दे दिए F 
कुछ EE विवाद कौ प्रकृति चाहे जो भी हो, यह तथ्य तो है ही हि | 
पक्षकारो के संबंधों मे तनाव था और 2 अकतूबर, 979-को बह ठ 
और भी बढ़ गया और मृतक की बहनों, अर्थात्‌ अभियोजन साक्षी 5 तथा | 6 
के वीच-बचाव का कारण भी यही है । 

23. जैसा कि हमने पहले कहा है, इस मामले का भाग्य इस तथ्य 
- पर आधारित है कि मृत्युकालिक कथन प्रदं अभियोजन साक्षी 24/ए पर 
विश्वास किया जाना है अथवा नहीं, और यदि मृत्युकालिक कथन पर 
विश्वास कर लिया जाता है, तो अभियुक्त अपीलाथीं का बचना संभव नहीं । 
राज्य के काउंसेल मिस्टर सोढ़ी ने बड़ी तीब्रतापूर्वंक यह दलील दी है, कि 
मृतक ने एक के बाद एक मृत्युकालिक कथन किए थे और इन मृत्युकालिक 
कंथनों से पूर्वं और मृत्युकालिक कथन प्रदर्श अभियोजन साक्षी 24/ए के 
अभिलिखित किए जाने से पूर्वं न्यायालय को इस तथ्य को भी' ध्यान में - 
रखना होगा कि मृतक के अस्पताल में 5-00 बजे सवेरे आने पर तुरन्त 
उसने डा० आर० पी० शर्मा से भी कहा था कि उसे उके पति द्वारा जलाया 
गया था। « 


f “4. उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि मृत्युकालिक कथन प्रद 
अभियोजन साक्षी 24/ए को तीन डाक्टरों ने देखा है, अथात अं मा९ 
शर्मा, डा० वी० ठकराल तथा डा० मेंहदी रत्ता और किसी 0 के 
8 पर उन्हें हितबद्ध साक्षी के रूप में अविश्वसनीय नहीं कहा .जा 
कर | ह यह भी निवेदन क्रिया है कि चूंकि वहू औरत मर रही थी, 
दा | के हे शी सकती कि वह अपने पति को अनावश्यक रूप सें 
बात के लिए यह भी दलील है कि अन्वेषण अधिकारी के पास इसे 
हेतु अल नहीं था कि वह मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने 
तु मजिस्ट्र डुलाए और इसलिए उसके पास कोई बिकल्प नहीं था 


अत्तः मत्य ऊ क र 
लगी शालिक कथन पर विचार इन परिस्थितियों के प्रकाशा में करना 


कालिक के के श्री फोक एन्थनी ने इन दलीलों का उत्तर यह दिया कि अ 

अन्वेषण की र हि अधिकारी ने अभिलिखित किया है, जो स्वभार्व् 

द्वारा a में हितबद्ध है ओर ऐसे कथन का स्वयं अन्वेषण अधिकारी 
लिखित किया जाना विधि की दृष्टि में उचित नहीं होता और इसलिए 
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हीं रखा जाना चाहिए । उन्होंने यह भी दलील दी है कि 
मत्युकालिक कथन की अभियुक्त के हक ल अभियोजत 7 र 
प्रतिरक्षा साक्षी 2 के कथनां के प्रकाश मे पूर्णतः परीक्षा की जानी चा ह्‌ | 
उन्होंते यह भी दलील दी है कि यदि अभियुक्त ने अपराध किया होता तो 
बह अपनी पत्नी को जलते देखकर तुरन्त शार नहीं मचाता और जो कुछ 
डी बच्चों और अपीलार्थी ने मृतक से घटना के समय कहा उससे यह पराप्त 
ल्ला से दाशत होता है कि मृतक ने आत्महत्या की थी । जिस प्रकार का 
आचरण अभियुक्त ने क्रिया है, उसके आधार पर यह्‌ तही कहा जा सकता 
कि यह किसी अपराधी का आचरण है । उन्होंने यह भी निवेदन किया है 
कि मतक को अस्पताल ले जाते समय भी अभियुक्त ने अपनी पुत्री अनुराधा 
प्रतिरक्षा साक्षी 2 से यह कहा कि वह घटना के बारे में अपने मामा को 
-्लीफोन कर दे । उन्होंने गंभीरतापूर्वक यह दलील दी कि राज्य के विद्वान्‌ 
काउंसेल की इस दलील को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि प्रतिरक्षा 
साक्षी 2 अनुराधा सच नहीं बोल रही है क्योंकि उसने घटना के तुरन्त 
पञ्चात्‌ जलने के कारण के संबंध में अपने मासा को बताया और यह्‌ तहीं 
कहा जा: सकता कि उस समय वह श्रपने पिता की प्रतिरक्षा बनाने के संबंध में 
सोच सकती थी । श्री फ्रक एंथनी ने हमारा ध्यान मुस्तूराजा और एक ध्न्य 
बनाम मध्य प्रदेश राज्ये! के प्रति ग्रार्काषत किया है, जिसमें तिम्तलिखित मत 
व्यक्त किया गया था :- | BNE 


“उस अन्वेषण अधिकारी ने, जिसने मृत्युकालिक कथन 
अभिलिखित किया, निस्संदेह डाक्टर को उपस्थित रखने की 
सावधानी बरती थी और ऐसा प्रतीत होता है२कि, मृतक के कुछ 
मित्र और संबंधी भी कथन अभिलिखित करने कें "समय उपस्थित 
थे किन्तु यदि अस्वेषण अधिकारी-ते यह सोचा कि बहादुर सिंह 
खतरनाक स्थिति में था तो उसे मृत्युकालिक कथन अभिलिखित . 
करने हेतु मजिस्ट्रेट को बुलाना चाहिए था। अन्वेषण अचिकारी 
स्वभावतः ही अन्वेषण की सफलता में हितबद्ध होते हैं ओर गे अन्वेषणः. 
के दोरान मृत्युक्ालिक कथन स्वयं अन्वेषणः गर्धिक्ारीः ढा 
अभिलिखित किए जाने की प्रणाली को प्रोत्स्पहनः नहीं, दिया जाना 
चाहिए । अतः हमनेः अस्पताल' में अंभिलिखितमुत्युकालिक कथन 
प्रदशे पी-2 को ध्यान में नहीं रखा है .।” : 


RU 
>पर० सी प्रार० 976 (2) 764, 
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न्या० शेरी 
श्री फेक एंथनी ने दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य! के 
'को भी प्रोद्धृत किया, जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है : 8 


“यद्यपि कि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा | 


अभिलिखित मृत्युकालिक कथन साक्ष्य अधिनियम की 
अधीन ग्राह्म है, कितु दंड प्रक्रिया संहिता, 973 की धारा ]6 
की उपधारा (2) में उपबंधित अपवाद को दृष्टि में रखते द 
बेहतर होता कि ऐसे मृत्युकालिक कथन को उस समय तक विचार 
में न लिया जाए, जब तक कि अभियोजन इस सम्बन्ध में न्यायालय 
का समाधान न कर दे कि मृत्युकालिक कथन किसी मजिस्टोंट द्वारा 
या किसी डाक्टर द्वारा क्यों नहीं अभिलिखित किया गया । अन्वेषण 
के दौरान मृत्युकालिक कथन का स्वयं अन्वेषण अधिकारी द्वारा 
अभिलिखित किए जाने की प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता 
चाहिए ॥ इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे कथन हमेशा ही 
अविश्वसनीय होते हैं, कितु हम बल इस बात पर दे रहे हैं कि किसी 
क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मृत्युकालिक कथन के अभिलिखित करने के 
बेहतर और अधिक विश्वसनीय मार्ग अपनाए जाने चाहिएं, यद्यपि 
पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कयन पर विश्वास 
उस दशा में किया जा सकता है, यदि कोई बेहतर मार्ग अपनाते के 
लिए समय या सुविधा उपलब्धं न रही हो । 


हुए यह 


“भभिनिर्धारित--किसी हत्या के मामले में मृत्युकालिक कथरी 

र यद्यपि कि इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकतीं 

उसे पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित किया था, क्योंकि मृतक 

क स्थिति में था और गांव में मृत्युकालिक कथन अभिलिसितं 
i कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता था । इस मामले 

_ = ७. + कथन को विचार में इसलिए नहीं लिया गया किं वर्ह 

. कुँछसंदेहास्पद था” . NR 
de एक अन्य बनाम मंसूर राज्य? के प्रति भी निर्देश 
जिसमें निम्तलिखित अभिनिर्धारित किया गया है: 


गे “हमलावरों के अभियोजन में मृत्युकालिक कथन सुसंगतं त 
शा्वक साक्ष्य होता है और सही और विश्वसनीय मृत्युकाल 


त क 
ए० थ्राई० श्रार० 979 एस० सी० 773 
ए० घ्राई० भ्रार० 965 एस० सी० 939 
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कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, यद्यपि कि 

उसकी संपुष्टि न हुई हो, किन्तु न्यायालय का यह समाधान अवश्य 

होना चाहिए कि कथन सही है । मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता 
की सूक्ष्म संवीक्षा की जानी चाहिए और ऐसी संवीक्षा इस बात को, 
ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए कि मृत्युकालिक कथन अभियुक्त 

-की अनुपस्थिति में किया गया था, जिसे प्रतिपरीक्षा द्वारा उसकी 

सत्यता को चुनौती देने का अवसर नहीं मिला था। यदि न्यायालय 

` क्रा निष्कर्ष यह है कि कथन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं हैं और संपूर्ण 
घटना के संबंध में मृतक के वृत्तांत का ताक््विकल और अभिन्‍न भाग 
गलत है, तो न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में. रखते _ 
हुए यह मत अपना सकता है कि मात्र घोषणा के आधार पर और. 
उसकी संपुष्टि के अभाव में अभियुक्त को सिद्धदोष करना निरापद 

` नहीं होगा ।' , 

26. राज्य के विद्वान्‌ काउंसेल सोढी तेजा सिंह ने हमारा ध्यान 
-ग्रस्बा शंकर देव बताम राजस्थान राज्या के प्रति आकषित किया । इस 
मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था र : 

शि | याप कि संतान शब्दावली नियम हितकारी होता हैः 
किन्तु यह नहीं अभिनिर्धारित किया जा सकता कि जब तक कि कथन 
का प्रत्येक साक्षी वास्तविक शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता 
तब तक न्यायालय के लिए इस निष्कर्षं पर पहुंचना सम्भव 
नहीं होगा कि कथनकर्त्ता ने क्या कथन किया था या कथन का 
तात्पर्यं या अर्थं क्या था। कभी-कभी सभी साक्षियों के लिए. 
यह कठिन होता है कि वे उन शब्दों की सही-सही पुनरावृत्ति 
कर सकें, जिन्हें उम्होंते कथनकर्त्ता द्वारा बोले जाते समय सुना 
था | उनसे मात्र यह प्रत्याशा की जा सकती है किं वे उन 
शब्दों के समान ही शब्दों का प्रयोग करें, जिनका उच्चारण 
मृतक द्वारा तात्पथित था और इस सीमा तक साक्षियों पर विशवास 
निरापद छूप में किया जा सकता है ४ Be सर्प 
रे 27. इस नजीर के प्रति सोढी त्तेजा सिह ने निर्देश इस बात को ध्यात 
' में रखते हुए किया कि मुत्युकालिक कथन के साक्षी डा? वी०:ठुकराल या 
डा आर० पो० शर्मा ने उसके सम्बन्ध मं व्ये नहीं दिए हैं और.डा० बी 
र मा मात. इतना कह हैकि ' 'संक्षेप में जो कुछ भी उसे याद है 


> 
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'वह यह है कि मृतक ने यह कहा था कि बिल्कुल सवेरे वह जौ लय लघ 
RT 


हेतु गई हुई थी और उसके पीछे से उसके पति ने उसके शरीर -पर f 
|? wR 


का तेल छिड़क कर आग लगा दी । 


ss ~ ड 


28. हम यह इंगित कर सकते हैं कि ज्ञजीरों पर विचार करने कके 
पश्चात्‌ हमारा यह पक्का विश्वास है कि विधि के सम्बन्ध में तो नजीरें हो 
सकती हैं, किन्तु तथ्यों के सम्बन्ध में कोई नजीर नहीं हो सकती । अतः प्रश 
मामले पर उसके अपने तथ्यों भौर परिस्थितियों के प्रकाश में तथा विधि की 
अपेक्षाओं के प्रकाश. में विचार किया जाना चाहिए इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि मृत्युकालिक कथन के संबंध में सुस्थिर विधि यह है कि ऐसे कथनों पर 
विचार सतकतापूर्वक क्रिया जाना चाहिए और ऐसे कथन को, स्वीकार करने 
से पूर्व उसकी परीक्षा ब्यौरेवार तथा सांगोपांग रूप में की जानी चाहिए। 
विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, जी मृत्युकालिक कथन को संपुष्टि के 
अभाव में अपवर्जित करता हो । अभियोजन का यह कत्तव्य है कि वह सम्पूर्ण 
कथन को न्यायालय के समक्ष उसी रूप में रखे, जिस रूप में वह किया गया 
था और उसकी शब्दावली या उसके तात्पर्य को किसी भी रूप में विकृत न 


करे! न्यायालयों से भी यह अपेक्षित है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि 


मवेषण अधिकारी, जो अन्वेषण की सफलता में हितवद्ध होते हैं इस बात के 
लिए प्रोत्साहित न किए जाएं क्रि वे ऐसे मृत्युकालिक कथनों को स्वयं 
अभिलिखित., करें और यदि यह्‌ न्टामालय को प्रतीत होता है क्रि अन्वेषण 
अधिकारी के पास पर्याप्त समथ और साधन था क्रि वह मृत्युकालिक कथव 
अभिलिखिंत करने के लिए मञिस्ट्रोट को बुला सके, तो उस दक्ष में अन्वेषण 
अधिकारी द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन पर विला नहीं किया जावा 
चाहिए । अन्वेषण अधिकारी के पास मजिस्ट्रेट को बुलाने के लिए पर्याप्त 
समय या साधन था अथवा नहीं यह तथ्य का रन है और”इसक्रा.अवधारण 
त्येक मामले के अपने तथ्यों और उनकी परिस्थितियों के प्रकाश में किया 
जाना चाहिए। यदि मृत्युकालिऊ कथन. में किया गया तथ्यों का व्यापक कर्थ 


'उनके सम न्ध में अधि पन्य ४ ; 
| बन्ध में अभियोजन के अन्य साक्ष्य से भिन्न है और यदि जो हुछ 


F ने अन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया है, वह मृत्यु ्ञालिक. कथन में 

व गे ग 

र तथ्यों का खंडन करता है तो मृत्युकालिक कथन अविश्वपनीय और 

भवहास्पद हो जायेगा। ः ह 

कि इस गा हम श्री फोक एंथनी से इस सम्बन्ध में सहमत नहीं. है. 
मले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित मृत्युक्नालिक कधर्ती 


(०-0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


दि नल Avasthi Sahib Bhuvan Vani Frust Donations _ 39 
नि० प० ।984- दिल्ल 
को केबल इसलिए विचार में नहीं लिया जाना चाहिए कि वह अन्वेषण 
अधिकारी द्वारा अभिलिखित झिया गया है न कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा । 
इस मामले में हमारे समक्ष इस बात का साक्ष्य है, जो उपचार पत्र (ट्रीटमैंट- 
शीट) से भी समर्थित है कि अन्वेषण अधिकारी के पास मजिस्ट्रेट को बुलाने का 
. समय नहीं था और डाक्टर ने कथन अभिसिखित करने के लिए तुरन्त 
. व्यवस्था करने की मांग की थी तु हमारी यह राय है कि इस मामले में 
मृत्युकालिक कथन को विचार में इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए कि इसमें 
ऐसे कथन हैं, जो इसे संदेहास्पद बनाते हैँ । 

30. अतः इस संदर्भ में हम प्रदशे अभियोजन साक्षी 24/ए-। तथा 
प्रदर्श अभियोजन साक्षी 24/ए की परीक्षा करेंगे । प्रथम मृत्युकालिक कथन. 
जो अस्तित्व में आया वह्‌ प्रदर्श अभियोजन साक्षी 24/ए-] है । यह डा० 
आर० पी० शर्मा द्वारा एक वाक्य में लिखा गया है कि रोगी ने, यह बात 
प्रकट की कि उसे उसके पति द्वारा जला दिया गया था । द्वितीय मृत्युकालिक 
कथन अर्थात्‌ प्रदरं अभियोजन साक्षी 24/ए अन्वेषण अयिकारी सब-इन्स्पैक्ट रः 
सुरेन्द्र देव द्वारा डा० आर० पी० शर्मा, डा० वी०,ठुकराल तथा डा० अनिल 
मेंहदीरत्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया है और ब्योरेवार है। 
प्रदं अभियाजन साक्षी 24/ए-। लगभग 4.30 बजे पूर्वाह्न में अभिलिखित 
. किया गया है जबकि _ प्रदर्श अभियोजन साक्षी 24/ए-। लगभग 5.30 तथा 

6.30 बजे पूर्वाह्न के बीच क्रिसी समय अभिलिखित किया गया. है । अच्वेषण 
अधिकारी ने ठीक-ठीक समय अभिलिखित नहीं किया है, यद्यपि ऐसे मामलों 
में समय का तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस कथन को पुलिस स्टेशन में 
6.30 बजे पूर्वाह्न में वायरलेस द्वारा भेजा दिया गथा था । यह स्वीकार 
किया गया है कि यह्‌ मृत्युकालिक कथन अर्थात्‌ प्रदर्श अभियोजन स क्लच 
24/ए ऐसे समथ पर लिखा गया थः, जब रोगी की हालत बद से बदतर होती 
जा रही थो । हमने . उपचार-पत्र में देखा है कि वह प्रत्येक परीक्षा के साथ 
मृत्यु के निकट आती जा रही थी और वह 7.55 बजे पूर्वाह्ण में बस्लुतः 
परणेतः दिवंगत हो गई । उपचारपत्र से, जिसे. प्रदशं अभियोजन स [क्षी -2-सी 
की दूसरी ओर उद्धूत क्रिया गया है,. यह दशित होता है कि 7.55. पूर्वाह्न 
में रोगी की नाड़ी, सवांस, हृदय की गति तथा रकक्‍त-चाप समाप्त हो गए 
थे | जैसा फि उपचार में उल्लिखित है, रोगी की हालत 6.3 0 बजे 
वाहन से लगातार बिगड़ती जा रही थी । इससे यह दशित होगा . क्रि «वह, 


7 55 बजे पूर्वाह्न में पूर्णतः दिवंगत हं गई थी, _ यद्यपि कि डाक्टरों दोरा द 
उसे मृत .8.।5 बजे पूर्वाह्न में घोषित किया गया था! जेसा किइस | 


° She 
> र 
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"उपचार-पत्र से स्पष्ट है, रोगी की हालत 6.30 बजे सवेरे ऐसी थी कि यह्‌ 
अभिनिर्धारित नहीं किया जा. सकता कि वह इतनी सचेत थी कि बातों को 
समक्त सके और उनका उत्तर दे सके । कुछ भी हो, 6.30 बजे सवेरै रोगी 
की हालत ऐसी नहीं थी कि वह प्रदर्श भभियोजन साक्षी 2 4/ए जैसा 
मृत्युकालिक कथन कर सके । हमें 6.30 बजे सवेरे से पूर्व की उसकी दशा 

. की कल्पना करनो होगी । हमें डाक्टर वी० ठुकराल द्वारा बताया गया है कि 
उसके पूछने पर उत्तर सब-इंस्पैक्टर सुरेन्द्र देव द्वारा अभिलिखित किए 
गए । इससे यह उपर्दाशत होता है कि मृत्युक्रालिक वथन डा० वी० ठकराल 
द्वारा प्रश्‍न किए जाने पर लिखे गए थे यद्यपि केवल प्रदनों के 
उत्तर ही उद्धृत किए गए हैं। चू कि मृत्युकालिक कथन को प्रश्‍न और 
उत्तर के रूप में नहीं अभिलिखित किया गया है, इसलिए यह निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता कि कौन-से प्रस्न और किस रूप में पूछे गए ? 
हमें इस संबंध में मात्र अनुमान ही लगाना होगा कि परीक्षक द्वारा क्या- 
कया इंगित किया गया और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा क्या कहा 
गया । अतः यह कंसे कहा जा सकता है कि यह कथन मतक का सही कथन 

है । इसके अतिरिक्त कथन का रूप ऐसा है जो उसे संदेहास्पद बना देता है। 
पह कहा गया है कि उसने कहा था कि “मैं ऊपर वाणित पते पर रहती 
हैं ' यह ज्ञात नहीं है कि उसे उस पते का कैसे पता. लगा, जो अन्वेषण 
अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था । मृत्युकालिक कथन में 
यह भी कहा गया है कि “पैसे की कमी के कारण मेरे पति जगदीश 

` मल्होत्रा और मेरे देवर सुरेन्द्र मल्होत्रा झगड़ा किया करते थे।” (संभवतः 
5४"! भाशय यह था कि उसके साथ झगड़ा किया करते” थे) । यह कथन 
स्पष्टतः गलत है । हमने उसके तीनों भाइयों, दोनों बहनों तथा मां अर्थात्‌ 
अभियोजन साक्षी | से 6 तक के साक्ष्य का अवलोकन किया है, जिसमें 

` उन्होने स्पष्टतः कहा है कि पति-पत्नी के संबंध तनावपूर्ण इसलिए थे किं 
पत्नी ने सोने की दो चूड़ियां बेच दी थीं। किसी भी प्रक्रमं पर उन्होंने, 
यह इंगित नहीं किया है कि-अभियुवर्त अपीलाथी के भाई सुरेन्द्र मल्होत्रा 
ने पति-पत्नी के बीच भगड़े में कभी भी हस्तक्षेप किया था। ये सभी 
अभियोजन साक्षी | से 6 बलपूर्वक यह कहते हैं कि यह सूचना उन्हें 
, समय-समय पर स्वयं मृतक द्वारा दी गई थी । यह बात समक में नहीं 
आती कि उसने कभी भी उनसे ग्रह क्यों नहीं कहा कि अपीलार्थी का भाई 
सुरेन्द्र मल्होत्रा भी उसके साथ झगड़ा किया करता था । ` वस्तुतः मृतक के 


\ 


' , अच्चों, विशेष रूप से बड़ी बच्ची प्रतिरक्षा साक्षी 2 अनुराधा को, यह बाव 
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मालूम होनी चाहिए थी, किंतु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्टतः 
कहा है कि सुरेन्द्र मल्होत्रा ने मृतक के साथ कभी भी झगड़ा “नहीं किया 
-था। हम यह भी निश्चित रूप से जानते हैं कि पति-पत्नी के बीच संबंधों 
को. तनावपूर्ण बनाने वाला मूलभूत तथ्य यह था. कि मृतक ने अपने आभूषणों 
का अधिकांश वेच डाला था और उसकी अंतिम कड़ी दो सोने की चडियां 
थीं । यह तथ्य अभियोजन साक्षी-5 सुशीला सबलोक, अभियोजन साक्षी-6 
कृष्णा और अभियोजन साक्षी-20 धर्मबीर, जो मृतक का बहनोई है, के 
अभिसाक्ष्य से पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुका है। मृतक ने अपनी बहन 
अभियोजन साक्षी-6 कृष्णा की उपस्थिति में यह स्वीकार किया था कि 
अभियुक्त यह कह रहा था कि उसने अपने आभूषण बेच डाले हैं जबकि वह 
कहती थी किं उसने अपने आभूषण अपनी सास को दे दिए थे। यदि 
अभिणोजन के पक्षकथन की यह मूल प्रस्थापना है तो मृत्युकालिक कथन को 
विश्वासप्रद केसे माना जा सकता है, विशेषतः तब जबकि उसमें यह कहा 
गया है कि उसके पति ने उससे सभी आभूषण ले लिए थे, 


दो चूड़ियां बैच दी गई थीं । वस्तुतः हमें अभियोजत्र साक्षी घर्मबीर ने 


; 5 73 यह्‌ 
बताया है कि अभियुक्त ने केवल यह किया था कि मतक द्वारा बंद किए 
गः र में 7 डे मर > = 
हे लाकर में पड़े आभूषणों को सत्यापित कराया था। सूचीपत्र प्रदर्श 
हा साक्षी 2/ए, जो लाकर से निकाला यया था और प्रदशें 
भयोजन साक्षी 6/ए जो लाकर में पड़ी चीजों के संबंध सें तैयार किया 
गा यह स्पष्टतः दञ्चित करते हैं क्रि आभूषणों में 30 चोजें कम थों । 
इ कथन में उसने यह भी कहा है कि घटवा की रात को भी 
उस र न है श छ 
जज ने इस विवाद्यय के संबंध में झगड़ा किया था। (संवतः 
 उससे)। s TO NN 
द भा वात सही नहीं है । वच्चे इस कहानी का सस्थे चहीँ कारले । 
कार ब्रार- डे होते और यदि अभियुक्त का आई झुरे 
वार फाड़ होते ओर यदि अजियुक्त का आई सेस 
न भाई के घर पर बार-बार झगड़ा करने झाला लो आशयो 
केचेद कोड़ा को यह बात निरिचित रूप से झश्लूस होते ॥ ह्‌ 


घोषणा कि । छ + [ 
` “कप में, जो कुछ भी उसे याद है उह ह है 'के शतक के 


केहा था ६ “वा कि विल सवेरे वह शोचालय सबुत हेह हू र 
खे. त बह ग विल्कुल सवेरे वह शोचालय लघुशोका हेतु अहे हे यो ओर सके 
"सळ पति ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेस छिङक कर आसो को 


-ही ।” यह कथन भो उसको इओ अलि स्स्स 
गे भी स्पष्टतः गलत है। वस्तुतः उसकी इंच असल स्मे 


2 'अनुरा रा . ee 
अञ्भि,  अपनी मां की चिल्लाहट 'हाय-हा्य' छुबकर झुक पहूर स्के सी) 


"उत भी तुरंत ही उठ गया और उप दोक दे झै सरे सलफे रेसी।। 
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5 जगदीश लाल सल्होत्रा ना रा ञ्छ 
पल मल्होत्रा ब० राज्य (न्या० जसी 
उददीन) 


अभियुक्त ने पहले अपने हाथों से आग बुझाई और लड़की से कंबल लाने को 
कहा । प्रतिरक्षा साक्षी-2 अनुराधा और उसकी बहन कंबल ले आई ल 
अभियुक्त ने मृतक को भाग बुझाने के लिए लपेट दिया और इस प्रक्रिया में 
० स्वयं भी जल गया । प्रतिरक्षा साक्षो-2 अनुराधा तथा अतिरक्षा साक्षो-7 
कचंद कौड़ा क्रा यह साक्ष्य है कि अभियक्तत यथाश ची आवाज भें 
चिल्ला रहा था और सहायता Cr द न 
रे ह्‌ व्‌ टेकचंद कोड़ा 
पहुंचा तो उसने यह्‌ पाया कि पुरा परिवार रो रहा था और करुण क्रन्दन क्‌ 
रहा था। वे यह कह रहे थे कि “इसने यह क्या कर दिया है” और अपीलार्थी 
भी यह चिल्ला रहा था कि “इसने घर को बर्बाद कर दिया है।' यह स्मरण 
रखना होगा कि प्रतिरक्षा साक्षी-2 अनुराधा मृतक की पुत्री है और यदि उसने 
अपने पिता को अपनी मां के प्रति इतना क्र र कार्यं करते हुए देखा होता, तो 
उस प्रक्रम पर उसकी सहानुभूति संभवतः आहत मां के प्रति हो गई होती । 
यह दलील देता बिल्कुल भी मान्य नहीं है कि उस पर दबाव डाला गया हैँ। 
हमें खेद है कि पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित नहीं किया । यदि अपराध 
घर के भीतर हुआ था, तो घर के रहने वाले स्वाभाविक साक्षी थे । हमें यह 
विश्वास करने का कारण है कि न तो उसे प्रतिरक्षा ने अपनी ओर मिला 
लिया है और न ही वह प्रतिरक्षा में अपने पिता को बचाने की दृष्टि से 
"अभिसाक्ष्् देने आई है । कारण यह है कि घटना के तुरंत पञ्चात्‌ उसके पिता 
ने उससे कह! कि बहू अपने मामा को टेलीफोत कर दे और उसने तुरंत ह, 
` अपने मामा को टेलीफोन पर यह संदेश दिया कि उसकी मां आग दुर्घटना में 
जल गई है और उमे अस्पताल ले जाया गया है |. यादि उसने अपने यिता को 
अपनी मां को आग में जलाते देखा होता, तो उप्त समय उस प्रक्रम पर उसे 
अपने पिता से घृणा हो गई होती और उसुने निश्चित रूप से उस पर अपराध 
का अभियोग लगाया होता। यही कारण है कि - अनुराधा को अन्वेषण 
अधिकारी ने दृश्यपटल से बाहर रखा । यदि केस बनाया जाना था तो उसकी 
उपस्थिति को अपवर्जित करना आवश्यक था । यह नहीं कहा जा सकती है 
कि वह प्रत्यक्ष साक्षी. नहीं थी क्योंक्रि उसी ने अत्यंत शीघ्र घटना की प्रकृति 
के सबंध में अपने मामा को सूचना दी थी । हमारे पास अभियोजन साक्षी” 
टेकचंद कौड़ा के अभिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं। 
नह सर्वाधिक स्व॒तंत्र तथा अहितबद़ साक्षी है । इन सभी तथ्यों को ध्यान में 
रखते हुए हम अभिषोजन साक्षी-7 टेकचंद कीड़ा तथा प्रतिरक्षा साक्षी-2 अतुराधी 
क अभिप्ताक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकते । हमें यह जानकर आइ्च्ं ` हुँ 
कि मृतक ने अपने मृत्युकालिक कथन में कहा है कि “उसको जलाने के ब. 
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अपीलार्थी उसे वे बगड़न अस्पताल ले गया।। [ह| उसा हस व मत 


क ज 
जिसमें उसे अस्पताल ले जाया गया था । उसका हम यह कहना समभ सकते 


हैं कि उसे अस्पताल ले जाया यया था, कितु'यह नहीं समझ आता कि उसे 
केसे पता लगा कि उसे विलिगडन अस्पताल ले जाया गया है । स्पष्ट है. इन 
सभी. बातों से यह दर्शित होता है कि उसे ये सब बातें बताई गई थीं और 
हमें उस समय उसकी मानसिक स्थिति का पता नहीं है भौर न ही यह पता 
है कि उसने उत्तर केसे दिए थे। कितु यदि मान लें कि उसे यह पता था 
कि वह्‌ विलिगडन अस्पताल लाई गई है, यह उपधारणा करनी होगी कि 
वह होश में थी और यह जान सकती थी कि उसे कहां ले जाया जा रहाः 
है। इससे भी मृत्युकालिक कथन प्रदशं अभियोजन साक्षी 24/ए संदेहास्पद 
हो जाता है कारण यह है कि यदि वह्‌ होश में थी और उसे यहं पता था 
कि उसे विलिगडन अस्पताल उसके पति द्वारा ले जाया जा रहा है तो एक 


अत्यंत महत्वपूर्णं प्रशत यह्‌ उठता है कि उसने बच्चों, मकान-मालिक तथा . 
अन्य पड़ोसियों की उपस्थिति में अपने पति पर अपराध का अभियोग उस - 


समय क्यों नहीं लगाया जबकि वे क्रन्दन कर रहे थे और उससे बार-बार 
पूछ रहे थे कि यह उसने क्या किया । यदि वह्‌ होश भें थी, तो वह बिल्कुल 
मोन क्यों रही । अतः हमारी दृष्टि से, ऐसा प्रयत्न किया गया हू कि यह. 
कथन अत्यंत मान्य प्रशन बन जाए। यदि डाक्टर ने यह प्रमाणपत्र दिया था 
क़ि हय करने योग्य थी तो. इस बात की आवश्यकता थी कि 
र कम जकीं के मा मृत्युकालिक कथन लिखा था, मृतक सेः 
हू द क्र हे कथन अपने रे इ कर रही है। 
Oe eR यह कहने के बाद कथन को सुन 

` यह्‌ सही है, कथन समाप्त हो जाता है, कितु इस मामले में 


वह्‌ डी डी त a _ 
है! नहीं समाप्त होता । अन्वेषण अधिकारी इस बात के प्रति सजग है किः 


बः ने डः प क € ~ = ~: हैं र 

रह र वृत्तात का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए वह 

र र्चित रूप से अलग रखता है और इसीलिए मृत्युकालिक कथन दी 
तिम प के ''्जब उ हि ग 
म पंक्ति है कि “जब उसे आग लगाई गई, उस समय तीनों ही बच्चे. 

सो रहे थे |” की , = 

= 


प्री फे जद ८ से 
भा उसके आवश्यक तत्वों तथा स्वयं अभियोजन साक्ष्य के प्रकाश में की 


र चे उस पर दोषसिद्धि को आधारित करना निरापद नहीं है । हमारे समक्ष 
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3।. हमने मृत्युकालिक कथन प्रदशं अभियोजन साक्षी 24/ए की: 


| 
| 


| 
| 


र इससे यह पर्याप्त रूप, से दशित होता है कि कथन संदेहग्रस्त है और | 


मामले में > | 
मले में डा० वी० ठकराल, अभियोजन साक्षी 24 का यह साक्ष्य है | 
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कि मृतक के कथन को अभियोजन साक्षी 26 सब-इंस्पैक्टर सुरेन्द्र देव ने 
रोगी से प्रश्‍न पूछ-पूछ कर लिखा था, किंतु हमारे समक्ष वे प्रइन नहीं रखे 
गए हैं । यह बात भी नहीं बताई गई है कि वे किस रूप में रखे गए थे और 
' किस प्रकार के इंगित, यदि कोई थे, किए गए थे और उत्तर किस प्रकार 


दिए गए तथा लिखे गए थे | इसी कठिनाई के कारण अभियोजन साक्षी 24 : 


डा० वी० ठकराल मृत्युकालिक कथन के सामान्य लक्षणों के संबंध में 
E 2 


अभिसाक्ष्य देने में समर्थ नहीं हुआ है और वह मात्र इतना कहकर संतुष्ट , 


हो गया है कि “'संक्षेप में, जो कुछ भी उसे याद है वह यह है कि मृतक नें 
यह कहा था कि बिल्कुल सवेरे वह शौचालय हेतु गई हुई थी और उसके 
पीछे से उसके पति ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा 
दी ।” यह्‌ अत्यंत आइचर्य की बात है कि “उसके पीछे से” शब्द कथन में 
इस बात के बावजूद पहली बार आए हैं, कि स्वयं कथन में ये शब्द नहीं 
आए हैं कुछ भी हो, यदि कोई कथन प्ररन पूछने के आधार पर किया 
जाता है, तो उसे अभिलिखित करने का उचित मार्ग यह है कि प्रश्‍न भौर 
उत्तर दोनों ही अभिलिखित किए जाएं ताकि न्यायालय उनके साक्ष्यात्मक मूल्य 
को समक सके । राज्य के विद्वान्‌ काउसेल श्री सोढ़ी की यह दलील. कि इस 
मृत्युकालिक कथन का मूल्यांकन भभियोजन साक्षी 25 डा० आर० पी० शर्मा 
के समक्ष मृतक द्वारा किए गए पूर्वतर इस मृत्युकालिक कथन ` के प्रकाश में 
किया जाना चाहिए था कि “उसे उसके पति द्वारा जलाया गया था”, मामले 
की परिस्थितियों में विधिमान्य नहीं प्रतीत होतां। हम परिस्थितियों की 


समग्रता पर घ्यान दिए बिना केवल मृत्युकालिक कथन को ही क्यों ध्यान में ' 


रख । हमें अभियोजन के अन्य साक्ष्य को भी ध्यान में रखना होगा, विशेष 
रूप से तव जबकि हमें यह बात पता है कि उसकी मुख्य बातें काफी सीमा 
तक भभियोजन साक्ष्य से ही खंडितं हो जाती हि 


32. इसके अतिरिक्त हमारे पास इस मृत्युकालिक कथन की सत्यतां 

पर संदेह करने के अन्य कारण भी हैं। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि ईसं 
मामले के तथ्य और परिस्थितियां स्पष्टतः दशित करती: हैं कि यह कथर्त 
संदेह से परे नहीं है । हमें यह बात ज्ञात है कि पति-पत्नी के संबंधों में कु 
| तनाव था किन्तु हमारे पास यह उपदशित करने का कि झगड़े प्रायः हैंगी 
, | करते थे, अत्यंत ही निर्बेल साक्ष्य उपलब्ध है । इस संबंध में अभिसाक्ष्य देने 
. | के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति घर में रहने वाले ही थे, कितु उन्होंने इस बात का 


समर्थन नहीं किया है। घटनाक्रम तथो अभियोजन द्वारा न्यायालय के समरण 
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? 


प्रस्तुत सामग्री के आधार पर यह विशवास करना असंभव है क्रि अभियुक्त 
ने मृतक पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जबकि वह शौचालय 
में लघुशंका करने हेतु गई हुई थी । हमसे यह विश्वास करने. की अपेक्षा 
कि यह शौचालय में हुआ, इसलिए की जाती है कि मिट्टी के तेल का टिन, 
दियासलाई की डिबिया तथा जली हुई तीलियां शोचालय से ही बरामद हुई 
थीं ! यह कहा गया है कि इस टिन में मिट्टी का कुछ तेल था। टिन के 
फोटोग्राफ से यह देखा जा सकता है कि उसमें एक इंच व्यास का सुराखं 
मुश्किल से था । यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें तेल बाल्टी में रहा हो 
और अचानक मृतक पर डाल दिया गया हो। यदि इस टिन से तेल छिड़का 
जाए तो उसे छिड़कने में ।-2 मिनट लग जायेंगे । यदि यह दृष्टिकोण सही 
है, तो यह कंसे हो सकता है कि उसने प्रतिरोध न किया हो, शोर न मचाया 
हो या भागने का प्रयत्न न किया हो। सामान्यतः और मामूली तौर पर 


अपने पति के बुरे षड्यंत्र को समझते हुए ही उसकी तुरन्त प्रक्रिया यह होती |' 


कि वह उसका प्रतिरोध करती, शोर मचाती या भागने का प्रयत्न करती । 
यह तथ्य कि उसे जलते हुए गली में देखा गया था, यह दशित करता है कि 
शौचालय का दरवाजा बंद नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिरोध करने से 


F 
; 


उसे निवारित करने का प्रश्‍न ही नहीं था । यदि पति को उसे शौचालय में 


जलाना था तो वह यह बात भी सुनिश्चित करता कि वह शोचालय से | 


बाहर न आ सके । जलन शत-प्रतिशत है । इसका अभिप्राय यह है कि पुरा 
शरीर ही मिट्टी के तेल से भीगा हुआ था और टिन के सुराख को दृष्टि में 
रखते हुए तेल आराम से छिड़का गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि: उसकी 
कांच की चूड़ियां भी नहीं टूटी थीं । इससे स्पष्टतः यह प्रतीत: होता है कि 
किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया गया थ।। एक छोटी-सी, अन्य 
घटना भी अवेक्षणीय है और वह यह है कि मृतक की खोपड़ी के बाल केन्द्रीय 
शोय बिज्ञान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल फोरेन्जिक साइंस लेबोरेटरी) में परीक्षा के 


ए भेजे गए थे और बालों में मिट्टी का तेल पाया गया था। इससे यह । 


दाशत होगा कि अभिसं भाव्यत: मिट्टी का तेल स्वयं मृतक द्वारा. अपने ऊपर 

उडला गया था । इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह 

र दशित होता है कि उसने स्वयं अपने उपेरः आराम से मिट्टी का तेल 

बा ! । साफ है कि स्वयं कों आग लगाने के परचात्‌ वह अत्यंत त्रस्त हो 
और शौचालय से चिल्लाते हुए दौड़ी । उसकी चिल्लाहट पर प्रतिरक्षा 

-2 अनुराधा तथा अभियुक्त पति उठ गए । वे बाहर आए और' उन्होंने 

जलते हुए देखा । अभियुक्त अपनी पूरी शक्ति भर चिल्लाया और 
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| न्या० शरोफुही 
न्‌) 


अपनी लड़की से कंबल लाने के लिए कंहा । इससे पूर्व उसने अपने हाथों पे 
आग बुझाने का प्रयत्न किया और इस प्रक्रिया में जल भी गया । बच्ची 
रच्च 


कंबल लाई ओर उसने मृतक को आग बुझाने के लिए लपेट दिया और इस ` 


प्रक्रिया में उसका मुह भी जल गया । पति ने उसे अस्पताल ले जाने पे 
तुरंत पूवे अपनी पुत्री से दुर्घटना के संबंध में अपने मामा को टेलीफोन करने 
के लिए कहा और उसने टेलीफोन कर दिया और अपने प्रथम वृत्तांत में 
उसने यह कहा कि उसकी मां आज दुर्घटना में जल गई। अपीलार्थी के विद्व 

काउंसेल श्री फ़रक एंथनी की यह दलील कि अपराधी का इस प्रकार र 
व्यवहार कभी भी नहीं होता, अत्यंत सशक्त, है। ऐसा देखा गया है कि 
वे क्रन्दन कर रहे थे और बार-बार उससे पूछ रहे थे कि उसने यह क्या 


कर दिया तथा यह कह रहे थे कि उसने घर बर्बाद कर दिथा। मतक ने. 


| रा नहीं खोला, यद्यपि कि हमारे समक्ष यह साक्ष्य है कि वंह होश में थी 
2 उ उके पति द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था । इन परिस्थितियों 
ली ह अ यह पति द्वारा जलाए जाने का मामला होता, 
: त ही बच्चों, मकान-मालिक ग 3 
यह बात कही होती । | जक तथा पड़ीसियों से, जो वहां थे, 
हु ३ _सल्युकालिक कथन के संबंध में अपनी मताभिव्यक्ति के आधार 
का यह रा है कि मृत्युकालिक कथन सही नहीं है और संदेहग्रस्त 
अपराध a र हर और अन्य साक्ष्य नहीं है, जो अभियुक्त को 
है * द. करे, अत: हमार हि 
| संदेह का लाभ मिलना चाहिए। LG ER 


34. - 
। ` = तडणुसार हम अपील मंजूर करते हैं। विद्वान अपर सेशन 


न्यायाः 
धीय द्वारा पारित दोषसिद्धि तथा दंड अपास्त करते हैं और अभियुक्त ' 


की दोषमुक्ति का निदेश देते हैं । 
'न्या० आर० एन अग्रवाल : 
. मैं सहमत हूं । 


~ 


अहा | अपील मंजूर की गई । 
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क्रंक एन्थती पब्लिक स्कूल, लाजपत नगर, 4, नई दिल्‍ली बनाम 
" श्रीतो अमर कौर | 


(Frank Anthony Public School Lajpat Neger-IV,) 
New Delhi Vs. Smt. Amar Kaur) 


तारीख 3 अक्तूबर, 7983. 
[न्यां अवध बिहारी रोहतगी] 


दिल्‍ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 958--धारा 25-ल---उक्त धारा 
25-ख के अधीन कानून ने नियंत्रक द्वारा जारी किए जाने वाले समनों को 
तामील के दोनों ही ढंगों को एक-सा सहत्व दिया गया है । ससय की गणना 
द्वितीय तामील से की जानी चाहिए, जो कालक्रम की दृष्टि से बाद में होती है । 
त्यर्थ मकान-मालकिन ने दिल्‍ली किराया नियंत्रण अधिनियम 
।958 (अधिनियम) की धारा 25-ख के अधीन बेदखली पिटीशन फांइल 
किया । आधार यह था कि उसे परिसर की स्वयं के लिए तथा अपने परिवार 
के सदस्यों के लिए वास्तविक अपेक्षा थी । किराया नियंत्रक ने सभन मामूली 
रीति में तथा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी भेजे | किराएदार ने बेदखली के 
करने के लिए इजाजत हेतु आवेदन किया । नियंत्रक 
ट ह किया कि इजाजत हेतु आवेदन समयवजित था । बेदखली 
ल he ने उच्च न्यायालय में अधिनियम कीं. धारा 25-ख (8) 
ए आवेदन फाइल किया । यह तिविवाद है कि किरायेदार 
ररक ताम मील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा -5-82 को की गई थी और 
CF ल मामूली रीति में | 2-5-82 को की गई थी । तारीख ।2-5-82 
he की गणना करके किरायेदार ने मामले का प्रतिरोध करने के लिए 
7-5-82 को इजाजत. हेत आवेदन अ नियं न 
बिनि हेतु म दनं किया । अतिरिक्त नियंत्रक ने यह 
समय हो गई | से ० दार पर समन को तामील ]।-5-82 को उसा 
क तप हे उसे रजिस्ट्रीकृत पत्र दे दिया गया था और !5 
ह ये नाः ।।-5-82 से को जानी है और इसलिए ।5 दिन 

! । के बाद किया गया आवेदन समय-वर्जित था । 


पारित ¬ आगरीक्षण पिटीशन मंजूर किया.गया। | 
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दिल्‍ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 958 की धारा 25-स के: 

अधीन नियंत्रक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मामुली समन के अतिरिक्त 

और उसके साथ-साथ रजिस्ट्रीक्ृत डाक द्वारा भी समन जारी करे। यदि 

तामील के दोनों ही ढंग समान रूप से सक्षम हैं, तो किरायेदार पर द्वितीय 

तामील की अपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है। कुछ भी हो, समन प्राधिकारी 

का आह्वान होते हैं। समन न्यायालय या अधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी क्रियाः 

गया दस्तावेज होता है, जो उस व्यक्ति से, जिसके प्रति वह निदिष्ट होता है; यह्‌ 

* अपेक्षा करता है कि वह न्यायाधीश या अधिकरण के समक्षकिसी निद्चित प्रयोजन 

के लिए उपस्थित हो । तामील के दोनों ढंगों की कानूनी मंजूरी को दृष्टि 

में रखते हुए किराएदार को पूर्णतः: यह अधिकार है कि वह यह कह सके कि 

उसने ]5 दिन की गणना समन की द्वितीय तामील से अर्थात्‌ 2-5-982 
. से की । किसी तामील के समाप्त करने का प्रश्‍न नहीं है। विधानमंडल ते | 

नियंत्रक को समादेश दिया है कि “आप मामूली प्ररूप में समन के अतिरिक्तः 

ओर उसके साथ-साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समन जारी करेगे |” किराएदारः 

कह सकता है कि यदि उसे दो समन भिन्न-भिन्न तारीखों पर मिलते हैं, तो वह 

25 दिन की गणना बाद वाले समन की तारीख से, जो उसे ।2-5-982 को 

® मिला, कर सक्रता है | हम प्रथम तामील को समाप्त नहीं करते और न ही 

द्वितीय तामील को । प्रथम तामील दूसरे तामील को समाप्त नहीं कर देती, न ही 

द्वितीय तामील से प्रथम तामील का प्रभाव रदूद हो जायेगा । विधानमंडल नें 

2 मान्य कारणों से यह समादेश दिया है कि तामील दोनों ही ढंगों से की जाए॥ 

‘ . अतः दोनों ही ढंगों का समान महत्व माना जाना चाहिए । एक दूसरे से 

वरिष्ठ नहीं है । द्वितीय समन की वही शक्ति है, उसमें वही गुण हैं, जो पहले 

में । दवितीयन्ः, यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं है कि ।5 दित 
की झवधि उस तारीख से प्रारम्भ होगी, जिस तारीख को किराएंदार पर | 
पहली बार तामील की जा चुकी है । उसे एक ही कानूनी प्ररूप में दो बाद 
समन मिलते हैं। जब उसे दूसरा समन मिलता है, तो नियंत्रक उसे कोई ए 
£ चेतावनी नहीं देता कि “श्री किराएदार भाप द्वितीय समन की उपेक्षा कर द , { 


री करनी होगी ।” कोई संकेत नहीं है। कोई सकेतःस्तम्भ नहीं है वि 
चेतावनी-संकेत नहीं है कि वह द्वितीय समन की उपेक्षा १ 
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के लिए कुछ नहीं है कि समय की गणना प्रथम तामील से की जाएगी 
द्वितीय तामील की उपेक्षा कर दी जाएगी। तृतीयत:, यह्‌ दूसरे कार क 
ही निष्पत्ति है, यदि 5 दिन की गणना प्रथम तामील से की जाती इ 
किराएदार के प्रति अन्याय होगा । यह न केवल विधि के प्रतिकल होगा नह 
5 ` : यह ल साम्णा तथा ऋजु व्यवहार के सिद्धान्तों के भो विरुद्ध होगा । यदि 
` नियत किराएदार से यह कहता है कि “सैं ]5 दिन की गणना प्रथम तामील 
' से करूंगा | आप हमारे द्वितीय समन द्वारा अपनीत हो गए। आपको उस समनःकी 
पूर्णतः उपेक्षा कर देनी चाहिए थी ।” ऐसी स्थिति में विधि न्याय का उपकरण 
नहीं बल्कि ड व्यक्ति के लिए एक जाल बन जाती है और अनेक 
इस जात में फंस जाएंगे । एक उपकारी उपबंध, ऐसे अनेक सादे किराएदारों 
के सर्वनाश का कारण बन जाएगा, जिन्हें विधि की जटिलताएं ज्ञात नहीं हैं 
यह मानला इस बात का ज्वलंत. दृष्टान्त है । यह दोहरी तामील संदिग्ध है | 
न्यायाधीशों ,काः यह कत्तव्य है कि वह इसे धोखे में न परिवर्तित 
` मकान-मालिक के लिए सरल मार्ग नहीं बन जाना चाहिए और किराएदार को 
हाय स्थिति में डालने वाला उपबंध नहीं माना जाना चाहिए । जरूरतमंद 
व्यक्ति, जेसे कि किराएदार होते हैं, वस्तुत: स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होते । अपनी ` 
वतमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए बे मकान-मालिकों के उन सभी निबंधनों 
के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जो वे किराएदारों पर अघिरोपित - करते हैं, 
का यम न्याय हमसे यह कहते हैं कि हम 75 दिन की गणना द्वितीयः 
च से कर। “इसकी तामील से” शब्दों का यही अभिप्राय है । 


7) 
म से का अभिप्राय उस प्रारम्भिक बिन्दु से है, जिससे गणना की 


\ 


39,4७० _ 23 


४; हैं ।ये शब्द्‌ ` आरम्भ दि बेन्दुं हैं ३ 

५ ठ न्दु भी द्योतित करते हैं । निः 
गही है कि चूंकि किराए 0 

तामील की कोई 


जे नहं होना चाहिए था । इस मामले में विलंब एक म 
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उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे कठिन समय में,किराएदारों को मात्र इस तक के 
आधार पर सड़क पर फैक दिया जाए कि प्रथम तामील कभी भी समाप्त नहीं होती 
और द्वितीय तामील निष्फल होती है । (पैरा 78, 79, 20, 2] 22) 


कानून ने नियंत्रक द्वारा जारी किए जाने वाले समनों की तामील क्के † 


दोनों ही ढंगों को एक-सा ही महत्व दिया है। यह उसका क्राननी कर्तब्य है। 
प्रथम तामील समाप्त नहीं होती और न ही द्वितीय तामील समाप्त होती है। 
घटनास्थल से कुछ भी शून्य नहीं हो जाता । दोनों ही तापीलें विधिमान्य और 
अभावी तामीलें हैं। कानून ने दोनों को ही एकर-सा महत्व दिया है। समय की 
गणना द्वितीय तामील से की जानी चाहिए, जो कालक्रम की दृष्टि से बाद में 
होती है । क्योंकि समन में “उसकी तामील से 5 दिन के भीतर” पद का 
प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि द्वितीय समन से, जो 
किराएदार बाद की तारीख में प्राप्त करता है, 5 दिन की गणना की जानी 
है । हम कानून के आज्ञापक शब्दों: की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? यह कहना 
कि 'इससे'का अभिप्राय 'उससे' होता है, भाषा का दुरुपयोग होगा और यदि 
हम प्रथम तामील से न कि द्वितीय तामील से समय की गणना करते हैं तो 
ज न का ऐसा ही दुरुपयोग होगा । अतः हम किसी भी चीज को समाप्त 
नहा करते । न हम कुछ जोड़ते हैं और न घटाते हैं । “इससे” का अभिप्राय 
सामान्य हिन्दी में 'इस समन की तामील की तारीख से ]5 दिन' होता है। 
ह गणना द्वितीय समन की तामील से की जाएगी । अतः संविदा और धारा 
र दोनों ही एक ही ओर इंगित करती हैं । तृतीय अनुसूची में प्रयुक्त 
C0 को पूर्णतः प्रभावी किया जाना चाहिंए । द्वितीय तामील को 
समाप्त नहीं Bi का कोई कारण नहीं है कि वह प्रथम तामील को 
तति नहीं कर सकती । (पैरा 23, 24 ) 

की अर्थात की गणना नहीं की जाती । अतः ।2-5-!982 
"गए थे, हि करी 2 दा दिन मामूली समन प्रिन्सिपल को पि [ 
इस प्रकार गणना द हश । पंद्रह दिन ]3-5-982.- से प्रारम्भ हैं 
को किया गया था । ड़ ह a र 
आवेदन समय के भीतर EE मेड ह करने की वज़ाजत क रे 

। अतः मैं यह अभिनिर्धारित करता हुं कि किराए 


को द्वितीय समन 
न ]2-5- 
हक था। | 5 282 की प्राप्ति से ]5 दिन की गणना करने की 
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| ¢ पेरा 
[I98! ] (2) रेण्ट ला रिपोर्टर 542 : श्रीमती कमल भंडारी 6 
बनास ब्रिगेडियर शमशेर सिंह मल्होत्रा. (Smt. Kam] 
Bhandari Vs, Brig. Shamsher Singh 
E> Malhotra) 
असहमति प्रकट को गई । 
[980] राजधानी ला रिपोर्टर 62! (622) : सुरेन्द्र कुमार _ 7 
बनास प्रेमे कुमार (Surender Kumar Vs. 
Prem Kumar) 
सहमति प्रकट की गई । 
28 एल० जे० चांसरी 886 : विलियम्स बनाम 25 


नैश (Williams Vs. Nash) ' 
का अवलम्ब लिया गया । 


[:962]. 2 क्यू बी० 64] : हेअर बनाम गोशर (प्रआ० 27 
Vs. Gacher) ; :्‌ ee 


[!90] | के० बी० 346, पृ० 359 : आर० बनाम टनंर [27 
(R. Vs. Turner); 


[!843] 52 ० आर० 085 : चेम्बसं बनास स्मिथ, . 26 
(Chambers Vs. Smith) ; 


[!840] | ।3 ई० आर० 955: विलियम्स बनाम बगेस - 27 
(Williams Vs. Burgess) 
निदिष्ट किए गए। 


5 अनरीक्षण (सिविल) अधिकारिता : सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० ।983 . 
| का 580. ~ के 


मा दा अधिनियम, की धारा 25-ख( 8 ) के. अधीन- 
के तारीख ]7.- । दिल्‍ली के अपर किराया नियंत्रक श्री ओ० पी० गोगने 
3-83 के बेदखली आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन । 
गनर को ओर से । ४ 
षं को ओर से 


> 


श्री . अरुण कुमार, अधिवक्ता 
श्री एच० एस० वधवा, अधिवक्ता ` 
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| च 3 | 
स्था० अवघ ब्रिहारी रोहतगी : 


भारतीय विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम ने न्यायाधीशों 
विधिवेत्ताओं के लिए इतनी जटिल समस्याएं हल करने हेतु नः 
हैं, जितनी कि किराया तथा. बेदखली नियन्त्रण अधिनियम 
एक प्रख्यात पाठ्य पुस्तक अधिनियमों के प्रारूपकार को “त्रास तथा स्नेहपृवंक्र 
ओर जो उनका प्रशासन करते हैं उन न्यायाधीशों को जितने आदरपूबंक 
उतने ही सहानुभूतिपुरवंक” सभामित की गई है ॥ (सर राबटं मँगारी : दि र्ट 


5 तथा, | 
: हीं प्रस्तुत कौ 
| ने। इंग्लैंड की 


ऐक्ट्स ) 


2. इस मामले के तथ्य निविवाद हैं । प्रत्यर्थी मकान-मालकिन ते 
दिल्ली किराया नियंत्रण. अधिनियम, 958 (अधिनियम) की धारा 25-ब 
के. अधीन बेद्रखली पिटीशन फाइल किया, जिसके द्वारा नई दिल्ली के ग्रेटर 
कैलाश के मकान सं० आर-237 की प्रथम मंजिल से किराएदार फ्रँक एंथनी' 
पब्लिक स्कूल की वेदखली ईप्सित थी । स्कूल:ने इस परिसर कों मकान-मालकित | 


से 747 रुपये प्रतिमास किराए पर लिया था । मकान-मालकिन ते किराएदार' 
पर “इस आधार पर वाद कि 


४ र या कि उसे परिसर की स्वयं के लिए तथा अपने | 
परिबार. के सदस्यों के लिए सद्भावी अपेक्षा है। [अधित्तियमं की धारा 
:4(2) (ङ)] Ma | 


ह 3. अपर किराया नियन्त्रक ने समन मामली रीति में तथा रजिस्टर | 
+ डाक दारा भी भेजे किराएदार ने: उपस्थित होने तथा बेदखली के मामे | 
'शा अतिरोध करने के लिए इजाज़त हेतु आवेदन किया ।, अपर नियंत्रक गै | 

| उद अभिनिर्धारित, किया कि इजाजत . हेतु आवेदन समयवर्जित था ॥ 
` | तारीख 77 माचे, 983 को उसने बेदखली आदेश कर दिया । बेदखली आदेश 
`| के विरुद्ध किराएदार चे. अधिनियम की धारा 25-ख (8) के अधीन पुतरी 
आवेदन फाइल किया है [me 
क ग 


` पर समने क्री तामील रजिस्ट्रीकृत डाक 
'थी प्रिन्सिपल पर समन की तामील. मामूली 
ख ।2-5-982 से 5 रि 


१ । 
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अवधि की गणना ।।-5- 982 से की जानी है । इस दृष्टिकोण के आधार 
वर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 27-5-।982 को किया गया इजाजत हेतु 
आवेदन समयवजित था, क्योंकि ।5 दिन का समय 26-5-।982 को ही 
समाप्त हो गया था । 


5. इस मामले में विनिश्चय के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या 

5 दिन का समय -5-982 से, जबकि तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा 
-क्की गई थी था 2-5-982 से, जबकि समन की तामील किराएदार 

_ पर मामूली रीति में की गई थी, संगणित किया जाना है। किराएदार के' 
काउंसेल का/कहना है कि समय की संगणना द्वितीय समन की ।2-5-82 को 
-तामील से की जानी है। दूसरी ओर मकान-मालकिन के काउंसेल का कहना 
है कि समय की संगणना प्रथम समन के 7-5-]982 को तामील से की 


“जाती है । 
i 


6. मकान-मालकिन के काउंसेल ने मेरा ध्यान न्यायाधीश सुल्तान सिह 
के श्रीमती कमल भंडारी बनामं ब्िग्रेडियर शमशेर सिह सल्होत्रा' के विनिश्चय के 
प्रति दिलाया । विद्वान्‌ न्यायाधीश ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि “यदि किसीं 
 िराएदार पर दो रीतियों से तामील की गई हो और समन,की तामील दोतों 
हो रीतियों में सम्यकृतया कर दी गई हो तो ।5 दित्र की अवंधि उस तारीख: 
से प्रारंभ होगी, जब उस पर प्रथम तामील हुई थी ।” उन्होंने कहा : “प्रथम 
` तामील द्वितीय: तामील से समाप्त नहीं हो जाती, इसलिए 5 दिन की अवधि 
पर इत्तिला से प्रारम्भ होगी।” उन्हींने "यह अभिनिर्धारित किया कि 
कराएदार का उपस्थित होने के लिए इजाज़त हेतु आवेदन समयर्वाजत था। 
उन्होंने किराएदार के पुनरीक्षण पिटीशन को खारिज कर दिया और ' | 
पिनक द्वारा उसके विरुद्ध किए गए. बेदखली आदेश को कायम रखा ।. 


के र ` दुसरी ओर किराएदार के काउंसेल ने न्यायाधीश एम० एल० जैत. 

i उ सुरेन्द्र कुमार बनाम प्रेम कुमार! को प्रोडूत किया । | 
„जदा ता का यह विचार था कि समय की गणना उचित रूप में वाद . 
ge i को तारीख से की जानी चाहिए।.इस निर्णय को व्यायाधीश ' 
श सिह के समक्ष रोः किया गया था, किन्तु उन्होंने इससे इस आधार प्र्‌ 
कि _ लाया था कि न्यायाधीश.जैन के समक्ष मामले के तथ्य भिन्क के ॥ | 


_ 


है 
SUS a ह ७ 
EO र कः ला रिपोर्टर 542, 2 बट 
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र 8. मकान प i काउंसेल ते हमारे समक्ष तीन दली दी 
, जिन पर हम बारी-बारी से विचार करेगे । 39 


तामील का ढंग : 

9. प्रथमतः उन्होंने यह कहा कि न्यायाधीश सुल्तान सिह के मत का 
न्यायाधीश एम० एल० जैन के मत की अपेक्षा अधिसाअतः अनुसरण किया जाना 
चाहिए । अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने यह कारण बतलाए कि यदि किराएदार 
' पर पहले रजिस्ट्रीकृत डाक द्रारा तामील की जाती है और फिर मामली 

रीति में, तो द्वितीय तामील से प्रथम तामील समाप्त नहीं हो .जाती ओर 
यदि किराएदार पर एक बार तामील कर दी गई है तो वह काफी है । दसरीः 
तामील सभी आशयों . एवं प्रयोजनों के लिए निरंक है । 


हे Ot राय में धारा 25-ख उस निर्वचन का समर्थन नहीं कर. 
सकती, जिसके लिए काउंसेल ने दलील दी है । धारा 25-ख की उपधारा ' 


से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह समन मामूली रीति में एवं रजिस्ट्रीक्ृत 
डाक दारा, दोनों ही रीतियों में जारी करे। तामील के ये दोनों ही ढंग 
हैं । वह, यदि FE को परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें तो, समाचारपत्र 
र शन दवारा तामील के तीसरे ढंग का” भी आश्रय ले सकता है। इस: 
' हारा सीधा सम्बन्ध {।) मामूली रीति में (2) रजिस्ट्रीकृत डाक 
आ ससे है । यदि किर।एदार पर तामील इन दोनों ही ढंगों से 
मा तारीखों पर की जाती है तो प्रश्न यह उठता है कि प्रतिरोध करने. 

जत हेतु ।5 दिन का. समय प्रथम इत्तिला की तारीख से अथवा द्वितीय 
तामील की तारीख से गिना जाएगा। ' 2 


की गा pe हे हीह डाक द्वारा तामील !!-5-82 gl 
किराएदार नें यह ल हि 5 दील 0020 को की ए 
ल मे म के ]3 दिन का समय 2-5-]982 से प्रारम्भ होगा । 
हो गया। मेरी ठ क समय' ॥7 000 से आ 
अर्थात्‌ 72.5-]982 र 5 दिन की अवधि द्वितीय तामील की तारीख हें 

अ तानीत हह भो, बार वोर हालि. किराएदार पर बाहू, 

गए थे । ” अर्थात्‌ समन उसके प्रिन्सिपल (प्रधानाचार्य) की 


-. 22. मामली क { क 
गली रीति तथा रजिस्ट्रीङृत डाक द्वारा दोनों ही प्रकार 7 
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समन कानूनी प्ररूप में भेजे जाने होते हैं । समत का कानूनी श्ररूप तृतीय 
अनुसूची है विहित हैं । जब किराएदार को रजिस्ट्रीक्ष डाक द्वारा 
]-5-]982 को प्रथम समन मिले, तो वे विहित प्ररूप में थे । दूसरे दिन 
अर्थात 72-5-982 को भी उसे समन विहित अरूप में मिले । इन दोनों ही 


समनों द्वारा उससे निम्नलिखित कहा गया :-- 


“इस समन की तामील से ]5 दिन के भीतर किराया नियंत्रक 
के समक्ष उपस्थित होना है और पूर्वोक्त आधार पर बेदखली के 
लिए आवेदन का प्रतिरोध करने के लिए नियंत्रक से इजाज़त 

` अभिश्राप्त करनी है, जिसमें व्यतिक्रम होने पर आवेदक उक्त ।.5. 
दिन की अवघि की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी भी समय आपकी उकंत 
परिसर से बेदखली के लिए आदेश अभिप्राप्त करने का हकदार होगा । | 


3. रजिस्ट्रीकृत समन । -5-।982 को और मामूली समन |2-5-8 2. 
को प्राप्त करने के पर्चातू, जैसा कि इस मामले में हुआ है, किराएदार क्या 
सोचेगा ? वह न्यायोचित रूप में यह सोचेगा कि यदि वह ।2-5-।982 से 
!5 दिन के भीतर उपस्थित होने और आवेदन का प्रतिरोध करने की इजाजत 
के लिए आवेदन देता है तो आवेदन समुय के भीतर होगा । इस दृष्टिकोण 


` के लिए मेरे पास तीन कारण हैं । 


- ]4. प्रथमतः तामील के दोनों ही ढंग अर्थात्‌ मामूली तामील तथा 
रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील कानून की अपेक्षाएं हैं । किराएदार को समन 
दोनों ही ढंगों से दिया जाना है । उस पर तामील दोनों ही- ढंगों से हो सकती 

अथवा एक ढंग से हो सकती है या नहीं ही हो सकती है यदि उस पर 
तामील सम्यक्‌ रूप में मामूली रीति में हो जाए या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा 


-हो जाए, तो नियंत्रक समन की तामील से ।5 दिन के भीतर इजाज़त के लिए 


आवेदन की सुनवाई करने के लिए अग्रसर हो सकता है । किन्तु यदि उस पर 


- तामील दोनों ही रीतियों में की जाती है तो प्रश्‍न यह उठता हैं कि हम किस 


तामील को पहली या दूसरी को-प्राथमिकता देंगे। यह स्मरणीय है किः 
द्वितीय तामील को भी कानून की मंजूरी प्राप्त है । प्रथम तामील तथा द्वितीय 


-पामील दोनों ही समान आधार पर स्थित हैं । दोनों ही समान रूप से सक्षम _ 


हैं तथा दोनों का वजन भी समान है । इसलिए 5 दिन की गणना प्रथसः इत्तिला . | 
ही क्यों की जाए, क्यों न द्वितीय इत्तिला से की जाए । कानून का उद्देश्य. 
पह है कि समन दो रीतियों में जारी किए जाएं, जिनमें किराएदार कोद्र | 
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निदेश दिया जाए कि वह नियंत्रक के समक्ष उपस्थित हो और उस वाद का 
| . ` उत्तर दे, जो उसके विरुद्ध लाया गया है। किराएदार को यह्‌ अधिसूचित 
| ` 'किया जातो है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है और उसे समन 
hi में 4 उ EN ह 

में वणित समय तथा स्थान पर उसका उत्तर देना है । उससे यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह उपस्थित हो और शपथपत्र 


, हारा समपित आवेदन 
` नियंत्रक को देकर उपस्थित होने तथा दावे का प्रतिरोध करने की इजाज़त 
के लिए आवेदन दे । , 


!5. समन किराएदार को नोटिस होता है कि उसके विरुद्ध मकान- | 
द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और यदि वह समन की तामील _ | वह समन की तामील से 
_॥5 दिन के भीतर प्रतिरोध करने की इजाज़त के लिए आवेदन करने में असफल 
| ` रहता है तो उसके विरुद्ध निर्णय दे दिया जाएगा । दूसरे शब्दों में, किराएदार 
। 


को यह अधिसूचित किया जाता है कि वह समन की तामील से 5 दिन | 


के भीत्र अवश्य आवेदन कर दे । पन्द्रह दिन की अवधि व ह कानूनी अवधि 


: है, जो समन में ही दी गई है । किराएदार से यह अपेक्षा की जाती है कि 
. = चह इजाजत के लिए आवेदन करके मंकान-मालिक के दावे का उत्तर दे। 
` इस प्रकार मामूली रीति में तथा रजिस्ट्रीकृत डाक .द्वारा तामील में कोई 
£ ९१0 पती दीनो मे ही किराएदार के लिए एक ही संदेश होता है. किन्तु 
` तासैलें भिन्न-भिन्न हैं । यदि वृह उन समनों को भिन्न-भिन्न नारीखों पर प्राप्त 
`» करता है तो क्या वह यह कहने का हकदार होगा कि “मैं द्वितीय समन की-जो मुझे 
गला, तामील की तारीख से 75 दिन' के भीतर उपस्थित | 
होने कीनइजाजत.के लिए आया हूं ”? यही इस मामले में हुआ है । द्वितीय _ 
` तांमील का भी वही उद्देश्य है जो प्रथम तामील का । दोनों में गुण की .दृष्टिक्ष 
गही हैं। इसलिए ।5 दिन की गणना द्वितीय तामील. की, तारीख से _ र 
जाए । कमल भंडारी के मामले! में विद्वान्‌ न्यायाधीश ने यह कहा था | 
मील की तारीख से गणना नहीं की जा सकती क्योंकि द्वितीयं _ 


| मालिक 


~ 
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76. नियंत्रक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मामूली समन के 
अतिरिक्त और उसके साथ-साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी समन जारी करे । 
* यदि तामील के दोनों ही ढंग समान रूप से सक्षम हैं, तों किराएदार पर द्वितीय 
तामील कीं उपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है । हम द्वितीय तामील की उपेक्षा 

हट नहीं कर सकते | हम यह नहीं मान सकते कि द्वितीय तामील का कोई म 

नहीं है । कुछ भी हो, समन प्राधिकारी का आह्वान होते हैं । समत न्यायालय 
या अधिक रण के कार्यालय द्वारा जारी किया गया दस्तावेज होता है, जो उस 
व्यक्ति से, जिसके प्रति वह निदिष्ट होता है, यह.अपेक्षा करता है कि वह 
न्यायाधीश या अधिकरण के समक्ष किसी निश्चित प्रयोजन के लिएः उपस्थित 
हो। तामील के दोनों ढंगों की कानूनी मंजूरी को दृष्टि में रखते हुए 
किराएदार की पूर्णत: यह अधिकार है कि वह यह कह सके कि उसने ।5 
'दिन की गणना समन की द्वितीय तामील से अर्थात्‌ ।2-5-982 से की । 


]7 किसी तामील के समाप्त. करने का प्रश्न नहीं है, जैसा कि 
-कमल भंडारी के सामले! में दृष्टिकोण अपनाया गया था। उस तक-श्टखला | - 
में यह भ्रांति थी, यदि मैं ऐसा सादर कह मकता हूं, कि वह द्वितीय समन 
'केप्रभाव-तथा सक्षमता की उपेक्षा करती है । यह द्वितीय तामील की कानूनी 
स्वीकृति के बावजूद भी उसकी उपेक्षा: करती है । विधानमंडल ने नियंत्रक को 
'समादेश दिया हैं कि “आप मामली प्ररूप में समन के अतिरिक्त और .उसके 
'धाय-साथ रजिस्ट्रीकृत_डाक द्वारा समन जारी करेंगे।'' किराएदार कह सकता 
है कि यदि उसे दो समन भिन्न-भिन्न तारीखों पर मिलते हैं, तो वह ।5 दिन की 


गणता बाद वाले समन की तारीख से, जो उसे 72-5-]982 को मिला, र 
कर सकता है । 


जा 78. हम प्रथम तामील को समाप्त नहीं करते ओर न ही द्वितीय 
| लि को । कमल भंडारी के मामले! में यह्‌ हुआ हैं कि उसने द्वितीय तामील 
+ मभाव को. समाप्त कर दिया है । उसने प्रथम तामीलं को अध्यारोही 
“ह दे दिया है , उसने द्वितीय तामील के महत्व को कमा कर दिया है । 
` सुतः किसी को भी मिटाना या खरचना नहीं है । प्रथम तामील दूसरे तामील 


"रात नहीं कर देती, न ही द्वितीय तामील से प्रथम तामील का प्रभाव 
रह हो जाए. 


गा । -विधानमंडल ते मान्य कारणों से यह समादेश दिया है कि 
98] (३) रपट ला रिपोर्ट म. 542. 


- 60-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 
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, ; { ग ) 
तामं रो : i से की अः पु > . 
ल दोनों ही ढंगों से की जा ए । अतः दोनों ही ढंगों को समान महुत्व 
का माना जाना चाहिए । एक-दूसरे से वरिष्ठ नहीं है । द्वितीय समी 
वही शक्ति है, उसमें वही गुण हैं जो पहले में । : जो 


9. द्वितीयतः, मेरे विचार से यह अभिनिर्धारित करते 5 >) 

` कारण नहीं है कि ।5 दिन की अवधि 5 से मरम दो 

तारीख को किरायेदार.पर पहली बार तामील की जा चुकी है। उसे एक ही 

कानूनी प्ररूप में दो बार समन मिलते हैं । जब उसे दूसरा समन मिलता 

` र ह नियंत्रक ल कोई ऐसी चेतावनी नहीं देता कि “श्री किराएदार आप 
के दतीय समन की उपेक्षा कर दें, यदि वह आपको मिले । आपको समत की 

4 र - के अनुसार कार्यवाही करनी होगी ।” कोई संकेत नहीं है। | 
0 नहीं है । यदि उसे कोई चेतावनी-संकेत नहीं है कि वह द्वितीय - 

का हा करदे तो उसे यह पूर्ण हक है कि वह यह सोचे कि दोतों 

जा समाल मुल्य और समाने भार है, क्योंकि दोनों ही एक ही 

जल एक ही कानून के अधीन जारी किए गए हैं। द्वितीय 

यह उपदर्शित करने के लिए- कुछ भी नहीं है कि सपय 


की गणना - 
[णना प्रथम तामील से की जाएगी अथवा द्वितीय तामील की उपेक्षा कर 
दी जाएगी | : : SR 


रथ 


कीः FR यह दुसरे कारण की ही निष्पत्ति है, यदि ।5 दित 
होगा | त की जाती है तो किराएदार के प्रति अत्याय 
कक का थह न केवल विधि के प्रतिकूल होगा बल्कि यह न्याय, साम्या तथा 
छ bh के भी विरुद्ध होगा यदि नियंत्रक किराएदार सैं । 
का ह क्कि मैं 5 दिन की गणना प्रथम तामील से करूंगा । प 
उपेक्षा कर देख कक जा हो गए ॥ आपको उस समय की पूर्णतः 
ग करे देली चाहिए थी ।” ऐसी स्थिति में विधि न्याय का उपकरण 
बल्कि अंजागरूक व्यक्ति के लिए एक जाल बन जाता है और अनेक 
जाल में फंस जायेगे । एक उपकारी उपबंध, ऐसे अनेक सादे किरा! 
कारण बन जा 
बात 
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कि किराएदार होते हैं, वस्तुतः स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं होते । अपनी वतमान 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे मकान-मालिकों के उन सभी निबंधनों के 
सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जो वे किराएदारों पर अधिरोपित करते हैं, 

तर्क, क्षेम तथा न्याय हमसे यह मांग करते हूँ कि हम ।5 दिन की गणना |; 

र द्वितीय समन की तामील से करें । “इसकी तामील से” शब्दों का यही | 
अभिप्राय है । “इसकी तामील से” का अभिप्राय उस प्रारंभिक बिन्दु से 
है, जिससे गणना की जानी ,है । ये अत्यन्त दृढ़ शब्द हैं । ये शब्द सतकंता | 
तथा सावधानी द्योतित करते हैं । ये शब्द आरम्भ बिन्दु भी-योतित करते | 
हैं । निश्चय ही इसका यह अभिप्राय नहीं है कि चूंकि किराएदार पर एक |, 
बार पहले ही तामील हो गई. है, अतः द्वितीय तामील की कोई व्यवहारिक | 

` उपयोगिता नहीं है । 


22. विधानमंडल ने वास्तविक अपेक्षा के आधार पर बेदखली के 

` लिए आवेदन के निपटारे के .लिए विशेष: प्रक्रिया का विधान किया है । इसे | | 
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अनुसार प्रारूपित किया गया है । 
इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी में होने वाले विलंब को कम करना है । उद्देश्य |. 
पूर्णतः विस्तृत विचारण के स्थान पर संक्षिप्त विचारणं का विधान करना है । | 
कितु विधानमंडल का यह उद्देश्य नहीं है कि प्रतिरोध करने की इजाजत के |. 
लिए आवेदन देने के अवसर से किराएदार को मात्र इस आधार पर वंचित | | 
कर दिया जाए कि उसे द्वितीय समन द्वारा अपनीत (मिसगाइडेड) नहीं होना | 

__ चाहिए-था । इस मामले में विलंब एक दिन का था । उद्देश्य यह नहीं है कि | | र 
सें कठिन समय में किराएदारों को मात्र इस तकं के आंधार पर सड़क पर | 


झक दिया जाए कि प्रथम तामील कभी भी समाप्त नहीं होती ओर द्वितीय | 
तामील निष्फल होती En 


MN R 


. 23. कसल भंडारी के मामले! में दिए गए तक का आधार 

तामील एक बार ही होती है और केवल एक बार और यदि दूसरी | 

हैं; तो उसका कोई मुल्य नहीं होता । कानन ने नियत 
; र तामील के दोनों ही ढंगों को एक-सा ; 


i" i । 
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न्या० रोहतगी) f 


| दिया है । समय की गणना द्वितीय तामील से की 
जानी 
| की दृष्टि से बाद में होती है क्योंकि समन में “उसकी हि 


<) 


| अभिप्राय सामान्य हिन्द 
साझा है। ऐसी गणना द्वितीय समन की तामील से की जाएगी । .: 


का कि हा और धारा की भाषा-दोनों ही एक ही ओर 

| प्रभावी किया जाना ह तनी में रुला कातून की भाषा को पूर्णतः ` 
का कोई कारण द तामील को इस आधार पर न मानने. ' 

न्याश्राधीश एस० एल 3४ तह ्रथम तामील को समाप्त नहीं कर सकती। 

नहीं होना मा जन ने कहा था “किराएदार को यह अधिकार क्यों ै 

से करे ?” इस प्र म वह्‌ अपने विरुद्ध समय की गणना पश्चातूवर्ती तारीख 

fe । ` २३१ शा कोई, उत्तर नहीं है। र 

"इसकी तामील से 5 दिन के 


ए ह भीतर” का अभिप्राय : 3 
CE or 5 में विभिन्त समयों पर भिन्न-भित्त 
` दिन” की गणना समोदिय पे नेह a fs चँल्डियन्स तथा बेबीलोतियत | 
दोपहर से, मिश्र तथा रोमवासी | gE सुर्यास्त से । इटली के उंम्बरी 
_ अनेक मामलों में करती जा! रात से और ऐसा. ही इंग्लड की! 
र करती है । अंग्रेजी दिन उसी क्षण प्रारम्भ | 
"ण हात के 2.00 बजते हैं।” (विलियम बनाम मेश) | 


A 


~ 
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इससे 24 घन्टे की कोई भी अवधि द्योतित हो सकती है और फिर 
“इससे सूर्योदय से सूर्यास्त का समय भी दोतित.हो' सकता है। ” | 


26. सझान-मालकिन के तेल ने यह दलील दी है कि समय की 
गणना !2-5-!98: से की जे _ रहिए और इस प्रकार 5 दिन की. 
अवघि 26-5-.982 को समाप्त 4 . का कहना है कि किसी भी 
a दशा में 27-5-982 को किया गया ” अत हेतु आवेदन समयवर्जितं था । 

मुझे. इस दलील को अस्वीकार करी 2 #ई संकोच नहीं है । प्रश्‍न यह है कि | 
'इसकी तामील से ।5 दिन के *,५र” पद.- का अभिप्राय कया है। मेरी राय 
में, तृतीय अनुसूची का समुचित अर्थान्वयन यह है कि 'दिन' शब्द का | 
"अभिप्राय “कैलण्डर दिन” माना जाना चाहिए । मैं अपने विनिश्चय के लिए 
आर० बनाम टनेरा और जेम्स बनाम स्मिथ” का अवलंब लेना चाहता हूं और 
यह विनिश्चय करता हूं कि इस पद का अभिप्राय तामील के दिन को अपवजित 
करते हुए पूरे ।5 दिन हैं । तृतीय अनुसूची में विहित समय के प्ररूप में प्रयुक्त | 
“इसकी तामील से ।5 दिन के भीतर” शब्दों का यह भर्थान्वयन किया जाना 
चाहिए कि समन की तामील के पश्चात्‌ 24 घन्टे की ।5 लगातार. 
अवधियां । ` CS | 


27. यह सुविदित सिद्धान्त है कि विधि पूर्णाक के अंशों की उपेक्षा करता 
.` है कैलण्डर हि अनुसार दिन आधी रात को प्रारम्भ होता है और अधिकांशः 
राष्ट्र दिन की गणना इंसी प्रकार करते हैं .। अंग्रेज ऐसा ही करते हैं । हमने: 
: भी इसी पद्धति को अपनाया है । पूरे दिन में सामान्यतः 24 घन्टे की गणना 
' की जाती है. और बिंधि विवाद से बचने के उद्देश्य से साधारणतः दिन के . 
अंशों की उपेक्षा कर देती है । यदि कोई कार्य किसी निश्चित समय के भीतर 
ह; किया जाना हो या किसी अन्य बात के या घटना के पश्चात्‌ किया जाना हो तो, 
भब तक कि संदर्भ से इसके विपरीत न प्रतीत हो, वह दिन गणना से.अपवजित 
क दिया जाता है जिसको प्रथम कायं या घटना होती है। विलियम्स बनास 
'बस', हेअर बनाम गोशर4 । सामान्य नियम यह है कि जहां कतिपय दिन - 
र वितिदिष्ट हो, वहाँ उनकी गणना ,उन दिनों में से एक को छोड़कर ओर 
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62 . फेक एन्थनी पब्लिक स्कूल ब० श्रीमती अमर कौर (न्या० रोहते) 

28. दिन के किसी भाग की गणना नहीं की: जाती । अतः मेँ 
]2-5:982 की अर्थात्‌ उस दिन की, जिस दिन मामूली समन प्रिन्सिपल' 
को परिदत्त किए गए थे, उपेक्षा करूंगा । पन्द्रह दिन 3-5-]982 प्ले प्रारंभ 
| होंगे । इस प्रकार . गणना करने पर &आवेदनतः अन्तिम दिन को, अर्थात 
| 27-5-982 को किया गया था। उपस्थित तथा प्रतिरोध करने की इजाज़त 
के लिए आवेदन समय के भीतर है । अतः मैं यह अभिनिर्धारित करता हुंकि | 
| किरायेदार को द्वितीय समन ।2-5-982 की प्राप्ति से ]5 दिन की गणना 
| करने का हुक था । 


_ प्रिन्सिपल का प्राधिकार : 


29, मकान मालिक के काउंसेल ने यह मुद्दा प्रारंभिक आक्षेप के : 
रूप में उठाया था । उन्होंने कहा कि फ्रक एंथनीं पब्लिक स्कल के उक्त 
. प्रिन्सिपल ने यह पुनरीक्षण पिटीशन बिना किसी प्राधिकार के किया है | 
2 यह तकं तुरन्त अस्वीकार कर दिया जाना , चाहिए । मकान-मालकिन ने. यह 
पिटीशन इस रूप में अर्थात्‌ “फक एंथनी पब्लिक स्कूल, अपने प्रिन्सिपल 
मेयर की मार्फत” स्वयं ही फाइल किया था | समन की तामील प्रिन्सिपल 
पर ।2-5-982 को की गई थी । उन्होंने बेदखली के मामले में उपस्थित | 
होने तथा उसका प्रतिरोध करने की. इजाज़त के. लिए आवेदन तथा शपथपत्र | 
_ फाइल किया था । नियंत्रक ने इजाजत नहीं दी और ` उसके विरुद्ध बेदखली 
` का आदेश कर दिया । प्रिन्सिपल ने प्रस्तुत पुनरीक्षण पिटीशन . उसी रूप में 
इल किया है, जिस रूप में वाद किया गया था, अर्थात्‌ “फ्रँक एंथनी 
दस Rf प्रित्सिपल कर्नेल टुलेट की मार्फत ।” मकान-मालकित 
 'विटीशन फाइल करने के प्रिन्सिपल के अधिकार पर आक्षेप कैसे कर सकती है ? 
सिद्धान्त उसे यह आक्षेप उठाने से निवारित करेगा । मुझे इस 
' सार नहीं प्रतीत होता । मैं इसे अस्वीकार करता हूं । i 
इन कारणों से पुनरीक्षण पिटीशन स्वीकार किया जाता है। _ 
2983 का बेदखली आदेश अपास्त: किया जाता है। पक्षकार | 
अ नियंत्रक के समक्ष 77-0-7983 को उपस्थित होंगे 
लिए आवेदन का विनिश्चय गुणागुण के आधार 


वहन करेगे! [ 
पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किया 
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सूफराइट प्रा० लि० वनाम भारत संघ और अन्य 
(Roofrite Pvt. Ltd. Vs. Union of India and others) 
तारीख 5 अक्तूबर, 983 _ 
< [स्या० जगदीश चन्द्र] 
माध्यस्यम करार--सरकारी संविदा--सरकार नुकसानी के लिए अपने 
दावे का समायोजन अन्य संविदा से संबंधित पक्षकार की धनराशि सें से 
नहीँ कर सकती है--'उसै संविदा से उद्भूत होने वाले” पद से यह 
अभिप्रेत है कि विवादग्रस्त विषय का विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ संविदा 
की शर्तों का अवलम्ब लेना आवश्यक है तो मामला साध्यस्थस्‌ खण्ड के 
अन्तर्गत आता है । EN  - 
2. संविधान, ।950 अनुच्छेद 299---सरकारी संविदा यदि उसकी 
` निविदा की जाती है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति 
द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो. इले पुरा किया जां सकता है । 


वादी-पिटीशनर आई० एस०. आई० अनुज्ञप्ति के अधीन तार-फैल्ट का 


! बिनिर्माता है और एम० ई० एस० में रजिस्टर्ड ठेकेदार है । प्रत्यर्थी सं० ] की 
` ओरसेवादीपिटीशनर की निविदा स्वीकार कर ली गई किन्तु वादी पिटीशनर 
; ने प्रइ्तगत ठेका पूरा नहीं किया-। प्रत्यथियों ने वादी-पिटीशनर के ठेके को 


रदूद करने के पश्चात्‌ उसे किसी अन्य व्यक्ति से पूरा करवाया । प्रत्यथियों - 
ने यह चाहा कि वे प्रत्यथियों के अन्य संकर्म से वादी-पिटीशनर को देय 
रागि के विरुद्ध उपर्युक्त अभिकथित संविदा भंग के लिए नुकसानी मद्दे 
कतिपय राशि समायोजित कर ले । पिटीशनंरे ने उन्हें ऐसा समायोजन करने से ” 
अबरुद्ध करने के लिए स्थायी व्यादेश के लिए एक वाद प्रस्तुत किया । विचारण | 
आयालय और प्रथम अमीलन्यायालयं ने यह विनिइचय किया किपक्षकारोंके | 
बीच विधिमान्य रूप से पूरित संविदा थी और उसमें ऐसा माध्यस्थम्‌ खण्डया | 
i दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर है और यह विवाद उक्त माध्यस्थम्‌ खण्ड के 
रा है । उक्त दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों के विरुद्ध यह पुत्री 
` तत भस्तुत किया गया है। 23 


Ey निर्धारित पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किया गया. | 
ह एकेदार द्वारा सविदा के अभिकथित भंग के लिए 
! दावा ऐसा दांवा नहीं है जो डि 
MS ४7० आ अं 


०. 
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समय देय है और यह ठेकेदार को देय अन्य राशियों के | 
_विनियोजन नहीं कर सकती । यदि यह ऐसा करती है तो जा इसका 
अधिनियम की धारा 4 के अधीन, अनुसूची ] और सिविल तरि धयसथ 
908 के आदेश 39 के अधीन व्यादेश हारा अवरुद्ध आ हा संहिता, 
नुकसानी अथवा प्रतिकर का दावा, जिसके बारे में सरकार का का है। 
है कि यह उसको उसी संविदा या किसी अन्य संविदा के ५ 
है, केवल वाद लाने का अधिकार प्रदत्त करता है और यदि व. gi 
स्वीकार नहीं किया जाता है और उस पर विवाद किया जाता ह दावा 
ऋण नहीं है और इसका एकपक्षीय रूप से समायोजन वा यह्‌ 
द्वारा मनमाने तौर पर विनियोजन नहीं किया जा सकता मटकन सर 
वाद में चाहा गया-स्थायी व्यादेश अनुतोष विधि की सुस्थिर प्रतिपादना परः 
आधारित है और उसका प्रश्नगत संविदा से कोई सम्बन्ध नहीँ दे चीरा) 
'प्रतिकूल यह्‌ पक्षकारों के बीच प्रश्‍नगत संविदा. से स्वतंत्र शौर पृथक्‌ है। - 
इस प्रश्‍न के अवधारण को कसौटी यह है कि क्या प्रत्यथी का दावाः - 


- न्यायोचित है अथवा नहीं । यह अवधारित करने के लिए संविदा का, जिससे 


दोनों ही पक्षकार आबद्ध हैं, आश्रय लेना आवश्यक है। यदि बिवाद 
विषय पर विनिश्चय देने के प्रयोजन के लिए संविदा की शतो का अवलम्ब लेता 
आवश्यक हो तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि मामला. 
माध्यस्थम्‌ खण्ड के विस्तार के -अन्तर्गंत है और मध्यस्थ को उस पर 
विनिश्चय देने की अधिकारिता प्राप्त है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यरथियों 
द्वारा पिटीशनर से पूर्वोक्त अन्यायनिणींत और अनिङ्चित रकम के बारे में मांग 
किए जाने का अथवा प्रत्यथियों के सांथ क्री गई अन्य संविदाओं में पिटीनशर की 
राशियों के विरुद्ध विनियोजन और समायोजन के प्रश्‍न को विनिश्चित करते के 
लिए संविदा के निबन्धनों के-प्रति निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि 
इसके प्रतिकूल पक्षकारों के बीच सविदा का अवलम्ब लिया जाता बिल्कुल 
अच्यायोचित है और पिटीशनर द्वारा प्रत्यथियों के विरुद्ध किए गए वाद में 
स्थायी व्यादेश अनुदत्त किए जाने की प्रार्थना के बारे में विनिक्चय प्रहनगत 
संविदा पर दृष्टिपात किए बिना ही किया जा सकता है । (पैरा?) 


हे यह आवश्यक नहीं है कि सभी संविदाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 
299 में आदिष्ट रूप में पूरी की जानी चाहिए बल्कि कोई संविदा, यदि 
उसकी निविदा की जाती है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त सम्यक 
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो इसे पूरा किया 5 
सकता है । अभी यह प्रइन' शेष रहता है .क्रि क्या वह अधिकारी । 
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इव मामले में पिटी तर व्यित की निविदा स््रीकार की, वह ऐसा व्यक्त 

था जिसे भारत के राष्ट्रपति ते इस निमित ब्राविक्षत किया था । (पैरा 8) 

पेरा 

[974] ]974 आर० एल० आर० 2.8 : मारवाइ टैन्ट 7 
फैक्टरी बनाथ भारत संव (Marwar Tent 

| Factory Vs: Union of India); 

[974] [:974] 2 उम्र० नि०* प०: 3]0=एं० आई 

आर० ।974 एस० सी० 265 : भारत संघ वनाम : 


रमन आइरन फांडण्डरी (Union of India प्र. 
Raman Iron Foundry) ; 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


[972] [972] 2 उम° नि० प० निञ सा० 40 = 
आई आर० 972 एस० सी० 975 : भारत संघ 
और अन्य बच्च एन० के० प्राइवेट लिमिटेड और 
एक अन्य (Union of India, and others P;. 
N.K. Private Limited and another; 


!969]. [959] 2 उभ° नि० प० 94--ए० आई 
आर० ।969- एस० सी० 488 : भारत संघ 
बनाम सालवीन टिम्बर एण्ड. कन्स्ट्रक्शन क॑० (इंडिया) 
और अन्य [Union of India Vs. Salween 
Timber and Construction Co. (India) and 
others] 5 
का अवलस्ब॒ लिया गया । i 


सिविल पुनरीक्षण अधिकारिता : ।979 का सिविल पुनरीक्षण सं० 57. 
र सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ।5 के अधीन -पिटी शन । 
3 कीओरस्ते' -.. . श्री अमर जीत सिंह 

2 ` भ्यौ कोओस्से ` ` -... श्री रतन -लाल 


* ES . डे हे 
स्या० जगदीश चन्द्र : 


रि सिविल पुनरीक्षण श्री पी० के3 जैन दिल्ली के तत्कालीन अपर 
धीतस्थ न्यायाधीश के तारीख 9 अगस्त, ।977 के आदेश के 


} 
» : ड he 
| $ द; है >ू पे कक 
, Fey { CC:0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative है 


33993... 


+ 


66 Vinay /हफरा ईद, ह। लि Vani PURO ( न्या० जगदीश चर] 


विरुद्ध किग्रा गया है । उक्त आदेश द्वारा उन्होंने श्री के० सी० लोहिया 
दिल्‍ली के अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम वर्ग के तारीख 24 फरवरी, 976 
के आदेश के विरुद्ध वादी-पिटीशनर मै० रूफराइट प्रा० लि०, राजौरी गाइन | 
नई दिल्‍ली द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज कर दी थी । 


2. निचले दोनों न्यायालयों के सहमतिपूर्ण निष्कर्ष इस भाव के 

_ कि पक्षकारों के बीच आबद्धकर माध्यस्थम्‌ करार था और इस मुकदमेबाजी 

में जो संविवाद उठाये गए हैं उन्हें माध्यस्थम्‌ करार के अधीन मध्यस्थ को 
निर्देशित किया जाना था । 


_ 3. उपर्थृक्त दोनों ही निष्कर्षों को अब इस पुनरीक्षण पिटीशन में 
` वादी/पुनरीक्षण-पिटीशनर ने यह कहते हुए चुनौती दी हैं कि वे भ्रामक हैं। 


4. वादी-पिटीशनर आई० एस० आई० अनुज्ञप्ति के अधीन तार-फल्ट 
का विनिर्माता है और एम० ई० एस० में जलसह (वाटर प्रूफिग) , और 
नमीसह्‌ (डम प्रूफिंग) का रजिस्टर्ड ठेकेदार है । गैरिसन इंजीनियर, एम० ई 

` एस०, सागर छावनी में प्रत्यर्थी सं० 2 ने प्रत्यर्थी सं० । की ओर से धन्ना 
' में कतिपय.इमारतों की छतों को जलसह बनाने की व्यवस्था करने'की 
बाबत वादी-पिटीशनर को कतिपय निविदत दस्तावेज भेजी । वादीऽपिटीशनर 
ने अपनी निविदा भेजकर उसका अनुपालन किया जो निविदा प्रत्यर्थी सं० 2 है 
' , द्वारा प्रत्यर्थी सं० , भारत संघ की ओर से पत्र सं० 8472/3/ई०8 |, 
तारीख !5 जनवरी, 974 द्वारा स्वीकार कर ली गई । वादी-पिटीशतर | 
ने प्रश्तगत ठेका पूरा नहीं कियो और उसे प्रत्यथियों ने वादी-पिंटीशनर के | 
केके को रह करने के पश्चात्‌ किसी अन्य व्यक्ति से पुरा करवाया। पक्षकार _ 
» के बीच इस कारण विवाद उद्भूत हुए कि प्रत्याथयों ने उपयुक्त अभिकथित | 
` संविदा भंग के लिए नुकसानी मद्धे 2,426 रु० 50 पैसे की मांग 
` की और उन्होंने यह चाहा कि.वे उसको अ्रत्यथियों के अन्य संक से 
बादी-पिटीशनर को देय राशियों के विरुद्ध समायोजित कर लें । इस पर 
पिटीणनर-परतिवादी प्रत्यथियों के विरुद्ध स्थायी व्यादेश के लिए एक वाद लायो. 
उसने यह प्राथना की कि पश्चात्‌कथित को नुकसानी मद्धे 2.,426 
पशुरकत मांग करने से और साथ ही प्रतिवादी प्रत्यर्थियों iE 


= 
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अभिकथन करते हुए फाइल किया: कि पक्षकारों केबीच माध्यस्थम्‌ खण्ड 
'' ब्िद्यमानहेँ और यह कि वाद में आगे की कार्यवाहियों को रोक दिया जाए । 


6. जैसा कि ऊपर पहले ही इंगित किया जा चूका है विद्वान विचारण 
'्यायालय और साथ ही विद्वान्‌ प्रथम अपील न्यायालय ने भी यह विनिश्चय ` 
क्रिया था कि पक्षकारों के बीच विधिमान्य रूप से पुरित संविदा थी और उसमें 
नहा “ऐसा माध्यस्थम्‌ खण्ड था जो दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर है और यह भी । 
कि.पक्षकारीं के बीच विवाद, जो इस वाद की विषयवस्तु है, माध्यस्थम्‌ खण्ड हि 


के अन्तर्गंत आते हैं और उन्हें मध्यस्थ को निर्देशित किया जाना था। 


7. पिटीशनर के विद्वान काउन्सेल ने बहस के दौरान यह दलील 
` दी क्रि इस मुकदमेबाजी में जो संविवाद उठाया गया है उसका प्रश्नगत संविदा 
 सेकोई सम्बन्ध नहीं है और परिणामतः मध्यस्थ को इसे विनिश्चित करने की . 
f कोई अधिकारिता नहीं है और मध्यस्थ को. निर्देशित नहीं किया जा सकता ' | 
' पुनरीक्षक-पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल की यह दलील सही है क्योंकि 
प्रत्यथियों द्वारा पिटीशनर से नुकसानी के लिए की गई मांग और साथ ही | 
 प्रत्यथयों के अन्य संकर्म से पिटीशनर को देय कुछ अन्य राशि मद्धे उसका _ 
| ` विनियोजन और समायोजन की मांग भी इस कारण मान्य नहीं है कि नुकसानी | 
} मद्धे यह सांग अनिश्चित है और यह दावा अभी तक अनिर्णीत है और यह | 
हि ठो डिक्री की रकम नहीं है और जब तक दावे पर डिक्री नहीं दे दी जाती : 
उसका दावा नहीं किया जा सकता और नही उसके समायोजन और 
वितियोजन का दावा किया जा सकता हैः। विधि की इस प्रतिपादना के बारे 
: में दो स्पष्ट नजीरें, हैं और यह मारवाड टेट फंबट्री बतास भारत संघ और 
भारत संघ बनाम रमन आइरन : फाउण्डरी वाले सामलों में संप्रकाशित की. SR 
a इ हं । प्वेकथिंत नजीर दिल्‍ली उच्च न्यायालय की खण्ड त्यायपीठ की नजीर 
है जबकि पश्चातृक्थित नजीर उच्चतम न्यायालय. की, है । पश्चातकथित | 


गेजीर में यह अधिकथित किया गया है, : _ 7 आज 


र “ठेकेदार द्वारा संविदा के अभिकथित भंग के लिए नुकसा 
(सए ह का दावा ऐसा दावा नहीं है जो किसी ऐसी र 
हो: इस समथ देय'है और यह ठेकेदार. 


॥] 
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विरुद्ध इसका विनियोजन नहीं कर सकती । यदि यह ऐसा करती है 

तो उसे माध्यस्थम अधिनियम की धारा 4 के अधीन, अनुसूची | ` 

और सिविल प्रक्रिया संहिता, 908 के आदेश 39 के - अधीन व्यादेश- 

, द्वारा अवरुद्ध किया ज। सकता है ।” । 

पु्वेकथित नजीर में यह्‌ अधिकथित किया गया है कि नुकसानी अथवा प्रतिकर 
का दावा, जिसके बारे में सरकार का यह विचार है कि यह उसको उसी 
संविदा या किसी अन्य संविदा के बारे में देय है, केवल वाद लाने का अधिकार | 
प्रदत्त करता है और यदि वह .दावा स्वीकार नहीं किया जाता है और उस परः 
विवाद किया जाता है तो यह ऋण नहीं है और इसका एकपक्षीय रूप से | 
समायोजन अथवा सरकार द्वारा मनमाने तौर पर विनियोजन नहीं किया जा 


सकता । इस प्रकार पिटीशनर द्वारा वाद में चाहा गया स्थायी व्यादेश का 
भूनुतोष विधि की सुस्थिर प्रतिपादना पर - आधारित है और उसका प्रशश्‍तगत: 
संविदा से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसके प्रतिकूल वह पक्षकारों के वीच 
प्रशनगत संविदा से स्वंतंत्र और पृथक है। भारत संघ बनाम सालवीत टिस्बर 
एण्ड कर्स्ट्रकशन कं० (इंडिया) और अन्य! के रूप में सम्प्रकाशित 
उच्चतम न्यायालय की नजीर में, और जिसका विद्वान्‌ निचले अपील 
न्यायालय ने भी अवलम्ब लिया है, यह विनिश्चित करने की कसौटी अधिकथित 
की गई है कि क्या पक्षकारों के बीच विद्यमान विवाद संविदा के माध्यस्थम्‌ 
खण्ड के अन्तर्गत आता है या नहीं । इसमें यह कहा गया है कि --- 


“इस प्रस्न के अवधारण की कसौटी यह है कि क्या प्रत्यर्थी का 
दाव न्यायोचित है अथवा नहीं । यह अवधारित करने के लिएं संविदा 
का, जिससे दोनों ही पक्षकार . आवद्ध हैं, आश्रय लेना आवश्यक हैं। 
पदि विवादग्रस्त विषय पर विनिशचय देने के प्रयोजन के लिए संविदा 
की शर्तो का अवलम्ब लेना आवश्यक हो तो यह अभिनिर्धारित लि 
जाना चाहिए कि मामला माध्यस्थम्‌ खण्ड के विस्तार के अन्तगंत है 


हि *. और मध्यस्थ को उस पर विनिइचय देने की अधिकारिता 
४ प्राप्त है ।” * पे य 
` | यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यथियों द्वारा पिटीशनर से पुर्वोत अनायन 
Fo भौर अनिश्चित रकम के बारे में मांग किए जाने का अथवा प्रत्यथियोंके सी 


की गई अत्य संविदाओं में पिटीशनर की राशियों के विरुद्ध विनियोजन 


समायोजन के प्रइन को विनिरिचित करने के लिए संविदा के निबन्धनों के र्ति 
जे DT oS 


क ह (i969) 2 उम० नि० प० 94--ए० आई० भार० 969 एम०/सी० 488, 


CC-©. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हर 


रत " 
Ei 972) 3 स्स 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


:नि० प०, 984-दिल्ली 69 


“निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसके प्रतिकूल पक्षकारों के बीच 


संविदा का अवलम्व लिया जाना बिल्कुल अन्यायोचित है और पिठीशनर द्वारा 


` प्रत्यथियों के विरुद्ध किए गए वाद में. स्थायी व्यादेश अतदत्त किए जाने की 


परार्थता के वारे में विनिश्चय प्रश्‍नगत संविदा पर दृष्टिपात किए बिना ही 
किया जा सकता है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए इस मुद्दे पर निचले 
न्यायालय का निर्वचन भ्रामक है औरं उसे अस्वीकार किया जाता है । 

8. पिटीशनर के विद्वान्‌ काउम्सेल ने पक्षकारों के बीच अभिकथित 
संविदा के अस्तित्व में आने के तथ्य के बारे में भी . विवाद यह्‌ प्रकथन करते 
हुए किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 में अन्तत्रिष्ट विधि के 
आज्ञापक उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया हू । विद्वान्‌ काउन्सेल की इस 
दलाल का भारत संघ और अन्य बनाम एन० के० प्राइवेट लिमिटेड और 


हू ee ० ES ८. 
एक अन्यः वाले मामले में संप्रकाशित उच्चतम न्यायालय की नजीर से खण्डन 


Et है और इस नजीर के पैरा 8 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया 
"अवधारणार्थं जो न्यायिक प्रश्‍न उद्भूत होता है यह्‌ है-कि कया 
निष्पन्न संविदा थी और यदि थी तो क्या विधिमान्य और आबद्धकरः 
संविदा करने के .लिए संविधान के अनुच्छेद 299 की आज्ञापक. 
आ की पूति की गई है । इस न्यायालय ने यंह स्थिर किया है. 
Fe 299(]) में प्रयुक्त 'कही जाएंगी! और 
ता ड ठ अर्थ हो सकता है कि यह किसी विलेख 
जार अर म * लिखित संविदा द्वारा होनी चाहिए । यदि इसे 
डी के हारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत. व्यक्ति द्वारा 
त र है तो निविदा द्वारा आबद्धंकर संविदा और 
nN अस्तित्व में आं सकती है । कोई संविदा चाहे वह 
` छारा हो अथवा अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत न 


"किए गए ८ ii 
ए व्यक्तियों द्वारा आबद्धकर नहीं, हो सकती और यह पूर्णतः ` 


शुन्य है । है] 
इस प्रकार 


For इस न्‌ हर _ , 
कि सभी सं जीर से यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह आवश्यक नहीं है 


वदाएं के-संविधान के नुच्छेद - में 
बरी को जाती हए ह. न के अनुच्छेद 299 सें आदिष्ट रूप में 
3 हए बल्कि कोई संविदा, यदि उसकी निविदा की जातीं है 


नि० प० > - र 
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वधिनियम > > 
व्रिःनयम, 940 की धारा 34 के अधीन अ वेदन, आद्यांपान्त खच हह; 
खारिज किया जावा हैँ । काउन्सेल की फीस 500 5० है 


40. पक्षकारों को 24 अक्तूबर, 983 को विद्वान्‌ विवार 
न्यायालय क समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है । 
र मंजर किया गबा है 
पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किया गर 
द्e 
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राज्य (दिल्ली प्रशासन) वनास मित्रसेन और अभ्य 
[State (Delhi Administration) Vs. Mittar Sain and others] 
तारीख 6 अक्तूबर, 983 


a 


[ न्या आर० एन० श्रग्रवाल और न्या० मलिक जरीफुद्दीत] 


Fe 


वंड प्रक्रिया संहिता, :973--धारा 378--उक्त धारा 378 के अधीन 
दोषमुक्षित के विरुद्ध अपील में यदि साक्ष्य के संबंध सें दो प्रकार के विचार 
संभव हों और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण 
अपनाया हो और उसे दोधक्मुत कर दिया हो, तो अपील न्यायालय दोषमुक्ति 
को मात्र इस आधार पर नहीं बदलेगा कि वह साक्ष्य के सम्बन्ध सें दूसरा. 
दृष्टिकोण अपनाना चाहता है । 


: प्रत्यथियों पर नव वधू की विष दवारा हत्या करने का आरोप लगाया 

गया। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त उन्हें दोषमुक्त 

` ` क्रदिया।राज्य द्वारा ग्रपील पर उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर विस्तार- 

वैक विचार किया और उच्च न्यायालय इस निष्कर्षं पर पहुंचा कि मृत्यु 

गालिहृत्या या दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी बल्कि उसका कारणा विषदान 

ही था। किन्तु वस्तुतः विषदान किसने किया था, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा. सकता । 


अभिनिर्धारित-- अपील खारिज की गई । 


क द्वारा लिए गए मिथिल अल्कोहल की 'मात्रा के संबंध में. कोई 


gr निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । पति और उसकी सास दोनों ही 
बहाने भिथिल अल्कोहल दे सकते थे । इस मामले की परिस्थितियों में 
शस संभावना से इनकार 


बोहल हानि नहीं किया जा सकता कि सास ने मृतक को मिथिल 
केसी हे कि कहकर दिया हो । हम इस बात के प्रति सजग . हैं कि ऐसा 
7 0 ह स नहीं है कि मिथिल अल्कोहल टानिक के रूप में अथवा मूर्च्छा 
ता के रूप सें. दिया जाता है, किन्तु गांव में हर प्रकार के नीम-हकीम- 

नहीं हि RR की दवाएं बताते हैं। हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य 
था किसी एक शा. मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात्‌ सभी अभियुक्तों के पास 
सवश्षाीम३* अभियुक्त के पोस 


जेल 


र्क अनुशीलन करते पर हमारा यह निष्कर्ष है कि यह अभिनिर्धारित 
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न्या० अग्रवात) | 


करना निरापद नहीं होगा कि साबित परिस्थितियों की :ु'खला. 
भिन्न कल्पना की ओर इंरित न हीं करती । यह भी ज्ञातव्य है किय त है. 
के विरुद्ध अपील है। उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह मिक 
` ` है कि यदि साक्ष्य के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार सम्भव हों और वि | 
न्यायालय ने अभियुवत के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया हो और उसे छोड 
दिया हो तो ग्रपील भ्यायालय दोषयुक्त को मात्र इस धार प नहीं दल 
'कि वह दूसरा दृष्टिकोण अपनाना चाहता है। (पेरा 64, 65 ) | 


[977] ए० आई० आर० 977 एस० सी० 2]3: - जिम्मी i 
होमी भड्चा बनास महाराष्ट्र राज्य ( Jimmy Homi 
Bharucha Vs. State of Maharashtra); 

[!972] ए० आई० आर० 7972 एस० सी० 656 ; राम 60 - 
गोपाल बनास महाराष्ट्र राज्य. {Ram Gpoal Vs. 

State of Mabarasbtra ) [ 


» _ निर्दिष्ट किए गए। 


अपीली (दाण्डिक) अधिकारिता : ]976 की दाण्डिक अपील सं० ।29.' 
दिल्‍ली के अपर सेशन न्यायाधीश श्री डी० सी० अग्रवाल हैं 
29 नवम्बर, ]975 के आदेश के विरुद्ध अपील । 
अपीलार्थी की ओरं से 0०2 श्री डी० आर० गेठी, अधिवक्ता 
अ्याययाकीओर से :.. ` शी बावा गुरचरण सिंह, अधिवक्ता ` 


न्यायालय का निर्णय न्या० आर०, एन० अग्रवाल ने दिया। 
च्या० अग्रवाल : "च 


` _ हिल्ली प्रशासन द्वारा की गई यह अपील उपर सेशन न्यायाधीश 
~° नरवर, [975-के उस निर्णय के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विद्वात स्यायाधी | 
ने अपीलार्थी मित्रसेन, उसके पिता अतर सिंह और उसकी मां श्रीमती ताथो 
को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के वीं 
जपराध से दोषमुबत कर्‌ दिया था । उपयु'कत सभी अभियुक्तों के विस आरी 
| ब pS 9 सितम्बर, ]972 को अपने सामात्य आशय के थ 
मित्रसेन sl केसर रानी की हृत्या की थी।. त 
रहने के 2. हैमें श्री गुरंचरण सिह ने यह बताया हैकि अपील के ग 
गे दौरान अतर सिह मर गया । अतर सिंह का मुत्यु A ० 


. कर दिया गयाः है। 2 2 ५ 
। परिणामतः ~ ~ उपशमितं 
, (०-0. Nanalji ANE Fe विरुद्ध युपी 
न है ह 
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3, मतक केसर रानी जो बदरपुर निवासी रामचन्द्र (अभियोजन 
_ाक्षी-3) की पुत्री थी, दिल्‍ली के” नरेला गांव के निवासी मिन्नसेन से 
]9 जुलाई,, ।972 को ब्याही गई थी । हमें बताया गया है कि बदरपुर और 
नरेलागांव के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर - है । अभियोजन 
साक्षी-3 उत्तर रेलवे में गाड के रूप में नौकरी करता था । इस सम्बन्ध में 
कोई बिवाद नहीं है कि ठाका उत्सव के समय मृतक के माता-पिता ने मिठाई 
और फल के अतिरिक्त 2,।00 रुबये नकद तथा ऊनी सूट दिया था । साता- 
[पता ने विवाह में लगभग ।।,000 रुपये खर्च किए थे। हमें इस संबंध में 
संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि-उपर्युक्त रकम विवाह में खचे की 


आईथी।. 


4. ]8 जुलाई, 972 तथा 9 सितंबर, 972 के दौरान केसर 
राती अपने माता-पिता से मिलने दो ब 
972 को और फिर 25 अगस्त, ।972 को, जो रक्षाबंधन का दिन था। 


~ 


- अभियोजन, का पक्षकथन यह है कि उपर्युक्त दोनों बार ही केसर रानी ने यह. 


शिकायत की थी कि उसकी सास तथा इवसुर दहेज से खुश नहीं थे, जो विवाह 
'में दिया गया था और वे चाहते थे क्रि केशर रानी और भी उपहार लाए १ 


अभियोजन साक्षी-3 रामचन्द्र ने सह साक्ष्य दिया कि -वहः ! सितंबर को . 
अभियुक्तों के घर गया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को लाना चाहता था, किन्तु - 


युतो ने उसकी पुत्री ' को आयें नहीं दिया । उसने यह भी साक्ष्य दिया 
है कि केसर रानी उससे अङ्रेले में बात करना चाहती थी, किन्तु उसकी सास 
ने केशर रानी से कहा कि जो कुछ भी वह कहता चाहती है उसे सास की 
उपस्थिति में ही कहना होगा । 
ठ ऊ साक्षी-3 के अनुसार अभियोजन का पक्षकथन यह है 
के के ह सगभ I2 र रात को मित्रसेन एक और आदमी तथा 
-रानी न र और अभियोजन साक्षी-3 को. यह सूचना दी कि केसर 
हज जज ई और उसे तुरंत ही उसके साथ जाना चाहिए। उसने मित्रसेन से 
तथा उसकी म स केसी थी, किन्तु उसने कोई सीधा उत्तर नहीं द्या । वह 
भाद ता मिन्रसेन के साथ कार में गए और रास्ते मं उन्होंने अपने 
गन्द को भी काल़्काजी से ले लिया ।-रास्ते में कार चुंगी पर 


रकी अं f ह हे ५ र 
, त न ने चूंगी के इन्चार्ज से बात की । उनके यह पूछने पर कि 
तची पर क्यों रुका था, उसने बताया कि केसर रानी मर गई थी । 


पह भी कहा कि केसर रानी सासिक रोग से पीड़ित थी.और इसी 
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प्रशासन St 
) ब० मित्रसेन (न्या० अग्रवाल) 
कारण मर गई । यहां यह भी द्रष्टव्य 
ग हां यह भी प्रष्टव्य है कि अभियोजन साक्षी-3 प्र 

अक्तूबर, 972 को पुलिस को की गई रिपोर्ट में तथा अपने पर 
अभियोजन साक्षी-3/सी में भी यह कहा था कि का 


+ मित्रसेन रात में 
> दि में य प्रा CY पे एक वजे पे 
तीन बजे पूर्वाह्न में आया था और केसर रानी की मृत्यु के सम्बन्ध में स 


छने पर उसने कोई समाधानप्रदः 


i का आगे अभियोजन का पक्षकथन यह था कि 9 सितंबर को लगभग 
Ee बज अपराक्त में मित्रसेन, उसका पिता अतर सिंह और कुछ अन्य 
ल ह को 5 के लिए ले जा रहे थे चगी के .पास शव को पुलिस 
क लिया गेस ॐ न ता गो, 

व्यविति ने परि । (ऐसा प्रतीत होता हैं कि अभियुक्तों के पंडौस के किसी. 
१ य उलिस को यहु सूचना दी थी कि वह स्त्री, जिसका शव दाह के लि ए 
ले जाया जा रहा था, संदेहास्पद्‌ रिस्थिरि ने हैं के माह 

5 7 वहास्पद परिस्थितियों में मरी थी । पुलिस शव को 


चग ने र अ ड se हि > 
रुगी पर ले आई और फिर वहा से पुलिस थाने ले आई । मित्रसेत कार से 


मृतक क माता-पिता के घर गया और उन्हें अपने साथ लाया । 


7. ।0 सितंबर, 972 को ]2:0 0 बजे दोपहर को डा० भरत सिह. 


भभियोज -4 ने के 
साक्षी-4 ने केसर रानी, जिसकी उम्र ]7-78 ब॒ थी, के शव 
की परोआ की । डाक्टर को निम्नलिखित तथ्य मिले :-- 


4 शा _ 
शव धोती से ढका हुआ था और उस पर पेटीकोट, ब्लाउज 


तथा ब्रेजियर भी थे । कपड़ों में फटने के कोई निशात नहीं थे। 


पटोकोट के निचले भाग पर उल्टी की तरह की सूखी हुई खा 


सामग्री मौजूद थी । बाई कलाई पर दो कांच की चूड़ियां 


ड और बाई नासिका में एक लौंग थी । शरीर सामान्य गठन का थां ॥* 
ग a नह हे थीं i 
गर माट संपुण शरीर में मौजूद था । आंखें बंद थीं और दोते 


जर से ही सिकुड़ी हुई थीं । कोई उप नेत्र इलेष्मिका रक्तस्राव नहीं 
जा! मुंह के कोनों से खून मिश्रित द्रव बाहर आ रहा था | जीभ 
सामान्य स्थिति में थी । जीभ के बाई ओर के ऊपरी सिरे पर दातं कें 
निशान थे, जिससे खून रिस रहा था। ठुड्डी के बाई ओर लाल 
` रंग के धब्बे थे । नाखून सामान्य रूप से 'कुतरे हुए थे । योनि 


आस्राव नहीं हो रहा था और न ही योनि में किसी प्रकार 


हे कोई क्षति थी । स्तनों पर भी कोई क्षति नहीं थी। 
ॐ जांधके ऊपरी हिस्से पर पुरानी खरोंच थी जिस पर थू 


| हुई ह थी । शरीर पर और कोई क्षति नहीं थी । गले के टिशू. 
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सामान्य थे । गले के कोमल टिशुओं में किसी प्रकार का रक्तस्राव 


नहीं था। श्वांस नली सामान्य थी । गल ग्रन्थि उपास्थि, A 
उपास्थि तथा कंठिका अस्थि सामान्य थीं । दोनों फेफड़े सामाच्य 
थे | फेफड़ों के काटने पर द्रव रक्त रिस रहा था । दिल सामान्य 
था । पसलियां अक्षुण्ण थीं ।-पेट में लगभग 4 औंस अर्धपचित सामग्री 
थी । टट्टी पूर्णतः रक्तख्नावयुकत थी । छोटी आंतें गहराई तक सिकुड़ी 
हुई थीं । बड़ी आंतें सामान्य थीं । जिगर तथा तिल्ली सामान्य था । 
गुर्दे गहराई तक लाल रंग के थे । ऐडेनल तथा पैंक्रियाज सामान्य थे । 
गर्भाशय खाली था । सविक्स में कोई क्षतिः नहीं थी । ओवरी में कोई 
रोग का साक्ष्य नहीं था । खोपड़ी की हड्डियां सामान्य थीं । कपाल के 
निचले तल में कोई हैमोटोमा नहीं था |. मस्तिष्क सामान्य था । 
कोई रक्तस्राव नहीं था । रैक्टम और ब्लैडर आधे भरे थे । खून 
और मल साधारण थे और मेरी उपस्थिति में रासायनिक 
विश्लेषण के लिए दिल्ली के पुलिस सर्जन की मुद्रा सहित लिए गए । 
मृत्यूपरान्त परीक्षा के समय मृत्यु का कारण नहीं बताया गया । मृत्यु 

'से लगभग ।8 घंटे बीत चुके थे । मेरी रिपोर्ट अभियोजन साक्षी 4/ए 
है, जिस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं।” _ 


8. मल, अर्थात्‌ पेट की अंतर्वंस्तुओं, आंतों, गुर्दो, जिगर, तिल्ली तथा 


रक्त के रासायनिक विश्लेषण पर इथिल अल्कोहल और मिथिल अल्कोहल 
पाए गए । सेन्ट्रल फोरे जिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर डाक्टर 
पह राय जाहिर की कि मृत्यु अल्कोहल विष के कारण हुई थी । 


2. अन्वेषण.अधिकारी द्वारा इस संबंध में पूछताछ पर कि क्या 


इंथिल अल्कोहल और मिथिल अल्कोहल आत्मघात या मानवघात के प्रयोजनों 


के लिए 
काशत; दुर्घटनाजन्य या आत्महत्याजन्य होता है । 
किम 0. ऐसा प्रतीत होता है कि डाक्टर की इस रिपोट के पश्चात्‌ भी 
४3, अल्कोहल विषदान के कारण हुई थी, अन्वेषण अधिकारी ने आगे 
कायवाही नहीं की । 


!।. 24 फरवरी, 973 को रामचंद्र (मृतक का पिता) ने मुख्य 


र न्यायालय में प्रत्यथियों के -विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 
३02 के अधीन परिवाद फाइल किया । 


हा (ae CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


लिए जाते हैं, डाक्टर ने यह राय जाहिर की कि अल्कोहल विषदान 
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76 . राज्य (दिल्ली प्रशासन) ब० सिन्नसेत (न्या शा 
ल्त) 


f 2. अभियुक्तों ने दंड प्रकिया संहि 
. हुता की धारा 3| 
अपने बथानों में अभियोजन के पक्षकथन का प्रत्याख्यान किया त 


कहा कि 9/0 सितंबर, ]972 की रात को नह लगभग I2 बजे रासन्नद्र के | 


घर गया था और रामचंद्र से बताया था कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो ग 

मित्रसेन ने इस इंगित का भी प्रत्याख्यान किया कि उसने रामच 
इतना ही कहा था कि केसर रानी बीमार थी। मित्रसेन ने इस बा शा 
इनकार किया कि चूंगी पर उसने रामचंद्र से कहा था कि केसर रानी हा 


मा गैंग ं 
सिक रोग के कारण मरी थी । जहां तक मृतक के मुंह से खन आने का. 


संबंध है, सित्र 
। 5 कि कि वह खून नहीं था, बल्कि सिदुर था, थो 
` बात का प्रश्‍न है कि जज रानी को लगाया था। जहां तक इस 
गया था, मित्रेन उ ह के उपचार के लिए कोई डाक्टर नहीं बुलाया 

क्योंकि वह घर पर हीं रा इन बंध में कुछ भी मालूम नहीं ह 
ह क इ । ित्रसेन ने यह भी कहा किः वह यह नहीं 
कारण | सित्रसेन ने आगे अल्कोहल-विष के कारण मरी थी या किसी अन्य 
: की मृत्यु के संबंध में से पह भी कहा कि वह अपने श्वसुर के घर केसर राती 
कि उ SE करने लगभुग 5 बजे शाम को गया था, किंतु 


चकि उ मे 
कि उसके श्‍वसुर के प्रर में कोई नहीं था, वह एक: पड़ौसी के पास यह 


संदेश छोड 
` °$ थाया था कि केसर रानी मर गई थी और उसके माता-पिता को : 


तुरंत पहुंचना 
5 इसि चाहिए । मित्रसेन ने यह भी कहा कि वह रात को लगभग 


7 हक ही 
 7] बजे शते स्वसु के घर फिर गया था | 


` 73. अतर सि 


!2 बजे रात को । अतर सिंह ते इस 


भी इनकार किया ge 
Ro कैसर रानी के मुंह से खून आ रहा था । उसे 


के अनुसार Eo 
भुसार केसर रानी को सिंदूर लगाया गया था 


को' ही खन . समक : 
र Rr गया । अतर सिंह ने यह भी कहा कि वह 
ग अल्कोहल-विष के कारण मरी थी या किसी अव्य 


ONS Tus Bos - 
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]5. अपील की सुनवाई के दौरान हमारा यह विचार था कि 
साक्ष्यात सभी वरिस्थितियां अभियुक्तों के समक्ष नहीं रची गई है । र 
गह बितिएचय किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 373 के अधीन 
अभियुक्तों की आगे भी परीक्षा की जाए। 


76. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 33 के अधीन: अपने बयान सें 
2 भिन्रसेन ने कहा कि केसर रानी का शव दाह के लिए 0 बजे शाम को 
निकाला गया, और शव को पुलिस ने चूंगी के पास रोक लिया । अभियुक्त ने 
इस बात से इनकार किया कि यज्ञदत्त गौतम (अभियोजन साक्षी-) से यह 
` कहां गया था कि मृतक की मृत्यु . मासिक धर्म बिगड़ने के कारण हुई थी। 
मित्रसेन ने यह भी कहा कि केसर रानी की मृत्यु के दो मास पश्चात्‌ ही उसे 
यह पंता लगा कि वह शराव में विष के कारण-मरी थी। अभियुक्त ने कहा ' 
. कि उसे उस दिन केसर रानी की मृत्यु का कारण नहीं पता लगा था, जिस दिन 
उसकी मृत्यु हुई थी । भित्रसेन ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में उसने किसी 
से भी इससंबंध में नहीं बताया था कि केसर रानी की. मृत्यु कित्त परिस्थितियों 
में हुई थी। मित्रसेत ने आगे निम्नलिखित कहा :-- 5 । 


. “मेरी दुकान मेरे घर से दो फ़र्लांग दूर है। मैं दुकान के लिए : 

4 9 बजे सवेरे घर से जाता हूं और 7:30 बजे शाम को घर वापस ; 
` लोटता हूं । सदा की भांति मेरी पत्नी ने एक बजे दित में मेरा खाना  ' | 

भेजा और मैंने उसे खा लिया । लगभग 4-30 बजे या 5 बजे शाम £ 

को मेरा छोटा भाई भारत भूषण -मेरी दुकान में आय्राओरमुझसे : 
 कहाकि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है और मेरी मां रो रही है । मैं 

उरत घर गया । मैंने अपनी माँ से पुछा क्रि क्या डाक्टर को बुलाया 
गया था.। मेरी मां ने यह कहा कि वद्य कर्मवीर (अभियोजन साक्षी-2) | 
को बुलाया. गया था और वैद्य ने केसर रानी को देखने के बाद उसे 

घोषित -कर दिया था । मैं अपने इवसुर को केसर, रानी की मृत्यु 

` सेध में सूचना देने हेतु बदरपुर चलो गया । वहां मुझे*घर में 
नहीं मिला । पड़ौसियों से पूछने पर पता लगा कि 

` “पास अम्बाला गए हुए थे । मैंने पड़ौसियों से कह दि 
अशुर को यह बता दें कि केसर रानी मर गई | मैं. 


ह आया और, वहाँ अपने इवसुर का लगभग ।0| 
RNS G कह I 8072४ कि 


7 3 „राज्य (दिल्ली ४ शासन) T7५४5०॥भिजसेन ( भ्या ० 

« उचित नहीं होगा क्योंकि उससे दुर्गन्ध आनी शुरु 
हम लोगों ने यह निश्चय किया कि रात को ]0 ब 
शव को ले जाया जाए । पड़ौस के और गांव के लगभग सौ-हेह 
व्यक्ति शव-यात्रा में सम्मिलित थे । चूंगी के पास पुलिस आ रा 
` हमसे कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि उस स्त्री की मृत्यु अचानक 
हुई थी और वे चाहते थे कि उसकी मृत्यूपरांत परीक्षा की जाए। के 
पिता ने कहा कि मुझे जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि 
मृतक के माता-पिता आ गए थे अथवा नहीं । मैं मृतक के मात-पिता | 
के साथ लगभग दो बजे रात को पुलिस थाने पहुंच गया 
मुझसे कहा गया कि मैं घर चला जाऊं। इसलिए मैं मतक | 
माता-पिता -के साथ अपने घर चला आया। चृंगी से हम लोग 
पहले पुलिस थाने गए थे और पुलिस थाने से नरेला चले गए थे। 
मुझसे कहा गया कि पुलिस थाने में रात को ठहरने का कोई मतलब 
नहीं है और हमें सवेरे आना चाहिए । हम पुलिस थाने लगभग 7 या 
8 बजे सबेरे गए ।'” : 

!7. नाथो देवी ने कहा कि उसने केसर रानी के माता-पिता को उत 
परिस्थितियों के संबंध में नहीं बताया, जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी क्योंकि उसे | 
स्वयं ही इस बात का पता नहीं था कि केसर रानी कैसे मरी थी । नाथो देबी | 
ने आगे निम्नलिखित कहा :--- ः 


यह : “मैं अपने पशुओं की रखवाली के लिए खेतों में गई थी। मैं 
5 अपने घर लगभग 4 या 4-30 बजे शाम को .लौटी । मैंने पामा किं _ 
> केसर रानी बेहोश पड़ी थी । मैंने केसर रानी के मुंह में पानी डालने 
.._- ` की कोशिश की कितु मैं उसका मुंह खोलने में सफल न हो सकी। 
मैंने पहले" भी एक बार केसर रानी को मूर्च्छा आते र 
मैंने सोचा कि उसे फिर मूर्च्छा आ गई है। मैंने अपने 
को व्रैद्या जी को बुलाने भेजा। वैद्य जी आएं ओर. 
केसर राती को मृत घोषित कर दिया । मैंने अपने लड़के को £ 


था। 


और मैंने वंद्य बुलाया था । पड़ौस की औरतें 
गने लगीं ॥ मित्रसेन केसर रानी के. 


छ . . 
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'शव का दाह कर दिया जाना चाहिए और शव को सारी रात घर में 
रखना उचित नहीं होगा । शव दाह के लिए ले जाया जा रहा था; 
किंतु रास्ते में पुलिस ने रोक लिया ।” 


]8. इस बार अभियुक्तों ने अपनी: प्रतिरक्षा में 5 साक्षियों की परीक्षा 
-क्ी। दो साक्षी पड़ौस के हैं, तीसरा रामफल उस कार का मालिक है, जिसमें 
मित्रतेन अपने इवसुर के घर गया था, चौथा कृष्ण स्वरूप अतंर सिह के कुटुम्ब 
क्ापुरोहितहै और प्रतिरक्षा साक्षी 5 भारत भूषण नाथो देवी का छोटा लड़का 
है, जो घटना के समय लगभग ।0 वर्ष का थां । 


NN) 
a9 


{ 9. प्रतिरक्षा साक्षी-। और 2 ने यह साक्ष्य दिया कि केसर रानी 
| की मृत्यु का समाचार पाकर वे अतर सिंह के घर गए थे । उन्होंने यह कहा कि 
मित्रसेन अपने सास-शवंसुर को लाने गया था और मित्रसेन लगभग 7 या 
7-5 बजे शाम को वापस लौटा और उसने कहा कि उसके सास-इवसुर 
अम्बाला गए थे और उसने पड़ौसियों को यह संदेश दिया है कि उनके. लौटते 
ही वे उन्हें सूचना दे दें कि केसर रांनी मंर गई थी और . उन्हें तुरन्त आ 
जाना चाहिए। प्रतिरक्षों साक्षी- ने यह साक्ष्य दिया कि उसके पूछने पर नाथो 
दवी ने उससे कहा कि वह लगभग 2 बजे दिन में खेतों में गई थी और उस समय - 
6 केसर रानी पूर्णतः स्वस्थ थी, किन्तु जब वह 4 बजे शाम कौ लौटी तो उसने 
॒ ou र रानी बेहोश थी । इस साक्षी ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया 
र i मृत्यु के कारण के संबंध. में उसने 6 भी व्यक्ति 

:20. अभियोजन साक्षी 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है किरि 
Ee मत्रसेन के 
शा mr पर उसने केसर रानी को देखा था और उसे पूर्णतः स्वस्थ 
ल भी कहा कि उसने किसी से यह न हीं पूछा कि केसर | 
की मृत्यु कैसे हुई थी । साक्षी ने य री न विवा व 
E ससे माता-पिता Te र भी कहा है कि उसने मित्रसेन तथा 
हि रतिर आओ ठ र के केसर रानी की मृत्यु कँसे हुई थी । किन्तु 
EE. ९ या था कि वह मर गई थी और उन्होने केसर राती 


का ही 
मिनसेन के र र जताया था । इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि _ 
से संबंध अच्छे थे | ः म से अच्छे थे और नाथो देवी के अपनी पुत्रवधू .... 


न 2] प्र \ द ह 
ए. का साक्षी-3ने यह साक्ष्य दिया है कि 972 में उसके | 
. . 5 थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंऽ 3993 था और, लगभग 


~ 


\ 


हे जि ब्द् : | 
66-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu: An 


| „` रास्त ऽसा) नतित अमवाल) 
र 70 या 2 वर्षं पहले एक दिन मित्रसेन उसके पा आया था और अपनी 
; ` पत्ती की मृत्यु के बारे में बताया था । वह मित्रसेत को अपनी कार में लगभग 
4-30 बजे या 4-45 बजे शाम को फरीदाबाद fe बदरपुर में उसके 
 तास-श्वसुर के पास उसके प्रर ले गया थां। मित्रसेन ने उसे कहा था कि केसर 
राती के माता-पिता अम्प्राला चले गए थे और फिर लगभग ]0-30 या . 
` 40-45 बजे शाम को वह भित्रसेन को उसके सास>शवसुर के घर ले गया था pe 
और केसर रामी के माता-पिता को वह कार में ले आया था और उन्हें पुलिस 
राते पर छोड़ दिया था । प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया 
aR बह मित्रसेत को गत 20 या 25 वर्ष से जानता है और उसने 'बदरपुर | 
' ` (केसररानीके माता-पिता का. निवास स्थान) जाने का कुछ भी किराया . 
. नहीं लिया। इस साक्षी ने यह भी कहा हैं कि -उसके यह पूछने पर कि केसर 
; ` रानी कैसे मरी थी 'मित्रसेन ने उससे कहा कि कुछ “गड़बड़ हो गई है” और 
वह नहीं जानतां कि उसकी मृत्यु कंसे हुई। 2 


5 


22. अभियोजन साक्षी 4 कृष्ण स्वरूप ने कहा कि डाक घर में नौकरी 
करने के अतिरिक्त वह पुरोहित-कमं भी करता है और वह मित्रसेन का 
पुरोहित है । लगभग 6 या 7 वर्ष पूर्व वह मित्रसेन के घर 6-5 या 6-30 
बजे शाम को गया था। उसने पूजा की थी और शव पर कफन उढ़ाया था ` 


हि और मृतक के मुंह में गंगाजल भी डाला था । | = 
` ` 23:प्रतिरक्षा साक्षी-5 भारत भूषण ने यह्‌ साक्ष्य दिया कि जिस दिन. हा 
केसर राती की मृत्यु हुई थी उस दिन लगभग एक बजे अपराह्न में वह मित्रसेन £ | 


ना ले गया था और खाना मित्रेसेन को देते के बाद वह टिफिन 


[ ते यह भी अभिसाक्ष्स दिया है कि उसकी मां खेतों में गई थी । 
ने यह भी साक्ष्य दिया है कि खेलने के बाद वह्‌ लगभंग' 4 बजे 
और उसकी मां भी उसी संमय लौटी थी।तथा | 
क केसर रानी की हालत खराब थी ओर उसे | 
[या और कमवीर वैद्य को बुला लाया । डसकी | 
कहा और वह जाक़र मित्रसेन को भी बुला 
षित कर दियां था।.इस साक्षी ने यह भी 

0 बजे दिन में दिल्‍ली गया था। | 

प्रतिपरीक्षा में, भारत भूषण तें यह 


, पुत्री केसर रानी कभी भी मासिक धमंजन्य रोग से पीड़ित नहीं थी और न ही 


के संबंध में नहीं की गई। 


2 
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कहा है कि केसर रानी ने खाना बनाया था और टिफिन कैरियर में रखा था और 
खाना देने के बाद वह टिफन कैरियर !-30 बजे दिन में वापस ले आया था। 
भारत भूषण ने यह भी कहा है कि जब केसर रानी ने खाना बनाया था और 
उसे टिफिन कैरियर में दिया था तो वह पूर्णतः स्वस्थ थी । उसने यह भी कहा 
है कि उसने केसर रानी के शव .के समीप कोई बोतल पड़ी हुई नहीं 
पाई थी । 


24. अभियोजन के पक्षकथन से इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता 
कि केसर रानी को मृत्यु 9 सितंबर को लगभग 4 या 5 बजे शाम को इथिल 
एंड मिथिल विषदान के कारण हुई थी। केसर रानी का विवाह ।9 जुलाई, 
972 को मित्रसेन से हुआ था और उसकी मृत्यु 9 सितंबर को हुई थी । इस 


` अल्पावघि के दौरान वह अपने माता-पिता के घर दो बार गई थी । पहली 


बार 22 जुलाई को और दूसरी बार 25 अगस्त को रक्षाबन्धन के दिन । 
मृतक का स्वास्थ्य : - ड 
25. अभियोजन साक्षी-3 रामचन्द्र ते यह साक्ष्य दिया है कि उसकी 


किसी अन्य स्त्री रोग से पीड़ित थी । साक्षी ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया | कं न 
हैं कि अभियुक्तों: ने उससे कभी भी नहीं कहा था कि उसकी पुत्री बीमार थी 
या किसी बीमारी से पीड़ित थी । 2 2 
26. अभियोजन साक्षी-8 लक्ष्मी देवी ते यह असिसाक्ष्य दिया हैकि 
उसकी पुत्री केसर रानी काफी स्वस्थ थी और वह कभी किसी रोग से पीड़ित | 
नहीं थी । द Fee 
27. अभियोजन साक्षी 3 तथा 8 की प्रतिपरीक्षा उनके उपयु 
के संबंध में नहीं की गई। अभियोजन साक्षी 9 अर्म रींचन्द 
साक्षी 3 का दूसरा दामाद है, अभियोजन साक्षी !0 | 
अभियोजन साक्षी 3 का भाई है और अभियोजन ' 
अभियोजन साक्षी 8 का भाई है, अभियोजन को ओ 
उक्त साक्षी मृतक के निकट संबंधी हैं उन्हें 
सो उसका पता होता । उक्त साक्षियों को. 


.- 28. अभियुक्त 
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मित्रसेन ने थह नहीं कहा है कि केसर रानी को कोई विशेष रोग था। 
प्रतिरक्षा साक्षी 2 ने, जो अभियुक्तों का पड़ौरी है, यह अभिसाक्ष्य दिया हैं 
कि अभियुक्तों के परिवार में उसका आना-जाना था और उसने कुछ बाई 
मृतक को देखा था और उसे पूर्ण स्वस्थ पाया था । 

29. अभियुक्त नाथो देवी ने मात्र इतना कहा है कि एक बार 
केसर रानी को मूर्च्छा आई थी । इसके अलावा वह यह नहीं कहती कि 
केसर राती को कोई अन्य रोग था । उपर्युक्त साक्ष्य से हम यह पाते हैं कि 
इस बात के अतिरिक्त कि केसर रानी को एक बार मूर्च्छा आई थी, उसका 
स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा था । उसके विगत रोग के सबंध में कोई वृत्तांत 
उपलब्ध नहीं है । केसर रानी लगभग ।7 या ।8 वर्ष की थी और स्वस्थ 
'नारी थी । 
दहेज : 

30. अभियोजन साक्षी 3 रामचन्द्र तथा अभियोजन' साक्षी 8 लक्ष्मी 
देवी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि केसर रानी ने 22 जुलाई को आने पर 
उनसे यह कहा था कि उसके सास-श्वसुर यह कह रहे थे कि उन्हें समुचित दहेज 
नहीं मिला था अभियोजन साक्षी 3 तथा 8 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है 
कि उनकी पुत्री 25 अगस्त को आई थी और उसने 'उनसे कहा था कि 
उसकी सास उसे हमेशा ताना दिया करती थी कि उसके पिता ने कुछ भी 
नहीं दिया है । उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि केसर रानी ने उनसे कहा 
था कि उसके सास-इवसुर और मित्रसेन यह वह रहे थे कि विवाह उनकी 
पसंद का नहीं था और इस विवाह को समाप्त करना होगा । 
| 3!. अभियोजन साक्षी 9, 0, ]] तथा 74 ने भी यह साक्ष्य दिया 
है कि केसर रानी यह कह रहीं थी कि उसके सास-दवसुर और भित्रसेन दहेज 
-से संतुष्ट नहीं थे | 


32. विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन के इस पक्षकथन 
'पर विश्वास किया,है कि सास-इवसुर और पति दहेज से संतुष्ट नहीं थे । हमने 
अभियोजन साक्षी 3, 8, 9, 70, ! तथा ]4 के बयानों का सावधानी पूर्वक 
अनुशीलन किया है और हमें विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधी श के उपर्युक्त 
निष्कषं से असहमत होने का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलेता । : 


33. विद्वान्‌ अपर सेशन न्शायाधीश ने चिकित्सक की राय को ध्यान . 


'में ?रख़ते।हुए कि इयिल तथा मिथिल विषदान के कारण मृत्यु साधारणतया 
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आत्मघाती या दुर्घेटवाजन्य होती है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए 
कि दहेज के संबध में असंतोष था, यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संभव है 
कि केसर रनी ने आत्महत्या को हो । हम यह स्पष्टतः कहना चाहते हैं कि 
स तिष्कर्द का कोई आधार नहीं है। 

34. केसर रानी युवा नारी थी और उसका विवाह उसकी मृत्यु से: 
लगभग 50 दित पूर्वं हुआ था। इस संबंघ्र में कोई संदेह नहीं है कि केसर रानी 
की मृत्यु इथिल और निथिल अल्कोहल विषदान के कारण हुई थी । हमें इस 
वात का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि इस युवा नारी' ते आत्महत्या 
की थी । मात्र यह तथ्य कि पति और उसके माता-पिता ने दहेज के संबंध में 
नाराजगी जाहिर की थी, मृतक को ऐसी असहाय स्थिति प्रें नहीं ला सकता था, 
जो उमे अपना जीवन समाप्त करने को वित्रश कर दे । इस निष्कर्ष पर पहुंचने 


an 


में एत अन्य परिस्थिति भी हमें प्रेरित करती है और वह यह है कि 7-8 ' 


बर्ष की नारी, जेपी हिं वह थी, इथिल और मिथिल अल्कोहल के संबंध में 
जावफारी नटीं रख सकती थो । दो प्रक्रार की सभावनाएं हैं, या तो अल्क्रोहल 
घर में थाया वह उपके द्वारा बाजार से लाया गया था, हमें इस वात का निदचय 
है कि मृतक को इथिल और मिथिल अल्कोहल की जानकारी नहीं हो सकती 
थी और बाजार से उसके द्वारा इसके खरीदे जाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
35. अन्य विकल्प यह है कि उसने इथिल और मिथिल अल्कोहल 
संग्रोगवश ले लिया हो। हमें इस निष्कर्षं के लिए भी कोई कारण नहीं 
मिलता । अभियुक्तों ने यह नहीं कहा है कि इशिल या मिथिल अल्कोहल घर 
में था । चह यह नहीं कह सकते हैं -कि उन्होंने कोई ऐसी बोतल देखी थी, 
जिसमें अल्कोहल रही हो और जो मृतक के पास पड़ी हो या घर में किसी 
अन्य स्थ'न पर पड़ी हो । मिथिल अल्कोहल की दुर्गन्ध वमनकारी होती है 
और उसका स्त्राद ज्वलनशील होता है। और उसे गलती से या दुरषेटनावश्ष 


नहीं लिया जा सक्ता । 


। 36. मात्र अन्य निष्कर्षं यह हो सकता है कि इथिल और मिथिल 


अल्कोहल मृतक को दिया गया हो । मित्रसेन के दो भाई और तीन बहनें हैं ॥ 


प्रतिरक्षा साक्षी 5 ने यह साक्ष्य दिया है कि ।972 में उसकी सभी बहनों का 
विवाह हो चुका था । मित्रसेत सबसे बड़ा लड़का है और प्रतिरक्षा साक्षी 5 


षण छोटा लड़का है । घटना के समय भारत भषण की आयु लगभग 


भार 
oe कोहल विष दिए जाने कीं 


दस वर्ष थी । अतः उसके द्वारा मृतक को अल 


संभावना नहीं हो सकती । घर में अन्य व्यक्ति मात्र मित्रसेन, नाथो देवी ओर 


'अतर सिंह थे । 
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37. प्रतिरक्षा साक्षी-5 ने यह साक्ष्य दिया है कि वह विद्यालय से 
लगभग !2-30 बजे अपराह्न में घर आया था और एक बजे अपराह्न में 
वह मित्रसेन के लिए खाना ले गया था और उसकी मां खेतों में गई हुई थी, 
तथा उसके पिता लगभग 7]-30 बजे दिन में दिल्‍ली गए थे। प्रतिरक्षा 
साक्षी 5 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह मित्रसेन के लिंए खाना 
ले गया था और उसके परचात्‌ मित्रसेन को खाना देने के बाद टिफिन कैरियर 
के साथ वापस लौटा तो उसने केसर रानी को पूर्णतः स्वस्थ पाया था । यहः 
सुसंगत है कि अभियुक्तों द्वारा यह प्रयास किया गया है कि दो बजे से चार 
बजे अपराह्न में, जो निश्चायक समय है, घर में केसर रानी के अलावा और' 
कोई नहीं था । 

38. नाथो देवी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 3]3 के अधीन इस 
ब्यायालय के समक्ष अपने बयान में 8 सितंबर, 983 को यह कहा है कि 


अपने पुत्र प्रतिरक्षा साक्षी 5 को वैद्य जी को बुलाने के लिए भेजा । वैद्य जी: 
आए ओर उन्होंने केसर रानी को मृत घोषित कर दिया | 


39. अभियोजन साक्षी 2 कमंवीर वादी है, जिसके संबंध में कहा 
गया है कि वह केसर रानी को देखने गया था । अभियो जन साक्षी 2 ने यह 


साक्ष्य दिया है कि 9 सितंबर, ]972 को लगभग 4/5 बजे शाम को एकः 


~ 


^ 
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बताया कि उसे मूर्च्छा आती थी और वह बेहोश हो जाया करती थी और 
नाथो देवी ने यह सोचा था कि केसर रानी को फिर मूच्छ आ गई थी और | 
वह बेहोश हो गई थी । इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि नाथो देवी ते 
रोना-चिल्लाना शुरु कर दिया और वह अपने घर लौट आया । अभियुक्तों 
द्वारा प्रतिपरीक्षा पर इस साक्षी ने यह कहा कि उसने नाथो देवी से कहा था 
“कि वह कोई उपकरण नहीं लाया था, कितु उसकी जिद करने पर उससे 
केसर रानी की परीक्षा की और उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया । 


. 40. अभियोजन साक्षी 2 से पुलिस द्वारा ।4 नवंबर, !972 को 
“पहली बार पूछताछ की गई थी और फिर !4 जनवरी, 973 को पूछताछ की' 
“गई थी । हमने अभियोजन साक्षी 2 के बयान को सावधानीपुर्वंक पढ़ लिया 
था और हम यह पाते हैं कि उसका साक्ष्य स्पष्टवांदितापू्ण नहीं है ओर ऐसा 
-संभव है कि उसे अभियुक्तों ने साक्षी होने के लिए तैयार किया हो। यह बात 
पूर्णतः समझ में आती है कि जब अभियोजन साक्षी से मृतक की परीक्षा करने 
को कहा गया तो उसने केसर रानी की परीक्षा करने में संकोच क्यों दिखायां। 
-हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि जब अभियोजन साक्षी 2 
अतर सिंह के घर आया, तो केसर राती की स्थिति गंभीर थी अथवा वह 
-मर चुकी थी । हम इस बात को भी मानते को तैयार नहीं हैं कि उसने 
-नाथो देवी से यह कहा था कि चूंकि वह किसी रोगी की परीक्षा करने नहीं 
आया था, इसलिए वह उस्र स्त्री की परीक्षा करते या उसके लिए दवा लिखने 
में असमर्थ था । इससे अभियोजन साक्षी 2 का आचरण अस्वाभाविक हो 
-जाता है और उसका आना भी संदेहास्पद । 

4. उपयुक्त दृष्टिकोण में अभियोजन साक्षी 3 तथा 8 का परिसाक्ष्य 
“कि नाथो देवी ने उनसे कहा था क्रि कोई भी डाक्टर या बैद नहीं बुलाया 
जाया था, सच हो सकता है । 


42. अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति, जो अभियोजन साक्षी 2 के साक्ष्य 


“को अविश्वसनीय बनाती है, यह है कि यदि Re 
तो यह विश्वास करना असंभव है कि उसे इस बात का पता वहां 


-मृत्यु अनैसगिक थी । उसे निश्चित रूप से वमत से अल 


और उससे अवश्य ही दुरगेच्ध आ र. 
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उसने मृतक की परीक्षा की होती 


कोहल की गंध आई | 


होती, जो मृतक के पेटीकोट पर पाया गया था। उस समय वमन ताजा था. 
: ही होगी । अभियुक्तों को इस बात का भी | 


-पता अवश्य लगता कि मृतक के मुंह के कोनों से खून रिस रहा था 
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43. उस तारीख को भी जब अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की 
धारा 33 के अधीन विचारण न्यायालय के समक्ष बयान दिए थे उन्होंने 
यह कहा था कि उन्हें मृत्यु का कारण पता नहीं था। इस न्यायालय में भी 
नाथो देवी ने कहा कि उसे स्वयं इस बात का पता नहीं था कि केसर रानी 
कंसे मरी थी और इसलिए उस परिस्थिति के संबंध में, जिसमें केसर रानी 
की मृत्यु हुई थी, उसके माता-पिता को बुलाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


44. मित्रसेन ने कहा था कि उसकी पत्नी की मृत्यु के दो मास बाद 
ही उसे इस बात का पता लगा कि वह मदिरा विषदान के कारण मरी थी 
और चूंकि उसे केसर रानी की मृत्यु के दिन उसकी मृत्यु के कारण का पता 
नहीं लगा, इसलिए उस परिस्थिति के संबंध में, जिसमें केसर रानी की मृत्यु 
हुई थी, किसी को कुछ बताने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 


45. यह स्वीकार किया गया है कि केसर रानी डेढ़ बजे दिन में 
पूर्णतः स्वस्थ थी और उसे 4 बजे अपराह्न में मृत पाया गया । मृत्युपरांत' 
' परीक्षा के समय यह पाया गया क्रि मृतक के मुंह के कोतों से खून आ रहा था । 
मृतक के मुंह से खून आना अभियुकतों द्वारा तथा. अभियोजन साक्षी 2 द्वारा 
अवश्य ही देखा गया होगा, जबकि उन्होंने मृतक को देखा था । पेटीकोट पर 
वमन से, जो उस समय ताजा रहा होगा, शराब की दुर्गन्ध अवद्य ही आ 
रही होगी । यह विशवास करना 'असंभव है कि अभियुक्तों. को इस बात का पता 
नहीं चला था कि मृत्यु अनैसगिक थी । 

46. मित्रसेन ने डाक्टर बुलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । यदि हेम 
यह्‌ विशवास भी कर लें कि अभियोजन साक्षी-2 ने मृतक को देखा था और 
उसे मृत घोषित किया था तो हमें यह निश्चय है कि मित्रसेन घर आने पर 


मात्र उस राय से संतुष्ट नहीं होता और दूसरा डाक्टर बुलाता और यह जानने | 


का प्रयत्न करता कि उसकी पत्नी को हो क्या गया था । घर आने पर 
मित्रसेन का आचरण (यदि यह मान भी लिया जाए कि उसे बुलाया गया 
था और वह्‌ दुकान से घर आया था) पूर्णतः अनैसर्गिक और उसंकी निर्दोषिता 
से असंगत है । हे 

यह प्रतिरक्षा कि मित्रसेन मू 
बुलाने गया था, पूर्णत: झूठ है : 
47. मित्रसेन ने कहा कि जब उससे कहा गया कि केसर रानी मर 


'गई है तो वह प्रतिरक्षा साक्षी 2 रामफल की कार में फरीदाबाद के निकट ; 


तक फे माता-पिता को 5 बजे शास को 
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बदरपुर केसर रानी के माता-पिता को यह दुःखद समाचार बताने गया । किंतुः 
अपने सास-श्वसुर के घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके सास-श्वसुर 
अम्वोला गए हुए थे, इसलिए उसने पड़ौसियों से यह कहा कि वह उसके: 
शवसुर को यह बता दें कि केसर रानी मर गई थी । 

48. अभियोजन साक्षी 8 लक्ष्मी देवी ने मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य 
दिया कि 9 सितंबर को उसका पति रात में आया था और खाना खाने के 
बाद उसने कहा कि वह अगले दिन सवेरे केसर रानी को लाने नरेला जाएगा। 
लगभग ।-00 बजे रात को मित्रसेन कार में आया, उसके साथ ड्राइवर और 
एक अन्य व्यक्ति ही था और उसने बताया कि केसर रानी गंभीर रूप से 
बीमार थी । 

49. प्रतिपरीक्षा में अभियोजन साक्षी 8 को ऐसा इंगित नहीं किया. 
गया कि वह 5 तथा 6 बजे शाम को घर में नहीं थी। अभियोजन साक्षी 3 
रोमचंद्र से भी इस संबंध में प्रतिपरीक्षा नहीं की गई कि वह तथा उसको पत्नी 
9 सितंबर को बदरपुर से बाहर गए थे और वे 9 सितंबर की शाम को अपने घर 
में नहीं थे। 

50. प्रतिरक्षा साक्षी! त्था 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वे 
9 सितंबर को अतर सिह की पुत्रवधू की मृत्यु का समाचार पाकर उसके घर 
गए, तो उन्होंने मित्रसेत को नहीं पाया और उन्हें यह बताया गया कि वह 
अपने सास-इवसुर को लाते गया था और लौटने. पर मित्रसेन ने यह बतायाः 
था कि उसके सास-श्वसुर अम्बाला गए हुए थे। प्रतिरक्षा साक्षी-3 रामफल 
ने यह साक्ष्य दिया है कि 9 सितंबर को वह मित्रसेन कें साथ दो बार बदरपुर 
गया था । पहली बार 4-30 बजे अथवा 4-45 बजे अपराह्न में तथा दूसरी 
बार ।0-30 या ।0-45 बजे अपराह्न में । हमें यह अभिनिर्धारित र में 
कोई संकोच नहीं है कि प्रतिरक्षा साक्षियों के उपर्युबत बयान सही नहीं हैं 


. और उन्होंने उक्त बयान मात्र अभियुक्तों का पक्षपोषण करने के उद्देश्य से 


किया है। यदि यह सही होता कि मित्रसेत अपने सास-श्वसुर के घर. 
5 बजे शाम को गया था तो अभियोजन साक्षी-3 तथा 8 की प्रतिपरीक्षा इस 
संबंध में प्रतिरक्षा के पक्षकथन के इस पहलू के संबंध में अवश्य ही की मई 
होती । ऐसा इसलिए ओर भी किया जाता चाहिए था कि अभियोजन साक्षी 8 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसका पति 9-00 बजे शाम को वापस लौट 
आया था जिसकी विवक्षा यह है कि वह घर से बाहर नहीं गई थी । 


5]. अभियुक्त केसर. रानी" के शव को दाह के लिए । 0-00 तथा 


he 
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7-00 बजे रात में ले जा रहे थे। यह निश्चय ही अप्रायिक है । वे स्पष्टतः 
ही यह चाहते थे कि केसर रानी का शव-दाह उसके माता-पिता को बताए 
"बिना कर दिया जाए, ताकि केसर रानी की मृत्यु का कारण गुप्त बना रहे 
और उसको केवल केसर रानी के ससुराल के घर वाले ही जानें । हमें इस 
संबंध में कोई संदेह नहीं है कि यदि मृत्यु नैसगिक होती (जैसा कि अभियुक्तों 
ने दावा किया है) तो अभियुक्त उसे जल्दी में शव-दाह के लिए नहीं ले जाते 
और उसके माता-पिता तथा अन्य संबंधियों की प्रतीक्षा करते । यदि मित्रसेन 
का यह कथन कि वह अपने सास-इवसुर के घर 5-00 बजें शाम को गया था; 
'सही होता तो वह या तो उसके लौटने की प्रतीक्षा करता या किसी को उन्हें 
संदेश देने के लिए वहां छोड़ देता । अभियुक्तों द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण 
'कि वे केसर रानी के शव को इतनी अधिक रात को दाह के लिए उसके माता- 
पिता की प्रतीक्षा किए बिना क्‍यों ले जा रहे थे, विइवसनी नहीं है । 


` 52. यह स्पष्ट है कि किसी पड़ौसी ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि 
केसर रानी की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी । यदि यह सूचना समय 
पर नहीं मिलती तो अभियुक्त चुपचाप केसर रानी का शव दाह कर देते 
और इभ प्रकार उसकी मृत्यु के कारण का कोई भी सत्र नहीं बचता और वे 


~ 


. उसके माता-पिता को दूसरे दिन सबेरे उसकी बीमारी के पूर्वकल्पित-वृत्तान्त 
सहित बताते। ० 


ः मासिक घर्म बिगड्ने से मृत्यु : 
5828 53. हमारे समक्ष यह साक्ष्य है कि मित्रसेन और अतर सिंह के पास 


` मृत्यु के कारण के संबंध में सुगम स्पष्टीकरण था । इस संबंध में अभियोजन 
` साक्षी-! का साक्ष्य महत्वपूर्ण है । अभियोजन साक्षी-] यज्ञदत्त गौतम सुसंगत 
गय पर नरेला की चुंगी पर तैनात था । अभियोजन साक्षी- ने यह साक्ष्य 
2 सितंबर, 972 को लगभग 9-30/9-45 बजे शाम को उसने 
गे दाह के लिए नरेला के श्मशान की ओर शव ले जाते हुए 
और भित्रसेन शव यात्रा में थे । शवयावा के बैरिअर पार 
लिस और शव-यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया। 
केः का था और 
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मृत्यु हुई थी । साक्षी ने यह भी कहा कि उसे यह पता लगा है कि यह 
एक प्रकार की मासिक धमं से संबंधित बीमारी थी । साक्षी ने यह साक्ष्य 
दिया कि शव यात्रा में नरेला के बहुत से व्यक्ति थे । 

54. अभियोजन साक्षी-! के साक्ष्य से इस संबंध में कोई संदेह नहीं 
रह जाता कि जब पुलिस ने शव को रोका और बैरिअर पर ले आए 
तो अभियोजन साक्षी-] से कहा. गया कि संबद्ध स्त्री की मृत्यु मासिक धर्म 
बिगड़ने के कारण हुई थी । प्रत्तिपरीक्षा की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि 
अभियुक्तों का पक्षकथन उस समय यह था कि केसर रानी की मृत्यु अत्यधिक 
रक्तस्लाव के कारण हुई थी । 


55. अभियोजन साक्षी-3 ने यह साक्ष्य दिया है कि चुंगी पर मित्रसेन 
ने उससे कहा था कि केसर रानी की मृत्यु हुई थी ओर उसके द्वारा बताया गया 
मृत्यु का कारण मासिक धर्म संबंधी बीमारी थी । अभियोजन साक्षी-8 अर्थात्‌ 
मां ने यह साक्ष्य दिया था कि अभियुक्तों के घर पहुंचने पर अभियुक्त मित्र सेन 
क्री मां ने उससे कहा था कि केसर रानी के गृप्तांगों से खून आ रहा था और 
उसी के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी । मां ने यह भी अभिपाक्ष्य 
दिया है कि उसकी पुत्री मासिक्र धर्म संबंधी बीमारी से कभी भी पीड़ित नहीं 
-रही । 2 


56. अभियोजन साक्षी 3 तथा 8 के उपर्युक्त अभिसाक्ष्य का बिरोध 
इस आधार पर किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तथा मजिस्ट्रेट को 
दिए गए परिवाद में भी अभियोजन साक्षी-3 द्वारा यह नहीं कहा गया कि 
-मित्रसेन या उसकी मां ने उनसे यह कहा था कि केसर रानी की मुत्यु 
-मासिक धर्म बिगड़ने (अत्यधिक रक्तस्राव होते) के कारण हुई थी । काउंसेल 
-ने यह भी दलील दी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा परिवाद में अभियोजन 
साक्षी 3 ने मात्र इतना कहा था कि मित्रसेन ने रात में उनके घर में आने | 
के बाद यह कहा था कि केसर राती की मृत्यु हो गई थी ओर मृत्यु का कारणं 
-पुछने पर उसने कोई समाधातप्रद उत्तर नहीं दिया था। काउंसेल ते यह दलील 
दी है कि अभियोजन साक्षी-3 तथा 8 का न्यायालय में यह बयान कि उनके 
घर पर मित्रसेत ने यह कहा था कि केसर राची गंभीर रूप से बीमार थी. 
और मात्र चुंगी पर ही उसने यह कहां था कि केसर रानी की मृत्यु हो गई 
-थी और मृत्यु का कारण मासिक धमं बिगड़ता बताया था। यह पक्षकथना में | 
अपवृद्धि है और पश्चातूचिन्तन का परिणाम है, जो प्रथम इ | 
अरिवाद में दिए गए वृत्तांत से असंगत हैं | 


~ 
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57. इस तथ्य से निरपेक्षः कि मित्रसेन ने अभियोजन साक्षी-3 तथा 
'8 से उनके घर पर मृत्यु के संबंध में बत'या था या चुंगी पर बताया था, 


अभियोजन साक्षी-3 तथा 8 बीमारी या मृत्यु के कारण के संबंध में 


अवश्य ही पूछते। हम अभियोजन साक्षी 3 तथा 8 का इस संबंध में 
विश्वास करने के लिए प्रवृत्त हैं कि मित्रत्तेत ने अभियोजन साक्षी-3 से कहा 


था कि मृतक की मृत्यु मासिक धर्म विगड़ने के कारण हुई थी और मित्रसेन 


की मां ने अभियोजन साक्षी-8 से कहा था कि केसर रानी{की मृत्यु अत्यधिक 
रक्तस्राव के कारण हुई थी । इस मत को इस साक्ष्य से समर्थन मिलता है 
कि जब शव को रोका गया था तो अभियोजन साक्षी-। से यह कहा गया था 
कि केसर रानी की मृत्यु मासिक धमं विगड़ने के कारण हुई थी। यह सही 


है कि अभियोजन साक्षी यह नहीं कहंता कि मित्रसेन या उसके पिता ने उसके. 


यह्‌ कहा था कि केसर रानी की मृत्यु मासिक धर्म विगडने के कारण हुई थी । 
कितु ऐसी सूचना मित्रसेन या उसके पिता द्वारा ही दी जा सकती थी, क्योंकि 
यह ब्रात उनकी अनन्य जानकारी में थी | 


_ 56. शव परीक्षा के समय डा भरत सिंह ने यह पाया क्रि मृतक 
के मुंह के कोनों से खून आ रहा था। अभियोजन साक्षी-4 ने भी यह्‌ कहा 
है कि उसने केसर रानी के मुंह से खून आते देखा था। सभी अभियुक्तों ने 
विचारण के दौरान अपने बयानों में इस वात से इनकार किया था कि मृतक 
क मूह से खून आ रहा था। अभियुक्तों ने यह कहा था कि मृतक को सिन्दूर 
लगाया गयां था और उसे ही खून समझ लिया गया था । यह स्पष्टीकरण 
पूर्णतः मिथ्या है । 


39. आत्महत्या या दुधंटनाजन्य मृत्यु की संभावना का प्रत्याख्यान 
करने के बाद निश्चायक प्रश्‍न यह उठता है कि किसने मतक क्रो मिथिल 
अल्कोहल विष दिया था। हमने पहले ही यह अभिनिर्धा रित्त किया है कि मृतक 
को अल्कोहल. बिष देने का अवसर केत्रल मित्रसेन को, उसकी मां नाथो 


देवी को, और उसके पिता अतर सिंह को (जिसकी अब मृत्यु हो गई है) “ 


प्राप्त था । 


60. प्रत्यथियों के विद्वान्‌ काउंसेल श्री गुरचरन सिंह ने.यह दलौल 
दी कि विषदान के कारण हत्या की दशा में हेतुक के अतिरिक्त अभियोजन 


को यह भी सावित करना चाहिए कि (क) मृतक की मृत्यु संबद्ध विष 
के कारण हुई थी, (ख) अभियुक्त के पास वह विष था, (ग) उसे सह 


अवसर प्राप्त था कि वह मृतक को विष दे सके और यदि उपर्युक्त तथ्य 


न 
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सावित हो जाएं, तभी न्यायालय यह निष्कर्षं निकाल सकता है कि अभियुक्त 
ने मृतक को विष दिया था जिसके कारण मृत्यु हुई थी । काउंसेल ने राम 
गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य! के प्रति निर्देश किया जिसमें निम्नलिखितं 
अभिनिर्धारित किया गया था :— 


“विषदान के कारण मृत्यु की दशा में हेतुक होने पर ही यह 
सावित हो सकता है कि मृतक की मृत्यु संबद्ध विष कें कारण हुई थी । 
वहू विष अभियुक्त के पास था और उसे यह अवसर प्राप्त था कि 
वह मृतक को विष दे सके | तभी न्यायालय यह तिष्कर्ष निकाल 
सकता है कि अभियुक्त ने मृतक को ,वष दिया था, जिसके कारण 
उसको मृत्यु हुई थी । 


प्रस्तुत मामले में न तो हेतुंक, न विषदान और न ही उसका 
कब्जा साबित किया गया है । अतः अभियुक्त दोषमुक्त कर दिया 
गया ।” 


6. उपर्युक्त दलील पर विचार-विमर्श करने से पूर्व हम साक्ष्यगत कुछ 
और तथ्यों कीः अवेक्षा करना चाहेंगे । नाथो देवी ते विचारण के दौरान यह कहा 
कि केसर रानी को एक वार मूर्च्छा आई थी इस बयान को अभियोजन साक्षी-2 
का बयान सपुष्ट करता है । अभियोजन साक्षी-2 ने यह अभि साक्ष्य दिया कि 
नाथो देवी ने उससे कहा था कि केसर रानी को मूर्छां आया करती थी ओर 

ह बेहोश हो जाया करती थी और उस दिन भी उसने यह सोचा था कि 
केसर रानी को मूर्च्छा आई.थी और वह बेहोश हो गई थी । निस्संदेह अभियोजन 
साक्षी-2 के साक्ष्य पर विचार करते समय हमने इस संबंध में संदेह व्यक्त 
किया है कि उसे मृतक की परीक्षा करने के लिए बुलाया गया था। किलु 
जब अभियोजन साक्षी-2 अभियोजन साक्षी के खूप में उपस्थित हुआ है तो 
उसके साक्ष्य की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

62. अभिलेख पर ऐसी सामग्री है, जिससे यह उपदाशित होता है कि 
नाथो देवी का उपर्युक्त कथन सही हो सकता है। अभियोजन साक्षी-3 
रामचन्द्र ने यह्‌ कहा है कि उसने एक पत्र सभी अभियुक्तों को लिखा था 
(स्पष्टतः ही 25 अगस्त के बाद) कि उसकी पुत्री छोटी उम्र की थी और वह 
उन्हें उनके घर में अधिक समय तक नहीं छोड़ सकता । उसने यह्‌ भी 
अभिसाक्ष्य दिया है कि | सितंबर, 922 को वह अभियुक्त के घर गया 
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और केसर राची को अपने साथ लाना चाहता था, किन्तु उन्होंने केसर रानी 
को यह कह कर भेजने से इनकार कर दिया कि वह अभी जल्दी ही रक्षा-वंधन 
` के अवसर पर अपने; मां-बाप के घर गई थी । अभियोजन साक्षी-3 द्वारा 
दशित अपनी पुत्री को उसके अपने पति के साथ एक सप्ताह रहने के बाद ही 
वापस लाने की चिता आश्चर्यजनक है भौर सामात्य आचरण नहीं है। 
पमान्यतः नवविवाहित द॑पत्ति साथ-साथ रहना चाहते हैं । ; 


63. एक अन्य छोटी-सी परिस्थिति, जो अभियोजन साक्षी-8 के साक्ष्य. 
[ में आई है, यह है कि वह 9/।0 सितंबर को अभियुक्तों के घर गई थी तो 
“2५ उसे किसी स्त्री ने बताया था कि उसने केसर रानी को लगभग 2-00 बजे 
अपराह्न बाहर से उपले लाते देखा था | यह बात यदि सही थी तो इससे यह 
दशित होगा कि केसर रानी लगभग 2-00 बजे अपराह्न में पूर्णतः स्वस्थ थी । 
एक अन्य परिस्थिति भी है जो उल्लेखनीय है वह यह है कि अभियोजन साक्षी-8 ' 
ने यह्‌ साक्ष्य दिया कि उसकी पुत्री ने उससे कहा था कि उसकी सास ने उससे 


कहा था कि वह उसे एक ऐसी दवा देगी जिसको लेने से वह अत्यंत स्वस्थ 
महसूस करेगी | 


; 64. अब श्री गुस्चरन सिंह की दलील. को लें । अभियोजन ने संदेह 
सेपरे यह साबित कर दिया है कि मृतक मिथिल अल्कोहल विषपान के 
कारण मरी थी । मिथिल अल्कोहल पानी में सरलता से घुल जाता है। 
मिथिल अल्कोहल से वमनकारी गन्ध आती है और उसका स्वाद ज्वलनशील 
` है। चिकित्सीय साक्ष्य में हमें मिथिल अल्कोहल की मात्रा का पता नहीं 
लगता जो मृतक द्वारा ली गई थी । श्री गुरचरन सिंह ने यह दलील दी है 
कि मृत्युपरांत परीक्षा के दौरान डाक्टर को अल्कोहल की गंध नहीं आई और 
| यह दशित होता है कि ली गई मिथिल अल्कोहल की मात्रा ज्यादा 

थी सायनिक विस्‍लेषण से यह दशित होता है कि मिथिल अल्कोहल 


स्तुओं, आंतों, गुदो, जिगर, तिल्ली और खून में थी । हम 
bs हैं कि मृतक द्वारा लिए गए मिथिल 
निस्चित Ek श्ट न्ह निकाला 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नि० प० ]984दिल्ली रू 93 


हर प्रकार के नीम-हकोम होते हैं जो तरह-तरह की दवायें बताते हैं । हमारे 
समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि केसर रानी की मृत्यु से पूर्वं या उसके 
पश्चात्‌ सभी अभियुक्तों के पास या किसी एक अभियुक्त के पास मिथिल | 
अल्कोहल था । E 


65. अभिलेख का सावधानीपूर्वक अनुशीलन करने पर हमारा यह | 
निष्कर्ष है कि यह अभिनिर्धारित करंना -निरापद नहीं होगा कि साबित | 
परिस्थितियों की श्वुखला इस दोष से भिन्त कल्पना की ओर इंगित नहीं | 
करती । यह भी ज्ञातव्य है कि यह दोषमुक्त के विरुद्ध अपील है । उच्चतम 
न्यायालय ने बार-बार यह अभितिर्धारत किया है कि यदि साक्ष्य के संबंध में 
दो प्रकार के विचार संभव हों और विचारण न्यायालय ते अभियुक्त के प्रति | 
अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया हो और उसे छोड़ दिया हो तो अपील स्यायालय | 
दोषमुक्ति को मात्र इस आधार पर नहीं बदलेगा कि वह दूसरा दृष्टिकोण | 
अपनाना चाहता है। देखें जिम्मी होमी भड्चा बनाम महाराष्ट्र राज्य! । | 
हमारा यह्‌ निष्कर्षं है कि यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि विचारण. 3 
न्यायालय द्वारा साक्ष्य के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण अयुक्तियुक्त और | 
निराधार है । 2 


66. उपर्युक्त कारणों से हम अपील खारिज करते हैं। _ ह 
अन्वेषण : | fo 


67. इस मामले का विवेचन समाप्त करने से पूर्वं हम. अन्वेषण 
सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करेगे । हमारा निष्कर्ष है कि अन्वेषण 
ने यह रिपोर्ट प्राप्त करने पर कि केसर रानी की मृत्यु संदेहास्पद प 
में हुई थी, शव को अपने कब्जे में लेने के अलावा कोई न 
अन्वेषण अधिकारी को चाहिए था कि वह कम से कम < 
निकट संबंधियों एवं मित्रों से उन परिस्थितियों 
जिनमें केसर रानी की मृत्यु हुई थी। 
।। अक्तूबर, ]972' को अभियोजन साक्षी 3 द्वा 
भी अन्वेषण अधिकारी ने : कार्यवाही नः CE 


94 "णस तिम थे? प्रसंग क्या ० सफरहीन) 


पश्चात्‌ कि अल्कोहल विषदान अधिकांशतः आतत्महत्यात्मक या दुर्घटनाजन्यँ 
होता है । अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण में कोई रुचि नहीं ली । व्यथित 
पक्षक्रार के पास परिवाद फाइल करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं 
बचा । यदि अन्वेषण अधिकारी ने तत्परतापूर्वक कार्य किया होता, अपराध- 
स्थल का निरीक्षण किया होता, अभियुक्तों तथा अन्य साक्षियों से पुछताछ की 
होती तो हमें यह निश्चय है कि इस मामले का भाग्य और ही होता और 
अभियुक्त दोषी पा जाने पर दंडित किए जाते । 


68. हम यह भी कहना चाहेंगे कि इस मामले में यह दशित होता 
है कि उच्चतर -अधिकारियों ने इस मामले के संत्रंध में कोई रुचि नहीं ली । 
हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि इस तरह के मामलों में, जहां 
अपराध चुपके-चुपके किए जाते हैं, अन्वेषण कम से कम पुलिस के इंस्पेक्टर 
की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में अपराध- 
स्थल को परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यदि बुद्धिमत्तापुर्वक की जाए तो 
उससे न्यायालय को सत्य का पता लगाने में काफी सहायता मिलेगी । हमारा 
यह विचार हैँ कि राज्य के विद्वान्‌ काउसेल श्री सेठी की यह दलील बिल्कुल 
गलत नहीं है कि इस केस से अन्वेषण अधिकारी और अभियुवत के बीच 
दुस्संधि की गंध आती है । हम इस आशा के साथ विवेचन समाप्त करते हैं 
कि भविष्य में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों के अन्वेषण में अधिक 
रुचि लेंगे । 

. 69. निर्णय की एक प्रति दिल्‍ली के पुलिस आयकत को उनकी सूचना 
के लिए भेजी जाए । ट 


न्य!० सफरुद्दीन : 


69. अपने विद्वान्‌ भ्राता न्या० अग्रवाल.से पूर्णतः सहमत होते हुए भी 
मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं । इस मामले में हमारा सरोकार इस प्रश्‍न की 
परीक्षा से भी है कि क्या किसी युवती की, जिसे पहले किसी प्रकार की बीमारी 
नहीं थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना पाने के पश्चात्‌ भी पुलिस 
प्राधिकारियों ने ऐसा आचरण किया है जो विधि और न्याय द्वारा उनसे 
अपेक्षित था। नं 


70. इस मामले में अन्वेषण अभिकरण ने अपने कानूनी कृत्यों का 


सद्भावी रूप में पालन नहीं किया और जानबूझकर निष्क्रिय रहे मानो कुछ 
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भी न हुआ हो । यह अभिकरण अन्वेषण में इस परिकल्पना के अनुसार देर 
करता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि इस मामले में कोई कार्यवाही न 
करनी पड़े । मृतक के कपड़ों पर वमन की विद्यमानता के बावजूद भी अभिकरण 
ने घटनास्थल का निरीक्षण इस उद्देश्य से करने में उपेक्षा की कि अपराध में 
लिप्त करने वाली वस्तु वहां से प्राप्त हो सकती थी । ऐसा उन्होंने इस बात 
के बावजूद भी किया कि इस प्रकार का निरीक्षण उनके सामान्य और दैनन्दिन 
कर्तव्य के अनुसार होता । यदि अन्वेषण अभिकरण ने सामान्य रूप से कार्य 
क्रिया होता तो कदाचित उसे अपराध में फंसाने वाली कोई न कोई वस्तु मिल 
गई होती । यदि यह मान भी लें, यद्यपि कि यह अभिनिर्धारित नहीं कर रहे 
हैं कि अभियुक्तों के परिवार में ऐसी प्रथा थी कि शव को नहलाया नहीं जाता 
था और उसे अंतिम संस्कार के लिए काठी में नहीं भेजा जाता यह प्रशन फिर 
भी बचा रहता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना पाकर क्या यह्‌ 
प्रथा पुलिस संबद्ध पुलिस अधिकारी की जानकारी में तुरन्त आ गई। यदि यह्‌ 
उसकी जानकारी में नहीं थी तो जिस स्थिति में शव दाह के लिए ले जाया 
जा रहा था और यह तथ्य कि ऐसा रात की निस्तब्ध घड़ी में किया जा रहा 
भा, सामान्यतः पुलिस अधिकारी के संदेह को जागृत करता । किन्तु दुःख है कि 
ऐसा नहीं हुआ । इससे मृतक के पिता, जो रेल विभाग में गार्ड है, के इस 


कथन को समर्थन मिलता है कि यद्यपि कि वह राहत के लिए छोटे-बड़े सभी 


अधिकारियों के पास दौड़ता रहा किन्तु उसकी दुःखपूर्ण व्यथा किसी ने नहीं सुनी 
और प्रत्येक अधिकारी उदासीन रहा । हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते 


“कि सुसंगत समय पर भार-साधक पुलिस अधिकारी शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने 
ताला था । कदाचित यह कारण हो सकता है कि पुलिस ने उस लड़की की 


मृत्यु के कारण की छानबीन करने में उत्साह नहीं. दिखाया ओर ऐसा उन्होंने 


इस बात के बावजूद किया कि जब शव को कब्जे में लिया गया था तो यह 
“निश्चय किया गया था कि मृत्यु के कारण का पता लगाया जाए । 


7]. इस मामले में ऐसा बहुत कुछ है जिसके संबंध में टिप्पणी की 


"जाए । पुलिस शब को कब्जे में लेने के लिए आतुर है । वह मृत्यु का. कारण 


पता लगाने के लिए दृढ़ निश्चय है किन्तु इस मामले के संबंध में आगे छानबीन 
"करने की उसकी इच्छा अचानक उड़ जाती है । हम यह भी कह सकते हैं कि 


मृतक के शव को लेने के पश्चात्‌ पुलिस द्वारा मृत्यु के कारण के संबंध में संबद्ध 
“व्यक्तियों से पूछताछ करने का प्रयत्त नहीं किया गया । और ऐसा इस तथ्य के 


बावजूद किया गथा कि लड़की को दाह के लिए उसके माता-पिता की 
"अनुपस्थिति में और उनकी जानकारी के बिना तथा रात की निस्तब्ध घड़ी में 
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ले जाया जा रहा था । यह बात अभिलेख से पूर्णतः स्पष्ट है कि शव को जल्दी 
से जल्दी जला देने की अनुचित जल्दबाजी की जा रही थी । पुलिस अधिकारियों 
के उदासीन और आकस्मिक रवैये से मात्र सामान्य और ताकिक निष्कर्ष यही 
होगा कि पुलिस अधिकारी मामले का अन्वेषण करने का शुरु में विनिश्चय 

bs करने के पश्चात्‌ शीघ्र ही पूर्णतः उदासीन हो गए । उन्होंने ऐसा क्यों किया, 
इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है । 


72. हमारे समक्ष अपीलार्थी के क।उन्सेल श्री सेठी ने एक अत्यन्त 
सशक्त सुझाव यह रखा है कि शव को कब्जे में लेने के पश्चात्‌ और यह जानने 
के पश्चात्‌ कि मृतक की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, पुलिस 
सामान्यतः और मामूली तौर पर इतनी उदासीन नहीं होती और न ही संदिग्ध 
व्यक्तियों को निश्चिन्त सोने के लिए घर जाने देती। उसका सुझाव अत्यंत 
अर्थपुणं है । स्पष्टतः अन्वेषण अधिकारी सब-इंस्पेक्टर बल्लू राम ने, जो शीक्र 
ही सेवानिवृत्त होने वाला था, जोरदार रूप में अन्वेषण करने की बजाय किसी 

और उद्देश्य की प्राप्ति में ही लग गथा । कुछ भी सही हो, यह बात तो है ही 

कि इस मामले के तथ्यों से यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो गई है कि अन्वेषण 

अधिकारी अचानक उदासीन हो गया । मृतक के पिता द्वारा सतत प्रयत्न करने 

पर ही केस कुछ आगे बढ़ सका । किन्तु इतनी गफलत के बाद कुछ खास 

लाभ नहीं हो सका । अतः हमें यह मत सखेद व्यक्त करना पड़ रहा है कि इस 

> मसल निष्कर्षं से बचना असंभव है कि इस मामले में एक युवती पत्नी की मृत्यु का 

| कारण या तो अपराध हो सकता है अर्थवा यह हो सकता है कि अत्यधिकं 

मानसिक यंत्रणा के परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली हो । यदि हम 

सान लें कि यह आत्महत्या का मामला था, तो भी पुलिस इस बात से मुक्त 

नहीं हो जाती कि वह सही-सही तथ्यों का पता लगाए । पत्नी की मृत्यु किसी 

के द्वारा प्रकोपन तथा विवशकारी कार्यों का भी परिणाम हो सकती है. जिसने 
उसे ऐसा निरुपाय मार्ग अपनाने के लिए विवश किया । 


ले जसे मामले में पुलिस को यह बात समझती 
यह्‌ एक नव-वधू की उसके सास-श्वसुर के घर में मृत्यु है और 
जाने वाले संभाव्य व्यक्ति उस घार में रहने वाले ही 


मृत्यु कारित हो सकती है किन्तु उसका घातक क्षति कारित करने का कोई. 
न ८ ~ बिना £ Fa 
. भाशय न होना--यदि अभियुक्त द्वारा मारने के आशय के बिना एक ही 


रूप से वह धारा 304 के भाग [ि को परिधि के 


` के आशय के बिना एक. ही वारः 


` होतों क्या: 


eT "NN NN __ /## 
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सोने के लिए घर-जाने देता है। हम ऐसे सथ्यों की उपेक्षा करके अंधेर-गर्दी 
और भराजकता की स्थितियां पैदा करने का खतरा मोल लेंगे। हम इन तथ्यों 
को उभार कर सामने इस उद्देश्य सेः नहीं. रख रहे हैं कि हमारे में इन तथ्यों 
का पता लगाने की योग्यता है बल्कि मात्र इस उद्देश्य से कि ये बातें राज्य. को 
पता लगे ताकि ऐसी घटनाओं के पुनः घाटित होनें को निवारित करने के' लिए 


आवश्यक कदम उठाए जा सकें और नागरिक को सुरक्षा का अश्वासन मिल 


सके । मैं प्रस्थापित आदेश से सहमत हूँ। 
अपील खारिज की गई ॥ 
ब्रह्म | f a5 
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- (Ram Parsad Vs. State) Fe 

तारीख 74 नवम्बर, 7984 . 

` [च्या० आर० एन० अग्रवाल और मलिक शरोफुद्दीन] >> 

दण्ड संहिता, 860--धारा 302 और धारा 304 का भाग ॥-- 
अभियुक्त का क्षणिक आवेश सें फंसौले से एक ही वार किया जाना अभियुक्त 
को इस बात का ज्ञान होना कि वह ऐसी क्षति कारित कर रहा था जिससे 


- 


किया गया हो अथवा ऐसी क्षति कारित करने के आवय के बिना. 
गया हो जिससे मृतक के भरने की सम्भावना हो तो ऐसे मामले को 
दण्ड संहिता, ।860 को धारा 302 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे 


इस! अपीलः में'विधि का मुख्य विचारार्थं 


के आशय के बिना वार किया गय 
'ऐसे मामले को दण्ड संहिता व 
4 के भाग ग 


की 


$ 
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a 


न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मृतक और उसकी पत्नी का सामात्य 

दीवार पर गाय के गोबर के उपले पाथने के जिदपूर्ण दृष्टिकोण के कारण 
ह . झभक्षङ्वारों के सम्बन्धों में कुछ तनाव था | अभियुक्त इसे ` पसन्द नहीं, करता था 
और इसके लिए वह अनिवार्यतः आक्षेप कर रहा था । घटना के दिन अपीलाथीं 

अपने मकान की छत पर गाय के गोबर के उपलों को फैंकने के लिए गया । 

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दूसरे पक्षकार को गालियां देना प्रारम्भ 

__ कर दिया जिससे मृतक और .तीन अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो उसके पीछे-पीछे 

पहुंचे, आ गए | मृतक ने गाथ के गोबर के उपलों को फँकने के लिए आक्षेप 

किया और गाली देने के लिए आक्षेप किया और यह कहा गया कि उसके 


' तुरन्त पश्चात्‌ अपीलार्थी ने मृतंक अपीलार्थी को मृतक को पकड़ने के लिए : 


कहा और उसके साथ-साथ उसने मृतक के सिर पर कसौले से वार किया । इस 
मामले में कोई ऐसा स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि क्या अपीलार्थी छत पर कसौले 
के साथ गया था या क्या उसने उसको क्षणिक आवेश में वहां पाया और न 
ही इस तथ्य के वारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि क्या मतक के आक्षेप 
करने के बाद पक्षकारों के ब्रीच में क्या हुआ । इस सम्बन्ध में न्यायालय केवल 
अंदाजा ही लगा सकता है किन्तु सम्भवत: चूंकि, अपीलार्थी और मतक अपीलार्थी 
गाय के गोबर के उपलों को साफ करते के विचार से छत पर गए थे इसके 
बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक को मारने की बात तो क्या उस 
पर,हमला करने का बिल्कुल भी आशथ नहीं था । सम्भवतः मतक द्वारा आक्षेप 
करने पर कुछ गरमागरमी हुई और उसी प्रक्रिया में अपीलार्थी ने मृतक पर 
कसौले से वार किया ओर वह कमीला उसके सिर पर पड़ा जिसके परिणाम- 
स्वरूप: मृतक की मृत्यु कारित करने वाली क्षति हुई । ऐसे मामले में ऐसा 

` प्रतीत होता है कि अभियुक्त हारा अचानक गरमा गरमी में क्षणिक आवेश में 
मतक सिः ` पर वार किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई । 
` यह . भी है कि यह क्षति सामान्य अनुकम में मृत्यु कारित करने 
लए . पर्याप शस मामले के तथ्यों से यह दशित होता है कि साक्ष्य में 
आधार पर यह कहा: जां सके कि अभियुक्त का उस 


प्रस्तुत मामले के त्तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर , 


= 
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` था ओर जिसमें वह सिर पर लगा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 
अभियुक्त का उस विशिष्ट क्षति को कारित करने का कोई आशय था । ऐसा 
"विशेषतः उस' समय हुआ जब यह्‌ दशित किया गया कि केवल एक ही वार 
किया, गया ओर अभियुक्तः वहां से बच भागा । अतः पक्षकारों के बीच मतभेद 
की तुच्छ प्रकृति और ऐसे घटना के साधन जिनमें यह घटना घटित हुई, और 
- यह सम्भावना कि पक्षकारों के बीच गरमा-गरमी 'हुई और यहं तथ्य कि मारने 
के आशय के विना एक ही वार किया गया अथवा ऐसी क्षति कारित करने के 
आशय के .विना वार किया गया जिससे उसके मारने की सम्भावना हो । इस 
< मामले को भारतीय “दण्ड संहिता की धारा 3 02 के उपबन्ध लागू नहीं 
होते किन्तु निष्पक्ष रूप से यह धारा 304 के भाग 2 की परिधि के अंतर्गत - 
आता है। अतः न्यायालय का यह मत है कि इस सम्बध में काउन्सेल द्वारा 
दिया गया तर्के ही कायम रहना चाहिए और तद्नुसार हमः अपीलार्थी को 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन अभिनिधारित 
करते हैं । अतः न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन 
.-अभियुक्त की दोषसिद्धि और दण्डादेश कों अपास्त करते हैं और उसके बजाए 
उसको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन दोषी 
अभिनिर्धारित करते हैँ । एक मूल्यवान जीवन समाप्त हो गया है और तकनीकी... 
रूप से केवल यह कि अभियुक्त को मृत्यु कारितं करने के आशय के साथ मृत्यु - | 
कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। उसको. 
धारा 304 के भाग 2 के अधीन अभिनिर्धारित करते हुए न्यायालय उसको विधि ' 
का वह लाभ देता है जिसके लिए इस मामले की परिस्थितियों के अधीन वह 
- हकदार है। यह तथ्य कि वह सरकारी सेवक था ओर उसने अपना रोजगार. 
खो [दिया (है, ऐसा विषय नहीं है जो कि न्यायालय को ऐसे मामले में 
करने से रोके । अभियुक्त एक परिपक्व व्यक्ति है । अतः न्यायालय 
को 7 वर्ष की अवधि के कठोर कारांवास का दण्डादेश 
वह उस कारावास के समायोजन का हकदार होय 
है | (वैरा 78, !9) मल 


है ६० 
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[983] (983) | एस० सी० सी० ।93 : हरि राम I0 
बनाम हरियाणा राज्य (Hari Ram Vs. State ४ 
of Haryana) ; 
[983] (983) 3 एस सी० सी० 266 : शीतल सिह बनाम I0 
पंजाब राज्य (Sital Singh Vs. State of Punjab); ३ 
[983] ए० आई० आर० 983 एस० सी० 284 : जवाहर I0: 
लाल और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य (Jawahar 
Lal and another Vs. State of Punjab); 
[983] ए० आई० आर० ।983 एस० सी० 463 : जगतार I0: 
सिंह बनाम पंजाब राज्य (]४४ Sih 75. State 
of Punjab); 
[ 982] (.982) 3 एस० सी० सी० ]85: गुरमेल सिह और I0- 
अन्य बनाम पंजाब राज्य (Gurmail - Singh and 
- others Vs. State of Punjab); ड 
[982] (।982) । एस० सी० सी० 496 : मदन लाल बनाम I0: 
महाराष्ट्र राज्य (Madan Lal Vs. State of / 
> Maharashtra) 
[i98:] (98.]) 3 एस० सी० सी० 66 : जगरूप सिंह I0: 
बनास हरियाणा -राज्य (Jagrup Singh Vs. State 
of Haryana) 
-[98] (।984) 4 एस० सी० सी० 484 : रणधीर सिंह उ I0- 


धीरे बनाम पंजाब राज्य (Randhir Singh alias 
Dhire Vs. State ofPunjab) 
सहमति प्रकट की गई । 


„ 'दाण्डिक अपीली अधिकारिता : ।987'की दाण्डिकः अपील सं० 09 


दिल्ली के अपर सेशन ऱ्यायाधीश-श्री जी० एस० ढाका के तारीख 


` १8 माचे, ।98. के आदेश से अपील । 


अपीलार्थो की'ओरं से” *** श्री ए० एन० मुल्ला, अधिवक्ता औरः 
A श्री सी० एम० नेयर, अधिवक्ता 
त्यर्थ की ओर- से . `°. श्री डी० आरS' सेठी, अधिवक्ता 
न्यायालय का निर्णय न्या० मलिक्ःशरीफुद्दीन' ने दिया । 


§ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


\s 
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च्या० सलिक झरीफुट्दीन 

- दिल्ली के अपर सेशन न्यायाधीश श्री जी० एस० ढाका ने अपने उस 
निर्णय, जो कि अपीलाधीन है, द्वारा अपीलाथियों को भारतीय दण्ड संहिता की 
धारा 302/34 के अधीन दोषी पाया था और उन्हें आजीवन कारावास से 
दण्डादिष्ट किया था। अपीलाथीं राम प्रसाद को 5,000 रुपये की राशि 
जुर्माने के रूप में संदत्त करने के लिए भी आदेश दिया गया था और उसके 


अदा न करने पर उपे दो वर्ष के कठोर कारावास को भोगने की अपेक्षां की 
-गईं थी । यह अपील इस निर्णय के विरुद्ध की गई है। 


ङ 2. हम आरम्भ में ही इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अंपीलाथियों 
में से एक अपीलाथीं राम कुमार की दोषसिद्धि ओर इस अपील के लम्बित 


' रहने के दौरान मृत्यु हुई बताया गया है । अतः हम केवल अपीलार्थी राम प्रसाद 


“के मामले से सम्बद्ध हैं । 


3. इस प्रक्रम पर हम घटना. का संक्षिप्त सार देते हैं जो कि अपराध 

: के किए जाने की दशा में ले जाता है। अभियुक्त राम प्रसाद घटता के समय 
“सीमा-शुल्क विभाग में नियोजित था और 400 रुपये का सम्बलम्‌ ले रहा 
था । मामले में मृतक कप्तान नामक व्यक्ति है। पक्षकारों के मकान एक 
- सामान्य दीवार से पृथक होते हैं और मृतक कप्तान की पत्ती श्रीमती हुकम कौर 
इस दीवार पर गाय के गोबर के उपले पाथा करती थी । अपीलार्थी राम प्रसाद 


और राम कुमार (अब मृतक) इस बारे में आक्षेप उठाया करते थे'जिसके 


- परिणामस्वरूप पक्षकारों के सम्बन्ध में कुछ तनाव थाः। 


4. अभियोजन पक्ष यह है कि ।3-अक्तूबर, 979 को लगभग साढ़े 
"आठ बजे अपराह्न में अपीलार्थी अपने मकान की छत पर गए और गाय के 
गोबर के उपलों को फैंकता शुरु कर दिया । इसके साथ-साथ उन्होंने मृतक भोर 
उसके परिवार को गालियां दीं । इस पर मृतक कप्तान अपनी छत पर गया 


'ताकि.वह इस रीति में अभियुक्त के व्यवहार करने को रोक सके । रास स्वरूप,. 
ईश्वर सिंह और दयानन्द भी उसके पीछे-पीछे गए । छत पर ही मृतक कप्तान « 


ने अभियुक्त को गाली बन्द करने ओर गाय-के गोबर के उपलों को फैकभे से 
"मना किया। ज्यों ही मृतक कप्तान ते यह आक्षेप उठाया तो रामं प्रसाद ने 
अभियुक्त राम कुमार को कप्तान को. पकड़ने के लिए प्रेरित किया जो कि 


- उसने किया ओर तत्पश्चात्‌ अभियुक्त राम प्रसाद दे मृतक कप्तान कें सिर पर 


-कसौले से एक वार किया । ऐसा करके वे घटनास्थल से गायब हो गए । भृतक 


“कप्तान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे डाक्टर द्वारा मृत घोषित किया | 


CC-O. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative . 
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02 राम प्रसाद ब० राज्य (न्या० शरीफुहदीन):- 


गया । पुलिस को शव देने के पश्चात्‌ शव परीक्षा की गई । दोनों अभियुक्तों को : 
4 अक्तूबर, 980 को गिरफ्तार किया गया । उसी दिन अर्थात्‌ ।3 अक्तूबर, 
979 को लगभग 0.42 अपराह्न में नजफगढ़ पुलिस थाने द्वारा नजफगढ़. | 
के प्राथमिकं स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डाक्टर अशोक सिंघन से एक जानकारी 3 
प्राप्त हुई जो कि दैनिक डायरी सं० 22-क के रूप में अभिलिखित की गई थी:- _ 
जिसके अनुसरण में निरीक्षक गुरमेल सिंह, थाना अधिकारी अन्य पुलिस 
कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य केन्द्र गए । पुलिस थाने में पहुंचने पर उन्हें. 
रामस्वरूप मिला जिसने घटित घटना के होनें के बारे में कथन किया । यही. 
वह कथन है जो कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं० 470 पुलिस थाना “नजफगढ़ 
के तारीख ।3 अक्तूबर, 979 का आधार है जो कि ।.40 अपराह्न में. 
अभिलिखित की गई थी और उसे प्रदशं अभियोजन साक्षी । 2-क के रूप में 
चिन्हित किया गया है.। घटना अनुक्रम को प्रकट करने के अलावा रामस्वरूप ने. 
इस कथन में यह भी कहा है कि जब कभी सामान्य दीवार पर गाय के गोबर 
 . के उपले रखने के लिए पक्षकारों के बीच झगड़ा होता था तो अभियुक्त यह 
कहता था कि मृतक कप्तान और उसकी पत्नी गाथ के गोवर के उपले दीवार : 
पर तब तक पाथते रहेंगे जब तक उनको खत्म नहीं कर दिया जाता । 


5. मृतक कप्तान के शव की शवे-परीक्षा अभियोजन साक्षी 4. 
डा० भरत” सिंह ने की जिसमें यह बताया,गया कि कसौले से वार किया गया: 
था । मृतक के शरीर की परीक्षा करने पर उसने खोपड़ी के दाएं पाशविक : 
क्षेत्र पर लम्बवत: तिरछेषत दीखने वाला छिन्न घाव था. जिसमें खोपड़ी के - 
निकट की मध्य रेखा के पीछे का भाग अंतर्वलित था . और घाव का आकार 

2% इंच > इंच गहरा था। घाव के दोनों कोण समान रूप से नुकीले थे। 
घाव के मध्य भागं में स्पष्ट रीति में कोशिकाएं कटी हुई थीं किन्तु कोण पर 
. मांसपेशियां एक सिरे से दूसरे सिर पर पहुंची हुई-थीं । घाव रक्त के जमाव 
' ¬ ` स आच्छादित था। . : 860: 


` 6. शरीर की आंतरिक परीक्षा से. यह्‌ पता चला कि घाव के पाश्वे: 
में रकत का बहाव था । खोपड़ी पर } इंच लम्बा घाव. 
हैंडी पर कृत्रिम कटाव था । खोपड़ी के बाह्य भाग कीः 

दायीं ओर संकुलित डिक्री का हल्का तनाव था। 
सामात्य था । गरदन की कोशिकाएं 


पसि 


कल-2 


` ओर परिस्थितियों की दृष्टि से और अभियोजन पक्ष द्वारा 


+ 


_ करने में त्रुटि की है और यह कि 


"के सम्बन्ध में जहां, तक उसके निष्कर्षों का सम्बन्ध है विद्यात अपर सेशन 
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“ ` पूर्वे थी और वह्‌ एक अधं तेज हथियार .या कसोली से सम्भवतः कारित की गई 


थी जैसा कि अभिकथित किया गया है और वह्‌ सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित 
करने के लिए पर्याप्तं थी । मृत्यु अचेतन अवस्था के कारण हुई थी जो कि सिर 
में क्षति के परिणामस्वरूप थी और उसकी अवधि लगभग ]4 घंटे थी । 


7. अभियोजन मामला भी अभियोजन साक्षी 5 रामस्वरूप, अभियोजन 
साक्षी 8 ईश्वर सिंह और अभियोजन साथी 9 दयानन्द के परिसाक्ष्य पर | 
आधारित है जिनकी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में विद्वान्‌ अपर सेशन ' 
न्यायाधीश के समक्ष परीक्षा की गई थी। विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधीश: ने 
साक्ष्य का विश्वास किया और अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की" 
धारा 302/34 के अधीन दोषी पाने पर अभियुक्त को उपर्युक्त कारावास और 
जुर्माने से दण्डादिष्ट किया । इस तथ्य के बावजूद कि विद्वान्‌ प्रतिरक्षा काउन्सेल' 
श्री ए० एन मुल्ला ने हमें इस सीमित मुद्दे के बारे में सम्बोधित कियां कि 
क्या मामला भारतीय दण्ड संहिता कों धारा 302 के अधीन आएगा या 
धारा 304 के भाग 2 के अधीन आएगा । मामले के विशिष्ट तथ्यों और ट 
परिस्थितियों की दृष्टि से हमने विद्वात्‌ अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय का | हर 
अध्ययन किया । “हमने यह पाया कि विद्वान्‌ अपर सेशन व्यायाधीश ने तथ्यो ` : 
पर उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के लिए उसने पर्याप्त कारण दिए हैं और . 
उसने विचारण के समय परीक्षा किए गए साक्षियों के परिसाक्ष्य के संबंध 
में उठाए गए सभी आक्षेपों पर विचार किया है । विद्वात्‌ अपर सेशन न्यायाधीश 
के निर्णय में ठीक कारण दिए गए हैँ और उसके द्वारा तथ्यों पर a 
निष्कषं तर्क॑सम्मत ओर औचित्यपूणं हैं अतः हम तथ्यों पर अभियुक्त के दोष. 


न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करते के लिए कोई कारण नहीं पाते हैं॥ | 
8. किन्तु हम यह उल्लेख करता चाहेंगे कि अपीला 
काउन्सेल श्री मुल्ला ने यह निवेदन किया हैं कि इस : 


की दृष्टि से विद्वान्‌ अपर सेशन. न्याया धीश ने 
संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 
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. है या क्या इस मामले के तथ्यों को. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 का 
भाग 2 लागू होता है । श्री ए० एन० मुल्ला द्वारा यह्‌ नित्रेदन किया गया. कि 
मृतक आर उसकी पत्नी सामान्यतः सामान्य दीवार पर गाय के गोबर के उपलो : है 
पाथते थे और -इसके लिए अनिवार्यः भपील्ञार्थी द्वारा . यह आक्षेप किया जा 
रहा था कि यद्यपि पक्षकारों के बीच इस सम्बन्ध में कुछ गरमागर्मी हुई थी' 
'किन्तु इससे इस सीमा तक उनके सम्बंन्धों में तनाव नहीं आयां था कि अभियुक्त 
अपीलार्थी ने कभी मृतक को मारने की तो बात ही क्या उस पर हमला करने 

“की कभी सोची हो। इसके अतिरिक्त उसने यह निवेदन किया कि अभियुक्त 

"सामात्य दीवार पर गाय के गोबर के उपले पाथने के लिए आक्षेप करने में : 
ओचित्यपूणे था और यह कि वास्तव में अभियुक्त अपने मकान की छत पर 

केवल गाय के गोबर के उपलों को साफ करने के लिए ही गया था और इस 

' प्रक्रिया में उसने दूसरे पक्षकार को गालियां दी थीं । वास्तव में विवाद इतना 
तुच्छ था कि यह मारने के लिए कोई आधार नहीं हो सकता था। न्यायालय उस. 
स्तर को ध्यान में रखता है जिस पर ये गांव वाले एक दूसरे के साथ बातचीत 

. करते हैं। सम्भवतः यह संकेत करने के लिए कहा गया है कि एक दूसरे को 

'गालीं देना इत गांव वालों के लिए बहुत ही छोटी बात थी। इसके अतिरिक्त ' 

यह निवेदन किया गया कि केवल एक ही प्रहार किया गया था और यह कि 

' सम्भवतः कुछ झगड़ा हुआ था जिसमें सिर पर वार किया गया था और यह 

` कि इस मामले के तथ्यों पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का ऐसी 
क्षति कारित करने का आशय था जो वास्तव में कारित की गई थी और मृतक 

'कप्तान की मृत्यु का कारण हुई । Se 


a 


9: किन्तु राज्य की ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल क्री डी. आर० सेठी ने . 
यह निवेदन किया कि इस मुद्दे पर विधि वस्तुतः विरसा सिंह बनाम पंजाब 
_ राज्य वाले मामले में अधिकथित की गई थी जिससे अभी तक विचलन नहीं 
किया गया है और यह-कि इस बात की कसौटी कि कया मामला भारतीय दण्डः द 
5 रे के अन्तर्गत आएगा या नहीं इस बात पर होगा कि कयाः 
ति को क ॥रित करने का आशय था जो कि वस्तुत: कारित 
रह्‌ “क्षति कारित की गई थी [eS 


श्री डी० आर? स्ेठी' दवारा दी गई 
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अभियुक्त को दोषसिद्धिश्धारा 302 के अधीन कायम रखी जा सकती है या 

नहीं । अपनी दलील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री ए० एन - 
मुल्ला ने हमारा ध्यान उच्चतम न्यायालय के अनेक मामलों की ओर आकर्षित 

किया है अर्थात्‌ जगरूप सिह बनाम हरियाणा राज्य!,. रणधीर सिह उर्फ धीरे 

वनाम पंजाब राज्य”, सदन लाल - वनाम सहाराष्ट्र -राज्य, गुरमेल सिह ओर 

अन्य बनाम पंजाब राज्य, हरि राम बनांम हरियाणा राज्य”, शीतल सिह. 
बनाम पंजाब राज्य, जवाहर लाल और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य 
-जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य । _ऽवे्ु 


]]. श्री ए० एन० मुल्ला ने हमारा ध्यान उच्चतम न्यायालय के र 

` निर्णयों की ओर -मात्र अपने इस मुद्दे के प्रयोजन से आकषित किया है कि ये ' 
मामले इस मामले के तथ्यों को लागू होते हैं और इस न्यायालयं के लिए ऐसी | 
परिस्थितियों के -अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत से विचलित. 


होने का कोई कारण नहीं है। _ क न क 


]2. जगतार सिह बताम पंजाब राज्य वाले उपरोक्त मामले में उच्चतम 
:त्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि क्षणिक आवेश में अचानक झगडा 
होता है जो कि एक तुच्छ कारण से उद्भूत हो, पक्षकारों के बीच में ऐसा 
हुआ और मृतक की छाती पर चाकू का एक ही वार जिससे मृत्यु हुई Fo कारित _ 
करने के लिए पूर्वचिन्तन या विद्वेष नहीं है से मृत्यु कारित करने या विशिष्ठ 
` क्षति कारित करते के लिए लांछत लगाया जाज्ञा ठीक नहीं होगा। इस बात 
ज्ञान कि इससे ऐसी क्षति कारित हो सकती है जिससे मुत्यु व कारित 
हैं किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है और अपराध 
संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अत्रव अमा 
अधीन । - 2 की ला Fe 


रु 
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' 73. जवाहर लाल ओर एक अन्य बनाम पंजाब राज्य! वाले उपरोक्त 


मामले में यह अभिनिर्धारित किया गथा था कि जहां पर अभियुक्त ]9 वर्ष 
को आयु का एक अपरिपक्व बालक था और क के साथ तुच्छ झगड़े में 
उसने मृतक को चाकू का एक ही वार किया था जो कि उसकी छाती पर लगा 
था तो अभियुक्त का मृतक के विरुद्ध कोई विद्वेष नहीं था । उसका मृतक के: 
साथ कोई झगड़ा नहीं था ओरं अभियुक्त ने घटना के समय सुलभ धुंधलीः 
रोशनी में दूसरा वार. करने का कोई प्रयास नहीं किया था तो अभियुक्त को 
उस विशिष्ट क्षति को कारित करने का कोई आशय नहीं कहा जा सकता था ।. 
यद्यपि क्षति घातक साबित हो तो भी मामला . धारा 300 के अन्तर्गतः नहीं 
आएगा । किन्तु चूंकि अभियुक्त को उस ज्ञान का होना कहा जा सकता है कि 
उससे मृत्यु कारित हो सकती है। अभियुक्त को धारा 304 के भाग 2 के अधीनः 
दोषसिद्ध किया जा सकता है न कि धारा 302 के अधीन । 


wn 


।4. शीतल सिंह बनाम पंजाब राज्यः वाले उपरोक्त मामले में यह. 

` अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि अभियुक्त की कार्यवाही विना सोचे-- 

समझे है ओर उनके बीच झगड़ा हो जाता है तो मामला धारा 304 के भाग 
] के अधीन आएगा । 


~ 


]5. हरि राम बनाम हरियाणा राज्य? वाले उपरोक्त मामले में यह . 


मत व्यक्त किया गया था कि 'यदि अपीलार्थी क्षणिक आवेश में अपीलार्थी मृतक 


को पीटने का आशय रखता था तो उसने उसकी छाती पर जैली फैँक दी जिससे 
. उसकी मृत्यु हो गई | उसमें भी मारने के आशय का अभाव था इसलिए मामला 
` 'घारा 304 के भाग 2 के अन्तत आता है। “ | 


, ै१6. गुरमेल सिह. ओर अन्य वनाम पंजाब राज्य“ वाले उपरोक्त मामले 


 . में यह मत व्यक्त किया गया था कि यदि मृत्यु छाती में भाला मारने द्वारा 


. कारित की जाती है जबकि मृतक ने हमले से अपने आपको बचाने के लिए. 
हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और अभियुक्त और मृतक के बीच में कोई: 
' शत्रुता नहीं थी तो अभियुक्त को मृत्यु कारित करने का आशय नहीं कहा जा 


& 
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सकता ओर यद्यपि क्षति सामान्य अनुत्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त 
साबित हो, चूंकि ऐसी क्षति कारित. करने का आशय नहीं था, इसलिए 


` धारा 304 का भाग 2 ही लागू होगा । 


7. ऐसा ही मत सदन लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य' कुलवंत राय 
बनाम पंजाब राज्य”, रणधीर सिह उफं धीरे बनाम पंजाब राज्य” ओर जगरूप 
सिह बनाम हरियाणा राज्य“ वाले उपरोक्त मामलों में अभिव्यक्त किया गया | 


78. प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मृतक कप्तान और उसकी पत्नी का 
सामान्य दीवार. पर गाय के गोबर के उपले पाथते के जिदपूर्ण दृष्टिकोण के । , 
कारण पक्षकारों के सम्बन्धों में कुछ तनाव था । अभियुक्त इसे पसंद नहीं करता | 
था और इसके लिए वह अनिवायंतः आक्षेप कर रहा था । घटना के दित | 
अपीलार्थी अपने मकान की छत पर गाय के गोबर के उपलों को फँकने के लिए | 
गया । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दूसरे. पक्षकार को गालियां देना 
प्रारम्भ कर दिया जिससे कप्तान ओर तीन अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जो उसके i 
पीछे-पीछे पहुंचे, आ 'गए । कप्तान ते गाय के गोबर के उपलों को फेके के | 
लिए आक्षेप किया और गाली देने के लिए आक्षेप किया और यह कहा गया | 
कि. उसके तुरन्त पश्चात्‌ अपीलाथीं राम प्रसाद ते राम नारायण अपीलारथी | _ 
कों मतक को पकड़ने के लिए कहा और उसके साथ-साथ उसने मृतक के सिर | 
पर कौले से वार किया । इस मामले में कोई ऐसा स्पष्ट सादय | नहीं | 
है .कि क्या अपीलार्थी राम प्रसाद छत पर कसौले के साथ गया त्था या क्या 
उसने उसको क्षणिक आवेश में वहां पाया औरत ही इस तथ्य के बारे 
बनं कोई स्पष्ट साक्ष्य है कि कया मृतक के आक्षेप करने के बाद पक्षक 
के बीच में क्या हुआ। इस सम्बन्ध में हम केवल अंदाजा हो लगा सकते | 
किन्तु सम्भवतः चूंकि अपीलार्थी और मृतक रामे, नारायण 
उपलों को साफ करते के विचार से छत पर गए थे इसके 
जा सकता कि मृतक को मारने की बात तो बया उस 
बिल्कुल भी आशय नहीं था [ , मृतक 
गरमी हुई ओर उसी प्रक्रिया. में अपील 


। 
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वार-किया और वह कसोला उसके सिर पर पड़ा जिसके परिणामस्वरूप मृतक 
को मृत्यु कारित करने वाली क्षति हुई । ऐसे मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि 


अभियुक्त द्वारा अचानक गरमा-गरमी में क्षणिक आवेश में मृतक के सिर पर 


वार किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई किन्तु यह भी सुस्पष्ट है 
कि यह क्षति सामात्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने केलिए पर्याप्त थी । इस 


मामले के तथ्यों से यह दशित होता' है कि साक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं है जिसके 


आधार परः यह कहा जा सके कि अभियुक्त का उस विशिष्ट क्षति को कारित 
करने का आशय था जिससे मृतक की मृत्यु हुई । प्रस्तुत मामले में अधिक से 
अधिक अभियुक्त को उसके.ज्ञान होने की सम्भावना की जा सकती है कि वह ऐसी. 
क्षति कारित कर रहा था जिससे मृत्यु हो सकती है|किन्तु यह नहीं कहा जा सकता 


| कि उसका घातक क्षति कारित करने का कोई आशय था । वह पृष्ठभूमि और 
| परिस्थितियां, जिनमें हमला किया गया था और जिसमें वह सिर पर लगा यह 


अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अभियुक्त का उस विशिष्ट क्षति को 


| कारित करने का कोई आशय था । ऐसा विशेषत: उस समय हुआ जब यह 
| दशित किया गया कि केवल एक ही वार किया गया और अभियुक्त वहां से 
| बच भागा । अतः पक्षकारों के बीच मतभेद की तुच्छ प्रकृति और ऐसे घटना के 


साधन जिनमें यह घटना घटित हुई, और यह सम्भावना कि. पक्षकारों के बीच 
गरमा-गरमी हुई और यह तथ्य कि मारते के आशय के बिना एक ही वार किया 
गया अथवा ऐसी क्षति कारित करने के आशय के बिना वार किया गया जिससे 
उसके मारने की सम्भावना हो । इस मामले को भारतीय दण्ड संहिता को. 
धारा 302 के उपबन्ध लागू नहीं होते किन्तु निष्पक्ष रूप से यह धारा 304 के 


| भाग 2 की परिधि के अंतर्गत आता है । अत: हमारा यह मत है कि इस 


सम्बन्ध में श्री ए० एन० मुल्ला द्वारा दिया गया तक ही कायम, रहना चाहिए 
और तद्नुसार हम अपीलार्थी राम प्रसाद .को भारतीय दण्ड संहिता की 
धारा 304 के भाग 2 के अधीन अभिनिर्धारित करते हैं। अतः हम भारतीय दण्ड 
संहिता को धारा 302 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि और दण्डादेश को. 
अपास्त करते हैं और उसके बजाय उसको भारतीय-दण्ड संहिता की धारा २04 


* के भाग 2 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करते हैं । 


9. विचारार्थं अगला मुद्दा यह है कि अपीलाथीं जो कि हमारे द्वारा. € 


भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन दोषी पाया गया 

“है, उस पर विचार किया जाता है । विद्वान्‌ प्रतिरक्षा काउन्सेल श्री ए० एन 
मुहल र त्क मले - \ गै 

सला ने यह तर्क दिया कि एक आध मामंले को छोड़कर लगभग सभी मामलों में 


“उच्चतम न्यायालय लगातार संगत रूप से ऐसे मामले में पांच वर्ष के कारावास के 
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दण्डादेश दे रहा है ओर इसलिए इस न्यायालय को यह विचार करना है किं 
कया अपीलार्थी द्वारा पहले ही भोगे गए कारावास न्याय के हित में पर्याप्त है । 


. इस तथ्य की दृष्टि से विशेषतः यह कहा गया है कि अपीलाथी, जो कि एक 


सरकारी कर्मचारी था, अपनी नौकरी भी गंवा दी है किन्तु इस मामले 
के विशिष्ट तथ्यों और -प्रिस्थिवियों के कारण हम श्री मुल्ला के साथ 
सहमत नहीं हैं । एक मूल्यवान जीवन समाप्त .हो गया है और तकनीकी 
रूप से केवल यह कि अभियुक्त की मृत्यु कारित करने के आशय के साथ मृत्यु 


कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । उसको धारा | 


304 के भाग 2 के अधीन अभिनिर्धारित करते हुए हम उसकी विधि का वह 
लाभ देते हैं जिसके लिए इस मामले की परिस्थितियों के अधीन वह ह॒क़्दार 
है। यह तथ्य कि वह सरकारी सेवक था और उसने अपना रोजगार खो दिया 


~ 


है, ऐंसा विषय नहीं है जो कि न्यायालय को ऐसे मामले में विचार करने से 


रोके । अभियुक्त एक परिपक्व व्यक्ति है । अतः हम अपीलार्थी राम प्रसाद को : 


7 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास का दण्डादेश देते हैं । निश्चय ही 
वह उस कारावास के समायोजन का हकदार होगा जो कि उसने अब तक 
भोगा है। हर ल्‍ द 

20. विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधीश .ने राम प्रसाद पर 5,000 
रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया था ओर जुमनि के संदाय न 
करने की दशा में उसे दो वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने का 
आदेश दिया था । हम जुर्माने के अधिरोपित करने के उसके आदेश कायम 
रखते हैं और जुर्माने के संदाय न करने पर वह्‌ केवल डेढ़ वर्ष की अवधि का 
कारावास ही भोगेगा । इसके अतिरिक्त हम यह निदेश देते हैं कि जुर्माना 
वसूल करने पर विधवा और बच्चों, यदि मृतक के कोई हों, को दिया जाएगा। 
राम कुमार की मृत्यु के कारण उसकी अपील का स्वतः ही उपशमन हो गया 


अपील मंजूर की गई ॥ 


चच्द 


हे 
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श्री कुलदीप कुमार बनाम श्रीमती चन्द्र कांता 


(Shri Kuldip Kumar Vs Smt. Chander Kanta) 
तारीख 77 नवम्बर, {983 
[न्या० एम० एल० जैन] 

हिन्दूं विवाह अधितियघ, 7955--धारा 725 पठित दण प्रक्रिया 
संहिता, 973, धारा 25- सक्षम. सिविल न्यायालय हारा हिन्दू विवाह 
“अधिनियम की धारा 25 फे अधीन पत्नी को भरण-पोषण मंजूर किया जाना-- 
उत भरण-पोषण के आदेश के बावजूद मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा ]25 
के अधीन पिटीशन में भरण-पोषण मंजूर किया जाना--पिटीशनर (पति) 
द्वारा मजिस्ट्रेट के भरण-पोषण के आदेश पर यह्‌ आक्षेप बेध नहीं है कि सक्षम 
सिविल न्यायालय के आदेश के बावजूद वह (मजिस्ट्रेट) संहिता के अधीन 
भरण-पोषण का आदेश नहीं कर सकता है--ये दोनों अधिकारिताएं एक-दूसरे 
से स्वतंत्र हैं, अतः सक्षम सिबिल न्यायालय का भरण-पोषण का आदेश संहिता की 
धारा 25 के अधीन पिटीशन के लिए कोई वर्जन नहीं है । 

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973, धारा 25 सपठित हिन्दू विवाह 
अधिनियम, 955, धारा, 25--मजिस्ट्रोट द्वारा संहिता की धारा ।25 क 
अधीन पिटीशन में भरण-पोषण मंजूर किया जाना--पिटीशनर (पति) द्वारा 

मजिस्ट्रेट के भरण-पोषण के आदेश पर यह आक्षेप बैध नहीं है कि सक्षम सिविल 
न्यायालय के आदेश के बाबजूद वह (मजिस्ट्रेट) संहिता के अधीन” भरण-पोषण 
' का आदेश नहीं कर सकता है--ये दोनों अधिकारिताएं एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, 


अतः सक्षम सिविल न्यायालय का भरण-पोषण का आदेश संहिता की धारा .25. 


' के अधीन पिटीशन के लिए कोई वर्जन नहीं है। 


- 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973, धारा 482 सपठित धारा 397 और 
399--अन्तनिहित अधिकारिता--जहां उच्च न्यायालय किसी आदेश. का 


पुनरीक्षण नहीं कर सकता वहां यह धारा 482 के अधीन मामले को परीक्षा 
कर सकता है । 


पक्षकारों का विवाह 20 फरवरी, 980 को हुआ था । अपर जिला 


न्यायाधीश ने 6 जनवरी, 982 को उनका विवह विधटित कर दिया । पत्नी | 


` को हिन्दू विवाह अधिनियम, 955 की धारा 25 क्रे अधीन 2! सितम्बर, 
987 से 200 रुपये प्रतिमास का भरण-पोषण मंजूर किया. गया ।. इस आदेश 
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के बावजूद महानगर न ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 की धारा 25 
-के अधीन पिटीशन में 20 नवम्बर, 980 से 300 रुपये प्रतिमास की दर पर 
भरण-पोषण मंजूर किया । मजिस्ट्रेट के समक्ष यह दलील दी गई कि वह सक्षम 
सिविल न्यायालय के आदेश के रहते हुए भरण-पोषण का आदेश नहीं कर सकता 
किन्तु मजिस्ट्रेट ने इस तर्क को नामंजूर कर दिया । अपील किए जाने पर अपर 
सेशन न्यायाधीश पिटीशनर की दलील -से सहमत हो गया। किन्तु उसमे 
भरण-पोषण की 300 रूपये की प्रतिमास की रकम को घटा कर 200 रुपये 
प्रतिमास कर दिया जिससे कि सिविल न्यायालय और मजिस्ट्रेट के आदेश के 
बीच विरोध का समाधान हो जाए। पति अब भी 'उस आदेश से व्यथित है, 
अतः उसने संहिता को धारा 397 के अधीन यह पिटीशन फाइल किया. है । 


प्रंत्यर्थी पत्ती को ओर से यह आक्षेप किया गया कि संहिता की 
धारा 397 और 399 को ध्यान में रखते हुए पिटीशतर द्वितीय पुनरीक्षण पिटीशन 
नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में पिटीशनर ने यह प्रार्थना की कि उप्तके पिटीशन 
को संहिता को धारा 482 % अधीन पिटीशन मान लिया जाए । पिटीशनर की 
ओर से यह दलील दी गई कि सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश के पश्चात 
मजिस्ट्रेट को भरण-पोषण का आदेश नहीं करना चाहिए था। 


अभिनिर्धारित--पिटीशन नामंजूर किया गया । 


वास्तव में यदि मजिस्ट्रेट में कोई विवेकाधिकारे _निहित किया गया है 
तो उसके ऊपर सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करने की 
बाध्यता अंधिरोपित नहीं की जा सकती । ये दोनों अधिकारिताएं एक-दूसरे से 
स्वतंत्र हें और जहाँ कोई व्यक्ति माता-पिता, पत्नी भले ही उससे विवाहः 
विच्छेद हो चुका हो और बच्चों का, भले ही वे अधमंज हों, भरण-पोषण करने 
से इनकार करता है अथवा करने को उपेक्षा करता है तो मजिस्ट्रेट, संहिता में 
'कथित शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए दरिद्रता, आवारागर्दी और 


दुदेशा को निवारित करते की दृष्टि से उनके लिए व्यवस्था करने की वाध्यता. 


के अधीन हैं। यह हितकर उपबंध ]86 के अधिनियम सं० 25 द्वारा 
अधिनियमित किए गए थे। उस अधितियम की धारा 4 भी इसमें आड़े नहीं 
आती है । उस धारा के आधार पर ऐसी सभी विधियां अधिनियम से पूर्व 
बनाई गई हों और अधितियम के किन्हीं उपबंधों से असंगत हैं, लागू नहीं रह 
जाती. हैं। धारा 25 अधिनियम के पश्चात्‌ अधिनियमित की गई थी और 


अधिनियम की धारा 25 से असंगत नहीं थी ओर संहिता की धारा ।25 साथ-. 


साथ लागू की जा सकती है। मजिस्ट्रेट को वास्तविक विवेकाधिकार प्राप्त है 
भले ही उसे: इसका प्रयोग व्यायिक रूप से करता चाहिंए। उससे यह नहीं कहा 
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जा सकता कि वह. इसे उस दशा में अभ्यपित कर दे जब सिविल न्यायालय का 
इस बाबत समाधान हो गया हो कि पति सद्भाविक रूप से पत्नी का भरण-पोषण 
करने के लिए: तैयार है। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य 
अधिकारों के प्रत्यास्थापन को डिक्री जो भरण-पोषण - के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश 
को रह करने के उद्देश्य से अभिप्राप्त की गई हो, मजिस्ट्रेट को अपने आदेश रद 
करने के लिए न्यायोचित नहीं, ठहराएगी । धारा 25.न तो यह अधिकथित 
करती है कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित भरण-पोषण की डिक्री का अस्तित्व 
' होना मजिस्ट्रेट को भरण-पोषण के लिए पिटीशन ग्रहण करने की अधिकारिता 
को वर्जित करता है और न ही यह कि यदि सिविल न्यायालय द्वारा कोई 
पुववतीं डिक्री हो तो मजिस्ट्रेट को अपता अधिनिर्णेय केवल सिविल न्यायालय 
द्वारा नियत की गई राशि तक ही सीमित रखता चाहिए । संहिता की धारा 25 
का प्रयोजन और जोर,इस बात पर है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 
पर्याप्त साधन हैं तो भी अपनी पत्ती, बच्चों और ऐसे माता-पिता का, जो अपना 
भरण-पोषण करने में .असमर्थ हैं, भरण-पोषण करने से उपेक्षा अथवा इनकार 
करता है तो उसे उनके भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए विवश 
किया जा सकता है । इसका उनके भरण-पोषण के अधिकारों सें कोई सरोकार 
नहीं है । सिविल न्यायालय के अवधारण पर सम्बन्ध और भरण-पोषण के बारे 
में तब विचार किया जा सकता है जब आदेश किया जाए, उसमें फेरफार किया 
जाए अथवा उसे रह किया जाए। इस मामले में विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट का आदेश 
बहुत ही न्यायोचित था क्योंकि पति अधिनिग्रम की धारा 25 कें अधीन सिविल 
न्यायालय के आदेश के बावजूद भर॒ण-पोषण का संदाय करने से लगातार इनकार 
क्र रहा था और उसके वेतन की कुर्की भी उस आदेश का अनुपालन करने के. 
लिए अपर्याप्त-थी । (पैरा 7) 


जहां उच्च न्यायालय भी किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं कर सकता 
यह धारा 482 के अधीन मामले की परीक्षा कर संकता है । (वैरा 3) 


पेरा 
[:980] ए० आई० आर० ।980 एस० सी० 258 राजकपूर 3 
और अन्य बनाम बिनयेन््र नाथ चटर्जी (7० (89007 | 
and others Vs. - Benoyendra Nath 
Chatterjee); 
[:979]. 979 ए० एल० जे०: 344 ; चन्द्र प्रकाश गुप्ता : 3 


बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यं (९३१०7 Prakash 
Gupta Vs, State of U. P. and others) 
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[978] [।979] 3 उम० ति० प° 26।=ए० आई० आर० 7 
]978 एस० सी० 807: कैप्टन रमेश चन्द्र बनास वीना 
कौशल (Capt. Ramesh Chander Vs. Veena 


Kaushal) 
[978] 7978 क्रिमिनल लॉ जर्नेल 469 : लिगा गौंडर बनाम 7 
+ रमन (Linga Gounder Vs. Raman); 
[970] [।970] 2 उम° निं० प० 532=ए० आई० आर० 7 


7970 एस० सी० 446: नानक चन्द बनाम चन्द्र 
किशोर अग्रवाल और अन्य (Nanak Chand Vs. 
Chandra Kisore Aggarwal and others); 


[।938] ए० आई० आर० ।938 मुम्बई 499 : तारा लक्ष्मी 7 
मनुप्रसाद वाला मामला, (In re. Taralakshmi 
Manuprasad); 

[926] ए० आई० आरं० ।926 मद्रास 59 : ई० सी० कण्ट 7 
बनास ई० ई० एल० ष्ट (E. C. Kent V5. 8. E.L 
Kent) 

'[902] आाई० एल० आर० (902) 25 इलाहाबाद 65: 7 


प्रभु लाल बनाम रामी (P20 7/। 75. Rami) 


का अवलम्ब लिया गया । 
[966] :966 क्रिमिनल लॉ जनेल 732 : गोविन्दसामी 7 
मुदलियार बनाम मुथुलक्ष्मी अम्माल (0४/4252 
. Mudaliar Vs. Muthulakshmi Ammal); 
[955] ए० आई० आर० ।955 कलकत्ता ।08 : कुन्ती बाला q; 
| दासी बनाम नवीनचन्द्र दास (००४ 82 259 /5. 
Nabin Chandra Das); 

[944],'ए० आई० आर० ।944 मुम्बई ]। : फकरुद्दीन FT 
शमसुद्दीन सैयद बनाम बाई जेतव (Fakruddin 
Shamsuddin Saiyed Ks. Bai Jenab) 

[930] ए० आई० आर० 7930 मुम्बई !30 : मोहम्मद अली 
मीठाभाई वाला मामला (In 76: Mohammed Ali 
Mithabai); 
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ए० आई० आर० ।925 मद्रास 278 : पवक्कल 
बनाम अथप्पा गौंडन (?2४०।०] 75. Athappa 
Goundan) 


से सहमति प्रकट की गई । 


98] क्रिमिनल लॉ जर्नल 57 : भगवंत सिन्हा बनास 


सुरजीत कौर (Bhagwant Sinha V5. Surjit Kaur) 
से असहमति प्रकट की गई । 


[98.] 4 उम० नि० प० 089=[98] 2 
एस० सी०. आर० 485 : श्रीमती सूरज देवी. बनाम 
प्यारे लाल और एक अन्य (Smt. Sooraj Devi Vs. 
Pyare Lal and another); 

[:979] 4 उम° नि० प० 208--ए० आई० आर० 
979 एस० सी० 87 : उड़ीसा राज्य बनाम रामचन्द्र 
(State of Orissa Vs. Ram Chander); 

[!977] 3 एस० सी० आर० 32 : पलानी भप्पा 
गौंडर बनाम तमिलनाडु राज्य (Palaniappa 
Gounder Vs. State of Tamil Nadu); 

।975 क्रिमिनल लॉ जर्नल 58। : पचीगोल्ला 
श्रीनिवास राव बनाम पचीगोल्लो समुद्रम और अन्य 
(Pachigolla Srinivasarao Vs. Pachigolla 
Samudram and others); 

(।974) 2 एस० सी० डव्ञ्यू० आर० 469: भगवान दत्त 
बनाम कमला देवी और एक अन्य (Bbagwan- Dutt 
V's. Kamala Devi and another) 


(970) 


| 


! एस० सी० डब्ल्यू० आर० 589 : 


सेतुरतिनम पिल्लै बनाम बारबरा उर्फ डोली सेतुरतिनम 


(Seteurathinam’ Pillai 


Vs, Barabara Dolly 
Sethurathinam) 


[966] सप्ली ० एस० सी० आर० 477 : पम्पापति 
बनाम मेसूर राज्य (Pampapathy Vs, State of 


Mysore); 


= 
; 
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£ 960] [960]"3 एस० सी० आर० 388 ¦; आर० पी० 2 
कपुर बनाम पंजाब राज्य (R.P. Kapur Vs. The 
State of Punjab); 

[2956] 956 एम० एल० जे० 480 : पार्वती अम्माल बनाम 7 
गोपाल गौंडर और एक अन्य (Parvathy Ammal 
Vs. Gopal Gounder and another); 

{।923] 7० आई० आर० 923 मद्रास 707 : बैकय्या बनाम 7 
पदन्ना ' और एक अन्य (V००kayya 5. Paidanna . 
and another); 


[:975] ए०"आई० आर० 95 अवर ।73 :रघुवरबनाम 7 
एम्परर (Raghubar Vs. (Emperor) 


वाले मामले निर्दिष्ट किए गए। | 
दाण्डिक पुनरीक्षण अधिकारिता : 982 का दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 354. 
दिल्‍ली के अपर सेशन न्यायाधीश श्री एम० के० चावला के तारीख 


।7 नवम्बर, 982 के और नई दिल्‍ली के महानगर मजिस्ट्रेट, श्री वी० के० जैन. 


के तारीख | जुलाई, 982 के आदेश के विरुद्ध की गई“अपील । 
पिटीशनर की ओर से -* श्री बी० जे० नँय्यर 

प्रत्यर्थी की ओर से “” कुमारी सुषमा रल्हन 

च्या० एस० एल० जैन: 


पक्षकारों का विवाह 20 फरवरी, ।980 को हुआ था । अपर जिला 
न्यायाधीश ने 6 जनवरी, ।982 को उनका विवाह विघटित कर दिया । पत्नी को 
हिन्दू विवाह अधिनियम, 7955 (जिसे इसमें अधिनियम कहा गया है) की 


: धारा 25 के अधीन तारीख 2 सितम्बर, ।98] से 200 ₹० प्रति मास का 


भरण-पोषण मंजूर किया गया। इस आदेश के बाबजूद विद्वान्‌ महानगर मजिस्ट्रेट ने 
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 (जिसे संहिता कहा गया है) की धारा ।25 के अधीन 
पिटीशन में अपने तारीख ! जुलाई, ।982 के आदेश द्वारा 20 नवम्बर, 980 
से 300 ₹० प्रति मास की दर पर भरण-पोषण मंजूर: किया | विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट 


के समक्ष यह दलील दी गई कि वह भरण-पोषण का आदेश नहीं कर सकता था . 
क्योंकि सक्षम सिविल न्यायालय पहले ही मामले का न्यायनिर्णयन कर चुका है 
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और पत्नी को भरण-पोषण मंजूर कर चुका है। विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने इस तर्क 
को तामंजूर कर दिया । अपील किए जाने पर विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधीश 
अपने तारीख ।3 नवम्बर, 982 वाले आदेश में पति की इस दलील से सहमत 
हो गया कि अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालय द्वारा स्थायी निर्वाहिका नियत 
किए जाने के पश्चात्‌ संहिता की धारा 25 के अधीन कार्यवाहियां शुरू नहीं 
की जा सकतीं और न ही भरण-पोषण नियत किया जा सकता है । किन्तु उसका 
यह विचार था कि इस मामले में उस प्रश्‍न पर गंभीर रूप से विचार किए जाने: 
की आवश्यकता नहीं है और उसने अपर सेशन न्यायाधीश और महानगर मजिस्ट्रेट 
के आदेश के बीच विरोध का समाधान मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर की गई र 
पोषण की 300 प्रति मास की रकम को घटाकर 200 ₹० प्रति मास करके 
किया है | विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधीश ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि 
किसी भी आदेश के साथ-साथ अथवा एक के पश्चात्‌ दूसरे के निष्पादन में किसी 
कठिनाई से बचा जा सके। पति इस आदेश से अब भी “व्यथित है और उसने: 
संहिता की धारा 397 के अधीन यह पिटीशन फाइल किया है । 


2. मुख्य दलील पर विचार करने से पूर्व प्रत्यर्थी-पत्नी के विद्वान्‌ 
काउन्सेल द्वारा किए गए प्रारम्भिक आक्षेप कां निपटारा करना आवश्यक है ।' 
उसने यह निवेदन किया है कि संहिता की धारा 397 की उपधारा (3) और 
399 की उपधारा (3).को ध्यान में रखते हुए पति पुनरीक्षण का लाभ उठा. 
चुका है और अब वह पुनरीक्षण का उपचार खो चुका है और द्वितीय पुनरीक्षण 
पिटीशन नहीं कर सकता । इस कठिनाई की स्थिति में पति के विद्वान्‌ काउन्सेल 
ने यह निवेदन किया कि उसके पिटीशन को संहिता की धारा 482 के अधीन 
पिटीशन मान लिया जाए। उसने यह दावा किया कि संहिता की धारा 397(3)' 
और 399(3) के अधीन वर्जन के बावजूद ऐसा पिटीशन किया जा सकता है ।' 
प्रत्यर्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ते यह दलील दी कि उड़ीसा राज्य बनाम रामचन्द्र, 
'आमती सुरज देवी बनाम प्यारे लाल ओर एक अन्य? को ध्यान में रखते हुए यह 
अनुज्ञेय नहीं है जिन (मामलों) में यह अधिकथित किया गया है कि संहिता की. 
धारा 56!-क (नई धारा 482) के उपबंधों का अवलम्ब ऐसी शक्ति का प्रयोग 
करते के लिए नहीं लिया जा सकता जिसका प्रयोग संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप _ 
से प्रतिषिङ है । आर० पी० कपुर बनाम पंजाब राज्यः 


कार 


और पस्पापित बनाम मैसूर _ 
2 [979] 4 उम° नि० प० 208-- ए० आई० आर० 7979 एस० सी० 87. 


2 [98।] 4 उम्‌° नि० प० 089==[98।] 2 एस० सी० आर० 485. 
3 [I960] 3 एस० सी० श्रार० 388, 
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राज्यः वाले मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्तनिहित शक्तियों का 
प्रयोग ऐसे मामलों के वारे में नहीं किया जा सकता जो संहिता के किसी अन्य 
-विनिदिष्ट उपतंध के अन्तर्गत विनिदिष्ट रूप से आ जाते हैं अथवा उससे असंगत 
हुँ । न्यायालय को कानून के उन उपबंधों को लागू करना चाहिए जो जान- 
बूझक्रर किसी विषय-वस्तु को लागू होने के लिए बनाए गए हैं : देखें पलानीअप्पा 
गोंडर वनाम तमिलनाडु राज्य?। 

3. इसके विपरीत पिटीशनर के विद्व।न्‌ काउन्सेल ने चब्दर्रकाश गुप्ता 
वनाम उत्तर प्रदेश र ज्य और अन्य» वाले मामले का अवलम्ब लिया है जिसमें यह 
अभिनिर्धारित किंटा गया था कि संहिता की धारा 397 और 399 के उपबंध 
धारा 482 के अधीन आवेदन के लिए वर्जन नहीं हो सकते । यह सही स्थिति प्रतीत 
-होती है । इस न्यायालय को प्रक्रिया का केदी नहीं बनाया जां सकता । राज 
कपुर और अन्य बनाम बविनयेन्द्र नाथ चटर्जी वाले मामले में यह अभिनिर्धारित 
किया गया है कि जहां उच्च न्यायालय भी किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं 
कर सकता; यह धारा 482 के अधीन मामले की परीक्षा कर सकता हैँ । अतः मैं 
इस आक्षेप को अस्वीकार करता हूँ । 


4. इसके पश्चात्‌ प्रत्यर्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि 
'विटीशनर सुनवाई किए जाने का हकदार नहीं है क्योंकि उसने निचले न्यायालयों 
'के और इस न्यायालय द्वारा 8 मार्च, ।983 को दिए गए वितिदिष्ठ निदेश के 
बावजूद 703 रु० के अलावा प्रत्यर्थी को कुछ भी संदाय नहीं किया है। इसके 
'विपरीत पिठीशनर ने यह प्रकथन किया कि अपर जिला न्यायाधीश के आदेश 
द्वारा पिटीशवर के वेतन का /3 भाग कुर्को के अधीन है ओर उसमें से | 6 रू० 
को कटौती 30: जून, ।982 से हर मास की जाती है और इसके अलावा 
उसके नियोज्रकों ने चैक द्वारा कुछ ओर रकम अपर जिला न्यायाधीश के 
न्यायालंध को भेजी है । किन्तु यदि यह सब कुछ सत्य भी हो तो भी यह विद्वान्‌ 
अपर जिला न्यायाधीश अथवा विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट के आदेशों को पुरा करते के लिए 
पर्याप्त नहीं है । अतः सामान्य भनुक्रम में मैंने अस्तनिहित अधिकारिता का प्रयोग 
करते हुए पिटीशनर की सुनवाई न की होती । किन्तु चूँकि उठाया गया मुद्दा 
विधिक महत्त्व का है अतः मैंने विद्वान्‌ काउन्सेल की सविस्तार सुनवाई की है । 
जल 
+ [965] सप्ली ० एस० सी० प्रार० 477. 

:4 [।977] 3 एस० सी० भ्रार० 32. 
*2 979 ए० एल० जे० 344. 
% ए०'ग्राई० श्रार० 980 एस० सो० 258. 
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\4 
5. पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल की प्रथम दलील यह है कि सक्षम 
सिविल न्यायालय के तारीख 6 जनवरी, 982 के आदेश के पश्चात्‌ विद्वान्‌ 
मजिस्ट्रेट को जुलाई, 982 को भरण-पोषण का आदेशः नहीं करना चाहिए 
था । उसने संहिता की धारा 27(2 ) से अपनी दलील का समर्थन करनाः 
चाहा है, जो धारा इस प्रकार है :--- र 


“जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 25 के अधीन 
दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी 
विनिश्चय के परिणामस्वरूप रदद था परिवतित किया जाता 
चाहिए वहां वह, यथास्थिति, उस आदेश को तद्नुसार रद्द कर देगा 
या परिवर्तित कर देगा ।” ९ 


6. यह बात ध्यान दिए जाने योग्य है कि धारा ।27(2 ) यह अपेक्षाः 
नहीं करती कि सिविल न्यायालय का आदेश मजिस्ट्रेट के पश्चात्‌ किया गया 
होना चाहिए । उपधारा लागू होगी भले ही सिविल न्यायालय का आदेश पुर्ववर्ती 
हो किन्तु उसे मजिस्ट्रेट की अवेक्षा में बाद में लाया गया हो । इस आधार 
पर यह दलील दी गई कि यदि संहिता की धारा 725 के अधीन किसी आदेश में 
फेर-फार' करना पड़े अथवा सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम- 
स्वरूप उसे रद्द करना पड़े तो ऐसा आदेश कतई नहीं किया जा सकता और 
न ही किया जाना चाहिए । 


7. निरसित संहिता की धारा 488 की बाबत, जो धारा ।25 कीः 
पूर्ववर्ती है, यह कहा गया कि भरण-पोषण तय करने की मजिस्ट्रेट की: 
अधिकारिता सिविल न्यायालय 'की केवल आनुषंगिक अधिकारिता है : देखे 
रघुवर बनाम एम्परर' | संहिता की धारा 25 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेशः 
संक्षिप्त आदेश होता है । मजिस्ट्रेट किसी वैवाहिक, विवाद में सिबिल न्यायालयः 
को, जो अधिकारिता प्राप्त है, उसका अनधिकृत रूप से प्रयोग नहीं कर सकता: 
आर संहिता के अध्याय I% (नए) के उपबंध सिविल न्यायालय द्वारा प्रास्थितिः 
ओर सिविल अधिकार के बारे में पक्षकार के बीच किए गए किसी अंतिमः 
न्यायनिर्णयन के अधीन होते हैं : देखें सेतुरतिनम पिल्लै बनाम बारबरा उर्फ डोलीः 
` सेतुरतिनमः, भगवान दत्त वनाम कमला देवीं और एक अन्यः और बैकय्या बनामः 


` ? ए० आई० आर० 9]4 अवर ।3. 
2 (970) । एस० सी० डव्ल्यू० आर० 589, 
3 ({974) 2 एस० सी० डब्ल्यू० आर० 469. 
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पेदन्ना और एक अन्य! । कैप्टन रमेश चन्द्र बनाम वीना कौशल? वाले मामले में 
a pp ख कि मोटे तोर पर सिविल न्यायालय द्वारा 
) न र्‌ अवधारण दाण्डिक न्यायालय द्वारा किए गए 
वेसे ही विनिश्चय , के विरुद्ध अभिभावी होना चाहिए । किन्तु संहिता की 
धारा ।25 के उपबंध सामाजिक न्याय के अध्युपाय हैं और संविधान के अनुच्छेद 
[ 2 की परिधि के भीतर आते हैं जो अनुच्छेद 39 द्वारा पुष्ट है । इस प्रकार 
संहिता की धारा 25 के अधीन आदेश के बारे में यह अभिनिर्धारित किया 
गया कि वह्‌ अधिनियम की धारा 24 के अधीन अन्तरिम आदेश पर अभिभावी 
होगा क्योंकि पश्चात्‌कथित आदेश अंतिम अवधारण नहीं है जेस्ता कि हिन्दू दत्तक 
ओर भरण-पोषण अधिनियम, 7956 के अधीन है। यह दलील दी गई कि 
चूंकि अधिनियम की धारा 25 के अधीन आदेश अंतिम अवधारण था अतः 
उसे संहिता की धांरा 725 के अधीन किए गए आदेश को उलट देना 
चाहिए और यदि इसे उलटा जाना है तो यह बेहतर होगा कि यह किया हीं न 
जाए । इसके अतिरिक्त विद्वान्‌ काउन्सेल ने-भगदंत सिन्हा बनाम सुरजोत कोरः 
वाले मामले में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलम्ब लिया 
है । उस मामले में मजिस्ट्रेट ने पत्नी को 50 रु० प्रति मास का भरण-पोषणः 
दिया था जिसे बाद में अपर सेशन न्यायाश्षोश ने बढ़ाकर 65 रु० प्रति मास 
कर दिया । उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर पत्नी ने भरण पोषण के लिए नियमितः 
वाद फाइल किया किन्तु वह खारिज कर दिया गया था । इसके पश्चात्‌ 7 7 
संहिता की धारा 727(2) के अधीन एक आवेदन दिया । अपर मुख्य २५ 
मजिस्ट्रेट ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि उसे सिविल न्यायालय की डिक्री « 
अनुसरण करने या न करने का विवेकाधिकार प्राप्त है और पति का आवेदन 
खारिज कर दिया । व्यथित होकर पति ने दाण्डिक पुनरीक्षन पिटीशन प्रस्तुत 
किया जिमे खण्ड न्यायपीठ के समक्ष विनिश्चय के लिए रखा गया । विद्वात्‌ 
न्यायाधीश ने यह अभितिर्धारित किया कि यद्यपि संहिता को धारा 27 (2). 
का आरम्भिक भाग निस्संदेह रूप से मजिस्ट्रोट को कतिपय विवेकाधिकार देता 
है तो भी उस धारा की भाषा के और साथ ही सिद्धांत और पूर्वोदाहरण के 
आधार पर मजिस्ट्रेट के लिए सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय का अनुसरण 
करना बाध्यकर है। इस विनिश्चय का एक तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि 
पत्नी, मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई मामूली राशि से भी वंचित हो गई । वह ऐसा 


२ ए० आई० मार० 923 मद्रास 707. 
2 [{979] 3-उम० ति० प० 26==ए० भाई० आर० 978 एस० सी० 807. 
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420 श्री कुलदीप कुमार ब० श्रीमती चन्द्र कांता (न्यर० जैन) 
निर्वचन था जिससे त्यकतों का मामला अग्रसर नहीं होता जैसा कि कॅप्टन रमेश 
चन्द्र वाले पूर्वोक्त मामले में अधिकथित किया गया है भौर अत्यधिक सम्मान- 
पूवंक में यह कहना चाहुंगाःकि मुझे खेद है कि मैं पंजाब वाले निर्णय का अनुसरण 
करने में असमर्थं हूं । वास्तव में यदि मजिस्ट्रेट में कोई विवेकाधिकांर निहित 
किया गया है तो उसके ऊपर सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय का अनुसरण 
करने की बाध्यता अधिरोपित नहीं की जा सकती । ये दोनों अधिकारिताएं एक- 
दूसरे से स्वतंत्र हैं और जहां कोई व्यक्ति माता-पिता, पत्नी भले ही उससे विवाह- 
विच्छेद हो चुका हो और बच्चों का, भले ही वेअधमंज हों, भरण-पोषण करने से 
इनकार करता है अथवा करने की उपेक्षा करता है तो मजिस्ट्रेट, संहिता में 
कथित, शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए दरिद्रता, आवारागरदी और 
दुर्दशा को निवारित करने की दृष्टि से उनके लिए व्यवस्था करने की बाध्यता 
के अधीन है। यह हितकर उपबंध ।86] के अधिनियम सं० 25 द्वारा 
अधिनियमित किए गए उस अधिनियम की धारा 4 भी इसमें आड़े नहीं 
आती है। उस धारा के आधार पर ऐसी सभी विधियां अधिनियम सें 
`पूर्वं बनाई गई हों और अधितियेम के किन्ही उपबंधों से असंगत हैं, लागू नहीं 
रह जाती हैं | धारा 25 अधिनियम के पश्चात्‌ अधिनियमित की गई थी और 
अधिनियम की धारा 25 से असंगत नहीं थी और संहिता की धारा 25 साथ- 
` साथ लागू को जा सकती हैं : देखें चानक चन्द बनाम चन्द्रकिशोर अग्रवाल और 
अन्य! । उनके प्रविषय और प्रयोजन भिन्न हैं | स्थायी निर्वाहिका अथवा भरण- 
'पोषण का आदेश मात्र पत्नी का भरण-पोषण करने के समतुल्य नहीं है और वह 
मजिस्ट्रेट की अधिकारिता को समाप्त नहीं कर सकता अथवा छीन नहीं सकता : 
देखें ई० सी० कैन्ट बनाम ई० ई० एल० कैन्ट? । वास्तव में ऐसा आदेश केवल यह 
विचार करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत होगा कि मजिस्ट्रोट को किस प्रकार का 
आदेश करना चाहिए । धारा ।25 में ऐसा कोई निदेश नहीं है कि उस धारा के 
अधीन आदेश उस दशा में नहीं किया जा सकता है यदि भरण-पोषण के लिए 
सिविल न्यायालय की कोई डिक्री हों : देखें तारा लक्ष्मी सनुप्रसाद वाला मामला३। 
यहां तक कि पक्षकारों के बीच कोई करार भी संहिता की धारा ]25 के अधीन 
किसी . आदेश के लिए कोई वर्जन नहीं होगा : देखें प्रभू लाल बनाम रामी4 । 


} [4970] 2 उम० नि० प० 5320५० प्राई० ग्रार० 970 एस० सी० 446 
ए प्राई० .आर० 7926 मद्रास 59. 
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नि० प° 7984 : पंजाब-हरियाणा--7 
मेससं कुलमुषण कुमार एण्ड कं० बनाम पंजाब राज्य ओर एक अन्य 


(M/s. Kulbhushan Kumar & Co. Vs. State of Punjab 
and another) 


तारीख 23 अगस्त, 983 


[ मु° न्या० एस० एस० संधांवालिया, न्या० प्रेम चन्द जैन ओर 
न्या० एस० सी० मित्तल] 


संविधान, 950 अनुच्छेद 4--पक्षकारों की सम्मति मात्र से 
न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धान्त निराकृत नहीं होंगे, जब तक कि 
उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है। पक्षकारों या उनके 
काउंसेलों द्वारा विधि की किसी रियायत से विद्यमान नजीर का आधार 
प्रभावित नहीं होगा क्योंकि निर्णय का आधार उसका तर्क ओर युक्तिसंगतता 
होता है, न:कि मात्र उसका निष्कर्ष निर्णय का परिणाम सम्मति या समझोते 
द्वारा भिन्त हो सकता है किन्तु उसकी युक्तिसंगतता कोर तकं वरिष्ठ 
न्यायालय के विपरीत निर्णायक निष्क्रष द्वारा ही निराकूत किया जा. 
सकता है। _ 

रिट पिटीशनरों ने सूती धागे (काटन याने) के विनिर्माण के लिए सलूजा 
स्पानिंग एण्ड वीविग मिल्स के विस्तार के लोक प्रयोजन के लिए भूमि भज॑त 
अधिनियम, ]894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा आरम्भ को गई 
अर्जन कार्यवाहियों को और अधिनियम को धारा 6 के अधीन पश्चातूवर्ती 
घोषणा को चनौती दी थी । बाद में मेस सलूजा स्पीनिग एण्ड वीविग मिल्स 
प्रा० लि० ने, जिसके फायदे के लिए अर्जन कारंवाई की जाती थी, सिविल रिट 


पिटीशन में प्रत्यथी के खूप में पक्षकार बनाए जाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता : 


के आदेश !, नियम ]0 के अधीन प्रस्तुत आवेदन फाइल किया । रिट पिटीशनरों 
की ओर से इस आवेदन का विरोध किया गया। निस्संदेह, इण्डो-स्विस टाइम 
लि० वाले मामले में पूणं न्यायपीठ द्वारा आवेदकों के विरुद्ध मामला समाप्त कर 
दिया गया था। वस्तुतः निर्देशकारी त्यायपीठ के विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने यह सत 


ब्यक्त किया--“उपर्युक्त पूर्ण स्यायपीठ निश्चय को देखते हुए, स्पीनिग मिल्स - 


द्वारा फाइल किए गए आवेदन का न्यायपीठ विनिश्चय के आधार के अनुसार 
निपटारा किया जा सकता था।” किन्तु, स्पिनिंग मिल्स की ओर से पंजाब 
यूनाइटेड पैस्टीसाइड्स एण्ड कैमिकल्स लि० बनाम पूणं सिंह वाले मामले में, 


उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की एक संक्षिप्त मताभिव्यक्ति का 
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अवलम्ब लेने का प्रयास किया गया। हिमालय टाइल्स एण्ड मार्बल्स (प्रा०) लि० 

बनाम फ्रांसिस विक्टर कोर्टीनम वाले' मामले में पूर्वतर निर्णय की उसमें 
अभिपुष्ट को देखते हुए, तिर्देशकारी न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया कि 

यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि क्या विनिदिष्ट मुद्दे पर इण्डो-स्विस टाइम लि० 

वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय का विधि की प्रतिपादना के सम्बन्ध 8 
में सही मत के रूप में अनुसरण किया जा सकता है और इसलिए उसने बृहत्तर 
न्यायपीठ द्वारा मामले पर आधिकारिक (प्रामाणिक) रूप से विचार किए जाने 

का सुझान दिया । 


अभिनिर्धारित--निर्दे शित प्रश्‍न का सकारात्मक उत्तर दिया गया। 


पूर्ण न्‍्यायपीठ निर्णय के अभिव्यक्त रूप से उलट दिए जाने की उपधारणा 
नहीं की जा सकती है, जिसके प्रति (बिचार किए जाने का तो कोई प्रश्‍न ही 
नहीं है) बरिष्ठ न्यायालय द्वारा निर्देश भी नहीं किया गया है । परिणामतः 
पंजाब यूनाइटेड पैस्टीसाइड्स एण्ड कैमिकल्स लि० बाले मामले में माननीय 
न्यायाधीशों का आदेश अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से इण्डो-स्विसु टाइम 
लि० वाले मामले को उलटने वाला आदेश नहीं है । (वैरा 4 ) 


समकक्ष न्यायपीठ द्वारा पूर्वोत्तर निर्णय का अनुसरण करने या उसकी: 
पुष्टि कर देने मात्र से, अनेक समकक्ष न्यायपीठों से उसके स्पष्ट विरोध की स्थिति 
में, उसका महत्त्व बढ़ नहीं जाता है या उसकी प्रकृति आबद्धकर नहीं हो जाती 
है। इत अतिरिक्त कारणों से भी पंजाब यूनाइटेड पैस्टीसाइड्स एण्ड केमिकल्स 
लि० वाले मामले में व्यक्त किए गए मत द्वारा अहमदाबाद नगर निगम वाले 
मामले में विनिइचय के पूव॑तर आधार को और न इण्डो-स्विस टाइम लि० वाले 
मामले-में बहुमत द्वारा व्यक्त की गई राय को उलटा या समाप्त किया गया है, 
जिसमें स्पष्ट रूप से उसका अनुसरण किया गया था । (पैरा 5) 


' पक्षकारों की सहमति मात्र से न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के 

सिद्धान्त निराकृत नहीं होंगे, जब तक कि उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट 

` रूप से उलट नहीं दिया जाता है । पक्षकारों या उनके काउन्सेलों द्वारा विधि की. 
रियायत से (इससे अधिक कुछ नहीं) विद्यमान नजीर का आधार प्रभावित ' 
होगा । ऐसी स्थिति में, सम्मति-आदेश चाहते हुए, सहमति या समभौते के 
रयायत से सम्भवतः निर्णय का नजीर होने का मूल्य (महत्त्व) 
ता है।. निर्णय का भाधार उसका तक ओर युक्तिसंगतता 
का निष्कर्ष । निर्णय का परिणाम सहमति या समझते 
उसकी युक्तिसंगतता और तकं वरिष्ठ 


= ५ ५ i he 
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न्यायालय के विपरीत निर्णायक निष्कर्षं या वसे 
सकता है। (पैरा 6) 
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ही प्रयोग द्वारा दूर किया जा= 


पैरा 


[4982 ] 7987 का विशेष इजाज्ञत पिटीशन सं० 5389 जिसका 2 


[2982] 


[:98] 


[2980] 


Time Limited Vs. Umrao); 


विनिश्चय तारीख 7 जनवरी, 7982 को किया गया : ` ; 
पंजाब यूनाइटड पेस्टीसाइड्स एण्ड केमिकल्स लि० | र 
बनाम पूर्णं सिह (Punjab United Pesticides and 

Chemicals Limited Vs, Puran Singh); 


982 पंजाब ला जर्नेल 407: इण्डो-स्विस टाइम 6 

लि० बनाम छेलू राम (Indo-Swiss Time Ltd. V3 

Chhelu Ram); f 

ए० आई० आर० 7987 पंजाब एण्ड हरियाणा 273 : I 
इण्डो-स्विस टाइम लि० बनाम उमराव (I760-S%iss 


ए० आई० आर० 7980 एस० सी ।I8: 2 
हिमालय - टाइल्स एण्ड मार्बल्स (प्रा) लि० बनाम | 
फ्रांसिस व्रिक्टर कोर्टीनम [2५ 7७७ ३4 
Marbles (P) Limited Vs, Franois Victor | 
Courtinnom ] 


(970) `] एस० सौ डब्ल्यू० आर० 83 : | 
म्युतिसिपल कारपोरेशन 'आफ दि सिटी 8 


Ahmadabad Vs. Chandu 
Patel); 
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अफेयसं, वेस्ट बगाल बनाम कारपोरेशन आफ कलकत्ता 
(Superintendent & Remembrancer of 
Legal Affairs, West Bengal Vs. Corporation 
of Calcutta); 


[ 954] ए० आई० आर० ।254 मुम्बई 578 (परा 73): 
प्रमोद सी० भट्ट बनाम कंवर राज नाथ (Pramod C, 
Bhat Vs, Kanvar Raj Nath); 


{957] ए० आई० आर० ]957 मुम्बई 57 (पेरा 5) : 6 
वेंकल्ता नरसिंह बनाम लक्ष्मी सन्तप्पा (Venkanna 
Narasinha Vs. Laxmi Sannappa); 


[2902} (।907) ए० सी० 495 : क्वित बनाम लीथम 6 
(Quinn Vs. Leathem) 
निदिष्ट किए गए । 


आरम्भिक (सिबिल रिट) ध्रधिकारिता : !982 का सिविल प्रकीणं आवेदन 


सं० 279. 
संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन । 
पिटीशनर की घ्रोर से i श्री लखीन्द्र सिंह 
रिट पिटीशनर की शोर से --- सवंश्री एच० एल० सरीन और एम० 
एल० सरीन 
“राज्य को ओर से ०0० श्री ए० एस० सन्धू, अपर महा- 
घिवक्ता 


न्यायालय का निर्णय सु० न्या० एस० एस० संधानवालिया ने दिया । 
मु० न्था० संधानवालिया : 


कया इण्डो-स्विस टाइम लि० बनाम उमराव! वाले मामले में पूर्ण 


न्यायप्रीठ के निर्णय में लिए गए विनिश्चयाधारों में से एक विनिश्‍्चयाघार अब ' 


भी प्रभावी है--यही वह प्रश्‍न है जिसके कारण बृह्‌ णर न्यायपीठ को यह निर्देश 
आवद्यक हुआ है। 


. 2. पूर्वोक्त प्रदन को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समने के लिए तथ्यों की कुछ 
बिस्तृत अवेक्षा आवश्यक है ।मैसस उलभूषण कुमार एण्ड क॑ं०-रिट पिटीशनरों 
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ने सूती धागे (काटत यार्ने) के विनिर्माण के लिए सलूजा स्पिनिंग एण्ड वीविग 
मिल्स के विस्तार के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अजेन अधिनियम, 894 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात्‌ “अधिनियम कहा गया है) को धारा 4 के श्रधीन अधिसूचना 
(उपाबन्ध पी/3) द्वारा आरम्भ की गई अजेन कार्यवाहियों को ओर अधिनियम 
की घारा 6 के अधीन पश्चात्वर्ती घोषणा को (तारीख 77/8 मार्च, 982 
की अधिसूचना--उपाबन्ध पी/5 देखें) चुनौती दी थी। बाद में मंससं सलूजा 
स्पीनिग एण्ड वीविग मिल्स प्रा लि० ने, जिसके फायदे के लिए अज॑ंन- 
कार्यवाही की जानी थी, सिविल रिट पिटीशन में प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार 
बनाए जाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश ।, नियम 70 के अधीन 
प्रस्तुत आवेदन फाइल किया । रिट पिटीशनरों की ओर से इस आवेदन का 
विरोध किया गया। निस्संदेह, इण्डो-स्विस टाइम लि० वाले मामले! में पूणं 
न्यायपीठ द्वारा आवेदकों के विरुद्ध मामला समाप्त कर दिया गया था 4 वस्तुतः 
निर्देशकारी न्यायपीठ के विद्वात्‌ न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया :-- 
“उपर्युक्त पूर्ण त्यायपीठ के विनिश्चय को देखते हुए, स्पिनिग 
मिल्स द्वारा फाइल किए गए आवेदन का न्यायपीठ वितिइचय के आधार 
के अनुसार निपटारा किया जा सकता था।” 
किन्तु, स्पिनिंग मिल्स की ओर से पंजाब यूनाइटेड वेस्टीसाइड्स एण्ड कंमिकल्स 
लि० बनाम पूर्ण सिह? वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय के माननीय 
न्यायाधीशों की एक संक्षिप्त मताभिव्यक्ति- का अवलम्ब लेने का प्रयास किया 
गया । हिमालय टाइल्स एण्ड मार्बेल्स प्रा० लि० बनाम फ्रांसिस विकटर Mv 
वाले मामले में पूर्वतर निर्णय की उसमें अभिपुष्टि को देखते हुए, नदेशकारी 
न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया कि यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि कया गिल 
मुद्दे पर इण्डो-स्विस टाइम लि० वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय का 
विधि की प्रतिपादना के सम्बन्ध में सही मत के रूप में अनुसरण किया जा सकता 
है और इसलिए उसने बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा मामले पर आधिकारिक 
(प्रामाणिक) रूप से विचार किए जाने का सुझाव दिया । 


3. सवंप्रथम इण्डो-स्विस टाइम लि० वाले मामले में! पूर्णं न्यायपीठ के 


सही विनिइचयाधार के प्रति निर्देश 


243. 

2 ]98। का विशेष इजाजत पिटीशन सें० 5389 जिसका, विनिश्चय - ता० ।! जनवरी, 
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रूप से विचार किए जाने के पश्चात्‌ पांच स्पष्ट प्रतिपादनाएं 


अधिकथित 
की गई थीं। उक्त मामले में सर्वसम्मति से यह अभिनिर्धारित किया 
\ 


गया :-- 


(4) जहां वरिष्ठ न्यायालय के दो सिभकक्ष न्यायपीठों के बीच प्रत्यक्ष 
विरोध है, वहां निचले न्यायालयों के लिए उस निर्णय पर विचार करना और 


उसका अनुसरण करना आवश्यक है, जिसमें विधि अधिक सही रूप से अधिकथित 
की गई हो; । 


(7) यह तथ्य कि परस्पर विरोधी निर्णयो में से कोई भी निर्णय पहले 
या बाद में दिया गया है, विवाद्यक से असंगत और असम्बद्ध है; 


() म्युनिसिपल कारपोरेशन आफ दि सिटी आफ अहमदाबाद बनाम 
चनह लाल इयामलदास पटेल वाले मामले में और हिमालय टाइल्स एण्ड मार्बलस 
(प्रा०) लि० बनाम फ्रांसिस. बिक्टर कोर्टीनम? वाले मामले में माननीय 
न्यायघीशों के समकक्ष न्यांयपीठों के निर्णयों के विनिश्‍्चयाधार एक दूसरे के 


प्रत्यक्ष विरोध प्रें थे और वे परस्पर असंधेय थे; 
बहुमत द्वारा यह भी अभिनिर्धा रित्त किया गया-- 


(५) श्रहमदाबाद नगर निगम ताला मामला! उच्च न्यायालथों की पूर्वतर 
नजीरों की लम्बी श्रृंखला के अनुरूप था और उसमें विधि अधिक सही रूप से 
अधिकथित की गई थी तथा उसका हिमालय टाइल्स एण्ड साबेल्‍्स लि० वाले 


सामले? में अपनाए गए मत पर अधिमान देते हुए अनुसरण किया जाना चाहिए; 
ओर 


(9) कम्पनी या फर्म, जिसके फायदे के लिए अधिनियम के अधीन भूमि 
अजित की जा रही थी, सम्बद्ध व्यक्ति नहीं थी और कायं 
जाने के लिए उसकी ओर से फाइल किया गया आवेदन 
योग्य नहीं था। 


4. स्थिति को स्पष्ट करने 


के लिए यहां यह उल्लेख करना भावश्यक है 

रतिपादना सं० ; (iv) भौर (५) विवाद का विषय है और प्रारम्भिक - 
रशन यह है--बया इण्डो-स्विस टाइम लि० बाले मामले? में पूण न्यायपीठ के यह 
विचारित विनिषचयाधार पंजाब वुनाइटेड पेस्टीसाइड्स एण्ड केमिकल्स लि० 


FT 


र 


. इस प्रकार येह स्पष्ट हो जाता है. ओर अतयथा भी यह स्वीकृत स्थिति है 
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बाले मामले! में संक्षिप्त मताभिव्यक्ति द्वारा उलट दिए गए हैं। उक्त मामले में, 
अपील करने के लिए विशेष इजाजत देते समय, माननीय न्यायाघीशों ने मामले 
में आगे और विलम्ब से बचने के लिए अपील एकपक्षीय ढंग से मंजूर की क्योंकि 
प्रत्याथियों की ओर से न तो कोई व्यक्ति हाजिर ही हुआ था ओर न कोई विरोध 
ही किया गया था। आदेश में केवल यही अभिलिखित किया गया :-- 


“तामील के बावजूद अन्य पक्षकार की ओर से कोई भी व्यक्ति 
हाजिर नहीं हुआ है। चूंकि हिमालय टाइल्स एण्ड मार्बल्स (प्रा०) लि० 
बनाम फ्रांसिस विक्टर कोर्टीनम (मृत) (विधिक प्रतिनिधियों द्वारा) 
-[7980) 3 एस० सी० आर० 235=ए० आई० आर० 980 एस० 
सी० ]78] वाले मामले में हमारे विनिश्चय द्वारा मामला समाप्त हो 
गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई 
भी कम्पनी, जिसके फायदे के लिए भूमि अजित की जाती है, निस्संदेह . 
हितबद्ध व्यक्ति है, अतः पिटीशनर को कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए 
जाने का अधिकार प्राप्त था और एल० पी० ए० न्यायपीठ का पिटीशनर 
की प्रार्थना को आरम्भ में ही खारिज कर देता गैलत था। ऊपर तिदिष्ट 5 
विनिश्चय को देखते हुए, पिटीशमर, हितबद्ध व्यक्ति होते के नाते, जिला . 
न्यायाधीश के समक्ष वाली कार्यवाहियों में प्रतिकर के परिमाण के प्रश्‍न 
पर भाग लेने के लिए हकदार है और अधिक विलम्ब से बचने के लिए 
हम यह अपील मंजूर करते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त 
करते हैं और जिला न्यायाधीश को मामला प्रतिप्रेषित करते हैं जो, 
पिटीशनर को सुनते के पश्चात्‌, प्रतिकर का परिमाण तियत करेंगे। 
जिला च्यायाधीश पक्षकारों को सूचवा जारी करने के पश्चात्‌ मामले | 
का विनिइचय करेंगे। खचे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता ट 


है ।” 


पंजाब युनाइटेड पेस्टीसाइड्स एण्ड केमिकल्स लि० वाले सामले' 
इजाज़त पिटीशन ओर अपील इस न्यायालय के: लैटर्स पेटेण्ट च्याय' पी 
खारिजी के आरम्भिक आदेश के विरुद्ध फाइल की गई थी । माननीय व्याया 
की ऊपर उद्धूत संक्षिप्त मताभिव्यकित से i जाता है | 
स्विस टाइम लि० वाले मामले में : 


गया | 


| Ved भुषण कमार ब० पंजाब साऽसईमुs च्धा० संधानवालिया) 


की बात माननीय न्यायाधीशों के समक्ष परोक्ष रूपसे भी नहीं उठाई गई 


माननीय न्यायाधीशों की . जानकारी में कभी लाया भी नहीं गया था। यह 
सुस्थापित है कि पूर्ण न्यायपीठ निर्णय के अभिव्यक्त रूप से उलट दिए जाने की 
उपधारणा नहीं की जा सकती है, जिसके प्रति (विचार किए जाने का तो कोई 
प्रशन ही नहीं है) वरिष्ठ आायालय द्वारा निर्देश भी नहीं किया गया है । 
परिणामतः हम ऊपर निदिष्ट पंजाब युनाइटेड पेस्टी साइडस एण्ड कंमिकल्स लि० 
बाले मामले! में माननीय न्यायाधीशों के आदेश को अभिव्यक्त रूप से या 
विवक्षित रूप से ऊपर निष्ट इण्डो-स्विस टाइम लि० वाले मामले? को उलटने 
वाला भादेश नहीं समझते हुँ । ` 


5. तत्पश्चात्‌, यह तथ्य ध्यान में रखे जाने योग्य है कि ऊपर निदिष्ट 
पंजाब युनाइटेड पेस्टीसाइड्स एण्ड केमिकल्स लि० वाले मामले? में आदेश, पुनः, 
केवल दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा ही पारित किया गया था । यहां इस 


मशन बना हुआ था । थह सामान्य आधार है कि अहमदाबाद नगर निर्गम वाले 
मामले? पर हिमालय टाइल्स एण्ड माबल्स (प्रा०) लि० बाले मामले! में न तो 
विचार ही किया गया था ओर न उसके प्रति कोई निर्देश ही किया गया था। 
भोर उपर निर्दिष्ट च 

लेः में 


ह "गगालिय नणीरों की लम्बी श्रृंखला, 
अवलम्बित था) समकक्ष, ्याग्रपीठों दवारा उलटा नहीं जा सकता 
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था। मुझे यह तथ्य स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि समकक्ष न्यायपीठ द्वारा 
पुर्वंतर निर्णय का अनुसरण करने या उसकी पुष्टि कर देने मात्र से, अनेक 
समकक्ष न्यायपीठों से उसके स्पष्ट विरोध की स्थिति में, उसका महत्त्व बढ़ 
नहीं जाता है या उसकी प्रकृति आबद्धकर नहीं हो जाती है। इन अतिरिक्त 
कारणों से भी हमं यह अभिनिर्धारित करते हैं किन तो पंजाब युनाइटेड 
पेस्टीसाइड्स एण्ड कंमिकल्स लि० वाले मामले! में व्यक्त किए गए मत द्वारा 
अहमदाबाद नगरनिगम वाले मामले में विनिश्चय के पूर्वतर आधार को और 
.त इण्डो-स्विस टाइम लि० वाले मामले मे बहुमत द्वारा व्यक्त की गई राय 
को उलटा या समाप्त किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उसका अनुसरण किया ' 
गया था। 


- 6. तथापि, इस तथ्य को पुनः उजागर करना उचित" होगा कि इसमें 
निर्देश आदेश तारीख 28 मई, ]982 को किया गया था भौर वह पूर्णतः पंजाब 
यूनाइटेड पेस्टीसाइड्स एण्ड कंमिकल्स लि० वाले मामले! में व्यक्त किए गए - 
मत पर अवलम्बित था। तथापि, पक्षकारों के विद्वान्‌ काउंसेल हमारी जानकारी 
में यह तथ्य लाए कि लगभग एक वर्ष पूर्व इण्डो-स्विस टाइम लि० बनाम छल्‌ 
राम वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायांधीशों के समक्ष पूर्ण 
न्यायपीठ निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत पिटीशन का वितिश्‍्चय समभोौते द्वारा 
किया गया था। उसमें अभिलिखित संक्षिप्त आदेश इस प्रकार था :-- 


“सभी पक्षकारों ने इस बात से सहमति व्यक्त की है कि कम्पनी, 
जिसके फायदे के लिए अजन किया गया है, अर्थात्‌ इण्डो-स्विस 
टाइम लि०, को कार्यवाहियों में पक्षकार बनाथा जा सकता है। 
अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश |, नियम ॥0 द्वारा 
जिला न्यायाधीश के समक्ष फाइल किया गया आवेदत मंजूर माता 
जाएगा । मामले का विद्वान्‌ जिला न्यायाधीश द्वारा शीघ्तापूबंक 
निपटारा किया जाए। र 


: hy? 

अपील के लिए विशेष इजाजत दी जाती है और ऊपर उपदशित 
रीति में अपीलें मंजूर की जाती हैं । खच के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं 
किया जा रहा है।” 45000 055 
SH नकल नम कप कै न्‍ 
_ 98॥ का विशेष इजाजत पिटीशनं सं° 5389 जिसका विनिश्चय 47 जनवरी, 982 को. 
किया गया। | 
3 ए० ग्राई० प्रार० 798/ पंजाब-हरियाणा 23. 
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पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर भी हमारे समक्ष यह दलील देने का प्रयास किया 
गया कि पक्षकारों द्वारा समकोते के परिणामस्वरूप उक्त सहमतिगत आदेश के 
हू कारण, इण्डो-स्विस टाइम लि० वाले मामले में पूर्ण न्‍्यायपीठ के विनिइचय 
- का आधार प्रभावी नहीं रह गया था। हम इससे सहमत होने में असमर्थ. हैं। 
उक्त. निर्णय में नजीर के सिद्धान्त के सम्बन्ध में कतिपय आधारभूत सिद्धान्त < 
अधिकथित किए गए थे ओर उसमें भूमि अजन अधिनियम के अधीन “हितबद्ध 
व्यक्ति” के अर्थ की भी व्याख्या की गई थी, जो तदधीन कार्यवाहियों में पक्षकार 
बनाए जाने का दावा कर सकता था । पश्चातूवतीं प्रश्‍त .के सम्बन्ध में बहुमत 
ने (पूर्वतर प्रश्न पर पूर्ण न्यायपीठ में सवंसम्मति थी) हिमालय टाइल्स एण्ड 
मार्बल्स लि० वाले मामले? पर भधिमान देते हुए, अहमदाबाद नगरनिगम वाले 
सामले का अनुसरण करता उचित समझा था। यदि मामले से सम्बद्ध सभी 
पक्षकारी'को सहमति द्वारा, कम्पनी को कार्थवाहियों में पक्षकार होने की 
अनुज्ञा दे दी गई थी, तो यह समभता कठिन है कि पूर्ण न्यायपीठ के विनिशचथ का 
आधार भौर युक्तिसंगतता किस प्रकार समाप्त हो गई | हमारी राय में पक्षकारों 
को सहमति मात्र से न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धान्त निराकृत . 
नहीं होंगे, जब तक कि उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से उलट नहीं 
दिया जाता है । हमें सिद्धान्ततः यह बात स्पष्ट सी प्रतीत होती है, और सुपररिटेडेंट 
एंड रिमेम्ब्रंसर झाफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल बनाम कारपोरेशन भाफ 
कलकत्ता, 'वेंक्ता 'नरसिह बनाम लक्ष्मी सन्नप्पाऽ और प्रमोद सी० भट्ट बनाम 
कंवर राज नाथ? वाले मामलों के सादृश्य के आघार पर भी यही निष्कर्ष 
न्तिकलता है। तद्द्वारा यह अधिकथित किया गया है कि पक्षकारों या काउ्सेलों 
द्वारा: विधि की किसी रियायत से (इससे अधिक कुछ नहीं) विद्यमान नजीर का 
आधार प्रभावित नहीं होगा । ऐसी स्थिति में, सम्मति-आदेश चाहते हुए, सहमति « 
या समझते के रूप में संयुक्त रियायत से सम्भवतः निर्णय का नजीर होते का 
मुल्य (महत्त्व) समाप्त नहीं हो सकता है। क्विन बनाम लीथम? वाले मामले में 
आधिकारिक रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है, जिसका उड़ीसा राज्य 


——— + 
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बनाम सुधांशु शेखर मिश्र! वाले मामले में अनुसरण किया गया है, कि निर्णय का 
आधार उसका तकं और युक्तिसंगतता होता है, न कि मात्र उसका निष्कर्ष । 
निर्णय का परिणाम सहमति या समझौते द्वारा भिन्त हो सकता है किन्तु उसकी 
युक्तिसंगतता भौर तक वरिष्ठ न्यायालय के विपरीत निर्णायक निष्कर्ष या वेसे 
ही प्रयोग द्वारा अकृत किया जा सकता है। अतः उच्चतम न्यायालय के माननीय 

` न्यायाधीशों के समक्ष ऊपर निदिष्ट इण्डो-स्विस टाइम्स लि० वाले मामले? में 
सहमति-आदेशं से, मेरी राय में, पूवेतर पूर्ण न्यायपीठ का नजीर होने का 
महत्त्व प्रभावित नहीं होता है और उससे. स्थिति में परोक्ष रूप से.भी कोई ' 
परिवतेन नहीं आता है। हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहेंगे कि हमारे समक्ष 
पिटीशमरों के विद्वान्‌ काउन्सेलों ने इण्डो-स्विस टाइम्स लि० वाले मासले? में 
विनिश्चय के आधार की शुद्धता या' अशुद्धता की चुनौती देने का कोई संकेत भी 
नही. दिया । 


. 7. इस स्थल पर हम यह मत व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते हैं कि 
पक्षकारों के काउन्सेलों ने पंजाब युनाइटेट पेस्टीसाइड्स एण्ड केमिकल्स लि० 
वाले मामले? ओर प्रत्यक्षतः इण्डो-स्विस टाइम्स लि० बनाम छेल्‌ रामः 
वाले मामले, दोनों ही में माननीय न्यायाधीशों की जानकारी में अहमदाबाद ` 
नगरनिगम वाले मामले में समकक्ष न्यायपीठों और हिमालय टाइम्स एण्ड 
साबंल्स लि० वाले मामले" में भी समकक्ष ऱ्यायपीठों के बीच विरोध उपदाशित न 
न करके उदासीनता का ही परिचय दिया। संससं इण्डो-स्विस टाइम्स लि० र 
वाले मामले? में बहुमत की राय पूर्णतः अहमदाबाद नगर निगम बाले मासले 
पर अवलम्बितः थी। यह्‌ आशा को जानी चाहिए कि मामला विचाराथं माननीय 
न्यायाधीशों के समक्ष आया है, अतः उन्हें निकट भविष्य में विरोध को दर करने 
और दिन प्रतिदिन घटित होने वाले इस महत्वपूर्ण मुहे पर अन्तिमता के साथ । 
& विधि अधिकथित करने का अवसर प्राप्त होगा। : न 


8. परिणामतः, आरम्भःमें उठाए गए प्रश्‍न का उत्तर सकारात्मक | | 


! ए० ग्राई० आर० 968 एस० सी० 647. 
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है। यह अभिनि्धारित किया जाता है कि इण्डो-स्दिस टाइम्स लि० वाले मामले 
में विनिश्चय का आधार अब भी प्रभावी है । 

9, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि रूण्ड न्यायपीठ ऊपर निदिष्ट इण्डो- 
स्विस टाइम्स लि० वाले मामले! वाले मामले में किए गए विनिश्चय के आधार 
से आबद्ध होगा । वस्तुतः हम यह बात अभिलेख में लेना चाहते हैं कि हमारे 
समक्ष पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय पर पुन: विचार किए जाने के लिए या उसके 
ओचित्य पर आपत्ति उठाने के लिए कोई स्वतन्त्र अभिवाक नहीं किया गया । 
जेसा कि पहले ही देखा जा चुका है, स्वयं निर्देशकारी न्यायपीठ ने यह राय 
व्यक्त को थी कि स्पिनिग मिल्स द्वारा फाइल किए गए आवेदन का पूर्ण न्यायपीठ 
के विनिश्चय के आधार. के अनुसार निपटारा नहीं क्रिया जा सकता था। 
तदनुसार हम यह निदेश करते हैं कि गुणागुण के आधार पर विनिइचय के 
लिए मामला अब खण्ड न्यायपीठ को वापस भेजा जाएगा । 
न्या० प्रेम चन्द जेन: 

मैं सहमत हूं । 
न्या० एस० सी० मित्तल : 

मैं सहमत हूं । 


निर्दे शित प्रश्‍न का सकारात्मक उत्तर दिया गया । 


नि० प° ।984 : पंजाब-हरियाणा-- 72 
नबल सिह बनाम प्रद्यासक, नगरपालिका, चरखी दादरी और अन्य 
(Nawal Singh Vs. The Administrator, Municipal Committee, 
Charkbi Dadri and others) 
तारीख 7] प्रक्तूबर, 983 


[मु० न्या० एस० एस० संधांवालिया, न्या० प्रेम चन्द जैन श्रौर 
च्या० एस० सी० मित्तल] ‘ 
. पंजाब स इम्प्रूवमेण्ट ऐक्ट,. 922 धारा 42 ओर 44क~--उक्त ` 
धारा 44क में कप नियम को धारा 42 के श्रधीन अधिसुचना की तारीख से स्कीम 
के पुरा किए जाने के लिए अनम्यत: पांच वर्ष की अवधि का उपबन्ध /किया गया ` 
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है, जब तक कि उसके परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसका सम्यक्‌ 
रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता है । तथापि, स्कीम का वह भाग जो पांच 
वर्ष की अवघि से पूवं अन्तिम रूप से निष्पादित कर दिया गया है, परित्यक्त नहीं 
माना जाएगा । 


7973 के हरियाणा अधिनियम सं० 77 द्वारा संशोधन के माध्यम से 
अन्त:स्थापित, पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, ]922 की धारा ८4-क का सही 
अर्थ क्या है--यही वह प्रश्‍न है जो चारों सम्बद्ध सिविल रिट पिटीशनों में 


पूर्ण न्यायपीठ को इस निर्देश में अवधारणार्थ उद्भूत हुआ है। उक्त मुद्दे पर इस , 


न्यायालय में कुछ प्रकट मतभेद भी इस निदेश में विवाद का विषय है। 
अभिनिर्धारित--निर्देशित प्रश्‍न का उत्तर दिया गया । 
पंजाब टाउन इस्परूवमेण्ट ऐक्ट, 922 की धारा 44-क के शीर्षक से 


ही उपदशित होता है, विधानमण्डल का आशय अध्याय 4 के अधीन स्कीमों के . 


निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्धारित करना है। उक्त धारा की भाषा से 
यह्‌ स्पष्ट है कि स्कीम के निष्पादन में होने वाले लम्बे विलम्बों की बुराई को 
जड़ से ही उखाड़ फेंकने के लिए विधानमण्डल ने दो स्पष्ट सीमाएं नियत की हैं । 
प्रथम सीमा अधिनियम को धारा 42 के अधीन राजपत्र में उसकी अधिसूचना 
की तारीख से स्कीम के आरम्भ और मंजूरी के सम्बन्ध में है। इस प्रकार समय 
का यह बिन्दु स्पष्टतः और अनम्य रूप से नियत किया गया है। उक्त स्कीम के 
निष्पादन के लिए दूसरी सीमा ऐसी अधिसूचना की तारीख से ठीक 5 वर्ष की 
अवघि पर नियत की गई है । इस प्रकार, साधारण नियम के रूप में, अधिनियम 
के अध्याय 4 में परिकल्पित स्कीमों के आरम्भ ओर पूरा किए जाने के लिए 
युक्ति-युक्त अवधि का उपबन्ध किया गया है । केवल अपवाद के खूपःमें ही 
मुख्य उपबन्ध के परन्तुक में वे दशाएं वागत को गई हैं, जिनमें इस विहित समय- 
सीमा में विस्तार किया जा सकेगा। विस्तार को यह शक्ति स्वयं न्यास में निहित 
नहीं है, बल्कि राज्य सरकार में निहित है ओर उसे इस शतं के पुरा होने के 
कार्य द्वारा भौर सुरक्षित किया गया है कि अधिकथित अवधि के भीतर स्कीम 
का निष्पादन न्यास के नियंत्रण से परे-था । उक्त धारा के समग्र परिशीलन से, 
परिणामतः, यह उपदशित होगा कि आधारभूत नियम 5 वषं के भीतर स्कीम 


के प्रा किए जाने का है और सरकार द्वारा समय-सीमा के विस्तार किए जाने - 


का अपवाद पर्व शतं द्वारा सीमित किया गया है। इस प्रकार विधायी 


पृष्ठिमूभि, उस बुराई से, जिसे दूर करने का विधातमण्डल का इरादा था ओर 


अधिनियम की धारा 44 की स्पष्ट भाषा ओर उस आदेश के सहो निर्वचन से 
यहु स्पष्ठ प्रतीत होता है कि स्कीम का 5 वर्ष की विहित अवधि या सम्यक्‌ 
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रूप से विस्तारित अवधि के भीतर, यदि कोई हो, स्कीम को निष्पादित भौर पूरा 
किया जाना चाहिए। (पैरा 9) 


उक्त धारा में प्रयुक्त "निष्पादित करता” और उसके व्याकरणिक रूप: 

भेदों का स्कीम के पूरा किए जाने का अर्थ नही है बल्कि उक्त उद्देश्य को पूरा 

करने के लिए कुछ आधारभूत कार्यवाही के आरम्भ किए जाने का अर्थ है । 

. विशेष रूप से यह तकं देने का प्रयास किया गया कि अधिनियम की अनुसूची 
के अधीन अर्जन कार्यवाहियां सम्यक्‌ रूप से आरम्भ की जा चुकी हैं और 

अधिनिणंय घोषित-किया जा चुका है। अतः स्कीम निष्पादित माती जानी 

चाहिए, उससे अधिक कुछ नहीं, और पिटीशनरों के वाद को इस आधार पर ही 

खारिज कर दिया जाना चाहिए। पूर्वोक्त दलील से विद्वान्‌ महाधिवक्ता की 
पटुता को कुछ श्रेय तो अवश्य जाता है किन्तु यह अभिनिर्धारित करने के लिए 
किसी विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है कि वह स्पष्टतः अस्वीकार्धं है। पूरे 
संदर्भ से यह उपर्दाशत होता है कि संशोधन द्वारा धारा 44-क अन्त:स्थापित 
करने में विधानमण्डल का उद्देश्य और आशय विहित समय के भीतर स्कीमों के 

निष्पादन और उसके पूरा “किए जाने को सुनिश्चित करना और इस संदर्भ में 

. होने वाले लम्बे विलम्ब की बुराई को दूर करना था । विद्वान्‌ महाधिवक्ता के 
तक को स्वीकार करने का अर्थ उपबंध में निहित उद्देश्य को ही निरर्थक बनाना 
होगा। ऐसा इसलिए है कि यदि एक बार यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता 


है कि स्कीम के आरम्भ किए जाने और उसके पूरा किए जाने के लिए कुछ ' 


कार्यवाही करने से विधि'की अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, तो कोई भी विलम्ब, 
चाहे वह कितना भी अनियमित और अहितकर क्यों न हो, विधि की परिधि से 
परे होगा और उसके विरुद्ध नागरिक को कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं 
होगा । इस विनिदिष्ट आधार पर भी, प्रत्यथियों की ओर से दिया गया तकं 
स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। (पैरा 70) 


यह अभिनिर्धारित किया ही जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 
44-के में अधिनियम की धारा 42 के अधीन अधिसूचना की तारीख से स्कीम 
के पूरा किए जाने के लिए अनम्यत: 5 वर्ष की अवधि, का उपबन्ध किया गया 
. है, जब तक कि उसके परन्तुकः के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसका सम्यक्‌ रूप 
से विस्तार नहीं किया जाता है। (पेरा 4) च 


हकदार है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 42 के अधीन 
तारी से 5 वर्ष की अवधि के भीतर स्कीम पूरी नहीं की गई है 
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भौर न उसका परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई विधिमान्य विस्तार 
ही किया गया है। इस प्रकार उक्त समय-सौमा के पश्चात्‌ को गई कार्यवाहियों 
से अधिनियम को धारा 44-क का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ हैं और वे 
एतद्ष्वारा अभिखण्डित की जाती हैं। (पैरा ]5) 


. स्कीम का भाग, जो 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्वं अन्तिम रूप से निष्पादित 
कर दिया गया है, ' परित्यक्त नहीं माना जाएगा। धारा 44-क के उपबच्धों में 
केवल यही अधिकथित किया गया है कि स्कीम का भाग, जो 5 वर्ष के भीतर 
निष्पादित नहीं किया जा सका, उक्तं अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ निष्पादित 
नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विधि के अनुसार समय का विस्तार नहीं 
किया जाता है । (पैरा 6) 


स्पष्टतः धारा 44-क॑दो भागों में है। अधिनियमतकारी भाग में 
अधिनियम की धारा 42के अधीन उसकी अधिसुचना की तारीख से 5 वर्ष 
को अवधि के भीतर न्यास द्वारा स्कीम के निष्पादन का उपबन्ध किया गया है । 
परन्तुक द्वारा राज्य सरकार को उस स्थिति में 5 वर्ष की विहित अवधि को 
विस्तारित करने के लिए सशक्त किया गया.है, यदि उसका यह समाधान हो 
जाता है कि उक्त 5 वर्ष की अवधि के भीतर स्कीम को तिष्पादित करना न्यास 
के नियंत्रण से परे है। जहां तक अधिनियम की धारा 44-क के प्रथम भाग का 
सम्बन्ध है, अब इस न्यायालय द्वारा यह्‌ सुस्थापित किया जा चुका है (ब्रज लाल 
वाला मामला देखें) कि स्कीम का वह भाग, जो 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व अन्तिम 
रूप से निष्पादित कर दिया गया है, परित्यक्त नहीं समझा जाएगा। अधिनियम 
की धारा 44-क के परन्तुक के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार 
से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही उसे विस्तारित करने की अपेक्षा को 
गई है; उक्त 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ मंजूर किया गया कोई भी समय- 
विस्तार अवैध होगा | परिणामतः, अविधिमात्य विस्तार अभिप्राप्त करते के 
पश्चात स्कीम के निष्पादन के लिए न्यासः द्वारा किया गया कोई भी कायं अवध 
होगा i इस विवेचन से अनिवार्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि त्यायालय से इस 
प्रस्न पर विचार करने की पेक्षा की जाती है कि कया विनिश्‍्चित किया जाने 
वाला मामला उक्त धारां के. अधितियमतकारी भाग की परिधि के अन्तगेत 

आता है या उसके परन्तुक की परिधि के अन्तगंत । (पेरा 20) 
पेरा 
[98] ।98 का सिबिल रिट पिटीशत सं० 3790, जिसका . 7 

विनिदचय तारीख 25 सितम्बर, ।984 को किया 
, 
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गया: त्रिलोक सिंह जेन बनाम हरियाणा राज्य 
(Tirlok Singh Jain Vs, State of Haryana) 
उलट दिया गया । 


ए० आई० आर० 7982 पंजाब एण्ड हरियाणा 59 : 
राधे श्याम गुप्त बनाम हरियाणा राज्य (Rey 
Sham Gupta Vs. State of Haryana); 
98] पंजाब लॉ जनल 45: बकशी राम बनास 
हरियाणा राज्य (Bakshi Ram Vs. State of 
Haryana); 


।980 पंजाब लॉ जनल 436: ब्रज लाल बनाम सिरसा 
इम्प्रवमेंट ट्रस्ट, सिरसा (B7i] al Vs, Sirsa 
Improvement Trust, Sirsa ); 
979 पंजाब. लॉ जर्नेल 430: सुरत राम बनाम 
हरियाणा राज्य (Surat Ram Vs. State of 
Haryana); 


979 का सिविल रिट पिटीशन सं० ]087, जिसका 
वित्तिशचय तारीख 24 मई, ।979 को किया गया: 
राजेश्वर प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य (Rajeshwar 
Parshad .Vs, State of Haryana); 


ए० आई० भार० 7968 एस० सी० 647 : उड़ीसा: 
राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्र (tate of Orissa 
Vs. Sudhansu Sekhar Misra) 


निर्दिष्ट किए गए । 


!2 


(2 


:]2 


22 


आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : ।982 का सिविल रिट पिटीशन 


पंजाब टाउन इस्प्रूव 


सं० 467. 


संबंध में निर्देश । . 


पिटोशनर की ओर से °° श्री भार० एल० सरीन 


प्रत्यर्थी सं० ध्रोर 3 की ओर से -:- 
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मेंट ऐक्ट, 922 की धारा 44-क के अर्थं के 


` प्रर्त्याथयों नें नीलाम द्वारा साधारण जतता 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ति० प० 7934--पंजाब-हरियाणा I7 


प्रत्यर्थी सं० 2 की प्रोर से + श्री जी० एल० बतरा, ज्येष्ठ 
उप-महाधिवक्ता 


न्यायालय का निर्णय मु० न्या० एस० एस० संघानवालिया ने दिया। 
मु० न्या० संघानवालिया : 


973 के हरियाणा अधिनयम सं० 77 द्वारा संशोधन के माध्यम से 
अन्तःस्थापित, पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 922 की धारा 44-क का सही 
अर्थं क्या है--यही वह प्रश्‍न है जो चारों सम्बद्ध सिविल रिट पिटीशनों में पूर्ण 
न्यायपीठ को इस निर्देश में अब्रधारणार्थ उद्भूत हुआ है। उक्त मुहे पर इस 
न्यायालय में कुछ प्रकट मतमेंद भी इस निर्देश में विवाद का विषय है। 


2. पक्षकारों के विद्वान्‌ काउम्सेल.उक्त मामलों में तथ्यों की समानता 
और विधिक विवाद्यकों की एकरूपता (अनन्यता) पर, सहमत हैं ओर इसलिए 
यह निर्णय उन सभी मामलों को लागू होगा । परिणामतः नवल सिंह बनाम 
प्रशासक, नगरपालिका (982 का सिविल रिट ड सं० 467) के तथ्यों 
का उल्लेख ही पर्याप्त होगा । 

3. चरखी दादरी सुधार न्यास, चर्खी दादरी ने तारीख 23 जनवरी, 
976 को पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट (पंजाब नगर सुधार अधिनियम), 
]922 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 24 
और 28 के अधीन गोशाला गांधी आश्रम और दिल्‍ली नारनौल मागें के निकट 
इरिजन कालोनी बताने के लिए “दि डेबेलपमेंट स्कीम सं० आई० बी०” नामक 
एक स्कीम तैयार की। उक्त स्कीम अधिनियम की धारा 42(] ) के अधीन 
तारीख 6 फरवरी, 976 के राजपत्र में सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित की गई। 
चर्खी दादरी की नगरपालिक सीमाओं के भीतर स्थित पिटीशनर की भूमि, जिस 
पर पिटीशनर ने आवासीय गृह का सन्तिर्माण कर लिया था, उक्त स्कीम के 
अन्तगंत आती थी । उसके अनुसरण में तारीख 3 नवम्बर, ]976 को कलक्टर 


का अधिनिणंय घोषित किया गया । 
4. किन्तु रिट पिटीशतर का यह पक्षकथन है कि प्रत्यर्थी-त्यास ने 


' तत्पश्चात्‌ इस स्कीम को निष्पादित करने के लिए कोई कायंवाही नहीं की है 


ओर न तो पिटीशनर को उसकी भूमि और मकान से बेकब्जा किया गया है 
भौर न उसी प्रकार प्रभावित अन्य स्वामियों से भूमि भोर मकान का कब्जा ही 


लिया गय प्रकथन किया गया है कि स्कीम को कार्यान्वित 8 2 कप 
' है। यह को 302 मकानों, 44 बूथों और 
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]7 शाप-कमःफ्लैटों के लिए प्लाट (मूखण्ड) बेचने की योजना बनाई भोर वस्तुतः 
तारीख 26 दिसम्बर, 798] को प्रथम नीलाम किया गया, जब मकानों के लिए 
9] मूखण्ड साधारण जनता को बेचे गए और बाद में तारीख 8 जनवरी, ]982 
को दूसंरा नीलाम किया गया। पिटीशनर ने पूर्वोक्त तारीखों को प्रत्यथियों 
को यह सूचित किया कि साधारण - जनता को भूखण्डों का नीलाम स्कीम के २ 
विपरीत था, स्वयं जिसे न तो निष्पादित ही किया गया है आर न तारीख | 
23 जनवरी, 98 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि से परे विस्तारित 

ही किया गया है। किन्तु, पिटीशनर को गलत ढंग से यह सूचित किया गया 

कि स्क्रीम को उक्त तारीख से परे सम्यक्‌ रूपसे और विधिपूर्ण रूप से 
विस्तारित किया गया है बाद में पिटीशनर तारीख 29 जनवरी, ]98] के 

संकल्प सं० | की प्रति (उपाबंध पी-3) प्राप्त करने में सफल रहा, जिसमें इस 
-तथ्य का विनिदिष्ट उल्लेख किया गया है कि स्कीम को कार्यान्वित नहीं किया 

जा सका ओर उसे कार्यान्वित करने के लिए तारीख 5 जनवरी, ]983 तक दो 

वषें के विस्तार के लिए हरियाणा सरकार से मंजरी प्राप्त की जानी चाहिए। 

बाद में (उपाबंध पी-5 देखें) प्रशासक द्वारा सरकार को तारीख 27 भगस्त, [ 
98! का स्मरण-पत्र 2 वर्ष के उक्त विस्तार की मंजूरी के लिए जारी क्या 
गया।। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि निसंस्देह स्कीम बिल्कुल भी 
निष्पादित नहीं की गई है और उसे तारीख 23 जनवरी, 98] से परे 
विस्तारित नहीं किया गया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 44-क का 
उल्लंघन हुआ है । अतः उसे अभिखण्डित कर दिया जाना चाहिए । 


- 


5. प्रतिरक्षा में ऊपर से युक्तियुक्त लगने वाले अभिवाकों के बावजूद 
रिट पिटीशन के प्रत्याथयों के उत्तर में मोटे रूप से ताथ्यिक पष्ठममि अविवाद्य 
बनी हुई है। स्कीम का विरचित किया जाना,और तारीख 6 फरवरी, 7976 
को राजपत्र में उसका प्रकाशन स्वीकार किया गया है और उसके साथ ही यह 
तथ्य भी स्वीकार किया गया है कि पिटीशतर की भमि भौर मकान उसकी 
परिधि के अन्तर्गत आते थे। उत्तर के पैरा 6 में यह प्रकथन किया गया है कि 

स्कीम के अन्तरगत आने वाली मूमि बच्चों के लिए विद्यालय भवन का निर्माण 
' करने के लिए पारस राम नेत राम कलानिया बालिका विद्या मन्दिर को आंबंटित | 
[दी गई है और कमजोर वर्गो के 'लोगों को बसाने के लिए सँम्पल के रूप 
भी निर्माणाघीन हैं। तारील 26 दिसम्बर, ]98] और तारीख 
i | जनता को पश्चातुवर्ती नीलामों का तथ्य 
त यह आधार लिया गया है कि इस स्कीम के अधीत | 
रजनों को आबंटित किया जाना है। यहःस्वीकार | 


२, Jammu. An eGangotri Initiative 


+ CS INST VASE RNS 


ही कटा 


Sd =» Kh कली सीमकिलीलिन __ कल क कक जलकर... मकर ० 


4 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नि० प० 984--पंजाब-हरियाणा I9 


किया गया है कि खुले नीला म में क्रेताओं के पक्ष में किए जानै वाले विक्रयों की, 
इस न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए रोक आदेश को देखते हुए, पुष्टि नहीं की 
गई है। तारीख 29 जनवरी, 7987 को पारित संकल्प सं० ] » जिसमें 
विनिदिष्ट रूप से यह कहा गया है कि स्कीम का निष्पादन नहीं किया गया 
था, स्वीकार किया गया है किन्तु उसके लिए यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास 
किया गया है कि वह सामान्य अनुक्रम में पारित किया. गया था और इसी 
प्रकार तारीख 27 अगस्त, ]98] का स्मरण पत्र (उपाबंध पी-5) स्वीकार 
किया गया है, यद्यपि अब यह कहा गया है कि किसी प्रकार का विस्तार 
आवश्यक नहीं था । 


6. अभिवचनों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि स्कीम अधिनियम 
की धारा 42 के अधीन तारीख 6 फरवरी, 976 को प्रकाशित की गई थी, 
फिर भी 6 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद उसे निष्पादित या 
पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्कीम 
के मुल प्रयोजन में परिवर्तन करने का, कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कालोतियों 
के निर्माण से भिन्त प्रयोजनों के लिए सावंजतिक नीलाम करके, परिवतंन (यदि 
पूणं ख्पान्तरण नहीं) किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वयं 
्रत्यर्थी-न्यास के अपने संकल्प और दस्तावेजों से यह बात संदेह से परे सिद्ध हो 
जाता है कि स्कीम निष्पादित नहीं की जा सकी और उसके लिए 2 वषं को 
अवधि का विस्तार चाहा गया तथा उसे प्राप्त करने के लिएं स्मरण-पत्र दिए 


` गए । यह सामान्य आधार है कि 5 वर्ष की अवधि के भीतर रा उसके पश्चात्‌ 


भी ऐसा कोई विस्तार या मंजूरी नहीं दी गई है । 

7. यह मामला मूलतः खण्ड न्यायपीठ के समक्ष सुतवाई के लिए दे 
आया, जिसमें मेरे विद्वान्‌ बन्धु न्या० पी० सी० जैन भोर त्या० एस० पी० गोयल 
थे। उत्तके समक्ष प्रत्यर्थी-राज्य ने त्रिलोक सिह जैन बनाम हरियाणा राज्या 
बाले मामले का अवलम्ब लिया . ओर यह दलील दी कि रिट पिठीशन उस 
आधार पर ही खारिज किए जाने योग्य थें। ऊपर निर्दिष्ट त्रिलोक सिह जेन 
बाले मामले! और खण्ड व्यायपौठ के पूवंतर निर्णयों में मतभेद देखते हुए, 
मामला बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित किया गया। _ कट 
है कि इस मामले में विवाद का विषय अनिबायंत:ः 


8. यह स्पष्टः के 
4-क के उपबन्ों के सही चत्त से ही संबंधित है। 


अधिनियम की धारा 4 
3 98 का सिविल रिट पिटीशन सं० 3790 जिसका वितिश्चय तारोख 2 सितम्बर 
98] को किया गया । | हर | ws 
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तथापि, उसकी स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा का अर्थातयन करने से पूर्व, मामले 
को उसके सही विधायी संदमं में देखना उचित होगा। पंजाब टाउन इम्प्रृयमेंट | 
ऐन्ट. मूलतः वषं 922 में अधिनियमित किया गया था और उसके अध्याय . 
4 में (जिसमें धारा 22 से 44 हैं) अधिनियम के अधीन विभिन्न स्कीमों के | 
विरचित ओर निष्पादित किए जाने का उपबंध किया गया था। मलत 
अधिनियमित रूप में, इस अध्याय में तद्द्वारा प्रकल्पित स्कीमों के लिए कोई । 
सीमा विनिदिष्ट नहीं की गईं । ऐसा प्रतीत होता है कि उससे ऐसी स्कीमों 
'के निष्पादन में काफी समय की बर्बादी हुई और वस्तुतः उसके परिणामस्वरूप 
नागरिकों को परेशानी हुई तथा इन उपबंधों का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि 
निकट भविष्य में इन स्कीमों के निष्पांदन और उनके अन्तिम रूप दिए जाने | 
के संबंध में किसी साथंक आशा के बिना, ये स्कीमें आरम्भ की गईं और 
अजेन की कीमतें नियंत्रित की गईं । इस संदर्भ में नागरिकों को जो घोर कठिनाई 
होती है उस पर राधे इयाम गुप्त बनाम हरियाणा राज्य! वाले मामले में पूर्ण 
न्यायपीठ द्वारा अभी हाल ही में प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह अभिनिर्घारित 
किया गया है कि अर्जन कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दिए जाने के कायं में ऐसे | 
असाधारण विलम्ब से, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, शक्ति 
के आभासी प्रयोग का दोष आ सकता है भौर उससे कार्यवाही पूर्णतः दूषित हो | 
सकती है। | 


9. प्रकटतः'इस बुराई को दूर करने के लिए ही, उक्त कानून में किए 
गए अन्य संशोधनों के साथ, 973 के अधिनियम सं० 77 द्वारा हरियाणा 
विधानमण्डल द्वारा अधिनियम की घारा 44-क अन्तःस्थापित की गई भौर हट 
विशेष रूप से उक्त संशोघतों के आथ अध्याय 5-क उसमें जोड़ा गया। इसी । 
? पृष्ठमूमि में घारा 44-क के विनिदिष्ट उपबंधों का विश्लेषण किया जाना 
चाहिए, जो इस प्रकार है :-- 


५ 


 *“44-क. स्कोर्सों क निष्पादन के लिए समय-सीसा--ऐसी : 
` कोई भी स्कीम, जिसकी बाबत धारा 42 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित 
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की गई है, न्यास द्वारा ऐसी अधिसूचना की तारीख से 5 व्ष की अवघि 
के भीतर निष्पादित की जाएगी : 


, परन्तु राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है 
कि उक्त अवघि के भीतर स्कीम का निष्पादन न्यास के नियंत्रण से परे 
है, उसमें ऐसा विस्तार कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे ।” 


जेसा कि उक्त धारा के.शीर्षक से ही उपर्दाशत होता हे, विधानमण्डल का आशय 
अध्याय 4 के अधीन स्कीमों के निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्धारित 
करना है। उक्त धारा की भाषा से यह स्पष्ट है कि स्कीम के निष्पादन में होने 
वाले लम्बे विलम्बों की बुराई को जड़ से ही उखाड़ फेंकने के लिए विघानमण्डल 
ने दो स्पष्ट सीमाएं नियत की हैं। प्रथम सीमा अधिनियम की धारा 42 के 
अधीन राजपत्र में उसकी अधिसूचना की तारीख से स्कीम के आरम्भ ओर 
मंजूरी के संबंध में है।इस प्रकार समय का यह बिन्दु स्पष्टतः ओर अनम्य रूप 
से नियत किया गया है। उक्त स्कीम के निष्पादन के लिए दूसरी सीमा ऐसी 
अधिसूचना की तारीख से ठीक 5 वषं की अवधि पर तियत को गई है। इस 
प्रकार, साधारण नियम के रूप में, अधिनियम के अध्याय 4 में परिकल्पित सकोमों 
के आरम्भ ओर पूरा किए जाने के लिए युक्तियुक्त अवधि का उपबंध किया | 
गया है। केवल अपवाद के रूप में ही मुख्य उपबंध के परन्तुक में वे दशाएं वणित 
की गई हैं जिनमें इस विहित समय-सीमा में विस्तार किया जा सकेगा । विस्तार 
की यह शक्ति स्वयं न्यास में निहित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार में निहित है 
और उसे इस शतं के प्रा होते के कायं द्वारा ओर सुरक्षित किया गया है कि 
अधिकथित अवघि कै भीतर स्कीम का निष्पादन न्यास कै नियंत्रण से परे था। | 
उक्त धारा के समग्र परिशीलन से, परिणामतः, यह उपर्दाशत होगा कि 
आधारभूत तियम 5 वष के भीतर स्कीम के प्रा किए जाने का है और 
द्वारा समय-सीमा के विस्तार किए जानेका भषवाद पूव शत द्वारा 
किया गया है । इस प्रकार विधायी पृष्ठभूमि, उस बुराई से जिसे दूर 
विधानमण्डल का इरादा था और अधितियम की धारा 44 की 


कि 4 
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5 वर्ष की विहित अवधि या सम्यक रूप से विस्तारित अवधि के भीतर, यदि 
कोई हो, स्क्रीम को निष्पादित और पूरा किया जाना चाहिए । 


70. किन्तु हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने यह अभिवाक्‌ किया 
कि धारा में प्रयुक्त "निष्पादित करना” और उसके व्याकरणिक रूपभेदो का स्कीम | 
के पूरा किए जाने का अथं नहीं है बल्कि उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए | 
कुछ आधारभूत कार्यवाही के आरम्भ किए जाने का अर्थ है। विशेष रूप से यह | 
तकं देने का प्रयास किया गया कि अधिनियम की अनुसूची के अधीन भर्जन 
कार्यंवाहियां सम्यक्‌ रूप से आरम्भ की जा चुकी हैं और अधिनिणंय घोषित | 
किया जा चुका है। अतः स्कीम निष्पादित मानी जानी चाहिए, उससे अधिक | 
कुछ नहीं, और पिटीशनरों के वादको इस आधार प्रर ही खारिज कर दिया 
जाना चाहिए | पूर्वोक्त दलील से विद्वान्‌ महाधिवक्ता की पटुता को कुछ श्रेय | 
तो अवश्य जाता है किन्तु यह अभितिर्धारित करने के लिए किसी विद्वत्ता की | 
आवश्यकता नहीं है कि वह स्पष्टतः अस्वीकायं है। जैसा कि पहले ही देखा जा 
चुका है, पूरे संदभ से यह उपर्दाशत होता है कि संशोधन द्वारा धारा 4--क 
अन्तःस्थापित करने में विघानमण्डल का उद्देश्य और आशय विहित समय के | 
भीतर स्कीमों के निष्पादन और उसके पूरा किए जाने को सुनिश्चित करना भौर 
इस संदर्भ में होते वाले लम्बे विलम्ब की बुराई को दूर करना था। विद्वान्‌ | ’ 
महाधिवक्ता के तकं को स्वीकार करने का अर्थ उपबंघ में निहित उद्देश्य को 
ही निरथंक बनाना होगा। ऐसा इसलिए है कि यदि एक बार यह अभिनिर्धारित 

। | कर दिया जाता है कि स्कीम के आरम्भ किए जाने और उसके प्रा किए जाने 
` | के लिए कुछ कार्यवाही करने से विधि की अपेक्षाओं की पति हो जाती है, तो 

| | कोई भी विलम्ब, चाहे वह कितना भी अनियमित और अहितकर क्यों न हो, 

_ विधि की परिध से परे होगा और उसके विरुद्ध नागरिक को कोई भी उपचार 
| | | उपलब्ध नहीं होगा। इस वितिदिष्ट भाघार पर भी, प्रत्यथियों की ओर से 
कप | दिया गया तक स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । ! 


! 
de 
२ 


उसका मात्र आरम्भ किया जाना। बेब्स्टर कृत 'थ् 
'डिक्शान्री' में “ क्जीक्यूट? शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया. ; 
कार्था 


म 


` .98] को किया गया। | Bogs S 
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'एक्जीक्यूट' शब्द के सरल शब्दकोषीय अर्थ के आधारे पर भी घारा .44-क को 
दिए जाने वाले अर्थे में स्कीम में वणित समय-सीमा के भीतर स्कीम का पूरां 
किया जाना विवक्षित है । 


72. इस न्यायालय में पूर्वोक्त रीति में धारा 44-क का निर्वचन करने 
की एकरूप नजीर-श्ुंखला चली आ रही प्रतीत होती है। सुरत राम बनाम 
हरियाणा राज्य! वाले मामले में खण्ड न्यायपीठ ने यह्‌ मत व्यक्त किया :-- 


“हमें यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त उपबंध के अन्तःस्थापन 
द्वारा एक बहुत बड़े दोष को दूर किए जाने का प्रयास किया गया है, 
अर्थात्‌ यह कि अब सुधार न्यास स्कीम को अनिश्‍चित अवधि तक 
लम्बित पड़ा नहीं रहने दे सकता है ओर उसे 5 वर्ष को समाप्ति से पूर्व 
ही स्कीम को निष्पादित और पूरा करना होगा । इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता है कि विलम्ब की दशा में साधारणतः स्कीम का 
प्रयोजन निरर्थक हो जाता है और भूस्वामियों या अन्य व्यक्तियों को, 
जो स्कीम से प्रभावित होते हैं, बड़ी असुविधा होती है।' 


राजेइवर प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य? वाले मामले में भी यही मत अपनाया 
गया है। ब्रज लाल बताम सिरसा इम्प्रूवमेंट दूस्ट, सिरसा” वाले.मामले में इन 
निर्णयों की शुद्धता को चुनौती देने का प्रयास किया गया है किन्तु खण्ड 
न्यायपीठ ने उक्त चुनौती को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। इस निर्णय का 
बकश्ञी राम बनाम हरियाणा राज्य! वाले मामले में अनुसरण किया गया है। . _ 
हम पूर्वोक्त मत से असहमत होने का कोई कारण नहीं देखते हैं और वस्तुतः 
उससे पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए उसकी पुष्टि करते हैं । 

]3. अब हम अनिवार्यतः ऊपर निदिष्ट त्रिलोक [सह जेन वाले सामल , 
में किए गए कुछ-कुंछ विसम्मति-टिप्पण के प्रति अपता ध्यान! केन्द्रित कर रहे हैं, 
जिसके कारण, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पूर्ण च्यायपीठ को यह्‌ निदेश 
आवश्यक हुआ था । उसमें चर्खी दादरी में इसी स्कीम को दी गई योती [स 


2 979 पंजाब ला ज नल 430. RRR 
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मामले के ग्रहण किए जाने के प्रक्रम पर ही संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दी गई 
थी । तथापि, यदि उसमें व्यक्त किए गए मत का इस प्रतिपादना के लिए किसी 
वारण्टी (औचित्य) के रूप में अर्थान्वयन किया जाना है कि किसी स्कीम के 
निष्पादन के लिए किसी कार्यवाही का आरम्भ किया जाना मात्र अधिनियम की 
धारा 44-क के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, तो हमारी राय में वह स्वीकार किए 
जाने योग्य नहीं है। संक्षिप्त निर्णय के प्रति निर्देश से यह दशित होगा कि 
समावेदन प्र क्रम पर मामले पर सिद्धान्त के आधार पर पर्याप्त रूप से जोर नहीं 
दिया गया था यां उसकी.विधायी पृष्ठभूमि के संदर्भ में भी पर्याप्त जोर नहीं 
दिया गयाथा ओर न खण्ड न्यायपीठ के पूर्वतर निर्णय ही समावेदन न्यायपीठ 
की जानकारी में लाए गए थे। ऊपर अभिलिखित विस्तत कारणों से हम 
सम्यक्‌ सम्मान प्रदर्शित करते हुए यह महसूस करते हैं कि इस मामले में विधि 
र रूप से अधिकथित नहीं किया गया है ओर उसे एतद्द्वारा उलटा जा 
र | । 2 


।4. अन्त में यह अभिनिर्धारित किया ही जाना चाहि f 
४ हुए कि अधिनियम 
की धारा 44-क में अधिनियम की धारा 4 2 के अधीन अधिसूचना की तारीख से 
स्कीम के पूरा किए जाने के लिए अनम्यतः 5 वर्ष की अवधि का उपबंध किया 


ग त उः व 
या है, जब तक कि सके परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसका सम्यक्‌ 
रूप से विस्तार नहीं किया जाता है । 3007 


रहने के लिए पूर्णतः हकदार है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 42 के 


भषीन अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष 
की गई है और न उसका परर वष की अवधि के भीतर स्कीम पूरी नहीं 


विस्तार ही किया गया है। 


कार्यवाहियों से अधिनियम की धारा 44-क का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुमा है 


किया जाता है.। 


।6. तथापि, इस निणंय को समाप्त क 
रूप मे, ब्रज लाल बाले मामले! में खण्ड 
पुनः जोर देना उचित समभते हैँ: 


सु रने से पूवं हम स्पष्टीकरण के 
न्यायपीठ द्वारा व्यक्त किए गए मत पर 


“तथापि, यहां यह 
एप, यहाँ यह स्पष्ट करना उच्चित होगा कि स्कीम का भाग 
\ ) 


2 980 पंजाब ला जनल. 436. 
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जो 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व अन्तिम रूप से निष्पादित कर दिया गया 

है, परित्यक्त नहीं माना जाएगा। धारा 44-क के उपबंधों में केवल 

यही अधिकथित किया गया है कि स्कीम का भाग, जो 5 वर्ष के भीतर 
निष्पादित नहीं किया जा सका उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ 
निष्पादित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विधि के अनुसार 
समय का विस्तार नहीं किया जाता है।” - 

न्या० प्रेम चन्द जेन : 

7. मैं सहमत हूं। 
न्या० एस० सी० मित्तल: 

]8. मैं पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, ]922 की धारा 44-क के सही 
भर्थं के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधिपति के मत से ससम्मान सहमति व्यक्त 
करता हूं। तथापि, मैं यह और कहना चाहुंगा कि अब तक धारा 44-क का 
निवंचन अधिनियम के अधीत स्कीमों को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए 
भूमियों के अर्जन के संबंध में किया गया है। इस प्रकार, राधे इयाम वाले मामले में 
पृणं न्यायपीठ विनिश्चय के आधार द्वारा सूरत राम बताम हरियाणा राज्य” ओरं 
ब्रज लाल बनाम सिरसा इम्प्रूवमेंट टूस्ट?, तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा 
निर्दिष्ट अन्य मामलों में खण्ड व्यायपीठों द्वारा पहले व्यक्त किए गए मत की भी 
पुष्टि की गई है। किन्तु त्रिलोक सिंह जेन बनाम हरियाणा राज्य” वाला मामला 
खण्ड न्यायपीठ का, जिसका मैं सदस्य था, विनिश्चय (सम्यक्‌ सम्मानः प्रदात 
करते हुए) न केवल ऊपर प्रोद्ध,त सूरत राम” ओर ब्रज लाल? बाले मामलों से ही 
स्पष्टतः प्रभेद्य है बल्कि इस समय विचाराधीन नवल सिंह और अन्य वाले मांमले 
से भी स्पष्टतः प्रभेद्य है । 

।9. अब हम अधिनियम की धारा 44-क द्वारा यथाअनुध्यात, स्कीम 
के निष्पादन के प्रति निर्देश करेंगे । वतेमात विकास स्कीम के प्रति, जो ।9 पृष्ठों 
में है, संक्षिप्त निर्देश भी भावश्यक है। उसके आरम्भ में स्कीम के अन्तत 4 
आने वाले क्षेत्र और उसकी सीमाओं का वर्णत किया गया है। उसके पश्चात्‌ 
क्षेत्र के अर्जन और स्थल की सफाई के लिए, क्षेत्र पर किसी भवन या उसके भाग 


>: ~ 


१ ए० प्राई० प्रार० ।982 पंजाब-हरियाणा 59. 
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गया । : 5 


f 
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को गिराए जाने के लिए उपबंध आता है। निम्नलिखित के लिए भी उपबंध.किए 
गए हैं-(!) सड़कों, गलियों, मार्गो और खुले स्थानों का अभिन्याप | 
(2) गलियों में जल-निकास, जल प्रदाय और प्रकाश की व्यवस्था । (3) स्कीम में 
समाविष्ट क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए आशयित सभी कार्यों 


का किया जाना। स्कीम को निम्नलिखित रूप में और अधिक विस्तृत किया हि 
गया है :-- ' | 


भाग ।--साधारण 


भाग [भूमि उपयोग का आरक्षण और अभिधान 
भाग निर्माण निर्बन्धन 
भाग ]\/ प्रकीर्ण 


प्रत्येक भाग के परिशीलन से वे स्पष्ट विवरण उपदर्शित हो जाते हैं, जिनमें | 
स्कीम विरचित की गई है और उसका निष्पादन किया जाना है। पूर्वगामी 
कारणों से अत्रिवायंतः यह निष्कर्ष निकलता है कि स्कीम के तिष्पादन के 
लिए अधिनियम की धारा 44-क द्वारा विहित 5 वर्ष की अवधि स्कीम के 
अन्तगंत आने वाले क्षेत्र के अर्जन तक ही सीमित नहीं रखी जा सकती है । 
अस्तुतः यह उसके निष्पादन के लिए की गई प्रारम्भिक कार्यवाहियों में से एक 
है। अब, इस प्रतिपादन से कोई विरोध या मतमेद प्रतीत नहीं होता है कि 
यदि किसी विशेष मामले में किसी क्षेत्र का अजेन 5 वर्ष की विहित अवधि के 
भीतर सभी प्रकारं पूर्ण हो जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि 
स्कीम 5 वर्ष के भीतर अन्यथा प्तः अनिष्पादित रहती है, तो उस क्षेत्र का 
, उक्त अजेन अनस्तित्वशील होगा। . . 


र a उपर्युक्त विवेचन से अब हुम अधिनियम की धारा 44-क के 
' महृत्वपृण विश्लेषण पर आते हैं, जो इस प्रकार है :_. 
महसी कोई भी स्कीम, जिसकी बाबत धारा 42 के अधीन 
धसूचना ss / प्रकाशित की गई है, ऐसी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष 
के भीतर न्यास द्वारा निष्पादित की जाएगी: | हक 


यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि 
' निष्पादित करना भ्यास के त्तियंत्रण 
सा वह ठीक समके ।” 
का के री भाग में अधि 
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भीतर न्यास द्वारा स्कीम के निष्पादन का उपबंध किया गया है । परन्तुक द्वारा 
राज्य सरकार को उस स्थिति में 5 वर्ष की विहित अवधि को विस्तारित करने 
के लिए सशक्त किया गया है, यदि उसका यह समाधात हो जाता है कि उक्त 
5 वर्ष की अवघि के भीतर स्कीम को निष्पादित करना न्यास के नियंत्रण से 
परे है। जहां तक अधिनियम की धारा 44-क के प्रथम भाग का संबंध है, अब 
इस न्यायालय द्वारा यह सुस्थापित किया जा चुका है (ब्रज लाल वाला मामला, 
देखें) कि स्कीम का वह भाग, जो 5 वर्ष की समाप्ति से पूवं अन्तिम रूप से 
निष्पादित कर दिया गया है, परित्यक्त नहीं समझा जाएगा । मैं इस मत से 
भी ससम्मान सहमति व्यक्त करता हूं कि अधिनियम की धारा 44-क के परन्तुक 
के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार से 5 वर्षं को अवधि की 
समाप्ति से पूर्व ही उसे विस्तारित करने की अपेक्षा की गई 'है; उक्त 5 वर्ष की 
समाप्ति के पश्चात्‌ मंजूर किया गया कोई भी समय बिस्तार अवध होगा । 
परिणामतः, अविधिमान्य विस्तार अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ स्कीम के निष्पादन 
लिए न्यास द्वारा किया गया कोई भी कार्य अवेध होगा। इस विवेचन से 
_ अनिवारयेतः यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालय से इस प्रशत पूर विचार करने | _ 
की अपेक्षा की जाती है कि क्या विनिश्चित किया जाने वाला मामला उक्त | , 
छे धारा के अधिनियमतकारी भाग की परिधि के अन्तर्गत आता है या उसके 
ब्रन्तुक की परिधि के अन्तर्गत i 
2।. इस पृष्ठभूमि में ये प्रमुख तथ्य सामने आते हैं कि अधिनियम की 
धारा 42(7) के अधीन तारीख 6 फरवरी, 7976 को प्रश्तगत स्कीम प्रकाशित 
की गई थी । उसके निष्पादत के लिए, अधिनियम की धारा 44-क द्वारा 5 वषं 
की अवधि विहित की गई थी। तारीख 29 जनवरी, 98] को हरियाणा 
सरकार से दो वषं का विस्तार प्राप्त करते के लिए संकल्प (नवल सिंह वाले 
मामले में उपाबंध आर-3) पारित किया गया था। उसके पश्चात्‌ तारीख 
` 27 अगस्त, ]98! को प्रशासक ते सरकार को उस संबंध में एक स्मरणप्रत्र , 
भेजा । यह कहना पर्याप्त होगा कि उक्त 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्वं 
सरकार ने उक्त अवधि का विस्तार नहीं किया । इस प्रकार इस बारेमें , 
. दो राय नहीं हो सकती हैं कि ऐसे किसी भी कार्ये को, जिसके अन्तत अजेन 
'कार्यवाहियों का पूरा किया जाना भी सम्मिलित है, जो त्यास द्वारा5 वर्ष की 
अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ किया गया है, व्यावृत्ति प्रदान ' नहीं कीजा 
सकती है, क्योंकि उक्त अवधि के पश्चात्‌ स्कीम अतिष्पाद्य हो गई थी (देखें रे 


3 980 पंजाब ला जनल 435- 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


58 नेवल सिह ब० प्रशोसक, नगरपालिका (न्या० मित्तल). | 


सूरत राम! और ब्रज लाल? वाले मामले)। नवल सिह और अन्य वाले मामले, | 

जो इस समय विचाराधीन हैं, प्राय: उसी आधार पर स्थित हैं। अतः मैं माननीय 

युल्य न्यायाधिपति के इस मत से सहमत हूं कि ये रिट पिटीशन मंजूर किए | 
जाएं । ; 

22. जहां तक त्रिलोक सिंह जैन (987 का सिविल रिट पिटीशन ? 

सं० 3790) वाले मामले का संबंध है, आरम्भ में ही यह उल्लेख करना उचित | 

होगा कि वह संक्षिप्त आदेश द्वारा आरम्भ में ही खारिज कर दिया गया था । । 

निस्संदेह उक्त मामले में भी त्रिलोक सिह जैन की भूमि का अर्जन प्रश्‍नगत स्कीम ' 

(उपाबंध पी- ) के निष्पादन के अनुक्रम में ही किया गया था। अब, उड़ीसा 

> राण्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्र: वाले मामले का प्रोद्धरण उपयोगी होगा, जिसमें | 

माननीय न्यायाधीशों ने यह विनिर्णय किया कि “कोई भी विनिदचय केवल उस | 

चीज के लिए ही नजीर है जिसका वह वास्तव में विनिश्चय करता है-- 

विनिश्चय में उसका आधार ही सारभूत तत्त्व होता है, न कि. उसमें की गई 


की कक जन जल कील कक 


क Ee अधिनिणंय तारीख 3 नवम्बर, 976 को पारित किया गया । त्रिलोक सिंह जेन ' 
के इस अभिकथन का कि अघिनिणंय के पारितं किए जाने के बावजूद, भूमि पर 
उसका कब्जा बना हुआ था, प्रत्याथियों द्वारा अपने लिखित कथनों में जोरदार 
खण्डन किया गया है। उन्होंने विनिदिष्ट रूप से यह अभिवचन किया कि 


की भूमि, सभी प्रकार के वि 
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जेन को बेकब्जा कर दिया गया था। उसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि 
त्रिलोक सिंह जेन की मूमि का अर्जन तारीख ।9 जनवरी, 977 को पूरा हो 
गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्कीम के निष्पादन के 
लिए 5 वर्ष को विहित अवधि फरवरी, 798] में समाप्त हो गई थी । अतः यह्‌ 
निष्कर्षं निकलता है कि त्रिलोक सिंह जैन वाला मामला अधिनियम की 
धारा 44-क के अधितियमनकारी भाग के अन्तरगत आने वाले मामलों के पूर्वोक्त 
प्रवगं के अन्तगंत आता है ओर उसकी मूमि के अजेन को ब्रज लाल वाले मामले 
में मानतीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा व्यक्त किए गए मत द्वारा, जिसे ऊपर 
उद्धूत किया जा चुका है, संरक्षणे मिलता है । 


23. तथापि; त्रिलोक सिंह जेत ने अपने रिट पिटीशन के पैरा 9 में 
निम्नलिखित प्रकथन करके अभिपुष्ट स्थिति को अक्कत कराने का हुल्का-सा 
प्रयास किया :-- : 


. “इस रिट पिटीशन में अन्तवेलित मुख्य विधि-बिन्दु इस प्रकार हैं 
कि क्या प्रत्यर्थी सं० 2 की स्कीम (उपाबंध पी-।), टाउन इमप्रूवमेंट 
ऐक्ट की धारा 4 4-क द्वारा यथा उपबंधित, 5 वषं को समाप्ति के 
पश्चात अनिष्पाद्य या अनस्तित्वशील हो गई है भोर क्या प्रत्यर्थी को 
अर्जन काय वा हियां वापस ले लेनी चाहिए थीं, जब वह स्कीम, जिसके 
लिए भूमि अजितको गई थी, अनिष्पाद्य ओर इस प्रकार विधि की 

'. दृष्टि में अनस्तित्वशील हो गई है ।” , 
तदनुसार रिट पिटीशत के पैरा ]4() में निम्नलिखित अनुरोध किया 
गया :-- 

“इस आशय का उत्मेषण रिट जारी किया जाए कि उपाबंध 
पी-] द्वारा मंजर की गई स्कीम के बारे में यह घोषणा को जाए कि 
वह अब अस्तित्व में नहीं रह गई है और उसके आधार गा की गई 
अजन कार्यवाहियां भी अप्रवंतनशील घोषित की जाएं क्योंकि 5 वषं 
की अवधि के दौरान स्कीम का कोई भाग निष्पादित नहीं किया गया 
था ।? 

इस तथ्य के अतिरिक्त कि प्रत्यर्थी ते इस अभिकथत का जोरदार खण्डन का किया 

था कि स्कीम का कोई भी भाग 5 वर्ष की अवधि के भीतर तिष्पादित नहीं किया 

गया था, त्रिलोक सिंह जेन वाले मामले का दूसरा तात्त्विक प्रभेद्य लक्षण यह्‌ 
है कि उसकी भूमि का अजेन 5 वर्ष की विहित अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा 
हो गया था, अतः उसने, तवल सिंह और अचय लोगों के समान ही, तारी 


CC-O. Nana Deshmukh Libra 
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9 जनवरी, 98] के ऊपर वर्णित संकल्प का अवलम्ब नहीं लिया, जो नवल 
सिह के रिट पिटीशन का उपाबंध पी-3 है, जिसके द्वारा सरकार को, अधिनियम 
की धारा 44-क के परन्तुक के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में, अवधि का 
विस्तार करने के लिए समावेदन किया गया था। दूसरे शब्दों में, त्रिलोक॑ सिह 
जेत का न्यायपीठ के समक्ष यह पक्षकथन नहीं था कि स्कीम को कार्यान्वित | 
ई करने के लिए विहित अवधि को विस्तारित कराके न्यास उसकी भूमि के अजन 
को पूरा करने का प्रयास कर रहा था । 


24. यह बात पूरी तरह जानते हुए कि त्रिलोक सिंह जैन का मामला 
ब्रज लाल वाले मामले जैसे अन्य विनिश्चित मामलों से प्रभेदा था, उसके | 
काउन्सेल ने उनमें से किसी का भी अवलम्ब नहीं लिया । इस प्रकार न्यायपीठ 
को ऐसी कोई राय व्यक्त करने कां अवसर नहीं मिला, जिसका भिन्न अर्थान्वयन 
किया जा सकता हो। सम्यक्‌ सम्मान प्रदर्शित करते हुए, मैं यह राय व्यक्त 
करना चाहता हूं कि उसके उलटे जाने का प्रइन ही उद्भूत नहीं होता है । 


` न्यायालय का निर्णय : 
25. सबंसम्मति से यह अभिनिर्धारित किया जाता है: 


(६) पंजाब टाउन इमप्रूवमेंट ऐक्ट, ।922 की धारा 44-क में 
अधिनियम की धारा 42 के अधीन स्कीम की अधिसूचना की 'तारीख 
से स्कीम के पूरा किए जाने के लिए 5 वर्ष की अवधि का अनम्य रूप 

= . से उपबंध किया गया है, जब तक कि उसे उक्त धारा के परन्तुक के 
अधीन सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से विस्तारित नहीं किया जाता है; 


| (ॐ) रिट पिटीशन सफल रहता है और खर्चे सहित मंजूर किया 

गाता हि। 5 ; 

. 26. बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया :>- 

लोक सिंह जैन बनाम हरियाणा राज्य (सिविल रिट पिटीशन 
8]) वाले मामले में, जिसका विनिश्चय तारीख 25 सितम्बर, 

व् ही ढंग से अधिकथित नहीं की गई है और 


का उत्तर 


दिया गया। | 
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`_ प्रीतम कोर बनाम सुरजीत सिंह 
Pritam Kaur Vs. Surjit Singh) 
नं तारीख 3। अक्तूबर, 983 


[मु० व्या० एस० एस० संधानवालिया, च्या० प्रेम चन्द जेन और 
एस० सो० मित्तल] 


पूर्वोदाहरण--न्यायिक पूर्वोदाहरण, विशेष रूप से पूर्ण न्यायपोठ के ' 
पुवंबर्ती विनिइचय आबद्धकर होते हैं--ऐसे विनिश्चय पर ऐसे किसी नएतक क ° 
आधार पर, जो पूवंबर्ती विनिइचय दिए जाते समय उठाया नहीं गया था या 
उस पर विचार नहीं किया गया था, पुनविचार नहीं किया जा सकता। 


प्रत्यर्थी-पति और अपीलार्थी-पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों के 

` प्रत्यास्थापन के वाद में विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारों द्वारा पेश किए गए 

साक्ष्य पर विशद विचार करने के पश्चात्‌ दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन 

की डिफ्री श्रीमती कैलाशवती वाले मामले में पूणं न्यायपीठ के विनिश्चय का 

अनुसरण करते हुए, दे दी और अपीलार्थी-पत्नी से यह अपेक्षा की गई कि वह 
बैवाहिक बाघ्यताओं का निवंहन करे । 


विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी-पत्ती ने यह 
अपील फाइल की है। विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने श्रीमती केलाशवती बाले 
मामले में पूणं न्यायपीठ के विनिश्चयाधार से स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की। 
"विशेष रूप से उसने यह मत व्यक्त किया कि यह बिल्कुल ही नया तकं जिसे 
संविधान के अनुच्छेद ।4 के समता वाले खण्ड पर आधारित करता चाहा गया 
है, पूर्णं न्यायपीठ के समक्ष नहीं उठाया गया था और परिणामतः उसने इस पर 
विचार नहीं किया था। अतः इस आधार पर एकल न्यायाधीश ने उस 
विनिकष्चयाघार का अनुसरण करते से इनकार कर दिया। इसके विपरीत. 
श्रीमती कैलाशवती वाले पूर्वोक्त मामले में पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय पर 
बृहत्‌ न्यायपीठ द्वारा पुनविचार किए जाने के लिए यह निदेश. किया है (RT 
निदंश में पूर्वोदाहरण का सिद्धान्त और इसकी आबद्धकर | प्रकृति महत्त्वपूर्ण रूप 
मुख्य विवाद्यक है । : 55“ 2 अक र 


अभिनिर्धारित--निर्देश का नकारात्मक उत्तर 


हा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


32 : प्रीतम कौर ब० सुरजीत सिह्‌ 


कोई विचलन, (इस निर्णय के पेरा 72 में प्रगणित सुमान्य मामलों के सिवाय) 
अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । सामान्यतः पूर्वोदाहरणों की आबद्धकर प्रकृति 
ओर विशेष रूप से पूर्ण न्यायपीठों के पूर्वोदाहरणों की आबद्धकर प्रकृति न्यायिक 
प्रणाली का आधार है। यह एसा बन्धन है जो एक सूत्र में बांधता है अन्यथा 
न्याय प्रणाली व्यक्तिगत रायों का ऐसा जंगल बन सकती है जिसके परिणामस्वरूप 


वास्तव में न्यायिक अव्यवस्था फैल जाए। यह एक स्वारोपित अनुशासन ` 


है जो ठीक ही विधि की अन्य विचारधाराओं की असूया का विषय है क्योंकि यहां 
स्थिति स्वतः सिद्ध और सुस्थिर है इसलिए किसी विवाद्यक पर सिद्धांत के तोर 
पर व्याख्या करना अनावश्यक है। पूर्ण न्यायपीठों भोर वरिष्ठ न्यायालयों के 
ूर्वोदाहरणों के अलावा यह देखने में आता है कि उसी उच्च न्यायालय की 
खण्ड ऱ्यायपीठों के निर्णय एक सीमित रूप में इस भाव में आबद्धकर हैं कि यह 
किसी समकक्ष न्यायपीठ के पूर्ववर्ती विनिश्चय के प्रतिकूल कोई निर्णय नहीं दिया 
जा सकता। अधिक-से-अधिक समकक्ष न्यायपीठ उस पर बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा 
पुनविचार की मांग कर सकती है। एक निश्चित सिद्धान्त के रूप में पणं न्यायपीठ 
द्वारा वितिदिष्ट रूप से अधिकथित विधि उस उच्च न्यायालय के भीतर 
आबद्धकर है जिसमें यह. प्रतिपादित की जाती है और उसके बारे में हर एक 
अस्पष्ट सन्देह बृहत न्यायपीठ द्वारा उस पर पु विचार को न्यायोचित नहीं 
ठहराता और इस प्रकार विधि को पुनः विचारण की प्रक्रिया के अधीन नहीं 
बनाता । पूणं न्‍्यायपीठ के विनिशचयाधार अधिक निश्चित आधारों पर आधारित 
होते हैं ओर होने चाहिए ओर उन्हें किखित मतवैभिन्य के आधार पर प्रषनास्पद 
नहीं किया जाना! चाहिए। केवल बहुत ही सीमित दायरे के भीतर बृहत्तर 
न्यायपीठ के निर्णय को पुनः विचार किए जाने के लिए प्रइनगत किया जा सकता 
` है। इनमें में एक स्पष्ट कारण यह है कि जहां निस्सन्देह रूप,से यह बात प्रकट 


हो कि इसके विनिश्चयाधार को वर्ििठ न्यायालय अथवा उसी न्यायालय की. 


बृहत्तर न्यायपीठ ने पञ्चात्वर्ती निर्णय द्वारा उसे सीमित कर दिया है। जहां 
निर्चिततापूर्वंक यह भभिनिर्धारित किया जा सके कि समकक्ष. व्यायपीठ ने 
उसके प्रतिकूल विधि अधिकथित की है और तीसरे जहां विनिशचायक रूप से 
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ऐसे सुमान्य प्रवे हैं जिनमें अन्यया आबद्धकर पूर्वोदाहरण के पुनविचार का 
सुझाव दिया जा सकता है। (पेरा 9, 0, ] और 72) 


बृहत्‌ न्यायपीठों को निर्देश किए जाने के समान रूप से सुस्थिर सिद्धान्त 
के प्रति प्रासंगिक टीका टिप्पणी अपेक्षित है। मान्य पूर्वोदाहुरण द्वारा यह 
७ अनावश्यक है कि उन न्यायाधीशों की संख्या का सुझाव -दिया जाए जिनसे 
, पूर्ण न्यायपीठ में विधि के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार अथवा पुतविचार करने की 
प्रार्थेना की जाए । यह ऐसा मामला है जिस पर हर एक मामले के अपने तथ्यों 
के आधार पर विचार किया जाएगा और उनका विनिश्चय किया जाएगा और 
- इसलिए न्यायाधीशों की संख्या अथवा उनके क्रम बताना जिनसे मामले पर 
विचार करने की अपेक्षा की जाए, बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। 
किन्तु समान रूप से इस बात का विस्तृत कूं से उल्लेख करना उचित है कि 
बृहत्‌ न्म्रायपीठ द्वारा स्थिर की गई विधि को प्रश्‍नगत करनें अथवा उस पर 
पुर्तावचार करने के लिए वैध - आधार क्या नहीं हो सकता। ऊपर 'आबद्धकर' 
शब्द के प्रयोग से ही यह पता चलता है कि इस तथ्य के बावजूद मान्य होगा 
भले ही जो न्यायपीठ उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य है, वह उस दृष्टिकोण 
से बिल्कुल भी सहमत न हो। यह विधि का एक आवश्यक अनुसरण है कि 
„ वरिष्ठ न्यायालयों और बृहत्‌ न्यायपीठों के निर्णयों का निस्संकोच रूप से 2 
अनुसरण किया जाना होता है भले ही व्यक्तिगत रूप से (कोई उनकी शुद्धता के 
बारे में सन्देह करे । इसका तक बहुत सरलुहै क्योंकि सावंभौम भौतिक एकमत 
ऐसा आदर्श है जिसे प्राप्त करना अव्यावहारिक है) परिणामतः वह युक्ति और 
तकं जिस पर बुहत्‌ न्यायपीठ का विनिशचयाधार आधारित होता है उस पर 
पुनविचार नेही किया जा सकता । नकारात्मक रूप से इसे इस प्रकार कह सकते हैं 
कि बृहत्‌ व्यायपीठ की युक्ति और तकं उसे उलटने के लिए वेष आधार नहीं हो. 
सकता ओर उस प्रन को परिवर्तेत की स्थिति'में लाकर पुनः विचार और उसको 
पुनः परीक्षा नहीं की जा सकती । यदि बृहत्‌ व्यायपीठ के वितिश्चयाधार और 
वरिष्ठ न्यायालयों के तिर्णय काउंसेल द्वारा तए तक के रूप में विदग्धता को 
दल-दल पर आधारित हों (जो तक पहले नहीं दिया गया था और इस पर विचार 
नहीं किया गया था) जिससे कि उतको उलटा जा सके तब आबद्कर पूर्वादाहरण | 
% की अंतिमता का मान्य नियम केवल एक कठित मरीचिका बन जाएगी। श्रीमती | 
कैलाशवती वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ का वितिश्चया के NE ; 


जा 


pe 


समञ्च तही उठाया जा सक 


कर 
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[977] 


[968] 


[:965] 
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ए० आई० आर० 980 कर्नाटक ।69 : चिकमुड्ड 
बनाम कर्नाटक राज्य (Chikkamuddu Vs. State of 
Karnataka); 


ए० 'आई० आर० 7977 गुजरात 76: रमनं लाल 
केशव लाल" सोनी बनाम गुजरात राज्य (R7॥॥।4] 
Keshavlal Soni Vs. State of Gujarat); 


ए०. आई० आर० 964 मद्रास 448: सी० 
वरदाराजुलू नायडू बनाम बेबी भम्माल (८०. 
Varadarajulu Naidu Vs. Baby Ammal); 


(962) 64 पी० एल० आर० 235: चेतू राम बनांस 
आशा नन्द (Chetu Ram Vs. Asa Nand) 
का श्रवलम्ब लिया गया । 


(977) 79 पी० एल० भार० 276: कैलाशवती 
बनाम अयोध्या प्रकाश (Kailash Wati Vs. 


_Ayodhia Parkash); 


[974] 2 उम० नि० प० 952=ए० आई० आर 
]9 4 एस०सी० 2009 : मगन लाल छगन लाल (प्रा०) 


लि० बनाम नगर निगम, बुहत्तर मुम्बई []/[९४०।2] ` 


Chhagganlal (P) Ltd. Vs, Municipal 
Corporation of Greater Bombay]; 


ए० आई० आर० 7973 एस० सी० 974: टी० 
गोविन्द रांज मुदलियार बनाम तमिलनाडु राज्य (7. 
(Govindaraja Mudaliar Vs. State of Tamil 
Nadu); 


ए० आई० आर० 968 एस० सी० 372: त्रिभुवन 
दास पुरुषोत्तम ठक्कर बनाम रतिलाल पटेल 


(Tribhuvandas Purshottamdas Thakkar Vs | 


Ratilal Patel ) 
ए० आई० आर० |965 एस० सी० ।767 : लाला 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 


पेरा 
6 


l] 


l] 


Il 
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[I964] 


[963] 


[ 962]} 


श्रीभगवान बनाम रामचन्द (.4] $7 Bhagwan 
Vs. Ram Chand); 


ए० आई० आर०, 7964 एस०सी० ६36 : ए० 
राघवम्मा बनास ए० चेनचम्मा (4A. Raghavamma 
Vs. A, Chenchamma); 


ए० आई० ग्रार० 7963 एस० सी० 5] : श्रीमती 
सोमवन्ती बनास पंजाब राज्य (Smt. Somwanti 
Vs. State of Punjab); 


ए० आई० आर० 962 एस० सी० 83 : जयश्री साह 


. बनाम राज दीवान दूबे (isi Sahu Vs. Rajdewan 


[960] 


:[I960] 


सिविल अपीली अधिकारिता 


Dubey); [ र 


ए० आई० आर० ]960 एस० सी० 7]78 : जयकोर 
बनाम शेर सिंह (Jai Kaur V/s. Sher Singh); 


ए० आई० आर० ।960 एस० सी० 936: महादेव 
लाल कतोडिया बनास दि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल. वेस्ट 


बंगाल (Mahadeolal Kanodia Vs. The | 


Administrator General of West Bengal); 
(944) 2 आल इंग्लैण्ड ला रिपोर्ट्स 293 : यंग 
बनाम ब्रिस्टल एरोप्लेत कम्पनी लिमिटेड (४०7 
Vs. Bristol Aeroplane Co. Ltd.) 


7976 आई० ए० सी० 34: प्रोड्युस ब्रोकसे कम्पनी 
लि० बनाम ओलिम्पस भायल एण्ड केक कम्पनी 


लि० (Produce Brokers Co, Ltd. Vs. Olympis 


Oil. and Cake Co Ltd.); 

(।9।4) 3 के० बी० 458 : वेलाजक्वेज़ लि० बनास 
इनलैण्ड रेवेव्यृ कमिश्नसं (\/०।१०१५९८ 7.4. 79 ¬ 
Inland Revenue Commissioners) 


का ग्रनसरण किया गया । 


प्रथम अपील । 
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7978 के आदेश सं० ]06 के विरुद्ध की गई प्रथम अपील में किया 
गया निदंश। 


अपीलार्थो की भोर से 5७% सवंश्री जे० आर० मित्तल और पवन 
बंसल 


प्रत्यर्यों की ओर से ५ सवंश्री सुरजीत सिंह भौर ए० एल० 


बंसल 
न्यायालय का निर्णय मु० न्या० एस० एस० संधानवालिया ने दिया । 
मु० न्या० संधानवालिया : 


पूर्वोदाहरण का सिद्धान्त और इसकी आबद्धकर प्रकृति, जो हमारी 
न्यायिक प्रणाली का भाधार है, विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए इस 
निर्देश में महत्वपूर्ण रूप से मुख्य विवाद्यक है। एकल न्यायाधीश ने 
श्रीमती कलाशवती बनाम अयोध्या प्रकाश! वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ के 
विनिश्चयाधार से प्रारम्भ में ही अपनी असहमति अभिलिखित की है भौर 
यह्‌ चाहा है कि बृहत्‌ व्यायपीठ द्वारा इस पर पुर्नविचार किया जाए | इस 
विचित्र विवाद्यक का अपरिहार्ये रूप से प्रारम्भ में ही न्यायनिर्णयत आवश्यक है। 


2. पूर्वोक्त विवाद्यक विघटित विवाह से उत्पन्न होता है । प्रत्यर्थी पति | 


ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 955 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ अधिनियम 
कहा गया है) को धारा 9 के अधीन एक पिटीशन अपीलार्थी-पत्नी के विरुद्ध 
द्मम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए फाइल-किया । ग्रह प्रकथन किया 
गया कि पक्षकारों का विवाह जुलाई, 7968 में हुआ था और इस विवाह से 
उनकी एक पुत्री हुई थी जिसकी मृत्यु उसके जन्म के कुछ दिनों के अन्दर ही हो 
गई थी । दम्पति एक वर्ष अथवा कुछ कम समय के लिए साथ-साथ रहे और 


ˆ वह्‌ भी यदा-कदा और उसके पश्चात्‌ 77 अगस्त, I972 को अपीलार्थी-पत्नी 


ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना प्रत्यर्थी-पति का साथ छोड़ दिया और 


प्रत्यर्थी-पति और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के बार-बार प्रार्थना और अनुनय- 


विनय करने के बावजूद उसने वापस आने और उसके साथ रहने से इंकार कर 
दिया । अन्ततोगत्वा प्रत्यर्थी-पति के कुटुम्ब के सदस्यों सहित एक पंचायत ने 
अपीलार्थी-पत्ती से दाम्पत्य गृह वापस लौटने के लिए सम्पर्क किया और प्रार्थना 
की किन्तु उसने वापस लोटने और उसके साथ भर्टिडा में रहने से साफ इनकार 


कर दिया । इसके पश्चात्‌ प्रत्यर्थी-पति ने विवश होकर फरवरी, 974 में 


2 ([977) 79 पी० एल० भ्रार० 26. 
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पत्नी पर एक रजिस्ट्रीकृत विधिक नोटिस की तामील की जिसमें उसने आकर 
उसके साथ रहने की प्रार्थना को दोहराया । उसके अनुसरण में अपोलार्थी- 
पत्नी के भटिंडा में अपने पति के घर पर कुछ दिन के लिए लौटने का दिखावा 

किया और वह पुनः 6 मई, ।974 को अपने माता-पिता के घर चली गई । 
उसके पश्चात्‌ अपीलार्थी-पत्नी को दाम्पत्य गृह्‌ में लौटने के लिए किए जाने 


वालेलगातार प्रयोजनों के असफल होने पर 27 जुलाई, [974 को दाम्पत्य 
अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए पिटीशन प्रस्तुत किया गथा। 


3. पिटीशन का विरोध करते हुए अपीलार्थी-पत्नी ने विवाह को 
स्वीकार किया किन्तु यह अभिवचन किया कि वह एक दूसरे राज्य राजस्थान 
में अध्यापिका के रूप में सेवा कर रही है जहां पर विवाह के पश्चात विभिन्न 
स्थानों पर उसको तेन।त किया गया है। यह अभिकथन किया गया कि वह 
प्रत्यर्थी-पत्ि की सम्मति से राजस्थान सरकार की सेवा करती भा रही है । 
उसने यह अभिवचन किया कि वह प्रायिक,,रूप से छुट्टियों के दौरान प्रत्यर्थी- 
पति के पास आती रही है क्योंकि वह अपनी तैनाती के विभिन्‍न स्थानों पर 
राजस्थान में सेवा करती रही है। प्रत्यर्थी-पति द्वारा फाइल किए गए उत्तर 
में इस बात का जोरदार रूप से खण्डन किया गया है कि अपीलार्थी-पत्नी 
राजस्थान सरकार की सेवा उसकी सम्मति से कर रही है ओर इसके बजाय 
यह प्रकथन किया गया कि इसके विपरीत वह पति की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध 
ऐसा कर रही है। लिखित कथन में किए गए अन्य अभिकथनों का भी खण्डन 
किया गया है। ० 


4. पूर्वोक्त अभिवचनों के भाधार पर विचारण न्यायालय ने एकमात्र 
विवाद्यक निम्नलिखित रूप में विरचित किया :-- पु 


“क्या प्रत्यर्थी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना पिटीशनर 
का साथ छोड़ दिया है ?” 


दोनों पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर _विशद्‌ विचार के पश्चात्‌ 
विचारण न्यायालय तथ्य के इस स्पष्ट .निष्कृ्ष पर पहुंचा :-- 


“प्रस्तुत मामले में पिटीशनर' भटिंडा में नियोजित है जबकि 
प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य में सेवा कर रही है। इन परिस्थितियों में वे 
सप्ताह के अन्त में भी अथवा भानुकल्पिक सप्ताहांत में अथवा जब 
उनकी कुछ छुट्टियां हों, एक दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं। वे एक 
साथ केवल तभी रह सकते हैं जब प्रत्यर्थी की बर्ष में एक बार छुट्टियां 
होती हैं। मेरी यह राय है कि ऐसी व्यवस्था विवाह की मुख्य घारणा 
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के विरुद्ध है जो यह अपेक्षित करती है कि दोनों पति-पत्नी साथ रहें 
| ओर वेवाहिक बाध्यताओं का-निर्वहन करे । 
ठीक रूप से यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पूर्वोक्त आधार पर श्रीमती 
. केलाशवती वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ का व्रिनिश्चय इस पिटीशन को 
प्रत्यक्षतः लाग्‌ होता है, इसे स्वीकार किया गया और पति के पक्ष में 
दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री दी गई । 


5. विचारण न्यायालय के मिर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी-पत्नी _ 


ने यह अपील फाइल की है। प्रारम्भ में इसे विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश के 
समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके समक्ष अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल 
ने श्रीमती कलाशवती वाले पूर्वोक्त सामे में पूण न्यायपीठ के विनिश्चयाधार 
पर हल्के तौर पर आक्षेप करने का प्रयत्न क्रिया । विद्वान एकल न्यायाधीश 
ने अपने निर्देश-आदेश में उस ताक विचारधारा कौर पर्ण न्यायपीठ 
के निष्कर्ष से स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की हैं। विशेष रूप से उसने 
यह मत व्यक्त किया कि एक्‌ बिल्कुल ही नया तकं, जिसे संविधान के अ नुच्छेद 
।4 के समता वाले खण्डा पर आधारित करना चाह! गया है. पूर्ण न्यायपीठ 


के समक्ष नहीं उठाया गया था और परिणामतः उसने इस उर बिचार नहीं . 


किया था । इस आधार पर उसने उस (विनिश्‍्चयाधार) क! अनुसरण करने से 
इन्कार कर दिया और यह मत व्यक्त क्रिया कि श्रीमती कलावती वाले 
पूर्वोक्त मामले में पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय की ओर भी बृहत न्यायपीठ 
द्वारा पुतविचार किये जाने की आवश्यकता है भौर तद्नसार निर्देश किया 

गया । EF 
6. हमारे समक्ष वास्तव में पक्षकारों क्री यह सामान्य औरः स्वीकृत 
स्थिति है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों को श्रीमती कॅलाशवठी थाले मामले में 
पूर्ण न्यायपीठ का विनिश्‍चयाधार ग्रंतर्वेलित विधिक विवाद्यकों को प्रत्यक्षतः 
; मर पूर्णतः लाग्‌ होता है । यदि एक बार यह अभिनिर्धारित कर दिया 
जाता है जो कि अपरिहार्य रूप से क्रिया ही जाना चाहिए तो सूतराम इसका 
विनिशचयाधार विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश के लिए आबद्धकर है। इस 
आबद्धकर प्रकृति का प्रमित अर्थ क्या है इसकी विशद्‌ व्याख्या किए जाने 
की आवश्यकता नहीं है | दो शताब्दी पर्व ब्लैक्सटन ने अपनी विख्यात 
कामेंद्रीज में पूर्वोदाहरण की आबद्ध$र प्रकृति के नियम को निम्नलिखित 

'रूप में प्रतिपोदित किया है 
“जब उन्हीं मुहों पर पुनः मुकदमेबाजी हो तो पूर्वोदाहरण का 
पालन किया जाना एक नियम बन चक्रा है । साथ ही न्याय की तुला 
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को संतुलित और सुस्थिर रखने के लिये भी और हर एरु 
न्यायाधीश की नई राय से उसपें फेरफार न हो और साथ ही 
इसलिए भी कि उस मामले में विधि निष्ठापूर्वक घोषित और 
अवधारित कर दी जाती है तो जो अनिश्वित था वह अब एक स्थायी 
नियम बनः गयः है और पइ्दातूवर्ती किसी न्यायाधीश के लिए अपनी 
निजी भावना के अनूसार उप्तमें परिवर्तन या फेरफार करना उसकी 
अधिकारिता के भीतर नहीं है ।” 
हमारे विधिशास्त्र में पूर्वोक्त नियम का निस्संकोच रूप से अनुसरण 
किया जाता रहा है यहां तक £ इंग्लेंड के वरिष्ठ न्यायालयों ने यह 
अभिनिर्धारित किया है कि वे अपने पूर्ववर्ती विनिश्‍चयों से आबद्ध हैं भले ही 
उस विनिश्चय को देने वाले न्यायाधीशों की संख्या कुछ भी रही हो | यंग 
बनाम ब्रिस्टल ऐरोप्लेन कम्पनी लि०? वाले मामले में यह बात सन्देहातीत 
रूप से सुस्थिर कर दी गई है फि अपील न्यायालय अपने पूर्ववर्ती विनिश्‍चयों 
का, इस तथ्य फे बावजूद कि वह निर्णय उस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ 
ने दिया था अथवा पूर्ण व्यायपीठ ने, अनुसरण करने के लिए आबद्ध है। 
इस नियम के अनुरूप हाउस आफ लाइड्स भी अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों 
द्वारा अनम्य रूप से इतना आबद्ध है छि उसमें संसेदू के अधिनियम द्वारा 
ही सुधार किया जा सकता है अन्यथा नहीं । किन्तु ग्रंतिव या होने के 
कारण इस कठोर नियम के बारे में एक सीमित तब्दीली प्रेक्टिस स्टेटमेन्ट 
(जुडीशियल प्रेसी डेन्ट)* ड निम्नलिखित रूप में की गई है :-- 

“लार्ड गाडिनर एल० सी० : मातनीय लाड पूर्वोदाहरण 
के प्रयोग को ऐसा अपरिह्ये आधार मानते हैं जिसके साधार प्र 
यह वितिश्चित किया जाता है कि विधि कया है ओर. यह व्यक्तिगत 
मामले वर किस प्रकार लागू की जाए । कम से कम यह ऐसी निश्चितता 
का उपबंध करती है जिसका व्यक्ति अपने कायकलाप के RE 
के लिए अवलम्ब ले सकते हैं और साथ ही .विधिक नियम त A 
विकास के लिए आधार के रूप में भी। | लक 

तो भी माननीय लाडू स की यह धारणा है कि पूर्वोदाहरण के 

दि ये दष्टिक्रोण किसी विशेष मामले में: अन्यायकारी 

प्रति अस्यधिक अनम्प दृष्टिकोण हे 
तेर थिर लित विकास को असम्यक्‌ रूप से 
हो सकता है ओर विधि के समु ; 


` 3 (944) 2 आल इंग्लैण्ड ला रिपोर्ट्स 293. | 
2 (]966) । डब्ल्यू० एल० ग्रार० ।234- 


(७०-०0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri पद हक के a 


ॐ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


40 प्रीतम कौर ब० सुरजीत सिंह (मु० न्या० सं धानवालिया) 


निर्बंधित कर सकता है। अत: उनकी प्रस्थापना है कि औद्योगिक 
परिपाटी में उपान्तरण किया जाए और इस सदन के पूर्वंवतीं | 
विनिशचयों को सामान्य रूप से आबद्धकर मानते हुए पूर्ववर्ती विनिश्चय 
से तब विचलन किया जा सकता है जब ऐसा करना ठीक प्रतीत हो। 
इस सम्बन्ध में उन्हें उस आधार में भूतलक्षी रूप से हस्तक्षेप 
करने के खतरे को ध्यान में रखना होगा जिस (आधार) पर संविदाएं, 
` सम्पत्ति के बन्दोबस्त और वित्तीत व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ 
ही दाण्डिक विधि के बारे में निश्चितता या आवश्यकता को विशेष 
रूप से ध्यान में रखना होगा । 
इस घोषणा का आशय यह नहीं है कि यह इस सदन से 
अन्यत्र पूर्वोदाहरण के प्रयोग को प्रभावित करे ।?” 

7. प्रोड्युस ब्रोकसं कम्पनी लि० बनाम ओलिम्पस ग्रायल एण्ड केक 
कम्पनी लि०? वाले मामले में लाड़ जस्टिस बकले के शब्दों में पूर्वोदाहरण की 
आबद्धकर सही प्रकृति को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है ला 

“मैं यह बताने के लिए कोई कारण देने में असमर्थ हूं कि 
वह विनिश्चय, जो अब मैं देने जा रहा हुं, सही है । इसके विपरीत 
यदि मैं अपनी राय को अपनाने के लिए स्वतन्त्र होता, क्योंकि मेरी 
भी अपनी तर्कंशक्ति है, तो मुझे यह कहना चाहिए कि यह गलत 
है । किन्तु मैं नजीर से आबद्ध हुं-जिस्तका अनुसरण करना वास्तव 
में मेरा कत्तव्य है--ओर नजीर का अनुसरण करते हुए मैं वह निर्णय 

। देने के लिये आबद्ध महसुस करता हूं जो मैं अब देने जा रहा हूं ।” 
उसी प्रकार वेलाज़क्बेज़् लि० बनाम इनलेण्ड रेवेन्यू कमिइनसं2 वाले मामले 
में वार्ड कोजेन्स हार्डी, एम० आर० ने यह मत व्यक्त किर्या है :-- : 

“किन्तु वास्तव में एक ऐसा नियम है 'जिसका पालन करने 
के लिए हम आबद्ध हैं, कि जब किसी सिद्धान्त के प्रश्‍न पर इस 
न्यायालय का कोई विनिशचय हो चुका हो तो इस न्यायालय के लिए 
चाहे इसका अपना दृष्टिकोण कुछ भी हो, उस विनिश्चर्य से विचलन 

~ ` करना, सही नहीं है। अन्यथा विधि में कोई अंतिमता नहीं भा 
पाएंगी । यदि यह दलील दी जाती है कि विनिइचय गलत है त प्रतिम 
अधिकरण अर्थात्‌ हाउस आफ. लाडूस के समक्ष जाना ही एकमात्र 


So 
7 (96) । ५० सी० 34. 
2 (94) 3 के० बी० 458. 
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उपाय हैं जिसे विधि को निश्चित करने और यह अभिनिर्धारित करने 

की शक्ति है कि वह विनिश्चय, जो हम पर आबद्धकर है, विधिमान्य 

विधि नहीं है ।” 

8. जैसा कि इंग्लेंड में है वेसा ही भारत में भी विधिक स्थिति एक 
जैसी है और वास्तव में अनुच्छेद ।4 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि 
की बाबत पूर्वोदाहरण के सिद्धान्त को सांविधानिक स्थिति देता है। त्रिभुदन 
दास पुरुषोत्तम ठक्कर बनाम रति लाल पटेल वाले मामले में पूर्वोदाहरण के 
सिद्धान्त के बारे में न्यायाधीश राजू द्वारा उठाए गए सभी अस्पष्ट संदेहों 
का निपटारा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया :-- 

“ूर्वोदाहरण, जो विधि के नियम प्रतिपादित करते हैं, हमारी 

(न्याय) प्रणाली के अधीन न्यायिक प्रशासन का आधार हैँ । बार-बार 

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी उच्च न्यायालय का एकल 
न्यायाधीश मामूली तौर पर समकक्ष अधिकारिता वाले ओर खंड 
न्यायपीठों पे और उसके न्यायालय की पुर्ण न्यायपीठों के और -इस 
न्यायालय के निर्णय को सही रूप में स्वीकार करने के लिए आबद्ध 
है । इस नियम के तर्के की,, जो ूर्वोदाहरण को आाबद्धकर बनाता हैं, 
वांछा विधि में एकरूपता और निश्चितता लाना है।' 


यहां तक क्रि इक्के पूर्व ए० राघवम्मा बनाम ए० चेनचम्मा? वाले मामले में : 
यह बात स्वतः सिद्ध मानी गई थी कि एक खण्ड न्यायपीठ अन्य-खण्ड न्यायपीठ -- 


के विनिश्चय द्वारा आबद्ध है । 
9. इस प्रकार इसका यह अर्थं है कि यदि पूर्वोदाहरण को हम 


भाबद्धकर मानते हैं तो न्यायिक क्षेत्र के भीतर इससे कोई विचलन, इस निर्णय 


के पैरा 2 में प्रगणित सुमान्य मामलों 
जा सकता । 


70. समान खूप से इस बा र है 
सामान्यतः पर्वोदाहरणों की आबद्धकर प्रकृति और वशेष रूप से पूण व्यायपी 


के पूर्वोदाहरणों की आबद्धकर प्रकृति हमारी न्यायिक प्रणाली का आधार है। 
है में | न्य च्य तग 
यह ऐसा बन्धन है जो एक सूत्र में बांधता है अन्यथा न्याय प्रणाली क त 
रायों का ऐसा जंगल बन सकती है जिसके परिणामस्वरूप वास्तव सें न्याथिक 
ब्यवस्था फैल जाए । यह एक स्वारोपित अनुशासन है जो ठीक ही विधि की 


MS 
7 ए० म्राई० श्रार० 968 एस० सी० 372. , 


१ ए० झाई ० झार० 964 एस० सी० ]36. 


a 
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अन्य विचारधाराओं की असूया का विषय है क्योंकि यहां स्थिति स्वतः सिद्ध 
और सुस्थिर है इसलिए किसी विवाद्यक पर सिद्धान्त के तीर पर नाती 
करना अनावश्यक है। जयकौर बनाम शेरसिह! वाले मामले में माननीयं 
न्यायाध्रिपतियों ने पूर्ण न्यायपीठ द्वारा एक बार सुस्थिर की गई विधि से 
किसी प्रकार के विचलन की गम्भीर रूप से भर्त्सना की है और यह मत व्यद 
किया है कि उसके पश्चात्‌ उसी मुद्दे पर उसके विनिश्चयाधार के प्रतिकल 
किसी पूर्ववर्ती विनिश्चय की निम्नलिखित रूप में अवहेलना करनी होगी :-.. 
"यह सही है कि उम्होंने अभिव्यक्त रूप से यह नहीं 
कहा कि इन मामलों को गलत तौर पर विनिड्चित किया गया था 
किन्तु जब कोई पूर्ण न्यायपीठ क्रिसी प्रश्‍न का एक विशेष रीति में 
विनिइचय करती है तो हर एक पूर्ववर्ती विनिश्चय के बारे में, जिसमें 
उस अ्रश्त का एक भिन्न रीति में उत्तर दिया गया है, यह्‌ 
अभिनिर्धारित करना होगा कि वहू गलत तोर पर विनिश्चित किया 
गया था *"।” | ; 

और पुनः * ब: 
"यदि, जता कि हमने उस मामले में संत्रेत किया। . है, 
न्यायिक शालीनता और विधिक बौचित्य की चि पारणाए यह अपेक्षित 

करती हैं कि खण्ड न्यायवीठों को अन्य खण्ड न्यायपीठों के विनिश्चयों को . 

` गलत नई ॥ करार देना चाहिए तब ऐसी बिच 7रणाएं उन खण्ड न्पायपीठों 
के मागं में और भी दृढ़ रूप से आड़े आनी चाहिए जो उस न्यायालय 
की पूर्ण न्यायपीठ के पूर्ववर्ती विनिश्चयों से असहमत हों ।” 

!]. पूर्ण न्यायपीठों और वरिष्ठ न्यायालयों के ूर्वोडाहरणों के अलावा 
यह देखने में आता है कि उसी उच्च न्यायालय की लण्ड ्यायपी हो के निर्णय 
एक सीमित रूप में इस भाव में आबद्धकर हैं कि किसी सह समकक्ष न्यायपीठ 
के पूर्ववर्ती विनिइचय के प्रतिकूल कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता । अधिक 
से अधिक समकक्ष न्यायपीठ उस पर बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा पुनविचार की मांग. 
कर सकती है । एक ही मुद्दे पर अनेक ूर्वोदाहरण अनावश्यक हैं और इस 
सम्बन्ध में महादेव लाल हनोड़िया बनाम दि एडमिमिस्ट्रेटर जनरल बेस्ट बंगाल? 
वाले मामले की निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के प्रति निर्देश किया जाता 
उचित होगा :--- - 


4 ए० श्राई० श्रार० 960 एस० सी०।78. , 
£ ए० श्राई० श्रार० 960 एस० सी० 936, 
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“न्यायिक शालीनता जो विधिक औचित्य से किसी. 
भी प्रकार कम नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया का आधार है। यदि विधि में 
एक बात दूसरी बात से अधिक आवश्यक है.तो वह निदिचितता की 
क्वालिटी है | यदि उच्च न्यायालय में समकक्ष अधिकारिता रखने वाले 
न्यायाधीश एक दूसरे के विनिइचयों के विरुद्ध व्यवस्था देना शुरू कर 
दे तो वह क्वालिटी बिल्कुल समाप्त हो जायेगी । यदि उच्च न्यायालय 
की एक खण्ड भ्यायपीठ अन्य खण्ड न्यायपीठ के पूवं वर्ती 
विनिङ्चय से प्रभेद करने में असमर्थ है ओर यह मत अपनाते हुए कि 
पर्दी विनिश्वय गलत है स्वयं उस मत को प्रभावी करती है तो 
उसका परिणाम पूर्ण भ्रांति होगा” 
जयश्री साह बनाम राज' दीवान दूबे!, लाला श्रीभगवान बनाम रासचन्द्रट, 
मगन लाल छगन लाल (प्राश) लि० बनाम नगर निगर बुहुत्तर भुस्बई?, 
चेतः राम बनाम श्राशा नन्द: और सी० वरदाराजुलू नायडू बनाम बेबी 
ग्रस्मालऽ वाले मामलों की मताभिव्यक्तिंयां भी इसी आशय को हैं। अ 

2. उपयुक्त विवेचन का एक निश्चित सिद्धान्त के रूप में. यह अर्थ 
है कि पूर्ण न्यायपीठ द्वारा ब्रिनिदिष्ट रूप से अधिकथित विधि उस उच्च 
न्यायालय के भीतर आबद्धकर है जिसमें यह प्रतिपादित की जाती है ओर 
उसके बररे में हर एक अस्पष्ट सन्देह बृहत्‌ न्यायपीठ उस पर पुनविचार को 
न्यायोचित नहीं ठहराता है और इस प्रकार विधि शी पुतः विचारण की 
प्रक्रिया के अधीन नहीं बनाता है। पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चयाधार अधिक 
निश्चित आधारों पर आधीरित होते हैं और होने चाहिए आ उन्हें 
[चित मतर्वभिन्य के आधार पर प्रश्‍नास्पद नहीं क्रिया जाना चाहिए । केवल 
बहुत ही सीमित दायरे के भौतर बुदत्तर न्यायपीठ के निर्णय को पुः विचार 


[क्ये जाने के लिये प्रश्नगत किया जा सकता है ! इनमें से एक स्पष्ट कारण यह 


है कि जहां निस्सन्देह्‌ रूप से यह बात प्रकट हो क्रि इसके विनिशचयाधार र 
बरिष्ठ न्यायालय अथवा उसी न्यायालय की बृहत्तर व्यायय ने पश्चातूवर्त 
निर्णय द्वारा उसे सीमित कर दिया है! जहां निश्चिततापूर्वक यह अभिनिर्धारित 
किया जा सके कि समकक्षा न्‍्यायपीठ ने उसके ठीक प्रतिकूल विधि अधिकथित 


` 3 ए० आई० भ्रार० ]962 एस० सी० 83. 
२ ए० झाई० ग्रार० ।965 एस० सी० ॥76.. 
3 ए० ग्राई० आर? ।974 एस० सी० 2009. 
4 (962) 64 पी० एल० आर० 235. 
5 ए० ाई० अार० 964 मद्रास 448, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu: 


4 4 Vinay A huvan Vani Trust Donations 
कार ब० गीत हि 4 2 न 
सुरजीत सिह (मु० न्या० संघानवालिया) 


है हा तीसरे जहां विनिश्चायक रूप से यह कहा जा सकता हो किब 
88 ठ का निर्णय इस कारण गलत दिया गया था क्योंकि उसमें बिल्कुल र 
र इ की मा आबद्धकर पूर्वोदाहरण की अवेक्षा नहीं की 
सामान्य रूप से इन्हीं निर्बन्धित सी il 
A नधत सीमाओं के भीतर लघ = 
र घ न्याय 

उ दृष्टिकोण पर पुनविचार किए जाने का सुझाव दे सकती है नगर 
८ । क न न द |] का 
का तु इन मामलों में ह सडान्तिक होना और न ही व्यापक विवरण 
त्तम होगा तो भी वक्ति प्रवरं स्वीकृत रूप से ऐसे सुमान्य प्रवर्ग हैं 
जनने अन्यथा आबद्धकर पूर्वोदाहरण के पुनविचार का सुझाव दिया ज 
सकता है। री 


।3. बृहत न्यायपीठों को निर्देश £ 
बु 'नदश किये जाने के समान रूप 
म न रूप से सुरिः 
सिद्धान्त के प्रति प्रासंगिक टीका-रिप्पणी अपेक्षित है। मान्य वाहता हर 
यह्‌ न है म उन न्यायाधीशों की संर्या का सुझाव दिया जाये जिनसे 
क ह वधि के महत्त्वपूर्ण मुहों पर विचार अथवा पुनविचार करने 
2 गना. के जाए। यह ऐसा मामला है जिस पर हर एक मामले के अपने 
तथ्यों . क ग्‌ 
% हि र विचार क्रिया जाएगु और उनका विनिइचय क्रियः जाएगा 
और स नए न्यायाधीशों की संख्या अथवा उनके क्रम बताना, जिनसे मामले 
पर विचार करने की अपेक्षा की जाए, बिल 
De फ! जाए, बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाना 


ऊपर “आबद्धकर ” शब्द के प्रयोग से ही यह पता चलता है कि यह इस तथ्य 


के बावजूद मान्य होगा भले ही जो न्यायप्रीठ उसका अनुसरण करने के लि 
बाध्य है वह उस दृष्टिकोण से बिल्कुल भा सहमत न हो । यह विधि का र 


“आवश्यक अनु त्तरण है कि वरिष्ठ न्यायालयों और बृहत न्यायपीठों के निणेयों 


का निस्संकोच रूप से अनुसरण क्रिया जाना होता है भले ही व्यक्तिगत रूप 


क्‍ से कोई उनकी शुद्धता के बारे में सन्देह करे । इसका तर्क बहुत सरल है. 


ed भौतिक एकमत ऐपा आदशे है जिसे प्राप्त करना 
हारिक है। परिणामतः वह युक्ति और तकं जिस पर बृहत न्यायपीठ 


सकता । नकारात्मक रूप से इसे इस प्रकार क हत न्य 
ह सकते हैं क्रि बहत न्य 
की युक्ति और तकं उसे उलटने के लिए वैध आधार नहीं हो ह (ई 
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उस प्रश्‍न को परिवर्तेन की स्थिति में लाकर उस पर पुन: विचार और उसकी 
पुनः-परीक्षा नहीं को जा सकती । 

]5. अब केवल उस आधार पर विचार करना शेष रहता हे जिस | 
पर अपीलाथी के विद्वन्‌ काउन्सेल ने इस निदेश के समर्थन में आरम्भ में जोर _ 
दिया था । यह दलील देनी चाही गई थी कि समता के बारे में संविधान के 
अनुच्छेद ।4 पर आधारित तकं हिन्दू विधि जेसी स्वीय विधियों के संदभे में 
भी उठाया जा सकता था जो कि वास्तव में पहले नहीं उठाया गया था ओर 
पूर्ण न्यायपीठ ने उस पर विचार नहीं किया था । इस आधार .पर यह सुझाव 
दिया गया कि श्रीमती केलाशवती बाले मामले! के विनिइचंयांघार की उपेक्षा 
करनी होगी या उस पर पुनविचार करना होगा । ह 

6. उपयुक्त तर्क सँद्धान्तिक रूप से मान्य है | यदि' बहत न्यायपीठ 


के विनिश्चयाधार और वरिष्ठ न्यायालयों के निर्णय काउसेल द्वारा नए 
तकं के रूप में विदग्धता की दल-दल .पर आधारित -हों (जो तक पहले नहीं 
दिया गया था और इस पर विचार नहीं किया गया था) जिससे. कि उनको K 
उलटा जा सक्रे तब आबद्धकर पूर्वोदाहरण की श्रतिमता का मान्य तियम केवल 
एक कठिन मरीचिका बन जाएगी.। इस पहलू का विस्तार से उल्लेख करना 
अनावश्यक है क्योंकि यह भआबद्धकर पूर्वोदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से निश्चित 
हो चुका है | श्रीमती सोमवन्ती बनाम पंजाब राज्य? वाले मामले में ऐसा ही 
विव्ाद्यक उद्भूत हुआ था जिसमें संविधान न्यायपीठ यह्‌ निवेदन किया 
गया था कि वह उच्चतम न्यायालय के पूव॑षर्ती ऐसे पूर्वोदाहरणों की जिनमें 
भूमि अर्जन अधिनियम की संवेधातिकता को कायम रखा गया था, इस जानार 
पर उपेक्षा करे कि वह आक्षेप, जो अनुच्छेद ।9(!)(च) पर आधारित था, 
पर्वेवर्ती न्यायपीठों के समक्ष नहीं उठाया गया था । काउन्सेल ने यह जोरदार 
दलील दी कि उस कारण पू्ववर्ती निर्णय आबद्धकर नहीं बन जाएंगे । ऐसे »* 
तकं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए माननीय न्यायाधिपेतियों ने यह 
मत व्यक्त किया. :-- 
८-.-स॒भी विनिशचय हम पर आबद्धकर हैं। यह दलील 
दी गई है कि किसी भी विनिश्चय में हमारे समक्ष दिए गए इस 
तर्क पर विचार नहीं किया गया है कि विधि का अनुच्छेद 3(2) 
के अधीन आक्षे से संरक्षण किया जा सके किस्तु यह तो ee | 
]3 (2) के अधीत अविधिमान्य होगी यदि इसके द्वारा किसी ब्यक्ति . | 


` (977) 79 पी० एल० झार० 6. | 
१ ९० ्राई० ग्रार०३963 एस० सी० ।54 हे 


~ 
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के सम्पत्ति धारण करने के भ्रधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन 
अधिरोपित किया जाता है । दूसरे शब्दों में हमारे समक्न वाली विधि 
को विधिमान्य समझने के लिए यह आवश्यक है कि यह अनच्छेद 
9(5) की अपेक्षाओं की भी पूति करे और उसके पइ्चात्‌ ही किसी 
व्यक्ति की सम्पत्ति छीनी जा सकती है। यह कहना पर्याप्त है कि इस 
न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर निर्णय. नहीं दिया है। हम 
वास्तविक विनिशचयों द्वारा आबद्ध हैं जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 
9(।)(ग) द्वारा :प्रत्याभूत अधिकार पर आधारित आक्षेप का 
स्पष्ट रूप से खण्डन करते हैं । किसी विनिशचय का आबद्धकर प्रभाव 
इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कया उसमें कोई विशेष तर्क दिया 


SO MMIC TU inns 


गया था या नहीं बरातं जिसके बारे में कोई तक बाद में दिया जाता 
है वह वास्तव में विनिश्चित क्रिया गया हो । इस मुहे को ऊपर 
निर्दिष्ट तोन विनिशचयों में विनिदिष्ट रूप में वितिश्‍्चित किया 
गया है ।” 


पुनः टी ० गोविन्द राज मुदलियार बनाम तमिलनाडु राज्य! वाले मामले में ' 
न्यायपीठ से मोटर यान अधिनियम के अध्याय 4-क की संवेधानिकता के 
बारे में पूर्ववर्ती विनिश्‍चयों की इस आधार पर उपेक्षा करने का निवेदन किया 
गया था कि अनुच्छेद ।9(!)(च) के अधीन नया तक जो देना चाहा गया 
है उस पर पहले विचार नहीं किया गया था और अधिनिर्णय नहीं दिया गया. 
था । उस दलील को अस्वीकार करते हुए ओर श्रीमती सोमवन्ती वाले मामले 
में इस पूर्वोक्त उद्धरण को दोहराते हुए यह मत व्यक्त किया गया :-- 


उस पर विनिश्चय नहीं दिया गया था, उससे हमारे लिए उन 


“ग्रह सामान्य आधार है कि प्रस्तुत मामलें में अधिनियम के' 
अध्याय 4-क की विधिमाऱ्यता को सभौ पूर्ववर्ती अवसरों पर कायम 


रखा गया है और मात्र इस कारण कि अब इस पहलू को पेश किया . 
गया है वह अनुच्छेद ।9(।)(च) में की प्रत्याभूति पर आधारित है, 


और उस पर अभिव्यक्त रूप से विचार नहीं किय! गया था अथवा. 


E 
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मामलों में . वेसा ही मत व्यक्त किया गया है। अतः निर्देश के समर्थन में 
एव मात्र आधार को अस्वीकार करना होगा । 


7. इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा और यह व स्तव में 
अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउम्सेल श्री जे० आर० मित्तल:के लिए श्रेयस्कर है कि 
जब उनके सामने पूर्वोक्त पूर्वोदाहरण रखे गए और वे इसके प्रतिकुल कोई 
भी उद्धरण देने में असमर्थं रहे तोः भ्रंत में उन्होंने निर्देश का समर्थन करने में 
अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली | 

_8. अन्त में अपरिहाय रूप से यह अभिनिर्धारित करना होगा कि 
श्रीमती. केलाशवती वाले मामले में पूण न्यायपीठ का विनिशचयाधार विद्वान्‌ 
एत्रल न्यायाधीश पर आबद्धकर था और वहू उसका अनुसरण करने के लिए 
आबद्ध था ५ अतः इस पः पुनेविचार किए जाने के लिए कोई प्रश्‍न एकल 
न्यायपीठ के समक्ष नहीं उठाया जा सकता था। इस स्थिति में तकंसम्मत रूप 
से इसका यह अथं है कि प्रस्तुत निर्देश उद्भूत नहीं होता ओर परिणामतः 
इस मामले को श्रीमती कैलाशवती वाले पूर्वोक्त मामले में अधिकथित विधि 
के अनसार गणागणं के आधार पर विनिश्‍चथ ' देने के लिए एकल न्यायपीठ 
को वापस भेजा जाता है। अः ; ० ६ 


न्‍्या० प्रेम चनक जैन : 
मैं सहमत हूं । 
स्या० एस० सी० मित्तल : 


मैं सहमत हूं । द ः 
: निर्देश का उत्तर नकारात्मक दिया गया । 


श० 


नि० प० 984 : पंजाब-हरियाणा- 47 द 
टहल सिंह प्रौर एक घ्रऱ्य बनाम जसवस्त सिह धरोर अत्य 
(Tehil Singh and another V5. Jaswant Singh and others) 
तारीख ] नवम्बर, ।983 " | 
[न्या० राजेखनाथ मित्तल | ई नर 
घातक दुघेटता'अधिनियम, 355-धारा । कम व के आश्जितों को अं 
प्रतिकर की रकम का निर्धारण -ऐसे मामले में बाषिक आशितता को उपयुक्त | 


गुगक दवारा गुणा किया जाता होता हैँ । 


CC-0. Nanaji Deshmul 
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2, घातक दुर्घटना श्रधिनियम, 855 धारा 7-क-सृतक के माता- 
पिता द्वारा प्रतिकर के लिए वाद लाया जाना मृतक फे साता-पिता प्रतिकर 
के हकदार हैं। 

प्रतिवादियों का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 30? के अधीन 
विचारण किया गया । प्रतिवादी सं० 4 को दोषमुक्त कर दिया गया किन्तु 
तीन अभ्य प्रतिवादियों को उक्त धारा के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया और 
सेशन न्यायाधीश ने उन्हें भाजीवन कारावास का दण्डादेश दिया । विचारण 
न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त प्रतिवादी 65,000 रु० का 
संदाय करने के दायित्वाधीन हैं! वादी सं० ! कौर 2 माता-पिता हैं, वादी 
सं० 3 उसकी विधवा है और वादी सं० 4 मृतक की अवयस्क पुत्री है। 
उन्होने प्रतिकर के तौर पर एक लाख रुपये की वसूली के लिए वाद यह 
अभिकथन करते हुए फाइल किया कि मृतक एक कृषक था और वह्‌ ट्रैक्टर से 
न केवल अपनी जमीन जोता करता था बलिक अन्य व्यक्तियों की जमीन भी 
पट्टे पर जोता करता था । इस कार्य से उसे 350 रु० प्रति मास की आय. 
थी । अतः प्रतिवादी प्रतिकर देने के लिये स्वीकृततः और पृथकतः 
दायित्वाधीन है । tr 

प्रतिवादियों ने वाद का विरोध किया भौर इस बात से इनकार किया 
कि उन्होंने मृतक की हत्या की थी और यह कहा कि उसकी मृत्यु के कारण 
वादियों को कोई हानि नहीं पहुंची है और.वे किसी प्रतिकर के हकदार नहीं 
हैं । अपीलाथियों को ओर से यह दलीलें दी गई कि विचारण न्यायालय ने 
प्रतिकर की रकम सही तौर पर निर्धारित नहीं की है और मृतक के माता- 
पिता किसी प्रतिकर के हकदार नहीं हैं । 
श्रभिनिर्धारित-अपील भागतः मंजूर की गई। 

प्रतिकर अवधारित करने के लिए पहले आश्रितो की वार्षिक 
आश्रितता अभिनिश्चित करनी होती है और उसके पश्चात्‌ उपयुक्‍त गुणक का 
पता लगाना होता है। उसकी आय युक्तियुक्त रूप से 350 रु० प्रति मास 
अर्थात्‌ 4,200 ₹० प्रति वषं, जैसा कि वादपत्र में दावा किया गया है, 
निर्धारित की जा, सकती है | उस रकम में से उसे 85:00 रु० प्रति मास 
अर्थात्‌ ।,020 ₹० प्रति वर्ष की रकम उसके व्यक्तिगत खच के लिये 
अनृज्ञात की जानी चाहिए अर्थात्‌ इस प्रकार प्रत्यथियों की वाषिक आश्रिता 
3,।80 ₹० प्रति वर्षं भाती है। उपयुक्त, गुणक का अवघारण, बहुत से 
आश्रितों की आश्रिता के वर्षो को, उन वर्षों को जिनसे उसका जीवन कम 
हो गयां है और बहुत-सी अतिसूक्ष्म बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाना 


होता है जैसे कि मृतक की पहले ही प्राकृतिक सामान्य मुत्यु, बीमारी अथवा : 
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49 
किसी अन्य प्राकृतिक बाधा अथवा विपदा के कारण उसका आश्रितों का 
पालन-पोषण करने के लिए असमर्थ हो जाना । विधवा के पुनविवाह की 
सम्भावनाएं, आश्रितों का वयस्कर हो जाना श्रौर उसकी आय के पृथक स्रोत 
और ऐसे घनीय फायदे भी ध्यान में रखने होंगे जो आश्रितों को सम्बद्ध 
व्यक्ति की मृत्यु के कारण प्रोद्‌भूत हों। (पेरा 8 मौर 9) 
मृतक 26 वर्ष का नवयुवक था। उसकी मुत्यु के समय मृतक की 
विधवा 24 वषं की थी और उसकी अवयस्क पुत्री लगभग 6 वर्ष की । 
उसके माता-पिता क्रमशः 50 और 59 वर्षं की आयु के थे । इस बाबत 
साक्ष्य है कि उनके कुटुम्ब में दीर्घायु है । इस प्रकार यह प्रत्याशा की जाती है 
कि वह 70 वषं की आयु तक जीवित रहता । धारा [-क के परिशीलन से 
यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु किसो दोषपूर्ण कार्य 
से कारित होती है तो मृतक की पत्नी, पति, माता-पिता और सन्तान उस 
नकसानी के लिए दोषकर्त्ता के विरुद्ध अनुयोजन ला सकते हैं जो उन्हें उसकी 
मृत्यु के कारण हुआ है । इस प्रकार माता-पिता भी नुकसानी के हकदार हैं 
जो उन्हें अपनी सन्तान की मुत्यु के कारण हुई है। (पेरा ।0 पौर ।) 
पेरा 
[982] ए० आई० आर० | 982 मध्य प्रदेश 65 : रमेशचन्द्र 2 
बनाम मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल 
(Ramesh Chandra Vs. Madhya pradesh 
State Road. Transport Corporation, Bhopal); 
से प्रभेद बताया गया । 
[:979] (979) 8 पी० एल० भार० ] =ए०आई०आर० 6 
979 पंजाब-हरियाणा 50 : लक्ष्मण सिह बनाम 
गुरमीत कोर (Lachman Singh Vs. Gurmit 


Kaur); 


[:970] एर आई० आर० 970 एस०सी० 376 : सी० के० ] 


कुन्हीकुट्टत नायर 


सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर बनाम टी० 
९ T. Kunhikuttan 


(C. K. Subramonia Iyer Vs. 
Nair) , 
का झावलम्ब लिया गया । 


| 8 ° 2 
० | 5 ' ० 4 द 


मुक्तसर फे अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम वग 
अपोल । : 


_ 


~ 
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झपोलाधियों की ओर से .-„ सवंश्री जी० आर० मजीठिया और 
एच० के० खन्ना ; 
प्रत्यर्यों सं० । से 4 की ओर से ... श्री के० सी० पुरी 


[] 


न्या० राजेन्द्रनाथ मित्तल : 
टहल सिंह ओर मुख्तियार सिंह ने यह अपील मुक्तसर के अधीनस्थ 
न्यायाधीश प्रथम वर्ग के तारीख 30 दिसम्बर, ।974 क निर्णय और डिक्री के त 
विरुद्ध की है । 

` 2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादियों ने मेजर सिह की 

हत्या कर दी । उनका चालान किया गया और भारतीय दण्ड संहिता की 

धारा 302 के अधीन उनका विचारण किया गया । इन्दर सिंह प्रतिवादी 

सं० 4 को दोषभुक्त कर दिया गया जबकि तीन अन्य प्रतिवादियों को 

दोषसिद्ध ठहराया गया और तारीख ।3 सितम्बर, ]97] के निर्णय द्वारा 

फिरोजपुर के सेशन न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास भोगने का दण्डादेश 

दिया गया । वादी सं० ! ओर 2 माता-पिता हैं, वादी सं० 3 विधवा है और 

, वादी सं० 4 मृतक की अवथस्क पुत्री है। उन्होंने प्रतिकर के तौर पर एक 

लाख रुपये की वसूली के लिए वाद यह अभिकथन करते हुए फाइल किया 

'कि मृतक एक कृषक था और वह ट्रैक्टर से जमीन जोता करता था । अपनी 

जमीन जोतने के अतिरिक्त वह अन्य व्यक्तियों की जमीन पट्टे पर जोता करता 

था । वह्‌ 350 २० प्रति मास अजित कर रहा था, जिसमें से वह 50 रुपये 

अपने ऊपर खचं करता था और शेष आय वादियों द्वारा उपयोग में लाई 

जाती थी । इसके आगे यह प्रकथन किया गया कि प्रतिवादी वादियों को 

परतिकर देने के लिए संयुक्तः और पृथकतः दायित्वाधीन ही 

र 3. प्रतिवादियों ने वाद का विरोध किया और वादियों के अभिकथन 
Er ' से इनकार किया | उन्होंने यह अभिवचन किया कि उन्होंने मेजर सिंह 
की हत्या नहीं की थी और यह कि वादियों को उसकी मृत्यु के कारण कोई 
हानि नहीं पहुंची है ओर इसलिए वे किसी प्रतिकर के हकदार नहीं हैं । 

` पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित 
किये गये Ee द 32 मर 

ः . !, कया प्रतिवादियों द्वारा 20 सितम्बर, 970 को मेजर 

की हत्या की गई थी ? साबित करने का भार वादियों पर । 

कस दियों को मेजर सिह की हत्या-के कारण कोई हानि 
7 वे उसके लिए प्रतिकर के हकदार हैं? साबित 


जे 


सं० 3 को और 8,250 रु० (विवाह-व्यय के रूप में) ।0,000 रु० के 


. अधिक नहीं होना चाहिए । उसके अनुसार यदि वह 


4 (979) 8। पी० एल9 झार० । 
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3. यदि विवाद्यक सं० 2 साबित कर दिया जाता है तो 
वादीगण प्रतिकर की कितनी रकम के ओर किससे हकदार हैं? 
साबित करने का भार वादियों पर । 

4. श्रनुतोष । 


4. विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि टहल सिह 
और मुख्तियार सिंह नामक प्रतिवादियों ने मेजर सिह की 20 सितम्बर, 
]970 को हत्या की और यह कि उक्त प्रतिवादी 65,000 ₹० का संदाय करने 
के दायित्वाधीन है जिसमें से उसने ।0,000 रुपए चरणजीत कौर के विवाह 
के व्यय के लिए नियत कर दिए और शेष रकम में से 7,700 २० वादी 
सं० | को और ]2,650 ₹०. वादी सं० 2 को और 26,400 रु० वादी 


अतिरिक्त वादी सं० 4 को देते हुए, वादियों में प्रभाजित कर दिये । अतः 
ुर्वोक्त प्रतिवाद्वियों ते यह अपील की है। 

5. अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने दो दलीलें दी हैं.: पहली 
यह कि विचारण न्यायालय ने प्रतिकर की रकम सही तीर पर निर्धारित 
नहीं की है और -दूसरी यह कि मृतक के माता-पिता किसी प्रतिकर के 
हकदार नहीं हैं। 

6. अवधारणीय पहला प्रश्‍च यह है कि क्या प्रतिकर सही रूप से 
निर्धारित किया गया है । श्री मजीठिया ने यह दलील दी कि आश्रितों की. 
वाषिक आश्रितता विचारण न्यायालय ने ।,800 रु० गलत निर्धारित की है। 

उसने यह दलील दी कि यहां तक कि यदि मृतक की अनुमानित र को 

सही भी सान लिया जाए तो कुल प्रतिकर निकालने के लिए ज सिद्धांत 

लागू किया गया है वह च्यायोच्रित नहीं है | उसने यह दलील दी कि लक्ष्मण 

सिह बनाम गुरमीत कोर! वाले मामले में इस न्यायालय की पूर्ण च्यायपीठ ते 

यह अधिकथित किया हैं कि प्रतिकर अवधारित करने के लिए वाषक - 
आश्रितता को उपयुक्त गुणक द्वारा गुणा किया जाता होता है और उसके 2 


लिए बहुत से तथ्यों को ध्यान में रखता होता है और यह कि गुणक ]6 से 
गुणक लागू किया जाता | 


है तो आश्रित केवल 28,800 २० के हकदार हैं । . 

7, इसके विपरीत श्री पुरी ने जोरदार रूप 
विद्वान्‌ विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को सम चित रू 
=ए० प्राई० आर. 
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मतक की अनुमानित आय भी सही तौर पर नहीं निकाली गई है। उसके 
अनसार मृतक मशीनों से खेती करता था और वह उससे कहीं अधिक कमा 
रहा था । उसने यह निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिकर सही 
तौर पर निर्धारित किया है । 


8. मैंने विद्वान काउन्सेल के तको पर सम्यक्‌ रूप से विचार किया 
है । प्रतिकर अवधारित करने के लिए पहले आश्रितों को वाषिक आश्रितता 
अभितिड्चित करनी होती है ओर उसके पश्चात्‌ उपयुक्त गुणक का पता 
लगाना होता है । अतः पक्षकारों के साक्ष्य के प्रति निर्देश करना आावश्यक 
है । श्रीमती मृख्तियार कौर वा० सा० 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक 
की अर्जन क्षमता लगभग 700 ₹० से 800 ₹० प्रति मास तक को थी। 
उसकी मृत्यु के समय वह और परमजीत सिंह, एक अन्य पुत्र, उनके साथ रह 
रहे थे जबकि उसके तीन अन्य पुत्र अलग रहते थें । दूसरा पुत्र, जो उनके साथ 
रहता था वह विद्याथीं.है । मृतक की पत्ती और बच्चे भी उनके साथ रहते 
थे । मतक के द्वारा अजत आय उसके द्वारा हम पर ओर अपने आप पर खच 
की जाती थी । उसने अपनी मृत्यु से लगभग पांच वषं की अवघि के भीतर 
25,000 ₹० की बचत की थी और उस रकम से जमीन खरीदी । जसवन्त 
सिंह वा० सा० 4 ने यह अभिसाक्ष्यं दिया कि यदि मृतक ने कमचारी के रूप 
में काम किया होता तो उसने 400 ₹० से 500 रु० प्रति मास तक कमाए 
होते । अन्य मुद्दे पर उसने अपनी पत्नी श्रीमती मुख्तियार कौर का समर्थन 
किया । उसने यह भी कथन किया कि मेजर सिंह उसके कुटुम्ब का एकमात्र 
कमाते वाला था | श्रीमती सुखबीर कौर वा० सा० 3 मृतक की विधवा ते 
आय॑ के बारे में कुछ नहीं कहा । किन्तु उसने यह कथन किया कि मृतक ते 
अपनी 20,000 र० की बचत से जमीन खरीदी थी । मृतक ट्रॅक्टर से जमीत 
जोता करता था प्रौर वह दूसरों के लिए किराए पर भी काम करता था । 
इस बाबत भी साक्ष्य है कि वह स्वयं ट्रॅक्टर चलाता था यद्यव उसके पांस 
लाइसेंस नहीं था। इस बारे में विवाद नहीं है कि उसने कुछ जमीन खरीदी 
यो । उसकी विधवा सुखदीप कौर वा० सा० 3 ने यह कथन किया है कि उसने 
` 4-5 वर्ष के भीतर 20,000 ₹० बचाए थे जिससे उसने जमीन खरीदी थी | 


बात स्पष्ट है कि वह एक प्रगतिशील किसान था और मशीनों से खेती 
था | पूर्वोक्त सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मेरी यह राय है 
युक्तियुक्त रूप से 350 २० प्रति मास अर्थात 4,200 २९ 


उसके कथन पर अविश्‍वास करने का कोई आधार नहीं है । उपयुक्त कथनों | 


में दावा किया गया है, निर्धारित की जा सकती | 
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है । उस रकम में से मैं उसे 85.00 ₹० प्रति मास अर्थात्‌ ,020 रु० प्रति 
वर्ष की रकम उसके व्यक्तिगत खर्चे के, लिए अनृज्ञात करता हूं अर्थात्‌ 
इस प्रकार प्रत्यथियों की वाषिक आश्रितता 3,[80 -₹० प्रति वर्ष आती है । 

9. पूर्ण व्यायपीठ ने लक्ष्मण सिंह वाले पूर्वोक्त मामले में यह मत 
व्यक्त किया है कि उपयुक्त गुणक का अवधारण, बहुत से आश्रितों की 
आश्रितता के वर्षों को, उन वर्षों को, जिनमे उका जीवन कम हो 
गया है ओर बहुत-सी अतिसूक्ष्म बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाना 
होता है जैसे कि मृतक की पहले ही प्राकृतिक सामाच्य मुत्यु, बीमारी अथवा 
किसी अन्य प्राकृतिक बाधा अथवा विपदा के कारण उसका ओश्रितों का 
पालन-पोषण करने के लिए असमर्थं हो जाना । विधवा के पुनविवाह की 
सम्भावनाएं, आश्चितों का वयस्क हो जाना और उनका आय के पृथक्‌ स्रोत | 
और ऐसे धनीय फायदे भी ध्यान में रखने होंगे जो आश्रितं को सम्बद्ध 
व्यक्ति की मुत्यु के कारण प्रोद्भूत हों । 

70. मृतक 26 वर्ष का नवयुवक था । अपनी मृत्यु के समय मृतक 
की विधवा 24 वषं की थी और उसकी अवयस्क पुत्री लगभग 6 वर्ष की। 
उसके माता-पिता क्रमशः 50 ओर 59 वषं `की आयु के थे । इस बाबत 
साक्ष्य है कि उनके कुटुम्ब में दीर्घायु है। इस प्रकार यह प्रत्याशा को जाती 
हे कि वह 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहँता। सभी पूर्वोक्त तथ्यों को 
ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले में ।6 को उपयुक्त गुणक अवधारित करता 
हूं । विचारण न्यायालय ने इसके पूर्वं अधिकथित विधि के आधार पर प्रतिकर 
निराला है किम्तु लक्ष्मण सिंह वाले पूर्वोक्त मामले के विनिश्चय को ध्यान bo 
में रखते हुए इस सिद्धांत को नहीं अपनाया जा सकता । अतः प्रतिकर की 
कुल रकम 50,80 रु० आती है। इसको पूर्णाक करने के लिए मैं इसे 
बढ़ाकर 57,000 ₹० करता हूं । 

. 7]. अवघारण के लिए जो दूसरा प्रश्‍न उद्भूत होता है यह है कि 

क्या मृतक के माता-पिता प्रतिकर की किसी रकम के हकदार हैं | मैं साक्ष्य . | | 
के प्रति पहले ही निर्देश कर चूका हूं जिसमें यह बात स्वीकार/की गई है . | 
कि माता-पिता मृतक के साथ रह रहे थे। यहां तक कि सुखद क 
अभि० सा० 3 ने उसे स्वीकार किया है। इस द वे bs 
थे । घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा ।-क में यह्‌ | 
कभी किसी. दोषपूर्ण कार्ये से किसी me ल्यु 


ऐसा है कि उससे क्षत पक्षकार अनुयोजन स 
व्‌ 


~ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ह 
} | 54 | दहल सिह ब० जसवनत सिह (भ्या० मित्त 
| यदि मृत्यु न हुई होती, नुकसानी के लिए अनृयोजन अथवा वाद्ग 
दायित्वाधीन होगा । चाहे क्षत व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और यद्यपि वह 
; मृत्यु ऐसी परिस्थितियों के अधीन कारित हुई हो जो विधि की दृष्टि भें महा- 
i अपराध अथवा अन्य अपराध की कोटि में आती हैं! इसके आगे इसमें यह 
/ उपबन्ध है कि हर एक अनुयोजन अथवा वाद मृतक कोः पत्नी, पति, माता: ˆ 
| पिता और सन्तान, यदि कोई हो, के लिए होगा । और ऐसे हर एक अनुयोजन 
. में न्यायालय ऐसी नुकसानी दे सकेगा जो कि वह क्रमिक्र पक्षकारों 
| को ऐसी मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाली हानि के. अनुपात में हो।- 
| धारा के परिशीलन से यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि यदि व्यक्त की 
मृत्यु किसी दोषपूर्ण कार्य से कारित होती है तो मृतक की पत्नी, पति, 
| माता-पिता और सम्तान उस नुकसानी के लिए दोषकर्त्ता के विरुद्ध 
| अनुयोजन ला सकते हैं जो उन्हें उसकी मृत्यु के कारण हुआ है ! इस प्रकार 
। माता-पिता भी नुकसानी के हकदार हैं जो उन्हें अपनी सन्तान की मृत्यु 
| के कारण हुई है। सी० के० सुब्रह्मण्यम श्रय्यर बनाम टी० कुन्हीकुटुत 
| नायर! वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यहां तक अभिनिर्धारित किया 
| है कि माता-पिता सामान्य नियम के रूप में मृतक अवयस्क्र सन्तान की भावी | 
| सेवाओं का वर्तमान नकद मूल्य वसूल करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त: 
[ वे उन धनीय फायदों की हानि के लिए भी प्रतिकर प्राप्त. कर सकते हैं 
| ` जिसको सन्तान के वयस्क हो जाने के पश्चात्‌ युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की 
| जाती है । द 


॥2. अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने रमेशचन्द्र बनाम मध्य प्रवेश 
fe राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल? वाले मामले का अवलम््र लिया है। | 
उस मामले में ]9 वर्ष के एक युवक झी दुंटना में मृत्यु हो गई थी। 55: 
वर्षीय उसको माता ने और उसके भाइयों और बहनों ने मोटर दुर्घटना दावा 
अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए एक आवेदन फाइल क्रिया | भाइयों | 
और बहनों को कोई प्रतिकर इस आधार पर अनुज्ञात नहीं किया गया कि | 
बेन तो घातक दुर्घटना अधिनियम की घारा [- में वणित आश्रित हैं और 
` त ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन विधिक प्रतिनिधि हैं | तथ्यों | 
| स्पष्ट है हे वह मामला प्रभेदनीय है और विद्वान्‌ काउन्सेल 


न 
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| 3. परिस्थितियों पर विचार करते के पश्चात्‌ मेरी यह राय है कि . 
| | प्रस्तुत मामले में मृतक के पिता प्रतिकर कर के हकदार हैं । 


।4. श्रंतिम प्रश्‍न जो उद्मूत होता है, यह है कि वादी-प्रत्यथियों में 
ह Rs से हर एक को कितना प्रतिकर दिया जाना चाहिए । प्रत्यथियों के विद्वान 
ड ` काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि यदि प्रतिकर किसी भी प्रकार प्रभाजित 
किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि प्रत्यथियों के बीच कोई 
विवाद नहीं है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के ५ 
पश्चात्‌ मैं प्रतिकर की रकम में से ।/3-माता-पिता को देता हूं, ।/3 विधवा 
को ओर शेष ।/3 मृतक की पुत्री को देता हुं। इस प्रकार जसवन्त सिह 
: और मुख्तियार कौर प्रत्यर्थी सं० । और 2 हर एक 8,500 ₹० के हकदार 
होंगे । विधवा श्रीमती सुखदीप कोर प्रत्यर्थी सं० 3, ।7,000 २० और पुत्री 
चरणजीत कौर प्रत्यर्थी सं० 4, ।7,000 ₹० की हकदार होगी । 358 
]5. उपयूक्त कारणों से मैं अपील भागतः मंजूर करता हूं, विचारण ५ 
न्यायालय के निर्णय और डिक्री का उपान्तरण करता हूं ओर टहल सिह और 
मुझ्तियार सिंह प्रतिवादी-अपीलाथियों के विरुद्ध 5,000 रु० वसुल करते 
की डिक्री करता हूं । अपील की भागतः सफलता को ध्यान में रखते हुए 
पक्षकार इस न्यायालय का अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे। किन्तु प्रतिवादी- 
अपीलार्थी विचारण न्यायालय में वादी-प्रत्यथियों का आनुपातिक खर्चा देने 
के दायित्वाधीन होंगे । 


अपील भागतः मंजुर की गई । | 
शण० छः का > 
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र गुं रभजन सिंह ब० पंजाब राज्य 


प्रधिकार नहों है--श्रतः श्रपुनरीक्षित निर्वाचक नामावलिय 


यों के श्राधार पर 
कराया गया निर्वाचन अवेध या शून्य नहीं है । ` , 


। 2. पंजाब ग्राम पंचायत्से ऐक्ट, 952--घारा 5 (2) सपठित 
। लोक प्रधिनिधित्व श्रधिनियम, 950, घारा 27 तथा संविधान, 950, 
| श्रनुच्छेद 245, 246 तथा राज्य सुची की प्रविष्टि सं० 5--पंचायतों के 
| निर्वाचन--लोक प्रतिनिधित्व. भ्रधिनियम कि अधीन विधान सभा के निर्वाचनों 
। - के लिए रलो गई निर्वाचक नामावलियों को राज्य श्रपनी पंचायतों के निर्वाचन 
। के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से अपना सकता है- अत: धारा 5(2) 
| के उपबन्ध विधानमण्डल द्वारा श्रपने विघायी कृत्यों के श्रम्पपंण प्रा परित्याग 
को कोटि में नहीं श्राते श्रौर न वह अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से 
ग्रस्त हैं । 
| रत्यर्थी-पंजाब राज्य ने 983 में पंचायतों के निर्वाचन कराये जाने 
| के लिए एक अधिसूचना जारी की जिसमें यह बताया गया कि पंजाब प्राम | 
पंचायत्स ऐक्ट, ।952 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के आधार पर 
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम पंजाब विधानतभा की तत्समय प्रवृत्त 
` निर्वाचक नामावली में एक मतदाता के रूप में दजे है, उक्त निर्वाचन में 
अपना मत डालने के लिए हकदार होगा । इस निर्वाचक नामावली का राज्य 
सरकार के अनुरोध पर पुनरीक्षण किए.जाने के लिए अधिनियम में कोई भी 
` उपबन्ध नहीं है और इस'शक्ति का प्रयोग केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नियुक्त निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया. जा सकता है। चू'कि पंजाब राज्य 
| के भीतर इन निर्वाचक नामावलियों का कोई भी पुनरीक्षण नहीं क्रिया गया है 
| इसलिए पिटीशनरों ने, जिन्होंने 2! वर्ष की आयु पुरी कर ली है और जो मत | 
डालने के लिये पुरी तरह हकदार हैं, इस आधार पर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत 
रिट पिटीशन फाइल किया है क्रि चू कि उनका नाम अन्तिम नामावली में दर्ज 
` नहीं हो पाया है, परिणामतः वे अपने मताधिकार से और पंचायत के निर्वाचतों 


गये हैं । इस प्रकार यह रिट पिटीशन 
' पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। : 


र से संक्षेप में यह दलील दी गई है कि पंजाब 
तत्समय प्रवृत्त पंजाब विधानसभा की ' निर्वाचक नामावलियों 
॒ था कर ओर इस प्रकार न केवल उस विर्वाचक नामावली को, 
जिद थी, स्वीकार करके बल्कि उसके उन सभी भावी F ३ 

स्वीकार जिनके सम्बन्ध में संभवतः उसे कोई जे 
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करने सम्बन्धी अपने अनिवार्य विघायी कृत्य का परित्याग कर दिया है। - 

अतः प्रस्तुत रिट पिटीशन में मुख्यतः इत दो प्र₹नों पर विचार किया जाना 

है कि क्या कोई राज्य विधानमण्डल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ।950 के 

अधीन तत्समय रखी गई निर्वाचक नामावलियों को अपनी पंचायतों के निर्वाचनों 

के प्रयोजनों के लिए विधिमान्यतः अपना सकता है ओर क्या पंजाब ग्राम 

. पंचायत्स ऐक्ट, 952 की घारा 5(2) के उपत्रन्ध विधानमण्डल द्वारा अपने 

विघायी कृत्यों के परित्याग के दोष से ग्रस्त होने के कारण शून्य हैं । 

अभिनिर्धारित - रिट पिटीशन खारिज किया गया। 

यह दलील मानी जाने योग्य नहीं है कि मताधिकार एक अन्तनिहित 

या मूल अधिकार है और अनुमानित रूप से इसके विरुद्ध जाने वाली कोई 

भी विधि शुन्य होगी । मताधिकार प्रदान करने वाले कानूत से परे या ऊपर 

कोई भी अन्तिहित या अन्य-असंक्राम्य अधिकार नहीं है। यदि एक बार 

ऐसा मान लिया जाता है तो उस दशा में कोई भी विधिक शिकायत नहीं 

की जा सकती यदि मताधिकार प्रदान करने वाले कानून में विधिमास्यतः फेर- 

फार या संशोधन करिया जाता है। किसी निर्वाचन सम्बन्धी कानून को मताधिकार 

के किसी अनुमानित मूल अधिकार के विरुद्ध होते के आधार पर अवध घोषित 

या शून्य नहीं. किया जा सकता । लोक प्रतिनिप्रित्व अधिनियम, 950 को 

धारा 2(2) के परन्तुक का अवलम्ब लिया गया हैं जिसमें स्पष्टतः यह ड 
अधिकथित किया गया है कि यदि निर्वाचक तामावली को विहित किए 
गए अनुसार पुनरीक्षित नहीं किया जाता है तो उक्त निर्वाचक नामावली की 
विधिमान्यता या निरन्तर प्रयोग पर उसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि. 
एक बोर इस उपबन्ध को स्वीकार कर लिया जाता है ओर उषे कोई चुनौती नहीं 
दी जाती है तो अपुनरीक्षित निर्वाचक तामांवली के आधार पर कराए गए र 
निर्वाचन को अवेध या शून्य नहीं कहा जा स्ता । इस तर्काधार पर या. | कक 
समानता के तौर पर यह दलील दी गई है कि यद्यपि भौचित्य के रूपमे ३ ` 
नामावलो अद्यतन होनी चाहिए जिन्तु किसी एक या अचय कारण से ऐसा 
नहीं किया जा सका और कानून में स्पष्टतः विद्यमान तामावली के आधार 
पर ही निर्वाचन कराये जाने के लिए उपबन्ध किया गया है तो ऐसा विहित 

_'करने की विधानमण्डल की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती और. 
केवल एकदम नई निर्वाचक नामावली के आधार पर ही लत कराए 
जाने का दावा करने के लिए उसे किसी भी उपधारित अस 
कानून के अतिक्रमण के आधार प्र अवैध घोषित नहीं कि 
एक बार कराए जा चुके निर्वाचन को अपुत तरी क्षत 

कराये जाने के कारण अवैध घोषित या 


» 
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किसी अन्य कानून का उसके किसी भी भावी उपान्तरों सहित, जो 
उसमें किए जाएं, अपनाया जाना स्वयमेव विधायी कृत्यों के परित्याग वो 
कोटि में नहीं आता | यदि किसी समान कानून के उपबन्धों को उसके पश्चात्‌वतीं 
उपान्तरों सहित अपनाये जाने के लिए कोई जान-बूझकर विनिश्चय न 
जाता है तो यह विधायी कृत्यों के परित्याग की कोटि में नहीं आयेगा । इस्त 
प्रकार यदि संसद अपनी अधिकारिता के भीतर समय-समय पर यथ।-संशोधित 
अनेकानेक राज्य-विधानों को अभिव्यक्त रूप से सम्मिलित वर लेता है तो यह 
विधायी शक्ति का विधिमान्य प्रयोग माना जाएगा! तर्क की समानता के 
आधार पर यदि पंजाब विधानमण्डल जानबूभकर यह विनिश्चय लेता है कि 
वह स्वयं अपनी निर्वीचक नामावलियां नहीं रखना चाहता और रख नहीं सकता 


' है तथा लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 7950 क्रे अधीन तैयार की गई यथा- 


समप यथासंशोधित संसद या राज्य विधान सभ! की निर्वाचक नामावलियों 
को ही अपना लेता है और अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा इस 
आशय को स्पष्ट कर देता है तो इसे विधायी कृत्यों के परित्याग के आधार 
पर'अवेध-घोषित नहीं किया जा सकता । (पेरा 9 तथा 20) 


सिद्धान्त और नजीर दोनों के ही भ्राघार पर और साथ ही परित्याग 
की व्यापक संकल्पना और पंजाब ग्राम पंचायत्स ऐक्ट, ]952 की धारा 5(2) 
में विनिदिष्ट विधान के आधार पर तत्समय प्रवृत्त विधान सभा क्री निर्वाचक 
नामावलियों के अपनाये जाने मात्र को विधायी शक्ति के अभ्यर्पण के रूप में 
नहीं माना जा सकता और न वह्‌ अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त है। 


मतः पंजाब ग्राम पंचायत ऐक्ट, 
952 की धारा 5(2) के उपबंध विधानमण्डल द्वारा अपने विधायी कृत्यों , 
के किसी भी परित्याग की कोटि में नहीं आते । (पैरा 23 और 24 ) 
पेरा 
[:983] (।983) 3 एस० दी, सी० 529 983 ठ॑क्स 20 
G9 7) : शिवदत्त राय फतेह चन्द बनाम 


भारत संघ (9॥।५ ])ए{¢ Rai Fateh Chand Vs, 
_ Union of India) ; 


[!974] ए० आई० भार० ।974 पंजाब ।23=972 पंजाब ।5 
एल० जे० 469 ; ओम प्रकाश ,बनाम हरि घाणा राज्य 
(Om Parkash Vs. State of Haryana); - 


७०-०0 Nana Deshtnukh Library, BJP, Jammu. An @Gangotri Initiative 
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[973] ।973 पंजाब एल० जे० 606: प्रीतम सिंह बनाम 
पंजाब राज्य (Pritam Singh Vs. State of 
Punjab); 

[97.] ए० आई० आर० ]97 पटना 65 (पूर्ण न्यायपीठ) : 
दिलीप कुमार सिह बनास बिहार राज्य (Dilip 

- Kumar Singh Vs. State of Bihar); 

[965] ए० आई० आर० !965 पटना 220 : सुमंगली देवी 
बनाम बिहार राज्य (Sumangali Devi Vs. State 
of Bihar) : 
का भ्रनुसरण किया गया । 


[972] (।972) 29 एस० टी० सी० 585 -- ]972 टैक्स 
एल० आर० 2273 (पंजाब-हरियाणा) : टेकचन्द 
दौलत राय बनास उत्पाद-शुल्क और. कराधान 
अघिकःरी, फिरोजपुर (Tek Chand Daulat Rai 
Vs. The Excise and Taxation Officer, 
Ferozpur); 

[!972] (972) 29 एस० टी० सी० -607=97। टेक्स 
एल० आर० !009 (पंजाब-हरियाणा) = ।969 का 
क्षिविल रिट पिटोशन सं० 759 जो ! दिसम्बर, 
]970 को वितिश्चित किया गया : रतन लाल एण्ड 
कम्पनी बसाम पंजाब राज्य (R३१ [4] and 
Company Vs. State of Punjab); 

[970] ए० आई० आर० ।970 पंजाब-हरियाणा 333: 

आटोपिन्स (इण्डिया) रजिस्टरड, फरीदाबाद बनाम 

हरियाणा राज्य [Auto Pins (India) Regd., 

Faridabad Vs. State of Haryana]; 

[967] ए० आई० आार०.!967 एस० सी० 480 : बी० 

 ज्ञामराव बनाप्त पाण्डीचेरी संघ राज्यक्षेत्र (8. Shama 
Rao Vs. Union Territory of Pondicherry); 


'[।958] ए० आई० आर० 7958 पटना ।49: परमेश्वर 


महासेठ बनाभ बिहार राज्य (Parmeshwar 
Mahaseth Vs. State, of Bihar); 


७७-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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[957] ए० आई० आर० 957 आन्ध्र प्रदेश 393: एन० वीर 
राजू बनाम जिला मुसिफ (N. Veerraju Vs. Distt. 
i Munsif) ; 
[4957] ए० आई० आर० !957 एस० सी० 304 : चीफ | I3 
\ कमिश्नर आफ अजमेर बनाम राधेश्याम दानी (Chief 
Commissioner of Ajmer Vs. Radhey Shyam 
Dani) 
निदिष्ट किए गए । 
आरम्भिक (सिविल रिट) श्रधिकारिता: [983 का सिविल रिट पिटीशन 


l7 


सं० 44]4. 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अघीन पिटीशन । 
पिटीशनरों की ओर से सर्वश्री बी० एस० खोजी, एम० 
एस० खेड़ा और हरदीश . 
; हे बिन्द्रा 
प्रत्यर्थियों की शरोर से Ss सर्वश्री बी० एस9 सिद्ध, , एच० 


एस० रियार और एच० एस० वेदी 

न्पायालय का निर्णय मु० न्या० एस० एस० संधानवालिया ने दिया । 
सु० न्या० संधानवालिया : डक 
क्या कीई राज्य विघानमणडल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, [950 
के अधीन तत्समय रखी गई निर्वाचक नामावलियों को अपनी पंचायतों के 
निर्वाचतनों के प्रयोजनों के लिए .विधिमान्यत: अपना सकता है ? क्या पंजाब 


- ग्राम पंचायत्स ऐक्ट, ।952 की धारा 5 (2) के उपबन्ध बिध।नमण्डल 
दारा अपने कृत्यों के परित्याग के दोष से ग्रस्त हैं भौर परिणामतः शुन्य हैं ? 


इस पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष यहो दोहरा प्रइन है जो पंजाब राज्य के भीतर ग्राम 


` पंचायतों के हाल ही में हुए निर्वाचनों की विधिमान्यता को दी गई चुनौती में 


पिटी शश गम छठ, तहसील राजपुरा जिला पटियाला के ; 
को या उसके लगभग 2] वर्ष की आयू 
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पंचायत्स ऐक्ट, ।952 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ “अधिनियम” कहा गया है) 
की घारा 5(2) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर प्रत्येक 
ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम पंजाब विधानसभा की तत्समय प्रवत्त निर्वाचक 
नामावली में एक मतदाता के रूप में दर्ज है, उक्त निर्वाचन में अपना मत डालने 
के लिए हकदार होगा। उपयुक्त निर्वाचक नामावली को परी तरह केन्द्रीय कानन 
अर्थात्‌ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, `950 ओर विशेष रूप से उसकी 
धारा 2] लागू होती है। राज्य सरकार क अनुरोध पर इस निर्वाचक नामावली 
का पुनरीक्षण किए जाने के लिए अधिनियम में कोई भी उपबंध नहीं है और 
ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जा सकता है 
जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा एक केन्द्रीय कानून के अधीन की जाती 
है। चू कि पंजाब राज्य के भीतर इन निर्वाचक नासावलियों का हाल हो में कोई 
भी पुनरीक्षण नहीं किया गया है इसलिए इन.रिट पिटीशनरों, जिन्होंने 2 
वर्षं की आयु पूरी कर ली है, का नाम अन्तिम नामावलो में दर्ज नहीं हो पाया 
है और परिणामतः: वे अपने मताधिकार से ओर पंचायत के निर्वाचनों में मत , 
डालने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। 


3. तत्पश्चात्‌ उनका पक्षकथत यह्‌ है कि भारत के संविधान की राज्य 
सूची की प्रविष्टि सं० 5 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के अघीन राज्य विधान- 
मण्डल को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए ओर अनिवायतः उसके. 
निर्वाचन कराने के लिए ्रौर उसके लिए तिर्वाचर नामावली रखने की 

नन्य शक्ति प्राप्त है। आगे यह बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद _ 
40 में, जिसमें राज्य की नौति के निदेशक तत्व दिए गए हैं, राज्य पर ग्रोम 
पंचायतों का गठन करने के लिए और उन्हें स्वशासन को इकाइयों के रूप में 
कृत्य करने के लिए ऐसी शक्तियां और प्राधिकार, जो आवश्यक हों, प्रदान 


` करने के लिए आव्यक कार्यवाही करने की बाध्यता अधिरोपितं को गई हैं। 


यह प्रकथन किया गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, मद्रास, जम्मू-कश्मीर ओर्‌ 
बिहार राज्यों ने ऐमे राज्य विधान अधिनियमित कर लिए हैं जो पंचायतों 
के लिए निर्वाचक तामावली के तियंत्रण ओर बनाए रखने की शक्ति को 
राज्य अभिकरणों में निहित करते हैं। तथापि, अधितियम की धारा $(2) 
के आधार पर पंजाब विधानमण्डल में पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली 


बनाने के लिए विधियां अधितियमित करते के अपने विधायी कृत्यों का पूरी 


तरह परित्याग कर दिया है और इसके बजाय इस शक्ति को पूरी तरह 
निर्वाचन आयोग ओर भारत संघ में निहित कर दिया है जो संसद्‌ ओ 


E न 
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4. तथ्यतः यह बताया गया है कि निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 
पंजाब विधानसभा के ।2] निर्वाचन क्षेत्रों में से 64 निर्वाचन क्षेत्रों की 
निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किए जाने का आदेश किया है। इसके 
लिए प्रारूप-नामावली तैयार की गई हैं और आक्षेपों की सुनवाई करने के 
पश्चात्‌ पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की तारीख 
5 अक्तूबर, 983 नियत कर दी । शेष निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा प्रकाशन जून, 
।984 में किसी भी समय किया जाना था । यह पक्षकथन किया गया है कि 
जट्टां तक ग्राम छठ का सम्बन्ध है, जहां के पिटीशनर निवासी हैं, उसे एक 
ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है जहां पुनरीक्षण का पहले ही 
आदेश किया जा चुका है और प्रारूप निर्वाचन नामावली में पिटीशनरों के 
नाम सम्मिलित कर लिए गए हैं और जिसे अन्तिम रूप से 5 अक्तूबर, 983 
को प्रकाशित कर दिया जाएगा ओर इस प्रकार वे उस दशा में मत डालने के 
लिए इकदार होंगे यदि उस तारीख के बाद निर्वाचन कराया जाता 

है। तथापि प्रत्यर्थी पंजाब राज्य ने अनुचित जल्दबाजी में पुनरीक्षित 
नामावली प्रकाशित किए जाने के पहले ही निर्वाचन कराए जाने का आदेश 
कर दिया जिसके कारण रिट पिटीशनर और वैसी ही स्थिति में रहने वाले 
अन्य व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपात्र हो गए । यह्‌ 
बताया गया है क्रि 5 अक्तूबर, 983 को अनुध्यात पुनरीक्षण के आधार 
पर भी पूर्वं निर्वाचक नामावली की तुलना में, जिसे ।980 के लगभग 
पुनरीक्षित किया गया है, लगभग ।0%/ अधिक मत उसमें सम्मिलित हो 
जाएंगे । इससे उन व्यक्तियों को, जो कि अब 2! वर्ष की आयु पूरी कर लेने के 
आधार पर निर्वाचन में भाग लेने के लिए हकदार हो गए हैं भौर इस कारण 
मतदाताओं के रूप में दजे किये जाने के लिए पात्र हो गए हैं, मताधिकार 
का प्रयोग करने से वंचित करने के अलावा निर्वाचक मण्डल की संख्या में 
सारवान परिवतेत हो जाएगा । 
5. उपयुक्त पक्षाधार पर अधिनियम की धारा '5(2) की : 
 विघिमान्यता को चृनोती दी गई है और जिस पर पंजाब राज्य के विधान- 
मण्डल द्वारा साधारणत: अपनी पंचायतों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के लिए 
वि िलियमित करने और विशिष्टतः उसके लिये निर्वाचक नामावली | 
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| 
| प्रकथन किया गया है कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ये अनुदेश 
जारी किए गए हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 950 की घारा 22 
और 23 के अधीन 9 सितम्बर, 983 तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों का 
7 सितम्बर, 983 तक निपटारा किया जाना चाहिए और इसके 
> परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित. करने के लिए कि वे व्यक्ति, जिन्होंने 
5 ` मतदाताओं के रूप में नामांकन के लिए 9 सितम्बर, 983 तक आवेदन 
| कंर दिया है, आने वाले निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए समर्थ हो ञ4 
| . सक, निर्वाचक नामावलियों की अनृप्रक प्रतियां ]9 सितम्बर, ।983 तक | 
तेयार की जाएं । तथापि पिटीशनरों की ओर से जो विधिक पक्षाधार लिया 
गया है उसका जोरदार खण्डन किया गया है ओर यह प्रकथन किया गया है कि 
अधिनियम की धारा 5(2) पूरी तरह' सांविधानिक और विधिमान्य है और 
संसद्‌ तथा राज्य विधानमण्डल के निर्वाचनों की निर्वाचक नामावलियों को 
पंचायतश्के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए भी अपनाए जाने में किसी भी प्रकार 
से विधायी कृत्यों, का किंचित भी परित्याग अन्तव॑लित नहीं है। 
7. इस रिट पिटीशन की ।4,सितम्बर, 983 को सुनवाई की गई 
और उस तारीख को और तत्पश्चात्‌ सम्पूणं राज्य में निर्वाचनों को रोके 
` जाने के लिए, जो कि 2 सितम्बर से 30 सितम्बर, ।983 तक होना 
=> निर्चित हुए थे, अन्तरिम अनुदेश की जोरदार बहस की गई किन्तु संयोगवश 
। उसे अस्वीकार कर दिया गया किन्तु इस मामले के लोक महत्त्व और 
अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पिटीशन को पूणं न्यायपीठ के लिए 
प्रहण कर लिया गया ओर तुरन्त अन्तिम सुनवाई के लिए उसे सूची में 
सम्मिलित कर लिया गया है । हे 
8. जेसा कि इसके पश्चात्‌ स्पष्ट है, रिट पिटीशनरों कीओर | र 
से प्रमुख रूप से यह दलील दौ गई है कि पंजाब* विधानमण्डल ने तत्समय | Fo 
श्रवृत्त पंजाब विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों को अशत अएता कर 


करके, जिनके सम्बन्ध में सम्भवतः उसे कोई जानकार 
. ^ प्राम पंचायतों के निर्वाचन कराते के लिए व्यव 
अनिवार्यं विधायी कृत्य का परित्यागे कर दिय 
और उसकी आनुषंगिक शाखाओं का व्रिवेचन | 


. ` उसके विधायी इतिहास के संदर्म में विचार 
= निस्तन्देह आवश्यक भी हो जात। तर 
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9. आरम्भ में ही हमारा ध्यान पंजाब ग्राम पंचायत बिल, ।952 
(952 का पंजाब विधेयक सं० 2!) की धारा 5 की ओर आकृष्ट किया गया 
है,। जैसा कि उसमें प्रकल्पित है, उक्त धारा की तीन उपधाराएं हैं जिसके 
द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किय गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा 
यथाविहित मतदाताओं के रूप में अहित होने वाले वयस्कों से मिलकर बनेगी ' 
और इस धारा में ही आगे ग्राम सभा का एक सदस्य होने या बने रहने के 
बारे में निरहंताएं भी उपत्रंधित हैं। उपधारा (3) में स्पष्टतः यह 
अधिकथित किया गया है £ ग्रामसभा की स्थापना पर विहित प्रधिकारी 
ऐसे सभी वयस्क व्यक्तियों का, जो ग्रामसभा के सदस्य होने के लिए हकदार 
है, विहित रीति में एक रजिस्टर तैयार करवाएगा। इन उपबन्धों में 
स्पष्टतः विहित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों 
के अनुसार निर्वाचक नामावली रखा जाना प्रकल्पित है जो प्रमुखतः राज्य 
विधानमण्डल या कार्यपालिका के नियंत्रण में होगा । तथापि, विधानसभा? में 
डिबेट के दौरान नियमों द्वारा यथाविहित निर्वाचक नामावली के लिए | 
उपयु कत उपबन्ध निकाल दिया गया और उसके स्थान पर धारा 5 की मूल 
उपधारा (3) रखी गई जिसंमें सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त राज्य 
विधान सभा की निर्वाचक नामावली को अपनाए जाने के लिए ही स्पष्ट 
शब्दों में कहा गया है | तत्पश्चात धारा 5 में ।97:5 के पंजाब अधिनियम 
सं० 7 द्वारा महत्त्वपूर्ण परिंवतेन कर दिया गया किन्तु निर्वाचक नामावली 
के बारे में उपब्रन्ध को उक्त धारा की उपधारा (2) के रूप में रख लिया गया । 


!0 उपयूक्त पृष्ठभूमि में पिटीशनरों की ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल 

श्री खोजी ने यह दलील दी है कि मूल ग्राम पंचायत बिल, ]952 को धारा 5, 
'के उपबन्ध को प्रतिस्थापित किए जावे का कारण यहथा कि सन्‌ ।950 
में ही स्वयं लोक प्रतित्तिधित्व अधिनियम में संसद्‌ और राज्य विघानमण्डल 
के लिए निर्वाचक नामावली के वाषिक पुनरीक्षण के लिए उपबंध किया गया * 
है । अतः पंचायत निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नई निर्वाचक नामावली रखे 
` जाते की प्रक्रिया दोहराएं जाने को निरथंक माना गया और परिणामतः 
पंजाब विधानसभा के लिए रखो गई निर्वाचक नामावली को ही इस प्रयोजन 
के लिए अपना लिया गया । 

]]. अब अनुच्छेद 326 के प्रति निर्देश किया जाना चाहिए जो किं 
स्क मताधिकार के आधार पर संसद्‌ और राज्यों की विधानसभाओं के लिए 
निर्वाचन कराए जाने के लिए एक सांविधानिक महाधिकार-पत्र है । यु ; 


~ 


h Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative . 


हल 


` धारा 23 में निर्वाचक नामावली का उस अहक तारीख के प्रति निर्देश से 


नामावली का उपबन्ध किया गया है । 
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मंडलों द्वारा इन निर्वाचनों में मतदाताओं के रूप में दर्ज किए जाने के लिए 
नागरिकों के हकदार होने के बारे में अन्य विधियां बनाए जाने को. प्राधिकृत 
करता है । इस सांविधानिक छत्रछाया में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ] 950 
अधिनियमित किया गया । यथा मूलतः प्रख्यापित अधिनियम की घारा 2॥ में 
पहली माचे, 953 को अहँँक तारीख के रूप में विहित किया गया है और 
तत्पश्चात्‌ तैयार की गई प्रत्येक निर्वाचक नामावली की दशा में उक्त तारीख 
उस वर्ष की पहली माचं होगी जिस वषं में वह तैयार की गई है। तत्परचात्‌ 


विहित रीति में वार्षिक : पुनरीक्षण किए जाने का आदेश किया गया है । 
धारा 26 में विधानसभा के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली का उपबन्ध 
किया गया है । पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउंसेल ने इन उपबन्धों के आधार पर 
इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि यथामूलतः अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम में पुरानी निर्वाचक नामावली परिकल्पित नहीं की गई है और 
उसंमें निस्सन्देह उस विशिष्ट वषं की पहली मार्च को अहँक तारीख और 
साथ ही नामावली के वाषिक पुनरीक्षण के लिए विहित करते हुए एकदम नई 


2. तथापि यह प्रतीत होता है कि 950 के अधिनियम 
के मुल उपबन्धों में सन्‌. ।956 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और तत्पश्चात्‌ 
इसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के उपबन्धों का पूरी तरह कायान्तरण 
ही हो गया । अतः विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा यह दलील दी जाना सही 
प्रतीत होता है कि वस्तुतः इन परिवतेतों के पश्चात्‌-भअब जो कुछ शेष 
बचा है वह तथ्यतः यथामूलतः अधिनियमित अधिनियम का नाम ओर 
उसकी ' उद्देशिका है। उसके शेष उपबन्ध वास्तव में प्रतिस्थापित किए | 
जा चुके हैं और कातून की सम्पूर्ण स्कीम परिवर्तित हो गई हैं ओर उसका 
पूरी तरह कायान्तरण हो गया है । इस तथ्य पर विशेष जोर दिया गया कि 
प्रत्येक वर्ष के लिए एक नियत अहँक तारीख और निर्वाचक आ के 
वाषिक पुनरीक्षण के आदेश की दोहरी संकलपना का अब पूरी तरह परित्याग _ 
कर दिया गया है। इस.बात को उपदशित करने के लिए धारा ।4, | 
जिसमें अहक तारीख की नई परिभाषा दी गई हैं ओर धारा 2! के प्रति 
निर्देश किया गया है जिसके द्वारा तिर्वाचक्त तामावली के न यार किए जाने 
और पुनरीक्षण के बारे में पूर्वतर उपबन्धों को पू 
दिया गया है। इन उपबच्धों में संसद्‌ ओर विधानसभा 
जाने के लिए अहक तारीख के सम्बन्ध ke तरह 


८ 


सर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


66 गुरभजन सिंह ब० पंजाब राज्य (मु० न्या० संघानवालिग।) 


की गई है और इस प्रकार अहक तारीख उस वर्ष की पहली जनवरी बन गई 
जिसमें विधानसभा या संसदीय निर्वाचन कराए जाने हैं। इस प्रकार इसके 


द्वारा इस बात का अवधारण करने में कि अहक तारीख कया हो सकती है एक - 


पूरी तरह देवकृत तत्व पेश किया गया है । 


3. उप्यक्त विधायी परिवतंनों और परिणामस्वरूप विधिक 
स्थिति की पृष्ठभूमि में पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउम्सेल श्री खोजी ने यह 
दलील दी है कि जब पंजाब विघानमंडल ने सन्‌ 952 में मूलतः अधिनियम 
की धारा 5 अधिनियमित की थी तब उसने स्पष्टतः विधानसभा की “उस 
निर्वाचक नामावली को अपनाया-आर स्वीकार किया था जिसमें वर्ष को पहली 
माच को अहंक तारीख के रूप में नियत किया गया था और उक्त निर्वाचक 
नामावली के वाषिक पुनरीक्षण के लिए उपबन्ध किया गया है जिसके 
आवश्यक स्वरूप उसे अद्यतन प्रा किया जाता है । तथापि बिद्वान्‌ काउऱ्सेल 
के अनसार सन्‌ ]950 के अधिनियम, में किए गए महत्वपूर्ण परिवतंनों ने 
विधानसभा या संसदीय निर्वाचक नामावली को पंचायत के निर्वाचनों को 
आधारशिला के रूप में अपना लिए जाने के सम्बन्ध को तोड़ दिया क्योंकि 
जब पंचायत के निर्वाचन कराए. जाने होंगे तब - अद्यतन निर्वाचक 
. नामावली उपलब्ध नहीं होंगी । प्रस्तुत मामले में अन्यमनस्क रूप से यह 
दलील दी गई है (जोकि प्रकटतः एक श्रांति स्वरूप दी गई है) कि जब पंचायत 


के निर्वाचन सितम्बर; ।983 में कराए जाने का निदेश दिया गया था तब: 


निर्वाचक नामावली उस अहेक तोरीख के आधार पर, जो ।980 की प्रथम 
जनवरी थी, जिस वर्ष में पंजाब में विधानसभा के निर्वाचन कराए गए थे, 
बिद्यमान थी । आगे यह दलील दी गई कि धारा 22 और 23, जिसमें निर्वाचक 


नामावली की प्रविष्टियों को ठीक किए जाने के लिए और उसमें नाम संम्मिलित _ 


किए जाने के. लिए उपबन्ध किया गया है, किसी भी प्रकार से उस स्थिति का 
` उपचार नहीं है वयोंकि उनमें पुन: केवल उसी अहंक तारीख के प्रति निर्देश किया 
गया है जो तब भी पहली जनवरी, ।980 ही बनी रहेगी । विद्वान्‌ काउन्सेल के 
अनुसार इस विलक्षण स्थिति का परिणाम यह है कि वे व्यक्ति, जिन्होंने 2! 
वर्ष की गा पूरी कर ली है और जो | जनवरी, 980 और सितम्बर, ।983 


' मताधिकार के अपने मुल्यवान अधिकार से वंचित हो जाएंगे। 
यह भी बताया गया है कि तीन वर्ष के भीतर जनसंख्या के 


MN oo. ITN 


SRN NN, ` / 
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. लगभग ।0% की वृद्धि हो जाएगी । संक्षेप में यह दलील दी गई है कि 


पुरानी निर्वाचक नामावली के परिणामस्वरूप नागरिक अपने मताधिकार के 
मूल अधिकार से वंचित हो जाएंगे । इस सम्बन्ध में चीफ कमिइतर धाफ 
अजमेर बनाम राधेश्याम दानी! का अवलम्ब लिया गया है । 


4. विघायौ कृत्यों के परित्याग की मुख्य दलील पर विचार करने 
और उसका उल्लेख करने के पूर्वं सबसे पहले पुरानी निर्वाचक नामावली 
और मताधिकार से वंचित हो जाने के बारे मेंदी गई उपयुक्त दोहरी 
दलीलों का निपटारा करना उचित प्रतीत होता है.। पिटीक्षनरों के विद्वान्‌ 
काउन्सेल ने पूरी तरह इस आधार का अवलम्ब लिया है कि यहां मौजूद 
निर्वाचक नामावली पुरानी है ओर अद्यतन नहीं “है क्योंकि उसमें अहंक 
तारीख ] जनवरी, ]980 ही दी गई है । मैं उचित निर्वाचक नामावली बनाए 
रखने के महत्त्व को समझता हूं जो एक प्रकार से निर्वाचन प्रक्रिया का सार 
है। तथापि यहां पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने तथ्यतः अपने इस 
पक्षकथन की दलील देकर गलती की है कि निर्वाचक नामावली | जनवरी, 
980 के रूप में अहक तारीख के साथ तैयार की गई है । इस पक्षाघार का 
प्रत्यर्थी राज्य की ओर से गम्भीर रूप से खण्डन किया गया है और यह 
दशित करने के लिए अभिलेख से ऐसा निविवाद दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया 
है कि निर्वाचन आयोग ने अहक तारीख के रूप में | जनवरी, !982 सहित 
पंजाब राज्य में निर्वाचक नामावली का. संक्षिप्त पुनरीक्षण किए जानेका 
आदेश किया है । उनका पक्षकथन यह है कि वास्तव में राज्य सरकार ने 
निर्वाचन आयोग से इस आशय की प्राथना की है ओर उसे स्वीकार कर लिया 
गया है और उसका अनुपालन किया गया हैं । परिणामतः उपयूक्त निदेशों 
सहित प्रारूप निर्वाचक नामावली सम्यकरूपेण प्रकाशित की गई आर उसके 
बारे में दावे और आक्षेप आमंत्रित किए गए हैं ओर उनका तिंपटारा करते 
के पइचात अंतिम ओर अनुप्रक नामावली मुद्रित और प्रकाशित की गई 
जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचक तामावली ! जनवरी, ।982 की अहक | 
तारीख के साथ अद्यतन बन गई । परिणामतः पिटीशनरों के pr 
के पक्षाघार का मुख्य सार कि तिर्वाचक नामावली पुरानी हैं क्योंकि उसमें 


अहक तारीख के रूप में | जनवरी, ]980 की तारीख दी गई है, अमान्यद्वै | 


SO 


ओर जो इस आधार को गलत सिद्ध करता है।' र 
]5. समान रूप से मैं. ऐसी भावता किर्तु अमान्य 


निहित 
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आर अनुमानित रूप से इसके विरुद्ध जाने वाली कोई भी विधि शन्य होगी। 
विद्वान्‌ महाधिवक्ता ने दृढतापूर्वक अपना यह पक्षाधार लिया है कि निर्वाचन 
अधिकार सारतः केवल कानूनी है । मताधिकार प्रदान करने वाले से परे 
या ऊपर कोई भी अन्तनिहित या अन्य-असंक्रम्य अधिकार नहीं है। यदि 
एक बार ऐसा मान लिया जाता है तो,उस दशा में कोई भी विधिक शिकायत 
नहीं की जा सकती यदि मताधिकार प्रदान करने वाले कानून में बिधिमान्यतः 
फेर-फार या संशोधन किया जाता है। किसी निर्वाचन सम्बन्धी कानन को 
मताधिकार के किसी अनुमानित मूल अधिकार के विरुद्धहोने के आधार प्र 
अवेध घोषित या शून्य नहीं किया जा सकता । प्रत्यथियों की ओर से इस 
सम्बन्ध में ।950 के अधिनियम की घारा 2] (2) के परन्तुक का अवलम्ब 
लिया गया है जिसमें स्पष्टतः यह अधिकथित किया गया है कि यदि निर्वाचक 
नामावली को विहित किए गए अनुसार पुनरीक्षित नहीं किया जाता है तो 
उक्त निर्वाचक नामाबली की 'विधिमान्यता या निरन्तर प्रयोग पर उसके 
कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि एक बार इस उपबंध को स्वीकार कर लिया 
जाता है ओर उसे हमारे समक्ष कोई चुनौती नहीं दी जाती है तो अपुनरीक्षित 
निर्वाचक नमावली के आधार पर हुए निर्वाचन को अवैध या शून्य नहीं कहा 
जा सकता । इस तर्काधार पर या समानता के तौर पर यह दलील दी गई 
है कि यद्यपि ओचित्य के रूप में नामावली अद्यतन होनी चाहिएं किन्तु किसी 
एक या अन्य कारण से ऐसा नहीं किया जा सका और कानून में .स्पष्टतः 
विद्यमान नामावली के आधार पर ही निर्वाचन कराये जाने के लिए उपबंष 

किया गया है तो ऐसा विहित करने की विधानमंडल की दाक्ति को कोई 
चूनोती नहीं दी जा सकती ओर केवल एकदम नई निर्वाचक नामावली के 
आघार पर ही निर्वाचन कराए जाने का दावा करने के लिए उसे किसी भी 
उपधारित असंवैधानिकता या कानून के अतिक्रमण के आधार पर अवैध 
घोषित नहीं किया जा सकता | एक बार कराए जा चुके निर्वाचन को 
अपुनरीक्षित नामावली के आधार पर कराये जाने के कारण अवंध घोषित 
नहीं किया जाएगा, यह बात ओमप्रकाश बनाम हरियाणा राज्य! घ्रीतम सिह / 
बनाम पंजाब राज्य? ओर दिलीप कुमार सिह बनाम बिहार राज्य? के मतों 


से स्पष्ट है । अंतः विद्वान्‌ काउन्सेल की दलील का यह आधार भी अस्वीकार & 
किया जाना चाहिए। | ‘ड 


न ए० प्राई० भ्रार० 974 पंजाब. 23= 972 प'जाब 
[3 प'जाब एल० जे० 606. 


झार० 97] पटना 65 (पुणं न्यायपीठ). ' ग 


ब एल० जे० 469. 
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]6. अब पंजाब विधानमण्डल द्वारा अपने विधायी क॒त्यों के परित्याग 
की आधारभूत दलील पर विचार करने पर हम यह पाते हैं कि प्रत्यक्षत वह 
धारा 5(2) को भाषा पर आधारित है। अतः उसे सविस्तार उद्धत किया 
जाना आवश्यक है 


बला +“घारा 5. ग्रामसभा की स्थापना :-(!) सरकार अधिसूचना 
द्वारा प्रत्येक सभाक्षेत्र में नाम से एक ग्रामसभा की स्थापना कर 
सकेगी । 


(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम किसी भी सभा के क्षेत्र 
से सम्बन्धित तत्समथप्रवृत्त पंजाब विधानसभा की निर्वाचक नामावली 
में एक मतदाता के रूप में प्रविष्ट है, उस सभा का सदस्य 
होगा ।” 
उपधारा (2) का अवलम्ब लेते हुए यह दलील दी गई है कि यहां 
निर्वाचक नामावली से स्पष्टतः उस नामावली के प्रति निर्देश होता है जो. 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 950 के अधीन रखी गई है जिसके परिणाम- 
स्वरूप पंजाब विधानमंडल ने उसके ऐसे भावी उपबंध भी स्वीकार कर लिए 
हैं जिसके बारे में वह अवगत नहीं है और तथ्यतः समय-समय पर उपयुक्त 
५०> अधिनियम में संशोधन करने की संसद्‌ की शक्ति को ध्यान में रखते हुए 
" -मअवण्त नहीं हो सकता जिसका तथ्यतः विधानसभा को निर्वाचक नामावली 
तैयार किये जाने ओर रखे जाने सम्बन्धी उपबंधों का वांस्तव 'में कायान्तरण | 
करने के लिए बार-बार प्रयोग किया गया है। विद्वान्‌ काउन्सेल के अनुसार 
इस उपबंध का सही “विधिक प्रभाव यह है कि पंचायत के लिए निर्वाचक 
'नामावली उसके निर्वाचन की ' अपेक्षाओं से बंधी हुई नहीं है क्योंकि उसका | 
संसद्‌ द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है और किया जा सकता है ' | 
जिस पर राज्य विधानमंडल का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। | 
यह भी बताया गया है कि बहस की दृष्टि से यदि संसद्‌ कल मतदान की आगु 


ज्र ्् 
“अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :-- Ee: 
® “०७०. 5. Establishment of a Gram 53 
बः Government may, by notification, estab 
Sabha by name in every Sabha area. | 


(2) Every person, who IS 
the electoral role ० Pun] 


ह 
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कक कक बढ़ा देती है या कम कर देती है या उसके लिए कोई उचित अहंता तय कर 

Es देती है या स्त्रियों को वयस्क मताधिकार से अपवर्जित कर देती हैया. 
निर्वाचक मंडल की संख्या ओर गुणवत्ता दोनों पर ही प्रभाव डालने वाला कोई 
अन्य परिवतेन कर देती है तो उसे पंचायत | के निर्वाचन के लिए निर्वाचक 
मंडल की आवश्यकता ओर गुणवत्ता का विचार किए बिना पंचायत के निर्वाचन 
के प्रयोजनों के लिए यंत्रवत्‌ अपना लिया जाएगा । संक्षेप में यह दलील दी गई 
है कि फिलहाल धारा 5(2) को जिस रूप में अधिनियमित किया . गया है 
वह॒ पंजाब विधानमंडल द्वारा अपने विधायी कृत्यों के परित्याग -की कोटि में 
आता है ओर ]950 के अधिनियम में किए गए पश्चात्वर्ती परिवतंन स्पष्ट 
रूप से उस विधि को अपनाए जाने के दृष्टान्त हैं जिसकी अन्तर्वस्तु से पंजाब 
विघानसभा अवगत नहीं है और न संभवत: उसकी प्रकृति के कारण अवयत 
हो, सकता है । 


~ 


]7. तत्पश्चात्‌ मध्य प्रदेश पंचायत्स ऐक्ट, 962 की धारा 4, 5 
ओर 6 तथा राजस्थान पंचायत ऐक्ट, 953 की घारा ।0 और मद्रास तथा 
बिहार पंचायत राज अधिनियमों के तत्समान उपबंधों के प्रति निर्देश किया - 

गया है जिनमें निर्वाचक नामावली रखने पर राज्य विधानमण्डल का नियंत्रण 
रखा गया है । इसी / प्रकार पंजाब म्युनिसिपल ऐक्ट के. अधीन विरचित 
म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स, ]962 का भी अवलम्ब लिया गया है ओर उनमें 
भी विहित नियमों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिक क्षेत्र के बारे में एक 
निर्वाचक नामावली रखने के लिए उपबंध किया गया है । इसी प्रकार मुख्यतः 
बी० शामराव बनाम पांडीचेरी संघ राज्यक्षेत्र! ओर समानता के आधार | 
प्रर एन० बीरराजू बनाम जिला मु सिफ ओर परमेश्वर महासेठ बनाम 
बिहार राज्य” का भी अवलम्ब लिया गया है। : 


8. मेरे मतानुसार यहां विधायी कृत्यों के परित्याग की दलील 
मोटे तोर पर रिट पिटीशनरों के विरुद्ध इस न्यायालय की नजीरों की एक 
ड अखण्ड आंखला के अन्तगंत आ जाती है जिनको अब स्वयं उच्चतम न्यायालय 
का भी समर्थन मिल चुका है । अत: प्रथम सिद्धान्त पर इस प्रकार विषयान्तर 
` करता अनावश्यक है मानों वह मामला एक अनिर्णीत विषय है। जैसा कि 
स्पष्ट है, पिटीशचनरों की ओर से मुख्य दलील यह दी गई है कि एक विधानः 


:{967 एस० सी० 480, « 
प्रदेश 393, 
[89 


50 


p 


` करते हुए न्यायपीठ ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है : (पृष्ठ 337) :-- 


उपयुक्त निनिश्चयाधार को रतन ,लाल एण्ड कम्पनी बनाम पंजाब 
. रॉज्यय में एक अन्य खण्ड न्यायपीठं के समक्ष बलपूवंक चुनौती दी गई है 


'प्रधिकारी, फिरोजपुर? में पूर्ण र्‍्यायपीठ के समक्ष जोरदार_ चूनोती दी | 


4 
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मण्डल किसी दूसरे विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी अन्य कानन के 
उपबंधों को, जो तत्समय प्रवृत्त हों, जिनमें निरन्तर संशोधन किया जा सकता 
है, बिना किसी संकोच के अपना नहीं सकता । 


9. अव श्राटोपिन्स (इन्डिया) रजिस्टर्ड फरीदाबाद बनाम हरियाणा ` 
राज्य! में भी पिटीशनरों की ओर से केन्द्रीय विक्रय-कर' अधिनियम की 
घारा 9(3) को चुनौती देते हुए ऐसी ही दलील दी गई है जिसके द्वारा संसद , 
ने विक्रय-कर को वसूली के लिए विभिन्न राज्यों के विधानों को उनके भावी 
संशोधनों सहित अपना लिया है। सिद्धान्त ओर नजीर के आधार पर 
व्यापक रूप से विचार-विमशं किए जाने के पश्चात्‌ इस दलील को अस्वीकार 


“अतः हमारा यह मत है कि संसद्‌ केन्द्रीय अधिनियम की 
धारा 9 की उपधारा (3) अधिनियमित करने के लिए हकदार है। 
ऐसी स्थिति होने के कारण, इस उपधारा की भाषा इस तथ्य का 
एक स्पष्ट संकेत है कि संसद ने किसी भी ऐसे भावी उपान्तरों सहित 
जो उसमें समुचित राज्यों द्वारा किए जाएं; राज्य विधोन की अपना 


लिया है ।': 


किन्तु इसकी एक व्यापक निर्णय में पुः पुष्टि की गई है। उपयुक्त दोनों 
निर्णयों को पुनः टेकचन्द दौलत राय बनाम उत्पाद-शुल्क झोर कराधान 


गई है किन्तु जिसका स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त रूप से अतुमोदन किया गया 
है । (पृष्ठं 2283) 7 
“° इस निर्णय में व्या० पी०- सी० पंडित और न्या० - 
संधानव।लिया द्वारा यह अभिनिर्धारित किए जाने के लिए अपनाए गए 2 
दृष्टिकोण के साथ पुरी तरह सहमत हूं कि केन्द्रीय अधिनियम | 
की धारा 8(2) के उपबऱ्धों के अनुसरण में राज्य अधितियम [ के 32 


+++>>फओफफफफफए न 

१ ए प्राई० आर० 970 प'जाब-हर्याणा 333. 

2 969 का सिविल रिट पिटीशन सं 759, 
किया गया==(972) 29 एस० टी० सी० 60755 I97] 
हरियाणा). द हर 

3 ([972) 29 एस० टी० सी० 585=972 “कल 
हरियाणा). र 


जो ! दिसम्बर, 970'को विनिश्चित _ 


टैक्स एल० ग्रार० 009. 


RR 


-* 


जल GOO Nanaji Deshm ukh L 


| ही iis ४०५ श्नि सिह पञसु न्या० संधानवालिया) 


[re अधीन प्रवृत्त दरों का अपनाया जाना संसद्‌ की ओर से विधायी 
शक्ति के परित्याग की कोटि में नहीं भ्राता ।” : 


अतः यह स्पष्ट .है कि इस न्यायालय में यही निरन्तर दृष्टिकोण 
अपनाया गया है कि किसी अन्य कानून का उसके किसी भी भावी उपान्तरों 
सहित अपनाया जाना, जो उसमें किए जाएं, स्वयमेव विधायी कृत्यो के 
परित्याग की कोटि में नहीं आता । ; 


20. उपयु क्त विवेचन के . अलावा शिवदत्त राय फतेह चंद बनाम 
भारत संघ' में माननीय न्यायाधीशों के हाल ही के विनिश्चय से भी उपयूक्त 
` दृष्टिकोण का अनुमोदन होता है और इससे विधायी कृत्यों के परित्याग की 
संकल्पना को एक ओर आयाम मिलत! है । यहां यह बात कहना उचित होगा 
कि इस मामले में केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा 9 में. उपधारा 
2(क) श्रंतःस्थापित करके संसद्‌ ने वास्तव में अपराधों और शास्तियों के. 
सम्बन्ध में समय-समय पर यथा-संशोधित उपबभ्धों के बारे में लगभग 20 राज्यों 
के राज्य विधानों को अपना लिया है। संसद्‌ द्वारा विधायी कृत्यों के परित्याग के 
आधार पर उपयु क्त उपधारा 2(क) को दी गई चुनौती को माननीय न्यायाधीशों 
द्वारा इस प्रश्न पर सिद्धांत और नजीर पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात्‌ 
अस्वीकार कर दिया गया । मामले में प्रतिपादित नियम यह प्रतीत होता है कि 
परित्याग का प्रश्‍न अवधारित करने के लिए हमें अपनाए जाने वाले कानूनों, 
उसके पीछे नीति सहित अनेकानेक विचारणाओं पर विचार करना होगा। 
. इस मामले में प्रतिपादित कसौटी, जो इस प्रकार के अपनाए जाने को 
विधिमान्यता प्रदान करती है, इस प्रकार है :-- 


() क्या दोनों कानूनों के उद्देश्य एक समान हैं ? 
(0) क्या कानूनों का अपनाया जाना या उनका सम्मिलित किया 


जाना दूसरे कानून को अपनाने वाले अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों में 
 मभिवृद्धि करने के प्रयोजन के लिए है । oe 

i) कि कानून अपनाने वाले विधानमण्डल को उस कानून की, जिसे 
रहा है, जानकारी है, और. ः 
धानमंडल द्वारा विधि के निरसन या संशोधन की _ 
उपबंधों पर कुछ नियन्त्रण. प्रतिधारित किया | 


रू 


जा एएए SOTTO TTS TIS SSH SS 


' से बचने के लिए निर्वाचक नामावली रखे जाने के बारे में उसके केवल एक | है कर 
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मुझे यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मामले में उपयुक्त कसोटी यथेष्ट 
रूप से पूरी हो गई है। शिक्षदत्त राय फतेह चन्द फे मामले? के विश्लेषण 
और उसमें अवलंबित एक अन्य विनिश्‍चय के विश्लेषण से यह उपदशित 
होता है कि जैसी कि अब विधि मोजूद है यदि किसी समान कानून के उपबंधों 
को उसके पश्चातूवर्ती उपांतरों सहित अपनाए जाने के लिये कोई जान-बूझकर 
विनिशचय किया जाता है तो यह विघायी कृत्यों के परित्याग की कोटि में नहीं 
आएगा ! इस प्रकार यदि संसद्‌ अपनी अधिकारिता के भीतर समय-समय पर 
यथा-संशोधित अनेकानेक राज्य विधानों को अभिव्यक्त रूप से सम्मिलित कर 
लेता है तो यह विधायी शक्ति का विधिमान्य प्रयोग माना जाएगा । तकं 
की समानता के आधार पर यदि पंजाब विधातमण्डल जान-बूझकर यह 
विनिश्चय लेता है कि वह स्वयं अपनी निर्वाचक नामावलियां नहीं रखना 
चाहता और रख नहीं सकता है तथा लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, ।950 
के अधीन तैयार की गई यथा-समय यथा-संशोधित संसद्‌ या राज्य विधान 
सभा की निर्वाचक नामावलियों को ही अपना लेता है ओर अझिव्यक्त रूप से 
या आवश्यक विवक्षा द्वारा इस आशय को स्पष्ट कर देता है तो इसे 
विधायी कृत्यों के परित्याग के आधार पर अवध घोषित नहीं किया जा 
सकता । ; - 
2]. यद्यपि पिटीशनरों की ओर से परित्याग के प्रश्‍न को दी, गई वृहत्‌ 
और व्यापक चनोती मानी जाने योग्य नहीं है किन्तु हमें प्रत्यर्थी राज्य के 
इस पक्षाधार पर भी विचार करना चाहिए कि तथ्यतः इस मासले में विधायी 
कृत्यों का पूरी तरह अभ्यपंण या परित्याग नहीं किया गया है । प्रत्यर्थी- 
राज्य की ओर से यह बात ठीक बताई गई है कि ऐसी बात नहीं है कि ; 
पंचायतों की संपूर्ण निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया को ही केन्द्रीय विधान के 
लिए अभ्यपित कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है बल्कि तिरथेक दोहरेपत 


भाग को ही अपनाया गया है । इस सम्बन्ध में पंजाब ग्राम पंचायत ऐक्ट के 
समें ऐसे निकाय के सूजन के लिए 


उपबन्धों के प्रति निर्देश दिया गया है जि 

विस्तृत औरे विनिदिष्ट विधान बनाए गए हैं । उक्त अधिनियम के अधीन पंजाब | 
ग्राम पंचायत इलेक्शन रूल्स, !960 व्यापक रूप से विरचित किए गाए हैं। 
इन नियमों में निर्वाचक (मतदाता) को परिभाषित किया गया है ओर उसमें 
नकारात्मक रूप से उसकी अहँताएं ओर भायु .सम्बन्धी म्‌ अपेक्ष हः 
गई हैं । पुनः सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए 
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मंडल ने पंचायतों के सृजन और निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया पर अपना 
नियंत्रण ही रखा है बल्कि अंततोगत्वा राज्य विधि को निरस्त या संशोधित 
करने की शक्ति भी अपने पास रखी है । यह दलील दी गई है कि स्पष्ट 
सुविधा की दृष्टि से निरर्थंक दोहरेपन से बचने के लिये, भारी वित्तीय भार पे 
बचने के लिये और निर्वाचक नामावली के बेहतर अनुरक्षण के लिए भी राज्य 
विधानमण्डल ने पंचायत के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये पंजाब विश्वान 
सभा की निर्वाचक नामावली को ही बुद्धिमत्तापूर्वंक अपना लिया है। स्पष्टतः 
यह भी दलील दी गई है कि ऐसी निर्वाचक नामावली को, जो ऐसे गरिमा- 
युक्त निकायों, जेसे कि स्वयं संघ की संसद्‌ और विभिन्न राज्य विधानमंडल, 
के लिए निर्वाचन के लिए अच्छा और ठोस आधार हो, पंचायत के निर्वाचनों 
के लिए समान रूप से आधार बनाया जा सकता है । इसके विपरीत बहस 
करते हुए यह कहा गया है कि, राज्य के लिए एक स्वतन्त्र और कानूनी निर्वाचन 
आयोग, के भ्रघीन संसद्‌ और विधान सभा की निर्वाचक नामांवलियों के 
समान ही व्यापक और निष्पक्ष निर्वाचक नामावली का रखा जाना संभव ` 
नहीं है । प्रत्ययो के विद्वान्‌ काउन्सेल ने दुढ़तापूवेक यह पक्ष-आधार लिया 
है कि किसी अन्य कानून के अधीन रखी जाने, वाली निर्वाचक नामावली 

ट अपनाई या सम्मिलित की जा सकती है ओर वास्तव में ऐसा अनेक विधान- 
मंडलों द्वारा किया गया है | यह कहा गया है कि पिटीशनरों की ओर से ऐसा 
कोई भी निर्णय उद्ध,त नहीं किया गया है जिसमें स्पष्ट शब्दों में किसी 
निर्वाचक नामाबली के अपनाएं जाने का वर्जन किया गया है या जिसमें ऐसे 
` अपनाए जाने को विधायी \कृत्यों का परित्याग माना गया हो । अतः कुछःकुछ 
संकीर्ण आधार पर भी किसी निर्वाचक नामावली को पश्चात॒वर्ती उपांतरों ५ 
` सहित अपनाए जाने मात्र को सरलतापूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया के व्यापक आदेश 
के बारे में विधायी कृत्यों का अभ्यपंण या परित्याग नहीं माना जा सकता । । 

5 . 22. पुनः इस संदर्भ में सुमंगली देवी बनाम बिहार राज्य! में खंड 

 च्यायपीठ के विचारों के प्रति निर्देश क्रिया जा सकता है। यह एक ऐसा 

बिपरीत मामला है जिसमें बिहार राज्य ने अध्यादेश द्वारा राज्य कातूनी नियमों 
के अधीन तिर्वानकों की सूची का परित्याग कर दिया था ओर लोक” | 
` प्रतिनिधित्व अधिनियम, 950 के अधीन विधान सभा के निर्वाचन के लिए | 

रखी गई निर्वाचक नामावली को अपना लिया था। इसकी न केवल पुष्टि ही 
गई है बल्कि इसे उचित भौर वांछनीय मानते हुए प्रशंसा भी की गई है। 
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“मेरे मतानुसार यह संशोधन स्वयं अधिनियम की घारा 4 में 
इस बात का उपबंध करते हुए अनावश्यक व्यय, जटिलताओं और 
अपूर्णताओं से बचने के लिए किया गया है कि तत्समय प्रवृत्त बिहार 
राज्य के विधान सभा के निजता क 6 
नामावलियों में, जो ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर समाविष्ट » | 
व्यक्ति उसके सदस्य होंगे । अर्थात्‌ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ।950 
(950 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 43) को धारा ]9 के अधीन 
सम्बन्धित विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में 
दंज॑ किए जाने के लिए हकदार ओर उक्त अधिनियम ओर ञ || 
उसके अधीन विरचित नियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक 
नामावली में इस प्रकार प्रविष्ट व्यक्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत 
के. सदस्य होंगे । नियम 5 ओर ]3 में संशोधन के द्वारा घोर 
नियम 6 से ]2 के लोप के द्वारा सदस्यों और मतदाताओं के भिन्त-* 
भिन्न रजिस्टरों की. तैयारी समाप्त कर दी गई है। ।950 के 
अधिनियम सं० 43 की धारा ]4 से लेकर 20 तक के उपबंधों के 
संदमं में य्ह उल्लेखनीय होगा कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक _ 
मतदाता होने के लिए अहंता न्यूनाधिक वही हे जो संशोधन के पूव॑ 
अधिनियम की. धारा 4 में उपबंधित है। इस प्रकार ।950 के 
अधिनियम सं० 43 की घारा 2! से लेकर 25 में ओर मतदाता 
. रजिस्ट्रीकरण नियम (रजिस्ट्रेशन आफ इलंक्टसँ रूल्स), ।960 के 
भाग 2 में तियम 3 से लेकर 28 में निर्वाचक नामावली के तैयार किए 
जाने और पुनरीक्षण, उनमें को प्रविष्टियों की शुक्धियों और उनमें नामों 
को सम्मिलित किए_.जाने के लिए उपबर्धित पूर्ण सही ओर सवागीण 
तंत्र ग्राम पंचायत की सदस्यता का अवधारण करने के लिए अधिक 
उपयुक्त है ।' A 
23. मैं उपयुक्त विचारों के साथ सहमत हूँ । अतः वये द 5 
बिस्तृत विचारःविमशं को घ्यात में रखते हुए यह स्थिति प्रकटहोतीहैकि | 
सिद्धान्त और नजीर दोनों के ही आधार पर' और साथ ही परित्याग की 
व्यापक संकहपना और अधिनियम को बारा 502) नि बि 
आाधार पर तत्समय प्र्‌ | ह 
जावे मात्र को विधायी शक्ति के अम्यपंण के 
और न वह अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से 
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24. अन्त में, आरम्भ में ही उठाये गए दोहरे प्रश्नों का उत्तर देने के 
लिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि राज्य विधानमण्डल लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 7950 के अधीन तत्समय रखी गई निर्वाचक 
नामावली को अपनी पंचायतों के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य 
रूप से अपना सकता है। परिणामत: पंजाब ग्राम पंचायत ऐक्ट, ।952 की 
धारा 5(2) के उपबंध विधानमण्डल द्वारा अपने विधायी कृत्यों के किसी भी 
परित्याग की कोटि में नहीं आते । 


. 25. अब केवल रिट पिटीशन में दी गई उन दलीलों की परीक्षा करना. 
शेष रह जाता है जो 22 सितम्बर, 983 को निर्वाचन की तारीख नियत 
करने में विधिक असद्भाव के वेश में दी गई है। हमारे समक्ष यह दलील दी 
गई है कि पंजाब राज्य में 64 विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक 
नामावलियों का पुनरीक्षण किए जाने का पहले ही आदेश किया जा चुका है ' 
ओर इसके लिए प्रारूप नियमावली 5 अक्तूबर, ।983 को प्रकाशित की जानी 
है । इसके विपरीत शेष 53 निर्वाचन क्षेत्रों में पुरानी निर्वाचक नामावलियां 
ही चलती रहेंगी ओर उन्हें प्रकटतः जनवरी, 984 में पुनरीक्षित किया जाना 
है । चांगल ओर फरीदकोट के दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां निर्वाचन 


. !982 में कराए जा चुके हैं, निर्वाचक नामावलियां तारीख । जनवरी, 


जा 


980 की अहक तारीख को पहले ही पुनरीक्षित की जा चुकी हैं। इस ' 
तर्काधार पर यह दलील दी गई है कि 22 सितम्बर, ।983 के वाद निर्वाचन 
की तारीख का जल्दबाजी में किया गया नियतन पुनरीक्षित और नई निर्वाचक 
नामावलियों के आधार पर, जिनके निकट भविष्य में प्रकाशित किए जाने की . 
सम्भावना है, निर्वाचन कराए जाने से बचने' के लिए जानबूझकर किया 
गया है । 


26. उपयुक्त पक्षाधार का प्रत्यर्थी राज्य की ओर से लिखित कथन 
में किए गए प्रकथनों द्वारा ओर बहस के दौरान भी निश्चायक रूप से खण्डन 


किया गया है। इस बात की ओर सही संकेत किया गया है कि पंचायत के 
निर्वाचन कराने के लिए विहित 5 वर्ष की कानूनी अवधि बीत चुकी है और 
इस प्रकार राज्य उन्हें अब कानूनी आदेश में अधिकथित समय के अनुसार 
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के निर्वाचन पुनरीक्षित नामावलियों के आकार पर 62 विकाळ काल के 
निर्वाचन क्षेत्रों में 5 अक्तूबर क पश्चात्‌, कराए जाले हैं केर जेफ उ किन 
सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में विद्यमान क्षपुत्रीक्षत ळककळ जााव्यकिष्मे के. 
आधार पर कराए जाते हैं तो इसके विलक्षण परिणाळ हिरिरुळेगे ' ऊरः जत्मम्त्छ 
क निर्वाचन स्थगित किये जाने में राज्य के भीठर विकारुकका ऊ ऊचे सत्तेस्सा 
क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण की राका हें करू आहतका उ 
तक स्थगन अन्तर्वेलित होगा जिसका सही-सड्ी कुर्काकुरूळू उही जाळा ज्या 


ˆ सकता । इन सब कारणों कें आधार पर प्रत्वर्षो राजक को ओर के उह क्क 


दी गई है कि निर्वाचन कार्यक्रम वास्तव में ऋचुताइडेड वल्क कच्या क्या ड | 
प्रत्यर्थी -राज्य का यह पक्षाधार स्पष्टतः मान्य र्ठ छेसा है ऊ जह को 
प्रतीत होता है कि 5 अक्तूबर, ।983 से पहले पंचाझत के करूर करक के 
कोई भी वास्तविक या विधिक असद्भाव का ठत्द होल को डर कसा ऊच्च 
पंचायत के निर्वाचन कराने के लिए और वह री 5 रडे को ककर ऊष्चाच के 
भीतर कराने के लिए एक जेसी निर्वाचक नाकाङळो को ज्यक्तस्था क्स्के क्छ 
दृष्टि से पूरी तरह सद्भावपूर्ण कारणों के आचार इर फकिरा ऊक है ७ 

इस सन्दर्भ में असदूभाव और गलत विश्वास का ऊरिङककु कसूर ल्ला है 


ओर उसे एतदद्वारा अस्वीकार किया जाता है । 


27. पंरिणामतः उपयु क्त पेरा 22 ओर 23 के ारस्काळ कक 
विवाद्यकों के सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्षो को च्करु के रुस्कके हरू क्ट 
पिटीशन सारहीन है और एतदुद्वारा खारिज किया जाळा है । कर्णि रे 
के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता । 
न्या० पी० सी० जेन, 

मैं सहमत हूं । 


मैं सहमत हूं । 


® 
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चानन सिह बनाम प्रीतम कोर धोर एक अन्य . 
(Chanan Singh Vs. Pritam Kaur and another) 
तारीख 2 दिसम्बर, 983 
[च्या० जे० बी० गुप्ता] 

]. सम्पत्ति अन्तरण ध्धिनियम, 882-धारा 23-च्‌ कि सम्पत्ति 
'प्रत्तरण प्रधितियम, पंजाब राज्य में । अप्रेल, 955 से लागू कर दिया 
गया था, अत: उक्त राज्य में उक्त धारा 223 के अनुसार स्थावर सम्पत्ति का 
ग्रन्तरण रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है, भ्रन्यथा नहीं । 

2 हिन्दू विधि धालीबाल जाट सिखों में प्रचलित प्रथा--उक्त प्रथा 
के झनुसार किसी विधबा को विरासत में अपने मृतक पति से प्राप्त सम्पदा 
उसके द्वारा मृत पति के भाई से करेवा प्रथा के अनुसार विवाह की ददा में 
-हो समपहत हो जाती है । 

बत्तन सिह के बन्टू ओर चानन उफं चन्न्‌ उर्फ स्वरण ! विह नामकं दो 


पुत्र थे । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उपरोक्त दोनों पुत्र उसके उत्तराधिकारी ' 


बने । बन्टू को मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा प्रीतम कौर प्रतिवादी 
उसको उत्तराधिकारी बनी | प्रतिवादी प्रीतम कौर ने चन्तू प्रतिवादी से 
करेवा रीति के अनुसार पुर्नाविवाह किया । उसके पश्चात्‌ उसने अपने पुवं 
- पति बन्टू से जो सम्पदा उत्तराधिक्रार में प्राप्त की थी उसे उसने चन्न 
प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तरण कर दिया । 5 सितम्बर, ]955 को .चन्त्‌ ने 
बह्‌ मू अपनी माता रतन कोर को मौखिक रूप सें दान कर दी । इसका 
नामान्तरण 6 दिसम्बर, ।955 प्रदर्श पी-।3 द्वारा किया गया । उपरोक्त 
दान के पश्चात्‌ प्रतिवादी चन्न्‌, जो कि अपनी माता रतन कौर आदाता का 
मुस्तयार था, ने ।9 नवम्बर, ।958 प्रदर्श पी-2 और ।4 दिसम्बर, 
958 प्रदशं .पी-।, वाले दो विक्रय-विलेखों द्वारा उपरोक्त 49 कनाल ।8 


` मरला भूमि को लाभ सिह के पुत्र चानन सिंह, वादी को बेच दिया । उन्हीं : 


विक्रय-विलेखों के आधार पर वादी ने ]8 अगस्त, |969 को भुमि का 
कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रीतम कौर, उसके पति चन्न और चन्न की भाता 
रतन कौर क्रमशः प्रतिवादी संख्या |, 2 और 3 के विरुद्ध वर्तमान वाद 


बाद का प्रतिवाद किया।' जबकि दो अम्य प्रतिवादियों ने उनके विरुद्ध 
(हिंयों को एकपक्षीय रूप में चलने दिया । अन्य,बातों के साथ-साथ 
an spoken Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative . 


फाइल किया, विचारण न्यायालय के सम्मुख प्रतिवादी प्रीतम कौर ने ही | 
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प्रतिवादी श्रीमती प्रीतम कोर ने वाद का विरोध इस आधार पर किया कि °| 
वह वादान्तर्गत भूमि की स्वामिनी है ओर उसने, जेसा कि वाद में अभिकथन 
किया गया है, उसने प्रतिवादी चन्नू के साथ पुनविवाह के पश्चात्‌ कभी भी 
सम्पदा का समपहरण नहीं किया। यह भी अभिवचन किया गया कि 

#०५7 वादान्तगंत भूमि ।2 साल से अधिक समय से उसके कब्जे में है और इस 
प्रकार वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसको स्वामिनी बन गई। 


विदाराथ प्रश्‍न यह था कि क्या पंजाब के सिख जाटों में व्यापक 
रूप से यह प्रथा प्रचलित है कि करेवा रीति से अपने पति के भाई से 
पुनविवाह करने पर विघवा अपने मृतके पति की सम्पदा में जीवनपयंनत 
सम्पदा के अधिकार का समपहरण नहीं कर देती है | -अगर ऐसा है तो 
क्या सिख जाटों को विभिन्‍न जनजातियों में प्रचलित इस प्रथा का अपवाद . 
भी है। विशेषकर फिरोजपुर जिले की मुक्तियार तहसील के घालौवाल 
जाटों के बीच में । ह जे 
अभिनिर्घारित--अपील भागतः मंजूर की गई । 


अगर यह अभिनिर्घारित कर दिया जाता है कि प्रतिवादी प्रीतम कौर 

रे ने झपने मतक पति की सम्पदा में अपने हित को समपहत कर दिया था 
- तो इससे. वादी प्रदं पी-! और प्रदशं पी-2 विक्रय-विलेखों द्वारा अपने पक्ष 
में डिक्री प्राप्त करने का हकेदार नहीं हो जाता। स्वीकृततः वादी ने जो 
भूमि खरीदी थी उसकी स्वामिनी रतन कोर के कब्जे में थी जिसे उसके पुत्र 
प्रतिवादी चन्न ने मौखिक खूप से दान में दिया था। स्वीकृतः जेसा कि 
पहले बताया जा चुका है, अधिनियम की धारा !23 के उपबन्धों के' अनुसार 
मौखिक रूप से दान नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार प्रतिवादी रतन कोर 
को वैध रूप से यह हक प्राप्त नहीं था कि वह वादी के पक्ष में ऐसा ps 
करती । ज़ब एक बोर यह पता लग गया है तब,वादी का कब्जा प्राप्त कर 
के संबंध में किया गया वाद मात्रः इसी आधार पर असफल होने हा रो 
यह भली-भांति सुस्थापित है कि केवल वही व्यक्ति सदोष कब्ज के केसं 
व्यक्ति से कब्जा प्राप्त कर सकता है जिसका उसे उस पर उससे अ i हक 
प क होता है । इत परिस्थितियों में वादो, प्रतिवादी प्रीतम के 5 

वादान्तगंत भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए डिक्री प्राप्त न द सः हे पा 
चाहे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जो कि आ र ड $ 
साथ पुनविवाह के परिणामस्वरूप उसने वाबात्तत भूमि में अ द 
समपहरण कर दिया था । (पेरा 6) Fr 


न 
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मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता 
है कि सभी तीनों प्रतिवादी निकटस्थ सम्बन्धी थे। प्रतिवादी रतन कीर. 


माता थी जबकि प्रतिवादी चम्नू उसका पुत्र है और प्रतिवादी प्रीतम कौर 
उसकी पत्नी है? प्रतिवादी चंन्नू और रतन कौर ने यह निश्चय किया कि 
वाद को उनके विरुद्ध एकपक्षीय रूप में चलने दिया जाए! केवल प्रतिवादी 
प्रीतम कौर ने ही वाद का प्रतिवाद किया । क्योंकि उसने यह 
दावा किया कि वादान्तर्गंत भूमि उसके कब्जे में थी। वित्रय-विलेख 
प्रदर्श पी-] और पी-2 में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि प्रतिवादी 
रतन कौर के ' हक में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर यदि क्रेता वादी को 
कोई हानि होती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगी । इसलिए मामले को 
परिस्थितियों में वादी द्वारा प्रतिवादी रतन कौर को उसके अटर्नी प्रतिवादी 
चन्नू, जो कि उसका पुत्र है, की मार्फत वादी द्वारा दिया गया विक्रय धन का 
प्रतिदाय प्राप्त करने के हकदार हैं। विक्रय विलेख प्रदशं पी-! के अधीन 
संदत्त किया गया विक्रय घन 500 रुपये था जबकि विक्रय-विलेख प्रदशं 
पी-] के अधीन उसके द्वारा दिया गया विक्रय धन ],500 रुपये था। इस 
प्रकार वादी भ्रतिवादी रतन कौर र साथ ही उसके पुत्र प्रतिवादी चन्नू 
तै, जिसने क्रि उसको ओर से उपरोक्त धन वादी से प्राप्त किया था, 2,000 
रुपये का प्रतिदाय प्राप्त करने का हकदार था । विचारण न्यायालय मामले 
के अभिलेखों से सिद्ध हुए तथ्यों के आधार पर इस आशय की डिक्री पारित 


करने के लिए सक्षम था। यह्‌ और कि वाद में भी प्रार्थना की गई थी कि. 


अगर न्यायालय कोई और अनुतोष प्रदान करना उचित समझे तो वह वादी 
को प्रदान कर दे । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4] के नियम 33 के. 
दृष्टिकोण से इस न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कोई भी डिक्री 
पारित कर सकता है और कोई ऐसा आदेश पारित:कर सकता है जो 
अभिलेख से सिद्ध हो चुके तथ्यों और परिस्थितियों से सुसंगत हो । चू कि 
प्रतिवादी. रतन कौर की मृत्यु अपील के लम्बित रहने के दौरान हो गई थी 
ओर उसके पुत्र प्रतिवादी चन्न को अभिलेख पर लाया गया था, जो कि पहले 
से ही अभिलेख पर था । प्रत्याथयों की सूची में से उसका (रतन कोर) नाम 
इस न्यायालय द्वारा ।7 दिसम्बर; ]980 वाले भदेश द्वारा हटा दिया 
गया था । इस प्रकार वादी प्रतिवादी चन्न से उपरोक्त 2,000 रुपये 
उसकी व्यक्तिगत हैसियत में ओर उसकी मृतक माता प्रतिवादी रतन कौर 
के विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त करने का हकदार है । इसके अतिरिक्त 
च कि रतन कौर ओर उसके पुत्र प्रतिवादी चन्नू ने वादी से अवैध तरीके से 


वह्‌ घन प्राप्त किया था इधलिए वादी को उस पर 6% की दर से ब्यान 
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प्राप्त करने का हक है! यह ब्याज उसे वाद के संस्थित किए जाने की 
तारीख से अर्थात्‌ 8 अगस्त, †969 से लेकर जब तक कि इसकी वसूली नहीं 
हो जाती, प्राप्त करने का हक है। (पैरा 8) 


pe [970] ए० आई० आरे० ।970 पंजाब 289: सदाकौर 
बनाम बस्तावर सिंह (Sada Kaur Vs. Bakhta- 
war Singh); पे 
[96] ए० आई० आर० 96! पंजाब 30]: चरण सिह 5 
* बनास गुरदयाल सिह (Charan Singh Vs. | 
Gurdial Singh); र ट 
[।924] ए० आई० आर० 924 सिंध ।7=76 इण्डियन केसेजे -5 
408 : संत सिंह वाला मामला (Sant Singh's Case) 
निदिष्ट किए कए । A 
सिविल अपीली श्रधिकारिता : 973 की ,नियमित द्वितीय सिविल अपील | 
संख्या !505. | 
जालंधर के अतिरिक्त जिला न्यायाधोश द्वारा तारीख ।। सितम्बर, 
973 को पारित डिक्री के विरुद्ध | १ 
अपीलार्थी की श्रोर से ** सवंश्री राम सिंह बिन्द्रा ओर रामस्वरूप 
प्रत्यर्थों संस्या । की श्रोर से *** सवंश्ी गुरवचन सिंह और नगेन्द्र सिंह 
न्‍्या० जे० वी० गुप्ता : - 
ग्रह द्वितीय अपील वादी द्वारा फाइल कौ “गई है । उसने 49 कनाल, | 
।8 मरला कृषि भूमि के कब्जे के लिए वाद फाइल किया था, जिसे विचारण }| 
न्यायालय ने डिक्रीत कर दिया था, परन्तु वह. अपील में खारिज कर दिया 
गया था | , 

2. बत्तन सिंह के बन्टू और चानन उफ चन्नू उफ स्वरण सिह नामक 
दो पुत्र थे । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उपरोक्त दोनों पुत्र उसके उत्तराधिकारी 
बने । बन्टू की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विघवा प्रीतम कौर प्रतिवादी, 
उसकी उत्तराधिकारी बनी । प्रतिवादी प्रौतम कौर ते चन्ू प्रतिवादी. पे 
करेवा रीति के अनुसार पुनविवाह किया । इसके पश्चात्‌ उसने अपने पुव 
पति बन्टू से जो सम्पदा उत्त रोधिकरार में प्राप्त की थी उसे उसने चन्न | 
प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरिते कर दिया । बाद में 5 सितम्बर, !955 को 
चन्नू ने वह भूमि अपनी माता रतत कौर को मौखिक रूप से दान कर दी । 
इका नामांतरण 6 वितम्बर, ।955 प्रदर्श पी-!3 द्वारा किया गया। 


ह 
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उपरोक्त दान के पश्चात्‌ प्रतिवादी चन्तू, जो कि अपनी माता रतन कौर. 
हि आदाता. का मुख्तार था, ने ।9 नवम्बर; ।958 प्रेदर्श पी-2 और 
__]4 दिसम्बर, 958 प्रदं पी-।, वाले दो विक्रय-विलेखों द्वारा उपरोक्त. 
i 49 कनाल, ।8 मरला भूमि को लाभ सिंह के पुत्र चानन सिंह* वादी को 
बेच दिया । उन्हीं विक्रय-विलेखों के आधार पर वादी ने'8 अगस्त, 969 
को भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रीतम कौर उसके पति चन्नू और चन्त 
की माता रतन कोर क्रमशः प्रतिवादी संख्या ।, 2 और 3 के विरुद्ध वतमान. 
वाद फाइल किया ॥ विचारण न्यायालय के.सम्मुख प्रतिवादी प्रीतम कोर ने 
- ही वाद. का प्रतिवाद किया ।. जबकि दो अन्य प्रतिवादियों ने उनके विरुद्ध 
कार्यंवाहियों को एकपक्षीय रूप में चलने दिया । अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी 
श्रीमती प्रीतम कोर ने वाद का विरोध इस आधार पर किया कि वह 
, `: वादान्तर्गेत मूमि कीस्त्रामिनी है भोर जैसा कि वाद में अभिकथन किया गया है 
ड उसने प्रतिवादी चन्नू के साथ पुनविवाह के पश्चात्‌ कभी भी सम्पदा का 
समपहरण नहीं किया | यह भी अभिवचन किया गया कि वादान्तगंत भूमि 
2 साल से अधिक समय से उसके कब्जे में है ओर इस प्रकार वह प्रतिकूल - 
कब्जे के आधार पर :उसकी स्वामिनी बन गई । पक्षकारों के अभिकथनों के 
आधार पर न्यायालय ने निम्नलिखित बिवाद्यक विरचित किए :-- 


“|, क्या वाव हेतुक के असंयोजन के कारण वतमान वाद 
अविधिमान्य है ? 
Ea . 2. क्या वर्तमान वाद परिसीमाकाल से वर्जित है ? 
(सर 3, क्‍या वर्तमान वांद अंपने प्रस्तुते रूप में चलने योग्य है? | 
: 4, क्या वादी प्रदनगत सम्पत्ति का स्वामी है? . 
5. क्या वादी यह भभिवचंन करने के लिए सक्षम नहीं है कि 
उसे हानि हुई है, और प्रतिवादी संख्या ']” ने मृतक पति बन्दू को | 
' सम्पत्ति का समप्रहरण कर दिया था । ` 
, 6. क्या प्रतिवादी प्रनगत भूमि का ।2 वर्षों से अधिक से 
प्रतिकूल कब्जाधारी था ? अगर ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव है, 
7. मनुतोष ।” 
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परिणामस्वरूप, वादी का प्रश्‍नगत भूमि का कब्जा प्राप्तं करने के लिए. किया 
गया वाद डिकीत कर दिया गया । अपील करने .पर विद्वान भतिरिकत जिला 
न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के उपरोक्त निष्कषों को. उलट दियाः 
और यह निष्कर्ष निकाला. कि प्रतिवादी प्रीतम कौर ने चन्न प्रतिवादी 
के साथ पुनविवाह करने पर अपने पुरव पति बन्टू से विरासत में प्राप्त की 
गई सम्पदा का कभी भी समपहरण नहीं किया था | फिर भी येह पाया. गया 
कि वह सम्पदा प्रतिवादी प्रीतम कोर के कब्जे में चन्न्‌. प्रतिवादी के साथ 
पुनविवाह करे के पश्चात्‌ भी रही ओर इसलिए उसने प्रतिकूल कब्जे के 
भाधार पर उस भूमि पर अपना हक सिद्ध कर दिया है । जहां तक प्रतिवादी 
चन्तू द्वारा अपनी माता रतन कौर के पक्ष में दान का. सम्बन्ध है, अतिरिक्त 
जिला न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि दान 5 सितम्बर, 955 को 
किया गया था जबकि सम्पत्ति अन्तरणृ अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 
अधिनियम कहा गया है) की धारा |23 सन्‌ ।955 की 26 मार्च की एंक 
अधिसुचना द्वारा, जो । अप्रैल, ।955 को प्रभावी हुई थी, पंजाब राज्य पर 
लागू कर दी गई थी । और इसलिंए प्रतिवादी चन्त द्वारा मौखिक रूप से ’ 
दान-नहीं क्या जा सकता था । इसलिए यह निष्कर्षं निकाला गया कि उसक्के - : 
अटर्नी प्रतिवादी चन्न द्वारा बेची गई भूमि की रतन कौर स्वामिनी नहीं 
बन सकती । इस प्रकार वादी कोः विक्रय-विलेख प्रदशं पी-] गर प्रदं. 
पी-2 द्वारा वैध रूप से हक प्राप्त नहीं हुआ है। इन निष्कर्षों के आधार पर ; 
वादी के वाद को खारिज कर दिया गया । इससे असंतुष्ट होकर वादी बै हस 
न्यायालय के सम्मुख यह द्वितीय अपील फ़ाइल की है । | र 

3. मर्पीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी कि प्रतिबादी 
प्रीतम कौर द्वारा अपने मतक पति बन्टर के भाई के साथ पुनविवाह करने से 
उसने अपने पति बन्टू से विरासत में प्राप्त सम्बदा के अधिकारों का समपहरण « 
कर दिया । इसलिए वादान्तगेत भूमि. में उसका कोई अधिकार या | 
हित नहीं है । उसने निचले अपील न्यायालय के, इस तिष्कर्ष को भी चुनोती' 


दी है कि उसने प्रतिकूल कब्जे द्वारा वादान्तगंत भूमि पर अपने हक को सिड 
कर दिया है। यद्यपि यह स्वीकार कर लिया गया था कि अधिनियम की है: 2 
ल 


955 से 
लाग की गई थी, मौखिक रूप से वान नहीं किया ति 


दलील दी गई कि प्रतिवादी प्रीतम कीर इस 
सकती । दूसरी ओर प्रतिवादी प्रीतम कोर 


कोर के पक्ष में मौखिक रूप से कोई 
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पी- और प्रदे पी-2 द्वारा वादी को कोई हक प्राप्त नहीं होता है और 
मात्र इस आधार पर वादी का वाद खोरिज किए जाने योग्य हैः। रो क 
इस वाद में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने पक्ष में वैध रूप से हक को 

“अवश्य सिद्ध करना होगा । उस परिस्थिति में यह अतात्त्विक हो जाएगा कि 
क्या बन्टू को मृत्यु के पश्चात्‌ उसके द्वारा विरासत में प्राप्त की गई सम्पदा 
बन्टू के भाई चन्नू से पुनविवाह के परिणामस्वरूप समपहूत हो गई है या 
नहीं । ट 

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान्‌ काउन्सलों को सुना हैँ और न्यायालय 
द्वारा उद्ध,त निणंयज विधि का परिशीलन भी किया है । 


5. इस न्यायालय में और निचले न्यायालयों में पक्षकारों के बीच जो 
विवाद था वह इस प्रइन के सम्बन्ध में था कि क्या प्रथा के अनुसार प्रतिवादी 
प्रीतम कौर ने प्रतिवादी चन्न, जो कि उसके पति का भाई है, के साथ अपने 
पति बन्टू की मृत्यु के पश्चात्‌ पुनविवांह करने पर उसकी सम्पदा को समपहृत 
कर दिया है या नहीं । प्रतिवादी प्रीतम कौर की ओर से इस न्यायालय की 
पूर्ण न्यायपीठ वाले चरण सिह वनाम गुरदयाल सिह! वाले मामले का 
अवलम्ब लिया गया है, जबकि अपीलाथियों की ओर से इस न्यायालय को एक 
ओर पूणं न्यःयपीठ के सदाकोर बनाम बख्तावर सिह? वाले मामले का 
अवलम्ब लिया गया । पूर्ण न्यायपीठ के कौर वाला उपरोक्त मामला इसलिए 


आवश्यक हो गया था, क्योंकि इस न्यायालय के पूर्ण न्यायपौठ के चरण सिह 


वाले उपरोक्त मामले के पीठासीन तीन माननीय न्यायाधीक्षों ने बहुमत से 
. यह अभिनिर्धारित किया था कि जाटों में चल रही एक विशेष प्रथा करेवा रीति 
के अनुसार किसी विधवा द्वारा अपने मृतक पति के भाई के साथ पुनविवाह 
करने से उसके प्रथम पति की सम्पदा में उसके हक का समपहरण नहीं हो 
जाता और वह उस सम्पदां की स्वामिनी बनी रहती है और इस प्रतिपादना 
पर पूवं वाले मामले में विवाद किया गया था । इसलिए सदा कौर वाले 
उपरोक्त मामले में पृष्ठ 23 पर यह प्रश्‍न पणं न्यायपीठ को निदिष्ट किया 
गया था :-- * अप 
“क्या पंजाब के सिख जाटों में व्यापक रूप से यह प्रथा 
प्रचलित है कि करेवा रीति से अपने पति के भाई से पुनविवाह करने 
पर विघवा अपने मृतक पति की सम्पदो में जीवनपर्यन्त सम्पदा के 
| अधिकार का समपहरण नहीं कर देती है। अगर ऐसा है तो क्या 
2 ए० प्राई० झार० 96] प'जाब 30]. , | 
- १एं० भ्राई० झार० 970 प'जाब 289, A | 
७०-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative | 


RRR. | नंद | 


/ पुनविवाह के कारण उसके द्वारा अपने पूर्व पति बन्दू से उत्तराधिकार 
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सिख जाटों की विभिन्न जन-जातियों में प्रचलितं इसे प्रथा कां 

अपवाद भी है । विशेषकर फिरोजपुर जिले की मुक्तियार तहसील के 

धालीवाल जाटों के बीच में ।” 
एणं न्यायपीठं के उपरोक्त निर्णय के पैरा 27 में यह निष्कर्ष निकाला 
गया था कि रेहिगन-डाइजेस्ट के 925 वाले प्रथम संस्करण में सम्पादक 
द्वारा लिखी गई भूमिका को संत सिंह वाले मामले' में या उसमें 
निर्दिष्ट किसी भी मामले में अलग नहीं रखा/गया था। इस न्यायालय की 
पूर्ण न्यायपीठ का चरण सिह वाला “पहला मामला? रैहिगन--डाइजेस्ट'के 
सम्पादक द्वारा।925 के संस्करण में पहली बार लिखी गई भूमिका पर 
पूर्ण रूप.से आधारित था । इस प्रकार पूर्ण न्यायपीठ के बाद वाले सदा कोर 
बाले मामले में, जिनमें 5 माननीय न्यायाधीश पीठासीन थे, के 
दृष्टिकोण से प्रीतम कौर की ओर से सफलतापूर्वक यह दलील नहीं दी 
जा सकती कि अपने पति के भाई प्रतिवादी चन्नू से करेवा रीति से 


में प्राप्त सम्पति पर. उसका अधिकार समपह,त नहीं हुमा है, बब्टू 
की सम्पदा के नामान्तरण की मंजूरी प्रतिवादी चन्नू के पक्ष मै हो गई 
थी । ऐसी मंजूरी के समय प्रतिवादी प्रीतम कोर भी उपस्थित थी (देखिए 
प्रदर्श पी-।2) ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अपील किए जाने पर वह 
आदेश अपास्त कर दिया गया था, परन्तु उस अपील में पारित आदेश को 
।4 दिसम्बर, ।959 तक प्रभावी नहीं किया गया था । इसी दोरान प्रतिवादी 
रतन कौर ने अपने अटर्नी प्रतिवादी चन्नू की मार्फत प्रदे पी-। ओर प्रदशे 
पी-2 नामक विक्रय विलेखों द्वारा वादान्तर्गेत,भूमि वादी को बेच दी। कुछ भी 
हो, इकसे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि प्रतिवादी प्रीतम कोर ने प्रथा के 
अनुसार अपने मृतक पति बस्टू की सम्पदा समपहूत कर दी थी। 


6. अगर यह भी अभिनतिर्धारित कर दिया जाता है कि प्रतिवादी प्रीतम 
कोर ने अपने मृतक पति की सम्पदा में अपने हित झो समपहूत कर दिया था, 
तो इससे' वादी प्रदं पी-। और प्रदर्श पी-2 विक्रय विलेखों द्वारा अपने पक्ष 
में डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं हो जाता । स्वीकृतः वादी ने जो भूमि 
खरीदी थी उसकी स्वामिती रतन कौर थी, जिसे उसके पुत्र प्रतिवादी चन्नू ने 
मौलिक रूप से दान में-दिया था। स्वीकृतंतः, जैसा कि पहले बताया जा चुका 


! ए० अ्राई० ग्ार० 924 सिध 77. 76 इण्डियन केसेज 408. 
8 ए० ्ाई० श्रार० 96! पंजाब 30!. ~ 2, 
3 ए० ाई० आर० ।970 पंजाब 289. कः, हा 


र « 
ड 
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ग्धा० माषा) 
है, अधिनियमे की धारा ।23 के उपबन्धों के अनुसार मौखिक रूप शे 
नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार प्रतिवादी रतन कीर को वैध र त 
हक प्राप्त नहीं था कि वह वादी के पक्ष में ऐसा श्रंतरण करती । जब एक य 
यह पत्रा लग गया है, तब वादी का कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
गया वाद मात्र इसी आधार पर असफल होने योग्य है। यह्‌ मता 
सुस्थापित है कि केवल वही व्यक्ति सदीष कब्जे वाले किसी व्यक्ष्ति से कब्जा 
प्राप्त कर ह सकता है, जिसका उस पर उससे अधिक हक होता है। इन 
परिस्थितियों में वादी, प्रतिवादी प्रीतम कौर के विरुद्ध वादान्तगंत भूमि का 
कब्जा प्राप्त करने के लिए डिल्री प्राप्त नहीं कर सकता चाहे यह अभिनिर्घारित [ 
किया जाता है कि प्रतिवादी चन्नू . के साथ पुनविवाह के परिणामस्वरूप उसने 
वादान्तगत भूमि में अपने हक का समपहरण कर दिया था । 


7. अब यह्‌ प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि वादी वर्तमान वाद में भगर कोई 
अनुतोष प्राप्त कर सकता है तो वह क्या है ? 


8. वर्तेमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों ठे यह निच त 
Fs प्रतिवादी निकटस्थ सम्बन्धी थे । अतिवादी (र 
झा प्रतिवादी चन्तू उसका पुत्र है और प्रतिवादी प्रीतम कौर 
नो बन के । प्रतिवादी चन्नू र रतन कोर ने. यह निश्चय किया कि 
प्रीतम कौर ने पे नन दिया जाए। केवल प्रतिवादी 
न र 00 प्रतिवाद किया । क्योंकि उसने यह दावा किया कि 
यह स्पष्ट प र उसके कब्जे में थी । विक्रय-विलेख प्रदर्श पी-] और पी-2 में , 
RR कथन किया गया है कि प्रतिवादी रतन कौर के हक में किसी 
र [7 की नुटि होने पर यदि क्रेता वादो को कोई हानि होती है तो उसके | 
ल ड अ होगी । इसलिए मामले की परिस्थितियों में प्रतिवादी | 
बागी री उसके बटरती प्रतिवादी चन्न, जो कि उसका पुन है, की माफत 

हारा दिया गया विक्रय घन का पति प्राप्त करलेःका (जार 


विक्रय-विलेख प्रदर्श 
पी- के अधीन संदत्त हि 
कया ग 
था जबकि विक्रय विलेख 'प्रदशं वी- या विक्रय घन 500 रुपए 


घन ],500-₹० था। 


| बाद में भी प्रार्थना की गई 
| र प्रार्थना को गई थी कि अगर न्यायालय वादी को कोई ओर 


+ है 
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अनुतोष प्रदान करना उचित समझे तो प्रदान कर दै। सिविल प्रक्रिया | 


संहिता के आदेश 4[ के नियम 33 के दृष्टिकोण से इस न्यायालय को यह 


शक्ति प्राप्त है कि कोई भी डिक्री पारित कर सकता है और कोई ऐसा आदेश | 


पारित कर सकता है, जो अभिलेख से सिद्ध हो चुके तथ्यों और परिस्थितियों 
से सुसंगत हो। चू कि प्रतिवादी रतन कौर की मुत्यु अपील के लम्बित रहने 
के दौरान हो गई थी ओर उसके पुत्र प्रतिवादी चन्नू को अभिलेख पर लाया 
गया था, जो'कि पहले से ही अभिलेख पर था । प्रत्यथियों की सुची में से.उसका 
(रतन कौर का) नाम इस न्यायलॉय द्वारा ]7 दिसम्बर, 980 वाले आदेश 
द्वारा हटा दिया गया था । इस प्रकार वादी प्रतिवादी चन्नू से उपरोक्त 2,000 
₹० उसको व्यक्तिगत हैसियत में ओर उसकी मृतक माता प्रतिवादी रतन कौर 
के विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त करने का हकदार है। इसके अतिरिक्त 
चू कि रतन कौर और उसके पुत्र प्रतिवादी चन्तू ने वादी से अवेध तरीके 
से. वह धन प्राप्त किया था इसलिए वादी को उस पर 6% को दर से ब्याज 
प्राप्त करने का हक है। यह ब्याज उसे वाद के संस्थित किए जाने की तारीख 
से अर्थात्‌ ]8 अगस्त, 969 से लेकर जब तक कि इसकी वसूली नहीं 
हो जाती; प्राप्त करने का हक है। { 


9. ऊपर बताए गए कारणों से ऊपर बताई गई सीमा तक यह अपील . 


स्वीकार की जाती है और निचले अपील न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को 
अपास्त किया जाता है। वादी के वाद को 2,000 रुपये की वसूली के लिए, 
खचोँ के लिए ओर उस पर 8 अगस्त, ! 969 से लेकर जब तक कि इसकी 
वसूली नहीं हो जाती तब तक के लिए 6% प्रति वषं की दर से ब्याज प्राप्त 
करने के लिए डिक्री पारित की जाती है । उसका कब्जा भापत करने के लिए 
किया गया वाद खारिज किया जाता है । | 

` `. अपील भागतः मंजूर की गई। 


€ 


त 
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< सरदार सिह बनाम हरियाणा राज्य 
(Sardara Singh Vs. The State of Haryana) 
तारीख ] सितम्बर, 983+ 
[ च्या० एस० एस० दीवान ] 
दण्ड संहिता 860-घारा ।09-सपठित धारा 409 - दुष्प्रेरण 
के लिए दोषसिद्धि-- यदि झभियुकत को दुष्प्रेरण गठित करने वाले तथ्यों की 
जानकारी थी और यद्यपि आरोपपत्र केवल मुख्य श्रपराध के लिए ही था 


- तथा दुष्प्रेरण के लिए पृथक आरोप-पत्र बनाने में हुए लोप. के कारण अभियुक्त 


पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था तो ऐपी दशा में उसे दुषप्रेरण के लिए 
सिद्धदोष किया जा' सकता है, भले ही मुख्य अपराध का श्रारोप असफल हो 
गया हो । ; 


नानूराम सह-अमियुक्त और सरदारा पिटीशनर, दोनों ही क्रमश; एक 


सहकारी सोसाइटी में कोषाध्यक्ष और सचिव थे | बृजलाल गर्ग सोसाइटी का : 


उपनिरीक्षक था और वह इसके कार्य की देखभाल 'किया करता था । यह 
अभिकथन किया गया है कि कोषाध्यक्ष, नानूराम एक अनपढ़ व्यक्ति था 


' जबकि सचिव सरदारा इस सोसाइटी के रजिस्टरों में लिखाई का सब काम 
किया करता था। सहकारी सोसाइटी, जींद के सहायक रजिस्ट्रार ने सोसाइटी 


के लेखों की जांच की और यह पाया कि नानूराम और सरदारा ने बृजलाल 
गर्गं की मीनानुकूलता से तमसार में जाली प्रविष्टि प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ 
सोसाइटी की 50,39 रुपये की रकस का धुविनियोजन किया था। 
परिणामतः एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की गई थी और दोतों 
अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था । . आवश्यक अन्वेषण के पश्चात्‌ 


उनका चालान कर दिया गया था और उन्हें विचारण के लिये भेज दिया | 


गया था। 


पिटीशनर ओर उसके सह-अभियुक्त को .नरवाणा के उप-खंडीय 


आरोप के लिए विचारण हेतु पेश किया गया था और इस घारा के -अधीत 


दोषी पाये जाने पर सह-अ ४ 
द दअभियुक्त को भार धारा 
409 के अधिष्ठायी आरोप पक तीय दण्ड संहिता की 


सिद्ध किया गया । अपील कर 


ने पर जींद के a 
ते. उसकी दोषसिद्धि मोर - विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधीश 
7 ष 


दण्डादेश को कायम रखा | इसी आदेश से 
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तीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन ' 


Fi अधीन सिद्धदोष किया गया. था जबकि ` 
संहिता की धारा 409/09 के अधीन दोष- ` 


bg: 
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से व्यथित होकर पिटीशनर सरदारा मिह ने यह पिटीशन फाइल 
किया है। | 

पिटीशनर ने मात्र यह दलील पेश को है कि चूंकि पिटीशनर को 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन दोषी नहीं पाया गया है ओर 
इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 409/।09 के अधीन उसकी दोष- 
सिद्धि अवैध है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा :09 के अधीन कोई 
आरोप उसके विरुद्ध विरचित नहीं किया गया था । 


मुख्य प्रश्‍न” यह है कि क्या मुख्य आरोप असफल हो जाने पर उन्हीं 
तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को दुषप्रेरण के लिए सिद्धदोष किया जा 
सकता है ? | 
अभिनिर्धारित--पुनरीक्षण पिटीशन खारिज किया गया। 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्धि 
मात्र इसलिए अवैघ है क्योंकि पिटीशनर के विरुद्ध उस अपराध के लिए कोई 
पृथक आरोप नहीं लगाया गया है | हमें यह देखना है कि क्या उसे सभी 
तथ्यों की जानकारी थी, जित तथ्यों से दुष्प्रेरण का अपराध बनता है और 
क्या उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा ।09 के अधीन प्ररूपिक 
आरोप न लगाये जाने के कारण उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ? 
(पैरा 0) 
जब एक बार न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त को 
अपराध के सभी आवश्यक तथ्यों की जानकारी थी ओर यह कि पृथक्‌ आरोप 


विरचित न होने के क/रण उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है तो धारा 
विशेष के अधीन उसकी दोषसिद्धि पर कोई वर्जन नहीं यद्यपि उस पर - 


प्रर्पिक तौर से कोई पृथक्‌ आरोप उस धारां के अधीन नहीं लगाया गया 
था । (पेरा 7) ` ह 
` विधि का यह अनमनीय, नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता 
कि अभियुक्त पर केवल मुख्य अपराध का ही आरोप लगाया ग्रया है ओर 
भारतीय दंड संहिता की धारा ।09 के अधीन कोई पृथक्‌ आरोप विरचित 
नहीं किया गया है, यदि अभियुक्त को उत. तथ्यों की जानकारी थी 
दुष्प्रेरण का अपराध बनता है । यद्यपि आरोप उ अपराध के लिए था ओर 
यदि दुष्प्रेरण के लिए पृथक्‌ आरोप विरचित करने में किये गये लोप के कारण 
अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं 


« 
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| पड़ा है तो उसके दुष्प्रेरण के लिए भी 


4 


' सेशन न्यायाधीश श्री अमर सिह 
के आदेश के पुनरीक्षण के लिए पिटीशन । $ 
“पिटोशनर की ओर. से 220 
` प्रत्यथियों की झोरे... 
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दोषधिद्धि की जा सकती है, भले ही प्रु 
जाता है । (पैरा: ] !) 

पिटीशनर को सभी आवश्यक तथ्यों 
उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था | 
दण्ड संहिता की घारा 40 9/09 के अधीन 


उप अपराध का आरोप असफल हो 


की जानकारी थी और 
परिस्थितियों के अधीन 
उसकी दोषसिद्धि परणेतः वैध है। 


(पेरा 72) 

पेरा 

[92] 92I कमिनल ला जनरल 3] : दरबारी चौधरी ‘4 
और अन्य बनाम एम्परर (Darbari Choudhoury 
and others Vs, Emperor); 

[927] ए० आई० आर० 7927 इलाहाबाद 35 : महाबीर 4 
असाद बनाम एम्परर (४७॥8७|7 Prasad Vs, 
Emperor) 
निर्दिष्ट किए गए । 

[947] ए०'माई० आर० 7947 पटेना 350 : होरा साह ._ 0 


बनाम एम्परर (7१ $2; Vs. Emperor); | 
[!947] ए० आई० आर० ] 237 नागपुर 7]3.: प्रांतीय 5,9 
सरकार, सेष्ट्रल प्रोविन्स और बरार बनाम संदू 

(Provincial ~Government C, P. and Berar 

Vs Saidu) 


. 
! 


[932] ए० भाई आर० 7932 मद्रास 39] (पुणं न्यायषीठ): 5,8. 


| श्याम महापात्र बनाम एम्परर (Syamo Maha 
Patr Vs, Emperor); 


'[925] ए० आई आर०.]925 पी सी [30 : बेगू बनाम 5, 8, 9 
किग एम्परर (Begu Vs. T 

के अवलम्बन लिया गया । , 

वाण्डिक पुनरीक्षण प्रधिकारिता : 798] का दाण्डिक पुनरीक्षण सं० ।08!. 
दण्ड प्रक्रिया: संहिता, | 273 की धारा 40] के 'अधीन अपर 
चावला द्वारा पारितं 25 सितिम्बर, 984 


he King Emperor) 


॥ धी भूर्पासह्‌ 
श्री ए० के० जायसवाल 


$ 
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लनि० प० ! 984 पंजाब-हरियाणा है Foe 
न्या एस० एस० दीवान : : 
विटीशनर सरदारा और उसके -सह-भभियुक्त नानूराम को नरवाणा 
के उप-खंडीय च्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की 
धारा 409 के अधीन आरोप के लिए विचारण हेतु पेश किया गया था ओर 
इस धारा के अधीन दोषी पाए जाने पर नानूराम को भारतीय दण्ड संहिता 
की धारा 409 के अधिष्ठायी आरोप के अधीन सिद्धदोष किया गया था । 
जबकि पिटीशनर को भारतीय दण्ड संहिता की घारा 409/!09 के अधीन 
दोषसिद्धः किया गया और इनमें से प्रत्येक को. तीन वर्ष के लिए कठोर 
कारावास तथा दो हजार रुपए के जुर्माने. से दण्डित किया गया था । अपील 
करने पर जींद के विद्वान्‌ अपर सेशन न्यायाधीश ने उसकी दोषसिद्धि ओर 
दण्डादेश को कायम रखा । इसी आदेश से व्यथित होकर पिटीशनर सरदारा 
ने पिटीशन फाइल किया है । 
2. इस पुनरीक्षण के तथ्य बहुत थोड़ेःसे और साधारण हैं । खानपुर 
कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल सबविसे सोसाइटी लिं०५ खारपुर (जिसे संक्षेप में 
सोसाइटी कहा गया है) नामक एक सोसाइटी है । नानूराम और सरदारा 
पिटीशनर दोनों ही क्रमशः इस सोसाइटी में कोषाध्यक्ष और सचिव थे। 
बुजलाल गग सोसाइटी का उप-निरीक्षक था और वह इसके कार्य की देखभाल 
किया करता था। यह अभिकथन क्रिया गया है कि कोषाध्यक्ष नानूराम 
एक अनपढ़ व्यक्ति था जबकि सचिव, सरदार इस सोसाइटी के रजिस्टरों में 
लिखाई का सब काम किया करता था। सहकारी सोसाइटी, जींद के सहायक 
रजिस्ट्रार श्री के० एत० कपूर ने सोसाइटी के लेखों की जांच की ओर यह 
पाया कि नानूराम और सरदारा ने बृजलाल गगे की मोतानुकूलता से तमसार 
में जाली प्रविष्टि प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ सोसाइटी के 50,।39 रुपए की 
रकम का दुविनियोजन किया था। परिणामतः श्री के०एन० कपूर की प्रेरणा . 
पर एक प्रथम इत्तिजञा रिपोर्ट फाइल की गई थी और दोनों अभियुक्तों को 
गिरफ्तार कर लिया गया था । आवश्यक अत्वेषण के पश्चात्‌ उन्तका चालान 
किया गया और उन्हें विचारण के लिए भेज दिया गया जा बुजलाल गग 
को भी न्यायालय में बुलवाया गया था किन्तु तत्पश्चात्‌ डसे उन्मोित कर 
दिया गया था। ` 
- 3. अभियोजन पक्ष ते 40 साक्षि 
अधिकतर सोसाइटी के ऋणी हैं जिन्होंने यह कहा है कि उन 
के अभिलेख में उनके नाम के सामने दिखाई गई रकम क 
ली थो। अनेक विचारण-साक्षी, बेके 


यों की परीक्षा की थी।. उतमें से 
्होंने उक्त सोसाइटी 
भी भी उघार नहीं 


के कमचारी हैं जिन्होंते सरेदारां 


० 
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पिटीशनर के अनुप्रमाणन के आधार पर नानूराम कोषाध्यक्ष को नि गए 
50,000 रुपये के संदाय को सात्रित किया है। अभियुक्त ने अभियोजन के 
' अभिकथनों से इन्कार किया और मामले में झूठी सांठ-गांठ का अभिवाक्‌ 
किया किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं क्रिया । 


4. पिटीशनर की ओर से आग्रह किए जाने पर उसने मात्र यह 
दलील पेश की है कि.चू'क्रि पिटीशनर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा.409 
के अधीन दोषी पाया गया है और इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की 
धारा 409/।09 के अधीन उसकी दोषसिद्धि अवैध है क्योंकि भारतीय दण्ड 


` संहिता की धारा ।09 के अधीन कोई आरोप उसके विरुद्ध विरचित नहीं , 


किया गया था । अपनी इस दलील क्रे समर्थन में श्री मूपसिह ने दरबारी 
चोधरी श्रौर अन्य बनाम एम्परर' ओर महाबीर प्रसाद बनाम एम्परर? के 
विनिश्चयों के प्रति निर्देश किमा है । प्रथम मामले में यह अभिनिर्धारित 


किया गया था कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन: 


अपराध से आरोपित व्यक्ति को उस अपराध में दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष 
नहीं किया जा सकता जहाँ कि उसे ऐसे दुष्प्रेरण से आरोपित ही नहीं किया 
गया था । दूसरे मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि अभियुक्त 
को मुख्य आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था तो दुष्प्रेरण के लिए उसकी 
दोषासद्धि अवैध है। `. 


5. दूसरी ओर, राज्य'की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउम्सेल . 
ते मेरा ध्यान ऐसे कुछ मामलों की ओर भाङृष्ट किया है जिनमें उक्त दृष्टि, 


कोण से प्रतिकूल मत अपनया गया है। वे मामले हैं: बेग बनाम किंग 


एम्परर , इयाम्‌ महापात्र बनाम एस्परर४ और प्रान्तीय सरकार, सेन्ट्रल 
प्रोबिन्स ग्रौर बरार बनाम सेव्‌ऽ । 


6. वेग के उपयुक्त मामले में जुडिशियल कमेटी के मानतीय | 


न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जहां भारतीय दण्ड संहिता 


कप ला जनरल 37]. 
` ए० आराई० ग्रार० 7927 इलाहाबाद 35 
एः श धार० 7925 पी० ई सी 730 
° थाई० ग्रार० 932 मद्रास 39 (धुरा न्या 
० ए० श्राई० श्रार० 947 नागपुर,3 Meh 
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7, जडिशियल कमेटी के माननीय न्यायाधीशों ने यह बताया कि इस 
संबंध में कसौटी यह है कि क्‍या अभियुवत को उसके विरुद्ध अभिकथित उन 
तथ्यों की जानकारी थी जिनसे अपराध गठित होता है, भौर क्या पृथक्‌ 
आरोप विरचित न करने के कारण उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 
जब एक बार इस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त को, 
अपराध के सभी आवश्यक तथ्यों की जानकारी थी ओर यह कि पृथक्‌ आरोप 
विरचित त करने के कारण उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है तो 
घारा-विशेष के अधीन उसकी दोषसिद्धि पर कोई वर्जन नहीं, यद्यपि उस पर 
प्रलूपिक तौर से कोई पृथक्‌ आरोप उस धारा के अधीन नहीं लगाया 
गया था। a 

8. इयाम्‌ महापात्र के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूणं 
न्यायपीठ के विनिश्चय में यह भभिनिर्घारित किया गया था कि हत्या के मुख्य 
अपराध से आरोपित अभियुक्त व्यक्ति को हत्या के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष 
क्रिया जा सकता है, भले ही उस पर अलग से आरोप नहीं लगाया गया था, 
ओर बेगू वनाम एम्परर! वाले मामले का अवलंब लिया गया । 

9. बेग के उक्तः मामले में मात्तनीय न्यायाधीशों ने यह अभितिर्धारित 
किया है कि कोई पृथक्‌ आरोप लगाये बिना ही ुषप्रेरण के लिए किसी 
व्यक्ति को दोषसिद्ध करने पर कोई विधिक वर्जन नहीं है, यदि परिस्थितियां 
मामले को दण्ड प्रक्रिया संहिता (898) की धारा 237. के अधीन लाती हैं 
और इस प्रकार से बेग बनाम एम्परर! के मामले का अवलंब लिया गया जो 
कि अब इस विषय पर एक निदर्शक निर्णय प्रतीत होता है । 

।0. पटना उच्च न्यायालय.ते भी हीरा सिह बनाम एस्पररः में यही- 
दृष्टिकोण अपनाया हैं । अतः यह नहीं कहा जा सकता पड कर 
दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्धि मात्र इसलिए अवध ४ है क्योंकि पिटीशन र 
बिरुद्ध उस अपराध के लिए कोई पृथक्‌ आरोप नहीं लगादका गा) ला क 
यह देखना है कि क्या उसे उन सभी तथ्यों की जानकारी थी bo 
दुष्प्रेरण का अपराध बनता है ओर क्या उस पर भारतीय दण्ड संहिता क 
धारा 709-के अधीन प्ररूपिक आरोप न लगाए जाने के कारण उप ह कोई 


प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । 
| ।।. इस मुद्दे से संबंधित नजीरों .का पुत्तविलोकन करते से यह 


! ए० ग्राई० आर० ।25 पी० सी० ।30: 
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सरदारा सह ब० हरियाणा राज्य (न्या० दीवान) 
` जा सकता कि ऐसे मामले में दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्धि नहीं की 
जहां कि अभियुक्त पर केवल मुख्य अपराध का ही आरोप नगा हि 
शोर भारतीय दण्ड संहिता की घारा | 09 के अधीन कोई पथक बार 
विरचित नहीं किया गया है, यदि अभियुक्त को उन तथ्यों की नना 
जिनसे दुष्प्ररण का अपराध बनता है; यद्यपि आरोप मुख्य अपराध के . ए 
था .और यदि दुष्प्रेरण के लिए पृथक्‌ श्रारोप विरचित करने में किए i 
लोप के कारण अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है तो दर 
के लिए भी उसकी दोषसिद्धि की'जा सकती है, भले ही मुख्य अपराध का 
आरोप असफल हो जाता है। £ 


!2. इस कसोटी को लागू करने पर मेरी यह राय है कि पिटीशनर 
सरदारा को दुष्प्रेरण के अपराध को बनाने वाले आवश्यक्र तथ्यों की 
जानकारी थी। अभियोजन का पक्षकथन यह था कि नानू प्रसाद ने कोषाध्यक्ष 
के रूप में प्रश्‍नगते रकप्त प्राप्त की थी किन्तु दस्तावेजों के परिशीलन से यह 
प्रतीत होता ५ है कि पिटीशनर सरदारा ने उत्त पर हस्ताक्षर किए थे और 
नानूराम अभियुक्त को उक्त समय पहचान लिया गया था जबकि बेंक से 
अरनगत रकमे निकाली गई थी। पिटीशनर को सभी आवश्यक तथ्यों की 
जानकारी थी ओर इसलिए उस पर कोई प्रतिंकल प्रभाव नहीं पड़ा था। 
अत: परिस्थितियों के अधोन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 40 9/] 09 के 
अधीन उसकी दोषसिद्धि पूर्णतः वैध है । ; 


।3. पिटीशत्तर की ओर पे हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल 


क र ही दलीले और दी हैं जो अपील न्यायालय के समक्ष पहले 
se हे र जिनका विस्तृत रूप से खण्डन कर दिया गया है । मेरे 
निरर्थक होगा । उ NS Un weit en 

: हुना पर्याप्त है £ र : 
निष्कर्ष का पूणत: समर्थन करता हुं। है. कि मैं अपील न्यायालय के लकं थोर 
ge रे हज के विद्वान्‌ काउन्सेल ने दंड़ादेश में ' कुछ कमी - किए 
` | बेल इस तथ्य पर दिया गया है कि यह घटना 975 


कर इस तथ्य को देखते हुए दंडादेश में कमी करने. क्की बड़ी 
इश है कि यह मामला बहुत पुराना -है । तद्नुसार 


कारावास के दंडा 
२6 2 दिध को कम करके दो वर्ष करता हैं । तथापि, जुर्माने का 


दंडादेश, 5 f 
देश, पतिक्रम के खंड सहित, बराबर बना रहेगा । 
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नि० प० !984 पंजाब-हरियाणा : 95 


~ 


]5. दंडादेश में इस उपांतरण के साथ यह पुनरीक्षण पिटीशन 
खारिज किया जाता है। 


पुनरीक्षण पिटीशन खारिज किया: गया । 
शर्मा | 


. नि० प° 984 : पंजाब-हरियाणा-95 | 
लाल चन्द बताम आयुक्त, अम्बाला खण्ड, अम्बाला ओर अन्य 

(Lal Chand Vs. the Commissioner, Ambala 

Division, Ambala and others) 
तारीख 2 भ्रक्तुबर, 983 . 
[ स्या० सुखदेव सिह कांग | Ne 
हरियाणा स्थुनिसिपल ऐक्ट, 973 घारा 40,46 घोर 279 सपठित 
पंजाब म्युनिसिपल ऐक्ट, 97/ की धारा 240 के श्रधीन बनाए गए पंजाब 
म्युनिसिपल जनरल रूल्स, नियम । और 3-क्मंचारी को सेवा से हटाना-- 
कर्मचारी पर घ्रनुझातनहीनता ओर गैर जिम्मेदार होने का आरोप स्पष्टतः 
कलंकात्मक है--कर्मचारी को 'सेवा से हटाना' (रिमूवल फ्रास सविस) उसको 
'पदच्युति! (डिसमिसल) के समान दै--तंगरपालिक समिति अधिनियम के 
ग्रधीन बनाए .गए नियमों के अनुसार ही भ्रपते कसंचारियों को पदच्युत का 
प्रादेश कर सकती है घ्रौर नियमों के प्रतिक्रमण में या उसके ग्रननुपालत सें पारित 
किया गया पदच्युति का कोई भी आदेश विधिमान्य नहीं होगा। _ 

2. पंजाब म्युनिसिपल जनरल रूल्स (जो पंजाब म्युनिसिपल ऐबट, 
क्‍9 की घार 240 के ग्रधीन बताए गए हैं) नियम । झोर 3 सपठित 
हरियाणा म्युनिसिपल ऐक्ट, 973, धारा 40, 46'और 279 कमंचारी को 
सेवा से हटानां--कर्मचारी पर घ्रतुझासनहीनता प्रौर गेर-जिस्सेदार होने का | 
आरोप स्पष्टं: कलंकात्मक है- कमंचारी को 'ेवा से हुदाता set 
सविस). उको 'पदच्युति’ (डिसमिसल) के समान है- नगरपालिक स ल 
अधिनियम के धीन बनाए गए तियमों के घनुसार हो पने सके 
५ पदच्युति का प्रादेश कर सकती है प्रर तिरणयों फे अतिक्रमण में या 

` प्रनुपालन में पारित किया गया पदच्युति का कोई भी घाद दिधिसान्य नहीं 
होगा । a ष 
` पिटीशनर को, जो क्रि नगर॒पॉलिक संमिति में एक ल ह र 
नियोजित हैं, हरियाणा म्युतिसिपल एक्ट, ।973 की घास ह 4 
आाक्षेपित नोटिस भेजा गया जिसमें (उसे यह सुचित किया गया "क $ 


~ 
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. 96 लाल चन्द ब० श्रायक्त 
का अवसान हो जाने के बाद नगरपालिक समिति से उसकी सेवां 
जाएंगी क्योंकि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपनी शारीरिक परीक्षा 

. कराने और स्वस्थता प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहा है और इस प्रकार 
उसने अनुशासनहीनता का और गैर-जिम्मेदार होने का प्रदर्शन किया है। 
पिटीशनर ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की किन्तु वह अपील भी प्रत्यथी 


एं सम प्त हो 


प्रशासक द्वारा खारिज कर दी गई। अतः प्रत्यर्थी प्रशासक, नगरेपालिक ' 


समिति, के आक्षेपित आादेश-से व्यथित होकर पिटीशनर ने उच्च न्यायालय में 
प्रस्तुत रिट पिटीशन फाइल किया है। 


` भभिनिर्घारित --रिट पिटीशन मंजूर किया गया । 


हरियाणा म्युनिसिपल ऐक्ट, ]973 की धारां 40 नगरपालिंक 
समिति को कतिपय प्रकार के कर्मचारियों को नियोजित करने के लिए शक्ति 
प्रदान करती है । धारा 40 समिति को अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी 
'कमंचारी को निलम्बित, हटाने, पदच्युत करने या उन्हें अन्यथा दण्डित करने के 
लिए भी सशक्त करती है। तथापि इस शक्ति का प्रयोग अधिनियम तथा पंजाब 
म्युनिसिपल जनरल रूल्स और उपविधियों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए किया जाएगा । लिखित कथन में विनिदिष्टत: यह प्रकथन किया गया है 
कि सम्बन्धित कर्मचारी को विधि के अनुसार पदच्युत किया गया है। अन्यथा 


भी पंजाब म्युनिसिपल जनरल रूल्स के नियम (।) में पदच्युति' से अवचार 


या अक्षमता के आधार पर अधिष्ठायी नियुक्ति से हटाया जाना अभिप्रेत है 
मौर उसके अन्तर्गत पंजाब म्युतिसिपल ऐक्ट की धारा 45 की उपधारा (!) 
क अधीन अवचार के आधार पर सेवोन्मुबित भी आती है। आक्षेपित नोटिस 
में स्पष्टतः कमचारी पर अनुशासनहीनता और गेर-जिम्मेदार होने का आरोप 
लगाया गया है । नगरपार्लिक समिति द्वारा इस नोटिस को सेवा से हटाए जाने 
हि आक्षेपित आदेश का एक भाग माना गया है। स्वयं आक्षेपित आदेश में 
वा से हटाए जाने” पंद का प्रयोग किया गया है । इस बात का कोई उस्ले 
नहीं किया गया किक 
धारा 40 के अधीन पारित किया गया है। नगरपालिका ने कर्मचारी को 
सेवोन्मुक्त किया है। ऐसा क्रेवल अधिनियम की घारा 40 के अघीत्त किया जां 
सकता है । अधिनियम की धारा 279 में पंजाब म्युनिसिपल ऐट के निरसन 
` के साथ-साथ उपधारा (2) के खण्ड (क) में यह उपबन्ध किया गया है किं 
उपचि fh Ce jE esr बनाए गए या जारी किए, गए नियम, 
उपविधि आदि, जो अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक “शू प्रवृत्त हों, जहां तक 


मंचारी को सेवोन्मुक्त किया जा रहा है । आक्षेषित आदेश 


' ` वे्वितियम के उपबम्थों से असंगत नहीं हूँ, प्रवृत्त बने रहेंगे और उनके संब 
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नि० प° |984 : पटना - 


बुधु हुशद और अन्य बनाम मंगनी देवी उर्फ आज्ञा देवी 


‘ (Budhu Dushad‘and others Vs. Mangni Devi alias Asha Devi) 


तारीख 2 दिसम्बर, 983 
[न्या० चौ ० सिया शरण सिन्हा] 


बिहार लेण्ड रिफास्सँ एक्ट, 950 (बिहार ऐक्ट 30 ऑफ 950) 
[बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 7950 (।950 का बिहार अधिनियम 30) ] -- 
धारा 6(7), 6(2) तथा 35--अधिनियम की धारा 35 में ऐसी कोई ` भी 
बात नहीं है जो सिविल न्यायालय को हक की घोषणा ओर कब्जे के परिणामी 
अनुतोष के प्रश्‍नों.का विनिइचय करने के लिए अपनो अधिकारिता का प्रयोग 
करने से रोकती हो । धारा 35 विभिन्न प्रकार के वादों के सम्बन्ध में व्यवहृत 
होती है--धारा 6(7) में भी वादी के हक और कब्जे के अधिकार के विवाद्यक 


_ को विनिश्चित करने की सिविल न्यायालय को शक्ति के प्रति कोई निषेध नहीं 


है और न ही धारा 6(2) के. बारे में आनुमानिक रूप से यह कहा जा सकता 
है कि वह सिविल न्यायालय की पुणं शक्ति का निषेध करती है। 

दंड प्रक्रिया संहिता, धारा ।45-इस धारा के अधीन आदेश पारित | 
करने में मजिस्ट्रेट का प्रयोजन भूमि के कब्जे के प्रति किसी पक्षकार' का हक या 
अधिकार विनिश्चित करना न होकर हक या अधिकार के प्रश्‍न को विधि के 
सम्यक अनक्रम में विनिश्चित किए जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से सुरक्षित 
रखना है--झांति-भंग की आशंका उसकी अधिकारिता का आधार होती है और 
उस उद्देश्य से वह उन अधिकारों के निरपेक्ष एक अस्थायी आदेश पारित 
करता है जिनके संबंध में न्यायालय में वाद प्रस्ठुत किया जाएगा और विधि 
द्वारा उपबंधित रीतिं से निपटारा किया जाएगा--तथाकथित आदेश का 
पर्यवसान सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे हुक या अधिकार के सम्बन्ध में डिक्री 


पारित होते ही हो जाता है--इस प्रकार मजिस्ट्रेट का आदेश पुलिस का आदेश 


मात्र होता है और वह हक सम्बन्धी किसी प्रइत को वितिद्चितत नहीं करता । | 
के प्रतिवादियों की प्रेरणा 


के न्‍् “3०५९ * 2) 
सन्‌ ।962 के हकवाद सं० ।3! और ]3 र 
पर अभिपुष्टि के एक ही निर्णय के विरुद्ध सन्‌ ! 973 की द्वितीय अप्रील 
80। और 802 की गईं । दोतों वादों के बादी एक ही थे । सन्‌ ।972 


SN के हकवाद सं० ।3] 
द्वितीय अपील सं० 807 के अपीलार्थी सन्‌ ।962 a की 
में प्रतिवादी थे । इस हकवाद में नालन्दा जिले कें सिलाव त क pr 
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2 बुधु बुच ब० मंगनी देवी उफ आश्चा देवी 


चाले ब्रह्मदांसपुर ग्राम की तौजी सं० []840 के खाता सं० 95 के तीन 
प्लाट, जिनका कुल क्षेत्रफल 52 डेसिमल था, अंतग्रस्त थे। सन्‌ 973 की 
द्वितीय अपील सं० 802 के अपीलार्थी सन्‌ 962 के हकवाद सं० ]32 में 
अतिवादी थे और इस हकवाद में उसी मौजा और तौजी के खाता सं० -[96 के क्‍ 
तीन प्लाट, जिनका कुल क्षेत्रफल 46 डेसिमल था, अंतग्र॑स्त थे । वादी जमींदारी 3 
के निहित होने के समय और उसके पूव वादग्रस्त भूमि के 6 आने के स्वामी | 
थे ओर यह भूमि ]970 के भू-कर सर्वेक्षण में स्वत्वधारियों की सूची में खिदमती 
जागीर क रूप में अभिलिखित की गई थी। दोनों वादों के प्रतिबोदी उन 
व्यक्तियों के वंशज हैं जिनके नाम वादग्रस्त भूमियां खिदमती जागीर के रूप में 
अभिलिखित की गई थीं | 
वादियों का (पक्षकथन यह है कि प्रतिवादियों और उनके पूणो ने 
भ-स्वामियों की अपनी सेवाएं प्रदानं करना बन्द कर दिंया'था और भू-स्वामियों 
ने तथाकथित खिदेमती जागीर का अपनी बोकाश्त भूमियों के रूप में कब्जा 
जैमीदारी के निहित होने से कॉफी समय पहेले ले लिया था और उनका वादग्रस्त 
भूमि पेरे निरन्तर खास कब्जा बना रहा था और इस प्रकार वे अधिनियम की , 
धर 6 के उपॅबँधों के अधीन वादग्रस्त भूमियों के कानूनी अभिधारी बन गए थे . 
श्रतिवादियों ने चादियों के इंस कथन पर आक्षेप करते हुए वर्ष ।956-57 का 
भ्रकौणे मामला सं० 35 दर्ज कर दिया था । जिसकी बाबत वादियों ने यह 
अभिकेथन किया है कि वहे खारिज कर दिया गया था । 
वादग्रस्त प्लाटों का एक भाग भूमि अर्जन अधिनिमम के अधीन अजित 
केर लिया गया था । वांदियों की प्रतिकर के संदाय के बारे में प्रतिवादियों ते 
3 मई, ।952 को आक्षेप किया और उसके पश्चाल्‌ संबंधित खंड विकास 
अधिकारी सें । भई, 7962 के आदेश द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगान, वादियों 
् को किसी नोटिस अथवा उनकी जानकारी के बिना, अपने नाम में निर्धारित करा 
4 'लिंया । इससे व्यंथित होकर वादियों ने यहं घोषणा की जाने के लिए उपर्य 
कीनो वाद संस्थित किए थे कि वादग्रस्त भूमियां जमींदारी के निहित होने की 
„~ तारीख को उनकी बाकाएत भूमियां थीं और वे प्रश्‍नास्पद तजी के स्वत्वा 
होने के कीरण उन .भूमियों के कानूनी अभिधारी बन गए थे । वादियों ने इस 
` अन्नुतोष का दावा किया था कि वादग्रस्त भूमि पर उनके कब्जे की पुष्टिको ० 
उसका पुनः कब्जा दिलाया जाए तथा खंड (वा | 
2 का आदेश अवैध तथा उन पर अन | 
तिवादियों ने लम्बी अवधि तक कब्जाधारी रहै के | 
क्या कि उन्हें प्रतिकूल कब्जे के परिणामस्वरूप दाद 
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अतः न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रशन यह्‌ःथा कि “क्या भूतपूर्व 
स्वत्वधारियों द्वारा इस सम्बन्ध में घोषणा के लिए फाइल किया गया वाद, 
“कि अधिनियम को धारा 6(2) के अधीन पारित आदेश अवैध और अनाबदकर 


जा, तथाकथित अधिनियम की धारा 35 के अधीत वाजित था ।” 


अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेले श्री वैद्यनाथ प्रसांद सं० 2 ने विधि 
के इस सारवान प्रश्न के अतिरिक्त इन दो और. प्रश्नों के भवधारण के लिए 
भी निवेदन किया था कि () कया दंड प्रक्रिया संहिताँ की धारा 45 के 
'अधीन पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए कब्जे की पुष्टि के लिए अपीलाधौन 
डिक्री वैध है, क्योंकि वादी-प्रतयथियों ने उसे अपास्त किए जाने तथा अवच 
"घोषित किएं जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना नहीं की है तथा (2) क्या निचले 
अपील न्यायालय द्वारा अभिलिखित कंब्जा सम्बन्धी निष्कर्ष विधि की दृष्टि 


से मान्य है Fe उसने यह _भी निबेदन किया था कि खंण्डे- विकास अधिकारी 
' द्वारा दियों के पक्ष में लगाने का अवधोरण अधिनियम की धारा 6(2) 


'के अधीन विनिश्चय समझा जाएंगा । वादियों ने तथाकथित विनिश्चये के विरु 
"धारा 278 के अधीन अपील नहीं की थी इसलिए वाद अधिनियम की धारा 35 


के अधीन वर्जित होगा । 


'अभिनिर्धारित--अपीले खारिज को गईं । 


मर वादियों ने जिस अनुतोष की ईप्सा की है उसे इत दो भागों में 
भाजित किया जा सकता है, अर्थात्‌ (:) वादग्रस्त भूमियों पर कब्जे के प्रति हक 


“और कब्जे की पुष्टि के लिए उनके. सम्बन्ध में यह घोषणा करना कि वे 
ः अधिनियम की धारा 6 के अधीन तथाकथित भूमियों के कानूनी अभिधाँसी हैं 
"और (॥) इसके सम्बन्ध में घोषणा करना कि खंड विकास अधिकारी का 


दियों के पक्ष में लगान नियत करने वाला तारीख 7 मई, 962 का 


आदेश उन पर आबद्धकर नहीं है । जहां तक दावाकृत अनुतोष के पहले भाग, र 


Ru + सम्बन्ध है वह्‌ अधिनियम की धारा 35 के दोष के अंतर्गत नहीं आ सकता ब 


शोक इसका सम्बन्ध प्रतिकर निर्धारण नामावली में किसी प्रविष्टि अथवा 


भीष, अथवा अध्याय 2 से 6 तक के अधीन पारित किसी आदेश अथवा किसी 
मामले, जो तथाकथित अध्यायों के अधीत किए गए किसी आवेदन अथवा 


तकी गई कार्येवाहियों की विषयवस्तु है या रहा है, से नहीं है । ऐसी दशा में 


अभुतोष का यह भाग अधिनियम की धारा 35 के दोष के अंतर्गत नहीं आ 


सकता । अनुतोष के दुसरे भाग के सम्बन्ध मं निचले न्यायालयों ने यह निष्कर्ष 


“ला है कि प्रतिवादियों के पक्ष में लगात का निर्धारण करने वाला खण्ड 
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विकास अधिकारी 'का आदेश अवैध. है और वादियों पर आवद्वकर 
नहीं है । (पैरा 8, 70, ।3 और ।4) 


यदि यह मान भी लिया जाए कि लगान के निर्धारण के लिए प्रतिवादियों | 
द्वारा फाइल किया गया तारीख 24 अप्रैल, 957 का पिटीशन अधिनियम की) 
धारा 6(2) के अंतर्गत आएगा तो भी तथाकथित पिटीशन, वादियों को नोटिस | 
के बाद बिहार लॅण्ड रिफाम्सँ रूल्स, 95] के नियम 7(एफ) के उपब 
के अनुसार निपटाए जाने के कारण वादियों पर न्यूनाधिक रूप में आबद्धकर | 
नहीं माना जा सकता | बँद्यनाथ प्रसाद सं० 2 का यह निवेदन, कि विचारण | 
न्यायालय ने खंड विकास अधिकारी द्वारा की गई जिस प्रक्रियात्मक भूल को इंगित | 
किया है उससे आदेश में अवैधता का प्रवेश हो सकता है परन्तु आदेश अधिकारिता- | 
विहीन नहीं माना जा सकता और यदि उसमें कोई अवैधता थी भी तो बह | 
अधिनियम की धारा 8 के अधीन ठीक की जा सकती थी, कुछ आकर्षक है | 
बशर्ते कि यह मान लिया जाए कि प्रतिवादियों' ने लगान के निर्धारण के लिए | 
जो पिटीशन फाइल किया था उसने अधिनियम की धारा 6 की उप्रधारा (2) 
के अधीन एक. कार्यवाही को जन्म दिया था । परन्तु समस्या यह हैःकि पदि | 
वादी विधि की दृष्टि में अनुतोष का प्रथम भाग पाने के हकदार हैं तो बाद « 
अनुतोष के दूसरे भाग के समावेश के कारण विशेष रूप से तब असफल रहीं हो 
सकता जब हक और कब्जे से सम्बन्धित प्रश्‍न के बारे में सिविल न्यायालय # | 
विनिश्चय प्रतिवादियों के पक्ष में लगान का निर्धारण करने में राजस्व प्राधिकारी | 
' के विनिश्चय की अवहेलना करेगा । ऐसी दशा में अधिनियम की धारा 3% | 
जहां तक हक की घोषणा और कब्जे के परिणामी अनुतोष 'का संबंध है | 


वादियों द्वारा संस्थित वाद की पोषणीयता का वर्जन नहीं करती । (पैरा | 6) 
अधिका! | 


यदि कानूनी उपबंधों के परिणामस्वरूप वादियों को कुछ 
प्रोदृभूत हो गए हैं तो वादी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ।45. के अधीर 
कार्यवाही में किए गए . गलत विनिश्चय के कारण उनसे विधारित नहीं किए | 
जा सकते और यदि उन्होंने ऐसे विनिश्चय के अपास्त किए जाते की प्रत्य | 
कोई प्रार्थना नहीं की है तो मामले के तथ्यों के आधार पर और रै 
परिस्थितियों कों ध्यान में रखते हुए उनका वाद खारिज नहीं किया 
सकता । (पेरा 7) त 
[977] ए० आई० आर० ।977 एस० सी० 5: गुरुचरण सिंह Ls 
` द्र बनाम कमला सिंह और अन्य (G97॥०१३7३१ Singh 
CC-0. Nanaji DepguR ४॥४१७ 870 /207४8000१0९१७)/ Ire 
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[:959] ए० आई० आर० 959 एस० सी० 960 : भिका I7 
और अन्य बनाम चरण सिह (Bhinka and others 
Vs. Charan Singh) ° 
का अवलस्् लिया गया । Ne 
[962] ए० आई० आर० 962 एस० सी० 964 : कृष्ण I7 
प्रसाद और अन्य बनाम गौरी किशोरी देवी (९7ishna 
Prasad and others Vs. Gouri Kishori 
D४); और 
{।962] ए० आई० आर० ।962 एस० सी० 9।4 : राजा I7 
शैलेन्द्र नारायण भंज देव बनाम कुमार जगत किशोर 
प्रसाद नारायण सिंह और अन्य (Raja Shailendra 
Narayan Bhanj Deo Vs. Kumar Jagat 
Kishore Prasad Narayan Singh and others) 
प्रभेदित किए गए । ; 
सिविल अपीली अधिकारिता : 973 की अपीली डिक्री सं० 80[ और 802. 
अपर मुंसिफ, बिहार शरीफ के तारीख ।5 सितम्बर, ।965 के 
आदेश की पुष्टि करने वाले प्रथम अपर अधीनस्थ न्यायाधीश, बिहार शरीफ 
के तारीख 20 सितम्बर, 7973 के आदेश के विरुद्ध अपील । 
द्वितीय अपीलों के अपीलाथियों की ओर "'' श्री बैद्यनाथ प्रसाद गा 
से हम 
द्वितीय अपील सं० 807/73 के प्रत्यर्थी ` `` 
सं० । और 2 की ओर से 


सर्वश्री मदन मोहन प्रसाद 
सिंह और राजेन्द्र प्रसाद 


सिन्हा 


द्वितीय अपील सं० 804/73 सें अवयस्क ''' श्री हरेन्द्र नारायण सिन्हा 


प्रत्यर्थी सं° 5, 6 और ।3 की ओर से 

द्वितीय अपील सं० 807/73 में अवयस्क '' श्री अशोक कुमार सिन्हा 
प्रत्यर्थी सं० 7 की ओर से | सं० 4 
द्वितीय अपील सं० 802/73 में अवयस्क '' | श्री मिथलेश कुमार खरे 
प्रत्याथयों की ओर से 
द्वितीय अपील सं० 802/73 में अवयस्क | 
भत्यर्थों की ओर से 


श्री डी० सी० चक्रवर्ती 
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न्या० चो० सियाश्षरण सिन्हा : 


त 


. ये दोनों द्वितीय अपीले दो हकवादों, अर्थात्‌ 7962 के हकवाद ह 
3] और 732 के प्रतिवादियों क्री प्रेरणा पर अभिपुष्टि के एक ही निय रे 
विरुद्ध की गई हैं । ये दोनों ; दवितीय अपीलें एक सांथ सुनी गई हैं भौर झा 
निपटारा एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। 


2. दोनों वादों के वादी एक ही थे। ।973 की द्वितीय अपील पऽ“ 
80] के अपीलार्थी 962 'के हकवाद सं० 73 ! में प्रतिवादी थे । इस हकवाद 
में 52 डेसिमल क्षेत्रफल वाली भूमि अंतग्र॑स्त थी, जिसमें तीन प्लाट, अर्थात्‌ 
प्लाट सं० 87] (27 डेसिमल), प्लाट सं० 638 (7 डेसिमल) और प्लाट 
सं० 294 (4 डेसिमल), थे । ये सभी प्लाट नवनिमित नालन्दा जिले के | 
सिलाव थाने के अंतर्गत आने बाले त्रह्मदासपुर ग्राम को तौजी सं० ]]840 में 
खाता सं० ।95 के थे। 973 की द्वितीय अपील सं० 802 के अपीलाथी | 
962 के हकवाद सं० 32 में प्रतिवादी थे और उस हकवाद में अतग्रत . 
भूमि का क्षेत्रफल 46 डेसिमल था जिसमें तीन प्लाट, अर्थात्‌ प्लाट सं० 69 
(20 डेसिमल, प्लाट) सं० 872 (2 डेसिमल) और प्लाट सं० 2/93 | 
(4 डेसिमल) थे जो सभी उपर्युक्त तोज़ी और मौजा के खाता सं० !96 से. | 
संबंधित थे। 


अपनी सेवाएं प्रदान करना बन्द कर दिया था और र 
म [र का अपनी बाकाश्त भूमि के रूप में 
जौ 


. नजरें गड़ाकर राजस्व. प्राधिकारी के समक्ष इस बारे में कुछ आक्षेप किए थे 


` दावा किया था वह यह था कि उतके वादग्रस्त भूमि पर कब्जे की पुष्टि की र 


` दादियों का वाद डिक 
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लैण्ड रिफाम्सँ ऐक्ट, 950) (बिहार ऐक्ट 30 आफ. ।950), जिसे इसमें आगे 
अधिनियम कहां गया है, की धारा 6 के उपबंधों के अधीन वादग्रस्त भूमियों के 
कानूनी अभिधारी बन गए थे। प्रतिवादियों ने, वादग्रस्त भूमियों पर अपनी लालची 


कि वादग्रस्त भूमियां वादी की कानूनी अभिधृति हैं और उनके द्वारा तद्नुसार | 
वर्ष 956-57 का प्रकीणं मामला सं० 35 दर्ज किया गया था । वादियों ने 
यह अभिकथन किया है कि जांच की जाने पर यह निष्कर्षं निकला था कि 
वादियों का वादग्रस्त भूमि पर खास कब्जा था और इसलिए मामला खारिज कर 
दिया गया था। वादग्रस्त प्लाटों का एक भाग भूमि अजेन अधिनियम के अधीत 
अजित कर लिया गया था।-वादियों को प्रतिकर के संदाय के बारे में प्रतिवादियों 
ने 3 मई, 952 को आक्षेप किया था और उसके पश्चात्‌ संबंधित खण्ड विकास 
अधिकारी से । मई, ।962 के आदेश द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगान वादियों को 
किसी नोटिस अथवा उनकी जानकारी के बिता अपने नाम में निर्धारित करा लिया 
था । अतः वादियों ने यह घोषणा की जाने के लिए उपर्युक्त दोनों वाद संस्थित 
किए थे कि वादग्रस्त भूमियां जमींदारी के निहित होने को तारीख को उत्तकी 
बाकाइत भूमियां थीं और वे प्रश्‍नास्पद तौजी के स्वत्वधारी होते के कारण उत 
भूमियों के कानूनी अभिधारी बन गए थे-। उन्होंने जिस परिणामी अनुतोष का 


जाए अथवा .अनुकल्पी रूप से पुनः कब्जा दिलाया जाए । उन्होंने यह घोषणा 
की जाने की भी प्रार्थना की थी किं खण्ड विकास अधिंकारी का तारीख | मई 
962 का वादग्रस्त भूमिय़ों का प्रतिवादियों 


आदेश अवैध था और उन पर आब्र 


उन्होंने बादियों को अपनी ५ 
वादग्रस्त भूमियों पर निरन्तर कब्जा बता रहा था 
अधिकारी से उनका लगान तियत कराया था । लम्बी. ` 
रहने के आधार पर उन्होने य॑ 5 था.कि उ 
प्रतिकूल कब्जे के परिणामस्वर्प. प्राप्त [हो 

2 > वादियों र 


6. विचारण व 
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` ' बधु दुशद ब० मंगनी देवी उर्फ आज्ञा देवी (न्या० सिन्हा) 


7. इस न्यायालय ने इन दोनों अपीलों को ग्रहण करते समय निम्त- 
लिखित आशय का जो एकमात्र प्रश्‍न विरचित किया था वह ।973 की द्वितीय 
अपील सं० 80] में पारित तारीख 24 अगस्त, ]977 के आदेश सं० ]4 में 
दजं है :-- र 


“क्या भूतपूर्व-स्वत्वधारियों द्वारा इस संबंध में घोषणा के लिए. ~ 
फाइल किया गया वाद, कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम को 
धारा 6(2) के अधीन पारित आदेश अवध तथा अनाबद्धकर था, 
तथाकथित अधिनियम की धारा 35 के अधीन वर्जित: था?” 


अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री बैद्यनाथ प्रसाद सं० 2 ने विधि के इस 
सारवान प्रश्‍न के अतिरिक्त इन दो और प्रश्नों के अवधारण के लिए निवेदन 
किया था, अर्थात्‌ () क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ]45 के अधीन 
पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए कब्जे की पुष्टि के लिए अपीलाधीन डिक्री 
वैध है क्योंकि वादी-प्रत्यथियों ने उसे अपास्त किए जाने अथवा अवैध घोषित 
. किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना नहीं की है, और (2) कया निचले अपील : 
-त्यांयालय द्वारा अभिलिखित कब्जा संबंधी निष्कर्ष विधि की दृष्टि में मान्य है। 


8. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
विद्वान्‌ काउन्सेल को इन दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में निवेदन करने की अनुमति 
प्रदान की गई । वादियों ने जिस अनुतोष की ईप्सा की है उसे सर्वेथा पृथक्करणीय 
अतीत होने वाले इन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
(३) वादग्रस्त भूमियों पर कब्जे के प्रति हक और कब्जे की पुष्टि के लिए उक 

संबंध में यह घोषणा करना कि वें अधिनियम की धारा 6 के अधीत तथाकथित 
 'भूमियों के कानूनी अभिधारी हैं और (¡) इस संबंध में घोषणा, करना कि 

खंड विकास अधिकारी का प्रतिवादियों के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का लगान 

 'नियत करने वाला तारीख ] मई, 962 का आदेश उन पर आबद्धकर ” 

` है श्री बैद्यनाथ प्रसाद सं० 2 के अनुसार अधिनियम की धारा 35 उप 

दोनों अचुतोषों का वर्जन करेगी । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान रखने योग्य र 

' उपबंधों को देखते हुए वाद की असंपोषणीयता के बारेमे | 
न्यायालयों में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी और यह दलौल! 

ने स्वीकार किया है, दवितीय अपील में पहली बारे दी 

` यह्‌ निवेदन किया थां कि. re 


x 


23> ¬ 
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विनिश्चय के विरुद्ध धारा 8 के अधीन अपील नहीं की थी इसलिए वाद 
अधिनियम की धारा 35 के अधीन वजित होगा । । 
9. अधिनियम की धारा 6(2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह 
उपबंधित है :-- | 
*“ग्दि कोई व्यक्ति उपधारा (7) में निदिष्ट भूमियों पर 
खास कब्जे की बाबत अथवा ऐसी भूमियों की सीमा की बाबत किसी 
मध्यवर्ती के दावे को ऐसी भूमियों के तथाकथित उपधारा के अधीन 
लगान के अवधारण से पूर्व तथाकथित उपधारा के अधीन विवादग्रस्त 
बनाएगा तो कलक्टर, आवेदन किए जाने पर, मामले की ऐसी जांच . 
करेगा जैसी वह उपयुक्त समझेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा 
जैसा उसे त्यायसंगत और उचित प्रतीत होगा ।' 


अधिनियम की धारा 35 इस प्रकार है : 
¥##व्रतिकर तिर्धारण नामावली में किसी प्रविष्टि अथवा 


लोप; अथवा अध्याय 2 से 6 तक के अधीन पारित किसी आदेश; 
अथवा किसी ऐसे मामले; जो तथाकथित अध्यायों के अधीत किए गए 
किसी आवेदन अथवा की गई किनहीं कार्यवाहियों की विषयवस्तु है या 
रहा है, के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया 


जाएगा ।” 


#अंग्रेजी में यह इस प्रकार है : हि 
“qf the claim of an intermediary as to AS khas 
nd referred ‘to in sub-section (॥) | 
uch lands is disputed bY any 
frentof such Jands 


possession over the la 
or‘as to the extent ofs 
person prior to the determination ©: 
under. the said sub-section the collector shally 
ke “such inquiry into the matte 


application maX 
ch order as may 


deems fit and pass SU 
justand proper: | 
«No suit shall be DIO! 
respect of any entry in 07 
tion Assessment Il 
under Chapters I 


न 
i0 Vinay बै६ (४ 2 भगनों वो उफ क्षि देवी (न्या० न्हा) | 
` 70. जहां तक दावाक़ृत अनुतोष के पहले भाग, अर्थात्‌ कब्जे के. प्रति 
हक और कब्जे की पुष्टि के संबंध में और अनुकल्पी रूप से पुनः कब्जा दिलाए 
जाने के संबंध में घोषणा करना, का संबंध है वह अधिनियम को धारा 35 के 
दोष के अंतर्गत नहीं आ सकता । इसका संबंध प्रतिकर निर्धारण नामावली में 
किसी प्रविष्टि अथवा लोप, अथचा अध्याय 2 से 6 तक के अधीन पारित किसी 
आदेश, अथवा किसी ऐसे मामले, जो तथाकथित अध्यायों के अधीन किए गए 
“किसी आवेदन अथवा की गई कार्यवाहियों की विषयवस्तु है या रहा है, से 
` नहीं है। ; 

]. हक और उसके परिणामस्वरूप मिलने वाले कब्जे के अनुतोष 
के अवधारण का प्रश्‍न, जिसका अवलम्ब लेने की ईप्सा अपीलाथियों के विद्वान्‌ 
काउन्सेल ने की है, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका न्यायनिर्णयन राजस्व 
प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा 6(2) के उपबंधों के अधीन करना है ।. 

 72. उच्चतम न्यायालय के न्यायमूतियों ने गुरुचरण सिह वनाम कमला | 
सिह और अन्य! वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम 
की धारा 35 में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो सिविल न्यायालय को हक कौ 
घोषणा और कब्जे के परिणामी अनुतोष के प्रश्नों का - विनिश्चय करने के लिए 
अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से रोकती हो । न्यायमूतियों ने यह मत 
भी व्यक्त कियां था कि धारा 35 विभिन्न प्रकार के वादों के संबंध में व्यवहृत | 
होती है । धारा 6(]) में भी वादी के हक और कब्जे के अधिकार के विवाद्यक | 
को विनिश्चित करने की सिविल न्यायालय की शकित के प्रति कोई निषेध नहीं 
है और इसके एक उपसिद्धान्त के रूप में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले. 
वास्तविक कब्जे के दावे के प्रति भी कोई निषेध नहीं है । न ही धारा 6(2) 
. के वारे में आनुमानिक रूप से यह कहा जा सकता है कि वह सिविल न्यायालय 
को पूर्ण शक्ति का निषेध करती है । 
. ` 3. अपीलार्थियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने राजा झैलेख नारायण भेज 
बनाम कुमार जगत किशोर प्रसाद नारायण [सह ओर (अन्य2 तथा . हुण्ण 
अत्य बनाम गौरी किशोरी देवी नामक जिन दो मामलों कां 
था उनके तथ्य प्रस्तुत मामले के तथ्यों से भिन्न हैं और 
नको कोई उपयोगिता नहीं है। राजा शॉलेख सिह 
कुमार जगत किशोर नारायण और अन्य” A 


ई 
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' अन्य कार्यवाही संस्थित करके किसी अधिनियम-बाह्य उपचार का लाभ नहीँ 
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में विषय का संबंध दावा अधिकारी के अधिनियम की धारा [ 8(3) के अधीनः 
विनिश्चय से था जिसमें यह अधिकथित है कि बोडं का विनिश्चय और दावा 
अधिकारी का विनिश्चय, ` बशतें कि उसके विरुद्ध बोडे को अपील न की गई 
हो, अंतिम होगा । अधिनियम की धारा 8 के साथ ऐसी कोई अंतिमता नही" 
जुड़ी है । कृष्ण प्रसाद और अन्य बनाम गोरी किशोरी देवी! वाले मामले में 
न्यायमूतियों ने लेनदारों के दावों के प्रश्‍न के संबंध में कारवाई करते समय यह 
मत व्यक्त किया था कि लेनदारों के दावे दावा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए 
जाने हैं, दावाकर्ताओं को अधिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करता है 
और वे साधारण सिविल अधिकारिता वाले न्यायालय में कोई वाद अथवा कोई 


उठा सकते । निचले दोनों न्यायालयों ने यही एक निष्कर्ष तिकाला है किं 
अपीलाथियों का वाद-संपत्ति पर अस्तित्वयुक्त हक है और उत्का उस पेर 
काफी समय से निरन्तर कब्जा.बनां हुआ है । ऐसी दशा में अनुतोष का यह. 
भाग अधिनियम की धारा 35 के दोष के अंतर्गत नहीं आ सकता । 


[4. अब मैं अनुतोष के दूसरे भाग पर विचार करूंगा जिसके समल 
में निचले न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला है -कि प्रतिवादियों के पक्ष में 
लगान का निर्धारण करने वाला खंड -विकास अधिकारी का आदेश अवैध है 
और वादियों पर आबद्धकर नहीं है। अधिनियम की धारा 6की उपधारा (!)" 
में, विहित तरीके के अनुसार कलक्टर द्वारा अवधारित किए जाते वाले ऋजु, 
और साम्यापू्णे लगान के संदाय के अध्यधीन ऐसी कानूनी अभिधृति के लिए. ` 
उपबन्धों का अधिकथित किया गया है जो उसमें अनुष्यात को गई है । उसके , 
पश्चात्‌ उपरिप्रोद्धत धारा 6 की उपधारा (2) आतीहै। | तह 
75. श्री बँद्नाथ प्रसाद सं० 2 का निवेदन स या कि हालाकि द हु 
अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) कुछ भिन्त संदर्भ में पड 
है तो भी वह इस मामले में लागू होगी क्योंकि प्र ग श 
लगान का ऋजु और साम्यापूर्ण अवधारण अपने पक्ष स क 
अपने पक्ष में कराने में सफल हो गए थे। 
- 6. कतिपय तथ्यं, जो 
साम्पत्तिक हित के बिहार राज्य में _ 
कानूनी अभिधृति के रूप में दाबात 
के लिए पिटीशन फाइल किए | का 


थ ल्‍ कक डिश उ गाती देनी त आशा देवी (न्या० सिन्हा ) 
मामला सं० 35 दर्ज किया गया था । उसमें कब्जे के बारे में जांच की गई 
थो । वह मामला यह निष्कर्ष निकाले जाने पर खारिज कर दिया गया था कि 
वादग्रस्त भूमि पर वादियों का कब्जा था । इसके पश्चात्‌ वादग्रस्त ष्लाटों के 
एक भाग को भूमि अजेन कार्यवाही के अधीन अजित कर लेने की एक घछना 
घटित हो गई थी | जब वादी प्रतिकर की धनराशि लेने गए तो उन्हें पता 
चला कि प्रतिवादियों ने उन्हें प्रतिकर का संदाय किए जाने के प्रति इस आधार E 
पर आक्षेप किए हैं कि संबंधित भूमि उनकी थी और उन्होंने लगान के निर्धारण 
के लिए खंड विकास अधिकारी के समक्ष 24 अप्रैल, ]957 को एंक पिटीशन 
फाइल किया था। खंड विकास अधिकारी ने मामले के गुणागुण पर विचार 
त करके प्रतिवादियों के पक्ष में लगान का निर्धारण कर दिया था और वादियों 
` को उस मामले का न तो कोई नोटिस दिया गया था और न ही उन्हें उसकी 
. कोई जानकारी थी । इस मामले के तथ्यों के आधार पर और इसको परिस्थितियों 
में धारा 6 की उपधारा (2) प्रत्यक्षतः लागू नहीं होती यदि यह मान भी 
लिया जाए कि लगान के निर्धारण के लिए प्रतिवादियों द्वारा फाइल किया 
गया तारीख 24 अप्रैल, 957 का पिटीशन अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा (2) के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तो भी तथाकथित पिटीशन वादियों 
' को नोटिस के बाद बिहार लैण्ड रिफाम्सं रूल्स, 95 के नियम 7 (एफ) के 
'उपबंधों के अनुसार न निपटाए जाने के कारण बैध और वादियों पर न्यूना धिक 
रूप से आवद्धकर नहीं माना जा संकता । बैद्यनाथ प्रसाद सं० 2 का निवेदन 
यह था कि विचारण र्‍्यायालय ने खंड विकास अधिकारी द्वारा की गई जिस 
अक्रियात्मक भूल को इंगित किया है. उससे आदेश में अवैधता का प्रवेश हो 
` सकता है परन्तु आदेश अधिकारिताविहीन नहीं मान्ता जा सकता और यदि 
कोई अवैधता थी भी तो वह अधिनियम की धारा 8 के अधीन ठीक की जा 
सकती की थी । यह तकं कुछ आकर्षक है बशतें कि यह मान लिया जाए कि 


ने लगान के अवधारण के लिए जो पिटीशन फाइल किया था 
अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन एक कार्यवाही को 
का परन्तु समस्या यह है कि यदि वादी विधि की दृष्टि में अनुतोष _ 
हकदार हैं तो वाद अनुतोष के दूसरे भाग क्रे समावेश 
तब असफल नहीं हो सकता जब हक और कब्जे से 

सिविल त्यायालय का विनिश्चय प्रतिवादियों के पक्ष 


जहाँ तक हक की घोषणा भौर 
| संस्थित वाद की 


नल 


आधार पर और उसकी परिस्थितियों को दूँ 
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पोषणीयता का वर्जन नहीं कर सकती । अनुतोष के प्रथम भाग के सम्बन्ध में 
सिविल न्यायालय का संही रूप से किया गया विनिश्चय, जैसा कि ऊपर 
वताया गया है, उपरिनिदिष्ट खंड विकास अधिकारी के आदेश की अवहेलना 
करेगा । अतः यह तर्क असफल होता है । 

77. जहां तक दूसरे तक का सम्बन्ध है, विचारण न्यायालय द्वारा 
अनुज्ञात की गई घोषणा यह है कि जमींदारी के निहित 'होने की तारीख से 
वादग्रस्त भमियां वादियों की रैयती भूमियां हो गई हैं ओर उनके कब्जे की 'एतदू 
द्वारा पुष्टि की जाती है । निचले अंपील न्यायालय ने इसकी पुष्टि कर दी है 
विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के परा 25 में यह मत व्यक्त किया है. कि 
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 के अधीन पारित आदेश खंड विकास 
अधिकारी के आदेश के अनुसरण में प्रतिवादियों को अनुत्त लगाना की रसीद 
प्रर आधारित है और इसलिए वह वादियों पर आबद्धकर नहीं है। यह भी मत 
व्यक्त किया गया है कि उसके अलावा वादियों के पक्ष में - कब्जे के मुदूदे के 
संबंध में जबरदस्त साक्ष्य « मौजूद है अतः यह न्यायालय कब्जे के सम्बन्ध में 
विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से आबद्ध नहीं हैं। यदि कातूती . 
उपबंधों के परिणामस्वरूप वादियों को कुछ अधिकार प्रोदभूत हो गए हैं तो वादी 
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ।45 के अधीन कार्यवाही में किएगए गलत 
विनिश्चय के कारण उनसे विधारित तहीं किए जा सकते और यदि उन्होंने Mp 
प्रक्रिया. संहिता की धारा ।45 के अधीत कार्यवाही 
अपास्त किए जाने की प्रत्यक्षतः प्रार्थेता नहीं को 


और अन्य बनास pe मामले | 
जि मत राह वि हलक 


वड प्रक्रिया संहिता की धरार ]45(6) ` 
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= का पर्यवसान किसी सिविल न्यायालयं द्वारा ऐसे हके या अधिकार कें 
संबंध में डिक्री पारित होते ही हो जाता है और जैसे ही सिविलि 
` न्यायालयं बेदखली का आदेश पारित करता है दांडिक न्यायालय का 
आदेश विस्थापित हो जाता है । अतः मजिस्ट्रेट का ऐसा आदेश पुलिस 
का आदेश मात्र होता है और वह हक संबंधी किसी प्रश्‍न को विनिश्चित 

नहीं करता ।” > 
_ ऐसी दशा में किसी उचित रूप से गठित सिविल वाद में सिविल न्यायालय का 
निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 745 के अधीन पारित अंतिम आदेश के 
अभाव को समाप्त 'कर देगा और उसकी अवज्ञा करेगा तथा वादियों का वाद 
. मार इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने तथाकथित 
आदेश के अभिव्यक्त रूप से खारिज किए जाने की प्रार्थना नहीं की है। इस 


78. तीसरे तकँ का संबंध अपीलाशियों के विद्वान्‌ काउन्सेल की इसं 
शिकायत से है कि निचले अपील न्यायालये ने कब्जे का निष्कर्ष प्रतिबादियों 


द्वारा दिए गए विस्तृतं मौखिक साक्ष्य पर बिचारे किए. बिना अभिलिखित : 


निर्णय के पैरा 27 में मौखिक सास्य को भी चचा की है और उसे पेरे में यह 


= अत व्यक्त किया है कि प्रतिवादियों की ओर से दिया अया भोखिकं और दस्साबेजी 
` सायं “बिल्कुल समाधानप्रद और विरेक्सीय नहीं है ।” 

ह `) पीस काउन्सेल ने पैरा ।8 के अंतिम कुछ 
निचले बपील न्यायालय की निम्नलिखित मंताभिव्यकिति के बरे में 


न्ने हत परेतो कोई सानम नहीँ मिली है जिसके 
मैं ऐसे निष्कर्ष के सम्बन्ध में उसके द्वारा बताए गए कारणों 


« 


rex, 
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दूषित बेच रहेगा, बिशेष रूप से किती ऐसे मामले में चिधिमान्य नहीं ठहराया 
जा सकेता जिसंमें निचले अपील न्यायालय का निर्णय सकारात्मक हो । निचले 
अपील न्यायालय ने तथ्य विषयक निष्कर्ष साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात 
अभिंलिखितं किया है ओर मुझे उसे अपास्त करने का कोई कारण दिखाई नहीं 
देता । अतेः यह तक भी असफल होता है। यु 
. 20. परिणामतः दोनों अपील असफल होती हैं और खारिज की जाती उ 
हैं। दोनों वादों के संबंध में निचले अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री की 
वृष्टि की जाती है । मामले के तथ्यों के आधार पर ओर उसकी परिस्थितियों . 
को दष्टि में रखकर खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है और 
पक्षकारों को इन द्वितीय अपीलों के संबंध में अपना-अपना खर्च वहन करने का 
निदेश दिया जाता है। 


Commences eee NN 


अपीलें खारिज की गह । 


अशोक 


निं० प 7984: कटनो--5. हि 
जामकी देवी बनामधर्मताथ प्रसाद ओर अन्य 
(Janki Devi Vs. Dharamuath Prasad and others) 
तारीख 7 दिसम्बर, ।983 
[त्या० हरि लाल अग्रवाल और एस० शमसुल हसन] 

२ रजिस्ट्रीकरण अधितियस, !908, धारा 35 )- इस धारा ; 
कोई नियम अधिकथित नहीं है कि किसी दस्तावज के तिष्पादक 
जाने की दशा में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के लिए यह्‌ 
'निष्पादक द्वारा निष्पादित किसी सम्पत्ति के 
प्रस्ताबित रजिस्ट्रीकरण के नोटिस की ताम 
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दिया था और उसका रजिस्ट्रीकरण छपरा स्थित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय मे. 
कराया गया था । भगवतिया के अंतरितियों ने यह आवेदन किया था कि वे 
उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाएं । उनका यह आवेदन मंजूर कर लिया 
गया था | प्रत्यथियों ने भी इस आधार पर भगवतिया के स्थान पर 
प्रतिस्थापित किए जाने का आवेदन किया था कि तथाकथित रजिस्ट्रीकृत दान- . 
विलेख के कारण उक्त सम्पत्ति उन्हें न्यागत हो गई थी । अपीलार्थी ने 
तथाकथित दान-विलेख के कपटपूर्ण होने का आक्षेप किया क्योंकि उसके 

_ रजिस्ट्रीकरण.का नोटिस अपीलार्थी को नहीं भेजा गया था। आदाताओं : 
(प्रत्यथियों) . का आवेदन मंजूर, कर लिए जाने पर अपीलार्थी ने अपील 
फाइल को। 


अभिनिर्धारित---अपील खारिज की गई। 


, . रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 35(2), जिसकी इस मामले में सेवाः 
ली गई है, में कोई ऐसा नियम अधिकथित नहीं है कि किसी दस्तावेज के 
निष्पादक की मृत्यु हो जाने की दशा में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के लिए यह | 

आवश्यक है कि वह मृत निष्पादक द्वारा निष्पादित किसी सम्पत्ति के व्ययन संबंधी _ 
दस्तावेज के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के नोटिस की तामील करे । (पैरा 5) 
) ; प्रा 
[:969]| ए० आई० आर 969 एस० सी० ]47 : एम० एल० 5 
अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एच व्येंकट शास्त्री और : 
पुत्नगण तथा अन्य (M. व... Abdul Jabbar Sahib 
Vs. H. Venkata Sastri and sons and others); 
ए० आई० आर० 933 इलाहाबाद 302 : अब्दुल 
अज़ीज़ खान बनाम मुसम्मात कनीज़ फातिमा और एक 


Abdul Aziz Khan Vs. Mst. Kaniz 
a and another) 
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प्रत्यर्थो सं० । और 2 की ओर स्ते `-- सवंश्री' कृषण प्रकाश सिन्हा, 


महेन्द्र प्रसाद भारती और 
ज्योतीनद्र प्रताप सिंह 


प्रत्यर्थो सं० 5 की ओर से “` सवंश्री करुणा निधान केशव ` 
` और भोंकार नाथ सिन्हा 


न्यायालय का निर्णय न्या० हरि लाल अग्रवाल ने दिया । | \ 
न्या० हरि लाल अग्रवाल : 


प्रतिवादी सं० | ने; अंतिम डिक्री के प्रक्रम पर निम्वलिखित 
परिस्थितियों में यह अपील 27 मई, 7970 के उस आदेश के विरुद्ध की है 
जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों का एक विभाजन-वाद में 
मृत वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का आवेदत मंजूर कर लिया था । 


2. शिव साह नामक एक व्यक्ति, जिसकी काफी समय पहले मृत्यु हो 
चुकी थी, की विधवा मुसम्मात. भगवतिया (वादी) ने प्रतिवादी सं० 7 के 
विरुद्ध एक विभाजन-वाद संस्थित किया था जिसमें उसने अपने पति की सम्पदा 
के आधे अंश का दावा किया, था । प्रारम्भिक डिक्री सन्‌ 966 में पारित की | र 
गई थी और वादी की मृत्यु 5 नवम्बर, 969 को हो गई थी, परच्तु यह ' 

ने अभिकथन किया गया है कि उसने मृत्यु से पहले 29 अक्तूबर, 969 को | 
/ प्रत्यथियों के पक्ष में एक दान-विलेख निष्पादित कर दिया था । इश विलेख Fe 
रजिस्ट्रीकरण छपरा स्थित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में किया गया था क्यो ग 

प्रश्तास्पद सम्पत्ति उस कार्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के अंतगत अवस्थित थी । 


3. इसी बीच मुसम्मात भगवतिया की मृत्यु हो जाने पर उसके 
अंतरितियों ने वादियों के रूप में mo जाने काअ 
था, जो मंजूर कर लिया गया था । प्रत्यथियों ते भी इस आधार के 
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i ब० धमनाथ प्रसाद (न्या० अग्रवाल) 


साबित करने के लिए कि प्रश्‍नगत दान-विलेख सम्यक्‌ रूप से निष्पादित किया 
गया था, हमारा ध्यान उन साक्षियों के सांक्ष की ओर आकर्षित किया जिनकी 
-आदाताओं (प्रत्यथियों) ने परीक्षा कर ली थी । साक्ष्य की बाबत उसने यहु 
इंगित करने का प्रयत्त किया कि अनुप्रमाणक साक्षी, अर्थात्‌ वादी के साक्षी 
'सं० | ओर 3, सक्षम नहीं थे क्योंकि वे दान-विलेख के अभिकथित निष्पादन 
के समय उपस्थित नहीं थे । उसने इस बात को भी विवाद्यक बनाने की कोशिश 
की कि मुसम्मात भगवतिया के अंगूठे की छाप के ऊपर हस्ताक्षर का लेखन इस 
तथ्य का योतक था कि उसके अंगूठे की छाप कोरे कागज परली गई थी | 
अंगूठे की छाप किसी विशेष साक्षी के अतृप्रमाणन के बायीं अथवा दायीं ओर. 
होने, अथवा ऐसी ही अन्य बातों क्ले संबंध में यहां-वहां को कुछ असंगतियों के 
आधार पर भी विवाद्यक बनाने की कोशिश की गई है । 


निचने न्यायालय ने इन सभी परिस्थितियों पर सम्यक्‌ रूप से बिचार 

` “किया है । साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुसम्मात भगवतिया के अपनी 

सौतेली पुत्री (अपीलार्थी) से मधुर सेंबंध नहीं थे और वह आदाताओं ( प्रत्यथियों) 

के साथ रह रही थी । विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को प्रत्यथियों के पक्ष में 

जाने, वाली परिस्थिति माना है। अतः इस मामले में मेरे लिए विचारण 
न्यायालय से भिन्न मत व्यक्त करना संभव नहीं है । 


यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने मुसम्मात भगवतियाके 
अंगूठे की छाप का उसके अंगूठे की स्वीकृत छापर से मिलान कराते के लिए कोई 
कदम नहीं उठाया था और आदाताओं की ओर से जिन साक्षियों की परीक्षां 

की गई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन: किया है कि उन्होंने मु ८ 
भगवतिया को प्रदशे-। का निष्पादन करते हुए देखा था । 
ee 5. श्री घोष ने इस एक अन्य मुद्दे पर भी बल दिया था कि दान-विलेख र | 
 रजिस्ट्रीकरण मुसम्मात भगवतिया.की मृत्यु के बाद कराया गया था ओर हे न 
वारिस, अर्थात्‌ अपीलार्थी, को रजिस्ट्रीकरण की बाबत कोई नोटिस नहीं कर , 
रजिस्ट्रीकरण विधि के अनुसार नहीं था। उसने हमार 
अधिनियम की 32 से 35 तक की धाराओं की अ 


. 


- 


न देते हुए उसे खारिज करता हूं। 


'सहदायिकों को सूचना देकः 
भोग i 
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रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 35(2), जिसकी इस मामले में सेवा ली | 
गई है, में कोई ऐसा नियम अधिकथित नहीं है कि किसी दस्तावेज के निष्पादक 
की मृत्यु हो जाने की दशा में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के लिए यह आवश्यक है 
कि वह मृत निष्पादक द्वारा किसी सम्पत्ति के व्ययन संबंधी किसी -दस्तावेज के 
प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के नोटिस की तामील करे । श्री घोष ने अब्बल अज्ञोज्ञ 
खाव बनाम सुस० कनीज़ फातिमा और एक अन्य! वाले मामले और एस० एल० 
अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एच० व्येंकट शास्त्री ओर पुत्रगण तथा अन्य” वाले 
मामले के पैरा 70 का जो अवलंब लिया है, वह एकदम गलत, है और उससे 
उसके तक का समर्थन नहीं होता । 
6. जिन कारणों की ऊपर चर्चा की गई है, उनके आधार पर मुझे इस 
पील में कोई गुणवत्ता दिखाई नहीं देती ओर मैं खच की «बाबत कोई आदेश 


'न्या० एस० शमसुल हसन : 
मैं सहमत हूं । 
अपील खारिज की गई। 


अशोक ` र oN 
नि० प० 984 : पटना--।9 
अन्य 
फुलझड़ो देवी (श्रीमती) और अन्य बनाम मुसम्मात जानकी देवी RE 
{Smt. Phuljbari Devi & others Vs. Mostt Janki Devi & ० 
तारीख 8 दिसम्बर, ।983 
[न्या० अश्विनी कुमार सिन्हा] 
हिन्दू विधि--मिताक्षरा--अविभक्त हिन्दू $ 


में यह उपधारणा को जाती है कि कुट्स्ब 
है--अगर परिस्थितियों से अन्यथा तिऽकषे 
से तियरि 


पृथक्‌ होने को इच्छा के संबंध 


०4 
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जानकी देवी 
`  वादियों ने विभाजन वाद संस्थित किया जिसमें उन्होंने वादपत्र की 
अनुसुची । और 2 में उल्लिखित सम्पत्तियों में 3/4 अंश (परिवाद को 
संशोधित करने के पश्चात्‌) का दावा किया । वादियों का पक्षकथन यह था-क्कि 
लक्षमण महतो के कन्हाई और स्वारथ नामक दो पुत्र थे । स्वारथ की मृत्य, 
जब वह अविवाहित था और कन्हाई के साथ संयुक्त रूप-से रह रहा था, हो 
गई। कन्हाई ने तमाम सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त कर ली । 35 से 36 & 
वर्ष पूर्व कन्हाई की मृत्यु हो गई । उस समय वह्‌ रामधनी महतो, तिलकधारी 
महतो और रामज्ञान महतो नामक अपने तीन पुत्रों के साथ रह रहा था। तीनों 
भाईयों ते.कन्हाई की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त किया । कन्हाई की मृ 
के पश्चात्‌ तीनों भाई बहुत वर्षों तक संयुक्त रूप से रहते रहे । इसके पश्चात्‌' 
संयुक्त रूप से रहते हुए तिलकधारी की मृत्यु हो गई । उसकी कोई सम्तान नहीं 
थी । तिलकधारी की पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी । बाद में रामधनी 
और रामज्ञान का चोका-चूल्हा और कारबार अलग-अलग हो गया । जहां 
तक स्थावर सम्पत्ति का संबंध है वे संयुक्त रूप से रह रहे थे । रामधनी का 
'छबीला नामक एक पुत्र और फुलझड़ी. नामक एक पुत्री थी । वादियों का यह 
“कहना है कि छबीला के अपने पिता रामधनी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे 
क्योंकि उसका पिता अपनी पुत्री फुलझड़ी और उसके पति के प्रभाव में था| 
बाद में 952 के वैशाख मास में रामधनी और छबीला के बीच में विभाजन ४ 
हो गया । दोनों ही भाधे-आधे अंश के हकदार थे । पृथक होने के बावजूद भी 
उनके बीच माप और सीमांकन द्वारा बंटवांरा नहीं हुआ था यद्यपि वे अपते- 
अपने अंशों के अनुसार भूमि पर खेती कर रहे थे। बाद में छबीला की भौ 
मृत्यु हो गई । भगीरथी देवी नामक उसकी एक पुत्री थी और एक पत्ती थी। | 
:छबीला की विधवा की मृत्यु के पश्चात्‌ 'उसकी तमाम सम्पत्ति उसकी पुती 
भगीरथी को विरासत में मिली । उसके कुछ समय पश्चात्‌ रामधनौ की भी 
मृत्यु हो गई । उसके पीछे उसकी पुत्री फुलझड़ी ओर पोती भगीरथी रह गई। ; 
` वादियों का यह कथन है कि फुलझड़ी और भगीरथी अर्थात्‌ पूत्री ओर ०० र 
ते-अपने पिता के अंश के कब्जाधारी बन गए। मुल वादी रामज्ञात की कोई | 
थी । उसकी केवल पत्नी, जानकी देवी थी । वादियों का यह 
इसलिए भगीरथी के पृत्र राम कुमार (मूल रूप से प्रतिवादी 
2) (भगीरथी देवी का पुत्र) को 23002 करने के 
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वादियों द्वारा उसमें से 8 आने के अंश का दावा किया गया । जबकि वादियों 
के अनुसार फुलझड़ी (रामधनी की पुत्री) ओर भगीरथी (रामधनी की पोत्री) 
दोनों ही चार आने के अंश की हकदार थीं । वादियों ने यह भी अभिकथन' 

:~ किया कि यद्यपि माप और सीमांकन द्वारा सस्पत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ 
था तथापि उन्हीं अंशों के अनुसार सम्पत्ति उनके कब्जे में थी । वादियों का यह 
भी पक्षकथन है कि रामज्ञान (मूल. वादी), उसकी पत्नी जानकी (बादी 
संख्या |) ने वादी भगीरथी (छबीला की पत्नी) के पक्ष में 77 अप्रैल, ।979 
को एक दान-विलेख निष्पादित किया । वह सम्पत्ति की मालिक हो गई यद्यपि 
बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ था । वादियों का यह कथन है कि पक्षकारों के. 
बीच विवाद उठ खड़ा होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि विभाजन वाद 
फाइल किया जाए । विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या सम्पत्ति का पहले विभाजन 
हो चुका था ? 
अभिनिर्धारित--अपील खारिज की गई । 


वर्तमान मामले में प्रतिवादियों ने यह सिद्ध नहीं किया कि पक्षकारों का. 
सम्पत्ति पर कब्जा हैं और वे भूमि के अलग-अलग हिस्से पर मालिकाना अधिकार | 
`> का प्रयोग इतने लम्बे समथ से और इस प्रकार कर रहे थे कि न्यायालय यह 
उपधारणा कर ले कि उस भूमि का विभाजनः पहले से ही हो चुका था और उनके , 5 
संबंध में पक्षकारों के अधिकार इस ढंग से निश्चित थे कि वे फिर से विभाजत ' 
करने से निवारित हो गए थे । इस प्रकार प्रतिवादियों के विद्वात्‌ काउन्सेल द्वारा _ 
दी गई दलील को इस मामले से कोई मदद नहीं मिल सकती। वादपत्र के | 
रा 4 में वादियों द्वारा किए गए अभिवाक्‌ का, प्रतिवादी-अपीलाथियों द्वारा ड 
< उनके लिखित कधन के पैरा ।3 में प्रत्याख्यान नहीं किया है। अलग होने का. 
` ® प्रकथन रामधनी और रामज्ञात नामक दो भाईयों के बीच में या और 
छवीला और रामधनी (पुन्न औरपिता) के बीच नहीं था वादपत के 
“पह अभिवाक्‌ किया गया था कि छबीला और उसके पिता रामधनी 
बेट्वारा हुआ था ओर प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों ने, | 


के हा में किए. गए प्रकथनों का उत्तर दे रहे थे 


’ 


E 


a. 
he + उपधारः 
५.८ 2 


i 
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रह जाता । दूसरे, प्रतिवादियों ने वादियों के साक्षियों को, जब उन्होंने सुस्पष्ट 
रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया था कि छबीला अपने पिता से अलग हो गया था। 
इस साधारण कारण से प्रतिपरीक्षा नहीं की थी । उनके द्वारा दिए गए लिखित 
कथन में स्वीकार कर लिया गया था कि छबीला और रामधनी के बीच बंटवारा 
हो गया था। प्रतिवादी-अंपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल की यह दलील है कि 
इस निष्कर्षं के अभाव में कि छबीला ने-कभी संसूचना देकर अपने पिता से 
अलग होने की इच्छा जाहिर की थी, यह बात कि छबीला भौर रामधनी के 
बीच कोई भलगाव हुआ था द्वितीयअपील में आबद्धकर नहीं है और प्रतिवादी- 
- अपीलाथियों की स्वीकारोवित की दृष्टि से कोई बल नहीं रखती है। यह 
भली-भांति सुस्थापित है कि संयूक्त हिन्दू कुटुम्ब का कोई भी सदस्य किसी 
निश्चित ओर स्पष्ट घोषणा द्वारा अलग हो सकता है और बह अपने अंश को 
: अलग से भोग सकता है। विधि की प्रतिपादना भली-भांति सुस्थापित है कितु 
_ वर्तमान मामले में प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन में इस बात. का 
प्रत्याख्यान नहीं किया है कि छबीला अपने पिता रामधनी से अलग हो गया 
था । (पैरा ।4, 5 और 6) ; 
in कर पैरा । 
[।952] ए० आई० आर० 952 पटना 382: छत्रधारी LA 
महतो ओर अन्य बनाम अखिलेशवर महतो और अन्य 
(Chatradbari Mahto and others V5 
Akhileshwar Mahto and others) दः 
से असहमति प्रकट की गई । 
[7956] ए० आई० आर० ।936 पटना 68: मुखरत राय 
5: ओर अन्य बनाम चन्द्रदीप सथ और अन्य (Mukhran 
Rai and others Vs. Chandradip Rai and 


` स्वारथ नामक दो पुत्र थे । स्वारथ की मृत्यु, जब वह अविवाहित 
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अपीलाथियों को ओर से 5 सर्वश्री आर० एस० चटर्जी 


और नरेश कुमार सिन्हा 
प्रत्ाथयों की ओर से , ' श्री शर्शिःशेखर द्विवेदी 
न्या० अध्विती कुमार सिन्हा : 


यह द्वितीय अपील प्रतिवादियों द्वारा उस निर्णय के विरुद्ध की गई है 
जिसमें विभाजन वाद को मंजर किया गया था । 


2. मूल वादी रामज्ञान महतो की वाद के लम्बित रहने के दौरान 
मृत्यु हो गई थी ओर उसके स्थान पर उसको पत्नी जानकी देवी और भगीरथी 
देवी के पुत्र राज कुमार महतो को प्रतिस्थापित कर दिया गया । भगीरथी देवी i 
प्रतिवादी संख्या 4 थी, जिसके पक्ष में पूर्वकथित जानकी देवी (मूल वादी 
रामञ्चान महतो की पत्ती) ने दिनांक ।7 अप्रेल, ]979 को एक दानः विलेख\ 
निष्पादित किया था । बाद में उसे वादी.संख्या 3 बनाया गया । भगीरथी देवी 
के पुत्र, राम कुमार महतो को, जो कि आरम्भ में प्रतिवादी था, वादी संख्या 2 
के रूप में वादियों के वर्ग में रख दिया गया । इस प्रकार तीत वादी थे, जानको. 
देवी (मूल वादी, राम ज्ञात महतो को पत्ती), भगीरथी देवी ओर राम कुमार 
महतो (भगीरथी देवी का पुत्र) । ; 


3. वादियों ने विभाजन वाद संस्थित किया जिसमें उन्होंने वादपत्र की 
अनुसूची ] और 2 में उल्लिखित सम्पत्तियों में से 3/4 अंश (वादपत्र को 
संशोधित करने के पश्चात्‌) का दावा किया । 


4. वादियों का पक्षकथत यह था कि. लक्ष्मण मह॒तो के 
के साथ संयुक्त रूप से रह रहा था, हो गई। कन्हाई ते 
उत्तराधिकार में प्राप्त कर ली । 35 से 36 वर्ष पूर्व कन्हाई की 
उस समय वह रामधनी मह॒तो, तिलकधारी 
अपने तीत पुत्रों के साथ रह रहा था। त॑ 
विरासत में प्राप्त किया । कन्हाई की मुए 
तक संयुक्त रूप से रहते रहे । इ 
तिलकधारी की मृत्यु हो गई । उसकी 
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पुत्र और फूलझड़ी नामक एक पुत्री थी। वादियों का यह कहना है कि छबी 
अपने पिता रामधनी के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं थे क्योंकि उसका पिता हे 
गो पा उसके पति के प्रभाव में था । बाद में 952 के वैशाख मास 
सा हे ET बीच ही विभाजन हो गया (अर्थात्‌ पिता और पत्र 
2 हे हा के 5 आधे-आधे अंश के हकदार थे । पृथक्‌ होने के बावजूद भी A 
प और लीनः द्वारा बटवारा नहीं हुआ था यद्यपि वे अपने-अपने 
ह भि पर खेती कर रहे थे। बाद में छवीला की भी मृत्यु हो 
र ह Fs उसकी एक पुत्री थी और एक पत्नी थी । छबीला 
pr हा के पश्चात्‌ उसकी तमाम सम्पत्ति उसकी पुत्री भगीरथी को 
र क । उसके कुछ समय पश्चात्‌ रामधनी की भी मृत्यु हो गई। 
ल ह जो फूलझड़ी और पोती भगीरथी रह गई । वादियों का यह 
क ल और भगीरथी अर्थात्‌ पुत्री और पौत्री अपने-अपने” पिता 
oo ज चल रही थीं। मूल वादी रामज्ञान की कोई संतान नहीं 
र र त्नी, जानकी थी । वादियों का यह कहना है कि उन्होंने इसलिए 
Se ह 5 कुमार (मूल रूप से प्रतिवादी और जिसे बाद में वादी 
द या) (भगीरथी के पुत्र) को अपनी देखभाल करने के लिए 
sn लिया । वादियों का यह अभिकथन है कि फुलझड़ी (रामधती 
उनी और उसके पुत्रों) द्वारा उनको तंग .किया जा रहा था। 
ह i की अनुसूची | में पैतृक और साथ ही साथ दिह-बसगिट 
i "मालित थी और वादियों द्वारा उसमें से 8 आने के अंश का दावा किया . 
Me जबकि वादियों के अनुसार फूलझड़ी (रामधनी की पुत्री) और भगीरथी . 
a (रामधनी की पोत्री) दोनों ही चार आने के अंश की हकदार थीं। वादियों ' 
` "यह भी अभिकथन किया कि यद्यपि माप और सीमांकन द्वारा सम्पत्तियों 
5 Fd नहीं हुआ था तथापि उन्हीं अंशों के अनुसार सम्पत्ति उनके कब्जे | 


6. वादियों का यह भी पक्षकथन हैं कि रामज्ञान (मूल वादी), उसकी | 
नकी (वादी संख्या !) ने वादी भगीरथी (छबीला की पत्नी) के पक्ष 
एक दान-विलेख निष्पादित किया। वह सम्पत्ति की 
वारा सही ढंग से नहीं हुआ था । वादियों का यह 
ठ खड़ा होने के कारण यह आवश्यक हूं 
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वादियों द्वारा फाइल किया गया वाद हक ओर कब्जे में एकता के अभाव में 
. अवश्य असफल हो जाना चाहिए । उन्होंने यह दलील भी दी आंशिक बंटवारे के 
कारण भी वाद खारिज किए जाने योग्य है । प्रतिवादियों ने यह दलील दी कि 
छबीला को दो पत्तियां थीं, भगीरथी (मूल प्रतिवादी संख्या 4) पहली पत्नी 
¬ थी ओर उसको मृत्यु के पश्चात्‌ छबीला ने एक दूसरी स्त्री से विवाह किया 
और क्योंकि उससे उसको कोई संतान नहीं थी इसलिए उसने छबीला की मृत्यु / 
के पश्चात्‌ दूसरे गांव के एक पुरुष से विवाह कर लिया। इस प्रकार प्रतिवाद 
करने वाले प्रतिवादियों, का यह कथन है कि छबीला की सम्पत्ति रामधनी के 
कञ्जे में थी और भगीरथी के कब्जे में वह सम्पत्ति कभी भी नहीं रही थी । 
प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों का यह पक्षकथन भी है कि फुलझड़ी (रामधनी 
की पुत्री) और फुलझड़ी का पुत्र :रामधती द्वारा निष्पादित दानबविलेख के आधार 
पर रामधनी की सम्पत्ति पर काबिज थे । प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों के 
अनुसार फुलझड़ी और उसके पुत्र ग्रहण ते, जिन्होंने दान-विलेख के आधार पर 
रामधनी की सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किया था, दान में प्राप्त सम्पत्ति को 
अलग से रखा था । प्रतिवादियों के अनुसार रामज्ञान ने, (मूल वादी) ग्रहण 
(प्रतिवादी संख्या 2) के पुत्र श्रीराम को गोद ले लिया और इसलिए वह उसके | 
भौर उप्तकी पत्नी के साथ रह,रहा था। 


8. प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों का यह कथन है कि उन्हें पता _ 
चला है कि ज़ानकी (मूल वादी राम ज्ञान के स्थान पर प्रतिस्थापित) 2 है 
-के अंश को हथियाने के लिए प्रतिवादी सं० 4 (भगीरथी) (जिसे बाद ह 
*सं० 3 बनाया गया या) के पक्ष में एक दान-विलेख निष्पादित i LR 
करने वाले प्रतिवादियों का यह भी कहता है कि वादी जानकी hs 
अतिरिक्त पूर्ण सम्पत्ति के संबंध में दानःविलेख निष्पादित ER 
` अधिकार नहीं है। इस प्रकार श्रीराम के अंश प॒र किसी प्रकार 
नहीं पड़ा था ओर उसे पक्षक्रार नहीं बनाया गया हि इसलिए 

हो गया था। क कर , 

9. प्रतिवाद, करने वाले प्रतिवादियों र 
था कि वादगत सम्पत्ति कभी भी संयुक्त पर्द 
` , प्रतिवादियों के कथनानुसार रामध्चनी ओर 
पहले ही विभाजन कर लिया था और 
आधार पर सम्पत्तियाँ 

` ' भाई) की मूत्यु के. 
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३ देखभाल करते थे। प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों ने यह दलील दी न 

छबीला कभी भी अपने पिता (रामधनी) से अलग नहीं हुआ था । उसकी अपने 

पिता के साथ संयुक्त रूप से रहते हुए, मृत्यु हुई थी । प्रतिवाद करने वाले 

प्रतिवादियों ने इन अभिवाकों के साथ यह अभिवाक किया कि वादियों के साथ 

हक. और कब्जे में एकता का अभाव था और इसलिए यह खारिज किए जाने | 
योग्य हैं । 

70. विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री कर दिया और यह आदेश - 
दिया कि आारम्भिक डिक्री तैयार की जाए । उसने यह अभिनिर्धारित किया कि 
छबीला अपने पिता रामधनी के जीवन काल में ही उससे अलग हो गया था (ऐसा है 

४ कि शब्द “विभाजन” गलती से लिखा गथा था क्योंकि वादियों ने “अलग होने” 
का अभिवाक किया था और ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय के : 
निर्णय के पैरा 5 के अंत में त्युक्त “अलग होने” शब्द के स्थान पर गलती से 
“विभाजन” शब्द लिखा गया है ।) प्रतिवाद करने बाले प्रतिवादियों द्वारा सुनाई 
गई गोद लेने को कहानी सही नहीं थी और विचारण न्यायालय ने यह 
अभिनिर्धारिंत.किया कि जानकी (वादी सं ०) को न्याथिकतः यह. हक प्राप्त था. 
कि वह किसी भी ढंग से किसी को भी अपने पति की सम्पत्ति को अंतरित कर 
दे । विचारण न्यायालय ने प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों के इस अभिवाक को . 
नामंजूर कर दिया कि आवशयक पक्षकार (श्रीराम) के असंयोजन के कारण 
वाद विधि की दृष्टि से अवैध था क्योंकि प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों द्वारा 

'गोद लिए जाने के अविभाक के बारे में यह अभिनिर्धारिंत. किया गया था कि 
बह्‌ सही नहीं था ओर अंत में विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया 
कि वादियों ने संयुक्त कब्जे और हक को साबित कर दिया है और, इम लिष्कर्षों 
के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री कर दिया । ्रतिवादियों ते 
.. अपील फाइल की । अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष की 
पुष्टि कर दी कि वादी संयुक्त हक और कब्जे को साबित करने में सफल भी हो 

गए ए कि वादियों ने अभिकथन किया है, अपील न्यायालय ने यह भी 

ऊ भिनिः धारित कर दिया कि छबीला अपने पिता से अलग हो गया था ओर " 

न्यायालय य के निष्कर्ष से सहमते होते हुए प्रतिवादियों की अपीलों | 


fio = 
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साक्षी ) इस प्रभाव कें अपने साक्ष्य कि भूकम्प के 5 वर्ष के पश्चात्‌ 
रामधनी और रामज्ञान के बीच विभाजन हो गया था ओर यह तथ्य 
कि कुछ सम्पत्ति वाद के पक्षकारों द्वारा अलग से वेची गई थी (वादी 
के अपने पक्षकथन के अनुसार) । विधि की दृष्टि से इससे यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि पहले से ही विभाजन हो चुका था (जसा कि 
प्रतिवाद करने वाले: प्रतिवादियों द्वारा अभिकथन किया गया है) + 
अगर ऐसा ही है तो विभाजन के लिए किया गया दूसरा वाद चलने 
योग्य नहीं था । ~ 
दूसरा, अपीलार्थी के विद्वात्‌ काउन्सेल ने यह तिवेदन किया था 
कि वादियों द्वारा उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों से विधि को 
दृष्टि से यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि रामधनी और छबीला, 
५ के मध्य किसी प्रकार का अलगाव हु आथा ओरं यह इसलिए भीं कि जब 
निचले अपील न्यायालय का इस प्रभाव का निष्कर्ष नहीं है कि छबीला 
ने कभी भी अलग होते की इच्छा अंभिव्यकत की. थी या उसने अन्य ७४४: 
सह-अंशधारियों को अलग होने के आशय की संसूचना दी थी।इस | 
प्रकार अपीलाथियों के विद्वानू काउन्सेल ते यह निवेदन किया कि उसका 
यह निष्कर्ष कि रामधनी और छबीला अलग ही गए थे, द्वितीय _ 
अपील में बाध्यकर नहीं था और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है + हे 
¡2. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान काउन्सेल के। प्रथम, निवेदन का 
ब कों काउन के पैरा 4 की ओर मेरा ध्यान _ 
संबंध है, वादियों के विद्वात्‌ काउन्सेल ते परिवाद A 
दिलाया, जिसमें यह लिखा है झर °, दम 
मुई व. रामधनी महतो र 
लिया 


“यह कि उसके बाद में मु । 
। खाना-पीता अलहंदा करे ` 


इस प्रकार वादी प्रत्यथियों के विद्वत्‌ 
. में चूल्हा-चौका और कारबार असग होने 
का अभिनाक किया गया है तथापि अतिव 
- लिखित कथन में इसका प्रत्याख्याता 
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` से यह अभिवाक भी स्वीकार हो गया है कि सम्पत्तियां संयुक्त ही बनी रहीं । 
वादी प्रत्यथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह निवेदन भी किया है कि यह सही है 
कि छबीला की मृत्यु 947 के पश्चात्‌ हुई थी अर्थात्‌ स्त्रियों का सम्पत्ति पर 
अधिकार अधिनियम (वीमेन्स राइट टु प्रापर्टी ऐक्ट), 937 के प्रवृत्त होने के 
पश्चात्‌ छबीला की विधवा को सीमित सम्पदा प्राप्त हुई थी जो बाद में हिन्दू 
` उत्तराधिकार अधिनियम, 7956 के अनुसार उसकी आत्यंतिक सम्पदा बन गई 
थी । विधवा की मृत्यु के पश्चात्‌ छबीला की पुत्री भगीरथी ही इसे प्राप्त कर 
सकती थी ओर उसी ने सम्पत्तियां प्राप्त कीं । प्रत्यथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने 
मेरा ध्यान-वादपत्र के पैरा 5 की ओर दिलाया, जिसमें यह लिखा था :-- 


“यह कि रामधनी महतो के एक लड़का छबीला महतो ओर एक 

_. लड़की फूलझड़ी.मुहृआ अलेहा संख्या ! हुई । रामधनी महतो अपनी 
लड़की फुलझड़ी व दामाद विश्वनाथ महतो के कावू व बाजू में रहते 
थे । जिस कारण छबीला महतो की अपने पिता से नहीं पटती थी और 
घर में बार-बार झगड़ा-फसाद हुआ करता था। वासबब जिसके 
बडारमिया रामधनी महतो व छवीला महतो माह वैशाख सन्‌ ]952 
में अलेहदगी हुई जिससे जायदाद हिस्सा रामधनी महतो आधा हिस्सा 
छबीला महतो व आधा हिस्सा, रामधनी महतो का । परायी चाचा व 
उसी समय से रामधनी महतो व छबीला महतो बेलाबाट अपनी-अपनी 
सुविधा के मुताबिक अलग-अलग जोत आवाद अप्रने-अपने हिस्साधारी 
के मुताविक करने लगे |: वाज्या रहे कि राम्रधनी महतो की अपनी 
पत्नी रामधनी महतो की जिन्दगी में ही मर गई थी । छबीला महतो 
भी अपनी स्त्री और एक लड़की भगीरथी देवी मुहआ अलेहा को 
छोड़कर मर गए ओर छबीला महतो का मुतरफा उनकी पत्नी के मरते 


भ प्रत्याख्यान नहीं किया गया है और उन्होंने लिखित 


. केवाद उनकी एक मात्र पुत्री व वारिस भगीरथी देवी को मिला है ।” 


“ie 


कथन की .ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया ._ 


। गई प्रेथम अपील का समथन नहीं करता 
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के थोड़े. दिनों के बाद ही छबीला महतो की मृत्यु हो गई व इनकी दसरी 
स्त्री ने बड़े टेलपा के महाबीर महतो के साथ शादी कर ली और इस 
प्रकार महतो के मरने पर सारी जायदाद रामधनी महतो के 
दखल कब्जे में रहता चला आया ।' हि 
कदी-अत्यर्थियों के विद्वान्‌ काउन्सेल का यह कहना है कि दो न्यायालयों ने एक ही | 
प्रकार से यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि वादियों ने संयुक्त हक ओर 
कब्जे को अपने पक्ष में साबित कर दिया है इसलिए यह न्यायालय तंथ्य संबंधी! 
इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । | । 

3. वादी-प्रत्यथियों ने यह दलील दी कि यह पता लगाना तथ्य संबंधी 
प्रश्‍न है कि छवीला और उसका पिता अलग हो गए थे । और चूंकि दो 
न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया था कि छबीला अपने पिता, रामधनी के 
जीवनकाल में ही उससे अलग हो गया था इसलिए द्वितीय अपील द्वारा इसमें | 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । 

।4. प्रतिवादी-अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने अपनी प्रथम दलील | 
के (जैमा कि ऊपर बताया गया है) समर्थन में छत्रधारी महतो ओर अन्य बनाम | 
अखिलेइवर महतो और अन्य', मुलरन राय और अन्य बनाम चन्दर दीप राय और ` 
अन्य? और रास जोगेश्वर बनाम गजाधर? वाले मामलों का अवलम्ब लिया। _ 
मेरा यह मत है कि छत्रधारी मह॒तो बनाम अखिलेशवर महतो और अन्य वाले _ 


मामले का विनिश्चयाधारं त्रतिवादी-अपीलाथियों के विद्वात्‌ काउ्सेल द्वार दी 
है । इस मामले में यह अभिनिर्धार 


र हे र “जब या तो यह सिद्ध हो जाता है या स्वीकार कर 
.. है कि एक बार विभाजन हो चुका है ती यह उपधा 
कि पक्षकारों और सम्पत्तियों दोनों ही के संबंध 
च॒का था और इस प्रकार की उपधारणा नहीं 
को'विभाजन से अलग कर दिया गया 
खण्डनीय है और इसकी विश्वसनी 
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है। प्रतिवादी-अपीलारथी के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा अवलम्ब लिए गए मामले और 
वर्तमान मामले में यही अन्तर है उस मामले में जो एकमात्र प्रश्‍न अवधारित किया 

` _ जाता था वह यह था कि पूर्वतन विभाजन के संबंध में चाहे वह कुछ सम्पत्तियों 
के बारे में ही हो, ओर जिसे स्वीकार कर लिया था या जो सिद्ध किया जा 
चुका था, क्या उपधारणा थी । यह सही है कि वर्तमान मामले में ` प्रतिवादियों 
ने यह अभिवाक किया है_कि पहले से ही विभाजन हो चुका है परन्तु यह न तो 
वादियों द्वारा स्वीकार किया गया है और न ही प्रतिवादियों द्वारा मौखिक रूप 
से या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए मेरे विचार से 
छत्रधारी महतो बनाम अखिलेइवर महतो! वाला मामला प्रतिवादी-अपीलार्थी 
की कोई सहायता नहीं करता । प्रतिवादी-अपीलाथी के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा 
जिस दूसरे मामले का अवलम्ब लिया है वह राम जोगेशवर बनाम गजाधर? वाला 
मासला है और यह भी उसकी कोई सहायता नहीं करता है क्योंकि इसमें केवल 
अह अभिनिर्धारित किया गया था :-- ~ F 


च “मिताक्षरा विधि द्वारा नियंत्रित कुटुम्ब के बारे में प्रथमदृष्टया' 
. उपधारणा यह है कि उनकी प्रास्थिति संयुक्त होती है और यह - 
उपधारणा तब तक बनी रहती है जब तक कि मामले की परिस्थितियों 
से अन्यथा निष्कर्ष न निकले। इसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि. 
मिताक्षरा विधि से नियंत्रित कुटुम्ब का कोई भी सदस्य अपनी 
वैयक्तिकं स्वेच्छा का प्र योग करते हुए अपनी-अपनी संयुक्त प्रास्थिति के _ 
पृथक्करण के बारे में सुस्पष्ट शब्दों में अपने सह अंशधारियों को सूचना" 
र दे सकता है ओर अलग होने के पश्चात्‌ सहस्वामी किराएदारों के रूप 
5m में इकठ्टे रह सकते हैं या कुट्म्ब की सम्पत्ति को माप और सीमांकन 
ह द्वारा बांट सकते हैं और ऐसा विभाजन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से 
. बिना किसी लिखित लिखत के हो सकता हैं ।” 

बात समझ नहीं आती कि प्रतिवादी-अप्रीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल 
मामले का अवलम्ब क्यों लिया है? इसके तथ्य स्पष्ट रूप से प्रभेदनीय 
 प्रतिवादी-अपीलाथियों कों इस मामले से कोई मदद नहीं मिल | 
बनाम चंद्रदीप राय” वाला मामला भी स्पष्ट रूप से. 
` में वादियों ने यह अभिवाक्‌ किया था कि वादी और | 


FE ] 


ही 6 


- -तियंत्रित होते थे और जिन सम्पत्तियों का बंट्वारा चाहा गया है वे सभी 


` अपील में आबद्धकार नहीं है क्‍योंकि वादी 
` करने में असफल रहे हैं कि छबीला ङ्गी 
कोयी ओर छबीला 
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प्रतिवादी एक ही संयुक्त परिवार के सहदाग्रिक थे और वे मिताक्षर विधि द्वारा 


सम्पत्तियां संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्तियां थीं। दूसरी ओर प्रतिवादियों ने यह . 
दलील दी कि वाद संस्थित करने से काफी समय पूर्व ही कुटुम्ब का विभाजन हो 
चुका था और सम्पत्तियों का “विभाजन बाद से 90 वषे पूर्व हो चुका था। 
विचारण न्यायालय और निचले न्यायालय दोनों ने ही यह अभिनिर्धारित किया 
था कि पक्षकार वाद संस्थित किए जाने से बहुत वषो पुवं अलग हो गए थे ओर 
निचले अपील न्यायालय ने पक्षकारों के इस पक्षकथन पर भी विश्वास नहीं किया 
-कि विभाजन लगभग 90 वषं पूर्व हो चुका था । इस मामले में निचले अपील 
न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था. कि पक्षकारों के बीच औपचारिक 
रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ थो और इस न्यायालय के समक्ष यह दलील दी 
गई थी कि अलग से रहते हुए भी सहअंशधारी उत सम्पत्तियों का माप और 
सीमकांन द्वारा बंटवारा किए जाते की मांग कर सकते हैं जिनका विभाजन नहीं 
"हुआ था । उस मामले में पक्षकार सम्पत्ति पर काबिज श्रे और वे भूमि के अलंग- 
अलग हिस्सों पर इतने लम्बे समय और इस प्रकार से मालिकाता अधिकार का EE 
प्रयोग कर रहे थे कि यह अभिनिर्धारित किया गया था. कि न्यायालय यह ' | 
उपधारणा कर सकता है कि वे भूमियां पहले से ही विभाजित हो चुकी थीं और | 
उनके संबंध में पक्षकारों के अधिकार इस प्रकार निश्चित हो चुके थे कि वे 
उनका फिर से विभाजन' करने से निवारित करते हैं। वर्तमान भासला स 
प्रतिवादियों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि पक्षकारों का उस पर कब्जा हैओर वे 
भूमि के अलग-अलग हिंस्से पर मालिकाना अधिकार का प्रयोग इतने लम्बेसमय 
से और इस प्रकार कर रहे थे कि न्यायालय यह उपधारणा कह ले 2 5 
भूमि का विभाजन पहले से ही हो चुका था और उनके संबंध में पक्षकारों डी 
अधिकार इस ढंग से निश्चित थे कि वे फिर से विभाजन करने से निवारित न हो Fe 
गए थे । इस प्रकार मेरे विचार से प्रतिवादि के विद्वान्‌ काउन्सेन द्वारादी 
गई दलील को इस मामले से कोई मदद नहीं मिल सकती। ` | 


]5. अब प्रतिवादी-अपीलाथियों ० विद्वान्‌ का 
दूसरी अगील पर विचार किया जाता शष है। रु कर 
विद्वान काउन्सेल ने यह दलील दी है कि यह नि 
रामधनी से उसके जीवनकाल में ही अलग 


ह 
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संसुचना दी थी | प्रतिवादी अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह तकं दिया 
कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह सिद्ध नहीं होता है कि छबीला 
ओर उसके पिता रामधनी के बीच कभी अलगाव हुआ था । प्रतिवादी- 
अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह मान लिया है कि अगर यह मान लिया 
जाए कि यह्‌ निष्कर्ष निकाला गया था कि छबीला अपने पिता रामंधनी के 
- जीवनकाल में ही अलग हो गया था और इस न्यायालय द्वारा इसमें दखल नहीं «& 
दिया गया है तो उस दशा में _प्रतिवादी-अपीलाथियों को पर्याप्त कठिनाइयों 
का सामना करना पड़.सकता है। EE 


6. मैंने वादपत्र के पैरा 4 में वादियों द्वारा किए गए अभिवाकको |. 
पहले ही उद्धत कर दिया है जिसका प्रतिवादी-अपीलाथियों द्वारा उनके | 
लिखित कथन के पैरा 3 में प्रत्याख्यान नहीं किया है। अलग होने का यह 
प्रकथन रामधनी और रामज्ञान नामक दो भाइयों के बीच में था और छबीला 

, ओर रामधनी (पुत्र ओर. पिता) के बीच नहीं था । वादपत्र के पैरा 5 में यह 
अभिवाक.किया गया था कि छबीला और उसके पिता रामधनी के बीच बटवारा | 
हुआ था और जसा कि ऊपर बताया गया है कि प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों 
ने, जब वे वाद के पैरा 5 में किए गए प्रकथनों का उत्तर दे रहे थे, इस तथ्य से 
इनकार नहीं किया है। प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन | 
के पैरा 74 में वादपत्र के तथ्य संबंधी इस अभिवाक के बारे में कुछ नहीं कहा 
है कि छबीला और रामधनी के बीच बंटवारा हुआ था .। इस प्रकार विधित! | 
_ यह उपधारणा की जाएगी कि छबीला और रामधनी (बाप और बेटे) के अलग | 
होते के तथ्य को प्रतिवादियों ने स्वीकार कर लिया था । ऐसी स्थिति होने के 
कारण प्रतिवादी-अपीलाथियों के द्वारा दी गई दूसरी दलील में .कोई बल नहीं 
रह्‌ जाता । दूसरे, प्रतिवादियों ते वादियों के साक्षियों की,, जब उन्होंने सुस्पष्ट | _ 
_ रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया था कि छबीला अपने पिता से अलग हो गया था। | 
इस साधारण कारण से प्रतिपरीक्षा नहीं की थी, जैसे कि ऊपर बताया गया है; | 
उनके द्वारा दिए गए लिखित कथन में स्वीकार कर लिया गया था कि 
और रामधती के बीच बटवारा हो गया था। प्रतिवादी-भपीला्थिय | 
काउन्सेल की यह दलील है कि इस निष्कर्ष के अभाव में किं बीला 


द्वितीय अपील में || _ 
कारोक्ति की दृष्टि थे | 


पी १ sthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नि० प० 984-— 48 


और वह्‌ अंपने अंश को अलग से भोग सकता है। प्रतिवादी-अपीलाधियों के 
विद्वान्‌ काउन्सेल ने ए० राघवास्सा और एक अन्य बनाम ए० चेन्चम्मा और एक 
अत्यः का अवलम्ब लिया था। मेरे विचार से विधि की प्रतिपादना भली-भांति 
सुस्थापित है परन्तु वतमान मामले में प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन में इस 
बात का प्रत्याख्यान नहीं किया है कि छवीला अपने पिता रामधनी से अलग हो 
“गया था। मामले के दृष्टिकोण से ए० राघवाम्मा ओर एक अन्य बनाम ए० | 
चेन्चम्मा और एक अन्य! वाला मामला भी प्रतिवादी-अपीलाथियों की कोई 


' सहायता नहीं करता है । 


. 7. यह भी भली-भांति सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय, जब वह 
सिबिल प्रक्रिया संहिता की धारा ।00 के अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता 
का प्रयोग कर रहा हो, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता ओर निचले - 
न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्षो के स्थान पर अपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित 
नहीं कर सकता । पक्षकारों के अपने-अपने विद्वात्‌ काउन्सेलों ने इस निर्णय में 
काफी विस्तार से मेरी सहायता की है और मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि _ 
निचले अपील न्यायालय द्वारा निकाले गए तिष्कर्षो को बाबत यह नहीं कहा जा 


सकता कि वे अयुक्तियुक्त और अनुचित थे । मेरे विचार से यह अपील तथ्य क i 


सम्बन्धी निष्कर्षो के साथ ही समाप्त हो गई है। 
78. परिणामतः यह अपील खर्चों सहित खारिज की जाती है। 
अपील खारिज की गई। | 


jt 
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आदेश 2, नियम 58 के अधीन अन्वेषण के विस्तार से परे होने के कारण दावे 
का अन्वेषण करने वाला न्यायालय उक्त नियम 58 के अधीन दाचे का अन्वेषण 
करते समय निष्पादन आवेदन को खारिज करने के लिए परिसीमा अधिनियम 
की उक्त धारा 3 का आश्रय नहीं ले सकता । 


2. बॅककारी विनियमन अधिनियम, 4949 (I949 का अधिनियम 

सं० 70) धारा 45-ण() सपठित परिसीमा अधिनियम, 963 धारा 3 5 
यदि किसी बेंककारी कम्पनी ने निष्पादन पिटीशन फाइल करने से पूव 
परिसमापन के लिए आवेदन फाइल कर दिया है तो परिसीमा विषयक अवधि 
की संगणना करने में उस अवधि को अपर्वाजत कर दिया जाएगा जो परिसमापन 
के लिए पिटीशन फाइल करने की पइ्चातवर्तो अवधि हो । 

 डझिक्री-धारक एक बैंकिंग कम्पनी है जिसका समापन हो गया था । उसने 
समापन के लिए आवेदन किया । पटना उच्च न्यायालय ने 2] अगस्त, 958 
के अपने आदेश द्वारा परिसमापन का आदेश दिया । परिसमापन की प्रक्रिया 
जारी रहने के दौरान शासकीय परिसमांपक ने 958 के धन-वाद सं०5 और 6 
फाइल किए । इन वादों को पटना उच्च न्यायालय को अन्तरित. कर दियां 
गया जिनमें उच्च न्यायालय ने दो मदों पर डिक्री पारित की। इसके पश्चात्‌ 
डिक्री-धारक ने 967 का निष्पादन मामला सं० 7 फाइल किया किन्तु इस _ 
मामले के पटना उच्च न्यायालय में अन्तरित किए जाने के पश्चात्‌ उच्च _ 
न्यायालय ने आक्षेपकर्ता के दावे को अननुज्ञात कर दिया और यही इस अपील ः 
की विषय-वस्तु है । किन्तु इससे पूर्व निष्पादन पिटीशन में कुछ सम्पत्तियों के 
दावे को, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, ।908 के आदेश 27, नियम 58 के अधीन 
DR फाइल किया गया था, मंजूर कर लिया गया और उस सम्पत्ति को निष्पादन सें 
| मुक्त कर दिया गया था। तत्पश्चात्‌ डिक्री-धारक ने डिक्रीत शोध्यों को वसू 
करने के लिए नई सम्पत्ति जोड़ने के लिए पिटीशन फाइल किया । इस निवेद 
को स्वीकार किया गया और जोड़ी गई नई सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते 
हेतु निष्पादन पिटीशन में आवश्यक संशोधन कर दिया गया | इस पर अपीलार्थी | 
ते आक्षेप उठाते हुए उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया भौर यह दलील 
| कि नई सम्पत्ति को प्रतिस्थापित करने और निष्पादन पिटीशन में संशोधन 
| के पश्चात्‌ निष्पादन के लिए आवेदन के बारे में विधि के अनुसार यह समझो 
कि नई सम्पत्ति के प्रतिस्थापन की तारीख को निष्पादन के लिए 

और चूंकि प्रतिस्थापन की तारीख हे डिक्री ee 


<४#४ «४!» 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 908 के आदेश 2] / नियम 58 के अधीन दावे-मामले' 


` पर पिटीशन के प्रस्तुतीकरण की तारीख से प्रारम्भ ही 


` ये हैं कि कया सिविल प्रक्रिया संहिता, 908 के आदेश 2! 


ति० प० I984—METRvasth Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 35 


में निष्पादन मामले के परिसीमा विषयक प्रश्‍न के बारे में. विचार नहीं किया 
जा सकता क्योंकि यह विषय जांच के विस्तार से परे है ओर द्वितीयतः बैंकिंग 
विनियमन अधिनियम की धारा 45-ण के आधार पर इस मामले में परिसीमा 
संरक्षित है। विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने उक्त दोनों आधार स्वीकार किए तथा 
आपेक्षकर्ता-अपीलार्थी के इस आक्षेप को उलट दिया कि निष्पोंदन मामला 
परिसीमा द्वारा वर्जित है। एकल ऱ्पायाधीश के इसी आदेश के विरुद्ध 
अपीलार्थी-आक्षेपकर्ता ने यह अपील फाइल करते हुए यह दलील प्रस्तुत की कि 
इस तथ्य के बावजूद भी कि आक्षेपकर्ता को परिसीमा विषयक अभिवाक उठाने के 
लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता किन्तु परिसीमा अधिनियम, ।963 की 
धारा 3 के अधीन न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि वह ऐसे आवेदन 
को स्वयं ही खारिज करदे जो परिसीमा द्वारा वजित हो चाहे मामले में 
परिसीमा विषयक दलील न दी गई हो | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी-आक्षेपकर्ता 
ने द्वितीय यह दलील दी कि चूंकि प्रस्तुत निष्पादन मामले में डिक्री 22-2-6] & 
को पारित की गई थी और डिक्री-धारक ने निष्पादन पिटीशन में 3-2-974 के 
आदेश द्वारा नए सिरे से सम्पत्ति जुड़वा ली थी अतः निष्पादन पिटीशन सें नई 
सम्पत्ति का जोड़ा जाना और उसमें पारिणामिक संशोधन किया जाना विधि में उस 
'तारीख को अर्थात्‌ 3-] 2-974 को निष्पादन के लिए नए सिरे से आवेदल 
'फाइल करने की कोटि में आता है और चूंकि यह तारीख डिक्री की तारीखं 
से ]2 वर्ष से पूर्व की है अतः निष्पादन आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है | 
इसके विपरीत डिक्री-धारक ने यह दलील प्रस्तुत की कि चूंकि डिक्री-धारक ऐसी 
बैंककारी कम्पनी है जो समापनाधीन है और कम्पनी का परिसमापत हेतु आवेदन 


7-]-958 को किया जा चका है अतः उक्त धारो 45-ण के उपबंधों के आधार 
Ss ने वाली अवधि को 


और भवधारणार्थ प्रश्न 


~ 


अपवजित किया जाएगा । प्रस्तुत मामले में विचारार्थ 


“मामले का अन्वेषण करने वाला न्यायालय तिष्पादत भावदल : 
लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 3 का आश्रय ले सकता है 
विषयक अवधि की संगणता करते में उस अवधि 
'परिसमापन के लिए बैंककारी कम्पनी वारा £ पि 
को अवधि हो । 

अभिनिर्धारित-_अपील खारि 


'परिसीमा अह 
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न्यायालय किसी आवेदन को खारिज कर सकता है यदि न्यायालय इस निष्क 
` पर पहुंचे कि यह परिसीमा द्वारा वुजित है, चाहे विरोधी पक्षकार ने परिसीमा 
की प्रतिरक्षा के रूप में दलील न दी हो । प्रस्तुत मामले में यह प्रश्न नहीं है कि 
विरोधी पक्षकार अर्थात्‌ आक्षेपकर्ता ने प्रतिरक्षा नहीं की है । प्रस्तुत मामले में 
आक्षेपकर्ता ने अपनी प्रतिरक्षा की है किन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या न्यायालय द्वारा 
दावे मामले में आक्षेपकर्ता के दावे का अन्वेषण करते समय एसा किया जा 
सकता है । चूंकि परिसीमा विषयक प्रश्‍न नियम 58 के अधीन अन्वेषण के 
विस्तार से परे है अतः दावे का अन्वेषण करने वाला न्यायालय नियम 58 के 
अधीन दावे का अन्वेषण करते समय निष्पादन आवेदन को खारिज करने के 
लिए धारा 3 के उपबंधों का आश्रय नहीं ले सकता । संदेह से परे विधि की 
स्थिति यह है कि निष्पादन आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2], 
नियम 58 के अधीन आक्षेपकर्ता के दावे का अन्वेषण करते समय दावे मामले. 
में आक्षेपकर्ता द्वारा उठाए गए अभिवाक्‌ के आधार पर खारिज नहीं किया जा 
सकता । इस संबंध में विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को 
चुनौती नहीं दी जा सकती । (पैरा 5 एवं 6) 

परिसमापन के लिए पिटीशन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्‌ की अवधि 
को भी परिसीमा की अवधि की संगणना करने में विचारण में नहीं लिया जाएगा 
अर्थात्‌ इसे भी अपवर्जित किया जाएगा । भतः बहुसंख्यक न्यायाधीशों के मत के 
अनुसार इस संबंध में विधि की निश्चायक स्थिति यह है कि धारा 45-ण की 
उपधारा (7) के उपबंधों का फायदा ऐसे मामले में भी दिया जाएगा जिसमें कि 
वाद हेतुक उद्भूत हो गया हो या डिक्री (जसी कि प्रस्तुत मामले में है) परिसमापन 
के लिए आवेदन फाइल किए जाने के पश्चात्‌ की गई हो । (पैरा 2) 


पेरा . 
[।966] ए० आई० आर० 966 एस० सी० ।953 : श्री बँक 9 
लि० बनाम एस० डी० राय एण्ड कं० (Sri Bank 
Ltd. Vs. 8. D. Roy and Co.) र 
का अवलम्ब लिया गया । . 
[:979] (।979) 49 कम्पनी केसेज 77: आर० सी० अब्राल. 9 
बनाम ए० आर० चड्ढा (R. 0. Abral V5. A. R 
Chadha) 
' [:973] (:973) 43 कम्पनी केसेज 376: आफिशियल ` ^. 


लिक्वीडेंटर बनाम ए० आर० चड्ढा (Official 
Liquidater Vs. A. R. Chadha) 
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'[972] ए०. आई० आर० 972 उड़ीसा 79 : राजकिशोर 6 , 
बनास कंगाली (पूर्ण न्यायपोठ) (R/kish०ः९ 7. 
Kangali (FB); | 
[964] ए० आई० आर० ]964 एस० सी० ।454 : पेंतापति 3 
चिना वेंकन्ना बनास पेंतापति बंगरारज्‌ (Pentapati 
China Venkanna Vs. Pentapati Bangararaju); 


[960] ए० आई० आर० 7960 कलकत्ता 243 : सरकार 9 
‘ दत्त राय एण्ड कं० बनाम श्री बैंक लि० (927Kar 
Dutt Roy and Co. Vs. Shree Bank Ltd.); 


[959] ए० आई० आर० ।959 मद्रास 366 : मंससं ब्रह्म॑या 9 
बनाम मोहम्मद राउथर (Messrs Brahmayya V5. 
Mohammad Rowther); 

` [958] ए० आई० आर० 958 पटना 534 : ठाकुर प्रसाद 5 
शाह बनाम शेदेनी शाह (Thakur Prasad Sah 
Vs. Shedeni Sab); 

[955] ए० आई० आर०।955 पंजाब 45 : पंजाब कमशियल 
बैंक बनाम बुज लाल (Punjab Commercial Bank 
Vs. Brij Lal); 

[।953] ए० आई० आर० 953 एस० सी० ]25: कालीपदा 

` बनांस पलानी बाला (Kalipada 78. Palani 
Bala); 

948 प्रिवी कौसिल 36 : सर 

मात मोतई और अन्य 

n Vs. Mt. Motai 


[948] ए० आई० आर० 
मोहम्मद अकबर खान बनाम मुस 
(Sir Mobammad Akbar Kha 
and others); 
आई० एल० आर० 
बनाम बृन्दावन तायक (^ £ 
Brindaban Naik) 


निर्दिष्ट किए गए । 


9 पटना 306 : अतुल कुष्ण घोष 
shna Ghosh V5: - 
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सिविल अधिकारिता : 976 की लेंटर्स पेटेण्ट अपील सं ० 33. 


पटना उच्च न्यायालय 'के एकल न्यायाधीश माननीय. एच० एल० 
अग्रवाल द्वारा दिए गए विनिश्चय से की गई अपील ! 
अपीला्थियों को ओर से 3% सर्वेश्री प्रेम लाल, योगेन्द्र मिश्र, 
विजयेन्द्र नारायण सिन्हा और 
मिथिलेश कुमार खरे 
प्रत्यथी को ओर से. ` {+ सर्वश्री सुधीर चन्द्र घोष ओर 
कल्याण कुमार घोष 


न्यायालय का निर्णय न्या० बी० पी० ग्रियाघे ने दिया । 
न्या० ग्रियाघे : 


यह लेटसँ पेटेण्ट अपील इस न्यायालय के विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश 
द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई है जिसमें न्यायाधीश ते 958 
के कम्पनी अधिनियम मामला सं० 7 में इस उच्च न्यायालय द्वारा पारित डि्नी 
से उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के 970 के एम० जे० सी० सं० 2 
में डिक्री के निष्पादन में अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया, संहिता के आदेश 2!/ 
नियम 58 के अधीन फाइल किए गए आक्षेप को नामंजूर कर दिया था। | 


2. विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश द्वारा जिस दावा मामले को नामंजूर कर: 
दिया था उससे संबंधित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं। 
. 3. छोटा नागपुर बेकिंग एसोसिएशन का समापन हो गया था । बेकिंग 
कम्पनी ने 7 जनवरी, 958 को समापन के लिए आवेदन किया था। उच्च 
न्यायालय पटना ने परिसमापन का आदेश 2] अगस्त, 958 के आदेश द्वारा 
पारित किया था। परिसमापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। शासकीय 
परिसमापक ने रामगढ़ के राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के वि 
कतिपय दावों के लिए उप-न्यायाधीश, हजारीबाग के न्यायालय में 95 8 
धन-वाद सं० 5 ओर 6 फाइल किए । इन वादों को बैँककारी विनियमन 
अधिनियम, ]949 '(]949 का अधिनियम सं० ]0) की धारा 457 
अधीन पटना उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दिया गया था क्योंकि इसका 
संबंध ऐसी कम्पनी से था जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ही? 
परिसमापनाधीन थी । उच्च न्यायालय ने लगभग ।5,00,000 रुपये की डु 
: राशि के लिए दो मदों अर्थात्‌ मद.सं० 7-क़ और मद सं० ।-ख, जो म 
सुसंगत हैं, के लिए डिक्री पारित की । यह डिक्री 22 दिसम्बर, 96! को 
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गई थी । इसी बीच उच्च न्यायालय ने बेंककारी विनियमन अधिनियम, ]949 
की धारा 45-घ के अधीन ऋणियों की सूची तय की और ऋण की इन दो 
मदों को ऋण के रूप में उक्त राजा के विरुद्ध तय किया । इसके पश्चात्‌ डिक्री- 
धारक ने हजारीबाग के उप-न्यायाधीश के न्यायालय में 967 ' का निष्पादन 
मामला सं० 7 फाइल किया, किन्तु इस निष्पादन मामले को भी बाद में उक्त 
धारा 45-ग के अधीन पटना उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दिया गया ओर 
इसे ]970 का एम० जे० सी० सं० 2 संख्यांकित किया गया और यही वर्तमान 
निष्पादन मामला है जिसमें कि आक्षेपकर्ता के दावे को नामंजूर कर दिया गया 
है और यही . इस अपील की विषय-वस्तु है । किन्तु यहां इस बात का उल्लेख 
करना सुसंगत है कि पहले कुछ ऐसी सम्पत्तियां निष्पादन पिटीशन में दी गई 
थीं जो सामान्यता 'पदूम राज पैलेस' के नाम से ज्ञात है। उक्त राजा की पत्नी 
महारानी ललिता राज्य लक्ष्मी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2], तियमः 
58 के अधीन दावा मामला फाइल किया जिसे मंजूर किया गया ओर उस 


सम्पत्ति को निष्पादन मामले से मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ डिक्री- 
धारक, अर्थात्‌ छोटानागपुर बँकिग एसोसिएशन (परिसमापनाधीन) ने डिक्रीत 
शोध्यों को वसूल करने के लिए निष्पादन मामले में नई सम्पत्ति जोड़ने के लिए. 
उच्च न्यायालय के निष्पादन मामले (।970 का एम० जे० सी० सं० 2) में 
पिटीशन फाइल किया । इस निवेदन को स्वीकार किया गथा ओर नए रूप से 
जोड़ी गई सम्पत्ति के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए निष्पादन पिटीशन से आवश्यक 
संशोधन किए गए । यह प्रार्थता ।3 मई, ।975 के आदेश द्वारा मंजूर की 
गई । इसके पश्चात्‌ ।9 नवम्बर, ।975 को वर्तमान अपीलार्थी सं० ] अर्थात्‌ 
सरदार बद्री नारायण सिंह ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2,तियम 58 
के अधीन आक्षेप फाइल किया (जिसे 075 का एम० जे सी० र के 
रजिस्ट्रीकृत किया गया) और उसमें प्रश्तगत नए खू से जोड़ी गई सम्प न 
इस आधार पर दावा किया कि वह सम्पत्ति धार्मिक और पूर्त 
उस आक्षेप पिटीशन के पिटीशनर सं० 2 की हैं । यह दावा किया म 
पहले अर्थात्‌ 7 सितम्बर, 950 को राजा बीर ने एक Ee प 
था जिसे यह सम्पत्ति उस तारीख को रजिस्ट्रीकृत विलेख र दल 
गई थी और यह कि प्रश्तगत च्यास का उस सम्पत्ति पर 


ड “लम्बित 
अधिकार के कारण है । बाद में इस आशेपःपिदीशन की क यह 
रहने के दौरान 3 मई, ।976 को आ CE पिटीशन 
पिटीशन फाइल किया कि नई सम्पत्ति के प्रतिस्थापन ह गए उस आवेदन को 
में संशोधन करने के पश्चात्‌ विधि में निष्पादन के लिए किए 


Ro 
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विधि के अनुसार उस तारीख को निष्पादन के लिए नए सिरे से फाइल किया 
गया आवेदन समझा जाएगा जिस तारीख को नए सिरे से जोड़ीं गई सम्पत्ति 
को प्रतिस्थापित किया गया था और चूंकि यह तारीख डिक्री की तारीख से 
72 वर्ष से अधिक है भतः निष्पादन आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है। अपी लार्थी- 
आक्षेपकर्ता ने इस मामले में परिसीमा के इस प्रश्न को प्रारस्भिक विवाद्यक के 
रूप में विनिश्चित किए जाने के लिए जोर दिया । इस प्रश्न की सुनवाई की 
गई और अपीलार्थी के उस दावे मामले में विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने उस प्रशन 
का विनिश्चय किया । डिक्री-धारक ने निर्णीत-ऋणी. के इस आक्षेप का विरोध 
किया । किन्तु विधि के इस प्रश्‍न पर यह सहमति व्यक्त की गई कि जब 
निष्पादन के लिए किए गए आवेदन में किसी नई सम्पत्ति को जोड़ा जाता है 
तब निष्पादन आवेदन के वारे में यह समझा जाएगा कि यह उस तारीख को 
नए सिरे से किया गया आवेदन है जिस तारीख को नई सम्पत्ति जोड़ी गई थी 
भौर यही तारीख परिसीमा की अबधि की संगणना करने के लिए सुसंगत है। 
विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय के पेंतापति चिना 
बेंकन्ना बनाम पेंतापति बंगरारजू! वाले मामले के प्रति निर्देश किया। विधि 
की इस स्थिति पर किसी भी पक्षकार द्वारा विवाद नहीं किथा.गया है। किन्तु 
डिकी-धारक ने आक्षेपकर्ता द्वारा उठाए गए आक्षेप का विधि के प्रश्‍न पर दो 
आधारों पर विरोध किया । प्रथम आधार यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के 
आदेश 2, नियम 58 के अधीन दावे मामले में निष्पादन मामले के परिसीमा 
के प्रश्‍न पर विचार करना जांच के विस्तार से परे है अतः यह आधार 
आक्षेपकर्ता को उपलब्ध नहीं है। डिक्री-धारक ने जिस द्वितीय आधार को 
अपनाया वह यह है कि वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर परिसीमा 
बेककारी विनियमन अधिनियम, 949 की धारा 45-ण के आधार पर 


` सुरक्षित है क्योंकि इस तथ्य के आधार पर कि उस समय जबकि डिक्री पारित की 


गई थी, जिसके लिए 7--]958 को परिसमापन हेतु आवेदन फाइल किया गया 
था, कम्पनी पहले से ही परिसमापनाधीन थी और यह कि परिसीमा की अवधि 
का परिसमापन के लिए फाइल किए गए आवेदनै की तारीख से व्यतीत होता 
बन्द हो जाएगा । विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने डिक्री-धारक द्वारा अपनाए गए 
दोनों आधारों को स्वीकार कर लिया और इस तरह से आश्षेपकर्ता-अपीलार्थी 


क इस आक्षेप को उलट दिया कि निष्पादन मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है । ' 


विद्वान्‌ न्यायाधीश के इसी आदेश के विरुद्ध आक्षेपकर्ता द्वारा यह अपील फाइल 
की गई है । 


2 ए० ध्राई० आर० 964 एस० सी० 7454, 


रह 
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` अधीन दावा पिटीशत में अन्वेषण का 
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4. अतः इस अपील का विनिशंचय परिसीमा-विषयक अभिवाक पर 
आाक्षेपकर्ता के आक्षेप का विरोध करते हुए डिक्री-धारकं द्वारा अपनाए गए 
उल्लिखित दोनों आधारों के उन्ही प्रश्नों पर होना है। 


5. जसा कि ऊपर कहा जा चुका है विद्वान्‌ एकंल न्यायाधीश ने 
आक्षेपकर्ता के जिस आक्षेप को उलट दिया है, वह यह है कि परिसीमा का 
अभिवाक्‌ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2], नियम 58 के अधीन आवेदन 
फाइल करते हुए आक्षेपकर्ता को उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह अन्वेषण की 
परिधि से, जैसा कि उस नियम के अधीनःअनुध्यात है, परे है। आक्षेप का 
विस्तार और उसके न्यायनिर्णयन को दशित करने वाले नियम 58 के सुसंगत 
उपबंध निम्न प्रकार हैं :-- 

“४58, कुर्क की गई सम्पत्ति: पर दावों का और ऐसी सम्पत्ति 
की कुर्क़ी के बारे में आक्षेपों का र्‍्यायनिणंपन--(!) जहां डिकी के 
निष्पादन में कुकं की गई किसी सम्पत्ति पर कोई दावा या उसको 
कुकी के वारे में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी 
सम्पत्ति ऐसे कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं है वहाँ त्यागाला 
ऐसे दावे या आक्षेप का न्‍्यायनिर्णयत्त करने के लिए इसमें अच्तविष्ट 
उपबंधों के अनुसार अग्रसर होगा : 

(2) इस नियम के अधीन कार्यवाही के पक्षकारों के जद दो! 
उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते वाले तथा दवाई ४ अ 


ड 3 अर Ly © गई 
न्यायनिर्णयन से सुसंगत सभी प्रत (जिनके अन्तर्गत कुछ [ई 
सम्पत्ति में अधिकार हक या हित से संबंधित प्रश्न भी हैं) दावे,या 

न्यायालय द्वारा अवधारित 


आक्षेप के.संबंध में कार्यवाही करने वाले 
Ir 
किए जाएंगे, त कि पृथक वाद द्वारा । 


भरे के 
ऊपर प्रोद्धृत नियम में रेखांकित शब्दों से यह दशित होता है कि उस तियम 7 


स बात का पता लगाता 

` जपकर्ता द्वारा दावा 
है कि क्या उस निष्पादन मामले की सम्पत्ति को ps se 
किया गया है, कुक किया जाना संभाल Dy 


को यह साबित करना होता है कि सम्पत्ति उसके स्वयं 


में अन्वेषण का 
प्रकार के दावे मामले में 
है ओर बह उपा लो को डित्री को अथवा डिक्रीधारक 


' “विस्तार केवल इतना ही होता हैं । जो तिर्णीत-ऋणी के विण किया गया है, 


के उस निष्पादन आवेदन को, 


की या किसी अव्य कारण से अवैध होते की 


परिसीमा द्वारा वर्जित बताते 
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चुनौती देने. की शक्ति नहीं है| आक्षेपकर्ता का सम्पत्ति पर दावा उसके स्वयं 
के आधार पर यह दावा करते हुए कि प्रश्‍नगत सम्पत्ति निर्णीत-ऋणी की नहीं 
है, तक ही सीमित होता है। मामले को इस दृष्टिकोण से देखने पर 
ठाङुर प्रसाद शाह बनाम शेदेनी शाहः वाले मामले में इस न्यायालय की खण्ड 
न्यायपीठ के विनिश्चय में यह विधि अधिकथित की गई है कि सिविल प्रक्रिया 
. संहिता के आदेश 27, नियम 58 के अधीन आक्षेपकर्ता के दावे का अन्वेषण 

करते समय न्यायालय को निष्पादन आवेदन की परिसीमा के प्रश्‍न पर विचार 
करने की अधिकारिता नहीं है.। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस नियम 
के अधीन परिसीमा का प्रश्‍न जांच के विस्तार से परे है इसके अतिरिक्त इस 
बात का भी विनिश्चय किया गया कि दावा मामले में एकमात्र विवाद्यक प्रश्नः 
यह होता है कि क्या कुर्की के समय सम्पत्ति निर्णीत-ऋणी के कब्जे में थी या 
नहीं । दावा मामले में केवल इसी विवाद्यक का विनिश्चय करना होता है + 
. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान्‌ अधिवक्ता किसी भी ऐसे 
विनिश्चय को प्रोद्धत नहीं कर सके है जो इस न्यायालय के उस खण्ड न्यायपीठः 
दारा व्यक्त किए गए मत से प्रतिकूल हो । 


अपीलाथीं की ओर से उपस्थित होने वालें विद्वान्‌ अधिवक्ता ने जो 

भशन उठाया है वह परिसीमा अधिनियम की धारा 3, जो निम्न प्रकार है, को 
अवलम्ब लेना है: र 
3. (]) धारा 4 से लेकर 24 तक (दोनों धाराओं सहित) में 
अन्तविष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए विहित अवधि के पश्चात्‌ संस्थित 
किया गया प्रत्येक वाद, फाइल की गई अपील ओर किया गया आवेदन 
खारिज किया जाएगा यद्यपि परिसीमा को प्रतिरक्षा के रूप में नलिया _ 


इसी धारा के आधार पर विद्वान्‌ अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि इस 
तथ्य के बावजूद भी कि आक्षेपकर्ता को परिसीमा विषयक अभिवाक्‌ उठते के 
अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, किन्तु उक्त धारा 3 स्वयं न्यायालय पर 
अधिरोपित करती है कि वह ऐसे आवेदन को खारिज कर दे ग हर 


यद्यपि परिसीमा की प्रतिरक्षा के रूप में दलील त ल | 
भावना के आधार पर विद्वान्‌ काउन्े 
रखा जा सकता । धारा 3 की भावना 


भें 
, में से एक नजीर सर सोहम्मद अकबर खान बताम मुंसम्मात सोतई ओर अत्य 


कारण खारिज कर सकता हैं । यह 
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यह है कि व्यायालय किसी आवेदन को खारिज कर सकता है यदि न्यायालय 

इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह परिसीमा द्वारा वित है यद्यपि विरोधी पक्षकार हु 
ने परिसीमा की प्रतिरक्षा के रूप में दलील न दी हो । प्रस्तुत मामले में यह प्रश्न... 

नहीं है कि विरोधी पक्षकार अर्थात्‌ आक्षेपकर्ता ते प्रतिरक्षा नहीं की हैं। प्रस्तुत | 

मामले में आक्षेपकर्ता ने अपनी प्रतिरक्षा की है किन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या 

न्यायालय द्वारा दावे-मामले में आक्षेपकर्ता के दावे का अस्वेषण करते समय ऐसा 

किया जा सकता है चूंकि परिसीमा विषयक प्रश्‍न इस तियम 58 के अधीत 

अन्वेषण के विस्तार से परे है अतः दावे का अन्वेषण करने वाला न्यायालय 

नियम 58 के अधीन दावे का अन्वेषण करते समय निष्पादन आवेदन को : 
खारिज करने के लिए धारा 3 के उपबंधों का आश्रय नहीं ले सकता । 


6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले.बिद्वान्‌ काउंसेल ने धारा 3 
के उपबंधों के लागू होने के लिए कतिपय नजीरें प्रोढध,त की हैं। इन नजीरों ; 


है किन्तु इस मामले में धारा 3 के विषय में मामला, जिसका वितिश्चय किया 
गया था,,परिसीमा को स्पुबित करते के भार के प्रश्न से संबंधित था अतः्यई 
सुसंगत नहीं है अतुल कृष्ण घोष बनाम बुच्दाबन नायक) वाले इस च्याथात्प के 553: > 
द्वितीय मामले में, जिसे विद्वान्‌ काउन्सेल दवारा उद्धृत किया गया ह 
यह कहा गया है कि निष्पादन आवेदन के लि रहते के किसी BS 
निर्णीत-ऋणी यह दशित कर सकता है कि आवेदत परिसीमा ढास वाजित हैं और 
न्यायालय को धारा 3 के अधीत आवेदन खारिज करना होगा । यह 
भी सुसंगत नहीं है । इसी प्रकार कालोपदा बतास प्लावी बाला? म 
न्यायालय का मामला, जिसे विद्वात्‌ काउस्सेल ते ्रोडूत किया हैं, 

पर आधारित है । राजकिशोर बताम कंगाली (ह स 
उड़ीसा उच्च च्यायालय की पूर्ण च्यायपीठ का 
आधारित है जो इस प्रश्त पर सीमित है कि प TO 
विषयक अभिवाक्‌ नहीं उठाया है तथापि न्यायाला 


44 सरदार जे ब्रामण सि ह।न/० छोटामःं र अपक्ष एसो० 


इन नजीरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निष्पादनकारी 
~ को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27, नियम 58 के अधीन दावा 
| अन्वेषण करने के दौरान निष्पादन के लिए किए गए 
दैना चाहिए । अतः संदेह से परे विधि की स्थिति यह 


(न्या० गरियाघ) 


इस संबध में विद्वान्‌ 
हीं दी जा सकती । 
2. इसके पश्चात्‌ डिक्री-धारक के द्वितीय आधार पर, जिसमें मामले 
के तथ्यों के आधार पर आक्षेपकर्ता के परिसीमा विषयक 'अभिवाक्‌ का विरोध 
किया गया है, विचार किया जाएगा । डिक्री-ध्ारक का यह आधार बैँककारी 


विनियमनः अधिनियम, 7947 की चारा 45-ण हर आधारित है । यह धारा 
निम्न प्रकार है: 


एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को चुनौती न 


N 


45-ण. विशेष परिसीमा-काल-- (4) भारतीय परिसीमा 
अधिनियम, 908 या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी 
प्रतिकूल बात के होते हुए भी उस बैंककार्री कम्पनी द्वारा, जिसका 
परिसमापन किया जा.रहा है, वाद या आवेदन . के लिए बिहित 
परिसीमा-काल की संगणना करने में बैंककारी कम्पनी के परिसमापन 
के लिए अर्जी पेश करने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि 
अपवजित कर दी जाएगी****** ee 

परिसीमा विषयक अभिवाक्‌ के संबंध में आक्षेपकर्ता-अपीलार्थी का आक्षेप यह 
है कि प्रश्तगत डिक्री जिसका प्रस्तुत निष्पादन मामले (975 का एम०जे०्सी० 
` सं० 6) में निष्पादन किया गया हैं, 22 दिसम्बर, 796] को पारित किया 
 गयाथाओऔरयह कि डिक्री-धारक को नए सिरे से संपति प्राप्त हुई थी जो 
अत दिसम्बर, ]974 के आदेश द्वारा निष्पादन पिटीशन में जोड़ी गई थी । यह 
` दलील दी गई करि चूंकि निष्पादन पिटीशन में एक अन्य सम्पत्ति का अभिवर्धन 
पारिणामिक संशोधन उस तारीख को अर्थात्‌ 3 दिसम्बर, ]974 को, जो 
तारीख है जो डिक्री की तारीख से ]2 वर्ष की अवघि से पूर्व की है, 
ः, निष्पादन के लिए नए सिरे से आवेदन फाइल करने की कोटि 
[द रिसीमा द्वारा वजित है | दूसरी ओर डिक्री- 
इस तथ्य के आधार पर विरोध किं 


" CG-0. Nanaji Deshmukh Libr 
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और परिसमापन के लिए आवेदन 7 जनवरी, ।958 को फाइल किया गया 
था, अतः ऊपर उद्धृत धारा 45-ण के उपबंधों के आधार पर परिसमापन के 

लिए पिटीशन के प्रस्तुतीकरण की तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि को 
अपर्वाजत किया जाएगा जिसका अभिप्राय यह है कि परिसीमा की अवधि 
का व्यतीत होना उस तारीख से बन्द हो जाएगा । यह दावा किया गया कि 

चूंकि प्रस्तुत मामले में परिसमापन के लिए आवेदन 7 जनवरी, 7958 

को फाइल किया गया था अतः इसके पश्चात्‌ परिसीमा को अवधि का व्यतीत 

होना बन्द हो जाएगा ,और चूंकि प्रस्तुत मामले में पूर्वोक्त धारा 45-ण के 

लागू किए जाने के आधार पर स्वयं डिक्री 96] में दी गई थी अतः डिक्री के 

विरुद्ध स्वयं किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ेगा चूंकि समापन कार्यवाही अभी 

चालू है । 


8. प्रथमतः अपीलाथीं-आक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित होते वाले विद्वान्‌ 
काउन्सेल ने प्रारम्भ में ही यह दलील देने का प्रयत्व किया है कि धारा 45-ण 
प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि इस धारा में निष्पादन के लिए लागू 
होने के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से नहीं कहा गयो है । विद्वान्‌ काउत्सेल ने 
यह दलील दी कि इस धारा में आया हुआं “आवेदन? शब्द अधितियम के अधीन 
फाइल किए गए विनिदिष्ट आवेदनों के प्रति न कि निष्पादत के लिए किए गए 
आंचेदनों के प्रति निर्देश करता है । लेकित विद्वान्‌ काउंसेल दरारा दी गई यह ; 
दलील केवल खारिज करने के लिए दी गई हैं क्योंकि वे सब विनिश्चय, जिन्हें 
न्यायालय में उद्धत किया गया' है और जितकें प्रति मैं निर्देश करूंगा, ऐसे मामले 
हैं जो निष्पादन के लिए किए गए आवेदतों से संबंधित हैं । 

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होते वाले विद्वात्‌ काउत्सेल ते 
अस्तुत मामले में इस धारा के लागू होते के बारे में तीत आधारों पर विवाद 
किया है । उसका प्रथम आधार यह है कि धारा 45 एसे मामले मे द 
नहीं हो सकती जिसमें कि डिक्री परिसमापन की कार्यवाही के प्रारम्भ ड 
और धारा .45-ण के नये उपबंधों के प्रवर्तन से, जो | दिसम्बर, ।953 को | 

५ लेकित यह प्रश्त प्रस्तुत मामले | 
प्रवर्तित हुए हैं, से पूवं डिक्री पहले हीं वर्जित हो । कप ग 
में सुसंगत नहीं है क्योंकि डिक्री-धारक कम्पनी का I958 मैंसे FE हि a 
था भौर प्रस्तुत मामले में डिक्री उस तारीख के पश्चात्‌ i र आ Pe 
थी अतः यह प्रश्न नहीं उठता कि डि परिसमापत से | | 
ही वर्जित थी । इस दलील के समर्थन में अपील री की. 
वालेः विद्वान्‌ काउस्सेल ते चार नजीरें परोत 
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राय एण्ड कं० बनाम शो बेंक लि०!, द्वितीय पंजाब कमशियल बेंक बनाम बज 
लाल”, तृतीय आफिशियल लिक्वीडेटर बनाम ए० आर० चड्डा3 तथा चतुर्थ 
आर० सी० अब्नाल बनाम ए० आर० चड्ढा” है। लेकिन चूंकि यह प्रश्‍न 
सुसंगत नहीं है अतः इन नजीरों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने अपनी इस दलील 
के समर्थन में कि प्रस्तुत मामले में धारा 45-ण लागू नहीं होती, जो द्वितीय 
प्रश्न उठाया है, वह यह है कि यह धारा उद्भूत होने वाले ऐसे दावे की बाबत या 
ऐसी डिक्री के बारे में सहायक नहीं है जो उस तारीख के पश्चात्‌ दी गई हो. 
जबकि कम्पनी का समापन हो चुका हो । विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी कि 
इस धारा का, जो समापनाधीन कम्पनी के मामले में परिसीमा अवधि का. 
व्यतीत होना बन्द करना है, लक्ष्य यह है कि जब कम्पनी का समापन हो जाता 
है तब शासकीय परिसमापक को कम्पनी की आस्तियों और दायित्वों के बारे में 
अवगत होने के लिए समय की आवश्यकता होती है अतः इस संबंध में उसे कुछ 
समय दिया जाना चाहिए और यही कारण है कि इस धारा में यह उपबंध इसलिए 
“किया गया था कि परिसमापन के लिए फाइल किए गए आवेदन की तारीख 
से इस प्रकार के दावे की परिसीमावधि व्यतीत न हो। अतः विद्वान्‌ काउंसेल 
ने यह दलील दी कि परिसमापन की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के काफी समय 
पश्चात्‌ ही डिक्री दी गई थी ओर शासकीय परिसमापक इस विषय से पहले ही 
अवगत था अतः उसे अवगत होने की आवश्यकता नहीं थी और इस तरह ऐसे 
भामले में परिसीमा अवघि का व्यतीत होना नहीं रुकेगा अतः इस प्रकार कें 
मामले में धारा 45-ण लागू नहीं होगी । अपनी इस दलील के समर्थन में विद्वान्‌ 
काउन्सेल ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मैसं ब्रह्म॑ या बनाम मोहम्मद राउथर” 
बाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलम्ब लिया । इस धारा के उद्देश्य के 
रूप में ये सिद्धांत प्रत्यक्षतः, जेसी कि विद्वान्‌ काउंसेल ने दलील दी है, आकर्षक 
प्रतीत हो सकते हैं किन्तु इस प्रश्‍न को उच्चतम न्यायालय ने श्री बॅंक लि० बनाम 
_ एस० डी० राय एण्ड कं०* वाले मामले में अन्तिम रूप से तय कर दिया है 
इस मामले में बहुमत के निर्णय से इस प्रकार की दलील को, जैसी कि हमारे 
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समक्ष अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी गई है, अस्वीकार कर दिया था । 
निस्संदेह ही यह सत्य है कि न्या० वांचू, जो कि इस मामले के माननीय तीन 
न्यायाधीशों की न्यायपीठ के सदस्यों में से एक थे, ने अल्पमत के मत के रूप में 
यह मत दिया था जैसा कि हमारे समक्ष अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने 
-वाले विद्वान्‌ काउंसेल ने दलील दी है। यह विनिश्चय इस निर्णय के पैरा 24 में 
है । किन्तु यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि माननीय च्यायाधीश 
-ने यद्यपि विधि की स्थिति के आधार पर यह मत अपनाया था किन्तु तथ्य के | 
आधार पर माननीय न्यायाधीश ने यह निर्वचन किया कि सभी किस्तों के दावे 
'परिसमापन आवेदन के फाइल किए जाने से पूर्व उद्भूत हो गए थे अतः तथ्यं 
के आधार पर माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि धारा 45-ण उस मामले में 
लागू होती हैं'। यह बात उस निर्णय के वैरा 25 में दी गई है। 


70. इसके अतिरिक्त उस व्यायपीठ के अन्य दो मातचीय न्यायाधीशों 
के बहुमंत के अनुसार अपीलाथीं के विद्वान्‌ काउस्सेल द्वारा किए गए झभिवाक्‌ 
को इस आधार पर रहू किया जाना है कि यद्यपि धारा का उद्देश्य ऐसा ही' 
प्रतीत होता है किन्तु जैसा कि कानून है इसका इस प्रकार निवंचन किया जाना 
चाहिए कि धारा 45-ण के उपबंध त केवल परिसमापत के आवेदत किए जाते £ 
से पूं किए गए दावे या दी गई डिक्रीः को ही लागू. नहीं होंगे वरन्‌ ऐसे दावे को 
-भी लागू होंगे जो परिसमापन के लिए किए गए आवेदन के बाद उद्भूत हुए 
हों या डिक्री दी गई हो । इस प्रकार की दलील को कि यह धारा॥परिसमापन के 
लिए किए गए आवेदन के पश्चात्‌ उद्भूत हुए दावे को ला नहीं होगी, त्या० 
सरकार ने निर्णय के पैरा !! में तिम्तलिखिवकहा 7. | 

“मैं इस दलील 'को स्वीकार नहीं करता । मुझे इसमें कोई कारण 
प्रतीत नहीं होता कि इसका ऐसा आशय क्यों होता चाहिए कि वे ऋण. 
जो परिसमापत के पूर्व शोध्य हो चुके हों और उनके 
प्रस्तुत किया गया हो किन्तु जो तारीख SY 

हों, वसूल किए जा सकते हैं न iii पा के 
इस बात का स्मरण रखता होगा कि 

- के लिए पिटीशत प्रस्तुत किए जे 
. ओर अक्सर ऐसा नहीं ' के 
हो गयां हो। इ को) 
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लिए कायवाही प्रारम्भ करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता होती है। 

अतः यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह किसी: ऐसे ऋण को 
धनिय >~ 5S णा £5 SEN जे 

अधिनियम का फायदा दने के लिए आशयबित नहीं है । परिसमापन के 

लिए पिटीशन प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ वेककारी कम्पनी को उदभत हो 

गया हो।” i 


अतः विद्वान्‌ न्यायाधीश ने निर्णय के पैरा 2 में यह अभिनिर्धारित किया कि 
इस धारा के उपबंध न केवल परिसमापन के लिए आवेदन" की तारीख से पूर्व 
उद्भूत हुए दावों को ही लागू होंगे वरन्‌ ये उपबंध उन दावों को भी लाग होंगे 
जो वाद में उद्भूत हुए हों । 


 ]7. इस न्यायपीठ के एक अन्य माननीय न्यायाधीश रघवर दयाल ने 
भी इस प्रकार की दलील को अस्वीकार किया है जैसा कि प्रस्तुत मामले में 
अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी गई है और उस प्रश्न को उस मामले 
' में उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कियां गया हैं। विद्वान्‌ न्यायाधीश ने अपने 
निर्णय के परा 60 के अन्त में यह मत व्यक्त किया है कि इस संबंध में उच्च 
न्यायालय ने भूल की है तथा पैरा 6 में माननीय न्यायाधीश ने निम्नलिखित 
मत. व्यक्त किया :--- # 


“मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 45-ण की उपधारा (॥) 
को अधिनियमित करने में विधानमण्डल का उद्देश्य और आशय यह था 
कि परिसमापन के लिए पिटीशन के प्रस्तुत किए जाने की पश्चातृवर्ती 
अवधि को परिसीमावधि की संगणना करने में गणना में नहीं लिया 
जाएगा । समस्त अवधि को विचारण से अपवजित किया जाएगा यदि 
मुकदमा परिसमापन के लिए पिटीशन के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रारम्भ 
हो गया है और सुसंगत कम अवधि अर्थात कम्पनी के परिसमापन के 
लिए पिटीशन प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात्‌ हेतुक के उद्भूत 
हीने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि को उस परिसीमा की 
अवधि से अपवजित किया जाएगा जो हेतुक के उद्भूत होते की तारीख 
से प्रारम्भ होती है ।” 


. अपर व्यक्त किए गए मर्त से यह दशित होता है कि विद्वांन्‌ न्यायाधीश ते यह 
मत व्यक्त किया है कि परिसमापन के लिए पिटीशन स्तुतः किए. जाने के 
पश्चात्‌ की अवधि की भी परिसीमा की अवघि की संगणना करने में विचारण 
में नहीं लिया जाएगा अर्थात्‌ इसे भी अपवर्जित किया जाएगा.। अतः बहुमत 
नइसब्यक न्यायाधीशों के मत के अनुसार इस संबंध में विधि की निश्चायक 
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बात 7 


“ जानी है--यदि ऐसे कर्मकार की सेवा 
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स्थिति यह हैकि धारा 45-ण की उपधारा (!) के उपबंधों का फायदा ऐसे 
मामले में भी दिया जाएगा जिसमें कि वाद हेतुक उद्भूत हो गया हो या डिक्री 
(जैसी कि प्रस्तुत मामले में है) परिसमापन के लिए आवेदन फाइल किये जाने 
के पश्चात्‌ की गई हो। अतः इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलाधीन 
अपने निर्णय में इस प्रश्‍न का सही ही विनिश्चय किया है जो अपीलार्थी के 


विरुद्ध है । 


!2. अतः इस अपील में कोई गुणता नहीं है। इसे एतद्द्वारा खंचे 
सहित खारिज किया जाता है। सुनवाई की फीस 200 रुपये है। 


अपील खारिज की गई। 
न्या० बीरेन्द्र प्रसाद सिंह : 
मैं सहमत हूं । 


बंसल/मि० 
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श्री सरजुग प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य 
(Sri Sarjug Prasad Vs. The State of Bihar & others) 
तारीख 5 जनवरी,. ।984 
[न्या० हरि लाल अग्रवाल एवं न्या० सुरेन्द्र नारायण झा] 
औद्योगिक विवाद अधितियम, 7947, धारां 25-ख(2) सपठित 
धारा 25-च--किसी ऐसे कर्मकार की सेवा, जिसने अपने तियोजन को 240 
दिन की अविछन्न सेवा पूरी कर ली हो, मात्र इस कारण समाप्त नहीं की जा 


सकती कि उसकी नियुक्ति मौसमी (सामयिक) थीं जब तक कि उस तारोख 


हो ।ी सेवा समाप्त कोः 
का विनिः ल्लेख न किया गया हो जिसको उसक 
कप समाप्त की जाती है तो वह उक्त धारा 


में सम्बलम्‌ पाने 
के अधोन एक मास की सूचना या उसके बदलें में एक मास का सम्बलम्‌ 


का हकदार है । 

पिटीशनर को तृतीय बार एक ही अधिकारी अर्थात्‌ 8 2 
बिहार शरीफ के उप-कलक्टर द्वारा 3! जुलाई, !979 के अ गा राग 
पर नियुक्त किया गया । तियुक्त संबंधी शर्तों में से एक शते गह ; 


जे 
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नियुक्ति उस समय तक के लिए है जब तक कि चयन समिति द्वारा नियमित 
नियुक्तियां न कर दी जाएं । किन्तु इस आदेश में एक अन्य आदेश. द्वारा यह 
उपान्तरण किया गया कि पिटीशनर की नियुक्ति विशुद्धतः मौसमी (बिल्कुल 
सामयिक) है ओर उसकी सेवाओं को बिना किसी पूर्वं सूचना के समाप्त किया 
जा Ee है। इस आदेश के बारे में पिटीशनर ने चुनौती देते हुए यह कहा ; 
कि इस आदेश में औद्योगिक विवाद अधिनियम, ]947 की धारा 25-च के ४ 
उपबंध का उल्लंघन किया गया है क्योंकि न तो उसे कोई सूचना दी गई है 
और न उसके बदले में उसे एक मास का वेतन दिया गया है। प्रत्यर्थी ने यह 
दलील दी कि पिटीशनर को जारी किए गए उपाबंध '3' और उपाबंध “4 में . 
आदेश में स्पष्ट. रूप से इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि उसकी 
नियुक्ति मौसमी (सामयिक) है । अतः धारा 25-च के अधीन सूचना देने की 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियुक्ति नियोजक और पिटीशनर के बीच ऐसे करार 
की कोटि में आती है जिसमें उसकी सेवा की समाप्ति की तारीख पहले ही दे 
दी गई है अर्थात्‌ 'सामयिक' अभिव्यक्ति पिटीशनर को इस बात की संसूचना 
देने के लिए पर्याप्त है कि उसकी नियुक्ति विनिदिष्ट अवधि के लिए है। इसके 
अतिरिक्त प्रत्यर्थी ने यह दलील भी दी कि अधिनियम ळी धारा 25-ख के 
आर्थात्तगंत पिटीशनर ने निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है क्योंकि उसकी सेवा का 
भंग हो गया है। इस प्रकार उसने एक वर्ष की अविछन्त अवधि पूरी नहीं की 
है । प्रस्तुत मामले में विचारार्थ और अवधारणार्थ प्रश्न यह है कि कया पिटीशतर, 
जिसकी नियुक्ति अस्थायी तहसीलदार के रूप में की गई थी, अधिनियम को 
धारा 25-च के अधीन फायदे की अर्थात्‌ एक मास की सूचना या उभके बदले में 
- एक मास का सम्बलम्‌ पाने का हकदार है? - 


अभिनिर्धारित--रिट पिटीशन स्वीकारे किया गया। 


. सात्र इस बात का उल्लेख करते हुए कि पिटीशनर की नियुक्ति मौसमी 
किन्तु उस यथावत्‌ तारीख को, जिस तारीख तक पिटीशनर को सेवा में बने 
विनिदिष्ट ड किए बिना "स्पष्टीकरण? इस मामले में लागू नहीं होगा । 4 
निश्चित प्रयोजन के लिए उपबंधित किया गया है कि कर्मकार | 
"की अवधि के बारे में निश्चित रूप से iE होनी ५ 
उसे अंधेरे में न रखा जाए और ऐसी किसी तारीख की, _ 
उसे छंटनी की सूचना न दे दी जाए । यहां तक कि | 


-कर्मकार ने सुसंगत अर्थात्‌ छंटनी की तारीख से पहले प्रारम्भ होने वाले 


{[987] ए० आई० आर० 798! एस० सी० ! 


'[983] 2983 पी० एल जे० 
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पूवं सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है । यह शर्ते स्पष्ट रूप 

से परन्तुक द्वारा अनुध्यात अभिव्यक्त करार द्वारा तारीख नियत करने के 
-विधानमण्डल के आशय का खण्डन करता है। अतः इस न्यायालय की यह राय 

है कि धारा 25(च) के खण्ड (क) के परन्तुक में नियोजक और कर्मचारी के 

बीच स्पष्ट और असंदिग्ध करार अनुध्यात है जिसमें कर्मकार की सेवाओं को 

समाप्त करने के विषय में निश्चित ओर यथावत्‌ तारीख वितिदिष्ट किए जाने 

का उपबंध किया गया है । (पेरा 9) ब पे 


धारा 25-ख(2) में ऐसी स्थिति अनुध्यात की गई है जिसमें कि 


2 कलेण्डर मासों की अवधि के भीतर 240 दिन की अवधि के लिए सेवा की 
हो । प्रस्तुत मामले की स्थिति भी इसी प्रकार की है। अतः न्यायालय हारा... 
अभितिर्धारित किया जाता है कि पिटीशनर राज्य सरकार के सिंचाई विभाग 


उसे या तो एक मास की सूचना या उसके बदलें में एक मास के वेतत के 
इससे पूर्वं कि उसकी, जैसा कि धारा 25-च में उपबंधित है, उपरोक्त 
का ,अनुपालन करते हुए उपाबंध '5 के अधीन आक्षेपित आदेश के धार 

छंटनी की जा सके, हकदार बनाती है | (पेरा । 0) 


) 


लाल बनाम मं० भारत इलेकट्रातिवस लि० प्रेबस॑ 
(Mohan Lal Vs. The Mal 
Bharat Electronics Limited) र 


- का अवलम्ब लिया गया । 


भारती ओर अत 
(Vijay Kumar 


५ 


State of Bihe 
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पिटी्चनर की ओर से 52 स्ंश्री शिवकीति सिंह और अमर नाथः 
देव, अधिवक्ता 
प्रत्यथयों की ओर से "* ` सर्वश्री के पी० वर्मा, महाधिवक्ता 


और पी० एन० राय 
न्यायालय का निर्णय न्या० एच०'एल० अग्रवाल ने दिया | 
न्या० अग्रवाल : | 


इस रिट आवेदन में जो प्रश्‍न उद्भूत हुआ है वह यह है कि क्या 
विटीशनर, जिसे अस्थायी तहसीलदार नियुक्त किया गया था, औद्योगिक विवाद 
अधिनियम, 947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 25-च के अधीन फायदे का 
हकदार है या नहीं ? ' 


2. पिटीशनर की प्रथम नियुक्ति राजस्व खण्ड, बिहारशरीफ के 
उप-कलक्टर के 5 फरवरी, 977 के आदेश द्वारा सिंचाई विभाग में की गई 
थी । इस नियुक्ति के अधीन पिटीशनर को 23 जुलाई, 977 तक कार्य करने 
. के लिए अनुज्ञात किया गया था । उसी अधिकारी के 27 जनवरी, 972 के 
आदेश द्वारा पिटीशनर को उसी पद पर पुनः- नियुक्त किया गया । इस बार 
उसकी सेवाओं को 3] जनवरी, 979 को समाप्त कर दिया गया । इस बात 
का उल्लेख किया जा सकता है कि ये नियुक्तियां किसानों से सिंचाई फीस वसूल 
करने के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए संग्रहण हेतु विशुद्धतः अस्थायी आधार ` 
पर की गई थीं। पिटीशनर की दो बार नियुक्तियों के अतिरिक्त एक और 
नियुक्ति उसी अधिकारी के 3] जुलाई, ]979 के आदेश (उपाबंध 3) द्वारा 
की गई । इस कार्यालय आदेश की शर्तों में से एक शर्ते यह थी. कि यह नियुक्ति 
संग्रहण हेतु चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्तियां करने तक के लिए की गई 
हैं । इस आदेश को ।] सितम्बर, 980 के एक अन्य कार्यालय आदेश द्वारा | 
इस विस्तार तक उपान्तरित किया गया कि पिटीशनर की नियुक्ति विशुद्धतः 
मोसमी (बिल्कुल सामयिक) है और यह कि उसकी सेवाओं को बिना किसी पूर्व 
सूचना के समाप्त किया जा सकता है । पिटीशनर की ओर से उपस्थित होते 
वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी कि आदेश '“उपाबंध 4' द्वारा आदेश 
' उप्राबंध 3' के अधीन पिटीशनर की नियुक्ति में उपान्तरण किया गया है और 
यह कि यह कोई नए सिरे से नियुक्ति की कोटि में नहीं आती किन्तु दूसरी ओर 
` विद्वान्‌ महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि 'उपाबंध 4? पिटीशनर की नए सिरे. 
` से नियुक्ति करने की कोटि में आता है। चाहे जो भी हो जिस प्रश्न पर हमारे 


समक्ष बिरोध किया गया है वह यह है कि यह विवाद किसी भी प्रकार सुसंगतः _ । 2 


2 


“के पालन में प्रत्यर्थी सं० 3 ते सेवा समाप्ति का आदेश 
।किया। 


में 'नियोजक' शब्द की परिभाषा के प्रति निर्देश किया, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donatioris 


'नि० प० 984--पटना 
53 


नहीं है किन्तु i ही साथ हम इस, दलील को स्वीकार करते हैं कि यह दलील 
कि 'उपाबंध 4' में अन्तविष्ट आदेश 'उपाबंध 3' को चालू रखने के लिए था 
और यह उल्लिखित अवधि में उपान्तरण करने के लिए तात्पर्धित है । पिटीशनर 
“इस नियुक्ति के आधार पर सेवा में तब तक बना रहा जब तक कि उप-कलक्टर 
(प्रत्यर्थी सं० 3) द्वारा 3] जनवरी, 798] को आक्षेपित आदेश पारित न कर 
'दिया गया । 

3. पिटीशनर ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि इस 
आदेश में औद्योगिक विवाद अधिनियम, ।947 की धारा 25-च के अधीन 
अधिकथित शर्तों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि उसे न तो कोई सूचना दी 
गई है और न ही उसके बदले में एक मास का वेतन दिया गया है। | 

4. प्रत्यथियों ने एक प्रतिशपथ-पत्र फाइल किया भौर उचके द्वारा जो 
मुद्दा उठाया गया वह यह है कि पिटीशतर और भन्य व्यक्तियों की नियुक्ति 
विशुद्धतः मौसमी थी क्योंकि सरकार द्वारा कोई स्वीकृत पद सजित नहीं किया 
गया था। पिटीशनर के धारा 25-च के फायदों के दावे के प्रति निर्देश करते 
हुए उन्होंने यह कहा कि यह उपबंध सिचाई विभाग को लागू नहीं होता और 
यह कि पिटीशनर इसके अधीत संरक्षण का हकदार नहीं है। इसके अतिरिक्त 
यह भी कहा गया कि तीन तहसीलदारों के पद सरकार द्वारा मौसमी आधार 


पर 3! मार्च, 987 तक के लिए स्वीकृत किए गए थे अतः सरकार के आदेश 
(उपाबंध 5) जारी 


महांधिवक्ता ते अधितियम की धारा 2 (छ) 


:5, बहस के दौरान विद्वात्‌ 
र ः जो तिम्त प्रकार है: 


“2 (छ) 'नियोजक से 
( |! पा सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग 


द्वारा या उसके प्राधिकार के अधौत चलाए गए र pr 
इस निमित्त विहित प्राधिकारी, या जहां कि कोई प्राधिकारी | 
नहीं है वहां विभागाध्यक्ष, अभिरत है । है J 
ओर यह दलील दी कि इस आधार पर कि इस के पा ह रु ४ 
सिचाई आयुक्त है जो कि विभागाध्यक्ष है और कर ns be 
सं ० 3 (राजस्व खण्ड के उप-कलक्टर) ते ; है Ee र 
अधिनियम की धारा 25-च के फायदों का हरा दा I 
नियोजक एक भिन्न व्यक्ति है । | न ड 
.._ CC:O. Nanaji Deshmukh Library, BJP. 
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6. सर्वप्रथम हम विद्वान्‌ महाधिवक्ता द्वारा उठाए गए अंतिम प्रशन" 
अर्थात्‌ इस प्रश्न का कि क्या 'नियोजक' शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखते 
हुए राज्य सरकार को पिटीशनर का नियोजक समझा जा सकता है या नहीं, का 
` निपटारा करेंगे। मामले को. इस दृष्टिकोण से देखने पर श्री शिव कीति सिठी 
हमारा ध्यान इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (बिहार रूल्स), 967 (औद्योगिक विवाद ७ 
बिहार नियमावली, 967) की ओर आकर्षित किया। ये नियम किसी ऐसे 
उद्योग के औद्योगिक विवाद को लागू होते हैं जिसमें औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) 
नियमावली, 95 का विस्तार नहीं है और ऐसे उद्योगों में ऐसे औद्योगिक 
विवाद जिनकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 39 के अधीन 
अपनी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित कर दी हैं। नियम 2, जो कि 
निङ्गेचन का नियम है, के खण्ड (च) में अधिनियम की धारा 2(छ) में आए हुए 
'नियोजक' शब्द को भी परिभाषित किया गया है । इसमें निम्नलिखित कहा 
गया है :-- 


“वारा 2 के खण्ड (छ) के प्रति निर्देश से एतद्द्वारा यह विहित - 
किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकै प्राधिकार के अधीन 
चलाए जाने वाले उद्योग के सम्बन्ध में औद्योगिक स्थापन काः 
भारसाधक अधिकारी उस स्थापन की बाबत 'नियोजक' होगा ।” 


इस परिभाषा या “नियोजक! शब्द के निवंचन के आधार पर श्री शिवकीति सिंह. 
ने यह दलील दी कि जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है, राज्य की ओर से 
विभागाध्यक्ष नहीं बल्कि स्थापन का भारसाधक अधिकारी नियोजक होगा। | 
इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई कि सिंचाई विभाग एक औद्योगिक स्थाप 
नहीं है अत: नियम 2(च) का किया गया निर्वचन पिटीशनर के लिए सहायक | 
नहीं है। “नियम | के उपनियम (3) में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि. 

अन्य बातों के साथ-साथ यह नियम औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थान्तर 


tis . 


' #४ SR 


 *बंग्रेजी में यह इस प्रकार हैं :-- 


2 it is 
cribed that in relation to an industry दा 
Inder the authority ofa department of i 
Officer Incharge of the Indu: 

employer’ in respect ( 


_ With reference to clause (8) of section 


p> 
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किसी उद्योग से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद को भी लागू होगा । जिस समय 


राज्य सरकार द्वारा 796! के नियम विरचित किए गए थे, उस समय इस बात 
- की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि विभिन्न सरकारी विभाग भी 'उद्योग' के 


अन्तर्गत आ सकते हैं अतः जो कुछ कहा जा सकता है वह सामान्य रूप से प्रयुक्त 
स्थापन या उद्योग ही है । अब' इस संविवाद को इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ. 
द्वारा विजय कुमार भारती ओर अन्य बनाम बिहार राज्य ओर अन्य! वाले 
मामले में, जिसमें कि राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को स्पष्ट रूप से उद्योग 
माना गया है, प्राधिकार रूप से तय कर दिया गया है। 

7. मामले को इस्‌, दृष्टिकोण से देखने पर पिटीशतर के बारे में यह 
समझा जाएगा कि. वह राज्य सरकार के सिचाई विभाग उद्योग में नियोजित 
एक कर्मकार है । निबिवाद रूप से,पिटीशनर एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए 
राज्य सरकार के अधीन लगातार सेवा में रहा है। तकं की दृष्टि से भी यदि 
विभागाध्यक्ष को ही न कि उप-कलक्टर (प्रत्यर्थी सं० 3) को पिटीशतर का 
नियोजक समझा जाए तो भी इस भाव में यह बहुत ही तकनीकी है कि 
पिटीशनर का वास्तबिक नियोजक बिहार राज्य है जिसने कि प्रतिशपथ-पत्र के 
अनुसार विशिष्ट अवधि के लिए अर्थात्‌ 3! जनवरी, 98] के लिए स्वयं 
तीन पदों की स्वीकृति दी है, जिनमें से एक पद पर प्रत्र्थी सं० 3 ने पिटीशतर 
की नियुक्ति की है। विद्वान्‌ महाधिवक्ता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए 
'नियोजक' शब्द की परिभाषा के आधार पर पिटीशतर को उसके अधिकार 
से वंचित करने के कार्य की हमारे द्वारा सराहना नहीं की जासकती ॥ हे 

8. अब हम इस द्वितीय प्रश्त पर विचार करेंगे कि क्या पिटीशनर 
मास की सचना काया उसके बदले में एक मास के वेतन, का, न्‍ हे 
अधिनियम की धारा 25-च में उपबंधित है; हकदार हैं। कर वाद ह 
दावे के बारे में प्रत्यधियों की ओरल एसे भि ब | 
गया है। प्रथमतः विद्वात्‌ महाधिवक्ता ने धारा 25. SR ५ a 


का अवलम्ब लिया, जिसके अनुसार : 
“यदि छंटनी किसी ऐसे करार के अधीन 
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कहा गया है कि पिटीशनर की नियुक्ति मौसमी (सामयिक) है अतः कार्यालय 

आदेश में अन्तविष्ट नियुक्ति के इन निबन्धनों के आधार पर महाधिवक्ता ने 

यह दलील प्रस्तुत की कि धारा 25-च के अधीन कोई सूचना दिया जाना 
आवश्यक नहीं है क्योंकि यह नियुक्ति पिटीशनर और नियोजक के बीच ऐसे 

'करार को कोटि में आती है जिसमें उसकी सेवा को समाप्त करने की तारीख , 
विनिदिष्ट कर दी गई है। दूसरे शब्दों में, उसने यह दलील दी कि 'सामयिक' 
अभिव्यक्ति का प्रयोग पिटीशनर को यह संसूचना देने के लिए पर्याप्त है कि 

उसकी नियुक्ति एक विनिदिष्ट अवधि के लिए की गई है। 


9. इस दलील को स्वीकार करना कठिन है। मात्र इस बात का 

उल्लेख करते हुए कि पिटीशनर की नियुक्ति मौसमी है किन्तु उस यथावत 

-तारीख को, जिस तारीख तक पिटीशनर को सेवा में बने रहना है, “विनिदिष्ट 
किए बिना स्पष्टीकरण” इस मामले में लागू नहीं होगा । यह परन्तुक इस . « 

निश्चित प्रयोजन के लिए उपबंधित किया गया है कि कर्मकार को अपने 

नियोजन की अवधि के बारे में निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए जिससे - 

कि उसे अंधेरे में न रखा जाए और ऐसी किसी तारीख को, जिसे नियोजक चाहे, 

थकायक उसे छंटनी की सूचना न दे दी जाए । यहां तक कि पश्चातूवर्ती आदेश 

उपाबंध “4” राज्य की स्थिति को उससमय और भी बदतर बनः देता है जबकि 

इसमें यह कहा गया है कि पिटीशनर की नियुक्ति को बिना पूर्व सूचता के 
किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है । यह शतं स्पष्ट रूप से परन्तुक 
दवारा अनुध्यात अभिव्यक्त करार द्वारा तारीख तियत करने के विधानमण्डल 
|. के आरग का खण्डन करता है । अतः हमारी यह राय है कि धारा 25(च) के 
खण्ड (क) के परन्तुक में नियोजक और कर्मचारी के बीच स्पष्ट और असंदिग्ध 
करार अनुध्यात है जिसमें कर्मकार की सेवाओं को समाप्त करने के विषय में 
निश्चित और | यथावत्‌ तारीख विनिदिष्ट किए जाने का उपबंध किया 


स्थिति अनुध्यात की गई है जिसमें कि कर्मकार ने सुसंगत अर्थात्‌ छंटती की 


' श्वेकार नहीं बैठना चाहिए था । इस तय 
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240 दिन नियोजन में रहना चाहिए | इस प्रश्‍न पर रेल प्रशासन के दॅतिक 


मजदूरी वाले श्रमिकों के बारे में इस न्यायालय की अनेक तजीरें हैँ । ये नजीर 


उस समय की हैं जबकि उत्तरी बिहार रेल लाइन की छोटी लाइन (मीटर-गेज) 


को बड़ी लाइन (ब्राड-गेज) में बदला जा रहा था । इस मत के लिए मोहत लाल 


बनाम सै ० भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० प्रबन्धतत्त्र! वाले मामले का अवलम्ब लिया 
जा सकता है जिसमें “निरंतर सेवा' अभिव्यक्ति पर अधिनियम की धारा 25-ब 
के अधीन अन्तरविष्ट उपबंध के निबन्धनों के आधार पर विचार किया गया था 
और स्पष्ट रूप से यह अधिकथित किया गया था क्रि धारा 25-ख(2) में ऐसी 


तारीख से पीछे के प्रारम्भ होने वाले ।2 कलेण्डर मासों की अवधि के भीतर 
240 दिन की अवधि के लिए सेवा की हो । प्रस्तुत मामले की स्थिति भी इसी 
प्रकार की है । अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि पिटीशतर राज्य सरकार | 
के सिंचाई विभाग में नियोजित किया गया था भोर वह अपेक्षित अवधि से निरंतर 
सेवा में है जो उसे या तो एक मास की सूचना या उसके बदले में र मास के) आज 
वेतन के लिए इससे पूर्व कि उसकी, जैसा कि धारा 25-च में उपबंधित है, | * 
उपरोक्त संरक्षण का अनुपालन करते. हुए उपार्बध 4 के अधीत आक्षोरित 
आदेश के अन्तर्गत छंटनी को जा सके, हकदार बनाती है 
दृष्टिकोण से देखने पर यह आवेदन सफल होता है तथा क ड मे 
आदेश अभिखण्डित -किया जाता है। पिटीशनर के सार ही दो pi 
लगभग तीन वर्ष के अन्तराल के पश्चात्‌ उसे पुगः हेवा में लिय 
यद्यपि पिटीशनर इस अवधि के दौरान अपी ओर से कि शी य 
सेवा में नहीं बना रहा तथापि इस मामले को परिस्थितियों 
को हैसियत पर विचार करते हुए उसे इस अवा ह ड 


देते हैं कि इस अन्तबेतीं 6 मास की अंतर: 
नौकरी में उसके पुतः बहाल किए जाते 
ह्‌ 
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आय-कर आयुक्त, बिहार, पटना बनाम आत्मा राम बुधिया 
(The Commissioner vf Income-tax Bihar, Patna 7 AtmaR 
Budbia) कः 
` तारीख 70 जनवरी, 984 
[न्या० हरी लाल अग्रवाल, न्या० नजीर अहमद और नया» प्रभा शंकर मिश्र] 


आय-कर अधिनियम, 7967-_ध्च , 
।--धारा 67(2)(ख 
ध न न 9 !)(ख)--उक्तं धारा 
पा रु यह्‌ ह है कि किसी भागीदार को दिया गया कोई वेतन 

7 "नाशन या अन्य पारिश्रसिक भागीदार को 

ह दार को प्रभाजित लाभ है, परन्त' 
वा द्वारा कोई पारिश्रमिक अजित किया जाता है जो ठम की 
त Sd प्रभाव नहीं डालता हैं तब इस प्रकार कर्ता दारा प्राप्त 
रिथ्म्िक हिन्दू अविभक्त कुदुम्ब की आय के रूप में निर्धारणीय 


नहीं a 
र जब तक कि इसका सीधा सम्बन्ध परिवार हारा लगाई गई रकम से 


हर na और म वयक हैसियत i 
निर्धारण से सम्बन्धित Sn अ मामला हिन्दू-अविभकत कुटुम्ब re 
श्री बुधिया हिन्द अवि RT इ र ० बुधिया एण्ड कम्पनी क्र 
निर्धारिती हिन्द अवि उभकत कुटुम्ब के कर्ता की हैसियत में भागीदार थे। 
ने बांटे कर नुर RE निर्धारण करते समय आय-कर अधिकारी 
बुधिया को ब केणे मंससं आर० के० बुधिया एण्ड कम्पनी सें 
I8,00 न आय और वेतन के रूप में 3 0,602 रुपये, जिसमें वेतन के 
हन्द क झी सम्मिलित हैं को सम्मिलित कर लिया । पिछले वर्षों में 
किया गया था ह 2 आ रारण मं वेतन से हुई आय को सम्मिलित नहीं 
' सहायक आयुक्‍त हे का जेषे [965-66 तक यही स्थिति थी । निर्धारिती ने 
कर युक्त (अपील) को एक अपील फाइल की, जिसमें उससे श्री बुधिया 
तन से हुई 8,000 रुपये की आय को हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की आर्य 
में सम्मिलित किए जाने को इस आधार पर चुनौती दी कि फर्म श्री बुधिया 
र उसको वयक्तिक हैसियत में वेतन दे रही थी । और तो और आयकर 
भिधिकारो, रांची ने वेतन से हुई आय को श्री बुधिया के वैयक्तिक निर्धारण सें ` 
पहले ही सम्मिलित कर लिया था । अपील प्राधिकारी ने 78,000 स्परे की 
इ को यह दृष्टिकोण अपनाते हुए अपवर्जित कर दिया कि आय-कर अधिकारी 


र 
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ने वेतन की रकम को अपीलार्थी, हिन्दू अविभकत कुटुम्ब की सकल आय 
में सम्मिलित करने का कोई विनिदिष्ट कारण नहीं दिया है। उसने यह 
अभितिर्धारित किया कि श्री बुधिया की वैयक्तिक हैसियत में यह निर्धारणीय' 
हँ । 

उच्च न्यायालय को यह प्रश्‍न निर्दिष्ट किया गया कि कया इस मामले 
के तथ्यों और परिस्थितियों में श्री आत्मा राम बुधिया को मंससं बुधिया एण्ड 
कम्पनी, जिसमें वह हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता के रूप में भागीदार है, 
द्वारा वेतन के रूप में दिए गए ।8,000 रुपये निर्धारिती, हिन्दू अविभक्त 
कुटुम्ब की कुल आय में सम्मिलितं किए जा सकते हैं ? 


अभिनिर्धारित--निदिष्ट प्रशत का नकारात्मक उत्तर दिया गया । 


उच्चतम न्यायालय की बृहत्तर न्यायपीठ के पर्व वितिश्चयों और उनमें 
अध्रिकथित प्रतिपादनाओं का अवलम्ब लेते हुए, जिनमें यह सुभिन्तता 
अधिकथित की गई थी कि भगर किसी भागीदार द्वारा कोई पारिश्रमिक अजित 
किया जाता है जो संयुक्त कुटुम्ब को आस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता 
तब इंस प्रकार कर्ता द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक हिन्दू अविभकत दुम्ब 
की आय के रूप में निर्धारणीय नहीं होता है, जब तक कि इसका सीधा सम्बन्ध 
परिवार द्वारा फर्म में लगाई गई रकम से त हो। जब तत यह सा 
जाता कि हिन्दू अविभकत कुटुम्ब के प्रबन्धक द्वारा श्रोष्त किया je ता 
कुटुम्ब की आय नहीं थी और पारिश्रमिक उसकी सेवाओं के 
संयुक्त कुटुम्ब से लगाई गई आस्तियों और उसे संदत्त किए गे र fo 
कोई वास्तविक ओर पर्याप्त संबंध नहीं है तब तक अविभक्त ६ पारिश्रमिक 
या कर्ता द्वारा भागीदार के रूप में कार्य करते हुए प्राप्त अ के 
को कुटुम्ब की आय नहीं माना जा सकता और इसलिए [ 


दायित्वाधीन नहीं है। (पेसा !!/ |0 और ! 8) कि 
नत निर्णयों के अनुसार मे दष्ट 
ह के पश्चात्‌ देना होगा कि क्या सहदाबिक 


: उस रूप में न 
ह मक यद्यपि सारतः 
(कोपासँल) द्वारा प्राप्त किया गी पा की निधि के 
कद 


था बल्कि कुटुम्ब को कुछ देगे का 5 ग्रबितिक रूप से किसी से 
निवेश के कारण किया गया था ! क्या यह 8 ह कारण से किया गया हैं 
द्वारा की गई सेवा का प्रतिकर हैं बे 
तो यह हिन्दू अविभकत कुटुम्ब की 
किया गया है तो यह सहदायिक 
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` "निधि के परिणामस्वरूप ही है तो इस कारण से कि किसी सहदायिक ने कुछ 
सेवा की हैं उस प्राप्ति की प्रकृति नहीं बदल जाती है। दूसरी ओर अगर यह 
. 'किसी सहदायिक द्वारा की गई सेवा का पारिश्रमिक ही है तो इन तथ्यों से कि 
उसकी सेवाएं इसलिए प्राप्त की गई थीं कि वह उस कारबर में निधि लगाने 
_ वाले कुटुम्ब का सदस्य था या उसने एसा करने का योग्यता-शेयर कुट्म्ब की. 
“निधि से प्राप्त किया है तो इससे यह “प्राप्ति” हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की आय 
नहीं बन जाएगा । (पैरा 27) 


| पैरा 
[983] (:983) 38 आई० टी० आर० 628 : लक्ष्मण दास ]. 
. बनाम आय-कर आयुक्त (Laxman Das Vs. 
Ee Commissioner of Income Tax); 


[969] `(969) 72 आई० टी० आर० 92: आय-कर 73, 23 
` आयुक्त, मंसूर बनाम गुरुनाथ वी० धकप्पा 
(Commissioner of Income Tax, Mysore Vs. 
Gurunath V. Dhakappa); - 


आ [:968] (:968) 68 आई० टी० आर० 22] : एस० आर० l4 
क एम० सी० टी० पी० एल० पालातनियप्पा चेट्रियार | 

. _ - बनास आय-कर आयुक्त, मद्रास (5. RM. CT. PL. 
Palaniappa Chattier Vs. Commissioner of 
Income Tax, Madras); 


;] (।968) 68 आाई० टी० आर० 365 एस० सी० : 5, 23 
_ बी० डी० घनवते बनाम आय-कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, ` 
गगपुर एण्ड भण्डारा (V. D. Dhanwatey V5. 
nmissioner of Income Tax, Madhya 
Nagpur and Bhandara) - 
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[970] ‘(970) 78 -आई० टी० आर० 33: राज कुमार ।7, 24 
सिंह हुकम चंद जी बनाम आय-कर भायुक्त (० (७m 
‘ Singh Hukamchandji Vs. Commissioner of 


Income Tax); 


: [:970] (970) 78 आई० टी० आर० 3]9 : प्रेम नाथ और 7, 2I 
हः अन्य बनाम आय-कर आयुक्त दिल्‍ली और राजस्थान 
(Prem Nath and others Vs. Commissioner , 
of Income tax, Delhi and Rajasthan); 


[969] (2969) 73 आई० टी० आर० 692: मायःकर 2! | 
आयुक्त बनाम डी० सी० शाह (Commissioner of | 
Jucome Tax V5. 09. ७. Shal) 


निर्दिष्ट किए गए। 
टी० भार 
977] (I977) I06 आई०, द 
द आयुक्त, मद्रास बनाम आर० एम? चदाम्बरम र Pr 
आदि (Commissioner of Incomet2s Madras | ड 
Vs. R. M. Chidambaram pillai etc:) | 


र० 292 : आय-कर 8) ।!, 23 


से प्रभेद बतलाया गया। | Re 
हरेल अधिकारिता: 2 गज 


आय-क र अधिनियम, ।96! की धारा 
पिदीशनर की ओर से 52 


- विरोधो पक्ष कारं की ओर से 


क 
62 आायन्कर\अइक्रुक्ल]।बिहाण्छ घण जार्म'राम'चु धिया (न्या० अग्रवाल) 


“क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित: 
आत्मा राम बुधिया को, जो कि भागीदार भी है, वेतन के रूप में दिए 
गए । 8,000 रुपये आय-कर अधिनियम, 7967 की धारा 6 7( ])(ख) 
के अनुसार उसके वयक्तिक निर्धारण में सम्मिलित किए जाने योग्य 
हे?” 

2. इस निर्देश को सुनवाई करने के पश्चात्‌ हमने यह पाया कि इस 

न्यायालय को निर्दिष्ट किए जाने वालें निर्देशित प्रश्‍न को फिर से विरचित 

` किए जानें की आवश्यकता है । इसलिए मैंने इसे निम्नलिखित रूप में विरचित 
किया है :- 


“क्या, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में श्री आत्मा 
राम बुधिया को मैससे बुधिया एण्ड कम्पनी द्वारा, जिसमें वह हिन्दू 
अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता के रूप में भागीदार है, वेतन के रूप में दिए 
गए ।8,000 रुपये निर्धारिती, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की कुल भाय , 
में सम्मिलित किए जाने योग्य है ?” 


_ 3. यह मामला 967-68 के निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित है और 
तथ्य और/या स्वीकृत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :-- 


निर्धारिती श्री आत्मा राम बुधिया का निर्धारण हिर 
अविभक्त कुट्स्व के रूप में और साथ ही वेयवितक हैसियत में किया 
जाता रहा था । वर्तेमान मामला हिन्दू-अविभक्त कुटुम्ब के निर्धारण से _ 
, सम्बन्धित है । फर्म मैसस आर० के० बुधिया एण्ड,कम्पनी में श्री बुधिया' 
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता की हैसियत में भागीदार थे । निर्धारिती, - 
हन्दू-अविभक्त कुटुम्ब का निर्धारण करते समय आय-कर अधिकारी ते ० 
 आवबंटित शेयरों के अनुसार फर्म मैसस आर० के० बुधिया एण्ड कम्पनी 
 सेश्चीबुधिया को प्राप्त आय और वेतन के रूप में 30,602 रुपये, 
' जिसमें वेतन के 8,000 रुपये भी मअम्मिलित हैं, को सम्मिलित कर 


लिया निस्संदेह पिछले वर्षों में हिन्दू अविभकत कुटुम्ब के निर्धारिगों 
हो निर्धारण वर्ष . 


a 


£ 
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चुनौती दी कि फमं.श्री बुधिया को उसकी वैयक्तिक हैसियत में वेतन दे रही थी 
और आयकर अधिकारी, रांची ने वेतन से हुई आय को श्री बुधिया के वैयक्तिक 
-निर्धारण में पहले ही सम्मिलित कर लिया था। 


` अपील प्राधिकारी ने 8,000 रुपये की रकम को यह दृष्कोण अपनाते 
-हुए अपवजित कर दिया कि आय-कर अधिकारी ने वेतन को रकम को अपीलाथीं, 
हिन्दू अविभक्त कुट्स्ब की सकल आय भें.सम्मिलित करने का कोई विनिदिष्ट 
कारण नहीं दिया है। उसने यह अभिनिर्धारित किया कि श्री बुधिया की वेयक्तिक 
हैसियत में यह निर्धारणीय है । 


5. विभाग ने आय-कर अधिकरण (अपील) पटना को एक अपील फाइल 
की। निर्धारिती अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। परतु उसने निर्धारण 
वर्ष ।966-67 के लिए आय-कर अपील संख्या 888-पटतां में अधिकरणद्वारा £ 
23 फरवरी, 7973 को किए गए आदेश की एक प्रति भेजी जिसमें ऐसा ही 
प्रश्‍न विचारण के लिए आया था और भधिकरण ने विभाग की अपील को 
खारिज कर दिया था । अधिकरण ते अपने दिनांक 20 सितम्बर, !973 ला 
आदेश द्वारा अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बिल्कुल वैसे 
ही प्रश्न का विनिश्चय ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए हो चुका है ऑरप्रभावग | 
के तथ्य और परिस्थितियां वही हैं, इसलिए अपील में कोई बल नहीं है। be 

6. तथ्य सम्बन्धी कयन, जो कि बहुत ही ताल्विकाहै और मैं भ क 28 
कह सकता हूं कि विवादगत प्रशत के विनिश्चय के लिए म है ne « bn 
“मामले के कथन' में अभिलिखित किया गया है, इस प्रकारे iB 


“पूर्वेतर वर्ष में सहायक आर्त (अपील) ने ब 
कि श्री आत्मा राम बुधिया को फर्म के लिए कार्य क दा 
दिया जा रहा था और कार्य वैयर्क्तिक हैसियत में किया ' 
अधिकरण ने पहले वर्ष में यह भी पाया कि वेतत र 

; भी हिन्दू अविभक्त कुटुम्बे की आय गह 
व्यक्तिगत निर्धारण में सम्मिलितः 


Es उसके द्वारा फर्म का कार्य 
` प्राप्त किया है। | 

. - 7. इसी दौरान एक मः 
“-ुधिया,एण्ड कम्पनी के संबं 
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अधीन अस्वीकृत 8,000 रुपये की रकम को उसी आधार पर प्रश्वगत किया । 
सहायक आयुक्त (अपील) ने इस रकम का विलोप फर्म की भय में से करने की. 
आज्ञा दे दी, जिसके विरुद्ध विभाग ने एके अपील फाइल की थी ओर जिसे 
अधिकरण ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, ]973 वाले आदेश से विभाग के . 
पक्ष में विनिश्चित कर दिया । इस प्रकार धारा 40(ख) के अधीन अस्वीकृत 
28,000 रुपये की रकम को स्वीकार कर लिया गया । > 


तथ्य सम्बन्धी कथन और साथ ही साथ बहस के दौरान विभाग ने 
हमारे समक्ष इस बात पर बल दिया कि अधिनियम की धारा 67(] )(ख) के 
उपबंधों के अनुसार फर्म द्वारा किसी भागीदार को संदत्त ब्याज, वेतन, कमीशन 
ओर अन्य पारिश्रमिक को ध्यान रखते हुए किसी भागीदार को आय की संगणनाः 
की जानी होती है ओर इसे फमं के कारबार की आय में भागीदार के अंश के 
रूप में साना जाएगा। इसलिए, किसी भागीदार की, (प्रस्तुत मामले में श्री बुधिया 
को) जो हिन्दू अविभक्त कुट्म्ब का प्रतिनिधित्व करता है, भाय की संगणना 
करते समय, फर्म के भागीदार की हैसियत संदत्त पारिश्रमिक को उसके अंश से 
हुई आय अवश्य माना जाना चाहिए ओर परिणामतः इसे फर्म की आय में 
भागीदार के अंश के रूप में माना जाना चाहिए था। 


8. विभाग की ओर से उपस्थित होने वाले काउन्सेल, श्री राजगढ़िया 
ने लिडले रचित “भागीदारी” (तेरहवां संस्करण) का अवलम्ब लिया है । उसके | 
पृष्ठ 26 पर यह कहा गया है कि कोई भागीदार “उसकी फर्म द्वारा नियोजित 
| नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपना नियोक्ता नहीं हो. 

सकता” और इसलिए वह यह मानता है कि श्री बुधिया को दिया गया वेतन फर्म 
, ` के लाभ में से, जिसमें कि वह एक भागीदार था, दी जाने वाली आय का एक 
ढंग है। उसने आय-कर आयुसत, मद्रास बनाम आर०एम० चिदाम्बरम पिल्लई 
' वाले उच्चतम न्यायालय के हाल ही के एक मामले का दृढ़ अवलम्ब लिया। 
यह उच्चतम न्यायालय के दो विद्वन्‌ न्यायाधीशों का विनिश्चय है, जिसमें यह | 
त व्यक्त किया गया कि चूंकि नियोजन की संविदा में दो सुभिन्तं व्यक्तियों 
आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ नियोक्ता ओर कर्मचारी की । इसलिए विधि 
इसके भागीदार के बीच में सेवा के सम्बन्ध में संवि 
जाने वाला वेतन भाय का विशेष 
न की प्रकृति वैसी ही होती 
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जैसी कि फर्म की आय-की होती है। इंसलिंएः किसी भागीदार को. कारबार में 

"वाग लेने के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक के सम्बन्ध में किए गए करार 
को लाभ के एक हिस्से को कामिक पूंजी लगाने के लिए दिए जाने वाले इनाम 
के रूप में अवश्य माना जाना चाहिए। 


यद्यपि इस विनिश्चय का अनुसरण न करने के लिए और भी सुभिन्नताएं 
हैं, जितका. उल्लेख मैं करूंगा, परन्तु उच्चतम न्यायालय क विद्वान न्यायाधीशों 
के समक्ष वाले मामले का विधि संबंधी प्रश्‍न ओर तथ्य बिल्कुल ही भिन्न थे। 
उसमें साधारण प्रश्‍न यह था कि क्या फर्म के भागीदार द्वारा सेवा के बदले में 5 
प्राप्त किए गए वेतन का कोई भाग कृषि आयं थी औरआय-कर क दायित्वाधीन 
थी । [ 
9. . वर्तमान मामले में, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि वेतन के 
हं में प्राप्त की गई ]8,000. रुपये की रकम आय:कर के दायित्वाधीन थी। ° 
. राजस्व द्वारा पाए गए तथ्यों के अनुसार, जो केवल एकमात्र विवाद उन्नता | 
है, वह यह कि क्या इसे (वेतन को). श्री बुधियौ .के व्यवितिगत निर्धारण में 
सम्मिलित किया जाए या इसे हिन्दू अविभक्त कुदुसब की, जिसका कि वह कर्ता . | 
है, आय में जोड़ा जाए? ' . अ 
]0. श्री राजगढ़िया ने इस बात पर भी बल दिया है कि, जसा कि उपर | 
बताया गया है, अधिनियम की धारा 67 क सा पठित घारा ।40(ख) में यह 


उपबंधित है कि किसी भागीदार को संदत्त किए गए बतत की आया 


करते समय . फर्म के कारबार के लाभ और अभिलाभ क थ धीत प्रभाय 
` निर्घारिती फर्म (इस मामले में मेस आर क 
संगणना करने में ऐसा हो सकता है क्योंकि इस 


उदाहरणार्थं उसकी व्यक्तिगत हैसियत 
की हैसियत में भागीदार हैं, किए ग 
किए गए संदायों में कोई 


बांटी गई रकम या वेतन य| 
नंही किया जाएपा। 
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एस्टेट गोहाटी! वाले मामले में गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ ने 
आर० एम० चिदम्बरम्‌ पिल्लई? वाले मामले के विनिश्चयाधार को अपनाते हुए 
भागीदार द्वारा वित्तीय अंशदान करने के कारण उसे प्राप्त वेतन और व्याज को 
सम्मिलित किया था) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ ने लक्ष्मण 
दास बनाम भाय-कर आयुक्त” वाले मामले में इसका अनुसरण नहीं किया। 
इलाहाबाद उच्च. न्यायालय के सम्मुख जो मामला था, उसकी प्रकृति 
भर इस मामले की प्रकृति एक जैसी ही है। उस मामले में भी एक फम में हिन्दू 
अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता भागीदार था और चूंकि उसे कारवार में विशेष रुचि 
थी ओर उसके लिए कार्य करने पर उसे पारिश्रमिक संदत्त किया गया था। 
उच्चतम न्यायालय की बृहत्तर न्यायपीठ के पूर्व विनिश्चयों और उनमें 
अधिकथित प्रतिपादनाओं का अवलम्ब लेते हुए, जिनमें यह सुभिन्नता अधिकथित 

| की गई थी कि अगर किसी भागीदार द्वारा कोई पारिश्रमिक अजित किया 
जाता है, तो संयुक्त कुटुम्ब की आस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता तब 
इस प्रकार कर्ता द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को 
आय के रूप में निर्धारणीय नहीं होता है, जब तक कि इसका सीधा संबंध 

| परिवार द्वारा फर्म में लगाई गई रकम से न हो । इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के विद्ठान्‌ न्यायाधीश ने आर० एम० चिदम्बरम्‌ पिल्लई वाले मामले को 
(निम्नलिखित शब्दों में प्रभेदित किया ह :— 


“उस मामले में न्यायालय का संबंध उस प्रश्‍न से नहीं था, जो 
कि हमारे सम्मुख है । उस मामले में प्रत्यर्थी दो भागीदारी फर्मों में 
भागीदार थे और लाभों में उनके अंश के अतिरिक्त फर्म की सेवा 


` करने के कारण वेतन पाने के. हकदार भी थे । उसमें यह विवाद नहीं 


था कि इस प्रकार प्राप्त किया गया वेतन उन भागीदारों की आय के 
रूप में कराधेय नहीं था । जो एक मात्र विवाद था वह यह थां कि क्‍या 
इस प्रकार वेतन के रूप में प्राप्त की गई रकम पूर्णत: कराधेय थी या 
उसका 40 प्रतिशत भाग जो कि आकुषि क्षेत्र के अन्तर्गत आता हैं । 
अगर यह मान भी लिया जाए कि चिदम्बरम्‌ पिल्लई [(]977) ।06 
आई० टी० मार० 292] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय इस 
i 


ns 


7 (978) 2 आई० टी० आर० 234. 
2 (977) 706 आई टी० आर० 292, 
3 (983) 38 आई टी० भार० 628. 
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विधिक स्थिति से बिचलित हो बया था तो भी ये विचलन किसी प्रकार 
की बाध्यता उत्पन्न नहीं करता क्योंकि यह विनिश्चय केवल दो 
न्यायाधीशों से गठित न्यायपीठ द्वारा किया गया था ।” 


2. मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ द्वारा व्यक्त किए 
गए मत से पूर्णतः सहमत हूं । 


।3. इस प्रश्‍न के संबंध में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के 
न्यायपीठ द्वारा दिया गया वी० डी० धनबते बनाम आय-कर आयुक्त, सध्य प्रदेश, 
नागपुर एण्ड भण्डारा! वाला निर्णय बिल्कुल इसी प्रशन से संबंधित है । पांच में 
से चार विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने यह मत ष्यक्त किया कि जब तक संयुक्त परिवार 
द्वारा लगाई गई भौर फर्म द्वारा कर्ता को संदत्त किए गए वेतन में कोई वास्तविक 
और पर्याप्त संबंध न हो तब तक यह हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को आय के रूप 
में निर्धारणीय नहीं होती है । 


4. उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा दिए गए एक 
विनिश्चय अर्थात्‌ एम० आर०एम० सी० टी० पी० एल० पालानियप्पा चेट्टियार 
बनाम आय-कर आयकत, मद्रास! में यह प्रश्न था कि क्या कर्ता द्वारा कम्पनी के 
प्रबन्ध निदेशक के रूप में प्राप्त किया गबा पारिश्रमिक और कमीशन र 
की आय के रूप में निर्धारणीय है। यह पाया गया ` कि परिवार द्वारा इस 
उद्देश्य से शेयर प्राप्त नहीं किए गए थे कि कर्ता प्रबन्धःनिदेशक बन जाए, ल 
पूंजी साधारण अनुक्रम में लगाई गई थी । संयुक्त परिवार के धन से शेयरों 
खरीदने और कर्ता को पारिश्रमिक दिए जाने में कोई वास्तविक और सीधा 
संबंध नहीं है, इसलिए यह भभिनिर्धारित किया गया था कि प्रबन्ध s 
. रूप में उसे संदत्त किया गया पारिश्रमिकं संयुक्त परिवारकी आस्तियों को 

पहुंचाकर नहीं अजित किया गया औरं उसके हारा प्रात की गई रकम हिर 
अविभक्त कुटुम्ब की आय के रूप में निर्धारणीय नही है। ः 
" [लय का आय-कर आयुक्त, मंसूर 
है । उस मामले में इस स्पष्ट तिष्कर्ष 
तन सीधा परिवार की आस्तिय 
कुटुम्ब भागीदार थीं, सीधा संबंध 


5. इसी प्रशन पर उच्चतम न्मा 
बनाम गुरुनाथ बी ०धाकप्पार वाला विनिश्चय है | 
के अभाव में कि कर्ता द्वारा प्राप्त किया गया वे 
से, जो कि उस फमं में, जिसका हिन्दू नबिभर्वत ॐ 

eo 

+ (968) 68 णाई० टी० आर० 365. 
` (968) 68 आई टी० भार० 22!, 
3 (969) 72 आाई० री० धार० 93- 
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है । कर्ता को संदत्त 6,000 रुपये की रकम के बारे में यह अभिनिर्धारित किया- 
गया कि इसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की आय न माना जाए। 


6. देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इन परस्पर-विरोध्वीः 
विनिश्चयों के कारण ही इस न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ ने मामलां बृहत्तर 
न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर दिया, परन्तु यह मत व्यक्त करने से अपने आपको- 


नहीं रोक पाया कि “हम स्पष्ट रूप से निर्धारिती की दलील को स्वीकार करने- 
के पक्ष में हैं” । | 


..__ 7. निर्धोरिती के विद्वान्‌ काउन्सेल श्री बाजला ने उच्चतम न्यायालयः 
के कुछ और मामलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें इसी 
रकारं के सिद्धांत अधिकथित .किए गए हैं। वे मामले हैं : (]) राज कुमार पिह 
हुंकम चन्द जी बंनाम आय-कर आयुक्त ओर (2) प्रेम नाथ और अन्य बनाम- 
आय-कर आयुक्त, दिल्‍ली ओर राजस्थानः। र ; 

]8. उच्चतम न्यायांलय'आर उच्च न्यायालयों के उपरोक्त विनिश्‍्चयों 
के परिशीलन से यह अंप्रतिरोध्य निष्कर्षं निकलता है कि जब तक यह स्थापितः 
नहीं हो जाता कि हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के प्रबन्धक द्वारा प्राप्त किया गया. 
पारिश्रमिक कुटुम्बे की आय नहीं थी और पारिश्रमिक उसकी सेवाओं के लिए था 
और संयुक्त कुटुम्ब से लगाई गई आस्तियों और उसे संदत्त किए गए पारिश्रमिक 
में कोई वास्तविक और पर्याप्त संबंध नहीं है तब तक अविभक्त कुटुम्ब के 

भरबन्धक या कर्ता द्वारा भागीदार के रूप में कार्य करते हुए प्राप्त किए गए 


पारिश्रमिक को कुटुम्ब की आय नहीं माना जा सकता और इसलिए वह आय-कर 
के दांयित्वाधीन नहीं है । Do र 


9. पहले ही दिए गए मामले के विवरण से यह स्पष्ट हो गयां 
है कि बुधिया द्वारा वेतन के रूप में प्राप्त किए गए 8,000 रुपये 
फर्म मैंसस आर० के० बुधिया एण्ड कम्पनी में उसके द्वारा की गई सेवा के लिए 
उसे वैयक्तिक हैसियत में प्राप्त किए गंए थे । इसके बारे में कोई विवाद नहीँ 
है | मेरे विचार से इस निष्कर्ष के कारण अधिकरण ने विधि को सही 
दृष्टिकोण अपनाया ह. ` «& 
है 0 202 तद्नुसार. मैं निर्देशित प्रशन का उत्तर नकारात्मक अर्थात्‌ निर्धारिती | 


८ 3 किस “NS 
———————— > 
उ Nt 
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के पक्ष में और विभाग के विपक्ष में देता हूं । निर्धारिती,खचे प्राप्त करने का 

-हक्रदार है जो केवल 250/- रुपये निर्धारित किए गएहु।. | 

न्न्या० नजीर अहमद: द 

| मैं सहमत हुं । 

\ -न्या० पी० एस० सिश्रः 

2।. मुझे भ्राताः न्‍्या० हरी लाल अग्रवाल द्वारा -दिए जाने वाले 

"प्रस्तावित निर्णय को पढ़ने का सोभाग्य.प्राप्त हुआ है । बिहार के आय-कर 
भायुक्त (पटना) द्वारा आय-कर भधिनियम को धारा 256(2) के अधीन निर्दिष्ट 
प्रश्न. के सम्बन्ध में निकाले गए इस निष्क्रष से.मैं सहमत हुं कि इसका सी 
प्रकार से नकारात्मक उत्तर, अर्थात्‌ निर्धारिती के पक्ष में ओर, विभाग के विरुद्ध 
दिया जाना चाहिए । जैसा कि उच्चतम न्यायालयों के विभिन्न निणयों से 
प्रकट होता है, हमें निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर इस बात पर विचार करने के पश्चात्‌ 
देना होगा कि क्या सहदायिक (कोपासंनर) द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक 
यद्यपि सारतः उस रूप में नहीं था, बल्कि कुटुम्ब को कुछ देने का एक ढंग है। 
क्योंकि यह कुटुम्ब की निधि के निवेश के कारण किया गया या क्या वह 
'बैयक्तिक रूप से किसी सहदायिक द्वारा की गई सेवा का प्रतिकंर है। भगर 

` शेसा पूर्ववर्ती कारण से किया गया है तो यह हित्दू अविभवत कुट की आय है 
भर अगर ऐसा उत्तरवर्ती कारण से किया गया हैं तो यह सहदायिक की 
व्यक्तिगत आय है । अगर आय लगाई गई निधि के परिणामस ही है तो 
इस कारण से कँ किसी सहदायिक ने कुछ सेवा की है, उस प्राप्ति की प्रकृति नहीं 

बदल जाती है । दूसरी ओर, अगर यह किसी सहदा 


= 


थिक द्वारा की गई सेवा के 


लिए पारिश्रमिक ही है तो इन तथ्यों से कि उसकी सेवाएं इसलिए 8. रा 

गई थीं कि वह उस कारबार में निधि लगाते वाले कुटुस्‍्ब का र वि रे 
'उसने ऐसा करने का योग्यता-शेयर कुटुम्ब की निधि से प्राप्त किया हैं ती इस ै 
'यह “प्राप्ति” हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की आय नहीं बत गा निर्धारण र 
22. वर्तमान मामले में निर्धारिती श्री आत्मा राम बुधिया न ५ 

'हिल्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता के रूप में तथा साथ हर य 
हैसियत में किया गया था । इस सम्बन्ध में कोई ha 
फे मेस आर० के० बुधिया एण्ड कापी में हि क्य 
'की हैसियत से भागीदार है। वह कुटुम्ब की ल पो द र 
प्राप्त करता रहा है। फर्म की सेवा करे El Be रयात्‌ 
रूप में वेतन प्राप्त करता रहा हैं । उसने गत र पे 
के लिए ]8,000 रुपये बेतन सहित 30,00 ` शा 
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हमारे समक्ष ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जिससे यह्‌ प्रकट होता हो' कि श्री बृहि 
को संदत्त की गई ]8,000 रुपये की रकम कुटुम्ब द्वारा फर्म के का i 
लगाई गई निधि के परिणामस्वरूप थी या कुटुम्ब की ओर से लगाई (ह 
के लिए अजित आय थी। निर्धारिती ने यह बात कही कि उक्त 78 0 
रुपये की रकम उसके द्वारा की गई सेवा के पारिश्रमिक के रूप में सदत ही i 
गई थी । अन्तिम रूप से सुस्थिर विधि को देखते हुए इसका कोई महत्व नहीं है पर 
कि उसकी सेवाएं इसलिए प्राप्त की गई थीं कि वह एसे कुटुम्ब का सदस्य था क्‍ 
जिसने फर्म के कारबार में पूंजी लगाई थी । ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे | 
यह पता चले कि श्री बुधिया को सेवा के लिए कुटुम्ब की ओर से नियुक्त किया 
गया था या किसी लागत या खचे या कुटुम्ब की सम्पत्ति को हानि पहुंचा कर | 
लगाया गया था या उसकी नियुक्ति का कारबार के अर्जन से कोई संबंध था। | 
यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि उसकी नियुक्ति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व | 
ओर योग्यता के कारण थी और सेवा की संविदा के बदले में उसे पारिश्रमिक | 
“दिया गया था । ‘Sh 
| 
| 


23. आय-कर आयुक्त, मद्रास बनाम आर० एम० चिदम्बरम्‌ पिल्लई! 
वाले मामले में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जिनसे यह 
श्रभाव पड़ता था कि कारबार के संचालन में भाग लेने के कारण किसी भागीदार 
को दिए गए पारिश्रमिक के बारे में यह समझा जाना चाहिए कि वह उसे किसी | 
भागीदार द्वारा कामिक-पूंजी लगाने के लिए लाभों के अंश में से दिए गए इताम | 
के रूप में माना जाना चाहिए । उस मामले में यह मत व्यक्त किया गया था | 
कि भागीदारी मनुष्यों के बीच में एक प्रकार का सम्बन्ध है और करारके | 
परिणामस्वरूप कारबार के लाभ को बांटना हे। “फर्म” किसी सत्ता को | 
सम्बोधित करने के लिए समुहवाचक संज्ञा की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है । यह कोई 
व्यक्ति नहीं है । आयकर विधि में विशेष उपबन्धों के अनुसार यह निर्धारण की | 
'एक इकाई है। परन्तु यह एक पूर्ण व्यक्ति नहीं है, जिससे अगला कदम उठाना | 
होता है। क्योंकि नियोजन की संविदा के लिए दो सुभिन्‍न व्यक्तियों की | 
आवश्यकता होती है अर्थात्‌ नियोक्ता और नियोजित । सही विधि तो यह है कि 

` फम ओर इसके किसी भागीदार के बीच सेवा की संविदा नहीं हो सकती । , 
किसी भागीदार से उसके द्वारा कारवार के संचालन करते के लिए पारिश्रमिक 
देने के लिए किए गए करार के बारे में यह माना जाना. चाहिए कि यह कार्मिक 
पूंजी लगाने के बदले में लाभ का हिस्सा देना है। माननीय त्या० कृष्ण भब्य 


5, 
4 (977) 706 घ्राई० टी० श्रार० 292; 
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ने, जिन्होंने निर्णय सुनाया था, आय-कर अधिनियम, 922 की धारा ।0 भौर 
76, जिनके उपबंध आय-कर अधिनियम, 96! की धाराएं 40 और 60 के 
समान हैं, पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया :-- 


“इस उपबंध को अन्तर्वस्तु स्पष्ट है चाहे इसका स्पष्टीकरण या 
इसका उद्देश्य एक से अधिक हो । यह विवक्षित है कि भागीदार द्वारा 
हिस्से की आय वेतन में ले ली गई | इस बात की परीक्षा इससे हो 
जाती है कि जब किसी फर्म को हानि होती है तो वेतन पाते वाले 
भागीदार का हिस्सा उसकी आय के हिस्से को कम कर देता है 
इसलिए निस्संदेह भागीदार के पारिश्रमिक के संदर्भ में वेतन लाभ देने 
का एक भिन्त ढंग है ।” , 
तथापि माननीय न्या० कृष्ण अय्यर किसी हिन्दू अविभकत कुटुम्ब के 

कर्ता के किसी फर्म में, जिसमें हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब भागीदार र वेतन के लिए 
किसी पद पर कार्य करने पर विचार नहीं कर रहे थे | उन (माननीय 
न्या० कृष्ण अय्यर ने) उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी भी pi 
को निर्दिष्ट नहीं किया और न ही संयोगवश निर्देश किया जिसमें किसी द पा 
अविभक्त कुटुम्ब के किसी भागीदार को, जो कुटुम्ब फर्म के Bb 
करने के लिए फर्म द्वारा पारिश्रमिक दिए जाने के सम्बन्ध में रा रास 
करता हो । इस बात पर माननीय त्या० कृष्ण अय्यर ने अग्रा pi मिलो 
कोई विचार नहीं किया है क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि उसेके 22 किन तय 
बिल्कुल भिन्त था । राजकुमार सिंह हुकुम चंद भी बुत » और राजस्थान, 
प्रदेश! प्रेम नाथ और अन्य बनाम आय-कर आयुक्त, ps de 
आयकर आयुक्त बनाम गुरुनाथ वी० धाकप्पाः, वी ०डी० गा 
आयकक्‍्त* और आयकर आयुक्त बनाम डी० य 
न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण भा 
होने के कारण इस सिद्धांत के लिए ऐसी नज Fs जाना था वह उसके 
साक्ष्य के अभाव में कि जो स्वीकार्य Te वि निधि में 
फर्म की सेवा किए जाने के बदले में ही था निष्कर्ष यहे होगा कि जल 
` गई पूंजी के बदले में लाभ था । अंत: अप्रति रोध्य । 


१ (।970) 78 भ्राई० टी० मार० 33. [ 
2 (]970) 78 भ्राई० टी० भ्रार० 3।9. ; 

3 (969) 72 आई टो० भार० 92 ' , 

4 (]968) 68 आई० टी० मार° 365. ठ 
5 (969) 73 आई० टी० आर० 692 
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* के किसी सदस्य को संदत्त किया गया वेतन/पारिश्रमिक कुटुम्ब .की आय नहीँ है. 


बल्कि यह सेवा संविदा का प्रतिफल है और उसके द्वारा की गई सेवा के लिए 
` प्रतिकर है। 


24. मैं प्रश्‍न को फिर से विरचित किए जाने और इस निष्कर्ष से 
पुणेतया सहमत हुं कि श्री बुधिया द्वारा वेतन के रूप में प्राप्त किए गए 
।8,000 रुपये कुटुम्ब (हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब) का लाभांश नहीं हैं और यह 
उसकी व्यक्तिगत आय है जो उसे व्यक्तिगत रूप से फर्म मंससु-आर० के० 
बुधिया एण्ड कम्पनी की सेवा करने के लिए प्राप्त हुई है । मैं निकाले गए निष्कर्ष 
से सहमति प्रकट करता हूं और निदिष्ट प्रश्‍न का उत्तर नकारात्मक देता हूं 

' अर्थात्‌ निर्धारिती के पक्ष में ओर विभाग के विरुद्ध देता हूं । मैं विभाग द्वारा 
निर्धारिती को देय खचों के निर्धारण से भी सहमत हूं । 


निदिष्ट प्रश्‍न का नकारात्मक उत्तर दिया जाता है 
खन्ता/ब्रह्म 


नि० प० 984 : पटना--72 
~ मोहम्मद हसन और अन्य बनाम मोहम्मद अब्बास और अन्य 
ह (Md: Hasan and others Vs. Md. Abbas and others) . 
५ तारीख 77 जनवरी, I984 
[च्या० वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ओर बी० पी० ग्रियाधे] 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 908--आदेकञ 32, नियम 3(4) के भधीत 
री किया मया आदेश तभी विधिमान्य होगा जब किसी संरक्षक को नियुक्ति के 
प्राधिकारी द्वारा अवयस्क के नियुक्त संरक्षक, माता या पिता या . 
रळ संरक्षक या उनके न होने पर उस व्यक्ति को, जिसकी देख-रेख में 
हा है, को इसकी सूचना दी गई हो और उसके द्वारा फाइल किए 
कोई हें, पर भली-भांति व्रिचार कर लिया गया है । अगर इस 

त नहीं किया जाता है तो इस प्रकार की» गई संरक्षक की _ 


~ 


न 


_ रूप से अवयस्कों को नोटिस 
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कके संरक्षक की नियुक्त करते में यदि सिविल प्रक्रिया संहिता 908 के आदेश 
32, निग्रम 3 (4) में अधिकथित प्रकिया का अनुपालेत्न नहीं किया जाता है तो 
क्या ऐसी नियुक्ति अवैध होगी ? 


अभिनिर्धारित पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया। 


सिबिल प्रक्रिया संहिता, 908 के आदेश 32, नियम 3(4) में यह 
-उपबंध किया गया है कि कोई भी आदेश इस नियम के अधीन किए गए आवेदन 
'पर तब के सिवाय नहीं किया जाएगा जबकि अवयस्क के किसी ऐसे संरक्षक को, 
जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है जो इस निमित्त सक्षम 
है या जहां: ऐसा सं रक्षक नहीं है वहां अवयस्क के पिता को या जहां पिता नहीं 
हैं वहां माता को या जहां पिता या माता नहीं हैं वहां अत्य तैसगिक संरक्षक 
को या जहां पिता, माता या अन्य 'नैसगिक संरक्षक नहीं हैं।वहां उस व्यक्तिको, 
जिसकी देख-रेख में अवयस्क है, सूचना दी गई है भोर जिस किसी व्यक्ति पर 
इस उपनियम के अधीन सूचना की तामील की. गई है उस व्यक्ति की ओर से 
किया गया कोई भी आक्षेप सुन लिया गया है। अभिलेख में ऐसी कोई भी बात 
नहीं है जिससे यह दशित हो कि भ्वयस्कों की माता संरक्षक को इस अश 
नोटिस दिया गया था कि वह इस बात का कारण बताए कि अवयस्कों की ओर 
से वाद में रुचि न लेने के कारण क्यों न उसे उन्मोचित कर दिया जाए । जो डु 
हुआ वह यह था कि जब न्यायालय ते यह पाया कि माता किसी प्रका है स 
नहीं ले रही है तो उन्होंने सीधे ही अभिवक्ता-ं रक्षक को अवथ ह , 
प्रतिनिधित्व करते के लिए नियुक्ति कर दी। विदा मुच्सिफ ऐसा तही 


नोटिस देता: कि वह यह बताए कि क्‍यों न उसे वाद रित si 

उन्मोचित कर दिया जाए । संहिता के आदेश 3 3 (0 

प्रक्रिया के अनुसार कायं त करते के कार अभिवक्ता-स र 
उपधारणा के डु 


अवध हो गई है । विचारण न्यायालय इस उ धार ; 
चित तोटिस की तामील के 
श ले रहा थ 


' एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई 
संरक्षक की नियुक्ति ही अवैध थी, वरी di 
` संबंध में यह नहीं कहा जा सकता किं ps वेध ' 


नियम ]3 में यह उपबरिधिं है वि 


५2 "मोहम्मद हसन" ७" शोहस्मेद 'अंटवीसि (धा 3 सिन्हा ओर पग्रियाधे) 


पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा थातो 
न्यायालय इस निमित्त दिए गए किसी आवेदन के आधार पर डिक्री को अपास्त 
कर सकता है । (पैरा 6) 


£ 


` पैराः 
[977] 977 बी० बी० सी० जे० पृष्ठ 4 : राम बदन राय और 7 
अन्य बनाम पल्टन पासवान और अन्य (Rambadan 
Rai and others Vs. Paltan Pawsan and 
others); Cr 
. 2 पटना ला टाइम्स |[ : हरीहर प्रसाद सिंह बनाम 7 


बाबू इदल सिह (Harihar Prasad Singh Vs. 
Babu Edal Singh) 


निदिष्ट किए गए । 
सिविल पुनरीक्षण अधिकारिता: । 979 का सिविल पुनरीक्षण आवेदन 
संख्या 357. 


उरनिया के तृतीय अपर अधीनस्थ न्यायाधीश, श्री शशि कुमार चौधरी 
के तारीख 25 नवम्बर, 978 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन । 


विटीशनरों की ओर से 52% श्री एच० आर० दास 
विरोधो पक्षकार को ओर से --° सवंश्री विशम्भर शर्मा और जगदीशः 
, प्रसाद भगत 


न्यायालय का निर्णय न्या० बीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा और न्या० बी० पी० हे 
ग्रियाधे ने दिया। 


न्या० सिन्हा ओर न्या० ग्रियाधे : ज 


ह रीख 
पुनरीक्षण के लिए यह आवेदन विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश के हा । 
6 अक्तूवर, 982 के आदेश द्वारा खण्ड न्यायपीठ को निर्देशित किया गया 


2. यह आवेदन वादियों-प्रत्यथियों द्वारा किया गया है जिन्होंने !9 je 
के हक वाद संख्या 2 90 में कुदरत मियां के अप्राप्तवय पुत्र ओर अप्राप्तवथ 377 , 
' के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री अभिप्राप्त की थी । 


3. पिटीशनरों के पिता, मोहम्मद सईद. ने पुरनिया Ee बे र : 
न्यायालय में हक की घोषणा तथा कब्जा” प्राप्त करने के लिए हक संबंधी 
फाइल किया था । विरोधी पक्षकार सं०] और 2 अवयस्क थे और उनके 
उनकी माता, बीबी शमीमा बानो (विरोधी पक्षकार सं०3) जो कि ॐ 
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नैसगिक संरक्षक है, की मांत वाद फाइल किया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि | 
अवयस्कों के लिए तात्पर्थित सूचनाओं की तामील उनके संरक्षक भर्थात्‌ उनकी 
माता पर की गई थी परन्तु उसने वाद में अवयस्कों की ओर से कोई कदम नहीं 
उठाया था । इस पर विद्वान्‌ विचारण न्यायालय ते भोलानाथ बर्मत नामक 
एक अधिवक्ता को दोनों अवयर्कों का संरक्षक नियुक्त किया । 4 अगस्त, 976 
को हक वाद एकपक्षीय रूप में डिक्री कर दिया गा । यहां पर यह उल्लेख 
किया जाता है कि अभिवक्ता-सं रक्षक भोलानाथ बर्मन ते भी वाद में कोई कदमः 
नहीं उठाया और न ही उसने कोई लिखित कथन ही फाइल किया था। इसके 
पश्चात उक्त अवयस्कों ने अपने वादमित्र अब्दुल अजीज, जोकि उतका मामा था, 
की मार्फत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम ।3 के अधीन 977 
का प्रकीर्ण मामला सं० 8 अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए फाइल किया 
कि वाद को उसके मूल संख्याक पर रखा जाए क्योंकि उक्त अभिवक्ता संरक्षक 
की घोर उपेक्षा के कारण वे वाद में प्रतिरक्षा नहीं कर पक । गर्ह भी गा 
गया कि उनके मामा अब्दुल अजीज को रामानन्द मिश्रा नामक एक है) हे 
9 जनवरी, ]977 को यह पता चला कि वाद एकपक्षीय इित्री कर दिया गे 
था। !] फरवरी, ]977 को ]977 का उपयुक्त भ 


फाइल किया गया था । 


कीर्ण मामला सं० 8 
विरोध £ रील दी 

4. पिटीशनरों ने प्रकीणे मामले का वरोध किया ह 
कि चंकि प्रकीणं मामला वाद-मित्र द्वारा फाईल be था । विद्वात्‌ 
| मामला प त 2, 
जाने योग्य नहीं था और यह कि प्रकीण माम चलाए, जाते योग्य था पर्छु, 


मुन्सिफ ने यह अभिनिर्धारित किया कि मामला फाइल किया गया था और 
उसने यह पाया कि वह परिसीमा अवधि के परात सं०। और 2 ते 978 
इसलिए उसने इसे खारिज कर दिया। विरोधी pe "अरीय 
की प्रकीर्ण अपील सं०।5 फाइल की थी और र को सुनते कें पश्चात्‌. 
यायाधीश द्वारा इसका तिपटारा किया ग .ला कि भूल व्यायालय हारा 
विद्वान्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश ते यर्ह लि हर हे 
शी गई थी को ब रशत उद्भूत नहीं होता शा ! 
नहीं स ` 
नहीं की गई थो और इसलिए १. र ]96 
इसलिए प्रकीणे अपील मंजूर के ली र | 
अगार परा गोते बाले विद्वा काउ्सेल 
5. पिटीशतर की ओर से ही 


जिर हे 
हि बजित था मे गौर 
ने दी कि प्रकीर्ण मामला पर्स गीमा से कि इस मामले 
ने यह दलील रत करके गलती की हैं 


न्यायालय ने यह अभिनिर्धारि 
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"संबंधी प्रश्न उद्भूत नहीं होता था । उसने यह दलील भी दी कि अवयर्कों के 
वादऽमित्र ओर मामा, मोहम्मद अजीज द्वारा फाइल किया गया वाद चलने 
योग्य नहीं है । [ 


6. हमने ऊपर यह बताया है कि वादियों के दोनों अवयस्कों हो उनकी 
माता क संरक्षण में रखा था-। परन्तु उनकी ओर से उसने वाद में कोई कदम 
नहीं उठाया । उसके पश्चात्‌ ही न्यायालय ने अवयस्कों का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए भोलानाथ बर्मन नामक अभिवक्ता-सं रक्षक को नियुक्त किया। सिविल 
प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ संहिता कहा गया है) के आदेश 32, 
!| नियम 3(4) में यह उपबंध किया गया है कि “कोई भी आदेश इस नियम के 
| अधीन किए गए आवेदन पर तब के सिवाय नहीं किया जाएगा जबकि अवयस्क 
के किसी ऐसे संरक्षक को, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया 
“गया है जो इस निमित्त सक्षम है या जहां ऐसा संरक्षक नहीं है वहां अवयस्क के 
पिता को या जहां पिता नहीं हैं वहां माता को .या जहां: पिता या माता नहीं हैं 
वहां अन्य नेसगिक संरक्षक को या जहां पिता, माता या अन्य नैसगिक संरक्षक . 
नहीं हैं वहां उस व्यक्ति को, जिसकी देख-रेख में अवयस्क है, सूचना दी गई है 
और जिस किसी व्यक्ति पर इस उपनियम के अधीन सूचना की तामील की गई है 
उस व्यक्ति की ओर से किया गया कोई भी आक्षेप सुन लिया गया है ।” अभिलेख 
में ऐसी कोई भी बात नहीं हैं. जिससे यह दशित हो कि अवयस्कों की माता 
| संरक्षक को इस आशय का नोटिस दिया गया था कि वह इस बात का कारण 
| बताए कि अवयस्कों .की और सेवाद में रुचि न लेने के कारण क्यों न उसे 
| उत्मोचित कर दिया जाए । जो कुछ हुआ वह यह था:कि जब न्यायालय ने यह 
पाया" कि माता किसी ध्रकार की रुचि नहीं ले रही है तो उन्होंने सीधे ही 
'| अ्निवक्ता-संरक्षक की अवयस्कों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्ति कर 
| दी । विद्वान्‌ मुन्सिफ ऐसा नहीं कर सकता था । उसके लिए यह आवश्यक था | 
` | कि वह माता को इस आशय का नोटिस देता कि वह यह बताये कि क्‍यों त उसे 


ee 


भवंयस्कों के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई थी। 
'पर्‌ अभिवक्ता-संरक्षक की नियुक्ति ही अवैध थी, वहां पर 
॥ संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह वैध | 


था 


` मामला है जिसमें इससे विपरीत मत व्यक्त किया. 
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. नोटिस था। इसलिए यहे स्पष्ट रूप सें अंवयस्कों को नोटिस त दिए जाने का 


मामला है । संहिता के आदेश 9, नियम 73 में यह उपबन्धित हैं कि यदि 
न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि समन को तामील सम्यक्‌ रूप से नहीं | 
की गई थी या वह वाद की सुनवाई कें लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से | 2 
किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो न्यायालय इस निमित्त दिए गए 

किसी आवेदन के आधार पर डिक्री को अपास्तं कर सकता है। प्रस्तुत मामले के | 

तथ्यों और परिस्थितियों में यह पता लगाना होगा कि अवयस्कों परं नोटिस की: 

तामील नहीं की गई थी और वे वांद की सुनवाई में उपसंजात' होने से निवारित 

हो गए थे । ऐसी परिस्थिति में विद्वात्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश एकपक्षीय डित्री 

को अपास्त करने में ठीक था 


7. पिटीशनर के विद्वात्‌ काउम्सेल ते यह दलील दी कि संहिता के 


. आदेश 9, नियम ।3 भवयस्कों के लिए उचित उपचार नहीं था ओर उन्हें डिक्री 


को अपास्त करने के लिए वाद फाइल करना था| उसने इस न्यायालय के एकल 
न्यायाधीश के रामबदन राय और अन्य बनाम पल्टन पासवान भोर अन्य वाले 
विनिश्चय का अवलम्ब लिया । यह मामला पूरी तरह से. प्रतिवेदित नहीं 
गया है और न ही प्रतिवेदन में इसका. मामला संख्या दिया गया है। इससे 
पता चलता है कि उप्त मामले में जहां पर अवयस्क का प्रतिनि धित्व ठीक 
नहीं हुआ था ओोर एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी वहाँ पर 5 
नियम ।3 के अधीन, एकपक्षीय डित्नी को अपाहत करने के | 
की ओर से दिए गए आवेदन चलते योग्य नहीं है । पिदीशनर के 
द्वारा हमारा ध्यात इस न्योयालप्र की एक और खण्ड त्यायपीठ के 
की ओर दिलाया गया । वह हरीहर प्रसाद [सिह बताः 


अभिनिर्धारित क्रिया. गया था कि अरि {हित 
अधीन आवेदन देकर उपचार मद 
अवयस्क को उचित ढंग सें नीटिस की ता हा 
पर्याप्त कारणों से वाद में उपसंजात हीने 
में भी संहिता का. आदेश 9 तयम 
लिए एक ओर भी उपचार उपलं 
ऐसी परिस्थितियों में लागूं ह होते 


78. मोहम्मदःहसक थ ०-भोहैभ्मद" अश्वास २8'१$ेन्हा और प्रियाधे) 


8. अगली दलील यह दी गई थी कि संहिता के आदेश 9 » नियम ]3 
के अधीन दिया गया आवेदन परिसीमा से वजित था । परिसीमा अधिनियम के 
अनुच्छेद [23 में यह उपवन्धित है कि एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त 
करने के लिए 30 दिन के अन्दर आवेदन देना होता है । विद्वान्‌ विचारण 
न्यायाच्य ने अपीलार्थी साक्षी 4, मोहम्मद अजीज की प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 की 
ओर निर्देश करते हुए यह कहा कि उसे एकपक्षीय डिक्री के बारे में संहिता के 
आदेश 9, नियम 3 के अधीन आवेदन दिए- जाने से कम से कम 4 माह पूर्व 
पता चल गया था । अपीलार्थी साक्षी 4.ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 2 में यह 
कहा है कि उसे 9 फरवरी, ]978 से, जब न्यायालय में उसका साक्ष्य लिया 
गया था, ]3 माह पूर्व उसे एकपक्षीय डिक्री के बारे में मालूम हुआ था । उसकी 
प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में साक्षी ने यह कहा कि यह सही है कि एकपक्षीय डिक्री 
के बारे में मालूम होने के 4 माह पश्चात्‌ वह न्यायालय में आया था । ऐसा 
प्रतीत होता है कि विद्वान्‌ मुन्सिफ ने अपील साक्षी 4 के साक्ष्य को गलत पढ़ा है 
और उसका ठीक ढंग से मुल्यांकन नहीं किया है । साक्षी ने यह कहा था कि उसे 
9 फरवरी, 978 से ]3 माह पूर्व एकपक्षीय डिक्की के बारे में मालूम हुआ था। 
इस प्रकार वह जनवरी, 7977 की बात है। आवेदन में यह अभिकथन किया 
गया था कि इस जानकारी की तारीख 9 जनवरी, 7977 है। यह सुस्थापित 
है कि संहिता के आदेश 9, नियम ]3 के अधीन एकपक्षीय डिक्री के बारे में 


| मालूम होने के 30 दिनों के भीतर भी आवेदन दिया जा सकता है । ऐसा प्रतीत ` 


| होता है कि यह आवेदन एकपक्षीय डिक्री के पारित होने की जानकारी प्राप्त 
| होने के 30 दिनों के भीतर फाइल किया गया था। हमारे विचार से यह भावेदन 
| परिसीमा से वाजित नहीं था ओर विद्वान्‌ मुन्सिफ ने अपील साक्षी 4 के साक्ष्य 
| का गलत मुल्यांकन करके गलत निष्कर्ष निकाला है । हमारा यह मत है कि 


|. विद्वान्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश ने प्रकीणं अपील को ठीक ही मंजूर किया था और . 


विद्वान्‌ मुन्सिफ द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कर दिया था । 


9. परिणामस्वरूप यह आवेदन खारिज किया गया है । किन्तु खर्चे के 
बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है । 


पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया। 
खन्ना/चन्द .` 
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वासुदेन राथ और अन्य बनाम भल्तान राय और अन्य 
(Basudev Rai and others Vs. Altan Rai and otters) 
तारीख 5 फरवरी, 984 
[च्या० सत्य ब्रत सान्याल और उदय सिन्हा] 

बिहार लेड रिफाम्सं (फिक्सेशन ऑफ सौलिग एरिया एण्ड एक्वीजीशन 
-आफ सरप्लस लैंड) एक्ट, 96।--धारा 76 सपठित भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
की धारा ।8--किसी दस्तावेज का अंतरण और उसका भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण धारा 6 के विभिन्न उपबंधों 
-तथा अधिक विशेष रूप से धारा 6(3)(7) के उपबंधों के प्रवतंन के प्रयोजनार्थ 
;अधिनियम की धारा 76 का एक. अविभाज्य अंग है-संगत अर्थान्वयन का 
नियम--किसी कानून के उपबंधों का अथन्वियन संगत रूप से किया जाना 
चाहिए ताकि विधानमण्डल-का सही आशय अंभिनिश्चित किया जा सके-- 
-न्यायालय को ऐसा निर्वचन करने से बचना चाहिए जो कानून के दो उपबन्धों में 
“विरोध उत्पन्न करता हो । \ 

पिटीशनरों ने 74 अप्रैल, ]97! के दो विक्रय-विलेखों के माध्यम सें 
"ग्राम सिवाईसिहपुर, जिला समस्तीपुर के खाता सं० 337 से संबंधित भू-कर 
सर्वेक्षण प्लाट सं० !433 में से ]2 कटटाओर किया ।5 धुर भिजत 
-की थी। इन विक्रय विलेखों का भारतीय रजिस्ट्रीकरणा अधिनियम के न 
-रजिस्ट्रीकरण 5 मई, ।97] को हुआ था। प्रत्यथियों ने 2 जून, ] a ह 
: J की धारा 6(3) के अधीन दो आवेदन, जिन पर सीलिंग fe i 
97] की 9 (]2 कट्टा) और सीलिंग केस सं० | 97 को ! र र 
-धुर) पड़ी थीं, फाइल किए थे । पिटीशनरों ते कारण sl जाते से पूर्व उन्होंने 
“में यह तथ्य प्रकट किया था कि सीलिग केसों के फाइल किए जाते सै ६ 


में से विक्रय 
हे5 घुर भूमि मौखिक वि 
भू-कर सर्वेक्षण प्लाट सं० ।432 की भूमि स्थ रैयत होने के कारण प्रत्यर्थी 


क मलिक आओ र क्षण सर्वेक्षण कें दौरान 
-द्वारा फाइल किए गए केस पोषणीय नहीं हैं | ष र उत 
“ भू-कर सर्वेक्षण प्लाट सं० 432 में से 3 प्लॉट काटे गए थे poe 
3252, 3253 ओर 325] पु० सं० हैं। प्रत्यर्थी ९ pad ee 
ओर 3253 के निश्चित रूप से स्वामी हैं । प्रत्यर्थी न Mi, 
“आवेदन उप-कलक्टर भूमि सुधार तथा सा अ प बाद हे मय 
- असफल हो गया था । उसके विरुद्ध ९ 


' 


~ 
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दो पुनरीक्षण आवेदन सं० 448/74 ओर 449/74 फाइल किए थे। तथापि | 
राजस्व बोड की राय यह थी कि चूंकि ऋता ने अग्रक्रयाधिकार संबंधी आवेदन 
को फाइल करने से पूर्वं अपनो पाशवेस्थता को न्यायोचित ठहराने के निए 
मोखिक विक्रय अपने दावे का आधार बनाया है और धारा 76 के अधीनः 
मौखिक विक्रय की अवेक्षा नहीं की जा सकती अतः उसके कारण अग्रक्रयाधिकार 
का दावा विफल नहीं हो सकता । अतः क्रेताओं ने अग्रक्रयाधिकार संबंधी तारीख- 
2 जून, 97] के आवेदन के फाइल किए जाने से पूर्व पाश्व॑स्थ प्लाट के 
25 अप्रैल, ।977 के अपने मौखिक क्रय की संगणना करने से इनकार करने 
वाले सदस्य, राजस्व बोडं के विनिश्चय पर आक्षेप करते हुए दो रिट पिरीशनः 
फाइल किए थे । , 
पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल श्री बलभद्र 
सिंह ने यह निवेदन किया था कि संपत्ति अंतरण अधिनियंमे कीं धोरा 54 के 
अधीन ।00.00: रुपये से कम मूल्य की मूतं स्थावर संपत्ति का अंतरण परिंदोन _ 
मात्र से किया जा सकता है। विधि में यह अपेक्षित नहीं है कि ऐसा अंतरण 
किसी रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा ही किया जाए । यदि ऐसा होता.तो धारा केंबेलः 
यही कथन करके रुक जाती कि “किसी भूमि के अंतरण, विनिमय, पट्टा, बंधक, 
विरासत अथवा दान का निष्पादन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज: के बिना. नहीं किया 
जाएगा” और इसी से विधानमंडल का आशय स्पष्ट हो जाता । परन्तु विधानः 
मंडल का ऐसा आशय न होने के कारण उपधारा में प्रयुक्त परवर्ती शब्द ये ह 
“भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 के अनुसार” यही शब्दं तथाकथित 
उपधारा के निर्वचन के लिए वास्तविक सूत्र प्रदान करते हैं । यदि उसका तके 
स्वीकार नहीं किया जाएगा तो ये शब्द न केवल अनावश्यक हो जाएंगे बल्कि 
` तथाकथित धारा को संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय .उत्तराधिकार 
अधिनियम, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, आदि जैसे विभिन्‍न केन्द्रीय 
अधितियमों का विरोधी बना देंगे। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रीक रण अधिनियम, 
908 की धारा ।8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक होता है। रजिस्ट्रीकरण 
'की अपेक्षा करने वाली विधि में इस संबंध में ऐसी स्थिति होने कें कारण 
पिटीशनर_द्वारा किए गए मोखिक क्रय की प्रत्यर्थी, अर्थात्‌ अग्रक्रयाधिकारी) ची | 
अनुतोष प्रदान करते समय अवेध रूप से उपेक्षा की गई थी । i 
र प्रत्यथियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउसेल श्री परमेश 
के दने न्यायालय को ध्यान अधिनियम की धारा 6(2)(#9) की ' कु मत आ 
० 53058 करते हुए यह निवेदनं किया था कि अधिनियम की ब I6%' 
जनां प्रत्येक - अंतरण भारतीय रजिस्ट्रीकरंण अधिनियम कें उप के 


+ 
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अनुसार किसी रजिट्रीकरण दस्तावेज के माध्यम 
धारा 6 का मूल प्रयोजन विफल: हो जाएगा। 


इन परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष 


विचारणीय प्रश्‍न यह था कि 
क्या तथाकथित मोखिक विक्रय कीं संगणना के लिए. इसका रजिस्टीकरण 
आवश्यक था । A न 


से किया जाना चाहिए अन्यथा 


अभिनिर्धारित--रिट पिटीशन खारिज ता गए। 


पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल का निवेदन सही नहीं है । “अंतरण” 
शब्द का निर्वचन अधिनियम के उपबंधों तक ही सीमित रखा जाना है ताकि 
राजस्व प्राधिकारियों को अधिनियम के उद्देश्यों और उसके विभिन्न उपबंधों 
का कार्यान्वयन करने में सुविधा रहे। (परा 6) ` 


“भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार” नामक शब्द 
अधिनियम की धारा ।6(2)(77) में. सप्रयोजन प्रत्यारोपित किए गए हैं। ये 
शब्द तनिक भी अनावश्यक नहीं हैं । राजस्व प्राधिकारियों को किसी दस्तावेज 
के केवल भारतीय रजिस्ट्रीकरण.अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए 
रजिस्ट्रीकरण की अवेक्षा करने की अनुज्ञा. प्रदान की गई है, किसी अन्य प्रकार 
के रजिस्ट्रीकरण की नहीं । यदि तथाकथित धारा में से “भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

os अधिनियम के उपबंधों के अनुसार” तामक शब्दों का लोप कर दिया जाता तो 
उसके कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता । (पेरा 8, 9) 


किसी अंतरण अथवा विक्रय का संज्ञान तब तक नहीं किया जा सकता 
जबं (तक ऐसा अंतरण अथवा विक्रय भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के 
अधीन सम्यक्रूपेण रजिस्ट्रीक्ृत लिखित द्वारा न किया गया हो। 
पिटीशनरों ने पु० स० प्लाट सं०325! में से 50-00 रुपये की राशि के बदले ._ 
जिस 5 धर भमि का “मौखिक क्रम किया है उसकी उपेक्षा को जाती है। ४; 
तथाकथित मौखिक अर्जन प्रत्यथियों के अधिकार को, जो किसी पाश्‍्वस्थ 


रेयत के अग्रक्रमाधिकारी के अधिकार के हत है, वि | र ee 


सकता । (पैरा ]0) 


[I9 79] ए० आई० आर० ! 979 पटना 65 
Ee बनास . पार्वती देवी (Kosbila 
Devi); 


06-0. Nanaji 0 


32 ` बासुदेव राय ब० अल्तान्न-राग्र (न्या साजाक की 
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{964] ए० आई० आर०।964 एस० सी०।78:], प०] 785 


7 
वी० एस० राइस एंड आयल मिल्स बनाम आर्ध प्रदेश 
राज्य (५. $. Rice and Oil Mills Vs TherState 
of Andhra Pradesh) क्‍ 
[964] ए० आई० आर० 964 एस० सी० 244 : हीरा लाल 9 


अग्रवाल बनाम राम पदारथ सिंह (7३ 7.3] क 
Agrawal.Vs. Ram Padarath Singh) 

- [958] ए आई० आर० 7958 एस सी० 255, १० 268 7 
वेकटरमन देवारू बनाम मंसूर राज्य और अन्य 
(Venktaramana Devaru Vs. State of Mysore 
and others); , | 

[953] ए० आई० आर० 953 एस० सी० 83, प० 86 : 7 
. दर्शन सिह बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य ()वव5क्ा > 
Singh Balwant Singh Vs. The State of Punjab) 
निदिष्ट किए गए । 
आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : सिविल रिट अधिकारिता मामला 
सं० 2347/76 भौर 2348/76. 
एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश किए जाने पर। ड 
 पिटीशनरों की ओर से 52६ सर्वश्री बलभद्र प्रसाद सिंह, राजेश्वर 
दयाल और कामेश्वर दयाल 
अतर्याथयों को ओर से -- सर्वंश्री परमेश्वर प्रसाद सिन्हा और हरे 
कृष्ण कुमार 
न्यायालय का निर्णय न्या० सत्य ब्रत. सान्याल ने दिया 


दोनों रिट पिटीशनों में विचारार्थ उद्भूत होने वाला प्रश्न र | 
लंड रिफाम्सं (फिक्सेशन आफ सीलिंग एरिया एण्ड ऐकिविजी' 
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'नि० पं० 984--वरनों : 


2. चूंकि मुद्दा अपुर्ण है अतः मैं आवश्यक 
ूँकि मुद्‌ : में इस प्रयोजन 
तथ्यों का ही उल्लेख करूंगा | पिटीशनर क्रेता | ह 4 अप्रैल 


मुहिउद्दीनपुर, Reed के के खाता सं० 337 से संबंधित भू-कर सर्वेक्षण 
लाट स० ।433 में से ।2 कटठा और A 

थी। तथाकथित विक्रय-विलेखों का भारतीय रिल Bs र 
रजिस्ट्रीकरण 5 मई, ]97! कों हुआ था । 2 जन, 797 को अधिनियम क 
धारा । 6(3) के अधीन प्रत्यथियों ने दो आवेदन, जिन पर सतता 
सं० ।97! की 9 (2 कट्ठा) ओर सीलिंग केस सं० 97] की ॥७) 
{। कट्ठा ।5 धूर) पड़ी थीं, फाइल किए थे । तथाकथित दावा इस आधार 
पर किया गया था कि तंथाकथित भूमि भू-कर सर्वेक्षण प्लाट सं० ] 432 के 
'पाश्वेस्थ थी । पिटीशनरों ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में यह तथ्य प्रकट 


` किया था कि सीलिंग केसों के फाइल किए जाने से पूर्व उन्होंने 50 रुपये के 


अतिफल के बदले भू-कर सर्वेक्षण प्लाट स॑० 432 की भूमि में से 5 धर भूमि, 
मौखिक विक्रय द्वारा अजित कर ली थी । अतः उनके पोश्वस्थ रैयत होने के 
कारण प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए सीलिग केस, पोषणीय नहीं हैं । यहाँ यह 
भी उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण के द्रौरान भू-कर सर्वक्षण प्लॉट 
सं० ।432 में से 3 प्लाट काटे गए थे ओर उनकी संख्याएं 3252, 3253 


और 325] पु० स० हैं। पांच धूर भूमि का मोखिक क्रय पु०स० प्लॉट 


सं.० 325। में से किया गया है। प्रत्यर्थी पु० स० प्लाट सं० 3252 आर 
3253 के निश्चित रूप से स्वामी हैं । प्रत्यर्थी का मग्रक्रपाधिकार संबंधी आवेदन 
'उप-कलक्टर, भूमि सुधार तथा अपर कलक्टर दोतों के ही न्यायालयों सें 
असफल हो गया था । उसके बिरुद्ध प्रत्यथियों ते सदस्य, राजस्व बोड के समक्ष 


दो पुनरीक्षण आवेदन सं० 448/74 और 449/74 फाइल किए थे। तथापि 
सदस्य, राजस्व बोर्ड की राय यह थी कि चूंकि केता ने अग्रकयाधिकार संबंधी 


आवेदन को फाइल करने से पुवं अपनी पाश्‍वंस्थता को स्यायोचित ठहराने के 
लिए मौखिक विक्रय को अपते दावे का आधार बताया है. ओर धारा : 
उपबन्ध के अधीन मौखिक विक्रय को | अवेक्षा ज़ा 
'कारण अग्रक्रयाधिकार का दावा विफल नहीं 


® 5० 83 है 
अतः यह निर्णय संबंधित मामलों पर लागू होगा और उनका निपटारा करेगा 
| 


RCN 
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क्रय की संगणना करने से इनकार करने वाले सदस्य, राजस्व वोड्ड के विनिश्वय 
पर आक्षेप करते हुए दो रिट पिटीशन फाइल किए हैं । 


3. पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउंसेल श्री बलभद्र 
प्रसाद सिंह ने यह निवेदन किया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 


के अधीन 700.00 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति का अंतरण - 


परिदान मात्र से किया जा सकता है। विधि में यह अपेक्षित नहीं है कि ऐसा. 
अंतरण किसी रजिस्‍्ट्रीक्ृत विलेख द्वारा ही किया जाए । विद्वान्‌ काउ सेल ने 
यह निवेदन किया है कि ऐसे मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ]908 की 
धारा ]8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक होता है। रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा 
करने वाली विधि में इस संबंध में ऐसी स्थिति होने के कारण पिटीशनर द्वारा 
किए गए मौखिक क्रय को प्रत्यर्थी अर्थात्‌ अग्रक्रयाधिकारी को अनुतोष प्रदान 
करते समय अरवेध रूप से उपेक्षा की गई थी । अप्रक्रयाधिकार अपने आप में एक 
बहुत निर्बल अधिकार है। अतः न्यायालय का यह कत्तेव्य है कि वह 
अग्रक्राधिकार को मान्य ठहराने में सुस्ती बरते । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी, अर्थात्‌ 
अग्नक्रयाधिकारी, की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउंसेल श्री परमेश्वर 


प्रसाद ने यह तकं प्रस्तुत किया था कि अधिनियम की धारा ।6 के प्रयोजनार्थे | 


प्रत्येक अंतरण भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी 
रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के माध्यम से किया जाना चाहिए और उसने हमारा 
ध्यान धारा 6(2)(¡;) की ओर आकधषित किया । उसने यह भी तकं दिया 
कि ऐसा न किए जाने की स्थिति में धारा 6 का मूल प्रयोजन और उद्देश्य 
विफल हो जाएगा । विद्वान्‌ काउ सेल ने यह भी निबेदन किया कि प्रस्तुत प्रश्न 
के विनिर्धारण के लिए यह बरत पुर्ण रूप से असंगत है कि अग्रक्रयाधिकारी , का. 
अधिकार निर्वल है अथवा नहीं । 

4. इस मुद्दे पर विचार करने से पूवं मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि 
इस न्यायालय ने कोशिला देवी बनाम पार्वती देवी! वाले मामले में प्रामाणिक 
रूप से इस विधि का अधिकथन किया है कि अधिनियम की धारा !6(2) (ii) 
का उपबन्ध भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का, जो कि एक केर 
अधिनियम है, विरोधी नहीं है । वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रवतित होते हैं । धारी 
26(2)() में अंतविष्ट उपबन्ध अधिनियम तक ही सीमित हैं। पूर्वत 
उपबन्ध अधिनियम की सीमा से बाहर लागू नहीं होता । इस अधिनियम न 
मुख्य प्रयोजन कतिपय उपरैयतों द्वारा रैयत की स्थिति का अर्जन, राज्य दी 


2 ए० प्राई० प्रार० 979 पटना 65. 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


'नि० प० 7984-पटना 


*अंग्रेजी में यह इस प्रकार हैं :एए 
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अधिशेष भूमि का अर्जन, चकबन्दी द्वारा भूमि सुधांर, भूमि की अधिकतम सीमा 
से संबंधित प्रतिवन्ध का निर्धारण आदि इस अधिनियम का मुख्य प्रयोजन है। 
अतः यह अधिनियम संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि सं० [8 के अंतर्गत : 
आता है । चूंकि संघ सूची में ऐसा विषय समाहित नहीं है अतः संविधान का 
अनुच्छेद 246 लागू नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह समवर्ती सूची की 
विषयवस्तु नहीं है इसलिए संविधान का अनुच्छेद 254 लागू नहीं होता । 

अधिनियम के अधीन राजस्व प्राधिकारी भंतरणों की सद्भावी बातों से अथवा 
अन्यथा मागदर्शन प्राप्त करते हैं। न्या० एस० के० झा ने किसी अर॑जिस्ट्रीकृत 
विल के संबंध में इस अधिनियम के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के साथ 
विरोध के प्रश्‍न पर विचार करते समथ निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :-- 


“सीलिग ऐक्ट कृषि भूमि तक परिसीमित है और वह समग्र रूप 
से जैसा कि पहले मत व्यक्त किया जा चुका है, सातवीं अनुसूची की 
सूची-ा की मद सं० ]8 द्वारा राज्य को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत 
आता है । भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम नामक केन्द्रीय अधिनियम, 
जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ बिलों, निवंसीयतता ओर 
उत्तराधिकार का क्षेत्र समाहित है समवर्ती सूची (सूची ॥) की मद 
सं० 5 फे अन्तर्गत भनन्य रूप से आने वाले विधायन का एक अंग है। 
अतः ऐसे मामलों में विरोध का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और 
संविधान के भनुच्छेद 254(2) के सिद्धान्तों का सहारा लेना त्रुटिपूर्ण 
है ।” * 

इससे यह दर्शित होगा कि राज्य विधातमंडल अधितियम के प्रयोजनाथ 
धारा 6(2)(/¡) में उपबंध करने के अधिकार से केवल इसीलिए वंचित नहीं 
होता था कि संपत्ति भंतरण भधितियम के उपबंधों के अधीन यह बताया गया 
है कि 00.00 रुपये से कम मुल्य की संपत्ति के कब्जे के परिदान द्वारा विक्रय 
की अनुमति रभिस्ट्रीकरण अधिनियम ने प्रदान की है। धारा । 6 कम 
अध्याय 5 के अंतर्गत आती है ।. यह अध्याय भावी अत पर प्रतिबंध ठ 
टी ल्यांकत के लिए मैते अधिनियम 
व्यवहृत होता है । अंतवलित भ्रशन के उचित मूल ME 
का सुसंगत उपबंध निष्कषित किया है जिसकी भाषा निर्‌ 4 


#अंतरण आदि द्वारा 


' 


भावी अर्जन की बाबत निबन्ध 


«Restriction on fuluTe gcquisition By transfer etc » 
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_() इस अधिनियम के आरंभ होने के पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति 
हः स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी ऐसी भूमिको 
अंतरण, विनिमय, पट्टे, बंधक, करार अथवा व्यवस्थापन द्वारा अजित 
> नहीं करेगा अथवा कब्जे में नहीं लेगा जो उसके द्वारा पहले से धारित 
किसी भूमि को मिलाकर भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक हो | 
जाएगी । 


स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ अंतरण” में विरासत, 
वसीयत अथवा दान सम्मिलित नहीं हैं । 


. (2)() इस अधिनियम के आरंभ होने के पश्चात्‌ किसी ऐसी 
दस्तावेज का ` जिसमें अंतरण, विनिमय, पट्टे, बंधक, करार अथवा 
व्यवस्थापन द्वारा किसी भूमि के अर्जन अथवा कब्जे का संव्यवहार 

इ समाविष्ट हो, रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक 
अंतरिती ने राज्य में कहीं भी स्वयं अपने द्वारा अथवा किन्हीं अभ्य 
व्यक्तियों के माध्यम से धारित भूमि के कुल क्षेत्रफल के बारे में भारतीय 

' रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 (908 का 76) के अधीन 
सम्यक्रूपेण सत्यापित की गई लिखित घोषणा न की हो और उसे 


(I) No person shall after the commencement of 
this Act, either by himself or through any other person, 
acquire or ‘possess by transfer or settlement any land ' 
which together with the land, if any, already held by him 
‘exceeds in the aggregate the ceiling area । ; 


न Explanation :— For the purposes: of this section 
_ ‘transfer does not include inheritance, bequest or gift, 
(2) (i) Afterthe commencement of this Act, 20 | 


` है 5 द i CECE) 
cument incorporating any transaction for acquisition. or 
कः; ई 5 | i + डे 
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- रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष फाइल न कर दिया हो। 


() यदि खंड (!) के अधीन की गई घोषणा से यह प्रतीत होता 
है कि संबंधित संव्यवहार उपधारा (;) के उपबंधका उल्लंघन करते हुए 
किया गया है तो कोई भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसे संव्यवहार के 
साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत की गई दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण नहीं करेगा । 
(¡) भारतीय रजिस्द्रीक रणं अधिनियम, ।908, (908 का!6); 
के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत संबंधित दस्तावेज के बिना किसी 
भूमि का अंतरण, विनिमय, पट्टा, बंधक, वसीयत अथवा दात नहीं किया 
जाएगा । 
स्पष्टीकरण :--इस उपधारा में कही गई कोई भी बात संबंधी. £ 
क्षेत्र की अंत रण, विनिमय, पट्टा, बंधक, करार अथवा व्यवस्थापन संबंधी 
अभिधृति विधि के उपबंधों को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेगी। 


() यदि इस अधिनियम के आरंभ होने के पश्चात्‌ भूमि का 
अंतरण पाश्व॑स्‍्थ भूमि के किसी सहअंशधारी अथवा रंयत से भिन्न 
किसी व्यक्ति को किया जाएगा तो अंतरक का कोई सहअंशधारी अथवा ः 
अंतरित भमि की पाश्व॑स्थ भूमि का धारक कोई रयत अंतरण की 


any other persons any where in the State | 


(ii) No such registering authority $, 
any document evidencing any transaction if, 
declaration made under clause (l) it 


provisions of sub-section i). 
(iii) Ne land shall 
leased, mortgaged, 
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दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन महीने के भीतर कलक्टर 
के समक्ष विहित रीति से इस आशय का आवेदन कर सकेगा कि उसे 
तथाकथित विलेख के निबंधनों और शर्तों पर भूमि का अंतरण किया 
जाए।” 


5. पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउंसेल श्री बलभद्र प्रसाद का निवेदन यह है कि 
न्यायालय को धारा 6(2) (7) के उपबंध का अर्थान्वयन ऐसी रीति से करना 
चाहिए जो संपत्ति अंतरण अधिनियम नामक केन्द्रीय अधिनियम की धारा 54 
के उपबंधों के अनुरूप हो। यदि ऐसा अर्थान्वयन संभव हो तो न्यायालय को 
वैसा अर्थान्वयन करने से बचना चाहिए जो तथाकथित उपधारा को केन्द्रीय 
अधिनियम का विरोधी बनाता हो । विद्वान्‌ काउम्सेल के अनुसार तथाकथित 
उपधारा का सही निर्वचन यह होगा कि ऐसे अंतरण, जिनके रजिस्ट्रीकरण की 
अपेक्षा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में की गई है, रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, ]908 के उपबंधों के अनुसार होने चाहिए। ` विद्वान्‌ काउन्सेल ने 
निवेदन. किया है कि तथाकथित उपधारा यह अपेक्षा नहीं करती कि प्रत्येक 
अंतरण, विनिमय, पट्टा, बंधक, विरासत अथवा दान का निष्पादन किसी 
रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा ही हो । यदि ऐसा होता तो धारा केवल यही कथन 
करके रुक जाती कि “किसी भूमि के अन्तरण, विनिमय, पट्टा, बंधक, विरासत 
अथवा दान का निष्पादन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के बिना नहीं किया जाएगा” 

_ और इसी से विधानमंडल का आशय स्पष्ट हो जाता। परन्तु, विधानमंडल का 
ऐसा आशय न होने के कारण उपधारा में प्रयुक्त परवती शब्द ये हैं : “भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 के उपबंधों' के अनुसार” । विद्वात्‌ काउत्सेल 
ने निवेदन “किया है कि ये ही शब्द तथाकथित उपधारा के निर्वचन के लिए 
वास्तविक सूत्र प्रदान करते हैं । विद्वान्‌ काउम्सेल ने संक्षेप में यह निवेदन किया 
है कि यदि उसका तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वे शब्द न केवल 
अनावश्यक हो जायेंगे बल्कि तथाकथित धारा को संपत्ति अंतरण अधिनियम; 
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय रजिस्ट्रीकरण भधितियम, आदिं 
जैसे विभिन्‍न केन्द्रीय अधिनियमों का विरोधी बना देंगे । 


the transferor or any raiyat holding land adjoining the Jang 
; . transferred, shall be entitled, within three months of the 

~ date of registration of the document of the transfer, a 
make an application before the collector ih the prescribe 
manner for the transfer of the land to him on the terms 
and conditions contained in the said deed.” 


F 


§ 
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6: मेरे विचार से पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल का यह निवेदन सही 
नहीं है। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि यहां विरोध का कोई प्रश्न 
नहीं है और अधिनियम की धारा 76 में प्रयुक्त 'अंतरण' शब्द के निर्वचन के 
लिए उस बाधा को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त 
“अंतरण” शब्द का निर्वचन अधिनियम के उपबंधों तक ही सीमित रखा जाना 
है ताकि राजस्व प्राधिकारियों को अधिनियम के उदेश्य भौर उसके विभिन्न 
उपबंधों का कार्यान्वयन करने तथा उनकी बाबत न्थायनि्णेयन करने में सुविधा 
रहे । 

7. अर्थान्वयन का सुविख्यात सिद्धांत यह है कि किसी कातून के 
उपबंधों का अर्थान्वयन संगत रूप से किया जाता चाहिए ताकि विधानमंडल 
का सही आशय अभिनिश्चित किया जा सके | किसी अधिनियमिति के उपबंधों 
का निर्वचन, यदि संभव हो, इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह उत सभी 
पर लागू हो सके । यह संगत अर्थान्वयन का नियम कहलाता है--वेंकटरमन 
देवार बनाम मेसूर राज्य और अन्य! देखिए । न्यायालय को ऐसा तिर्वचत करने 
से बचना चाहिए जो कानून के दो उपबंधों में विरोध उत्पत्ता करता हो। 
अर्थान्वयन का सामात्य नियम यह है कि च्यायालय को पक्षकारों क मध्य 
विवादग्रस्त किसी अलग विशेष उपबंध पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करना 
चाहिए बल्कि उसे ऐसे उपबंध पर विचार उ सकी उचित व्यवस्था और अधिनियम 


के अन्य उपबंधों तथा उसकी सामान्य स्कीम और प्रयोजन का ध्यात रखते हुए 


fi आएर प्रदेश राज्य 
करना चाहिए--वी० एस० राइस एण्ड आयल पल्स बनाम भ 


द ्थान्वयन' 
देखिए । एकल वाकय ओर एकल उपबंध का चयत करके उ 
संदर्भ से हटकर न किया जाए बल्कि उतका पठन एक सा 


| | ज्यः । सक्षेप में जब न्यायालय 
दर्शं लवंत सिह बनाम पंजाब रा I 
hsm | नवयन करे तो वह कातून के ऐसे अत्य 


उपबंधों पर भी ध्यान दे जो उत पर प्रकाशे डालते हों । Me 

8. कातून के तिरवेचन की विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में 

हुए अब रे मैं अधितियम की धारा !6 pe ps ह आ 
किसी ऐ ह अजत को निर्बन्धित 

मा bi i यह धारा दो रूपों में प्रवतित होगी । 


भूमि की अधिकतम सीमा ब जाती 


सी० 255, पू० 268: 
सी० 778|, पृ० !785- 
सी० 83, पू० 86. 


7 ए० आई० आर० 958 एस० 
2 ए० आई० आर० 964 एस? 
3 ए० भाई० आर० 953 एस० 
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संभव है कि कोई व्यक्ति अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहने के उद्देश्य से भूमि" 
के आधिक्य का व्ययन करने की कोशिश करे और कुछ ऐसे व्यक्तियों की, जिनके 
पास अधिकतम सीमा से कम भूमि है, रुचि अधिकतम सीमा तक भूमि को 
अजेन करने में हो। यह भी संभव है कि ऐसे व्यक्ति बेनामी 'संव्यवहार और 
फर्जी संव्यवहार करके अपनी भूधृतियों का समायोजन करने के लिए अनुचित 
साधन इस्तेमाल करें। ऐसा विक्रय और अजन सद्भावी न होकर केवल 
अधिनियम के उपबंधों को विफल करने वाला होगा। धारा 76(2 JG) 
अंतरितियों से यह अपेक्षा करती है कि वे अपने द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति . 
के माध्यम से धारित भूमि के कुल क्षेत्रफल के बारे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियमः रे 
के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष एक सम्यक्रूपेण सत्यापित लिखित 
घोषणा करें | धारा 76 (2)(7) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को किसी ऐसे दस्तावेज 
का रजिस्ट्रीकरण करने से रोकती है जो किसी ऐसे संव्यवहार का प्रमाण है जो 
धारा 76() के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किया गया है। ' 
चारा 6(2)(¡) यह कथन करती है कि किसो भूमि का अंतरण, विनिमय, 
पट्टा भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत 
दस्तावेज के विना नहीं किया जाएगा। धारा 6(3)(;) किसी पाश्वेस्थ रयत 
और  संह-अंशधारी को अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्‌ किन्ही व्यक्तियों 
दवारा निष्पादित भूमि के अंतरण विलेख में अंताविष्ट निबन्धनों और शर्तों पर 
भग्रक्रयाधिकार का दावा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है बशर्ते कि 
ऐसा दावा अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन महीनों | 
के भीतर किया गया हो। धारा 6(3 )(;) कलक्टर से, उस स्थिति में जब 
वह किसी ऐसे आवेदन को मंजूर कर लेता है,'यह अपेक्षा करती है कि वह 
अंतरिती को यह निदेश दे कि वह अंतरण दस्तावेज निष्पादित करके और' 
उसका रजिस्ट्रीकरण कराके आवेदक के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण कर दे! 
इस प्रकार धारा ।6 के सभी उपबंधों का एक साथ पठन करके मैं यह तिष्कष' 
. निकालता हूं कि किसी दस्ताबेज का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीत 
कब त निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण तथाकथित धारा के विभिन्‍न उपबंधों 
व रत के लिए एक अनिवार्य शर्त है । यदि मोखिक विक्रय की अनुज्ञा प्रदान 
हि क्रयाधिकोरी को अन्तरण की तारीख से तीन महीने कें _ 
[सा 6(3) के अधीन दावा फाइल कर सकने के लिए यह . 
| तरण [किया कया गया था? यदि पिटीशनरों के विद्वान. 
! [ही है.तो मौखिक विक्रय अग्रक्रयाध्ि 


इसलि { होगा क्योंकि अग्रक्रयाधि क 


जि ं 


` का प्रयोग अंतरण दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन 


. जाता है । हीरा लाल अग्रवाल बना 
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| न महीनों के भीतर 
ही.किया जा सकता है। चूंकि मौखिक विक्रय के 'मामले में ने तो कोई अंतरण 


दस्तावेज होगा और न ही कोई रजिस्ट्रीकरण होगा इसलिए अग्रक्रयाधिकारी 
अग्रक्रथाधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा। हमें किसी मौखिक 
विक्रय और अंतरण-विलेब द्वारा विक्रय के संबंध में अग्रक्रयाधिकार को मंजूरी 
न देने का कोई युक्तियुक्त वर्गीकरण दिखाई नहीं देता। तथाकथित धारा 
अंतरिती और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी पर कुछ ऐसे कत्तंव्य भी अधिरोपित करती 
हैं जिनका पालन उन्हें अंतरण दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के समय करना होता 
है । अधिनिथम की बाधा केवल ऐसे दस्तावेजों पर लागू होती है जो अधितियम 
के आरंभ होने के पश्चात्‌ अस्तित्वशील बनते हैं। मेरी राय में “भारतीय 
रजिस्ट्रीकृरण अधिनियम के उपबधों के अनुसार” नामक शब्द अधिनियम की | 
धारा 76(2)(7) में सप्रयोजन प्रत्यारोपित किए गए हैं । ये शब्द तनिक भी | 
अनावश्यक नहीं हैं । राजस्व प्राधिकारियों को किसी दस्तावेज के केवल भारतीय | 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए रजिस्ट्रीकरण की | 
अवेक्षा करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है किसी अन्य प्रकार के रजिस्ट्रीकरण की | 
नहीं । 
9. यदि तथाकथित उपधारा में से “भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम | 
के उपबंधों के अनुसार” नामक शब्दों का लोप कर दिया जाता तो उसके कारण 
भ्रम उत्पन्न हो जाता। शब्दकोश में “रजिस्टर शब्द का जो अर्थ pL 
है वह यह है : किसी विशेष रजिस्टर में किसी Ma गीपचारिक प्रविष्टि _ 
करना । प्रश्‍न यह है कि ऐसी प्रविष्टि किस रजिस्टर में की : दी ४“ 
ऐसा रजिस्टर भारतीय रजिस्ट्रीकरण हक i 
रजिस्टर न हो । भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में र जिस्ट 
और रीति तथा वह समय अधिकयित है जब कोई 


{4 


अध्रिकथित किया गया था कि भग्रक्रया [हा ः 


धारा 6(3)(;) के 
वाद हेतुक कब 
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दिन जब रजिस्टर में प्रविष्टि. कर दी जाती है, अथवा जब भारतीय - 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 6! के अनुसार संबंधित दस्तावेज की नकल 
उतार दी जाती है । अतः मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि किसी दस्तावेज का 
अंतरण और उसका भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार 
रजिस्ट्रीकरण धारा ।6 के विभिन्न उपबंधों तथा अधिक विशेष रूप से 
धारा 76(3)(;) के उपूबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 6 
का एक अविभाज्य अंग है। तथापि मैं यह कथन करने में शीघ्रता करूंगा कि 
अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजनार्थ भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के 
अधीन अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। तथाकथित धारा के प्रयोजनार्थ 
तथाकथित तरीके से किए गए अंतरण से भिन्न अंतरण मान्य नहीं हो सकता । 
मैंने ऐसा कथन इसलिए किया है क्योंकि अन्य धारायें, विशेष रूप से धारा 5 
की उपधारा (])(7†) यह आदिष्ट करती हैं कि तथाकथित धारा के प्रयोजनार्थ 
'किसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किए गए अंतरण से भिन्त अंतरण का संज्ञान 
"किया जाए । 


!0. अतः मुझे पिटीशनरों के विद्वान्‌ काउन्सेल के तर्कं में कोई सार 
दिखाई नहीं देता। मैं स्वयं को .यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रेरित नहीं 
पाता कि राजस्व प्राधिकारी अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजनार्थ मौखिक 
-विक्रय की अवेक्षा कर सकते हैं । किसी अंतरण अथवा विक्रय का संज्ञान तब तक 
-नहीं किया जा सकता जब तक ऐसा अंतरण अथवा विक्रय भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम के अधीन सम्यक्‌रुपेण रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा न किया गया हो । 
'परिणामतः पिटीशनरों ने पु० सं० प्लाट सं० 325 में से 50.00 रुपए की 
“राशि के बदले जिस 5 धूर भूमि का मौखिक क्रय किया है उसकी उपेक्षा की 
जानी है। तथाकथित मौखिक भर्जन प्रत्यथियों के अधिकार को, जो किसी 
'पाश्वंस्थ रेयत के अग्रक्रयाधिकारी के समाने है, विफल नहीं कर सकता । 


. परिणामतः ये दोनों रिट पिटीशन असफल होते हैं और तदनुसार 
खारिज किए जाते हैं । अपर सदस्य राजस्व बोडे के प्रत्यर्थी के अग्रक्रमाधिकार 
के दावे को मन्जूर करने वाले विनिश्चय की पुष्टि की जाती है । उप-कलक्टर 
भूमि सुधार को निदेश दिया जाता है कि वह मंतरिती को यह निदेश दे कि 
वह उसके द्वारा विनिदिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रीकृत अंतरण दस्तावेज का 
निष्पादन करके आवेदक के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण कर दे । तथापि इस 
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मामले में खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं होगा । 
न्या० उदय सिन्हा : 


मैं सहमत हूं । 
रिट पिटीशन खारिज किए गए ॥ 
अशोक 


नि ० प० ।984 : पटना-93 


` अजीमुद्दीन मियां ओर अन्य बनाम सदीना खातून और अन्य 
(Azimuddin Mian and others V5. Madine Khatoon and others) 
तारीख 5 दिसम्बर, :983 
[न्या० ए० के० सिन्हा] 
सिविल प्रक्रिया संहिता|908 - धारा 2 4(:) (क) -जिला न्यायाधीश 
के न्यायालय में अपील का फाइल किया जाना--जिला न्यायाधीश द्वारा स्वश्नरणा 
से अपील को अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय को अन्तरित किया जाना के 
पक्षकारों या उनके वकीलों को ऐसे अन्तरण के बारे में कोई सुचना (नोटिस) 
जारी न किया. जाना--यदि जिला न्यायाधीश द्वारा स्वभ्र रणा से अपील का 
ब री 3 इए न तो पक्षकारों को या उनके वकीलों 
अधीनस्थ न्यायाधीश को अन्तरण करते हुए 20200 
को कोई सूचना जारी नहीं की जाती है तो वादी के पक्ष में निचल ल्या 
द्वारा पारित डिक्री में हस्तक्षेप किया जा सकता है। Mn 
‘re ~ > 3— ; 
सिविल प्रई हुता, 908 आदेश 32, (तयम हे 
2:-वि हक गे 3 और यदि अवयस्क ्रत्याथयों का 
आदेश 32, नियम 3 के उपबन्ध आज्ञापक है 


किसी कार्यवाही में कि शा लि 33, 
विरुद्ध दिया गया य या ध्रकारितार 


कृत्य ठहरा । 
महतामा समक्ष अपील फ़ाइल कीथीतो 


अपील, न्यायालय के 
का न्यायाधीश के समक्ष फाइल किया गया था। 
जिला न्यायाधीश ने स्वप्रेरणा.से अपील कोः 


जब वादीने 
मुल रूप से इसे गया के 
- 4 अप्रैल, ।974 को गया के 


t 
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जहानाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय को अंतरित कर दिया था। 
30 अप्रेल, 974 को अंतरिती न्यायालय ने जहानाबाद में अभिलेख प्राप्त 
किया था। आदेश-पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि गया के जिला न्यायाधीश के 
न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात्‌ जहानाबाद के अंतरिती न्यायालय 
से पक्षकारों को कोई सूचना जारी नहीं की गई थी । इसके बजाए 8 फरवरी; 
975 को विरोध करने वाले प्रतिवादी (प्रतिवादी सं० 2 ) अपील में हाजिर et 
हुआ था किन्तु कोई अन्य प्रतिवादी-प्रत्यर्थी अपील में हाजिर नहीं हुआ था । 
“निचले अपील न्यायालय ने वादी-अपीलार्थी के विद्वान वकील और विरोध करने 
वाले प्रतिवादी (प्रतिवादी संख्या 2) के विद्वान्‌ वकील की सुनवाई की भौर 
अपील का निपटारा किया और वाद डिक्री किया गया था । इसके विरुद्ध यह 
द्वितीय अपील फाइल की गई है। इस अपील में मुख्य विचारार्थ प्रश्‍न यह है कि 
झ्या जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा अपील का अधीनस्थ न्यायाधीश के 
न्यायालय को अंतरण करते समय पक्षकारों या उनके वकीलों को सूचना जारी 
की जानी चाहिए थी ? इस अपील में यह भी प्रश्‍न.विचारार्थ है कि यदि अवयस्क 
किसी कार्यवाही.-में उचित रूप से पक्षकार नहीं है तो क्या उनके विरुद्ध पारित 
निर्णय या आदेश अधिकारितारहित, अकृत्य और शून्य होगा ? ९ 


` अभिनिर्धारित--अपील मंजूर की गई। 
यह सुस्थापित है कि जहां एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय -में अपील 
के अंतरण का आदेश किया जाता है तो यह वांछनीय है कि प्रत्येक मामले में 
पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को सूचना (नोटिस) दी जानी चाहिए-। यदि 
अपील का बिना सूचना के निपटारा किया जाता है या उसे व्यतिक्रम के लिए - 
खारिज किया जाता है या एकपक्षीय डिक्री की जाती है तो पक्षकारों को अंतरण 
की सूचना के अभाव में अपील की पुनः ग्रहण या अपील की पुनः सुनवाई के 
लिए पर्याप्त हेतुक गठित करता है । यदि विरोध करने वाले प्रतिवादी (प्रतिवादी 
सं 2) ते केवल यह द्वितीय अपील फाइल की थी तो वह गया के जिला. 
न्यायाधीश के न्यायालय से सूचना के अभाव का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था 
क्योंकि यद्यपि पक्षकारों या उनके वकीलों को कोई सूचना नहीं दीं गई pl । 
ँ किन्तु प्रतिवादी सं० 2 अंतरिती न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ था और अप 
 मामलेमें तकं दिया था और निचले अपील न्यायालय में वादी-अपीलाथियों ने 
. वि किया था । किन्तु इस न्यायालय में विरोध करने वाले प्रतिवादी के 
तिवादियों, जिसमें प्रतिवादी सं० ।0.के अवयस्क सम्मिलित हैं, 
और एक साय द्वितीय अपील फाइल की थी । इस द्वितीय 
एदी भी अपीलार्थी हैं ओर: यह दलील दी गई है कि वादी कक 4 


से सूचना के अभाव के एकमात्र आधार पर हस्तक्षेप करने 
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पक्ष में निचले अपील न्यायालय दवारा पारित डिक्री अंतरक न्यायालय की ओर 


ने की आवश्यकता है । 
न्यायालय की राय में इस दलील में काफी बल है । यह मात्र दृहराना ही होगा 


यदि प्रतिवादी सं० 2 (विरोध करने वाला प्रतिवादी) एकमात्र अपीलार्थी होगा, | 
यह मुद्दा उसको उपलब्ध नहीं था क्योंकि वह्‌ निचले अपील न्यायालय के समक्ष 
हाजिर हुआ था ओर अपने मामले में उसने तर्क दिया था और उसे अवसर मिल 
गया था और उप्तको कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। अपील के पक्षकार 
गया के विद्वान्‌ जिला न्यायाधीश के न्यायालय से सूचना के हकदार थे या उनके 
वकीलों को सूचना दी जानी चाहिए थी । विधि के सुस्थापित सिद्धांतों पर मैं 
यह अभिनिर्धारित करता हूं कि भपीलाथियों की ओर से हाजिर होने वाले 
विद्वान्‌ काउँसेल द्वारा दी गई दलीलों में काफी बल है और निचले अपील 
न्यायालय के निर्णय भौर डिक्री केवल इसी आधार परः अपास्त किए जाने योग्य 
हैं। (पैरा ], ।2, 73) ; 

स्वीकृततः निचले अपील न्यायालय ने भी भवयरक प्रत्यथियों (प्रतिवादी 
सं० ]0) के वारिसों के लिए. वादार्थ कोई संरक्षक नियुक्त किए बिना अपील 
में कार्यवाही की थी । उनकी मां; नैसशिक संरक्षक ने भी निचले अपीलः न्यायालय 
के समक्ष उनके'मामले' में प्रतिनिधित्व नहीं किया था । सिविल प्रक्रिया संहिता 
के आदेश 32, नियम 3 के उपबंध आज्ञापक हैं और यदि अवयस्क कार्यवाही में 
उचित रूप से पक्षकार नहीं है। तो दिया गया निर्णय या उसके विरुद्ध पारित - 
कया गया आदेश अधिकारितारहित है और भक्त्य ओर शूत्य है। यद्यपि 
प्रतिवादी सं० 2 के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति ने वाद का विरोध नहीं किया था 
'फिर भी निचले अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32, 
नियम 3 के उपबन्धों के अधीन अपील में कार्यवाही करने से पुवं अवयस्क 
प्रत्यथियों के संरक्षक के रूप में किसी उचित व्यक्ति को नियुक्त हे क्रिया ह 
-चाहिए था । अपीलाथियों के विद्वात्‌ काउंसेल ते यह दलील दी है Ho ह 
अपील न्यायालय नें वादी की अपील मंजूर कर ली है ओर विचारण आ 

`दिया है तो इससे अवयस्कों के हिती | 

के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया से विद्वान काउंसेल ते 
अभावित होते हैं जबकि वादीप्रत्यर्थी सं० ! की SN he 
यह्‌. दलील. दी कि अवयस्कों के हित के प्रभावित Fe 
'उद्भूतत नहीं होता था क्योंकि विरोध करते! gig र 
"विवादग्रस्त सम्पत्तियों का अ्तन्य रूप से! दाद 


* रहा थ 
यों को अपने पी 


हा है, अजीमुद्दीन सियां ब० मदीना खातून (न्या० सिन्हा) 
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नैसगिक संरक्षक ने वाद का विरोधं किया था और मामले को उस दृष्टि मे - 
देखते हुए अवयस्कों के विरुद्ध कोई डिक्री नहीं है और यदि अपील में सवयस 
्रत्यथियों का उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया थातो भी उस आधार | 
पर डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती । न्यायालय इस प्रश्‍न का विनिश्चय करने 
से अपने आपको अलग रखता है क्योंकि अपील प्रथम मुद्दे पर स्वयं विचार करने 
के लिए निचले अपील न्यायालय को वापस भेजी जा रही है। (पैरा 4 और ।5) 
र पैरा 
[!977] 977 का सिविल पुनरीक्षण सं० 7063: जिसका _]! 

निपटारा 5 जनवरी, ]980 को किया गयाथा: ' ` 

भारत संघ बनाम वासुदेव नारायण सिंह (Union of 

India Vs. Basudeo Narayan Singh); र 
[:968] ए० आई० आर० 968 पटना 439: हीरा लाल. ।! 

ओर अन्य बनाम बिहार राज्य (घ्राबाब and ०९-५ | 

Vs. The State of Bihar); 
[:968] ए० आई० आर०968 पटना 34] (विशेष न्यायपीठ): 4 
॒ राम शुकल पाठक बैर अन्य बनाप्त केशव प्रसाद सिंह द 
ओर अन्य (Ram Suku] Pathak and others V5. $ 
Kesho Prasad Singh and others) "~ आई 
. ' _ _काअनुसरणकियागया। ` हर 
र सिविल अपीली अधिकारिता : ]975 की अपील सं० 747. / 
+ जहानाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश श्री यूनुस अंसारी के तारीख | 

28 अगस्त, 975 क्रे विनिश्चय से अपील । | ह 
` अपीलाधियों की ओर से -:' ध्री मथुरा नाथ रे 

i सवंश्री एस० एस० 'ए० ` हुसैन और 
अब्दुस्सलाम 


> 


. 4 आने 5-]/2] पैसे का अंश है और वा 
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यहुँ "दावा किया था कि वादपत्र की अनुसूची 


में ।! आने 70-3/4 पैसे का अंश है। अनय ब्योरों इ ड सम्पत्तियं र 
आवश्यकता नहीं है । करने 


3. प्रतिवादियों में से केवल प्रतिवादी सं० 2 ही एक ऐसा व्यक्ति था 
जिसने वाद का विरोध किया था और लिखित कथन फाइल किया था । विरोध 
करने वाले प्रतिवादी ने वादी के मामले से इनकार किया था ओर उसके बदले में 
उसने यह दलील दी थी कि मोहदी ने अपने जीवन काल के दोरान भर्थातू | 
40 वर्ष पूवं मौखिक रूप से अनुसूची । की सम्पण सम्पत्तियों को अपे चार 
पुत्रों को दान दिया था. और अपनी पुत्री मुगलन को नकद-राशि संदत्त की थी। | 
उसी समय से मोहदी के चारों पुत्र अनुसूची । की सम्पत्तियों की विवादग्रस्त: SE 
भूमि पर काबिज हुए ओर मोहंदी की पुत्री मुगलन का बाता सँ 54 क 5 
अधीन अनुसूची ] की सम्पत्तियों की विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं था) 
इसी प्रकार से अनुसूची 2 भूमियों के सम्बन्ध में विरोध करने वाले प्रत्यर्थी का | 
मामला यह था कि लुंतकू भियां अपनी पत्ती बीबी ईदत का मेहर ऋण 
में ऋणी था क्योंकि मेहर का उप्तको संदाय नहीं किया गया था ओर 
लगभग 34 वषं पूर्व उसने अनुसूची 2 की'सम्पत्तियों को दान में दिया 
अनुसूची 7 की सम्पत्तियों में चौथाई अंश अपनी पली ईदन,को। 
उस दान को स्वीकार कर लिया थां और उस पर कॉबिज हो 


और इसलिए वादी को अपनी बहिन या लुतकू मियाँ के भाइयों 
क्रय के द्वारा कोई हक अजित नहीं हुआंथा। 

: 4. यहां पर यह उल्लेख करना अतिवाम है 
विवादग्रस्त सम्पत्तियों के क्रेता के रूप में दावा 
प्रतिवादी. (प्रतिवादी सं० 2) ने भी आबुकल्पिक 


प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक्‌ किया है। _ 
5. विचारण न्यायालय ते वाद खारि ज. 


विभाजन के लिए प्राथमिक डि 
पश्चात्‌. विभाजन , सवक्षण ` 


CC-0. Nanaji Deshmukd 
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है कि मोहम्मद हनीफ की निचले न्यायालय में मृत्यु हो गई थी और इसके 
वारिसों ओर विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया गया था । अपीलोर्थी 

* सं० 3, 4, 5, 6 और 7 उसके वारिस और विधिक प्रतिनिधि हैं। अपीलाधीं 
सं० 3 उसकी विधवा है । अपीलार्थी सं० 4 और 5 उसकी पुत्री है और 
अपीलार्थी सं 6 और 7 उसके पुत्र हैं। इन वारिसों में से अपीलार्थी प्र 
सं० 4, 5, 6 और 7 अप्राप्तव्य हैं और उन्होंने यह द्वितीय अपील अप्राप्तवय , 
के रूप में नैसगिक संरक्षक, अपनी माता बीबी हसीना की संरक्षकता के अधीन * 


फाइल की है। उन्होंने अपीलाधीन डिक्री में भी इसी. रूप में वणित किया 
गंया है । 


सिन्हा) 


7. जब वादी ने निचले अपील न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की 
थी तो मूल रूप से इसे गया के जिला न्यायाधीश के समक्ष फाइल किया गया 
था। 4 अप्रैल, 974 को गया के विद्वान्‌ जिला न्यायाधीश ने स्वप्रेरणा से 
अपील को जहानांबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय को अंतरित कर 
दिया था । 30 अप्रैल, 974 को अंतरिती न्यायालय ने जहानाबाद में अभिलेख 
आप्त किया था । आदेश-पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि गया के जिला न्यायाधीश 
के न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात्‌ जहानाबांद के अंतरिती न्यायालय: [ 
से पक्षकारों को कोई सूचना जारी नहीं की गई थी इसके बजाय ' | 
8 फरवरी, 975 को विरोध करने बाले प्रतिवादी (प्रतिवादी सं० 2) अपील ` 
में उपसंजात हुआ था किन्तु कोई अन्य प्रतिवादी-प्रत्यर्थी अपील में हाजिर नहीं- 
इंगा था | निचले अपील न्यायालय ने वादी-अपोलार्थी के -विद्वान्‌ वकील और 
विरोध करने वाले प्रतिवादी (प्रतिवादी सं० 2) के विद्वान्‌ वकील की सुनवाई 
की ओर अपील का निर्षेटारा किया ओर वाद डिक्री किया गया था । 

. 8. गने पहले ही ऊपर उल्लेख कियो ह कि केवल प्रतिवादी सं» 2 ही 
ऐसा व्यक्ति है जिसने लिखित कथन फाइल किया था और उसके अतिरिक्त 
किसी अन्य व्यक्ति ने वाद का विरोध नहीं किया थां। निचलें अपील न्यायालये 
में मोहम्मद हनीफ (प्रतिवादी सं० | 0) के वारिसों सें से कुछ प्रत्यथी यह 
चारिसों में सें, जसाक्रि पहले ही उल्लेख किया गया है, मोहम्मद हनीफ pf द 
. उतर और दो पुत्रियां अग्राप्तवेय चे और न _ तो उनकी मांता बीबी र 

न) ने उनके हित कौ प्रतिनिधत्व किया था और न॑ ही निवे 

लीले न्यायालय ने उन अग्रापतवय प्रत्यि के लिएं बादाधे कोई सतह - 
किया था और निचले अंदीलं रंयॉथालेय ने अग्रोप्तियेय व 
नीक श्रंत्यर्थी ।0,के.वारिसो) के लिए बाडाथं .किसी' संरक्षक क 
में कार्यवाही की थी । 


+ ४! 
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9. यद्यपि वाद का केवल प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा विरोध करिया गया 
४; र या 
फिर भी इस द्वितीय अपील में प्रतिवादी ' सं० 7 (जिसे बिचारण ना | 
तारीख ।0 अक्तूबर, 969 के आदेश द्वारा जोड़ा गया था) और मोहम्मद | 
हनीफ (प्रतिवादी सं० ]0) के वारिस विरोध करने वाले प्रतिवादियों के साथ | 
शमिल गए थे । ४ थ [ 
0. अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने निम्नलिखित दलील दी :-5 


. ()) विद्वान्‌ जिला न्यायाधीश ते, जब उसने जहानाबाद के । 
विद्वान्‌ - अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में अपील अंतरित की थीं, 
पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को कोई सूचना नहीं दी थी ओर 
इसलिए अपीलाथियों को गया के विद्वात्‌ जिला न्यायाधीश के न्यायालये | 
से जहानाबाद के विद्वान्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में अपील 
के अंतरण की कोई जानकारी नहीं यी । मामले को उस दृष्ट सें देखते | 
हुए निचले अपील न्यायालय (अंतरिती न्यायालय) वारा पारित ड्क्री 
अवैध थी और उमे हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता थी। | | 

(४) अपील की सुनवाई करते समय निचले अपील न्याग्रालयने . ` 


अप्राप्तवय ` प्रत्यथियों (मोहम्मद हतीफ के वारिसों) के लिएवादाधं,. | 


था और न हीः उपर्युक्त बग्राप्तबयों « 


कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया ता 
के बिता विचारण न्यायालय के निर्णय 


का उचित प्रतिनिधित्व न होते | 
और डिक्री को नहीं उलटा जासकता था || र Fr #4 त 
(॥) निचले अपील न्यायालय ते विचारण न्यायालयों के 5352 


विचार नहीं कियाथा। | 
_ज्यायालय द्वारा गलत 
- मेरी राथ 


I00 Vinay A५०७! 3 शोमुद्वीज, भ्िक्मां बा अब्ीनः खातून (नया सिन्हा}; 


]7: यह सुस्थापित है कि-जंहां एक न्यायालय दुसरे न्यायालय, में अपीलः 
के अंतरण का आदेश करता है तो यह वांछनीय है कि प्रत्येक मामले झे. 
पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को सूचना दी जानी चाहिए । यदि अपील का. 
बिना सूचना के निपटारा किया जाता है, जैसा कि उपथु'क्त है, और व्यतिक्रम 
के लिए खारिज किया जाता है या एकपक्षीय डिक्री की जाती है तो पक्षकारों- 
को अंतरण की सूचना के अभाव में भपील की पुनः ग्रहण या अपील कीपुनः “ू 
सुनवाई के लिए पर्याप्त हेतुक गठित करता है। राम शुकल पाठक और अन्य. 
बनाम केशव प्रसाद सिह और अन्य! वाले मामले के प्रति निर्देश किया जा सकता 
है। उस मामले में आरा के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील लम्बित थी । [ 
अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख से पूर्वं मामला आरा के अधीनस्थः क्‍ 
न्यायाधीश के न्यायालय को अंतरित किया गया था । पक्षकारों या उनके वंकीलों 
को. अंतरण की सूचना नहीं दी गई थी, यद्यपि अपीलार्थी न्यायालय में हाजिर । 
था । वह अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकता.था जबकि | 
अपील की सुनवाई की गई थी और उसके परिणाम स्वरूप अपील व्यक्गितिक्रम के | 
लिए खारिज कीं गई थी । अपीलाथीं ने बहाली के लिए आवेदन फाइल किया: | 
था जो कि अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा नामंजूर किया गया था । अपीलार्थी द्वारा 


| 
दी गई दलील यह थी कि जिला न्यायाधीश ने मामले को अधीनस्थ न्यायाधीश | 
को अंतरित करते हुए पक्षकारों या उनके. वकीलों को इस बारे में सूचित कियाः , 
जाना चाहिए था कि मामला अंतरित किया गया था । मुख्य न्यायाधीश सरडोसना 
मीलर, जिसने विशेष न्यायपीठ की ओर से निर्णय दिया था, ने निम्नलिखित मतः 


व्यक्त किया :--- 


“मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि इन मांमलों में जहाँ पर अंतरण' 
का आदेश किया जाता है यह वांछनीय होगा कि प्रत्येक मामले मं 

` पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को सूचना दी जाए । ऐसा ही न्यायाधीश” 
ज्वाला प्रसाद के निर्णय में एक पैरा है जिसका इस मुह से सम्बन्ध है 
जिसके साथ मैं पूर्णत: सहमत हैं । उसने यह कहा :-- ; 

“मेरे विचार से ऐसा महत्वपूर्ण आदेश: जेसा कि एक न्यायालय 
से दूसरे न्यायालय को मामले के अँतरण का आदेश अनिवार्यंतः सम्बद्ध 
व्यक्तियों को संसूचित किया जाना चाहिए ओर ऐसी संसूचना के रूप में 3 
पक्षकारों या उनके अभिवक्ताओं के हस्ताक्षर अभिश्राप्त किए जाते चाहिए 
कि सूचना संसूचित की गई है।” ; 


ड्द 
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वाले मामले में 
सिह” वाले मामले 


यही सिद्धांत हीरा लाल और अन्य बनाम बिहार राज्यं! 
अपनाया गया था और भारत संघ बनाम वासुदेव नारायण. 
सें भी । 


2. यदि विरोध करने वाले प्रतिवादी (प्रतिवादी सं० 2) ने केवल | 
यह द्वितीय अपील फाइल की थी तो वह गया के जिला न्यायाधीश के व्यायालय 
से सूचना (नोटिस) के अभाव का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था क्योंकि यद्धपि 
पक्षकारों या उनके वकीलों को कोई सूचना नहीं दी गई थी । किन्तु प्रतिवादी 
सं० 2 अंतरिती न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ था और अपने मामले में तक 
दिया था और निचले अपील न्यायालय में वादी-अपीलाधियों ने विरोध किया 
था । किन्तु इस न्यायालय में 'विरोध करने वाले प्रतिवादी के साथ अन्य | 
प्रतिवादियों, जिसमें मोहम्मद हनीफ (प्रतिवादी सं० ।0) के अवयस्क वारिस : 
सम्मिलित हैं, उनसे मिल गए थे ओर एक साथ द्वितीयं अपील फाइल की थी । | 


73. वादी प्रत्यर्थी सं०। की ओर से हाजिर होते वाले विद्वात्‌ काउन्सेल | 
ने यह दलील दी कि विद्वान्‌ जिला न्यायाधीश ने स्वप्रेरणा से विद्वान्‌ अधीनस्थ 
न्यायाधीश, जहानाबाद के न्यायालय को भंतरण करते हुए न तो पक्षकारों को 
या उनके वकीलों को कोई सूचना जारी की थी । इस “द्वितीय अपील में बत्य | 
प्रतिवादी भी अपीलार्थी हैं और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है यह 
दलील दी गई है कि वादी के पक्ष में तिचले अपील र्‍्यायालय द्वारी पारित 
.डिक्री अंतरक न्यायालय की' ओर से सूचना के अभाव के एकमात्र आधार पह! 
हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है | मेरी राय में इस दलील में काफी बल है। ३) । 
मात्र दुहराना ही होगा यदि प्रतिवादी सं० 2 (विरोध करने वाला प्रतिवादी) 


क्योंकि वह निचले | 
एकमात्र अपीलार्थी होगा, यह मुद्दा उसको उपलब्ध नहीं था की हा 
अपील न्यायालय के सभक्ष हाजिर हुआ था और अपने मामले में ड 


दिया!| | 
था और उसे अवसर मिला था ओर उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तही | 2. 

'है। अपील के पक्षकार गया के विद्वान्‌ जिला व्यायाधीशके ह अ 
हकदार थे था उनके वकीलों को सूचना दी जाती चाहिए ्ी 
मामलों में पहले ही अधिकथित किया. गयां है धि के 
मैं यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि. अपीला थियो की 


में काफी बल ल 
विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी गई दलीलों मे _ 22 
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I02 | ब० सदीना खातुन (च्या० सिन्हा) 


न्यायालय के नि्णेय और डिक्री केवल इसी आधार पर अपास्त किए जाने 
योग्य है। { 

4. स्वीकृततः निचले अपील न्यायालय ने भी अवयस्क प्रत्याथियों 
(प्रतिवादी सं० 70) मोहम्मद हनीफ के वारिसों के लिए वादार्थ कोई संरक्षक 
नियुक्त किए बिना अपील में कार्यवाही की थी । उनकी मां (बीबी हसीना) + 
नेसगिक संरक्षक ने भी निचले अमील न्यायालय के समक्ष उनके मामले में 
प्रतिनिधित्व नहीं किया था । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32, नियम 3 के 
उपबन्ध आज्ञापक हैं और यदि अवयस्क कार्यवाही में उचित रूप से पक्षकार 
नहीं है तो दिया गया निर्णय या उसके विरुद्ध पारित किया गया आदेश 
अधिकारितारहित है ओर अक्त और शून्य है। जसा कि पहले ही उल्लेख 
किया गया है यद्यपि प्रतिवादी सं०2 के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति ने वाद का 
विरोध नहीं किया था फिर भी निचले अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया 
संहिता के आदेश 32, नियम 3 के उपबंधों के अधीन अपील में कार्यवाही करने 
से पूवं अवयस्क प्रत्यथियों के सं रक्षक के रूप में किसी उचित व्यक्ति को नियुक्तः 
किया जाना चाहिए था । 

।5. अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी है कि जब निचले 
अपील न्यायालय ने वादी की अपील मंजूर कर दी है और विचारण न्यायालय के 
निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया है तो इससे अवयस्कों के हित प्रभावित 
होते हैं जबकि वादी-प्रत्यर्थी सं०] की ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दौ 
कि अवयस्कों के हित के प्रभावित होने का प्रश्‍न ही इस मामले में. उद्भूत नहीं 
होता था क्योंकि विरोध करने वाला प्रतिवादी क्रेता के रूप में विवादग्रस्त 
सम्पत्तियों का अनन्य रूप से दावा. कर रहा था और विरोध करने वाले प्रतिवादी 
ने अन्य सभी प्रतिवादियों को अपने पीछे रखा था और न तो मोहम्मद हनीफ 
(अवयस्क प्रत्यथियों का पिता) और न ही बीबी हसीना (अवथस्क प्रत्यथियों द 
माता ओर उनके नैसगिक संरक्षक) ने वाद का विरोध किया था और मामले की 
उस दृष्टि से देखते हुए अवयस्कों के विरुद्ध कोई डिक्री नहीं है और यदि अगी 

` में अवयल्क प्रत्यथियों का उचित -रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया थी 
भी उस आधार पर डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती । मैं इस प्रशत का नि ; 
करने से अपने आपको विरत रखता हूं क्योंकि अपील प्रथम मुद्दे पर स्वर्ष रि 
करने के लिए निचले अपील न्यायालय को वापस भेजी जा रही है | 

6. अपीलाथियों की ओर से विद्वान्‌ काउम्सेल द्वारा दी गई म 
दल्लीलों की चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपील प्रथम गुद 

: . ही सफल होती है। | 


nn 


| 
| 
| 
| 
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।7. परिणामतः अपील सफल होती है और नचले अपील 
_ गल होते f पील न्यायालय 
के निर्णय ओर डिक्री अपास्त की जाती है। र अभिलेख पर कहते से ही 
पह 


उपलब्ध सामग्री पर और विधि के अ 
एुसार पक्षकारों की 

का नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए तल के पश्चात्‌ 
वापस भजा जाता है। निचले अपील न्यायालय सभी प्रत्ययो हद ह 
ता । यह अग्राप्तवथ प्रत्यथियों के लिए वादार्थ संरक्षकों ne 
Lat अश्रातय प्रत्यथियों का उनकी माता बीजी ल Me 
के माध्यम से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। किन्तु मामले की 
मं खच के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता । 


Hs: ; चूंकि, अपील वर्ष 972 में फाइल की गई थी ओर अब तक! 
वर्ष हो चुके हैं और निचले अपील न्यायालय को अपील को उपयुक्त मताभि- 
व्यक्तियों के अनुसार यथाशीघ्र निपटाने का निदेश दिया जाता है। 


अपील मंजूर की गई। 
चन्द 


नि० प० 984 : पटना--।03 „ 
राम अवतार शर्मा बनाम जगदीश राम ओर अभ्य 
(Ram Avtar Sharma Vis. Jagdish Ram and others) 
तारीख 7 जनवरी, 984 
[न्या० एस० के० चोधरो] 


सिबिल प्रक्रिया संहिता, 908--आदेश 6, नियमं {7-यदि किसी | 
वादपत्र के वाद हेतुक में कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक करने के लिए संशोधन | 
अनुज्ञात किया जा सकता है किन्तु यदि वादपत्र में कोई वाद हेतुक नहीं है तो 
नए वाद हेतुक को लाने के लिए संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। 


वादी-पिटीशनर ने तारीख 9 मई, ।968 के भहदनामा के आधार पर 


संविदा के विनिद्दिष्ट पालन के लिए वाद फाइल किया था । मूल रूप से वाद में | 
5 प्रतिवादी थे । प्रतिवादी ते विवादग्रस्त सम्पत्ति वर्ष ।976 में किसी समा | | 
0 में उसको प्रतिवादी.सं० 6 के रूप में 5 


खरीदी थी और तद्नुसार वषे ।98 


पक्षकार के रूप में जोड़ा गया था । यह दुर्भायय की बुत है मु द [ह ४ ड है| 
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`का है, वाद एक या अन्य कारणों से अभी तक सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ 
है | इसके पश्चात्‌ प्रतिवादी सं० 6 को जोड़ा गया था और उसने लिखित कथन 
»फाइल किया था । वादपत्र के संशोधन के लिए वादी द्वारा तारीख 23 अप्रैल, 
` 798 को एक पिटीशन फाइल किया गया था | इस पिटीशन द्वारा वादी- 
पिटीशनर ने वादपत्र के पैरा सं० ।6 के अंत में एक वाक्य जोड़ने की प्रार्थना 
की थी। इस आवेदन का प्रत्युत्तर प्रतिवादी सं० 6, जो कि 'इस पुनरीक्षण 
आवेदन में विरोधी पक्षकार सं० 6 है, द्वारा उक्त पिटीशन का विरोध करते हुए 
"फाइल किया गया था । संशोधन के मामले में दोनों पक्षकारों की सुनवाई की गई 
थी ओर उसके पश्चात्‌ संशोधन पिटीशन को नामंजूर करते हुए आक्षेपित आदेश 
पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि निचले 

-च्यायालय का यह मत था कि यदि संशोधन अनुज्ञात किया जाता है तो प्रतिवादी 
` को एक मूल्यवान अधिकार, जो कि उसे प्रोद्मूत हुआ है, से वंचित .किया 
जाएगा । इस पुनरीक्षण पिटीशन में मुख्य विचारार्थं प्रश्‍न यह है कि यदि किसी 
वादपत्र के वाद हेतुक में कोई त्रुटि नहीं है तो क्या नए वाद-हेतुक को लाने के 
लिए संशोधन अनुज्ञात किया जाएगा ? 


अभिनिर्धारित--आवेदन मंजूर किया गया। 


वादपत्र में इस प्रकथन के अभाव में कि वादी संविदा के अपने भाग का 
पालन करने के लिए तैयार और रजामन्द था । वादी के लिए वाद-हेतुक नहीं 
था । जैसा कि वादपत्र में उल्लेख किया गया है वाद हेतुक में त्रुटि हो सकती है 
किन्तु ऐसा मामला भी हो सकता है जहां .वादपत्र में कोई वाद-हेतुक न हो । यदि 
बाद-हेतुक में कोई त्रुटि है-तो उसे ठीक करने के लिए संशोधन अनुज्ञात किया 


जा सकता है, किन्तु यदि कोई वाद-हेतुक नहीं है तो वाद-हेतुक को लाने के लिएं . 


संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए । वाद हेतुक अभाव में वादपत्र को 
` जामंजूर किया जाना. चाहिए । वादपत्र में पहले ही यह प्रकथन किया गया है कि 
` वादी शुरू से ही संविदा के अपने भाग का पालन करने. के लिए तैयार भोर 
 -स्जामन्द है ओर पैरा 76 के अंत में वादी प्रस्तावित संशोधन जोड़ना चाहते 
हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वादपत्र में वाद-हेतुक का कोई प्रकथन नहीं 
था ओर यह वाद-हेतुक के बारे में अभिवचनों के सम्पुर्ण अभाव वाला मामला 


` है।उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए निचले न्यायालय के आक्षेपित आदेश 


को कायम रखना कठिन है। एक अन्य दलीलं जो कि विरोधी पक्षकार के 
विद्वान न्‌ काउन्तेल ने दी वह यह्‌. है कि प्रस्तुत आवेदन को फाइल करने में बहुत 
पकः ज ' हुआ है। पहले ही इस बात की ओर संकेत किया जा चुका' है 


eshm \u Library, BJP, Jammu. An न 


वादी सं० 6, जो कि इस पुनरीक्षण आवेदन का विरोध कर रहा है, को ; 


2 


सिविल पुनरीक्षण अधिकारिता :.983 का सिविल पुतरी' 


_983 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पिटीशत। 
.पिठीशनर की ओर से 


“नि० प० |98%4/-+पछकषीं 2०४० Bhuvan Vani Trust Donations खः 
वर्ष 7980 में जोड़ा गया है क्योंकि उसने वाद के लम्बित रहने के दौरान वादगत | 
सम्पत्तियों का क्रय किया था । संशोधन के लिए प्रस्तुत आवेदन 23 अप्रैल 

98! को फाइल किया गया था । वाद अभी तक भी सुनवाई के लिए तयार. | 


नहीं किया गया है । इन परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि संशोधन 
पिटीशन को फाइल करने में बहुत विलम्ब हुआ है। (पेरा 4, 6, 8 और 9) 


ऐरा 
{982] 982 पी० एल० जे० आर० 389 : राम सिंहासन 7 
चौबे बनास सुदामा प्रसाद शाह (Ram Singhasan ; 
Choubey Vs. Sudama Prasad Sah ) RF 
[978 ए० आई० आर० 978 इलाहाबाद 463: महमूद Rn 227 आओ 
खान बनाम अय्यूब खान (\hm0०4 9 /8. न 
Ayub Khan) 


'[:968] (7968) 2 उमJ नि० प० 350=ए० आई० आार० 

| 7968 एस० सी० 355: पंडित रेम राज | 
बनाम डी० एल० एफ० एच० कं० प्रा० लिमिटेड 
[Prem ‘Raj Vs. D.L.F.. Housing and ५ ५ 
Construction (Pvt.) Ltd-] Rr 


का अवलम्ब लिया गया । 
छपरा के प्रथम मुग्सिफ श्री सयद रहबर हुस्न 
“विरोधी पक्षकारों की ओर से बडा 


न्या० एस० के० चौधरी 


706.._ ५॥०/ १४०७७ ऽवप शेकन्नार कार्मा/क७व्ादीश राम (य, प्ोधरो) 


2. ' वादी-पिटीशनर ने तारीख 9 मई, 7968 के महदनामा के ाक्घार 

५ पर संविदा के विनिदिष्ट पालन के लिए वाद फाइल किया था। मूल रूप प्ले 

वाद में 5 प्रतिवादी थे । श्रीमती विन्ध्याचली देवी ने विवादग्रस्त सम्पत्ति 

वर्ष [976 में किसी समय खरीदी थी ओर तद्नुसार वर्ष 980 में उसको 

प्रतिवादी सं० 6 के रूप में पक्षकार के रूप में जोड़ा गया था । यह दुर्भाग्य: की 

बात है कि यद्यपि वाद वर्ष 969 का है, एक या अन्य कारण से और वाद 

. अभी तक सुनवाई के प्रक्रम पर नहीं पहुंचा है। इसके पश्चात्‌ प्रतिवादी. 

-सं 6 को जोड़ा गया था और उसने लिखित कथन फाइल किया था । वादपत्र 

में संशोधन करने के लिए वादी द्वारा तारीख 23 अप्रैल, 98] को एक 
पिटीशन फाइल किया गया था । इस पिटीशन द्वारा वादी-पिटीशनर ने वादपत्र . 

के पैरा सं० ]6 के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ने की प्रार्थना की थी :~- 


“कि वादी मेतिशेष प्रतिफल धन को देने के लिए पहले भी ओर , 
अब भी तेयार और रजामन्द है और भविष्य में भी वह रजामन्द रहेगा 
ओर प्रतिवादी से वादगत भूमियों की बाबत विक्रय-विलेख के निष्पादित 
ओर रजिस्‍्ट्रीकृत करने के लिए भी तैयार है और प्रतिवादियों को धन्त ब 
देने के लिए वह हमेशा तैयार होकर आता है ।” हे 8 

वादपत्र का पैरा 6 इस प्रकार पढ़ा जा सकता है :-- 


~ 

“कि वादी शुरू से ही अपनी ओर से संविदा का पालन करने के हैँ 

लिए रजामन्द हैं किन्तु प्रतिवादी जदुनन्दन राम ओर कुछ अन्य व्यक्ति, 

जो वादी. के शत्रु हैं, के साथ मिले हुए हैं ओर संविदा की अ्हेसता 

करने पर एकजुट हैं जिसके परिणामस्वरूप वादियों को उनके अधिकारों 
पर गंभीर क्षति होने की आशंका है ।” 


3. इस आवेदन का प्रत्युत्तर प्रतिवादी सं 6, जो कि इस पुनरीक्षण 
आवेदन में विरोधी पक्षकार सं० 6 है, द्वारा उक्त पिटीशन का विरोध करते हुए .__ 
` फाइल किया गया था । संशोधन के मामले में दोनों पक्षकारों की सुनवाई को ` 
गई थी और उसके पश्चात्‌ संशोधन पिटीशन को नामंजूर करते हुए आक्षेपित 
आदेश पारित किया गया है । आक्षेपित-आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि निचले 

 व्यायोलय का यह मत था, यदि संशोधन अनुज्ञात किया जाता है तो प्रतिवादी 
को एकः अधिकार, जो कि उसे प्रोद्भूत -हुआ है, से वंचित किया 


छू 
or PTE 


~ 


; 097 
सारवान्‌ अनियमितता से कार्यवाही की है यद्य 9 
पेरा 6 में अभिवाक्‌ किया गया है। ठ 
वादपत्र के पेरा ]6 में वाद-हेतुक का अभिवाक करते हुए कुछ लोप 2 
पिटीशनर के विद्वान्‌ काउन्सेल के तकं का ूत्यांकत करने के लिए 5 
प्रकथन को पहले ही ऊपर उद्घ,त किया गया है और ईप्सित संशोधन का भी 
ऊपर उल्लेख किया गया है दूसरी ओर विरोधी पक्षकार सं० 6, जो कि 
निचले न्यायालय में प्रतिवादी सं० 6 है, की ओर से हाजिर होने लः विद्वान्‌ ` 
काउन्सेल श्री सुदानुप्रसाद सिन्हा ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है और 
यह दलील दी है कि वाद-हेतुक के सम्बन्ध में कोई अभिवाक्‌ नहीँ था ओर 
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यह प्रतीत होता है कि-अभिवाकों में वाद-हेतुक के प्रकथत के सम्पूण 
मामला था और अपील के प्रक्रम पर वे वादपत्र में वाद-हैतुक को. पुर 
करके अपनीं गलती को ठीक कराना चाहते थे | उस निर्णय के 
प्रेम राज बनाम डी० एल० एर एच० क० प्रा लिमिटेड 
निर्देशित किया है। उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का. सुसंगत ष भाग 
प्रकार है: ै i 2  ; 
/यह अभिनिर्घारित करने के लिए कि. अपीला 
विनिदिष्ट पालन के अनुतोष के संबंध में कोई वाद 
कर सका है, एक अन्य कारण भी है । यह अच्छी 
चुका है कि विनिदिष्ट पालन के लिए वाद * में 
करता चाहिए कि मैं संविदा के अपने भारग का 
तत्पर और रजामन्द हूँ। वतमान _ 
प्रकथन नहीं किया गयां हैं ॥ 
किया है कि करार, कपट थै गीर ५ 
था और वह उसके लिए 


.. अनुतोष का सं 
इलाहाबाद विनिश्चय के 
* 


708 हे Vinay AV अधेतिरिईमि' थी अदिस मिः (न्या० चोधरी) , 


"वादेपत्र में इस प्रकथन के अभाव में कि वादी संविदा के अपने भाग का पालन 
करने के लिए तैयार और रजामन्द था । वादी के लिए वाद-हेतुक नहीं था। 

-जेसा कि वादपत्र में उल्लेख किया गया है वाद-हेतुक में त्रुटि हो सकती है किन्तु 

ऐसा मामला भी हो सकता है जहां वादपत्र में कोई वाद-हेतुक नहीं होता। 
| _ यदि वादःहेतुक में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करने के लिए संशोधन भनुञ्ञात ट 
किया जा सकता किन्तु यदि कोई वाद-हेतुक नहीं है तो वाद-हेतुक को लाने के 
. लिए संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। वाद-हेतुक के अभाव में 

॥ वादपत्न को नामंजूर किया जाना चाहिए । हे 


४ 5. उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की चर्चा करने के पश्चात्‌ 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने इसके अतिरिक्त यह 
कथन किया कि प्रस्तुत मामले में, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, वादपत्न में 
अकथन करने के लिए वादी ने लोप किया है और वह संविदा के अपने भाग का 
` .पालन करने के लिए तैयार और रजामन्द था । उसने वाद-हेतुक को दशानि में 
लोप किया है ओर अतः ऐसे संशोधन को अनुज्ञात करना वादी को ऐसे संशोधन 
दवारा वाद में वाद-हेतुक को लाने के लिए अनुज्ञात करना होगा जो कि ऊपर _ 
'उद्धत मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों की दृष्टि से 
EEC ©. ० 


® 


6. जो कुछ इलाहाबाद और उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त विनिश्चयों 

(में कहा गया है उसको ध्यान्न में रखते हुए विरोधी पक्षकार सं० 6 की ओर से 
'हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी गई दलील को समझना कठिन 
| “होगा । वादपत्र में पहले ही यह प्रकथन किया गया है कि वादी शुरू से ही 
संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार [और _ रजामन्द हैं ओर 
पैरा 6 के अन्त में वादी प्रस्तावित संशोधन जोड़ना चाहते हूँ। यह नहीं कहा 
| जा सकता कि वादपत्र में वाद-हेतुक का कोई प्रकथन नहीं था और यह वाद- ५ 
हेतुक के बारे में अभिवचनों के सम्पूर्ण अभाव वाला मामला है । a 


, 7. अन्य मामला, जी उद्धृत किया गया था, इस न्यायालय का . एकल 
“न्यायाधीश का विनिश्चय है।'वह मामला है राम सिंहासन चोबे बनाम सुदामा 
शाह । उसमें भी यह पाया गया था कि मूल वादपत्र में किसी वाद-हेतुक 
चन नहीं किया गया था और वाद-हेतुक के अंतःस्थापन के लिए 

था जिसका कि बिल्कुल भी अभिवचन नहीं किया 
इलाहाबाद विनिश्चय को निर्देशित करने के पश्चात्‌ विद्वान 


` कनिष्ठ काउन्सेल श्री अरुण कुमार सिंह सं? 2, 
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एकल न्यायाधीश ने यह 'अभिनिर्धा रित . किया i 
नहीं किया'जाना चाहिए ॥ 5४ «. न Mui. र wi | 
8. उपर्युक्त.चर्चा को ध्यान में: रखते हुए निचलेन्यायालय के आक्षेप्त 
आदेश को कायम रखना कठिन है।...« ot | 2 
9. एक अन्य दलील जो कि विरोधी पक्षकार के विद्वान काउन्सेल ti 
दी वह यह है कि प्रस्तुत आवेदन को फाइल करने में बहुत अधिक विलम्बे 
है.। ऊपर पहले ही इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि प्ररि 
सं० 6, जो कि इस पुनरीक्षण आवेदत का विरोध कर रहा है, को 
में जोड़ा गया है क्योंकि उसने वांद के लम्बित रहने कें दोरात वांदंगत 
का क्रय किया थो । संशोधन के लिए प्रस्तुत आवेदेन 23 'ग्नलँ, 5 
फाइल किया गया था। वाद अभी तक भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं 
गया है । इन परिस्थितियों में यह कहना कठिन हैं कि शोधत ` 
फाइल करने में बहुत विलम्बहुआ है।.. 6४: 


70. ऊपर उल्लिखित कारणों से इस आवेदन यणा 
तद्नुसार इसे मंजूर किया जाता है भीर भाषित El 
है । अब वादपत्र में संशोधन अँतविष्ट किया जात 


५) 


अधिवक्ता के साथ हाजिर हुए हैं, को आज से तीन सप्ताह ps 
i 


(दो सौ रुपये) की लागतं को संदाय करणे पर होगा | 


. 
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संयुक्त रुप से नीलाम में ऋय किया जाना--वादी और प्रतिवादियों का भमि पर 
संयुक्त कब्जा होना--वादी द्वारा अपने अंश के लिए विभाजन की सांग किया 
जाना--भूमि पर प्रतिवादियों का खास कब्जा होना और उनके द्वारा प्रतिकल 
कब्जे का दावा किया जाना और यह॒अभिवाक्‌ किया जाना कि प्रतिवादियों 
-के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूंसि में वादी का हक निर्वापित हो गया था- 
'वादो द्वारा सहंअंशधारी होने के रुप में यह भभिवाक्‌ किया जाना कि एक 
मसहअंशधारी का कब्जा दूसरे सहअंशधारी का भी कब्जा होता है-निचले 
-अपील न्यायालय द्वारा वादी और प्रतिवादियों को सहअंशधारी के रुप में 
अभिनिर्धारित किया जाना--यदि वादी और प्रतिवादी किसी भूमि के 


` सहअंशधारी हैं ओर उनमें से उस भूमि पर एक सहअंशधारी का कब्जा हो तो 


"एक सहअंशधारी का कब्जा दूसरे सहअंशधारो का भी कब्जा समझा जाएगा 
ओर इस बात के बावजूद भी कि वादगत भूमियां प्रतिदादियों के कब्जे में थीं 


खो भी प्रतिवादी चूंकि केवल सहअंशधारी हुँ और प्रतिवादियों का कब्जा वादी . 


का भो कब्जा होगा । 


2. बिहार लेड रिफाम्सं ऐक्ट, ।950--धारा 6 सपठित बिहार एण्ड 
उड़ीसा जनरल कलाजिज ऐक्ट की धारा 5(2)-- उक्त धारा 6 में प्रयुक्त 
“सध्यवर्ती ' शब्द यद्यपि एकवचन में है किन्तु इसमें स्पष्टत। बहुवचन सम्मिलित 


होगा । 


इस अपील में मुख्य विचारार्थं प्रश्‍न यह है कि क्या एक सहअंशधा री, 


का कब्जा दूसरे सहअंशधारी का भी कब्जा होगा। 


_ अभिनिर्धारित-अपील खारिज की गई। 


यह सुस्थापित है कि जो प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक्‌ करता है उसको 
साजित करने का भार उस पर ही होता है । यदि खाता सं० 42 और 46 और 


अ गरमजुरूआ प्लाट सं० ।00 की भूमियां उनके घरों की. सीमाओं में सम्मिलित 


'-ठीके ही लिया गया था। जहां तक प्रतिबादियों-अपीलाधियों के विद्वान | 


' का ]0 आना ।8 गन्डाज 
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न्यावालैय ने यह भी अभिनिर्धारित | किया कि चूंकि वांदी और प्रतिवादी 
सहअंशधारी हैं, इसलिए एक सहअंशधारी'का कब्जा अस्य सहअंशधारी 
कब्जा समझा जायेगा और यदि यह भी बात मान ली जाए, कि वादगत pe 
प्रतिवादियों के कब्जे में थीं, तों भी प्रतिवादी चूंकि केवल सहअंशधारी है ओर : 
प्रतिवादियों का कब्जा, वादी का भी कब्जा है। यह सुस्थापित है कि व्लाटों के 
कब्जे का एक सहंशधारी अभिवोक्‌ कर सकता है ओर दूसरे के दावे को 
नासाबित कर सकता है ओर यदि इंस प्रकार से अभिवाक्‌ किया गया है ओर 
सहअंशधारी का कब्जा साबित किया गया है तो अन्य सहअंशधारी का कब्जा 
नहीं समझा जाएगा । प्रस्तुत मामले में प्रतिवादियों ने इसको साबित न करने का. 
अभिंवाक्‌ किया है। यह सच है कि निचले अपील न्यायालय में प्रतिवादियों की | 
ओर से यह दलील दी गई थी कि वादगत भूमि पर प्रेतिबादियों के कब्जे की 
प्रकृति के सम्बन्ध में लिखित कथने में मोखलापाना ओर मलकोता शब्दों का. 
प्रयोग किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि इन पदों से प्रतिकूल 
कब्जा ओर बाहर निकालना अभिप्रेत था । निचले न्यालालय ते यह अभिति््ारित 
किया था कि यदि मलकौना से अभिप्रेत बाहर निकलने से हतो मामले में बाहर 
निकालने का भी कोई साक्ष्य नहीं था | निचले अपील न्यायालय ने कब्जे की प्रकत | 
को स्वीकार नहीं किया था जिसका प्रतिवादियों ने अभिवाककं किया थॉबयतू | 
घरों के निर्माण आदि। मामले को उस दृष्टि से देखते हुए चूंकि प्रतिवादीकेवले " 
सहअंशधारी हैं इसलिए न्यायालय कीं राय में उतका कब्जा वादी का भी कब्जा 


+ 
ie 
\ 


कांउन्सेल द्वारा दी गई इसं दलील (जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख 'किंया/गयो 


है) का सम्बन्ध है; न्यायालय की राय में दलील में कोई बल नही pe 
ओर से हाजिर होते वाले विद्वान काउस्सेल ति ब  केनिणेय/ 
के माध्यम से उसने ब्यौरों के बारे में न्यायालय का € आकब्ति किया है। | बोर, 
प्रतिवादियों-अपी लांधियों की ओर से हाजिर होते वाले लिहा 
से यहं निवेदन करना ठीक. नहीं है. कि, तिचले अपील त्यो 
विचार नहीं किया 'था।। तिवले अपील रे he 
प्रतिवादियों-अपीलांथियों द्वारा बिहार राज्यि को 
विचार किया था और सुलेंगत तको पर ठी 


सहअंशधाऱरी'था, तु 
भीऽकियाः गया-था जे 


CC-O. Nanaji Deshrpu 
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किया गया था। निचले अपील न्यायालय ने इस अकाद्य तक ` से यह 
स्वीकार किया है कि नीलाम क्रेता से वादी के क्रय का मामला सही था अदन , 
तोजी में ।0 आना और ।8 गन्डाज का क्रय । ऐसी स्थिति होते हुए वादी 
और प्रतिवादी दोनों सम्बद्ध तोजी के सहअंशधारी थे । प्रतिवादी-अपीलाथियों 
की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल का तक यह है कि निचले अपील 
न्यायालय ने एक पहलू पर विचार नहीं किया है जिस पर विचारण न्यायालय 
द्वारा विचार किया गया था कि विचारण न्यायालय का इस बारे में निष्कर्ष 
यह है कि प्रतिवादी बिहार राज्य द्वारा रयत के रूप में मान्यता प्राप्त थे। 
प्रतिवादी-अपीलाथियों को ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने भी 
किराए की रसीदों (बिहार राज्य द्वारा दिए गए प्रदर्श-क से क-3 ) की ओर 
न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था और यह कि इस मुद्दे पर कि प्रतिवादी- 
अपीलाथियों की ओर से हाजिर होने 'वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने इस बात को: 
स्वीकार करने के लिए न्यायालय को प्रेरित किया था किइस तथ्य की दृष्टि सेः 
कि प्रतिवादी बिहार राज्य द्वारा रेयत के रूप में मान्यता प्राप्त थे तो वादी का 
कोई मामला नहीं है ओर उसके बारे में कोई वाद नहीं हो सकता थां । न्यायालय | 
ने पहले ही ऊपर यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादी अपीलाथियों की ओर से 
हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी गई दलील में कोई बल नहीं है। जब - 
प्रतिवादी-अपीलाथियों के पक्ष में बिहार राज्य द्वारा किराया नियत किया गयाः 
था तो वादी को उसके बारे में सूचना नहीं थी । निचले अपील न्यायालय ने यह - 
अभिनिर्धारित किया है कि अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीँ ' 
है कि इन,पक्षकारों के सम्बन्ध में किराये के नियतन की कोई सूचना थी । ऐसी - 
स्थिति में न्यायालय की राय में बिहार राज्य को प्रतिबादियों द्वारा किराए का 
संदाय वादी के .हक को निर्वापित नहीं कर सकता । प्रतिवादी अपीलाथियों की 
ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने इस बारे में न्यायालय के सामते. 
कोई जानकारी नहीं रखी है और न ही कोई तकं दिया है कि निचले अपील 
न्यायालय का यह निष्कर्ष (जेसा कि ऊपर उल्लेख किया है) त्रुटिपूर्ण था या 
अभिलेख पर की सामग्री पर आधारित नहीं था। इस प्रकार प्रश्‍नगत तौजी मे 
वादी के सहअंशधारी होने के कारण यदि प्रतिवादी-अपीलाथी काबिज भी थे 
तो भी प्रतिवादी-अपीलाथियों के कब्जे को वादी का. भी कब्जा समझा जाना | 
चाहिए ओर इसलिए न तो वादी का हक निर्वापित हुआ था ओर न ही क्ण 
सै बाहर ही कहा जा सकता है। (वैरा ]2, ।3, ]4, 5 और !6) 

यह सुस्थापित है कि बिहार लैंड रिफाम्सं ऐकट (भूमि सुधार अधिनियम) 

।950 की धारा 6 में “मध्यवर्ती” शब्द प्रयुक्त किया गया है यद्यपि यह एक _ 


“ CC-O. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


' 
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वचन में है किन्तु इसमें स्पष्टतः बहुवचन सम्मिलित है और बिहार ओर उड़ीसा 
साधारण खण्ड अधिनियम की धारा ।5(2) से भी यह स्पष्ट है। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि यदि एक से अधिक मध्यवर्ती हैं और उनमें से सभी का 
संयुक्त कब्जा है तो उनके खास कब्जे की भूमियों को मध्यवर्तियों के सम्पूर्ण 
निकाय द्वारा अधिभोग अधिकार के साथ रयत के रूप में रखी जा सकती 
है | (पैरा 7) 
पेरा 

[965] ए० आई०आर० ]965 पटना ।7 (पूर्ण न्यायपीठ) : 7 

रामरुद्र सिह बनाम दिलेशवर सिंह और अन्य 

(Ramrudhar Singh Vs. Dileshwar Singh and 

others) 

` निर्दिष्ट किया गया । 


सिविल अपीलो अधिकारिता; 976 की अपील सं० 497. 
मुंगेर के चौथे अपर जिला न्यायाधीश श्री जी० एन० सिंह के तारीख 
22 मई, ]976 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील । 


अपीलाथियों की ओर से 7 श्री ए० सी० घोष 
प्रत्यरथियों की ओर से - --- ˆ -श्रीआर० एन० पी० सिन्हा 
त्या० अश्विनी कुमार सिन्हा : 

यह द्वितीय अपील विभाजन के लिए वाद में उलटाव के निर्णय के विरुद्ध 
प्रत्यथियों द्वारा की गईहै। : 

2. वादी ने वादपत्र के पाद टिप्पणी में दिए गए ब्यौरों के रूप में 
सम्पत्तियों में ।0 आनाज ओर !8 गन्डाज के अंश का दावा किया है। 


3, वाद तौजी सं० 7205 में खाता सं० 33!, थाना सं० 542 से 
सम्बद्ध खसरा सं० 2] से सम्बन्धित है. यह प्लाट सं० 97, 98 और 99 से 
भी सम्बद्ध है। प्लाट सं० 97 खाता सं० 42 से सम्बद्ध था और प्लाट सं० 98 
भौर 99 खाता सं ` 46 से सम्बद्ध थे । ये दो खाते अर्थात्‌ खाता सं० 42 ओर 
46 उसी तौजी के अंतगत थाना सं० 538 से सम्बद्ध थे । इसका सम्बन्ध उसी 
तौजी के अंतर्गत थाना 538 में खाता सं० 49 से सम्बद्ध था। विचारण 
न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया था। वादी ने अपील की थी। निचले 
अपील न्यायालय ते खाता सं० 33] से सम्बद्ध प्लाठ | सं० 2।] के सम्बन्ध में 


: बादी का दावा नामंजूर कर दिया था। किन्तु खाता सं० 42, 46. और 49 से 
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सम्बद्ध प्लाटों के बारे में वादी के दावे के सम्बन्ध में विभाजन के लिए वादी 
का दावा डिक्री किया गया था। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 
खाता सं० 49 से सम्बद्ध प्लाट सं० 00 गैरमजरूआ मालिक भूमि हैं। | 


4. निचले अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री 'के विरुद्ध वादी ने 
द्वितीय अपील की। वादी द्वारा की गई इस द्वितीय अपील की सं० 976की | 
“द्वितीय अपील सं० 545 ओर इसे ग्रहण करने के प्रक्रम पर ही सुनवाई के... | 
पश्चात्‌ खारिज कर दिया गया था । 


5. प्रतिवादियों ने भी द्वितीय अपील फाइल की जो कि प्रस्तुत द्वितीय 
अपील है। इस प्रकार प्रतिवादियों द्वारा की गई प्रस्तुत अपील केवल प्लाट 
सं० 97, 98, 99 ओर ।00 (विभिन्न खाता सं० का पहले ही उल्लेख किया 
गया है) से सीमित है | प्रतिवादियों-अपीलाथियों की ओर से हाजिर होने वाले 
विद्वान्‌ काउन्सेल ने केवल एक दलील दी है और वह इस बारे में है कि विचारण 
न्यायालय ने वादी के वाद को खारिज करते हुए अन्य निष्कर्ष के साथ यह भी 

` अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिवादियों को बादगत भूमि के संबंध में बिहार 
. राज्य द्वारा रेयत के रूप में मान्यता दी गई थी और बिद्वान्‌ -काउन्सेल के अनुसार 
निचले अपील न्यायालय ने बिहार राज्य द्वारा रयत के रूप में प्रतिवादियों की 
मान्यता के प्रभाव पर विचार करने से पर्णं: उपेक्षा की है प्रतिवादियों- 
अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि निचे अपील 


"गायालय द्वारा इस पहलू पर विचार न करने से अपीलाधीन निर्णय दूषित हो 
गया है । 


~ 


6. प्रतिवादियों-अपीलाथियों की ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी गई 
दलील को समझने के लिए केवल उन तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। 

र जाट सं० 97, 98 ओर 99 व 00 से सम्बन्ध है। संक्षेप में वादी 

का मामला यह है कि थाना सं० 54 2 और 538 मूल रूप से प्रतिवादियों के 

* वशो से सम्बद्ध थे । इस तौजी (तौजी सं० 7205) के 6 आना में ।0 आना 

और 78 गंडाज नीलाम द्वारा बेचा गया था और चन्द्र देव और अन्य के पूर्वजों, 

जो कि प्रतिवादियों के ूवेजों के साथ तौजी के संयुक्त काबिज हुए थे द्वारा 

ह गए थे। उनके #शचात्‌ व्रादी के अनुसार चंद्रचड़ देव और अम्य. (नीलाम 

ने तौजी में अपने 70 आना और 8 गंडाज अंश जिसमें वादी की 

५ गरमजरूआा रैयती भूमि सम्मिलित है, तारीख 29 अप्रैल, 946 के. 

विक्रय विलेख द्वारा बेची गई थी और उस पर वादी काबिज हुआ | 

अनुसार तौजी के 5 आता 2 गंडाज प्रतिवादियों के पास रहे थ. 
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} 


` अतिरिक्त प्रतिवादियों ने वादगत भमि पर अपने प्रतिकूल. 
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जो कि वादी के साथ संयुक्त रूप से काबिज बने रहे । (जोर देने के लिए ये शब्द 
मेरे द्वारा अधोरेखांकित किए गए ।) 


7. इसके अतिरिक्त वादी का पथकथन यह था कि खाता सं० 42 
और 46 के अधीन भूमियां रैयती भूमियां थीं और अभिलेख किराएदारों में से 
कुछ किराएदारों की निसन्तान मृत्यु हो गई थी और अन्य किराएदारों ने भूमि 
को छोड़ दिया था और गांव छोड़ दिया था और उन भूमियों पर बकाश्त के रूप 
में भूस्वामी काबिज हुए थे । वादी प्रतिवादियों के साथ उन भूमियों पर संयुक्त 
कब्जे का दावा करता है । चूंकि संयुक्त कब्जे में वादी को कठिनाई महसूस हुई 
है इसलिए उसने प्रतिवादियों से उसके विभाजन के लिए कहा, जो कि उसके 
लिए तैयार नहीं हैं, तो वादी ते अपने अंश (जैसा दावा किया गया है) के 
विभाजन के लिए प्रस्तुत रिट संस्थित किया । 


8. प्रतिवादी | और 4 से 7 ते संयुक्त रूप. से लिखित कथन फ़ाइल 
किए और वाद का विरोध किया । उन्होंने यह स्वीकार किया कि तौजी सं० 
7205 मूल रूप से उनके पूर्वजों से सम्बद्ध थी और तोजी के ।0 आना 8 
गंडाज नीलाम द्वारा बेचा गया था और चंद्रचूड़ देव और अन्य के पू्वेजों द्वारा . 
क्र किया गया था । प्रतिवादियों ने वर्ष 946 में वादी द्वारा उस अंश के क्रय 
से इनकार किया है। मुख्य प्रतिरक्षा यह थी क्रि खाता सं० 42 ओर 46की 
भूमियां उनके द्वारा स्वअर्जन की गई थी भौर वादी का उसमें कोई हक नहीं था । 
खाता सं० 49 से खाता सं० !00 के सम्बन्ध में प्रतिवाद यह था कि यह उनके 
अनन्य कब्जे में था। प्रतिवादियों ने यह भी भभिवाक्‌ किया कि गरमजरूभा 
मालिक भूमि प्लाट सं० ।00 पर और खाता सं० 42 और 46 की भूमियों पर 
उनके मकान भौर संहन (ओगन) हैं। 

9.- खाता सं० 33| से सम्बद्ध प्लाट सं० 2।। के सम्बन्ध में प्रतिवाद 
का मैं लोप कर रहा हूं क्योंकि यह प्लाट सं० 2 | प्रस्तुत द्वितीय अपील की 
विषय-वस्तु नहीं हैं। | ० । 

70. प्रतिवादियों ने यह्‌ अभिवाक्‌ किया है कि जमींदारी के निहित 
होने के पश्चात्‌ वादगत भूमि का किराया, उनके नाम में नियत किया गया था 


और वे लगातार बिहार राज्य को किराये का संदाय कर रहे थे । इनके 
कब्जे का दावा किया 


है । इत अभिवचनों पर प्रतिवादियों ने यह अभिवाक्‌ किया कि वादी विभाजन 

के लिए किसी डिक्री का हकदार तही था । gd 
]।. विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के मामले को इस बारे में मान : 

% 
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मालिक प्लाट सं० | 00: 


लिया कि उनका खाता सं० 42 और 46 गैरमजरुआ 
पर कब्जा था। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों के इस मामले को भी मंजर 
कर लिया कि उन भूमियों पर उनके मकान थे । विचारण न्यायालय ने य 
अभिनिर्धारित किया कि वादी हक की अखण्डता और वादगत भूमि पर 
कब्जे को साबित करने में असफल रहा है। ओर तदनुसार विचारण न्यायालय 
ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी दावा किए गए 
था । जहां तक प्लाट सं० 97, 98, 99 और 700 (प्रस्तुत द्वितीय अपील से 


सम्बद्ध प्लाट संख्या) के बारे में निचले अपील न्यायालय ने यह भभिनिर्धारितः 


किया कि प्रतिवादी सं०] (प्रतिवादी साक्षी 7) की इस वात को स्वीकार करने 


की दृष्टि से कि अर्जन वषं 920 में किया गया था जबकि वे तोजी के 6- 


आने के भूस्वामी थे और स्वामियों के व्यापक हित में उन खातों को सम्मिलित 


किया गया था ओर बिहार टीनेन्सी ऐक्ट की धारा 22(]) के अधीन यहः 
बकाश्त हो गई थी इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्वीकृतः. 
तोजी के 0 आना और 78 गंडाज नीलामकर्ताओं द्वारा नीलाम में क्रय किया. 


गया था और भर्जन के पश्चात्‌ तौजी के 0 आना 8 गंडाज के नीलाम क्रेता 
ने इसलिए इन दो खातों में भी हित अजित कर लिया था | 


]2. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों का मामला यह: : 


था कि इन तीन प्लाटों (प्लाट सं० 97, 98 और 99) ओर अन्य प्लाटों के. 


कुछ भागों पर उनके आवासीय गृह्‌ हैं और उनके अनुसार इन प्लाटों के भाग, 
में उनका विक्रय-विलेख में सम्लिलित किए गए हैं ओर इन प्लाटों पर उनके _ 


शोचालय हैं और यह कि ये प्लाट उनके अहाते के अतर्गत थे । प्रतिवादियों के. 
इस प्राख्यान से वादी द्वारा इनकार किया गया और पक्षकारों ने अपने-अपने 
साक्ष्य पेश किए। प्रतिवादियों ने भी उन प्लाटों पर प्रतिकूल कब्जे का दारवी 


किया ओर इस आधार पर उनका पक्षकथन यह है कि उनके ऊपर वादी का हके 


निर्वापित हो गया था । यह सुस्थापित है कि जो प्रतिकूल कब्जेका अभिवांक्‌ _ 


करता है उसको सावित करने का भार उस पर ही होता है | यदि खाता 
स° 42 ओर 46 और गैरमजरूआ प्लाट सं० 700 की भूमियां उनके घरों की 
सीमाओं में सम्मिलित की गई थीं तो निचले अपील न्यायालय ने ठीक ही यह 
हि दक कियाथा कि प्रतिवादी अपने प्राउ्यान के सबत इस बात की छूट 
भप्त कर सकते थे । मेरी राय में निचले अपील न्यायालय ने अपना व्याय्रिक 
विवेक स्वतन्त्रता से लागू किया है और ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि 
इन प्लाटों के सम्बन्ध में अतिवादियों के प्रतिकूल कब्जे का दावा मंजूर नहीं 

किया जा सकता था \ इसके अतिरिक्त निचले अपील न्यायालय ते बहुत हीः 


) 


शः र ह, 
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अनुतोष का हकदार नहीं 
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अकाट्य कारण से यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादियों का यह मामला, 
कि भूमियां प्रतिवादियों के घरों के भहाते में सम्मिलित थीं, स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 


73. निचले अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चकि 
बादी और प्रतिवादी सहभंशधारी हैं, इसलिए एक सहअंशधारी का कब्जा 
अन्य अंशधारी का कब्जा समझा जाएगा और यदि यह भी बात मान ली जाए 
कि वादगत भूमियां प्रतिवादियों के कब्जे में थीं, तो भी प्रतिवादी चकि केवल 
सह अंशधारी हैं ओर प्रतिवादियों का कब्जा, वादी का भी कब्जा है j 


।4. यह सुस्थापित है कि प्लाटों के कब्जे का एक सहअंशधारी अभिवाक्‌ 
कर सकता है और दूसरे के दावे को मासाबित कर सकता है और यदि इस 
प्रकार से अभिवाक्‌ किया गया है भौर सहअंशधारी का कब्जा साबित किया 
गया है तो अन्य सहअंशधारी का कब्जा नहीं समझा जायेगा । प्रस्तुत मामले 
में प्रतिवादियों ने इसको साबित न करने का अभिवाक्‌ किया है । यह सच है कि 
निचले अपील न्यायालय में प्रतिवादियों की ओोर से यह दलील दी गई थी कि 
वादगत भूमि पर प्रतिवादियों के कब्जे की प्रकृति के सम्बन्ध में लिखित कथन में 
मौखलापाना और सलकोना शब्दों का प्रयोग किया गया था भौर यह तक दिया 
गया था कि इन पदों से प्रतिकूल कब्जा भोर बाहर निकालना अभिप्रेत था। 
निचले न्यायालय ने यह भभितिर्धारित किया था कि मलकोना से अभिप्रेत बाहर 
निकालने से है तो मामले में बाहर निकाल्ने का भी कोई साक्ष्य नहीं था। निचले 
-अपील न्यायालय ने कब्जे की प्रकृति को स्वीकार, नहीं किया था जिसका, 
प्रतिवादियों ने भभिवाक्‌ . किया था अर्थात्‌ घरों के निर्माण आदि । मामले को , 
उस दृष्टि से देखते हुए चूंकि प्रतिवादी केबल सहअंशधारी हैं, इसलिए मेरी राय 
में उनका कब्जा वादी का भी कब्जा ठीक ही लिया गया था । | 

75. इन निफकर्षो के साथ निन्नले न्यायालय ने प्लाट सं० 97, 98, ' 
‘99 और 700 का जहां तक सम्बन्ध है, प्रतिवादियों के मामले को स्वीकार नहीं 
'किया था । - 
6. जहां तक प्रतिवादियों-अपीलाथियों के विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी 
गई इस दलील (जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है) का सम्बन्ध है 
मेरी राय में दलील में कोई बल नहीं है । प्रत्यथी की.ओर से हाजिर होने वाले 
विद्वान्‌ काउन्सेल ने निचले अपील स्यायालय के निर्णय के माध्यम से उसने 
ब्यौरों के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित. किया है । प्रतिवादियों-अपीलाथियों की 
ओर से हाजिर होते वाले विद्वान्‌ काउस्सेल की ओर से यह निवेदन करना ठीक 
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नहीं है कि निचले अपील न्यायालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया धा। 
निचले अपील न्यायालय ने निर्णय के पैरा 24 में प्रतिवादियों-अपीलाथियों द्वारा 
बिहार राज्य को किराए के संदाय के तथ्य पर विचारकिया था और सुसंगत 
तर्को पर ठीक ही प्रतिवादियों के अभिवचनों को नकारा था। मैंने पहले ह 
ऊपर यह अभिनिर्धारित किया है.कि इस सम्बन्ध में निंचले अपील न्यायालय 5 
को यह निष्कर्ष कि वादी प्रतिवादियों के साथ. एक सह अंशधारी था, त्रुटिपुर्ण 
नहीं है और इसको स्वयं प्रतिवादी सं०। द्वारा स्वीकार. भी किया गया था 
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है और यह कि तौजी का ।0 आना [8 
गन्डाज चंद्रचूड़ देव और अन्य व्यक्तियों द्वारा नीलाम में क्रम किया गया था, 
निचले अपील न्यायालय ने इस अकाट्य तकं से यह स्वीकार किया है कि 
नीलाम क्रेता.से वादी के क्रय का मामला सही था अर्थात्‌ तौजी में 0आना | 
भोर 8 गन्डाज का क्रय । ऐसी स्थिति होते हुए वादी और प्रतिवादी दोनों | 
सम्बद्ध तोजी के सहअंशधारी 'थे। प्रतिवादी-अपीलाथियों की ओर से हाजिर | 

होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल का तकं यह है कि निचले अपील न्यायालय ते एक 
पहलू पर विचार नहीं किया है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया 
गया था कि विचारण न्यायालय का इस बारे में निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी 
बिहार राज्य द्वारा रयत के रूप में मान्यता प्राप्त थे । प्रतिवादी-अपीलाथियों ८ 
की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने भी किराए की रसीदों (बिहार 
राज्य द्वारा दिए गए प्रदर्शक से क-3) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया थां 
और यह कि इस मुद्दे पर कि प्रतिवादी-अपीलाथियों की ओर से हाजिर होते 
वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने इस बात को स्वीकार करने के लिए मुझे प्रेरित किया 
था कि इस तथ्य की दृष्टि से कि प्रतिवादी बिहार राज्य द्वारा रैयत के र्ग मु 
मान्यता प्राप्त थे तो वादी का कोई मामला नहीं हैः और उसके बारे में कोई 
वाद नहीं हो सकता था । मैंने पहले ही ऊपर यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादी 
अपीलाथियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दी गई दली 
में कोई बल नहीं है ज़ब प्रतिवादी-अपीलाथियों के पक्ष में बिहार राज्य ही 

|| किराया नियत किया गया था दो वादी को उसके बारे में कोई सूचना नहीं थी ! 

| निचले अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिलेख १९ म 3 
दशनि के लिए कुछ भी नहीं है कि इन पक्षकारों के सम्बन्ध में किराए के 
की कोई सूचना थी । ऐसी स्थिति में मेरी राय में बिहार राज्य को प्रतिवा रीः 
सर्ने कोई हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ने इस बां = जीत 

जानकारी नहीं रखी है और न ही कोई तकं दिया है कि तिचे 2 
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न्यायालय का यह निष्कर्ष (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है) त्रुटिपूर्ण था 
या अभिलेख पर की सामग्री पर आधारित नहीं था । इस प्रकार प्रश्तगत तौजी 
में वादी के सहअंशधारी होने के कारण यदि प्रतिवादी-अपीलार्थी काबिज भी 
थे तो भी प्रतिवादी-अपीलाथियों के कब्जे को वादी का भी कब्जा समझा 
जाना चाहिए और इसलिए न तो वादी का. हक निर्वापित' हुआ था ओर नही 
फब्जें से बाहर ही कहा जा सकता हैं। 

7. प्रतिवादी-अपीलाथियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ 
काउन्सेल ने बिहार लैंड रिफाम्प्त ऐक्ट की धारा 6 का अवलम्ब लिया है जो 
इस प्रकार है :-- 


# ८6, मध्यवतियों के खास कब्जे में कतिपय अन्य भूमियों को 
अधिभोग अधिकारों के रूप में किराए के संदाय पर उनके द्वारा रखा 
जाना । * 

(7) कृषि या उद्यान कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त ऐसी सभी 
भूमियों, जो ऐसे निहित होने की तारीख को किसी मध्यवर्ती के खास 
कब्जे में थीं के निहित होने की तारीख को या से में 

(क)(;) बिहार किराएवारी अधिनियम, 885 (7885 का 
8) की धारा ।26 में निदिष्ट वर्षों के निबन्धन के आधार पर 
पट्टाधीन या वर्षानुव्रषी आधार पर पट्टाधीन स्वत्वधारियों के पट्टे पर 
दी गई निजी भूमियां, 

(६) छोटा नागपुर टीवेन्सी ' ऐक्ट, 908 (।908 का 


#आंग्रेजी में यह इस प्रकार है : 

‘6, Certain other lands in khas possession of inter: 
mediaries to be retained by them on payment of rent as 
haying occupancy rights. 

(l ) On and from the date of vesting all lands used 
for agricultural or horticultural purposes, which were in 
khas possession of an intermediary on the date of such 
vesting, including— 

(a) (i) Proprietors private lands let our undera 
lease for 8 term of years or under a lease from year to 
year, referred to in section‘ll6 of the Biber Tenanoy 
Act, I885 (8 of I885). 


(ii) landlords privileged lands et out under a 
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अधिनियम 6) की धारा 43 में निष्ट एक वर्ष या उससे कम अवधि 
के लिए लिखित या मौखिक रूप से एक वर्ष से अधिक या पट्टाधीन 
अवघि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे के अधीन पट्ट पर दी गई भू-स्वामियों 
की विशेषाधिकार भूमियां। , 


(ख) कृषि और कृषि उद्यान प्रयोजनों के लिए भूमियां और 
किसी सम्पदा के अस्थायी पट्टेदार के सीधे कब्जे में धारित या भूमि 
ओर अपने स्टाक से उसके स्वयं द्वारा या अपने सेवकों द्वारा या किराए 
पर श्रमिकों द्वारा या किराए के स्टांक द्वारा जोती गई भूमियां, और 


(ग) विद्यमान बंधक की विषय-वस्तु गठित करने के कृषि या 
कृषि उद्यान प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त ऐसी भूमियां, जिनकी निमु क्ति पर 
मध्यवर्ती उसके खास कब्जा वसूल करने का हकदार है, सम्मिलित 
होंगी, परन्तु इसे राज्य द्वारा ऐसे मध्यवर्ती के साथ धारा 7 (क) भौर 


` 7(ख) के उपवन्धों के अध्यधीन परिनिर्धारित किया जायेगा और वह 


उसका कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा और ऐसी भूमियों के 
सम्बन्ध में अधिभोग अधिकारों को रखते हुए राज्य के धीन रैयत के 


= - =-= 


+ 


= 


‘Ceemeq tob 


registered Jease for a term exceeding one year ‘or under 
a lease, written or oral, for a period of one year or less, 
referred to in section 43 of the Chota Nagpur Tenancy 
Act, 908 (Ben Act 6 of I 908). 


(b) lands used for agricultural or horticultural 
Purposes and held in thé direct possession of a temporary 
leasee of an estate 67 tenure and cultivated by himself 
With his own stock or by his own servants or by hired 
labour or with hired stock, and 


(c) lands used for agricultural or horticultural 
Purposes forming the subject matter of a subsisting 
mortgage on the redemption of which the intermediary 
75 entitled to TecOVer Khas possession thereof; shall, 
Subject to the Provisions of section 7-A and 7-B be 
° Settled by the State with such intermediary 
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रूप में उसको धारण करने का हकदार होगा बशते कि वह ऐसे ऋजु ओर 
समान किराए का संदाय करता हैं जो विहित रीति में कलक्टर द्वारा 
अवधारित किया जाए। 


परन्तु इस उपधारा में अंतविष्ट किसी बात से किसी मध्यवर्ती 
को किसी नौकराना भूमि पर अथवा भधिकार-अभिलेख (खतियान) में 
चौकीदारी चकरान या गौरायती जागीर अथवा मैफी गैरायती के रूप 
भें अभिलिखित किसी भूमि पर या किसी अन्य एसी भूमि पर, जिसका 
अधिभोग अधिकार, निहित होने की तारीख.के पहले ही, रेयत को 
प्रोद्‌भूत हो चुका हो, कब्जा बनाए रखने का हकदार न होगा । 

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोज़नार्थं नौकराना भूमि से 
अभिप्रेत है अनुदान के रूप में धारित ऐसी भूमि जो लगान के बदले सेवा 
से धारित हो अथवा ऐसी भूमि जो केवल की जाने वाली सेवाओं की 
मजदूरी के बदले धारित हो ।' 


%(2) यदि किसी मध्यवर्ती का उपधारा (]) में निदिष्ट भूमियों 
वर अपना खास कब्जा के रूप में कब्जा किया जाता है या ऐसी भूमियों 
की सीमा के रूप में उक्त उपधारा के अधीन ऐसी भूमियों के किराए के 
अवधारण से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा विवाद किया जाता है तो तो 
कलक्टर आवेदन पर मामले में ऐसी जांच करेगा जो वह उचित समझे 
और ऐसा आदेश पारित करेगा जो उसे उचित ओर समुचित प्रतीत हो : 


and he shall. be entitled to retain possession thereof and 
hold them as a raiyat under the State having occupancy 
rights in respect of such Jands subject to the payment of 
such fair and equitable rent as may be determined by the 
Collector in the prescribed manner; 


#2. Jf the claim of an intermediary as to his khas 
possession over the Jands referred to in sub-section (l) 
‘or as to the extent of such lands is disputed by any 
person prior to the determination of rent of such lands 
under the said sub-section the Collector shall, on appli- 
cation, make such inquiry into the matter as he deems 
fit and pass such order as may appear to him to be just 
ahd proper: 
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I22 गइ्चर प्रसाद ब० सुरज नारायण प्रसाइ ( 


च्या० सिन्हा) 

परन्तु यह तब जबकि कलक्टर ऐसी जांच करते हुए उन 
परिस्थितियों पर सम्यक्‌ रूप से ध्यान देगा जिनके अधीन वह क्षेत्र 
जिसमें एसी भूमियां स्थित थीं ] नवम्बर, 946 के पश्चात्‌ पुलिस 
अधिनियम, ।86 (]86] का 8) के अधीन अशांतिग्ररत क्षेत्र घोषित 
किया गया था ।” 


यह सुस्थापित है कि बिहार लैंड रिफाम्सँ एक्ट, भूमि सुधार अधिनियम, 
की धारा 6 में “मध्यवती” ' शब्द में प्रयुक्त किया गया है यद्यपि यह्‌ 
एक वचन में है किन्तु इसमें स्पष्टतः बहुवचन सम्मिलित है और बिहार भोर 
उड़ीसा साधारण खण्ड अधिनियम की धारा ।5(2) से भी यह स्पष्ट है। इससे 
यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि यदि एक से अधिक मध्यवर्ती हैं और उनमें से सभी 
का सयुक्त कब्जा है तो उनके खास कब्जे में की भूमियों को मध्यवतियों के 
सम्पूर्ण निकाय द्वारा अधिभोग अधिकार के साथ रैयत के रूप में रखी जा सकती 
हैं। रामरद्र सिह बनाम दिलेश्वर सिह और अन्य! वाले मामले की. ओर 
` निर्देश किया जा सकता है । 

।8. निचले अपील न्यायालय के निर्णय के परिशीलन से मेरा यह 
समाधान हो गया है कि निचले अपील न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक को 
स्वतनत्रतापुरवेक्त लागू किया है और अभिलेख पर के साक्ष्य का उचित रूप सें 
मुल्यॉकन किया है। मेरी राय में निचले अपील न्यायालय द्वारा निकाले गए 
निष्को को अयुक्तियुक्त या प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता । | 

के 9. परिणामतः अपील असफल होती है किन्तु मामले की परिस्थितियों 
में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता । 


अपील खारिज की गई । 


> चन्द 
+ ते... 
त “- 8 
Provided that the Collector in making such 
shall give due weight to the circumstances under र 
the area in which such lands were situated WAS i 8 of 
# tobe a disturbed area under the Police Act FEE 


5! 
* ए० आई pI), after the first day of November, 946" 
४० यआर० 965 पटना 777 (पूणे न्यायपीठ ।) 
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नि० प० 984 : पटनां-23 
रूपक लिमिटेड बनाम बिहार, पटना के कंपनी रजिस्ट्रार और अन्य 


(Rupak Limited Vs. The Registrar of Companies, Bihar, 
Patna and others) 


तारीख ।4 फरवरी, 984 
[स्या० एस० सरवर अली और बी० पी० झा] 
कम्पनी अधिनियम, ।956--धारा ।00(2) और धारा 55--कंपनी ` 


` -द्वारा कुछ व्यक्तियों से 2,50,000 रुपए की राशि प्राप्त किया जाना और उसके 


लिए कोई शेयर जारी न किया जाना-कंपनी द्वारा शेयर रजिस्टर में परिशुद्धि 
के लिए आवेदन फाइल किया जाना और उसका विद्वान्‌ कंपनी न्यायाधीश द्वारा 
नामन्जूर क्रिया जाना--कोई पक्षकार विधि को स्वीकृति से आबद्ध न होकर 
तथ्यों की स्वीकृति से आबद्ध होगा । | 


अपीलार्थी रूपक कम्पनी भारतीय कम्पनी अधिनियम, 956 के अधीन' 
रजिस्ट्रीकृत है । उपर्युक्त कम्पनी में अंशधारियों के दो समूह थे। एक समूह: 
काः एक लाख रुपये का असली अंश थे । समूह्‌ ने भी कम्पनी को दो लाख पचास 
हजार रुपये संदत्त किए थे । यह वह्‌ राशि है जो कि विवादग्रस्त है । इस संबंध 
में एक समूह द्वारा ।954का धन सम्बन्धी वाद सं० 35 फाइल किया गया 
था | कम्पनी ने भी ।953 का प्रतिहक सम्बन्धी वाद संख्या 55 फाइल किया 
था । उन सभी वादों पर पटना के अपर अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा एक साथ 
विचारण किया गया था। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि 2 लाख 
50 हजार रुपए कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए थे । दो लाख पचास हजार रुपये: ` 
के सम्बन्ध में कोई अंश जारी नहीं किए गए थे । विद्वान्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश 
ने यह अभितिर्धारित किया था कि इस तथ्य की दृष्टि से कि यह्‌ रकम कम्पनी 
द्वारा प्राप्त की गई थी और इसलिए कम्पनी को इस रकम को ब्याज सहित 


« उस समूह को लौटाना चाहिए। सिविल न्यायालय. के तिष्कर्ष के अनुसार यह: 


स्पष्ट था कि दो लाख पचास हजार रुपये के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा कोई शेयर 
पूंजी जारी नहीं की गई थी । इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 
30 नवम्बर, ।964 तक कम्पनी द्वारा तुलन-पव में प्रतिश्रूत पूंजी के रूप में 
8,60,047.0 रुपये को दर्शाया गया था। 965 से कम्पनी की शेयर पूंजी 
6,।0,047.0 रुपये कम हो गई थी । इन परिस्थितियों में कम्पनी अधिनियम 
के अधीन रजिस्ट्रार ने कम्पनी को भारतीय कम्पनी अधिनियम; ।956 की 
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लिंभिंटे$"४} हार, पटना के कम्पनी रजिस्ट्रार 


धारा 00 से 703 तक के उपबंधों के अर्ध 

निदेश दिया क्योंकि प्रतिश्रुत पूंजी ह क क उ ए 

रुपये कम हो गई है । इस आदेश के विरुद्ध है कि कम्पनी ने wo is 

क र के अधीन ल रजिस्टर में परिशुद्धि करने के लिए म 
वद्वान्‌ कम्पनी न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 755 के अधीन गर 


पिटीशन-में |! 
ने यह्‌ जगह से आबद्धकर है। अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल 
शब्दों में अपीलार्थी के हि की स्वीकृति मुवविकिल पर भाबद्धकर नहीं है । अन्य 
विधि की स्वीकृति कम र काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि कम्पनी द्वारा 
तथ्य को स्वीकृति न र पर उस समय तक आबद्धकर नहीं है जब तक यह 
पह मत है कि विधि र र सभी तथ्यों पर विचार करने पर न्यायालय का 
तथ्यों की स्वीकृति से र कृति द्वारा मुवक्किल आबद्ध नहीं है । कोई पक्षकार 
द्वारा किया गया कथन ह क है । अतः रजिस्ट्रार के पक्षकथन के उत्तर में कम्पनी 
न्यायालय की राय पधि को गलत रूप से लागू किया गया है। अतः 
आवेदन नहीं होगा का है कि अधिनियम की धारा 700(7) के अधीन कोई 

अधीन शेयर रा इन कारणों से अपीलार्थी अधिनियम. की धारा 55 
लिए! उसे/अनुज्ञा रे का परिशुद्धि कराने के लिए ही हकदार था और उसके 

+गएुशात किया जाता है। (पैरा 7 और 8) 

[I9 परा 
a i !955 एस० सी० 62 : कालीदास 7 
Dhanjibhai FR 2 राज्य (Kalidas 

निदिष्ट किया गया । gi 
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सिविल अपीली अधिकारिता : 974 की लेटसं पेटेन्ट अपील संख्या 4]. 


न्यायाधीश मदनमोहन प्रसाद के तारीख 8 नवम्बर, ]974 के विनिश्चय ` 
से अपील । 


अपीलार्थी की ओर से ह रामेश्वर प्रसाद संख्या 2 


्रत्यर्थो सं० 2 की ओर से `°° श्री श्रीनाथ सिंह 
प्रत्यर्थो सं० की ओंरसे --- श्री कमल कान्त प्रसाद 

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश बी० पी० झा ने दिया । 
न्याण्झा: 


'यह लेटसँ पेटेन्ट अपील विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश द्वारा ]97 | के कंपनी 
मामला संख्या 3 में तारीख 8 नवम्बर, 974 को पारित निर्णय से उद्भूत 
होती है ] = DN 


2. विनिश्चय के लिए संक्षिप्त प्रश्‍न इस प्रकार है :--“क्या रूपक 
कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ “कम्पनी” कहा गया है) द्वारा प्राप्त 
2 लाख 50 हजार रुपये अंश पूंजी है या नहीं ?” 


3. अपीलारथी रूपक कम्पनी भारतीय कम्पनी अधिनियम 956 के 
अधीन रजिस्ट्रीकृत है । उपर्युक्त कम्पनी में अंशधारियों के दो समूह थे अर्थात्‌ 
मिश्रा समूह ओर सिंह समूह्‌ । मिश्रा समूह का एक लाख रुपये का असली अंश 
था । मिश्रा समूह ने भी कम्पनी को 2 लाख 50 हजार रुपये संदत्त किये थे । 
यह वह राशि है जो कि विवादग्रस्त है। इस सम्बन्ध में मिश्रा समूह्‌ द्वारा 
954 का धन सम्बन्धी वाद संख्या 35 फाइल किया गया था । कम्पनी ने भी 
2953 का प्रतिहक सम्बन्धी वाद संख्या 55 फाइल किया था। ये सभी वाद 
पटना के अपर अधीनस्थ न्यायाधीश, श्री टी० पी० चौधरी द्वारा एक साथ 
विचारण किया गया था । उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि 2; 
लाख 50 हजार रुपये कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए थे। 2 लाख 50 हजार 
रुपए के बदले में कोई अंश जारी नहीं किए गए थे । विद्वान्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश 
ने यह अभिनिर्धारित किया था कि इस तथ्य की दृष्टि से कि यह रकम कम्पनी 
द्वारा प्राप्त की गई थी और इसलिए कम्पनी को इस रकम को ब्याज सहित 
मिश्रा समूह्‌ को लौटाना चाहिए । सिविल न्यायालयः के निष्कर्ष के अनुसार यह 
स्पष्ट था कि 2 लाख 50 हजार रुपये: के बदले में कम्पनी द्वारा कोई शेयर पंजी 
जारी नहीं की गई थी । Rae 
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4. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक हैं कि 30 नवम्बर, 
964 तक कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में प्रतिश्रुत पूंजी के रूप में 8,60,047.]0 
रुपये को दर्शाया गया था । ।965 से कम्पनी की शेयर पूंजी 6,]0,047.]0 
रुपये कंम हो गई थी। इन परिस्थितियों में कम्पनी अधिनियम के | अधीन 
रजिस्ट्रार ने कम्पनी को भारतीय कम्पनी अधिनियम, ।955 (जिसे इसमें इसके 
हात्‌ 'अधिनियम' कहा गया है) को धारा 00 से ]03 तक के उपबंधों के 
अधीन आवश्यक कदम उठाने के लिए निदेश दिया क्योंकि प्रतिश्रुत पूंजी 
8,60,047.20 रु० से 6,।0,047.]0 ₹० कम हो गई है । उसी आदेश के 
बिरुद्ध केंम्पनी ने अधिनियम की धारा ।55 के अधीन शेयर रजिस्टर के 
परिशुद्धि के लिए यह्‌ आवेदन फाइल किया है । विद्वान्‌ कम्पनी न्यायाधीश ने 
अधिनियम की धारा ]55 के अधीन फाइल,किए गए पिटीशन को इस आधार 
प्रर नामंज्र कर दिया कि 2 लाख 50 हजार रुपये की कमी और अभिदत्त पूंजी 
की कमी शेयर पूंजी थी । ससम्मान मैं' यह कहना चाहुंगा कि विद्वान्‌ कम्पनी 
न्यायाधीश ने ]953 के टी० एस० संख्या 55, ।954 के टी० एस संख्या 
35 ओर ऐसे अन्य मामलों में अधीनस्थ न्यायाधीशः द्वारा दिए गए निर्णयों पर 
ध्यात नहीं दिया है। निर्णय में विद्वान्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश ने इस प्रकार 
` अधिनिर्धारित किया था: .(क) यह कि 2लाख 50 हजार रुपये 
कम्पनी द्वारा शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त नहीं किए गए थे, (ख) यह कि 2 लाख 
50 हजार रुपये कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए थे । इन निष्कर्षों के आधार पर 
विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने कम्पनी को 2 लाख 50 हजार ख्पए ब्याज 
सहित मिश्रा समूह को लौटाने का निदेश दिया था । इन तथ्यों के आधार पर 
विद्वान्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि कम्पनी ते 2 लाख 
50 हजार रुपये शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त किए थे | यदि ऐसा है तो मि 
की धारा 00(]) के अधीन शेयरों को कम करने के लिए आवेदन करने 
आवश्यकता नहीं है । धारा 00 (।) में यह उपबंध किया गया है कि कम्पर्ण 
को शेयर पूंजी में कमी करने के प्रयोजन के लिए आवेदन फाइल करना चाहिए 
ओर न कि अन्य किसी प्रयोजन के लिए । 


5. विद्वान्‌ कम्पनी न्यायाधीश ने उस समझोता पिटीशन को ब 
कर दिया जो कि परिसमापन कार्यवाही संबंधी ।959 के कम्पनी मामला संख्य 
में फाइल किया गया था । उस मामले में विद्वान्‌ कम्पनी न्यायाधीश के समर 
एक समझौता पिटीशन फाइल किया गया था । समझोता चिटीशनं के प 3 
ओर 7 में कम्पनी को 3,58,000/-रुपये ब्याज सहित की राशि का संदाय 
का निदेश दिया गया था । 3,58,000 रुपये की राशि में 2 लाख 50 ह ' 
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रुपये तथा ब्याज सम्मिलित था। यहां पर निबंधन (शा) उद्धत करना 
सुसंगत है :--- | 

(४) 954 के धन सम्बन्धी वाद संख्या 34 और 35 में 

डिक्रीदार डिक्री की सम्पूर्ण तुष्टि में 6% वाषिक ब्याज की दर से 3 


लाख 58 हजार रुपये की राशि को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं | 


और शेष राशि को निम्नलिखित निवन्धनों और शर्तों पर वापस लौटाने 

के लिए सहमत हैँ :-- 

xX xX xX x 

6: 958 के समझौता पिटीशन एफ० ए० 306 के आधार पर कंपनी 
द्वारा फाइल किए गए ऐसे मामले वापस लिए गए थे। परिसमापन कार्यवाही 
संबंधी 959 के मामला संख्या | में को कार्यवाहियां समझौता पिटीशन के 
कारण ही वापस ली गई थीं । अतः यह स्पष्ट है कि समझोता पिटीशन के कारण 
दो लाख पचास हजार रुपये की राशि ब्याज सहित मिश्रो समूह को संदत्त की 
गई थी । इसे कम्पनी की शेयर पूंजी नहीं माना गया था। यदि ऐसा है तो 


कम्पनी के लिए प्रतिश्रुत पूंजी में उस कमी होने के लिए आवेदन करने की - 


आवश्यकता नहीं थी । 


7. कम्पनी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह निवेदत किया कि यह उसकी 
ओर से स्वीकृत करने पर कम्पनी को अधिनियम की धारा 00(!) के अधीन 
आवेदन फाइल करना चाहिए था। इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा फाइल किए 


गए उत्तरको भी निर्देशित किया गया था । उस उत्तर में कम्पनी अधिनियम : 


की धारा 00(4) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए सहमत 
थी । इस स्वीकृति के आधार पर विद्वान्‌ रजिस्ट्रार ने यह कथन किया कि कंपनी 


उस पिटीशन में की गई स्वीकृति से आबद्धकर है । अपीलाथी के विद्वान्‌ काउंसेल | 


ने यह दलील दी कि विधि की स्वीकृति मुवक्किल पर आबद्धकर नहीं है । अन्य 
शब्दों में अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि कम्पनी द्वारा 
'की गई विधि की स्वीकृति कंपनी पर उस समय तक आबद्धकर नहीं है जब तक 
यह तथ्य की स्वीकृति न हो। इस संबंध में कालीदास धातजीभाई बनाम सुम्बई 
राज्य! वाले मामले में के वितिश्चय के प्रति निर्देश किया गया है। उक्त 
विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तथ्यों के विधिक प्रभाव के बारे 
में पक्षकार की राय धारा का अर्थान्वयन करने में कोई महत्वपूर्ण नहीं है । इसके 
अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया कि कोई विबंध उद्भूत नहीं हुआ है । इन 


> “है , 
` ए० भाई० आर० ।955 एस० सी० 62. 
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सभी तथ्यों पर विचार करने पर मेरा यह मत है कि विधि स्वीकृति ठीक नहीं 
है । मेरी राय में विधि की स्वीकृति द्वारा मुवविकल आबद्ध नहीं है। कोई 
पक्षकार तथ्यों की स्वीकृति से आबद्ध है । अतः रजिस्ट्रार के पक्षकथन के उत्तर 
में कम्पनी द्वारा किया गया कथन विधि को गलत रूप से लागू करके किया 
गया है । 

8. अतः मेरी राय यह है कि अधिनियम की धारा 700 (!) के अधीन 
कोई आवेदन नहीं होगा । ऊपर दिए गए कारणों से अपीलार्थी अधिनियम की 
| धारा 55 के अधीन .शेयर रजिस्टर में परिशुद्धि कराने के लिए ही हकदार था 
और उसके लिए उसे अनुज्ञात किया जाता है। 3 

9. परिणामतः अपील मंजूर की जाती है किन्तु खर्चे के बारे में कोई 
आदेश नहीं दिया जाता है । - 
_ न्या० एस० सरवर अली : 
मैं सहमत हूं । 

अपील मंजूर की गई । 
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रामेइवर सिह बनाम हरी नारायण सिह और अन्य 
. (Rameshwar Singh Vs. Hari Narain Singh and another) 
तारीख 4 फरवरी, 984 
[च्या अहिवनी कुमार सिन्हा] | 
ु संविदा अधिनियम, 872--धारा 37.सपठित साक्ष्य अधिनियम, र 
` को धारा 0। ओर 02--प्रतिवादा सं० 7 के पिता द्वारा कुट उ 
विक्रय हेतु अग्रिम धन प्राप्त करके वादी के पक्ष में करार विलेख निष्पादित ee, 
जाना-भ्रतिबादी सं० 7 के पिता की मृत्यु हो जाना--वादी के मा ॥ 
पर करार विलेख के अनुसरण में मृतक और प्रतिवादियों की ओर से न 
'विलेख का निष्पादित न किया जाना और मतक की मत्यु से कुछ स किया 
प्रतिवादी सं० 3 के पक्ष में उक्त भूमि के बारे में विक्रय-विलेख तिष्पादित | 
जाना--भ्रतिवादी सं० 3 द्वारा बादी के पक्ष में किसी पूर्व संविदा 


& 


4872 
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जानकारी के बिना म्‌ ल्य के लिए सद्भावी ऋता का अभिवाक्‌ किया जाना-- 
यद्यपि सस्थापित विधि यह है कि यह साबित करने का भार विरोध करने वाले 
प्रतिवादी पर था कि बह पूर्व संविदा की सूचना के बिना मूल्य के लिए सद्भावी 
क्रेता था फिर भी एएतिद्रादियों द्वारा वादी को पूर्व संबिदा की जानकारी न 
होने के बारे से इनकार करने की दृष्टि से उसे साबित करने का भार वादी पर 
होगा । 


2. परिसीसा अधिनियम, 963-अनुच्छेद 54-उकत अनुच्छेद 54 
यदि संविदा के पालन के लिए नियत तारीख हो तो एसी तारीख से 3 वषं के 
भोतर या यदि ऐसी कोई तारीख नियत न हो तब बादी पालन से इनकार 
करने की सूचना मिलने से तीन वर्ष के भीतर वाद फाइल कर सकता है । 

प्रतिवादी सं०] के पिता और प्रतिवादी सं०2 के पति द्वारा अपनी भूमि 
के विक्रय के लिए वादी के पक्ष में करार विलेख निष्पादित किया गया था और 
4000 रुपये की राशि अग्निम धन के रूप में प्राप्त की गई थी । करार विलेख के 
अनुसरण में वादी के पक्ष में विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए वादी ने 
बार-बार निवेदन किया किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला और प्रतिवादी 
सं०] के पिता को मृत्यु हो गई और प्रतिवादी सं०। और 2 उनके वारिसों के 
रूप में रहे। वादी ने प्रतिवादी सं और 2 से भी करार विलेख के अनुसार 
उसके पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित करने का निवेदन किया किन्तु उन्होंने 
उसको कोई परवाह नहीं की । वादी को यह पता चला कि प्रतिवादी सं० ] के 


. पिता ने वादगत भूमि के सम्बन्ध में बिना किसी प्रतिफल के प्रतिवादी सं० 3 के 


पक्ष में कपटपूर्ण विक्रय-विलेख निष्पादित किा था ताकि प्रश्‍नगत विक्रय- 
के आधार पर वादी द्वारा अजित विधिक अधिकार विफल हो जाए । प्र 
सं० 3 ने यह अभिवाक किया कि उसे वादी के पक्ष 
सूचना या जानकारी नहीं थी । वादी ने उक्त विक्र 


विलेख 
र तिवादी 
में किसी पूर्व संविदा की कोई 


त किया और यह कहा 
प्रतिवादी सं०३ को पूर्व संविदा 
य अपील की गई है। इसमें मुख्य 
को वादी के पक्ष में संविदा की 
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अभिनिर्धारित--अपील खारिज की गई । 

यह सुस्थापित है कि यह सावित करने का भार प्रतिवादी पर है कि 
वे मूल्य के लिए अंतरिती थे और यह कि उन्होंने पुवं संविदा को सूचना के बिना 
सद्भावी रूप से धन संदत्त किया था। संविदा के विनिदिष्ट पालन के लिए 
दाद में यदि वादी अपनी पूर्वं संविदा को साबित करता है तो सूचना के बिना 
मूल्य के लिए पश्चातूवर्ती सद्भावी अंतरण को साबित करने का भार उस 


पक्षकार पर होता है जो इसका अभिकथन करता हैं । यह सुस्थापित विधि है - 


किन्तु यह भी सुस्थापित है कि बहुत कम साक्ष्य और कतिपय परिस्थितियों में 
वादी को संविदा कौ जानकारी के अभाव के बारे में भात्र इनकार करने से इस 
भार का विमोचन हो जायेगा और भार वादी पर हो आ. जायेगा । यह कहना 
ठीक नहीं कि विरोधी प्रतिवादी ने पूर्व संविदा की जानकारी से इनकार नहीं 
किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विरोध करने वाले प्रतिवादी ने वादी की 
पूर्णं संविदा की जानकारी न होने का अभिवाक्‌ किया था । इस प्रकार यद्यपि 
सुस्थापित विधि यह है कि यह साबित करने का भार विरोध करने वाले 
श्रतिवादी पर था कि वह पूर्ण संविदा की सूचना के बिना मूल्य के लिए सद्भावी 
केता था फिर भी प्रतिवादी/प्रतिवादियों द्वारा वादी को पूव संविदा की जानकारी 
“न होने के बारे में इनकार करने की दृष्टि से भार वादी पर हो जाता है। विधि 
की इस दृष्टि से निचले दो न्यायालयों ने इस न्यायालय की राय में पूर्व संविदा 
की जानकारी विरोध करने वाले प्रतिवादी पर से सबूत का भार वादी पर ठीक 
ही रखा है । न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों को 
देखते हुए निचले न्यायालयों ने विधि का कोई त्रुटिपूर्ण मत नहीं अपनाया है और 
इस प्रकार से वादी-अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल की प्रथम और द्वितीय दलीलें 
असफल होती हैं । इसके अतिरिक्त न्यायालय बह अभिनिर्धारित करता है कि 
इस बारे में निष्कर्ष कि प्रतिवादी सं०3 को कोई जानकारी नहीं थी भले ही 


उसने अन्य भूमियों के साथ वादगत भूमियों का क्रय किया था और नहीं वह | 


युक्तियुक्त और प्रतिकूल है ओर न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि 
निष्कर्षं अभिलेख पर की सामग्री के उचित मुल्यांकन पर आधारित हैं । (षरा 
2,9 ओर 0) ` र ः | 


प्रस्तुत मामले में प्रश्‍नगत अहदनामा ]6 जन, ]969 को निष्पादित आ 
गया था और विरोध करने वाले प्रतिवादियों के पक्ष में वित्रय-विलेख तारीख 
4| अगस्त, 969 के हैं और वादी-अपीलार्थी द्वारा वाद 3 अगस्त, ।97! 
को फाइल किया गया है | वादी-अपीलार्थी के विद्वान काउन्सेल ने न्यायालय की 
ध्यान परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 की ओर आकधित किया है जो कि 


Lf 
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संविदा के विनिदिष्ट पालन के लिए वाद के लिए 3 वर्षं विहित करता है। 
परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 के अनुसार वाद पालन लिए नियत 
तारीख से 3 वर्ष के भीतर या यदि ऐसी कोई तारीख नियत नह की गई है, . 
जब वादी को यह सूचना मिलती है कि पालन के इनकार किया गया है, से 3 
वर्ष के भीतर फाइल किया जा सकता है । प्रस्तुत मामले में स्वीकृततः संविदा 
-क्वे पालन के लिए कोई तारीख नियत नहीं हैं और इसलिए संविदा के विनिदिष्ट 
पालन के लिए वाद उस समय फाइल किया जा सकता था जब वादी को 
“यह सूचना मिली थी कि पालन से इनकार किया गया है। अभिकथित अहदनामे 
से यह विरोध करने वाले प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय-विलेखों की तारीख से 3 
-वर्षं की अवधि समाप्त नहीं हुई है जो कि उस तारीख से बहुत कम है जबकि 
प्रतिवादी सं०] के पिता के वारिस द्वारा उसके पालन से इनकार किया गया 
-था । न्यायालय की राय में निचले अपील न्यायालय ने इस बारे में त्रुटिपूर्ण 
मत अपनाया है कि प्रश्‍नगत संविदा के विनिदिष्ट पालन के बारे में 2 वषं का 
:विलम्ब हुआ है जो कि वादी अपीलार्थी के विरुद्ध एक कारण था । यह सुस्थापित 
है कि विधि के नियम के अधीन जहां तक परिसीमा अधिनियम द्वारा विहित 
अवधि का सम्बन्ध है वह समाप्त नहीं हुई है, इसलिए संविदा के विनिदिष्ट पालन 


. मका दावा करने वाले व्यक्ति की ओर से अधित्यजन या उपमति का कोई प्रश्‍न 


-नहीं है । यद्यपि इस मुह पर निचले अपील न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण मत अपनाया 
है फिर भी निचले अपील न्यायालय द्वारा इसे विलम्ब के कारणों में से एक कारण 
के रूप में लिया गया है और इसलिए इस मामले में निचले अपील न्यायालय 
"द्वारा अपनाया गया मत त्रुटिपूर्ण है। इससे वादी को बिल्कुल भी कोई मदद 
नहीं मिलती है क्योंकि मामले: का मुख्य विधिक पहलू यही है। न्यायालय ने 
“पहले ही उपर यह अभिनिर्धारित किया है कि निचले न्यायालयों ने प्रस्तुत . 
मामले के तथ्यों पर यह साबित करने का भार वादी पर ठीक ही रखा हैकि . 
'विरोध करने बाले प्रतिवादी को पूर्वे संघिदा की जानकारी थी । (वैरा ]]) 


पेरा 
H[i 929] ए० आई० भार० ]929 पटना 300: रामधनी सिह 7 
५ और एक अन्य बनाम गुमानी रावत और एक अन्य 
(Ramdeni Singh and another Vs. Gumani 
Raut and another) 
` निर्दिष्ट किया गया । 
{सिविल अपीली अधिकारिता : ]979 की अपीली डिक्री सं ॥2 से 


उद्भूत . 
अपील । म के पर 
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छपरा के जिला न्यायार्धं गेट न 
र यायाधीश, मोहम्मद जमीलुरंहमान के ता 
। सितम्बर, .7978 के विनिश्चय के विरुद्ध अपील । 


अपीलार्थी की ओर से °° श्री बिनोद कुमार राय 
प्रत्यथियों की ओर से 2 कोई नहीं 
न्या० अह्विनी कुमार सिन्हा : 


यह द्वितीय अपील वादी द्वारा की गई है और यह तारीख ]6 जन, 
7969 की संविदा (प्रदर्श-3) के विनिदिष्ट पालन करने के लिए वाद से और 
पुष्टि के निर्णय से उद्भूत हुई है। 


2. पक्षकारों का यह स्वीकृत मामला है कि विवादग्रस्त भूमि (वाद-पत्र 
में पुणे रूप से वणित) ग्राम कस्वा मकेर टोला शीवजी (जिला सारन) के 
रामयाद सिंह नामक व्यक्ति की थी जो प्रतिवादी सं० ] का पिता था और 
प्रतिवादी सं०2 का पति था। वादी का पक्षकथन यह था कि चूंकि उसकी बहित 
का विवाह ग्राम कस्वा मकेर में हुआ था और वह समय-समय पर उस गांव में 
, जाता था और उसके वहां जाने के दौरान उसका रामयाद सिह से परिचय हो 

गया था। वादी ने यह अभिवाक्‌ किया है कि वर्ष :969 में रामयाद सिंह को: 
धन की आवश्यकता थी ओर वह अपनी भूमि का निपटान करने के बिना धन 
का प्रबन्ध करने में असमर्थ था ओर इसलिए उसने 6,000 रुपये की राशि में 
वादी को अपनी भूमि का एक बीघा बेचने की बातचीत की । वादी के अनुसार 
बात-चीत को अन्तिम रूप दिया गया ओर उसने ]6 जून, ।969 को अग्रिम 
धन के रूप में रामयाद किह को 4,000 रुपये की दावा की गई राशि दी 
जिस तारीख को वादी के अनुसार रामयाद सिह ने वादी को 6,000 रुपये की 
राशि में अपनी भूमि का एक बीघा बेचने की सहमति प्रकट करते हुए वादी के 
पक्ष में करार विलेख निष्पादित किया। वादी के अनुसार उक्त करार विलेख 
रामयाद सिंह द्वारा अपने पुत्र (प्रतिवादी संख्या ]) ओर ठाकुर सिंह (प्रतिबादी 
संख्या 3) की उपस्थिति में निष्पादित किया गया था । वादी के अनुसार उति 
करार विलेख के अनुसरण भें उसके पक्ष में विक्रय-विलेख को निष्पादित करने के 
लिए रामयाद सिंह से वादी ने बार-बार निवेदन किया किन्तु उसका रे र 
परिणाम नहीं निकला और उसके पश्चात्‌ माघ ]375 फसली के मास " 
रामयाद सिह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र प्रतिवादी सं० ड 
उसकी प्रदिवादो सख्या 2 उसके वारिसों के रूप में रहे । वादी के अनुसार 3 
प्रतिवादी सं०] और .2 से भी करार विलेख के. अनुसार उसके पक्ष में विक्रया 
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किया कि वादी द्वारा 
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विलेख निष्पादित करने का निवेदन किया किन्तु न तो प्रतिवादी सं०।॥ ने और 
म्न ही प्रतिवादी सं० 2 ने उसके ऐसा करने की कोई परवाह की । 


\ 3. इसक्रे अतिरिक्त वादी का पक्षकथन यह था कि उको यह पता 
चला कि रामयाद सिह ते अन्य भूमियों के अलावा वादगत भूमि के संबध 
में बिना किसी प्रतिफल के प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में कपटपूर्ण विक्रय-विलेख 
निष्पादित क्रिया था ताकि प्रश्‍नगत करार विलेख के आधार पर वादी द्वारा 
अर्जित विधिक अधिकार विफल हो जाए । वादी का मामला यह था कि प्रतिवादी 
सं० 3 के पक्ष में उपर्युक्त अन्तरण से उसकों कोई अधिकार, हक या हित सुष्ट 
नहीं हुआ था और वादी करार विलेख (प्रदशे 3) के अनुसार संविदा के विशिष्ट 
पालन के लिए डिक्री का हकदार था । वादी के अनुसार प्रतिवादी सं०। और 2 
को रजिस्ट्रीकृत सूचताएं भी भेजी गई थीं किन्तु उनमें से किसी ने उसका उत्तर 
देने की परवाह नहीं की, इसलिए यह वाद किया गया । 

4. वाद का प्रतिवादी सं० 3 द्वारा विरोध किया गया । इस प्रतिवादी 
सं० 3 (विरोध करने वाले प्रतिवादी) ने वादगत भूमि के क्रय का कुछ अन्य 


. भूमियों के साथ प्रत्येक भूमि के लिए 2,000 रुपये में तारीख ।] अगस्त; 


969 के चार विक्रय-विलेख के कारण क्रय का दावा किया था । प्रतिवाद यह 
था कि वह विक्रम के लिए किसी पूर्व संविदा की सूचना के बिना मूल्य के लिए 
वादगत भूमि का सद्भावपूणे क्रेता था । विरोध करने वाले प्रतिवादी ने यह 
प्रत्याख्यान किया कि रामयाद सिह द्वारा वादी के साथ किसी भी करार विलेख 
किए बिना उस पर कोई प्रभाव नहीं पडता था और इसके अतिरिक्त उसने यह 
दलील दी किवादी द्वारा अवलंब लिया गया करार विलेख कटरचित था ओर गढ़ा 
हुआ दस्तावेज था जो कि पूर्व दिनांकित स्टाम्प पर लिखा गया था ताकि उपर्युक्त ६ 


| विक्रय-विलेखों के आधार पर उसका हक विफल हो जाए । विरोध करने वाले 


प्रतिवादी के अनुसार वादी प्रतिवादी सं० | का मामा था और प्रतिवादी सं० 2 
का सगा भाई था और उसे पूर्व दिनांकित. दस्तावेज के आधार पर वाद फाइल 
करने के लिए प्रतिवादी सं०। और 2 द्वारा स्थापित किया गया था जो कि 
उमके अनुसार रामग्राद सिंह 


! की मृत्यु से कुछ दिन पहले ही किय हि 
अभिवचनों के आधार पर विर हे टक गाता न 


] र्‌ रोध करने वाले प्रतिवादी कः पक्षकथन यह था कि 
ताक उस करार-विलेख, जो कि प्रतिवादी के अनुसार कटरचित और गढ़ा हुआ 
घा, के आधार पर किसी अमुतोष का हकदार नहीं था । | ८ 


5. विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया और यह अभिनिधारित 


अवल : सर र 
` हात अवलम्ब लिए गए अहद तामा सन्देहपण दस्तावेज था और 
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34 रमिश्विर सिह ने ० हैरी नारायण सिह (न्या० 


लिहा) 

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 किसी पूर्व संविदा को सूचना के बिना मूल्य हे 
चश्मे थ सक्गे झाः र र क [oR SE 

लिए सद्भावपूर्ण क्रेता था । इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया 
कि किसी पूर्व संविदा की सूचना/जानकारी के बारे में 'प्रतिवादी संख्या 3 की 
ओर से इनकार करने की दृष्टि से यह साबित करने का भार वादी पर था कि 


प्रतिवादी सं० 3 को अभिकथित अहद नामे के बारे में पूर्व जानकारी थी। - 


विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि वादी यह सावित करने 
में असफल रहा है कि वह संविदा के पालन के लिए अपनी ओर से तत्पर था 
ओर तत्पर है । इन निष्कर्षो के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद खारिज 
कर दिया । | 


6. विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध वादी नें अपील 
की । निचले अपील स्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि रामयाद सिह 
द्वारा निष्पादित करार विलेख (प्रदर्श 3) कूटरचित और गढ़ा हुआ नहीं है और 
न ही यह पूर्वं दिनांकित था । फिर भी इसने निम्नलिखित निष्कर्षो के आधार 
पर वादी की अपील खारिज कर दी । उसने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी 
सं०3 बिना सूचना के मूल्य के लिए सद्भावी क्रेता था और इस प्रतिवादी 
संख्या 3 को अभिकथित अहद नामे की कोई पूर्वं जानकारी नहीं थी। इसके 
अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 क्रय के पशात 
वादगत भूमियों पर काबिज हुआ था । इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया 
गया था कि वाद 'फाइल करने में बिलम्ब (अर्थात्‌ अभिकथित अहद वामे ० 
निष्पादन के 2 वर्ष पश्चात्‌) वादी के विरुद्ध एक कारण था । इन तिष्कर्षो 
आधार पर निचले अपील न्यायालय ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया » 
अपील खारिज कर दी । 


7. इस प्रकार वादी ने प्रस्तुत द्वितीय अपील फाइल की वीत 
हला की ओर से हाजिर होते वाले विद्वान्‌ काउन्सेलं ने प्रथमतः पर्ल i 
है कि निचले न्यायालयों ने सावित करने का भार वादी पर गर्त र 


(- रबा था और यह दलील दी गई थी कि यह साबित करने का भार विरोध करो 


है दी” 

# के प्रतिवादी पर था कि उसे पूर्व संविदा की कोई जानकारी तद थी । oe 
ह को ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल के अनुसार यह साबित करने तए 
"थि करने वाले प्रतिवादी पर था कि वह बिना किसी सूचना के पु 


ह ता था । द्वितीयत: विद्वान्‌ काउन्सेल ते यह निवेदन लि 
द्वारा जानकारी से अपने लिखित कथन में विरोध करने वाल ड 
7 शकार महीं किया गया है और मामले को उस दृष्टि से देखी Er द 

चयो ने गलत रूप से साबित करने का भार बादी पर रखा था | 
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[बंधी भूल के बिरुद्ध निष्कर्ष निकाला था जो 
प्री भल करके वादी के विरुद्ध a 
कार से विधि सर्वधा भू wl ir 
तीय अपील पर आबद्ध नहीं था और अन्ततः यह कि निचले अपीव याल i 
न वादी के पक्ष में अहदनामा क्रे निष्पादन के पश्चात्‌ वाद फाइल हि र 
वर्ष के विलम्ब के आधार पर वादी के वाद की खारिज करके विधि संबंध न 
ब हक न aT ० ५५ र गथ ल ज्र क 
र्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल के अनुसार निचले अपील न्यायालय व 


जहां तक परिसीमा 


अ 


की है । अपील र 
विधि के नियम की जानकारी होनी चाहिए थी कि र 
अधिनियम द्वारा विहित अवधि का सम्बन्ध हैवह समाप्त न हीं हुई र RT 
संविदा के वितिदिष्ट पालन का दावा करने वाले व्यक्ति को ओर से अधित्यजन 
और उपमति का कोई प्रश्‍न नहीं था । वादी-अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सल द्वारा 
दी गई प्रथम और द्वितीय दलीलें आपस में एक-दूसरे से सम्बद्ध हैँ । यह्‌ 
सुस्थापित है कि यह साबित करने का भार प्रतिवादियों पर है किवे मुल्य के 
लिए अन्तरिति थे और यह कि उन्होंने पूर्वं संविदा की सूचना के बिना सद्भावी 
रूप से धन संदत्त किया था। संविदा के विनिदिष्ट पालन के. लिए वाद में यदि 
वादी अपनी पूर्वं संविदा को साबित करता है तो सूचना के बिना मूल्य के लिए 
पश्चातूवर्ती सदृभावी अन्तरण को साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता 
है जो इसका अभिकथन करता है | यह सुस्थापित: विधि है किन्तु यह भी 
सुस्थापित है कि बहुत कम साक्ष्य और कतिपय परिस्थितियों में वादी की संविदा 
की जानकारी के अभाव के बारे में मात्र इन्कार करने से इस भार का विमोचन 


_हो जाएगा और भार वादी पर आ जाएगा । रामधनी [सिह और एक अन्य 
बनाम गुमानी रावत और एक अन्य! वाले मामले के प्रति भी निर्देश किया जा 


सकता है । ` 


8. विधि के उपर्युक्त सुस्थापित मत को ध्यान में रखते हुए यह देखना 
है कि क्या निचले न्यायालयों ने प्रस्तुत मामले में साबित करने के भार को 


वादी पर ठीक ही डाला है । 
9. वादी-अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने अपनी इस दलील के समर्थन 


में वादपत्र के पैरा 7 को रखा है कि वादी ने विरोध करने वाले प्रतिवादियों की 
ओर से वादी की पूर्व संविदा की जानकारी का अभिकथन किया था । वाद-पत्र 


के पूरा 7 में अन्य पंक्तियों का लोप करते हुए सुसंगत पंक्ति जिसकी ओर.- 


वादी-अपीलार्थी के विद्वान्‌ 'काउन्से षित वि 
['काउन्सेल ने मेरा ध्यान आकषित कि 
प्रकार है :--- i Be 


“मुदालाह नं० 3 में बाद के बेदार ब्रहलम महदा में मुहूई के है” 


Rr A 
- 2 
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और उसने यह स्वीकार करने के लिए मेरे समक्ष लिखित 
रखा कि विरोध करने वाले प्रतिवादी को बादी की पूर्व संविदा जैसा कि वाद- 
पत्र के पैरा 7 में अभिकथित किया गया है, विरोध करने वाले प्रतिवादी द्वारा 
इनकार नहीं किया गया है । पैरा 72 को उद्धृत. करना सुसंगत है :-... 


“यह के बयान मुहई मुन्दर्जं दफा 7 आरजी नालिस सरिहन के. 
झूठा व मनगढ़न्त है । मुहई ने कभी कि तकाजा रामयाद सिंह से वास्ते ' 
हरीर कराने बेनामा नहीं की और न कभी इसकी 


To. सिन्हा) 
केथन के पैरा 2 को 


नौबत आई। 
की कोई सबूत 


: शुरू से था वो 
है। हरगिज वसीजात वेनामा वनाम में मुदालाह फर्जी वो बिना दादसीदत 


का नहीं है। बल्कि असली, जायज वो सही दालसीदत के है। मैं 
- मुदालाह हरगिज रामयाद सिंह के बिरादर हेकीको के साले नहीं है। ` 


सैं मुदालाह आरजा करीब 24 वरस से मौजा कस्बो मकेर टोला शिवः 
सिंह के रहते चली आई ।'” : 


| न्याय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने विरोध करने .वाले प्रतिवादी द्वारा 
| फाइल किए गए लिखित कथन को पढ़ा है । वादी-अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ` 
की ओर से यह दलील देना ठीक नहीं है कि विरोध करने वाले प्रतिवादी ने 
अपनी ओर से पे संविदा की जानकारी से इनकार नहीं किया है. । लिखित : 
कथन के पैरा 6 और 9 से सुसंगत पंक्तियों को उद्धत करना आवश्यक है :-- 
जि ` 6 मुदईतेकभी कोई जायदाद मौजा कस्बा मकेर में हासिल . 
PR ह नहीं किया है वो ना कोई जर पेशकी है । मौजा कस्बा मकेर से 


र लिखवाया है । तहत इल्म में मुदालाह मुहुई को कोई भी आवाकत बय़ा 
याजरपेशगी लिखवाने का नहीं है ।” 


9. दफा मजकूर में कथित अहदनामे के तहरीर के वक्त में 

अदला की मौजूदगी का झूठा बयान सिं मैं मुदालाह पर कथित 

हेदनामा का नौलेज फसान करने के लिए किया गया है ।” 

ने प्रतिवादी की प्रतिवादी साक्षी 4 के रूप में परीक्षा की गई 

त अहदर्नामे की जानकारी से स्पष्ट रूप से इनकार किया | 
अभिसाक्य दिया है :-- ली 
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70. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विरोध करने वाले प्रतिवादी ने वादी 
की पूर्व संविदा की जानकारी न हीने का अभिवाक्‌ किया था। इस प्रकार 
यद्यपि सुस्थापित विधि यह है कि यह साबित करने का भार विरोध करने वाले 


प्रतिवादी पर था कि वहं पूर्वं संविदा की सूचना के बिना मूल्य के लिए सदूभावी 


क्रेता था फिर भी प्रतिवादी/प्रतिवादियों द्वारा वादी की पूर्व संविदा की जानकारी 
न होने के बारे में इनकार करने की दृष्टि से भार वादी पर हो जाता है। विधि 
की इस दृष्टि से निचले दो न्यायालयों ने मेरी राय में पूर्वं संविदा की जानकारी 
विरोध करने वाले प्रतिवादी पर से सबूत का भार वादी पर ठीक ही रखा हैं । 


मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों को देखते हुए निचले 
न्यायालयों ने विधि का कोई मनमाना मत नहीं अपनाया है और इस प्रकार से 


वादी-अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल की प्रथम और द्वितीय दलीलें असफल होती 
हैं । इसके अतिरिक्त मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि प्रश्तगत अहदनामे के 
इस प्रभाव के निष्कर्षं के बारे में प्रतिवादी सं० 3 को कोई जानकारी नहीं थी 
भले ही उसने अन्य भूमियों के साथ वादगत भूमियों .का क्रय किया था और न 
ही वह अथुक्तियुक्त और प्रतिकूल है भौर मैं यह अभिनिर्धारित करता हुं कि 
निष्कर्ष अभिलेख पर की सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित हैं । 


।. अब वादी-अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल की अन्तिम दलील पर 
विचार करना शेष है जो कि वाद को फाइल करने में 2 (दो) वर्ष के विलम्ब के 
बारे में है और यह तथ्य भी वादी-अपीलार्थी के विरुद्ध ही है। अपीलार्थी के 
विद्वान्‌ काउन्सेल के अनुसार निचले अपील न्यायालय ने इस विम्ब के तथ्य 
उस वाद की खारिजी करने के लिए गलत अपनाया है, प्रस्तुत मामले में प्रश्‍नगत 
अहदनामा 76 जून, ।969 को निष्पादित किया गया था और विरोध करने 
बाले घ्रतिवादियों के पक्ष में विक्रय-विलेख तारीख ]। अगस्त, ]969 के हैं ओर 
वादी-अपीलार्थी ढ्वारा वाद 3 अगस्त, ।97] को फाइल किया गयः है । वादी- 
अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउम्सेलने मेरा ध्यान परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 
/की ओर आकषित किया है'जोकि संविदा के विनिदिष्ट पालन के लिए वाद के 
लिए 3 वर्ष विहित करता है । परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 के अनुसार 
पालन के लिए वाद नियत तारीख से 3 वषं के भीतर या यदि ऐसी कोई तारीख 
नियत नहीं की गई है,जब वादी कों यह सूचना मिलती है कि पालन से इनकार । 
किया गया है, से 3.वर्ष के भीतर फाइल किया जा सकता है । प्रस्तुत मामले 


में स्वीकृततः संविदा के पालन के लिए कोई तारीख तियत नहीं है और इसलिए ge 


संविदा के विनिदिष्ट पालन के लिए वाद उस सम फाइल किया जा सकता.था |. 
जब वादी को यह सूचना मिली थी कि पालन से इनकार किया गया हैं 
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गः 


अभिकथित अहदनामे से यह विरोध करने वाले प्रतिवादी के पक्ष में 
विलेखें की तारीख से वह 3 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई 5 जो 
तारीख से बहुत कम है जबकि रामयाद सिंह के वारिस दार उसके ho 
इनकार किया गया था ।\ मेरी राय में निचले अपील न्यायालय ने पा 
त्रुटिपृर्ण सत अपनाया है कि प्रश्‍नगत संविदा के विनिदिष्ट पालन > र ५ 
वर्ष का विलम्व हुआ है जो कि वादी अपीलार्थी के विरुद्ध एक कारण ड ee 
सुस्थापित हे कि विधि के नियम के अधीन जहां तक परिसीमा निति त 
विहित अवधि का सम्बन्ध है, वह समाप्त नहीं हुई है इसलिए संविदा के ति 
पाचन का दावा करने वाले व्यक्ति की ओर से अधित्यज या उपमि हि 
a i त्यजन या उपमति का कं 
र आ आओ मुह पर नि ह नयासे त्रुटिपूर्ण मत अपनाया है; 
न 7 Er द्वारा इसे विलम्ब के कारणों में से एक कारणः 
द्वारा अपनाया ही बज i 8] नल वा 
कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि मामले का सुख कान 
ही ऊपर यह अभिनिर्धारित वि न ये हा 
जद गज तक | है कि निचले न्यायालयों ने प्रस्तुत 
विरोध करने वाले र गे र मे र ताी पर ठीकही डा 
द को पूव संविदा की जानकारी थी । 


4 


!2. परिणामतः, अपील खारिज 
MMe की जाती है, किन्तु मामले कोः 
परिस्थितियों में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है। 


अपील खारिज की. गई ॥ 
चन्द 


— 


नि० प० 7984 : पटना--38 
राजे 3 
एश कुमार ठाकुर बनाम संघ लोक सेवा आयोग ओर एक अन्य 


(Rajesh Vs. Ti; 
Jesh Kumar Thakur Vs, Union Public Service Commissions 
and another) 
तारीख 28 फरवरी, 984 


Ere ललित मोहन शर्मा और न्या० एम० क 
भामले में र सिद्धांत--इुसरे पक्ष को भी सुनो--यदि किसा 
| घं व्यक्ति के विरुद्ध शास्तिक आदेश से सिविल परिणाम होते 
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पारित किया जाता है तो 


हें, और ऐसा आदेश कुछ दस्तावेजों के आधार पर र र 
त्त बेजों की जांच करने और उनको प्रतियाँ भराप्त करत क ८ 
लिए हकदार है अ 

सो >) > Sm 2 
र्तो सें से किसी भी शर्ते के अतिक्रमण से दूसरे पक्ष को भी सुन। , सिद्धांत का 


ह गया आदेश SY 
अतिक्रमण होता हे--दण्डस्वलप दिया गया आदंश अवध हू । 


पिटीशंनर भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षा में बैठा । उवते 
परीक्षा संघ, लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई थी । पिटीशनर विश्वविद्यालय की 
परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास हुआ है ओर फिलहाल प्राध्यापक है । किन्तु 
महत्त्वकाक्षी होने के कारण वह ।982 में केन्द्रीय सिविल सेवा प्रारस्भिक 
परीक्षा में बैठा और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अहित हुआ । भारतीय वर्ने 
सेवा की परीक्षा के सम्बन्ध में उसे कारण बताओ सूचना मिली जिसमें उस पर 
यह आरोप लगाया गया कि उसने एक- अन्य परीक्षार्थी को ऋजु साधनों का 
उंपयोग करने के लिए दुष्प्रेरित किया और उबत परीक्षार्थी ने पिटीशनर कों 
उत्तर-पुस्तिका में से उत्तरों की नकल की और यह कार्यं पिटीशनर कों 
मौनानुकूलता के बिना सम्भव नहीं हो सकता । उक्त सूचना प्राप्त होने के समय 
पिटीशनर सिबिल सेवा की परीक्षा में व्यस्त था अतः उसने जल्दी-जल्दी. में 
उसका स्पष्टीकरण दे दिया । आयोग ने उसे ।0 वर्षं की कालावधि के लिए संघ 
लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठते से विवजित कर दिया और उक्तपरीक्षा 
में उसकी अभ्याथता भी रह कर दी। उक्त आदेश को अभिखंडित करने के लिएं 
प्रस्तुत रिट पिटीशन फाइल किया गया है । पिटीशन्तर ने यह दलील दी है कि 
बहू उन कारणों को जानने के लिए हकदार है जिनके आधार पर प्राधिकारियो 
ने आक्षेपित आदेश पारित किया। उसने दोनों उत्तर-पुस्तकाओं के निरीक्षण 
करने की अनुमति चाही तथा यह भी निवेदत किया कि परीक्षक द्वारा पेश को 
गई रिपोर्ट की प्रति भी उसे उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वह अपना पक्षकथतत 
पेश कर सके । 


अभिनिर्धारित--पिटीशन मंजूर किया गयां । 


“यदि आक्षेपित आदेश कायम रखा जाता है तो इस बात को सम्भाबना | 
है कि पिटीशनर पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसभे सिविल 
परिणाम अंतर्वेलित हैं। ऐसी स्थिति में किसी परीक्षार्थी को दण्डित करते के 
पहले नेसागिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण अवश्य ही किया जाता 
चाहिए । (पैरा 8) 


प्राधिकारी द्वारा जो राय कायम को गई है, यह पारिस्थितिक साक्ष्य 
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लक है । यह नहीं कहा गया है कि किसी ने भी पिटीशनर य 
ड को परीक्षा के दौरान नावाजिब तरीकों का उपयोग करते ह र स 
र । परीक्षक द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं की परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही वा तं 
समानता देखी गई । इस समानता के आधार पर यह अनुम 
कि अन्य परीक्षार्थी ने अवश्य ही है 'उत्तर-पुस्तिकाओं ते अल 
त की श्य ही पिटीशनर की उत्तर-पुस्तिकाओं से उत्तरों की 
FF ड यह भी कि ऐसा तब तक सम्भव नहीं था जब तक कि 

त्त पर्स | i 

मनाजुकूलता न हो। इन परिस्थितियों में दोनों उत्तर-पुस्तिकाओं 


में समानता की प्रक्कति अं 
ता को अक्ति और विस्तार छुसगत बन जाती है और यदि पिटीशनर 


गे त 
द॒ ना उ 0९६ पु ह काअ पो का Sif च्‌ के रने के ह्‌ ल ए ज वस क 5 


ऐसे दावे को नामंजर नहीं किया जा सकता । इ 
की कती गज हि EE इस रकम पर यह धारणा नहीं 
नवा र i नंया तो अन्य परीक्षार्थी को रो उत्तर 
ती थ और इसि... उैस्तिकाएं उसे नकल करने के लिए 
को उत्तरो के दोनो क "ह उपधारणा नहीं की जा सकती कि पिटीशनर 
इहो र ह से Mr डा के विस्तार और बिक्री का ज्ञान है । भतः 
रन यह ही जांच करने दा दी जानी चाहिए । 
वे इस सम्बन्ध में अधीक्षक दर है कि प्रत्यथियों को यह्‌ निदेश दिया जाए कि 
सोपे । यह र्थन भी बर्या [र/या परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति भी उसे 
" जउनितयुक्त, प्रतीत नहीं होती है। (पेरा 9) 


इन परि यों में र पु 
कि प्रश्नगत oe Fd आयोग कौ इस दलील को नामंजूर करता 
दस्तावेजें धिकार प्राप्त दस्तावेजें हैं और वे प्रकट नहीं की 


- जा सकती } रि 
पटीशनर को इस बात की अनुज्ञा दी जाती है कि वह दो उत्तर- 


पुस्तिकाओं ; 
3 स्तैंकाओं बौर परीक्षक की रिपोर्ट का निरीक्षण कर सके । (परा 70) 


जाता है Fd ps तारीख और समय नियत करने का निदेश द्या 
कर सके ओर पिटीशनर को * उत्तर पुस्तिकाएं और परीक्षक की रिपोर्ट की जांच 
। इस तमक में पि. दस्तावेजों की परीक्षा करने की इजाजत दी जाती 

~ शातिर प्रत्यर्थी सं० 2 से सम्पर्कं स्थापित कर सकता हैं। 


इसके पश्चात प् 
; वात्‌ पिटीशनर के 
* के मामले पर विचार करने के बाद जांच स माप्त हो _ 


ज]एगी । पिटी 
Ce ३ Ct ड पहले जो आदेश पारित किए गए हैं, वे अभिखंडिंत 
किया जाएगा । (पैरा न ५ उनः विनिश्चय करते समय उन पर विचार नहीं 


इसत हु ४ 
पिटीशनर ने नी क करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि स्वयं 
ह भवन में उत्तर-पुस्तिकाओं को लिखने के दौरान नावाजिबं 


न 
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तरीकों का इस्तेमाल किया “था । परीक्षा भवन के अधीक्षकों की ऐसी कोई 


रिपोर्ट नहीं है । (पैरा 6) 

यह बात अवश्य ही स्मरण रखी जानी चाहिए कि ऐसे मामले में यदि 
पारिस्थितिक साक्ष्य से भिन्न-भिन्न निर्वचन या भिन्न-भिन्न सम्भावनाएं और 
उपधारणाएं प्रकट होती हैं तो उनके आधार पर कार्य करना कभी भी निरापद 
नहीं हो सकता ओर किसी भी अपराधी को आरोप के लिए दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता । इस प्रकार के मामलों में निश्चित .रूप से ही साक्ष्य अधिनियम के 
सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता । किन्तु प्राधिक्रारियों को यह स्मरण 
रखना होगा कि किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाने और उसे दोषी ठहराने के 
लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए. जिसके आधार पर कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति 
कार्यवाही कर सके और निष्कर्ष अस्तित्व में न रहने वाली सामग्रियों पर 
आधारित नहीं होने चाहिए । (पैरा 7) 


ऐसे मामले में, जिसमें दस्तावेजें आरोप को विषय-वस्तु हैं, कोई अपराधी 
व्यक्ति दस्तावेजों की जांच करने ओर उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए 
हकदार है ओर उसे सुनवाई का भी अवसर दिया जाना चाहिए । इन शर्तों में से 
किसी भी शर्त के अतिक्रमण से 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' के सिद्धांत का अतिक्रमण 
होता है । (पैरा 8) 


पैरा 

[।982] ए० आई० आर० ]982 एस० सी० ।49 : एस० I0: 
पी०' गुप्ता बनाम भारत संघ (5. ?. Gupta 75. 
Union of India); 

[।979] ए० आई० आर० ।979 इलाहाबाद 209 पूर्ण ile 


न्यायपीठ : गजनफर रशीद बनाम सचिव, हाई स्कूल 
और इन्टरमिडिऐट शिक्षाः बोर्ड (Ghaznafar Rashid 
Vs. Secretary, Board of High School and 
Intermediate Education); 


[।975] ए० आई० आर० ।975 राजस्थान ]6: इन्दिरा 8: 
मेधी बनाम माध्यमिक शिक्षा बोडं (Indira Methi 
Vs. Board of Secondary Education); 


[।972] ए० आई० आर० 972 उड़ीसा 224 (पूर्ण च्यायपीठ) : 8. 
द प्रमीला देयी बनाम स॒चिव, माध्यमिक शिक्षा बोडं 


CEC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 3 ES 


42 राज़ रार लाकर बु° संघ लोक सेः त कसोग ( न्या० शर्मा) 


(Pramila -Dei Vs. Secretary Board of 
Secondary Education); 


¶।964] ए० आई० आर० 964 मद्रास 460 ई० वी० कुमार 8 
बनास मद्रास विश्वविद्यालय (8. V. Kumar Vs. 
The University of Madras) 


निर्दिष्ट किए गए । 
:आरम्भिक अधिकारिता : ]983 का सिविल रिट मामला सं० 2239. 


संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन आवेदन । 


-पिटीशनर की ओर से Pr सर्वश्री ताराकांत झा और मिहिर 
कुमार झा 
-प्र्त्याययों की ओर से 5०४१३ श्री कमला कांत प्रसाद, स्थायी 


काउंसेल, केन्द्रीय सरकार 
न्यायालय का निर्णय न्या० ललित मोहन शर्मा ने दिया । 
-न्या० शर्मा : , 


- पिटीशनर भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षा में बैठा । उक्त 
-परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई थी । आक्षेपित आदेश के द्वारा यह 
-कहा गया है कि पिटीशनर ने एक अन्य विद्यार्थी को अऋजु साधनों का उपयोग 
! “करने के लिए दुष्प्रेरित किया और तद्नुसार उसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 

-ली जाने बाली परीक्षाओं में बैठने से ]0 वर्ष की कालावधि के लिए विवजित 
“किया गया । उक्त परीक्षा में उसकी अभ्यथिता भी रह कर दी गई । 


2. रिट पिटीशन- में वणित तथ्यों के अनुसार पिटीशनर एक भच्छा 
“विद्यार्थी रहा है और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई 
-है। वह 982 में केन्द्रीय सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में बैठा था और मुख्य 
'प्रदीक्षा में बैठने के लिए अहित हुआ था। इसी बीच भारतीय वन सेवा में 
नियुक्ति ह क लिए परीक्षा हुई और उसमें प्रिटीशनर एक अभ्यर्थी बना । वर्ह 
परीक्षा में बैठा और इसके पश्चात्‌ सिविल सेवा में अपनी नियुक्ति के लिए होने 
, वाली मुख्य परीक्षा केलिए वह तैयारी कर रहा था । उस समय उसे एक कारण 
| चना उपा० 3 मिली जिसमें उससे यह कहा गया कि वह यह स्पष्टीकरण 
दे'कि उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। पत्र में यह कहा गया 
कि जितेन्द्र कुमार सिह परीक्षा भवन में उसी लाइन में पिटीशनर के ठीक पीछे 
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बैठा था और यह पाया गया कि भौतिकी के प्रश्‍न-पत्र में प्रश्न सं० 2 ओर 5 के 
उत्तर बहुत हृद. तक समान हैं । प्रश्‍न सं० ]-ए और !-डी के उत्तर और प्रशन 
असंऽ | -सी का कुछ भाग भी जितेन्द्र कुमार सिंह के समान ही हैं । पत्र में आगे यह 
'बणित किया गया कि इस समानता से यह ज्ञात होता है कि जितेन्द्र कुमार सिह 
ने विटीशनर की उत्तर-पृस्तिका में से उत्तरों की नकल की थी और यह कार्ये 
पिटीशनर की मौनानुकूलता के बिना सम्भव नहीं हो सकता। 


3. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 982 के नियमों के नियम ]0 द्वारा 
अ्राधिकारियों को ऐसी परिस्थितियों में जांच करने की और दोषी ब्यक्ति को 
दण्डित करने की अनुज्ञा दी गई है। पिटीशनर के -कथनानुसार कारण बताओ 
सूचना उसे उस समय मिली जब वह सिविल सेवा की परीक्षा में से गुजर रहा 
'था और चूंकि कारण बताओ सूचना का उत्तर देने का समय अपर्याप्त था, अतः 
उसने अपना स्पष्टीकरण उपा० 4 में यथा अंतविष्ट अनुसार जल्दी-जल्दी में दे 
'दिया। तत्पश्चात्‌ आक्षेपित आदेश, जो. उपा० 5 में है, पारित किया गया । 
प्रस्तुत रिट आवेदन उस आदेश को. अभिखंडित करने के लिए पारित किया 
गया है । 


4. कारण बताओ सूचना के उत्तर में पिटीशनर ने यह वागत किया 

'कि प्रशन सं० । (ए), । (सी) और । (डी) विशुद्ध रूप से गणित के पत्र थे 

और उत्तरों में समानता से नकल करने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 

श्रश्न सं० 5 के विषय में भी यह वणित किया गया था कि उधमें भी अंक 
सम्बन्धी समस्या अंतर्वलित थी | 


5. यह रिट आवेदन ।7 मई, ।983 को फाइल किया गया था ओर 
ग्रहण किए जाने के लिए ।9-5-]983 को न्यायालय के समक्ष रखा गया । 
अहण किए जाने से सम्बन्धित मामले की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ ने भारत 
संघ की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउब्सेल को यह निदेश दिया कि वह 
'इस न्यायालय के समक्ष पिटीशनर ओर जितेन्द्र कुमार सिह की भौतिकी के प्रश्‍न 
'पत्र की उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करे । ।-7-983 को और आदेश किए जाने 
'के लिए मामला प्रस्तुत किया गया । मामले की सुनवाई करने वाले न्यायपीठ 
ते पिटीशनर की इस दलील को स्वीकार किया कि वह उन कारणों को जानने 
के'लिए हकदार है जिनके आधार पर प्राधिकारियों ने आक्षेपित आदेश पारित 

. “किया । प्रत्यथियों की ओर से यह कहा गया कि दस्तावेज विशेषाधिकार प्राप्त , 
हैं ओर पिटीशनर को कारण संसूचित नहीं किए जा सकते । न्यायपीठ ने इस 
` श्रशन पर काफी विस्तार से विचार किया और तब. यह अभिनिर्धारित किया 


= 


» (०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri गाता है 


शर्मा) 


| कि प्रत्यथियों द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, वह कायम रखे जाने गो 

| नहीं है और तद्नुसार प्रत्यथियों को यह निदेश दिया कि वे -पिटीशनर को बे 

| कारण प्रदाय करें जिनके आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था "४ 

| मामलेको अंततः 29 अगस्त, 983 को न्यायालय के समक्ष रखा गया। इस बीच 

| पिटीशनर ने ।8-8-983 को एक आवेदन, जो अभिलेखों के पृष्ठ 47 पर है, 

) 2 फाइल किया । उसने एक पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जिसमें आदेश के कारणः 

| उपर्दाशत किए गए थे जो उपा० 9 है और यह वर्णित किया कि परीक्षक द्वारा 

। पेश की गई एक रिपोर्ट पर, जो उसे ज्ञात नहीं है, विचार किया गया था। _ 
| पिटीशनर ने इस न्यायालय में यह प्रार्थना की कि यह निदेश दिया जाए कि दो 
उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिलिपियां और उपा० 9 में वणित रिपोर्ट उसे प्रदत्त 
की जाए । 29-8-983 को उपा० 9 को अभिखण्डित करनें के -लिए एक | 
आवेदन किया । उस तारीख को मामला स्वीकार किया गया और अब हमारे 
सूमक्ष अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया है । 


| 44 Vinay गि कुमार ढाकुर, बाग स अक्का से वा आयोग (न्या ड 
| 


6. प्रत्यथियों की ओर से एक प्रतिशपथ पत्र फाइल किया गया .जिसमें 
यह वणित किया गया है कि लिखे हुए उत्तर की पुस्तिकाएं गोपनीय हैं और वे 
| विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज हैं और इसलिए पिटीशनर को उनका निरीक्षण 
|: करने .की अनुमति नहीं दी जा सकतीं और न वह उनकी प्रतिलिपियां ही प्राप्त 
. कर सकता है। एक प्रतिशपथ पत्र में यह भोर वणित किया गया किं उत्तर 
पुस्तिकाएं मिटीशनर के वकील की मौजूदगी में खुले व्यायरालय में पेश की गई 
थीं और इसलिए पिटीशनर को या उसके काउंसेल को उनकी परीक्षा करने के 
लिए ओर आगे अवसर देना जरूरी नहीं है । 


$ 7. आवेदन के समर्थन मे हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल ते यह 
दलील दी कि आदेश की प्रकृति दाण्डिक है और उससे यह सभावना है कि 
` पिटीशनर के कॅरियर पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ सकता है । श्री ताराकांत 
: 5 ने यह कहा कि हाल ही में तेल और प्राकृतिक गेस आयोग द्वारा की जाते 
a गी नियुक्तियों के सम्बन्ध में पिटीशनर द्वारा दी गई परीक्षा में वह शश 


| कन्तु आक्षेपित आदेश के कारण यह संम्भावनहैँहै कि उसकी तियुक्ति 
जब कभी प्रोन्नति | 


2 


और यदि उसकी नियुक्ति कर भी ली जाती है तो 


Fo & + 
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हिन्दी में प्रामाणिक विधि साहित्य 


7रतीय संविधान के प्रमुख तत्त्व 
लेखी --डाँ० प्रद्॒म्न कुमार त्रिपाठी 
इस पुस्तक में संविधान के तत्त्वोंका अत्यन्त सरल और बोधगम्य भाषा « 
भें विवेचन किया गया है। पुस्तक में संविधान से सम्बन्धित अद्यतन सामग्री 
देए तथा उससे सम्बन्धित निणेयों का भी समावेश किया गया है। यह पुस्तक 
। धि तथा राजनीति शास्त्र के विद्याथियों के लिए और सभी ऐसे व्यक्तियों के 
ए उपयोगी है जो संविधान का गहन अध्ययन करना चाहते हैं । 


j/ मूल्य : 36.50 रपये i | 
| चिकित्सा न्यायशास्त्र भ्रोर विषबिज्ञान 
ललेखक--डॉ० सी० के० पारिख 
३नुवादक--डॉ० नरेन्द्र कुमार पटोरिया 
Mk मूल पुस्तक “मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडंस एण्ड टॉक्सिकोलॉजी” को संसार भर 
में इस विषय की पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली है। हिन्दी संस्करणभी $$$ | 
प्रत्येक दृष्टि से अद्वितीय ओर अभूतपूवं है । विषय को समझने के लिए 278... 
\ आकृतियां और रेखाचित्र दिए गए हैं। चिकित्सा न्यायशास्त्र से सम्बन्धित Es 
रे गान्तों को उपयोगी बनाने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में निर्णयज विधि | 


| 
के 
| 


रू 


'जन्तररष्टीय विधि के प्रमख निर्णय 
लेसक--ड० सभाष चन्द्र खरे | 


डा० खरे हिन्दी साहित्य और अन्तः 


जल a 
रजिस्ट्रेशन, संख्या 7.55/69. Trust Donations रजि० नं० D(C) 


_ स्ेखक--ध्री रेवाशंकर गोविन्दराम त्रिवेदी 


कै 


` पर लेखक ने हिन्दी में निर्णय लिखने वाले या लिखने के लिए इच्छुक 


सरस भाषा में इस पुस्तक की रचना को है । 


दण्ड प्रकिया संहिता... मा संहिता 
लेखक--न्यायमूति महावीर सिह - 
इसः पुस्तक में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 के सभी पहलुओं की 
भाषा में विवेचना की गई है तथा उससे सम्बन्धित निर्णयज विधि. (केस 
भी सम्मिलित की गई है। विद्यार्थियों और न्यायालयों से सम्बन्धित 
व्यक्तियों के लिए यह एक अद्वितीय पुस्तक है। ४ 
सूल्य : 46.50 सपर 
साक्ष्य की विधि (परिवर्धित और पुनरीक्षित द्वितीय संस्करण) 


श्री त्रिवेदी, मध्य प्रदेश के विधि आयोग के सदस्य और विधि स्‌ 
के सुविज्ञ लेखक थे। यह पुस्तक विधि के छात्रों को ध्यान में रखते हुए 
लिखी गई है किन्तु यह वकालत आरम्भ करने वाले युवा वकीलों के लिए 
समान रूप से उपयोगी है । | 

० मूल्य : 33.60 
निणंय लेखन 
लेखक--श्री भगवती प्रसाद बेरी 

एक हिन्दी प्रेमी, एक सफल अधिवक्ता ओर अन्तरतः राजस्थान 
न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में प्राप्त अपने अमूल्य अनुभवों के 


मौर न्यायिक अधिकारियों के मागंदशंन और प्रोत्साहन के लिए सरल नह ह 
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